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प्रावकथन 


पंडित मदनमोहन मालवीय महापुरुष और श्रेष्ठ आत्मा थे। उन्होने समपित 
जीवन' व्यतीत किया, तथा धामिक, राजनीतिक, आधिक और सास्कृतिक भादि 
बहुत-से क्षेत्रों में अपने लोगों की उत्कृष्ट सेवाएं की। घमकियो से निडर और 
प्रलोभनो से अनाकपित उन्होने अन्याय और क्रूरताओ से संघर्ष किया, तथा 
साहस ओऔर दृढता पूर्वक अपने उद्देश्य की नैतिकता पर दृढ़ विश्वास के साथ 
अपने देशवासियों के सामूहिक हित और उत्कर्प के लिए पचास वर्ष से अधिक 
काम किया। निःसन्देह उनका व्यक्तित्व उनकी महान्‌ उपलब्धियों से कही 
अधिक प्रतिष्ठित था। वे आध्यात्मिक सद्गुणो, नैतिक मूल्यों तथा सास्कृतिक 
उत्कर्ष के असाधारण सब्लेषण (सिंथिसिस) थे। वे निःसन्देह अजात शनत्रु थे । 

पंडित मालवीय जीवन और समाज का समन्वित विकास पसन्द करते 
थे और उन्होंने उसके लिए अपनी' शक्ति भर अनवरत श्रयत्त किया । रुद्धता 
(स्टेगनेशन), अधोगति, दरिद्रता और दुर्दशा उन्हें दु.खी करती थी, और उनका 
दृढ विश्वास था कि जब तक भारत विदेशी दासता के चंगुल में रहेगा, तब तक 
भारतीय जनता इन बुराइयो से छुटकारा नही पा सकती । उनकी धारणा थी 
कि स्वस्थ विकास स्वतन्त्रता का वातावरण माँगता है। विदेशी आधिपत्य और 
शोषण से, भारतनिवासी अग्रेजो के प्रजातीय दम्भ से, और ब्रिटिश अफसरो की 
नौकरशाही निरकुशता से वे घृणा करते थे । वे चाहते थे कि पुलिस राज्य 
कल्याण राज्य में बदल जाये, नौकरशाही ढाँचा के स्थान पर लोकतात्रिक 
संस्थाएँ स्थापित हो, आधिपत्य की भावना का अन्त हो, भौर हिन्दुस्तान को 
ब्रिटिश कामनवैलथ में स्वतन्त्र और समान साझादारी का स्थान प्राप्त हो, तथा 
अपने देश की सेवा के लिए भारतीय नवयुवकों को सेना में और सार्वजनिक 
प्रबन्ध के सब क्षेत्रों में सब स्तरों पर समान सुविधाएँ मुहैया की जायें । 

राजाओ, जमीदारो और ओऔद्योगिको के साथ मालवीयजी के सम्बन्ध 
मैत्रीपूर्ण थे । पर वे यह नही चाहते थे कि वे अधिकार और पोजीशन की 
इजारादरी का उपभोग करें। उनकी तो इच्छा थी कि श्रम और मानव व्यक्तित्व 
के गौरव को यथोचित मान्यता और सम्मान प्राप्त हो, हिन्दुस्तानी रियासतो में 
संवेधानिक सरकारें स्थापित की जायें, सबको स्वशासत्त का अधिकार दिया जाय, 

भारतीय श्रुतत-द्शन क्रच्च्र 
जयपुर 
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वयस्क मताधिकार पर लोकतन्त्र स्थापित किया जाय, और कानून द्वारा नागरिक 
स्वतन्त्रताएँ सबके लिए सुनिश्चित की जायें, आधिक कल्याण की वृद्धि के 
निमित्त किसानो के लिए स्थायी काइतकारी वन्दोवस्त किया जाय और लगान में 
२५ प्रतिशत कमी की जाय, शोषण बोर अत्याचारों से मजदूरों की रक्षा की 
जाय, और सबको अच्छी शिक्षा जौर जीवन के अच्छे साधन भुहँया किए जायें। 


पंडित मालवीय ने पचीस वर्ष तक केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-सभाओ 
में निर्वाचित सदस्य की हैसियत से काम किया। प्रान्तीय कौसिल के सदस्य 
की हैसियत से उन्होने सरकार की प्रशासनिक भौर भाथिक नीतियों की आलो- 
चना ही नहीं की, बल्कि जनता की दुर्गति की ओोर भी उसका ध्यान आइष्ट 
किया, भौर जनता के भौतिक, शैक्षिक और नैतिक उत्थान के लिए काम करने 
की भी उससे कामना की, और उसके सामने कई योजनाएँ प्रस्तुत की । 


केन्द्रीय विधायिका में पंडित मालवीय ने स्वशासन की राष्ट्रीय माँग के 
लिए बार-बार आग्रह किया | उन्होने अध्यादेशों के आरोपण की निन्‍्दा तथा 
प्रेस विधेयक, राजविद्रोह सभा विधेयक, रौलेट बिल और पब्लिक सुरक्षा 
विधेयक जैसे दमनकारी विधानो का विरोध ही नहीं किया, वल्कि यह भी 
माँग की कि सबके लिए नागरिक स्वतन्त्रताएँ पुन. प्रतिष्ठित की जायें, तथा 
सरकार द्वारा अपने सब कार्यो में उनका ध्यान रखा जाय। उन्होने सेना के 
खर्चे को कम करने का तथा सेना और लोकसेवाओ के भारतीयकरण करने 
का भाग्रह किया, और बार-बार वित्त विधेयक को रह करने के लिए वोट किया, 
तथा सरकार की नीतियो और उसके साम्राज्यिक व्यवहार के विरुद्ध प्रोटेस्ट 
के रूप में सेना-विभाग तथा शासन-परिषद के वजट में कटोती के प्रस्तावों का 
समर्थन किया । 


वे सरकार की सीमा शुल्क सम्बन्धी नीतियो के बडे आालोचक थे, जो 
उनके विचार में हिन्दुस्तान के सर्वोत्तम हितो में सोची नहीं गयी थी, बल्कि 
ब्रिटिश हितो को बढाना ही उनका लक्ष्य था । उन्होने सूती कपड़ों पर उत्पादक 
शुल्क लादने का, ब्रिटिश साल को साम्राज्यिक अधिमान देने का, हिन्दुस्तान में 
यूरोपियन कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये माल को वदान्यता और आ्िक 
सहायता देने का, रुपये की विनिमय दर अठारह पैस निर्धारित करने का, 
भारत के रिजव बैक को शेयर होल्डर बैक के रूप में स्थापित करने का डट 
कर विरोध किया । 


( रैंप ) 

सन्‌ १९१९ के सार्शल-ला के अत्याचारों ने तथा एकमात्र गोरो के साइमन 
कमीशन की नियुक्ति ने न्याय की ब्रिटिश भावना पर से उनका सब विश्वास 
खत्म कर दिया । इन्होंने उन्हे उन लोगो को, जिन्‍्होने सन्‌ १९१९ में पंजाब में 
अत्याचार किये थे, क्षमा प्रदान करने का विरोध करने को, तथा साइमन 
कमीशन का 'बाईकाट' करने के लिए जनता को आह्वान करने को ही प्रेरित 
नही किया, वल्कि सविनय अवज्ञा भान्दोलनो का समर्थन करने तथा उनमें भाग 
लेने को भी प्रेरित किया । सन्‌ १९३७ में उन्होने काग्रेस को सलाह दी थी कि 


वह सन्‌ १९३५ के भारतीय शासन विधान के अन्दर पद स्वीकार न करे, 
मन्त्रिमण्डल न बनाए । 


धामिक मामलो में उनके विचार शास्त्र की प्रामाणिकता तथा उदारवाद 
का मिश्रण थे। सनातन घर्म के मूलभूत सिद्धात्तो की उनकी व्याख्या निश्चय ही 
बहुत उदार थी। वह मानवता की भावना से, सावंजनीन प्रेम से तथा मानवहित 
के प्रति नि.स्वार्थ निष्ठा से ओत-प्रोत थी, और इन्हें ही वे सनातन धर्म के भूलभूत' 
सिद्धान्त मानते थे। पर शास्त्रो के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें बहुत-सी सामाजिक 
समस्याओ पर उस तरह पर विचार करने नही दिया जिस तरह समाजसुधारक 
चाहते थे कि वे करें। फिर भी हिन्दू समाज के परम्परानिष्ठ वर्ग पर उनका 
प्रभाव कुल मिलाकर स्वस्थ और प्रगतिशील था । उन्होने मपने ढंग पर हरिजनो 
के उत्थान तथा हिन्दू समाज के शेष भाग से उनके निकट सम्मिलन (इंटिगरेशन) 
में बहुत योगदान किया । 

जबकि धर्म से सम्बन्धित सामाजिक विषयो में उन्होने शास्त्र के भादेशों का 
पालन करने का प्रयत्न किया, राजनीतिक और आधिक विषयो में उनके विचार 
बहुत हुंद तक उदार लोकतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित थे। 
जान स्टुअर्ट मिल, प्रोफेसर दी. एच. भ्रीन और ज्लैडस्टन की उन पर गहरी छाप 
थी । ह॒र्वर्ट स्पेंसर से भिन्‍न, जो पुलिस राज्य के समर्थक थे, मालवीयजी ग्लैडस्टन 
की तरह कल्याण राज्य के पक्ष में थे, और चाहते थे कि लोकतान्त्रिक ढंग पर 
संगठित सरकार जनता के कल्याण और उन्नति की वृद्धि करे। वे मिश्रित 
अर्थतन्त्र--स्वतन्त्र व्यवसाय और जहाँ समाज के अत्यावश्यक हितो के लिए 
आवश्यक हो वहा राष्ट्रीयकरण--के पक्ष में थे । . 


मालवीयजी उच्च कोटि के नीतिज्ञ थे। नैतिक सिद्धान्तो और नैतिक 
व्यवहार को वे घ॒र्मं और संस्कृति का सार समझते थे । उनका अपना व्यक्तिगत 
जीवन प्राचीन हिन्दुस्तान की सर्वोत्तम मैतिक परम्पराजो और उदार लोकतन्‍्त्र 


( 7० ) 


के नैतिक आद््ों का मूर्तरूप था। वे इस तरह भौतिक पटल पर संस्कृति के 
प्राचीन और अर्वाचीन तत्त्वों के संश्लेपण के समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र में 
भी मालवीयजी पूर्व और पश्चिम के संब्लेपण के पक्ष में थे । वे चाहते थे कि 
भारत के नवयुवक भारत के इतिहास और सस्क्ृति में अच्छे तौर पर शिक्षित किये 
जायें, उनके उत्तम आदशों से अनुप्राणित किये जायें, तथा पदिचम के सचित 


ज्ञान भर अनुभव भौर आधुनिक विचारधाराओ में परिशिक्षित किये जायें ) 


दिसम्बर सन्‌ १८८६ में मालवीयजी काग्रेस में शरीक हुए, और सन्‌ १९३७ 
तक उसके वापिक अधिवेशनों में करीव-करोब नियमित रूप से वे उपस्थित 
होते रहे भौर जीवन के अन्त तक वे उससे सम्बन्धित रहे । जब उसकी नीतियो 
और कार्यक्रमों से उनका मतभेद हुआ, तव भी उस संस्था और उसके उद्देदयो 
के प्रति उनकी निष्ठा अविचल बनी रही | छ -सात वर्ष तक उन्होंने हिन्दू 
महासभा आन्दोलन को उत्प्लेरित किया, जिसमें साम्प्रदायिक पुट अनिवार्य ही 
थी। पर जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा” में स्वीकार 
किया है, जब तक पंडित मालवीयजी उसके प्रमुख प्रांण रहें, महासभा अपने 
सम्प्रदायवाद के बावजूद, राजनीति में प्रतिक्रियावादी नही रही (पुृ० ४५८)। 
वे चाहते थे कि हिन्दू महासभा हिन्दू समाज के सब वर्गों में अधिक ऐक्य और 
संहति प्रोत्साहित करे और उन्हें एक जैव (आर्गेनिक) समष्टि के अवयवों की 
तरह निकट से (क्लोजलो) जोडे तथा “हिन्दुओ और भारत के दूसरे सम्प्रदायो 
में सद्भावना प्रोत्साहित करे भौर संयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र को सिद्धि के 
लिए उनके साथ मैत्रीपूर्ण ढग से व्यवहार करे ।” उन्होने हिन्दू राष्ट्र और 
हिन्दू राज्य के शब्दों में कमी नही सोचा, और दृढ़ निश्चय के साथ जाति ओर 
सम्प्रदाय के लिहाज के बिना सब हिन्दुस्तानियो को समान भ्रातृत्व में बाधने- 
वाली राष्ट्रीयता का समर्थन किया । 


पंडित मालवीय ने बहुत-सी रचनात्मक योजनाओ को प्रवरतित और समर्थित 
किया और वहुतसी सस्थाओ को स्थापित किया, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटिीं' थी । वे चाहते थे कि भारत के नवयुवक अपनी बौद्धिक, 
भावात्मक और शारोरिक शक्तिया विकसित करें, और अपने जीवन में 
सामाजिक उत्तरदायित्व के विवेक का, तथा निःस्वार्थ सेवा का, और सर्वसामान्य 
हिंत के निमित्त समर्पण की भावना का पोषण करें । 


पंडित मालवीय उतने उम्र भले ही न हो, जितना कुछ लोग उन्हें देखना चाहते 
थे, पर वे नि.सन्देह गतिशील और भ्रगतिशील थे। अपनी योग्यता से अपनी 


( ए) 
मातृभूमि और देशवासियों की भरसक सेवा की प्रखर कामना से वे स्पंदित थे, 


और शायद ही कोई दावा कर सके कि उन्होने हिन्दुस्तान के सार्वजनिक 
जीवन के इतने बहुल क्षेत्रों में उनसे अधिक सेवा की । 


कुछ प्रसिद्ध और क्षमतासम्पन्न विद्वानों ह्वारा भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन 
पर कुछ अच्छी और विस्तृत पुस्तकें जरूर लिखी गयी है। कुछ प्रभावशाली 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के स्मरणपत्रो, भाषणों और लेखो के संग्रह भी प्रकाशित 
हुए है। पर कुल मिलाकर जीवनियो में भारतीय साहित्य बहुत दुर्बल है । 
इसलिए पडित मदन मोहन मालवीय. की विस्तृत जीवनी लिखने के लिए हम 
प्रोफेतर मुकुट बिहारी लाल के क्ृतज्ञ है । 

प्रोफेसर लाल भारतीय राजनीति के उत्साही विद्यार्थी है, वे लगभग 
पच्चीस वर्ष तक पडित मालवीय के निकट सम्पर्क में भी रहे थे, भौर बहुत 
वर्षो तक उन्होने भारतोय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा हिन्दुस्तान के आधुनिक, 
सामाजिक और राजनीतिक विचारो पर विश्वविद्यालय के विद्याथियो को भाषण 
दिये है । जैसी उनसे आशा की जा सकती थी, उन्होने उत्तम रीति से अच्छी 
पुस्तक लिखी है। यह हमें मालबवीयजी के जीवन, व्यक्तित्व, विचारों और राष्ट्र 
सेवाओ का उत्तम विवरण देती है, और उसके साथ ही इसमें बहुत से दूसरे 
भारतीय नेताओं के विचारो और उनकी सेवाओ का विश्लेषण भी है। इससे 
राष्ट्रीय आन्दोलन का काफी अच्छा परिचय भी प्राप्त हो सकता है। उन 
सबको जो भारतीय राजनीति के अध्ययन में रुचि रखते हैं. मैं इस पुस्तक की 
सिफारिश करता हूँ। 

हृदयनाथ कुजरू 
१९-१-७५ 





नोट-अग्नेजी से अनुवादित । 


शरस्तावना 


कोई महापुरुष केवल अपने बलवूते पर मनमाने ढंग पर राष्ट्र का निर्माण 
नही कर सकता। उसका चिन्तन सामाजिक गतिविधि से प्रभावित होता है । 
उसके क्रियाकलापो और कार्यक्रम पर देशकाल की गहरी छाप होती है। उसे 
कतिपय सास्क्ृतिक मर्यादाओ का घ्याठ रखना होता है, कतिपय अन्य महापुरुषों 
के विचारो को अ्हण करना होता है, बहुतो से मिलकर काम करना होता है, 
सहयोग की इस प्रक्रिया में ही अपना योगदान करना होता है । 


मालवीयजी का जीवन, चिन्तन और योगदान ऐतिहासिक तथ्यों से वंधा 
है। वे स्वयं व्यक्ति को समष्टि का अंग मानते थे और निःस्वार्थ सेवा द्वारा जीवन 
में समष्टि को आत्मसात करना मानव का पुनीत कर्त्तव्य समझते थे। उनका 
जीवन समाज के समरस था। उनका विकास सामाजिक स्थिति के संदर्भ में ही 
हुआ था । वे महापुरुष इसलिए नही थे कि उन्होने किसी निर्जन स्थान में 
समाज के क्रियाकलापो से उदासीन हो किसी यौगिक क्विया हारा जीवनसिद्धि 
यथा आलमज्ञान प्राप्त किया था। वे महापुरुष इसलिए थे कि उन्होंने अपने देश 
की आवश्यकताओो तथा जनता के सब्तापो ओर क्प्ठों को अपने दीदव 
आत्मसात कर जनता की आकाक्षाओ की पूर्ति में तथा देश के ग्ौख की वृद्धि 
अपना सारा जीवन लगा दिया था । उन्होने स्वार्थ और बहुंकार त्याग कर 
कल्याण और देशहित में जिन विचारो को ग्रहण करदा और बिदके टाव 
करना उचित समझा उन्हें किया, और जिन विचारों बौर नवायों जक्ञा विरोध 
करना उचित समझा उनसे व्यक्तिगत वितंडावाद से ऊपर उठकर छाहस के 
ट्वंकर ली । 
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ऐसे जीवन के क्रियाकलापों का अव्ययन, विश्लेषण मोर मृल्याकद युग की 
स्थिति, गतिविधि और विचारघात के दंदर्भ में करना ही सम्मव थभौर उचित 
है। इस पुस्तक में इस वात का प्रयत्व क्रिया गया है। इसमें लेखक कहाँ तक 
सफल हुआ है इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते है । 

फिसी महापुरुष की जीवनी लिखते समय लेखक को अपनी निजी घारणाओ 
को अलग रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण से महापुरुष के जीवन, व्यक्तिल् 
सिद्धान्तो का निष्पक्ष पर सहानुभूतिपूर्ण विस्लेषण करना होता है ५ सदी 


( शा 

उचित है। इस पुस्तक को लिखते समय इस बात का यथासम्भव ध्यान रखा 
गया है । इस प्रयास में लेखक कहाँ तक सफल हुआ है, इसका निर्णय भी पाठक 
ही कर सकते है। वह तो इतना ही कह सकता है कि उसने मारुवीयजी की 
भावनाओ और विचारो की पृष्टभूमि में ही उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और योगदान 
का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है, और पुस्तक के अन्तिम अध्याय में 
भमालवीयजी के व्यक्तित्व और आद्शों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर 
दिया है कि जहाँ उनके कतिपय विचारों और व्यवहारों का अनुसरण इस लोक- 
तान्त्रिक युग के निर्माण के लिए नितान्त आवश्यक है, वहाँ उनके बहुत से ऐसे 
विचार हैं जो सब लोग स्वीकार नही कर सकते । उनके आधार पर जहां कुछ 
लोग एक राष्ट्रगीति और कार्यक्रम निर्धारित कर सकते है, वहाँ दूसरे लोग 
उनका विरोध करते हुए दूसरा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकतें है । 


जैसा कि सर तेज बहादुर सप्रू ने एक सस्मरण में बताया हैं। मालवीयजी 
का जीवन और उनकी सेवाए भारत की श्रगति के एक महत्त्वपूर्ण युग की कहानी 
है। सन्‌ १८६१ में मालवीयजी ने प्रयाग में जन्म लिया और इसी वर्ष ब्रिटिश 
साम्राज्य की सत्ता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सेना के बहुत से विभागों में 
भारतीयो की भरती बन्द कर दी गयी । भारत की सेना में ब्रिटिश सैनिको का 
अनुपात बढा दिया गया, तथा भारतीय सैनिकों को धर्म, जाति ओर क्षेत्र के 
आधार पर इस तरह विभिन्न कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया कि सेनिको 
में राष्ट्रीय भावना जागृत और पृष्ठ ही न हो सके । कानून बनाने के लिए विधान 
कौंसिलो की व्यवस्था अवश्य की गयी, पर उन पर नौकरशाही की निरकुशता 
पहले से भी अधिक कंडी कर दी गयी । पर इसी वर्ष, जेसा कि इस पुस्तक में 
बताया गया है, “भारतमाता ने मई के महीने में रवीन्द्र नाथ ठाकुर और 
मोतीलालजी को जन्म दिया और भागे चल कर प्रफुल्ल चन्द्र राय और मदन 
मोहन को जन्म दिया । इन चारो बच्चो ने अपनी प्रतिभा से माता का मस्तक 
ऊँचा किया, तथा साम्राज्यशाही की भावना से अनुप्राणित यूरोपियन राजनीतिज्ञो 
और अधिका रियो को भारत के सम्बन्ध में अपनी घारणाओ और 'नीतिरीति को 
बदलने पर मजबूर किया ।” 


यद्यपि सन्‌ १८५७ के विप्लव से तीस वर्ष पहले हो राम मोहन रायजी ने 
उदारवादी भमध्यवर्गीय चिन्तव और भारत के नवनिर्माण का सूत्रपात कर दिया 
था, पर सन्‌ १८७० के बाद मध्यवर्गीय शिक्षितों ने अपने नेतृत्व में राजनीतिक 
सस्थाएं स्थापित करना प्रारम्भ की जौर बन्ततोगत्वा सन्‌ १८८५ में इंडियन 


( पे) 
पेशनल काग्रेतत के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित 
की । सन्‌ १८८६ में नवयुवक मदन मोहन ने उसमें भाग लेना प्रारम्भ किया 
और ५० वर्ष तक उसके तत्वावधान में भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता और 
नवनिर्माण के लिए वे सतत प्रयत्न करते रहे और आजीवन उससे सम्बद्ध रहे । 
प्रारम्भ में कांग्रेस के क्रियाकलापो का स्वरूप विशुद्ध सवेधानिक था, पर बागे 
चलकर इन प्रयत्नो ने संवैधानिक सघर्षों के साथ साथ अहिसात्मक प्रतिरोध, 
सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का रूप भी धारण कर लिया। इन संवैधानिक 
प्रयत्नो और राष्ट्रीय संघर्षों में बहुत से नेताओं और हजारो कार्यकर्ताओं का 
भरपूर योगदान था। मालवीयजी का भी इनमें महत्त्वपूर्ण अंशदान था, जिसका 

विस्तृत विवरण इस पुस्तक में दिया गया है । 
लेखक उन संब व्यक्तियो का, जिन्‍्होने स्वतंत्रता आन्दोलन में या समाज की' 
प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, महापुरुष के रूप में आदर करता है और 
यदि उसने उनके विचारो की कही-कही टिप्पणी की है तो उसका यह अर्थ नही कि 
वह उनके महत्त्व को स्वीकार नही करता । उसका आर्थ केवल इतना ही है कि 
घटनाओ के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रियाओों की चर्चा आवश्यक थी और मालवीय 
जी की जीवनी में उन पर किये गये आक्षेपो का निरीक्षण अनिवार्य था। इसी 
कर्तव्य बुद्धि ने लेखक को मालवीयजी के कतिपय विचारों और क्रियाकलापो 


पर भी आलोचनात्मक विचार व्यक्त करने को बाध्य किया है। भाशा है कि 
सहृदय पाठक क्षमा करेंगे । 


मालवीयजोी का योगदान और उनको सेवाएँ बहुत ही विस्तृत थी और 
उनके क्रियाकलापो की सामग्री बहुत बिखरी हुई है। उन सबको इकट्ठा करना 
तो सम्भव नही था, फिर भी जितनी सामग्री जुटाई जा सकी हैं उससे मालवीयजी 
की सेवाओ ओर नेतृत्व का काफी परिचय हो सकता है । इस सम्बन्ध में लेखक 
अपने मिन्न प्राचाय॑ सीताराम चतुर्वेदी तथा पडित राम नरेश त्रिपाठो एवं 
मालवीयजी के पौतन्र पंडित पद्म कान्‍्त मालवीय का विद्येष रूप से आभारी हैं 
जिनकी जुठाई सामग्री इस पुस्तक के लिखने में बहुत सहायक हुई है। सर्वश्री 
शिवनन्दन लाल दर और सोमस्कन्दन द्वारा लिखित हिन्दू विश्वविद्यालय के 
इतिहास का, तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की आत्मकथा, पडित जवाहर लाल 
नेहरू की आटोबायोग्राफी, नेताजी सुमाष चन्द्र बोस की 'इण्डियन स्ट्रग्रिल, श्री 
पट्टासि सीतारम्मैया द्वारा लिखित काग्रेस के इतिहास का भो काफ़ो प्रयोग किया 
गया हैं। चौधरी खलोक उज्जमा की आत्मकथा तथा कई अन्य प्रसाको का भी 
थोड़ासा प्रयोग किया गया है। लेखक उन सबका भी आभारी है । हिन्दू विदव- 


( » ) 


विद्यालय की सयाजी राव गायकयाट लाइश्रेरी, काशी विप्रापी5 को भगवान दास 
स्वाध्यायपीठ और अभिमन्यु पुस्तकालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी 
वह आभारी है बिन्‍होने सामग्री जुटाने मे लेसक की सह्दायता को । तास प्रिटिंग 
प्रेम गौर काणी हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस पुस्तक के छापने 
और प्रकाशन का भार बहन किया । सलैेसक इसका भी झृतन हू 


लेसक पठित हृदय नाथ कुंजरू का विशेष रुप से कृतजञ्ञ है। उन्होंने बहुत 
अस्वस्थ होते हुए भी लेसक को निरन्तर प्रोत्साहित किया भौर क्रवकथन 
लिफकर क़ृतार्थ किया। छझुंगझ साहव मालवीयजी के बुत ही विश्वसनीय 
सहयोगी थे। इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नही जिसे कुजर साहब से अधिक 
मालवीयजी के सार्वजनिक जीयन का ज्ञान हो, जिसने उनसे भ्धिक मालबीय 
जी के नेतृत्व में विभिश्न क्षेत्रों में समाज की सेवा की हो, भोर जिसे अपने 
जीवन में उनसे अधिक मालवीयजी का विद्यास प्राप्त हुआ हो । श्स पुस्तक के 
लेध्क को इन दोनों महापुरुषों के नेतृत्व में वर्षों स्वदेशी, हरिजनोद्धार और 
शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने का और उनका वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुमा हैं और वह उनका ऋणो हूं । 


भाई शिवनन्दन लाल दर को निरन्तर प्रेरणा भीर सहायता के बिना दस 
पुस्तक का लिसना धौर प्रकाशन असम्भव ही था। लेसक उनका भी विशेष 
छप से भनुगृहीत हैं। पुस्तक फे लिसने में फुछ अन्य मित्रों से भी समय समय 
पर सहायता मिलतो रही हैं । पर इस पुस्तक में जो कुछ लिया गया है, उसका 
सारा उत्तरदायित्व लेखक पर है। सामग्री फा चयन, विचारों का विश्लेषण सब 
फुछ उसका ही है । 


१४५ जुलाई १६७७ मुकुट घिहारी लाल 
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सेवा, ब्राह्मण-अन्नाह्मण सौहार्द पर जोर, लाला लाजपत राय का 
अध्यक्षीय भाषण, राजनीतिक प्रधनो पर निर्णय, मालवीयजी के 
नेतृत्व की उपेक्षा, भाई परमानन्द की आलोचना की समीक्षा 

३०२-३३२ 


१५, साम्प्रदायिक श्रौर संवेधानिक) समसस्‍्याएं--सितम्बर सन्‌ १९२३ 
में साम्प्रदायिक समझौते का प्रयत्न, अन्सारी-लाजपतराय नेशनल 
पेक्ट, देशबन्धु दास का बगाल पैक्ट, कोकानाडा में कांग्रेस का 
अधिवेशन, मई सन्‌ १९२४ को गाघीजी का वक्तव्य, मालवीयजी 
के विचार, गाधीजी का उपवास और एकता सम्मेलन, बम्बई में 


( हुए ) 


सर्वदलीय सम्मेलन, कोहाट के दंगो की जाच, मालवीयजी को 
सानपत्र, अली बन्धुओ का रोष, खिलाफत काफरेन्स सन्‌ १९२६, 
इंडियन नेशनल यूनियन, लार्ड अविन का भाषण, याकूब का प्रस्ताव, 
मुसलमानों के विचार, श्रद्धानन्द का बलिदान, काग्रेस का ग्रोहाटी 
अधिवेशन, वक्तव्य, शिमला एकता सम्मेलन (१९२७), कलकत्ता 
में एकता सम्मेलन, मद्रास काग्नेस का एकता सम्बन्धी प्रस्ताव, 
भालवीयजी का समर्थन, मौलाना मुहम्मद अली के उदुगार ३३३-३५३ 


१६. भारतीय लेजिस्लेटिव प्रसेम्बली (१६२४-१६४२६)-- चुनाव, 
नेशनलिस्ट पार्टी का गठन, सैनिक व्यवस्था पर मालवीयजी के 
विचार, राजनीतिक माग, बजट पर वहस, वित्त विधेयक का 
विरोध, ली कमीशन की सस्तुतियो का विरोध, मुडीमैन कमेटी, 
राष्ट्रीय माग का प्रस्ताव, माचवस्वतन्नता की पुष्टि, लोक- 
न्याय की पुष्टि, सीमा शुल्क नीति, फौलाद संरक्षण विधेयक, मुद्रा 
ओर विनमय कमीशन, सन्‌ १९२५ में बजट और वित्त-विधेयक 
पर बहस, मालवीयजी की गतिविधि, कंटुता और सहयोग, 
स्वराज्य पार्टी द्वारा असेम्बली का बहिष्कार, स्वराज्य पार्टी पर 
दोषारोपण और मालवीयजी का उत्तर ३५४-३७६ 

१७ चुनाव संघर्ष (१६२६)--कराग्रेस का कानपुर अधिवेशन, तेजबहादुर 
सप्र्‌ का प्रयास, मोतीलालजी का प्रयास, नेहरू-जयकर, वार्ता, 
मोतीलाल-मालवीय वार्ता, लाजपृतराय का दृष्टिकोण, चुनाव 
घोषणापत्र, चुनाव अभियान में कटुता, जवाहरलाल नेहरू की 
आलोचना की समीक्षा ३७७-३९३ 


१८, लेजिस्लेटिव असेम्बली (१६२७-३०)--दलो की स्थिति, समाज- 
सुधार, मुद्रा विधेयक, फौलाद संरक्षण विधेयक, देशी उद्योगो का 
संरक्षण, रिजर्व बैक विधेयक, वजट और वित्त विधेयक पर बहस, 

! सरकार की सैनिक नीति की समीक्षा, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेंड 
डिस्प्यूट्स बिल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्व॒तत्रता, कांग्रेस 
पार्टी द्वारा असेम्बली का बहिष्कार, बजट पर वहस १९३०, 
कटौती का प्रस्ताव, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी, टेरिफ 
बिल का कडा विरोध, मालवीयजो का त्यागपत्र, साइमन कमीशन 
की रिपोर्ट की आलोचना, समीक्षा ३९४-४३१* 


१९, 


२१. 


श्र 


[( 5४ ) 


साइमन कमीशन झौर नेहरू रिपोर्ट--कमीशन की नियुक्ति का 
निर्णय, बाइसराय की घोषणा, विरोध, मालवीयजी की आलोचना, 
कमीशन का वाईकाट, मुस्लिम लोग की प्रतिक्रिया, कमीशन की 
कार्यप्रणाली, केन्द्रीय असेम्बली में गहस, कमीशन का देशव्यापी 
बाईकाट, लाजपतराय के निधन पर असेम्पली में बहस, सर्वदलीय 
काफरेन्‍्स, नेहरू कमेंटी की नियुक्ति, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस 
की प्रतिक्रिया तथा रिपोर्ट का समर्थन, सर्वदलोय कांफरेन्स का 


कलकत्ता अधिवेशन ४३२-४४६ 


नमक सत्याग्रह श्रौर गोलमेज फाफरेन्स--मालवीयजी का वाइस- 
राय को पत्र, वाइसराय की ३१ अक्टूबर सन्‌ १९२९ की घोषणा, 
भारतीय नेताओ की प्रतिक्रियाएँ, काग्रेंस का निर्णय, पूर्ण स्व॒राज्य 
दिवस, गाधीजी के ग्यारह सूत्र, गाधीजी का वाइसराय को पत्र, 
डाडी यात्रा, पेशावर काड, समझौते का विफल प्रयास, संघर्ष और 
दमन, गोल मेज काफरेन्स, प्रधान-मन्त्री की घोषणा, गाधी-अविन 
समझौता, ऊाग्रेस का कराँची अधिवेशन, साम्प्रदायिक समस्या 
पर काग्रेत्त का वक्तव्य, मौलिक अधिकारों पर काग्रेस का प्रस्ताव 


४४७-४६६ 


गोलसेज फाफरेन्स का द्वेसरा सन्न--लन्दन-यात्रा, गाधीजी के 
विचार, मालवीयजी का योगदान, सम्पत्ति अधिकार, अल्पससख्यक 
कमेटी, साम्प्रदायिक समस्या, अल्प-संख्यक पैक्ट, फेडरल स्ट्रवचर 
कमेटी में केन्द्र में उत्तरदायी शासन को माँग, पिलिनरी सेशन 
में गाघीजी, मालवीयजी आदि के भाषण, प्रधानमन्त्री की घोषणा, 
भारतमन्नी को दमनकारी नीति, मालवीयजी की सम्राद्‌ तथा 
ब्रिटिश राजनी तिज्ञो से भेंट, मालवीयजी की गतिविधि की आलोचना 


और उसका उत्तर ४६७-४८८ 


दूसरा सविनय श्रवज्ञा आन्‍्दोलन, एकता कांफरेन्स, हरिजनोद्धार-- 
सरकार का दमन, वाइसराय से गांधीजी का पत्र-व्यवहार, सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ, मालवीयजी के प्रयास, स्वदेशी संघ 
की स्थापना, काग्रेस की अध्यक्षता, भारत मन्‍्त्री का वक्तव्य, 
मालवीयजी का उत्तर, साम्प्रदायिक निर्णय पर ग्राघीजी का 


( जुजशां ) 
अनशन, पूना पैक्ट, वम्बई में हरिजनोद्धार के सम्बन्ध में विराद 
सभा और अस्पुश्यना सम्बन्धी निर्णय, मालवीयजी हारा आयोजित 
एकता काफरेन्स, एकता काफरेन्स के निर्णयो का मुसलमानों द्वारा 
विरोध, मुस्लिम यूनिटी बोर्ड का गठन, मालवीयजी की कांग्रेस 
अधिवेशन की अध्यक्षता और योगदान, गाधीजी का अनशन और 
हरिजनोद्धार का काम, व्यक्तिगत सत्याग्रह, मालवीयजी का 
अन्त्यजोद्धार सम्बन्धी काम ४८९-५२३ 


साम्प्रदाघिक निर्णय--साम्प्रदायिक निर्णय, मालवीय-जिना वार्ता, 
राची काफरेन्स, मालवीयजी का वक्तव्य, अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की बैठक, काग्रेस के निर्णय, काग्रेस के साम्प्रदायिकता सम्बन्धी 
निर्णय पर मालवीयजी का विरोध और कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड 
से इस्तीफा, नेशनलिस्ट मुसलमानों का दृष्टिकोण और उसकी सुभाष 
बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा समीक्षा, कांग्रेस के निर्णय के 
सम्बन्ध में नेहरू, सुभाप और राजेन्द्र वावू की राय, कांग्रेस 
नेशनलिस्ट पार्टी का गठन, मालवीयजी द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय 
का विरोध, काग्रेस का बम्बई अधिवेशन, चुनाव, साम्प्रदायिक निर्णय 
विरोधी काफरेन्स, केन्द्रीय असेम्बली में जिना का संशोधन स्वीकार, 
जिना-राजेन्द्र बाबू वार्ता, नेहरूजी द्वारा मालवीयजी की आलोचना 
की समीक्षा, काग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, सन्‌ १९३६ की चुनाव- 


घोषणा, मालवीय-रफीअहमद समझौता ५२४-५४८ 
अन्तिम दस वर्ष --डी० ए० वी० कालेज लाहौर में मालवीयजी 
का भाषण, फैजपुर काग्रेस में मालवीयजी का भाषण, कायाकल्प, 
हिन्दू विश्वविद्यालय की चिन्ता, महारुद्रयाग, जनसेवा, पारिवारिक 
शोक, सामाजिक कार्य, देश की राजनीतिक गतिविधि, सन्‌ १९४२ 
का संघर्ष, मालवीयजी की सेवा, मालवीयजी को मन स्थिति, 
नोआखाली पर मालवीयजी का वक्तव्य, व्यवनाश्रम, मालवीयजी का 
निधन, शोक ओर श्रद्धाअ्अलि ५४९-५७६ 


मालवीयजी का व्यक्तित्व--घर्मनिष्ठ जीवन, देशभक्त, साक्त्विक 
सार्वजनिक जीवन, जनसाधारण की सेवा, करुणा और सौहार्द, 
उच्चकोटि के वक्ता, सदभावना, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम, शील, 
साहित्य और सगीत में रुचि, चरुटियां, भद्धितीय व्यक्तित्व ५७७-५९७ 


[ इच्ा। | 


् 
फ् 


सूद स्यशातित भारतीय शाहननश दिघय 


डा ध 
5 


रानी एम, विधार ५ # ४६०७६ 
शनपरापाद होश धामातिए शायर हो चपडदिन्-/॥जए ॥ कई 
पयिक विवार नस ६४% 


किन 
दा धर्यदिल 


गीया विदास 
गम्धस्पी तार 
परमधित शाबपसा गारपीधाए + 
मिध्वर्ध 

पिद्िएपो 

दुष्ट मदिर। 


अठिपत 


१, देश की दशा 
(१८५८-१८८५) 
महारानी विवटोरिया की घोषणा 


सन्‌ १८५७ के विप्लव के बाद महारानी विक्टोरिया की ओर से गवर्नर- 
जनरल लार्ड केनिंग ने १ नवम्बर १८५८ को प्रयाग में संगम के तट पर शाही 
घोषणा को प्रसारित किया । इस घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने घोषित 
किया . “हम अपने - को अपनी भारतभूमि के निवासियों के प्रति कर्तव्य के 
उत्तरदायित्व से उसी प्रकार बधा हुआ समझती है जिस प्रकार अपनी दूसरी 
प्रजाओ के प्रति, और ईश्वर की अनुकम्पा से हम उन उत्तरदापित्वों को ईमान- 
दारी और शुद्ध अन्तःकरण से पूरा करेंगी। हमारी यह भी इच्छा है कि जहाँ 
तक सम्भव हो हमारी सब प्रजा, चाहे वह किसी सम्भ्रदाय या प्रजाति की हो, 
स्वतत्रता और निष्पक्षता के साथ हमारी नौकरिया के पदो पर नियुक्त की जाये, 
जिनके कर्तव्यों के पालन के लिए वे शिक्षा, योग्यता तथा सत्यनिष्ठा से योग्य हो । 
हिन्दुस्तान में शान्तिपूर्ण प्रयत्त को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक उपयोगिता 
और उन्नति के कार्यों को बढ़ाना, तथा वहाँ बसनेवाली सारी प्रजा के हित के 
लिए शासन का सचालन करना हमारी गम्भीर कामना है । उनकी सभुद्धि में 
हमारी शक्ति है, उनके सन्‍्तोष में हमारी रक्षा और निश्चिन्तता है, और उनकी 
क्ृतज्ञता में हमारा पुरस्कार हैं। हमारी जनता के हित के लिए हमारी इन 
इच्छाओ को वहन करने की क्षमता ईइवबर हमें और हमारे अधोन अधिकारियों 
को प्रदान करे |”) 


साम्राज्यशाही ढाँचा 


इस शाही घोषणा से कुछ दिन पहले ब्रिटिश पालियामेन्ट ने ईस्ट इडिया 
कम्पनी को उसके राजनीतिक अधिकारों से वचित कर भारत के शासन का 
सारा उत्तरदायित्व स्वय ग्रहण कर उसका सारा भार सम्राद के मत्रिमण्डल के 
सुपुर्द कर दिया। भारत के प्रशासन का नियत्रण, निर्देशन तथा निरीक्षण 


१. सी वाई. चिन्तामणि इण्डियन पालिटिक्स सिन्‍्स दी. म्युटिनी, 
१९४०, पृ. १७-१८. 


२ महामना सदन भोहन मालवीय : जीवन ओर नेतृत्व 


ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य भारतमन्त्री को हस्तान्तरित करते हुए शाप्तन- 
व्यवस्था इस तरह केन्द्रित कर दी गयी कि शासन का कोई भी नया काम शुरू 
करना, या कोई भी नया कानून बनाना उनकी भआाज्ञा के विना केन्द्रीय कौर 
प्राल्तीय सरकारो के लिए असंभव हो गया। भारतमन्त्री की सहायता के लिए 
एक कौंसिल गठित की गयी, जिसके आधे सदस्य अवसर-प्राप्त अंग्रेज प्रशासव 
थे और आधे भारतीय व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाले अग्रेज व्यापारी थे । इस 
कौंसिल के अधिकाश निर्णय पुराने कालातीत अ्रशासनिक अनुभवों तथा साम्राज्य- 
शाही मनोवृत्ति एव ब्रिटिश व्यापार की हितकामना से प्रभावित होते थे, और 
यह कौंसिल भारत सरकार की उन सस्तुतियों को बदल देती थी जो नयी 
परिस्थिति और भारतीय जनमत के अनुकूल, पर कौसिल के सदस्यों के पुराने 
प्रशासनिक अनुभव के प्रतिकूल होते थे, या जिन्हें ब्रिटिश व्यापार के हिंत में ठीक 
नही समझा जाता था। इस कौंसिल के अधिकार सीमित थे, पर इसप्तका प्रभाव 
बहुत व्यापक था । ब्रिटिश पालियामेन्ट और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को भारत की 
समस्याओं पर विस्तार के साथ विचार करने का समय ही नही मिलता था । 
इस इंडिया कौसिल की सलाह से ही ब्रिटिश जचता तथा ब्रिटिश पालियामेन्ट 
ओऔर सम्राद्‌ के नाम पर सारे भारतीय प्रशासन का सचालन होता था । 


वरीय ब्रिटिश प्रशासक या अंग्रेज राजनीतिज्ञ ही वहुधा भारत के गवर्नर- 
जनरल नियुक्त होते थे। पर उसकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के करोव-करीव सभी 
सदस्य इंडियन सिविल सर्विस के अंग्रेज सदस्य ही होते थे । उनका दृष्टिकोण राज- 
नीतिक के बजाय प्रशासनिक ही होता था। सेनाध्यक्ष (कमाण्डर-इन-चीफ ) इस 
कॉंसिल का विशिष्ट सदस्य होता था, जिसकी मनोवृत्ति स्वभावत. सैनिक ही 
होती थी । 


मद्रास और बम्वई के गवर्नर कभी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और कभी अनुभवी 
ज्येष्ठ अंग्रेज प्रशासक होते थे । पर इन दोनो की एक्जीक्यूटिव कौसिल के सभी 
सदस्य इडियन सिविल सविस से सम्बन्धित अग्रेज अफसर ही होते थे। अन्य प्रान्तो 
का सारा प्रशासन लेपिटनेन्ट गवर्नर या चीफ कमिच्नर के हाथ में होता था, 
जो सदा इंडियन सिविल सर्विस के अनुभवी प्रतिभाशील अंग्रेज सदस्य होते थे । 
कानून बनाने के निमित्त केन्द्रीय और प्रादेशिक एक्जोक्युटिव कौसिलो में कतिपय 
अतिरिक्त सदस्य बढा दिये जाते थे। ये सभी बतिरिक्त सदस्य सरकार द्वारा 
मनोनीत होते थे। इनमें से कुछ संभ्रान्त हिन्दुस्तानी होते थे, जो भारतीय जनता 
के बिचारो, हितो और भावनाओं के बजाय उच्चकुलीन मनोवृत्ति और हित- 
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कामना का ही प्रतिनिधित्व कर सकते थे। इन हिन्दुस्तानी सदस्यो की मनोवृत्ति 
कितनो संकुचित होती थी, इसका अनुमान इस बात से ही हो सकता हैं कि जब 
सन्‌ १८८२ में गवर्नर-जनरल लार्ड रिपन ने किसानो के हितो के सरक्षण के 
लिए एक विधेयक तैयार किया, तो उसे भारतीय सदस्यो का समर्थन प्राप्त नही 
हुआ, और सरकारी सदस्यो की सहायता से ही उसे पाप्त कराया जा सका । 


सन्‌ १८६१ के इंडियन कौंसिल एक्ट के अन्दर बम्बई भौर मास के 
अतिरिक्त बगाल में भी कानूत बनाने के लिए एक कौसिल गठित कर दी गयी, 
पर संयुक्त प्रान्त में इस प्रकार की कौसिल का गठन सन्‌ १८८६ में किया 
गया। इस व्यवस्थापिका कौसिलो के अधिकार सन्‌ १८५३ की व्यवस्था के 
अन्दर निर्मित केन्द्रीय कौसिलके अधिकारों से भी अधिक सीमित थे, और वें 
उससे अधिक निस्तेज थी । वास्तव में भारत-मनन्‍्त्री की पूर्व स्वीकृति के बिना 
ये कौसिलें कोई अधिनियम पास हो नही कर पाती थी, और प्रस्तुत विधेयक के 
अतिरिक्त किसी दुसरे विषय प्र इन कौसिलो में विचार या आलोचना हो 
ही नही सकती थी । 


सारे प्रशासन पर इडियन सिविल सबविस का वीलबाला था । इनके सदस्यों 
की नियुक्ति प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर होती थी। ये परीक्षाएं लन्‍्दन 
में होती थी। इस खुली परीक्षाओं में भारतीय और अग्नेज नवयुवक समान 
रूप से भाग ले सकते थे । ग्रीक और लैटिन भाषा और साहित्य, ग्रीस और रोम 
का इतिहास, इंगलैण्ड का इतिहास, तथा इंगलिश नन्‍्यायव्यवस्था का इतिहास, 
एवं अंग्रेजी साहित्य परीक्षा के कतिपय विशिष्ट विषय थे। २२-२३ वर्ष की 
आयु में इगलिस्तान जाकर प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेज नवयुवको का 
मुकावला करना भारतीय नवयुवकों के लिए कठिन था । पर जब सन्‌ १८६६ में 
श्री सत्येन्त्रनाथ ठाकुर लन्दन में जाकर प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए, तब 
सन्‌ १८६६ में ही परीक्षा के लिए अधिकतम आयु घटाकर २१ वर्ष कर दी 
गयी । इस पर भी सन्‌ १८६९ में सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रमेशचन्द्र दत्त और 
के० जी० गुप्त ने सफलता प्राप्त की । इस पर गवर्नर-जनरल लार्ड नार्थत्रुक 
की इच्छा के विरुद्ध भारतमन्त्री लार्ड सालिसवरी नें अधिकतम आयु १९ चर्प 
कर दी । गवर्नर-जनरल लार्ड लिटन ने एक गोपनीय पत्र में स्वीकार किया कि 
जिस प्रकार से लन्दत में प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही है और 
जिस तरह से अधिकतम आयु घटायी गयी है, थे सब वायदे को “निर्थंक' बनाने 
के लिए की गयी चालबाजियाँ है। इडियन सिविल संविस अंग्रेज नवयुवको से 
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भरी पडी थी। उन्ही का बोलबाला था। वही देश के वास्तविक प्रशासक थे । 
प्रशासन के सभी विभागो के उच्च पदो पर इंडियन सिविल सबविस के सदस्य 
आसीन थे । फौजदारी अदालतो तथा मालगुजारी सम्बन्धी अदालतों के 
न्यायाधीश भी सिविल सर्विस के सदस्य ही होते थे । दीवानी अदालतों के 
मुनसिफ अलग से भारतीय वकीलो में से नियुक्त होते थे पर बहुत से जिला- 
सेशन जज तथा बहुत से हाईकोर्ट के जज भी इस सिविल सविस के सदस्य 
होते थे । प्रशासन और न्यायिक अदालतो का समुचित पार्थक्य न होने के कारण 
फौजदारी के मुकदमो में बहुधा न्यायदृष्टि के वजाय प्रशासनिक दृष्टि से फैसले हो 
जाते थे। जनता की स्वतंत्रता को रक्षा के स्थान पर पुलिस की कठिनाइयों 
पर अधिक ध्यान रखा जाता था। राजनीतिक मुकदमो में तो बहुधा न्याय की 
श्रूण-हत्या ही हो जाती थी । दमनकारी कानूनो की मदद से राजनीतिक चहल- 
पहल दबा देना, उसे राज-विद्रोह घोषित करके नन्‍्यायालयो के जरिये और 
प्रशासनिक निरोधादेश द्वारा कुचल डालना सरकार के लिए सम्भव था। जो 
कानून उन्‍नीसवी शताब्दी के पहले चरण में शत्रुओ की गतिविधि के निरोध के 
लिए कम्पनी ने बनाये थे, उन्हें उस समय भी भारत की दण्ड-व्यवस्था का 
अंग बनाये रखना, जबकि सारे भारत पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गयी थी, 
न्‍्यायबुद्धि से अधिक साम्राज्यशाही मनोवृत्ति का परिचायक था । 


ब्रिटिश साम्राज्यशाही को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सन्‌ १८६३ में 
पील कमीशन की सस्तुतियों पर भारत में सेना का नया संगठन किया गया । 
तोपखाने में हिन्दुस्तानी सिपाहियो की भरती वन्द कर दी गयी । हिन्दुस्तानी 
सिपाहियो की पलटनें जाति, प्रान्त और सम्प्रदाय के आधार पर इस तरह 
संगठित की गयी कि उनके लिए देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित हो मिल 
कर काम करना सम्भव ही न हो। फौज में गोरो की संख्या बढा दी गयी। 
बहुत-सी गोरी पलटनें आन्तरिक सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दी गयी, ताकि 
विद्रोह को स्थानीय स्तर प्र ही आसानी से दबाया जा सके | बाह्य आक्रमण 
से देश की रक्षा भी इन पलटनो का प्रमुख कार्य निर्धारित किया गया, पर 
एशिया में ब्रिटिश साम्राज्यशाहो की नीतियो को सैनिक और सामरिक प्रयोगो 
द्वारा परिपुष्टि ही इन पलटनों का एक वास्तविक उद्देश्य था। बड़े-बड़े औहदे 
गोरे अफसरो के लिए सुरक्षित रखे गये, हिन्दुस्तानी सैनिक सुवेदार-मेजर से 
ऊँचा स्थान प्राप्त नही कर सकता था। सेनड्हर्स्ट में शिक्षा-प्राप्त सैनिक ही 
'कैग कमीशन! का अधिकारी हो सकता था। पर वहाँ कोई भारतीय सेनिक 
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शिक्षा के लिए भरती ही नही किया जाता था। उच्च सैनिक शिक्षा के लिए 
भारत में कोई सैनिक शिक्षा सस्था संस्थापित ही नही की गयी थी । 
जनकल्पाण की उपेक्षा 

भारतीय शासन-व्यवस्था भी मूलरूप से साम्राज्यश्ाही पुलिस व्यवस्था थी । 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही के प्रभुत्व को बनाये रखना, तथा शान्ति और सुव्यवस्था 
कायम रखना ही प्रशासन के प्रमुख लक्ष्य थे। ब्रिटिश प्रशासक कल्याण-राज्य 
के सिद्धान्त को मानते ही नही थे । 

देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान नग्रण्य और नकारात्मक था । 
सन्‌ १८५७ के विप्लव के पहले ही ईस्ट इण्डिया कंपनी ने अपनी एक सौ 
वर्ष की आथिक नीति हारा भारत की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर 
दिया था। बहुत से पुराने उद्योग धन्धे नष्ट-प्राय हो गये थे । भौद्योगिक पदार्थों 
का निर्यात बहुत कम हो गया था। सारा देश बहुत ह॒द तक क्रषि-प्रधान बन 
गया-था। विप्लव के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही। जनता को आर्थिक दशा 
बिगडती चली गयी । किसी विपत्ति को सहने की उसमें शक्ति ही न रही । 
इस काल में (१८५८-१८८५) डेढ करोड से अधिक व्यक्तियों की अकाल 
से मृत्यु हो गयी। सन्‌ १८७६-७८ के भयानक अकाल में ही ८२ लाख 
आदमियों को मौत का सामना करना पडा। इस परिस्थिति पर विचार 
करते हुए जकाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि भारतीय 
जनता की घोर दरिद्रता तथा अकाल की विपत्ति दोनो का कारण यही है कि 
अधिक जनसंख्या की जीविका केवल खेती से चलती है, और तब तक इन 
विपत्तियो से छुटकारा पाने का उपाय नहीं हो सकता, जब तक भिन्न-भिन्न 
प्रकार के उद्योगो का प्रसार नहीं किया जाता, जिनके द्वारा अधिक जनसंख्या 
खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसायो और उद्योगो से भी अपनी जीविका चला 
सके ।* कमीशन का सुझाव था कि 'खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसायो की उन्नति 
की जाय, जिन पर ऋतुओ के परिवर्तन का कुछ भी प्रभाव न पडता हो ।' 
इसके बाद भी सरकार ने पुराने उद्योगो के संरक्षण तथा नये उद्योगो के विकास 
के लिए कुछ नही किया । मुक्त व्यापार के सिद्धान्त का इस दृढ़ता से पालन 
किया गया कि सन्‌ १८६९ में लार्ड लिटन ने अपनी कार्य-परिषद के सदस्यों 
के विरोध के बावजूद सूती कपड़ो के थायात पर लगे सीमा-छुल्क को वापस 
ले लिया। इसका देशी उद्योग के विकास पर बुरा प्रभाव पडा, जबकि ब्रिटेन 
से सूती कपड़ो के आयात में इतनी वृद्धि हुई कि जहाँ सन्‌ १८७८-७९ में केवल 
३३ लाख रुपये का कपडा भारत मे आया, वहाँ सन्‌ १८८०-८१ में ९४७ लाख 
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रुपये के सूती' कपडो का आयात हुआ । लार्ड रिपन के शासन-काल में भी 
बहुत-सी विदेशी वस्तुओ पर से आयात-शुल्क वापस ले लिया गया, और 
जब सन्‌ १८९४ में वित्तोय कठिनाइयो के कारण सरकार को विदेशी कपडो 
पर आयात-शुल्क लगाना पडा, तब उसने भारत के कल-कारखानो में तैयार 
होनेवारल सूती वस्त्रो पर उस शुल्क के बराबर का उत्पादन-शुल्क लगा दिया । 
सरकार ने रेलो के निर्माण में अवश्य ही महत्त्वपूर्ण योगदान किया, पर 
उसकी रेलवे नीति भी. मूल रूप से देश के आ्िक विकास को प्रोत्साहित करने 
के बजाय ब्रिटेन के व्यापार को बढाने के लक्ष्य से ही प्रेरित थी । 


भूमि व्यवस्था 


सन्‌ १८५७ के विप्लव के पहले ही ईस्ट इंडिया कपनी ने देश के विभिन्न 
क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भूमि-व्यवस्था स्थापित कर दी थी । इन व्यवस्थामो 
को लागू करते समय खेतिहर किसानो और मजदूरो के हितो के संरक्षण की 
ओर कोई घ्यान नही दिया गया था । विप्लव के बाद भी किसानो के हितो के 
प्रति उपेक्षा जारी रही । लगभग पच्चीस वर्ष के बाद सन्‌ १८८२ में लार्ड रिपन 
ने एक अधिनियम द्वारा बंगाल प्रदेश के किसानो की रक्षा के निमित्त ,जमीदारो 
की' मनमानी पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवद्यक समझा । इस अधिनियम से 
किसानो को कुछ राहत जरूर मिली, पर यह पर्याप्त सिद्ध नही हुईं। दूसरे 
क्षेत्रो की कृपि-व्यवस्थाओं में सन्‌ १८८५ तक सामाजिक न्याय की दृष्टि से कोई 
संशोधन नही किया गया । वहा की कृषक जनता तो जमीद्ारो की ज्यादतियों 
का पूर्ववत्‌ शिकार वनी रही । 


गतिविधि 

इस जमाने में “सरकार की नीति” जैसा कि श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने 
बताया, “धीमी उन्नति और तगड़ी प्रतिगामिता मे बदलती रही”, और उसका 
स्वरूप भारतीय जनमत के बजाय “ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पालियामेंट 
की बदलती हुई नीतियो पर निर्भर होता था ।* 

जहा सत्‌ १८७४ तक कतिपय क्षेत्रों में थोडी बहुत उन्नति हुई, वहा 
सन्‌ १८७४ के वाद लार्ड लिटन के जमाने में भारत को भारी अवनति का 
सामना करना पडा। उन्होने भारतीय जनहित भौर शिक्षित समाज 


१, चिन्तामणि : इण्डियन पालिटिक्स सिन्स म्युटिनी, पृ० ३१-३२ | 
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की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए भारत पर सन्‌ १८७०९ में 'आर्म्स एक्ट? 
लादकर भारतीयों को बिल्कुल निह॒त्या कर दिया, प्नू १८७८ में 'वर्नाकुलर 
प्रेस एक्ट' चालू करके देशी भापा में प्रकाशित होने वाले समाचार- 
पत्रों की स्वतन्त्रता नष्ट कर दी। उसी जमाने में ब्रिटिश सरकार ने अपनी 
साम्राज्यगाही अग्रवर्ती नीति (फारवर्ड पालिसी) के अधीन अफगानिस्तान पर 
आक्रमण कर दिया, और थोडरी-सी रकम को छोठकर, जो ब्रिटेन के खजाने 
से दी गयी, युद्ध का वाकी सब खर्चा भारत को वहन करना पडा ॥ उसके 
वाद ब्रिटेन की उदारदलीय सरकार ने लार्ड रिपत को सन्‌ २८८० में गवर्नर- 
जनरल वनाकर भेजा । उन्होने 'बर्नाकुलर प्रेंस एक्ट' वापस ले लिया, तथा किसी 
भात्रा में स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रणाली को चालू करने के निमित्त स्थानीय 
निकायो के पुनर्गठन का आदेश जारी किया। उन्होने बंगाल भ्रदेश के कृपको 
के हितो की रक्षा के निमित्त एक अधिनियम भी पास कराया, कतिपय प्रगति- 
शील व्यक्तियों को विधान-सभाओ का सदस्य भी मनोनीत किया, तथा हिन्दुस्तानी 
मजिस्ट्रेंटो को भी यूरोपियन अभियुक्तो के विरुद्ध मुकदसे सुनने का अधिकार 
देकर रंगभेद को अदालती मामलों में किसी हद तक कस करने की कोशिश 
की । उन्हें अपने अंग्रेज अफसरो के प्रतिरोध और अग्नेज निवासियों के विरोध 
ओर रोप का ऐसा सामना करना पडा कि उन्हें भपनी अवधि के एक वर्ष पूर्व 
हा लन्‍्दन वापस चले जाना पडा, और उनके प्रयत्नो के कारण प्रजातीय भावना 
में कोई कमी नहीं हो पायी । 


सर हेनरी काटन ने हिन्दुस्तानियो के प्रति अग्नेजो के अभद्र, क्रूर और 
अन्यायपूर्ण व्यवहार की भर्त्सना करते हुए लिखा है कि “यदि किसी चायबागान 
के किसी मालिक पर किसी असहाय कुली पर दारुण प्रहार करने का अपराध 
लगता, तो उसकी सुनवाई चायवागान के मालिकों की ज्यूरी द्वारा होती, जिसका 
स्वाभाविक झुकाव मालिक के पक्ष में होता, और यदि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के 
कारण उसे सजा दी जाती, तो सब अग्नेंज मिलकर दुन्द मचा देते । एंग्लो- 
इंडियन समाचार-पत्रो में सजा की कडी आलोचना होती, दोषी के खर्चे के लिए 


चन्दा जमा किया जाता, तथा उसकी रिहाई के लिए सरकार को प्रभावशाली 
अग्नेजो के हस्ताक्षर से मेमोरियल दिया जाता””१ | 


इस तरह लार्ड रिपन की उदार नीति के बावजूद भारत की शासन-व्यवस्था 
महारानी विक्टोरिया की शाही घोषणा के विपरीत बनी रही। गवर्नर-जनरल 


१. काठन . न्यू इण्डिया, पु० ४८ | 
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लार्ड लिटन ने तो अपने शासन-काल में ही स्वीकार कर लिया था कि महारानी 
विक्टोरिया की घोषणा पर आधारित दावों और आकाक्षाओ को पूरा नही किया 
जा सकता । उन्होने एक गुप्त विज्ञप्ति में लिखा कि ब्रिटिश सरकार और भारत 
सरकार, दोनो ने उन सब तरीकी से जो उन्तकी शक्ति में थे, वायदो को जी भर 
तोड़ा हैं । इस दृष्टि से महारानी विक्टोरिया की घोषणा काल्पनिक और अव्या- 
वहारिक थी, जबकि शासन-व्यवस्था वास्तविकता पर आधारित तथ्य था। 
पर घोषणा भी एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य था जिसके अस्तित्व को बिल्कुल भुला 
देना अंग्रेजों के लिए सभव नही था, और वह एक ऐसी कल्पना थी जिसे भारत 
की प्रगति के लिए भारतीय राजनीतिज्ञ इसो प्रकार प्रयोग कर सकते थे जिस 
प्रकार इगलिस्तान के राजनीतिज्ञो ने वर्तमान युग के प्रभातकाल में मध्य-युगीय 
सामन्तशाही 'मेंगना-कार्टा' को ब्रिटिश जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओ की 
पुष्टि में प्रयोग किया था । 


मध्यवर्गीय जन-जागृति 


विप्लव की विफलता के बाद सशस्त्र विद्रोह की कल्पना लुप्त हो गयी । 
फिर भी कतिपय मौलवियो द्वारा विद्रोह के षड्यन्त्र किश्षी ह॒द तक जारी रहे, 
पर इनकी शक्ति सन्‌ १८७० तक बिल्कुल क्षीण हो गयो । मध्ययूगीय धारणाओ 
और मर्यादाओ के प्रति निष्ठावानु मौलवियों के लिए समाज को सार्थक प्रगतिशील 
नेतृत्व प्रदान करना, तथा नवीन उदार धारणाओ के श्राधार पर राष्ट्र का निर्माण 
करना भी संभव नही था। यही बात उन्त पण्डितो और पुरोहितो के सम्बन्ध में 
भी कही जा सकती है जो हर परिस्थिति में परम्परागत मान्यताओ का अक्षरश- 
अनुसरण आवश्यक समझते थे, और कोई नयी बात ग्रहण करने को तैयार नही थे । 


अभिजात वर्ग भी, जिसे समाज के स्वाभाविक नेता होने का दावा था, 
समाज का सार्थक नेतृत्व करने में असमर्थ था। राजे, नवाब इतने शक्तिहीन थे कि 
वे अपनी परेशानियों और कठिनाइयों को भी सामूहिक रूप से भारत सरकार के 
सामने पेश नहीं कर सकते थे। एक स्थान पर इकटह्ठे होकर अपनी निजी 
समस्याओ पर विचार-विमर्श नही कर सकते थे। जमीदारों तथा तालुकेदारों 
पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नही था । बगाल, बिहार और उडीसा के 
जमीदारो ने विप्लव से पहले ही सन्‌ १८५१ में ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन' 
के नाम से एक सस्था गठित कर ली थी। उसमे सन्‌ १८५२ में सयुक्त ससदीय 
समिति (ज्वाइन्ट पालियामेन्टरी कमेटी) के सामने एक बहुत ही विस्तृत परिपत्र 
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पेश किया था, जिपमें उसने शासन की व्यवस्था और नीति की आलोचना करते 
हुए माग की थी कि उन्हें सुधारा जाये, और प्रतिनिधि विधान सभा स्थापित 
की जाय । विप्लव के बाद सयुक्त प्रान्त के जमीदारों और तालुकेदारो ने भी 
'ब्रिटिश इडियन असोसिएशन' के नाम से एक सोसाइटी गठित कर ली थी | पर 
यद्यपि इन दोनो संस्थाओ क्रे कतिपय प्रतिभाशाली सदस्य बहुत ही सुसास्क् तिक 
थे, और सास्क्ृतिक क्षेत्र मे उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था, पर इन सस्थाओ के 
लिए युग के अनुकूल राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना सभव नही था । राजभक्ति 
उनका मूलमन्त्र था। सरकार के कर्मचारियो और अफसरो का विरोध करना 
उनके लिए कठिन था। इन सस्थाओ का दृष्टिकोण मूलत सामन्‍्तवादी था, जत्रकि 
उदारवादी लोकतन्‍्त्र युग की पुकार थी। ऐसी स्थिति में युगानुकूल नेतृत्व का 
समर्थन करने के वजाय अपने वर्ग के हितों और मान की पुष्टि ही उनका मुख्य 
कार्य था । 


किसानो और मजदूरो की दशा तो बहुत ही दयनीय थी । वे असहाय और 
असगठित थे, और देश के नेतृत्व का भार वहन करना उनके लिए असभव था। 
वे न तो शासन के कुचक्रो को समझ सकते थे, और न उनका सफल सक्रिय 
विरोध कर सकते थे । उन्हे तो वास्तव में स्वयं अपने हितो की रक्षा और 
पुष्टि के लिए दूसरो के नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता थी। किसानो का 
असन्‍्तोप दीर्घकालीन राजनीतिक आन्दोलन का रूप घारण नही कर पाता था। 


इन कारणो से देश के राजनीतिक नेतृत्व का भार वहन करना आधुनिक 
विक्षा-प्राप्त मध्यवर्गीय शिक्षितो का कर्तव्य बन गया । यह वर्ग बहुत छोटा 
और असगठित पर क्रमश विकासशील था । इसके वहुत से सदस्यो में समाज- 
सेवा की भावना की कमी थी । पर इसके अधिकाश सदस्य इंगलैण्ड के उदार 
विचारो और लोकतात्रिक भावनाओ से परिचित और प्रभावित थे । वे गतिशील 
और प्रगतिशील थे और अपने देझ्ष में ब्रिटेन के ढंग की शासन व्यवस्था प्रतिष्ठित 
करना चाहते थे । महारानी विक्टोरिया की शाही घोषणा उनका 'मेगना कार्ट 
(महाधिकार-पत्र) था। उसकी मान्यताएँ ही उनकी मागो का आधार थी। 
वे राजभक्त थे, भारत की प्रगति में बह्विटेन के योगदान को स्वीकार करते थे, 
ब्रिटेन के साथ अपने देश का सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे। पर उनके विचार 
में भारतीय शासन की चुटियो को ओर ब्रिटिश सरकार औौर जनता का ध्यान 
आइष्ट करना, शाही घोषणा की मान्यताओ को कार्यान्वयन करने की माँग करना, 
ब्रिटेन की त्याय भावना की दुहाई देना, तथा उसके आधार पर शासन की नीति- 
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रीति को निर्धारित करने की माँग करना, एवं भारत में ब्रिटेन के ढंग की प्रतिनिधि 
सस्थाओ की स्थापना की कामना करना किसी प्रकार भी राजभक्ति के विरुद्ध 
नहीं समझा जा सकता । 


राजा राम मोहन राय 


इस उदारवादी मध्यवर्गीय चिन्तन का सुत्रपात विप्लव से तीस पैतीस 
वर्ष पहले राम मोहन राय ने किया, जिन्हे गोखले के शब्दो में “आधुनिक उदार- 
वाद का पिता” कहा जा सकता हैं। राम मोहन राय एक सामान्य जमीदार के 
पुत्र थे। उनके बहुत से मित्र और सहयोगी द्वारकानाथ ठाकुर जैसे उच्च 
कोटि के जमीदार थे। पर उनका जनजागुत्ति आन्दोलन मूलत भध्यवर्गीय था। 
वे एक ऐसे मध्यवर्गीय शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते थे, जो प्राचीन 
वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति पर आस्था रखते हुए रूढिवाद का विरोधी 
हो, भन्‍य धर्मों और सस्क्ृतियों के सजीव नैतिक तथ्यों को ग्रहण करते हुए 
व्यापक मानवीय भावना से भारतीय समाज का नवनिर्माण करे । राम मोहन 
राय की जनजागृति मुख्य रूप से धामिक और सास्क्ृतिक थी। पर आशिक 
और राजनीतिक क्षेत्र मे भी उनका मार्ग-दर्शन महत्त्वपूर्ण था। वे रहस्यवाद, 
रूढिवाद तथा जटिल कर्मकाण्ड के विरोधी तथा एकेश्वरवाद, मैतिकता और 
सास्कृ तिक संश्लेषण के समर्थक थे। वे चाहते थे कि हिन्दू समाज पाखण्ड को 
छोडकर केवल एक परमात्मा की पूजा करने लगे। विभिन्न धर्मों मे वरणित 
नैतिक उपदेशों को रहस्यमय अंधविश्वासो और ऐतिहासिक सामग्री से अलग 
कर जीवन मे आत्मसात किया जाय, तथा प्रत्येक मनुष्य दूसरों के साथ वही 
व्यवहार करे जो अपने प्रति चाहता है | वे तक और शास्त्रीय प्रमाण, दोनो की 
मदद से सत्य की खोज करते थे, वुद्धिसंगत शास्त्रीय वाक्य को ही प्रामाणिक 
समझते थे, और स्वतन्त्र चिन्तन को मनुष्य का मौलिक अधिकार मानते थे । वे 
यह भी चाहते थे कि भारतीय नवयुवक भारतीय दर्शन और पाश्चात्य विज्ञान 
का साथ-साथ अध्ययन करें, अपने चरित्र का निर्माण कर सामाजिक कुरीतियो 
और अन्याय का विरोध करें, तथा सहिष्णुता, न्याय और पारस्परिक सौहार्द 
के आधार पर सामाजिक जीवन ग्रठित करें। भारतीय समाज की' उच्चति के 
लिए वे निर्धनो, स्त्रियों और पिछड़े वर्गों का उत्थान नितान्त आवश्यक समझते 
थे। वे सती प्रथा और बहुविवाह के कट्टर विरोधी तथा विधवा-विवाह के 
समर्थक थे । वे चाहते थे कि समाज में स्त्रियों का समुचित आदर हो, उन्हें 
आत्मोत्कर्ष के साधन उपलब्ध हो, पति और पिता की' सम्पत्ति में उनका भी 
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हिस्सा हो । राजा राम मोहन राय जाति प्रथा के जटिल दनन्‍्वनों को राष्ट्रीय 
भावना के विकास में वावक समझते थे, और चाहते थे कि तथाकथित कुत्ीन 
वर्ग के लोग हिन्दू वर्म की उदार भाव्माओ से अनुप्राभित हो जातिग्रत् विनिष्टवा 
के विचार को त्याग कर सबके साथ सौहार्द और बात्मीयता का व्यवहार करें । 


राजा सम मोहन राय की इच्छा थी कि सरकार निर्वनो के लिए निःशुल्क 
विक्षा का प्रवस्ध करें, एवं किसानों के हिंतो को रक्षा की समुचित व्यवस्था 
करें। वे चाहते थे कि किसानो को लगान में छूट दी जब, और राजस्व की 
क्षतिपूति विलासिता की वस्तुओं पर मधिक कर लगा कर की जाब। चे यह 
भी चाहते थे कि अंग्रेजो के बजाय भारतीय सरकारी नौकरियों पर नियुक्त किये 
जायें। उन्होंने अपने परिपत्र में माँग की कि दीवानी न्यायालयों में भारतीय 
च्यायाघीत हों, जुरी व्यवस्था लागू की जाय, न्‍्यायाधीग व लगान बायुक्त 
भिन्न व्यक्ति हों, न्‍्यायावीण व मलिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति न हो, तथा स्थानीय 
सम्मानित व्यक्तियों से परामर्ण के वाद दीवानी व फौजदारी कानून वनाये जायें । 


३२० अगस्त सन्‌ १८२८ को उन्होने ब्रह्म सभा स्थापित की । ब्रह्मममाज 
को घोषणा मे कहा गया कि एक ही प्रार्थना-मवन में सभी प्रकार के व्यक्ति 
डिना मेंदभाव के जमा होगे, और एक व्यवस्थित विनम्न घामिक व भक्ति भावना 
से निराकागर, सर्वव्यापी ईश्वर को पूजा व स्तुति करेंगे । किसी मूर्त अथवा 
अमूत वस्तु की ईश्वर के रूप में किसी मनुष्य हारा पूजा नहीं को जायेंगी। 
गह्म-समाज के विद्वानों ने एक ईश्वर की संस्तुति में ब्रह्म-सगीतों की रचना 
की । त्रह्मनसमाज के स्वव-सेबको ने वाल-विवाह, वहु-विवाह व जात-पाँत की 
जडता को समाप्त करने का प्रयत्व किया। 


इन अ्रयास्तों के विरुद्ध रूढ़िवादी हिन्दुओं ने ब्रह्म-समाज की प्रतिहन्दी 'घर्म 
सभा की स्थापना की । श्री रावाकान्त के नेतृत्व में उसने ब्रह्म-समाज और 
उमाज-सुवार का विरोध किया। ये लोग घर्म को परम्पराओो तथा समाज 
को व्यवस्था में परिवर्तन या चुवार करना घर्म-विरद्ध समझते थे। उनकी 
22 कि नारी की अपेक्षा पुरुष का स्वान ऊँचा है। शास्त्र के अनुसार 
नारा की पिता, पति या पुत्र के अधीन रहना चाहिए। सती-प्रथा के विरोधियों 
का विरोध करने के लिए “वर्म समा ने स्वय-सेवकों का एक दल संग्रठित किया । 
इस विरोव की उपेक्षा करते 


े हुए बहुत से प्रतिभाशाली नवयुवक्र, जिन्होंने 
भाये चलकर र 


र विभिन्न क्षेत्रों में समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा को और अपनी क्षमता 
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के लिए यश्ष प्राप्त किया, ब्रह्मससमाज के सदस्य बन गये । पर कुछ काल बाद 
ब्रह्मससमाज में फूट पड गयी और वह॒तीन भागो में विभक्त हो गया। भागे 
चल कर नवविधान-समाज और आदिल्ह्ाय-समाज साधारण ब्रह्म-समाज में 
शामिल हो गये, और फिर एकता स्थापित हो ग्रयी। पर विभाजन और 
पारस्परिक वाद-विवाद ने उनकी गति और प्रतिष्ठा को क्षति अवश्य पहुँचायी । 


दादाभाई नौरोजी 


राजा राम मोहन राय के निधन के आठ वर्ष पहले ४ सितम्बर सन्‌ १८२५ 
को बम्बई में एक साधारण मध्यवर्गीय पारसी परिवार में दादाभाई नौरोजी ने 
जन्म लिया, और अपनी शिक्षा समाप्त करने से पहले ही बीस वर्ष की आयु 
में सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ कर दिया। दादाभाई सच्चे मानो मे मध्यवर्गीय 
शिक्षित समाज की क्षमता और भावना के प्रतीक थे। उन्होने एक मध्यवर्गीय 
परिवार में जन्म लेकर, एक निर्धन मध्यवर्गीय बालक की तरह आधुनिक पद्धति 
से शिक्षा प्राप्त कर आजीवन मध्यवर्गीय नवयुवको के साथ काम किया, उन्हें 
सामाजिक सेवा में प्रोत्साहित किया, उनको राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त 
किया, तथा देशव्यापी स्तर पर उनका नेतृत्व किया । राम मोहन राय की तुलना 
में दादाभाई नौरोजी का योगदान घारमिक और सास्क्ृतिक क्षेत्र में बहुत सीमित, 
पर आधथिक और राजनातिक क्षेत्र में बहुत व्यापक था। जबकि राम मोहन 
राय अपने जीवन-काल मे बगाल के हिन्दू तवयुवकों को ही अनुप्राणित और 
प्रभावित कर पाये, दादाभाई नौरोजी ने पारसी समाज के नवयुवकों के साथ- 
साथ सारे देश के नवयुवको की राष्ट्रीय भावनाओं और आकाक्षाओ को जाग्रृत, 
विकसित और पुष्ट करते हुए एक देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया । 
यदि राम मोहन राय आधुनिक उदारवाद के पिता' थे, तो दादाभाई नौरोजी' 
“'घर्म निरपेक्ष राष्ट्रीयता तथा मध्यवर्गीय राष्ट्रीय आन्दोलन के पिता थे । 


दादा भाई उच्च कोटि के समाज-सुधारक थे । अपने जीवन के आरभिक 
काल में स्त्री-शिक्षा के प्रसार, तथा पारसी धर्म की परिशुद्धि मे उनका महत्त्वपूर्ण 
योगदान था । पर उनकी धारणा थी कि सामाजिक उत्कर्ष के लिए राजनीतिक 
उत्कर्ष परमावश्यक है । अतः देश के सर्वांगीण विकास के निमित्त राजनीतिक 
सुधारों के लिए सतत प्रयत्न उनके सार्वजनिक जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया । 


सन्‌ १८५२ में बाम्बे एसोसिएशन” की स्थापना-गोष्ठी में उन्होने ब्निटिश 
राज्य की न्यायप्रियता के प्रति भास्था व्यक्त करते हुए न्याय व्यवस्था, राजस्व 
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व्यवस्था, तथा किसानो की दशा के सुधार की भावध्यकता की ओर 
संकेत किया, और कहा कि देश की सर्यादाओ, परम्पराओ तथा रीतियो की 
जानकारी न होने के कारण अंग्रेज अफसर सद्भावना रखते हुए भी ऐसे कानून 
और अध्यादेश जारी कर सकते है जो उनकी दृष्टि में ठीक होते हुए भी जनता 
को ठीक त जेंचें। उन्होंने कहा कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए 'वाम्वे 
एसोसिएशन' जैसी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण, जिनके द्वारा सरकार को 
जनता की प्रतिक्रियाओं का पत्ता चलता रहे, आवश्यक है | इसके बाद बुद्धि- 
जीवियो की राजनीतिक संस्थाओ की स्थापना, तथा उनके द्वारा जनता की 
आवश्यकताओ, आकाक्षाओ और मागो की ,.पुष्टि उनके सार्वजनिक जीवन का 
मुख्य धंघा वन गया । 

लोकतन्‍्त्र के मूल सिद्धान्तो पर उनकी दृढ निष्ठा थी। वे हिसात्मक विद्रोह 
या सदस्त्र क्रान्ति के वजाय शान्तिमय संवैधानिक ढग से लोकतन्‍्त्र को प्रतिष्ठित 
करने के पक्ष में थे। थे प्रजातिवाद (रेशियलिज्म) के विरोधी थे । वे इस बात 
को स्वीकार करने के लिए तैयार नही थे कि अंग्रेजों में कुछ ऐसे स्वाभाविक 
विशिष्ट गुण हैं जो भारतीयो में नही पाये जाते है भौर जिसके कारण भारतीयों 
में प्रतिनिधि-शासन के संचालन की क्षमता नहीं है। उनकी घारणा थी कि 
राजनीतिक स्वतत्नता प्रत्येक मानव तथा ब्रिटिश प्रजा का विशिष्ट जन्मसिद्ध 
अधिकार है, और दोनो हैसियतो से भारतीयो के इस अधिकार को क्नलिटेन को 
स्वीकार कर लेना चाहिए। उनका उदारदलीय चिन्तन मानवता की भावना से 
अनुप्राणित था। श्रमिक जनता के हितो और अधिकारों की समुचित रक्षा और 
पुष्टि वे लोकतन्त्र का कर्तव्य समझते थे | वें देशवन्धुत्त के आधार पर विभिन्न 
जातियो और साम्प्रदायो के भारतीयो में सौहार्द स्थापित कर भारतीय राष्ट्र का 
निर्माण करना चाहते थे । वे तो वास्तव में मानव समाज की एकता पर विश्वास 
करते थे, तथा विभिन्न राष्ट्रो और सस्क्ृतियो में सौहार्दपूर्ण सम्पर्क प्रतिष्ठित करने 
के पक्ष में थे । 
महादेव गोविन्द रानडे 


विप्लव के कुछ वर्षों बाद महाराष्ट्र में 'प्रार्थना-सभा' के नाम से सामाजिक 
जागृति का प्रादुर्भाव हुआ । यह जागृति राजा राम मोहन राय की जन-जायृति 
से प्रभावित थी, पर प्राचीन भागवत्त धर्म और महाराष्ट्र सन्‍्तो की घारणाओ 
की भी इस पर गहरी छाप यी। ईश्वर पर अटल निष्ठा और मानव-प्रेम इसके 
पूल मच्च थे। प्रार्थवा-सभा' मुख्यतः उदार मानवीय भावनाओ से मनुप्राणित 


श्ड महासना सदन सोहन सालदीय : जीवन और नेतृत्व 


मध्यवर्गीय शिक्षितो की संस्था थी । जिन विद्वानों ने इसकी प्रगति और प्रतिष्ठा 
में महत्त्वपूर्ण योगदान किया, उनमें महादेव गोविन्द रानडे प्रमुख थे । वे स्वयं 
एक व्यापक सस्था थे । उन्होने बहुत से नवयुवकों को समाजसेवा में दीक्षित 
किया, तथा विभिन्न सामाजिक, सास्क्ृतिक और आशिक क्षेत्रो मे स्वय प्रशंसनीय 
नेतृत्व प्रदान किया । उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम दशक में उन्होने हिन्दुस्तान 
के राष्ट्रीय अर्थतन्त्र के कुछ मुख्य सिद्धान्तो को प्रतिपादित करते हुए उसकी 
बुनियाद डाली । 


देश की औद्योगिक उन्नति के लिए रानडे ने “औद्योग्रिक कान्फ्रेंस' की बुनियाद 
डाली, और सम्राज-सुधार के लिए “सोशल कान्फ्रेंस कायम की। इन कान्फेंसो में 
प्रतिवर्ष किसी न किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर वें स्वयं लेख प्रस्तुत करते, और 
दूसरे सहयोगियो और नवयुवकों को उनमें भाग लेने को प्रोत्साहित करते थे । 
वे उच्चकोटि के समाजसुधारक थे । समाज सुधार पर उनके लेख समाजविज्ञान 
के कतिपय मूलसिद्धान्तो पर आधारित, और मानवता की भावना से अनुप्राणित 
होते थे । सम्पूर्ण समाज का समन्वित विकास ही उनके सामाजिक नेतृत्व का 
लक्ष्य था। देश के समुचित आथिक विकास के लिए नवीन वैज्ञानिक तकनीक 
का वुद्धिसंगत प्रयोग, नये-नये उद्योग-धधो की स्थापना, पुराने कुटीर-उद्योगो 
का पुनरोत्यान और विस्तार, तथा कृपीय व्यवसाय ओर व्यवस्था का समुचित 
सुधार वे आवश्यक समझते थे । वे उदारवादी थे। पर उनका उदारवाद सामा- 
जिक न्याय और समाजकल्याण की भावना से अनुप्राणित था। वे सामूहिक 
कल्याण को व्यक्तिगत हितो से कही ऊँचा स्थान देते थे। वे भारतीय संस्कृति के 
विकास में मुसलमानों का योगदान स्वीकार करते थे, और चाहते थे कि सब 
भारतवासी प्रजाति, सम्प्रदाय और जात-पात की संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर 
अपने को भारतीय समझें और पूर्ण सहयोग के साथ देशोत्थान का काम करें । 


स्वामी दयाननद और रानडे 


००. 


जबकि महादेव गोविन्द रानडे ने रामानुजाचार्थ के विशिष्टाह्त को पृष्ट 
किया, उनके समकालीन मह॒षि दयानन्द ने निम्बार्क की तरह ईश्वर, जीव और 
प्रकृति-तीनो की स्वतत्र सत्ता को स्वीकार किया । जबकि रानडे ने जीवन-सिद्धि 
के लिए प्रार्थना द्वारा ईब्वर की उपासना, तथा जीवन में सदगुणो का विकास 
और जनहितकारी सत्कर्मों को आवश्यक बताया दयानन्द ने इनके साथ-साथ 
मनोयोग और वैदिक कर्मकाण्ड का अनुसरण, एवं बुढापे में वानप्रस्थ और सनन्‍्यास 
धर्म का पालत भी आवश्यक बताया । स्वामी दयानन्द ने चातर्वर्ण व्यवस्था को 
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भी पुष्ट किया । उन्होने ब्राह्मण के पद और गौरव के महत्त्व को भी स्वीकार 
किया । पर उन्होने जन्म के बजाय गुण, कर्म और स्वभाव को वर्ण का आधार 
चताया । जबकि रानडे ने ऐतिहासिक विकास के सिद्धात को पुष्ट करते हुए 
जीवन और समाज की प्रगति के लिए ऐतिहासिक स्थिति के संदर्भ में आचार- 
व्यवहार में परिवर्तत आवद्यक बताया, दयानन्द ने सब मध्यथुगीय और अर्वाचीन 
प्रथाओ का परित्याग करके अतिप्राचीन वेदिक प्रथाओ, सिद्धान्तो तथा कर्मकाण्ड 
का अनुसरण हिन्दू जाति के उत्कर्प के लिए आवद्यक बताया । वैदिक सस्कृति 
का पुनरुण्जीवन ही स्वामी दयानन्द का लक्ष्य था । 


स्वामी दयानन्द श्ौर आर्थसमाज 


स्वामीजी वेद को अपौरुष्य समझते थे, उसे चार ऋषियो के माध्यम से 
वअवतरित ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करते थे। वे वेदों को सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार 
मानते थे, और उनकी सत्यता और प्रासाणिकता पर उन्हें पूर्ण विश्वास था । 
उन्होने प्रचलित मू्तिपूजा तथा पौराणिक आचार-विचार और कर्मकाण्ड की 
आलोचना करते हुए विशुद्ध वैदिक कर्मकाण्ड, उपासना पद्धति तथा आचार- 
व्यवहार का समर्थन किया, और उनका अनुसरण आवश्यक बताया । उन्होने 
अन्य घर्मो और सम्प्रदायो का भी खण्डन करते हुए उन्तके अनुयायियो को शुद्धि 
हारा वेदिक धर्म में प्रवेश करने का हिन्दुओ को परामर्श दिया । थे पुरानी गुरुकुल 
पद्धति को आधुनिक शिक्षा-पद्धति से अधिक उपादेय समझते थे, और विद्यार्थी 
जीवन में ब्रह्मचर्याश्रम के नियमो के पालन की आवश्यकता पर जोर देते थे । 
यद्यपि थे वर्णव्यवस्था को स्वीकार करते थे, पर वे प्रचलित जातिप्रथा के विरोधी 
थे। स्वामीजी का व्यक्तित्व बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनकी 
विद्कत्ता और तकंशक्ति भी अपूर्व थी । 


उनके प्रचार ने पंजाब और उत्तर भारत में आर्य-समाज के रूप में धीरे- 
धीरे काफी जोर पकडा, और वहुत से निम्न मध्य वर्ग के नवयुवको को विशेष रूप 
से प्रभावित किया। उसने जातिप्रथा के बन्धनो को ढीला किया, शूद्र समझी 
जानेवाली जातियो में नयी आशा और जागृति विकसित की, उन्हें आत्मशुद्धि 
की ओर प्रेरित किया । आर्यसमाज ने जहाँ साम्प्रदायिक असहिष्णुता और वाद- 
विवाद को प्रोत्साहित किया, वहाँ शिक्षा और समाज-सुधार के क्षेत्र में महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया, और बहुत से हिन्दू नवयुवकों को समाज-सेवा की श्र 
प्रदान की । 


१६ महामना सदन मोहन सालवीय . जीवन और नेतृत्व - 


सनातद धर्म सभा 


आर्य समाज के जवाब में 'सनातन धर्म सभा” कायम हुईं। ये दोनो संस्थाएँ 
वेदों पर आस्था रखती थी, उन्हें अपने धर्म का मूलाधार मानती थी, और 
सस्क्ृत साहित्य के अध्ययन पर जोर देती थी, तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति 
को ससार की सर्वोत्तम सस्क्ृति समझती थी । दोनो ही अपने पूर्वजों के गुणगान 
से नही थकती थी, तथा धामिक नित्य नैमित्तिक कार्यो और संस्कारों को विधिवत 
करने पर जोर देती थी। फिर भी अवतारवाद, पुराणो की प्रामाणिकता, 
मूर्तिपूजा, समाज-सुधार आदि विषयो पर दोनो में काफी मतभेद था। इस 
कारण काफी कटुता पैदा हो गयी थी । समाज-सुधार को लेकर तो विवाद 
वहुधा वैमनस्य और विघटन का स्वरूप घारण कर लेता था। 


रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द 


उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में जिस महापुरुष ने बंगाल में धर्म 
के प्रति निष्ठावान्‌ व्यक्तियों को सबसे अधिक आक्ृष्ट किया, वे श्री रामकृष्ण 
परमहंस थे। उनके व्यक्तित्व में बच्चों जैसी सरलता और कोमलता के साथ- 
साथ सिद्धो जैसी आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय था। वे बच्चों जैसा 
व्यवहार करते-करते समाधिस्थ हो जाते थे । वे प्रत्येक स्त्री में, अपनी धर्मपत्नी 
में भी, माता का दर्शन करते थे। वे उच्च कोटि के योगी और भक्त थे। 
उन्होने जिन नवयुवकों को अपनो ओर आकृष्ट किया, उनमें अनेक उनके सम्पर्क 
में आने से पहले मनीश्वरवादी या अज्ञेयवादी थे और आध्यात्मवाद को कोरी 
कल्पना मानते थे । इन सबमें प्रमुख नरेन्द्र नाथ दत्त थे, जो आगे चलकर स्वामी 
“विवेकानन्द' के नाम से विख्यात हुए । उन्होंने अपनी सब पुरानी भौतिकवादी 
कल्पनाओ को त्यागकर एक सनन्‍्यासी के भेप में देश-विदेश मे आध्यात्मवाद 
का प्रचार किया। उन्होने सन्‌ १८९३ में शिकागो के 'विद॒व धर्म सम्मेलन' में 
अपने भव्य व्यक्तित्व तथा अपनी धामिक और आध्यात्मिक निछ्ठाओ के बल पर 
विश्वख्याति प्राप्त की । 


पत्रकारिता 


विप्लव के वाद वीस-पच्चीस वर्ष तक समाचार पत्र ही विचारों के प्रसार 
के मुख्य साधन थे। यद्यपि विप्लव के पहले ही अंग्रेजी तथा देशी भाषाओ में 
समाचार-पत्र निकलने लगे थे, पर सन्‌ १८५८ के बाद तो सार्वजनिक कार्य- 
कर्ताओ ने इस काम में विशेष दिलचस्पी लेना शुरू की । सन्‌ १८७५ में लगभग 
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५२५ पत्र-पत्निकाएँ प्रकाशित होती थी। इनमें १४७ अग्नेजी भाषा में और 
३७४ भारतीय भाषाओं में या अंग्रेजी के साथ किसी देशी भाषा में प्रकाशित 
होती थी । इनमें अधिकाश पत्र मात्षिक या साप्ताहिक थे, पर कुछ दैनिक भी 
थे। इनमे से कुछ यूरोपियनो और पादरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार के 
लिए, और कुछ यूरोपियन और एग्लो-इण्डियन व्यापारियों हारा किसी प्रसिद्ध 
यूरोपियन के सम्पादकत् में प्रकाशित होते थे । ब्रिटिश साम्राज्य की पुष्टि, भारत 
सरकार की नीति का समर्थन, तथा भारत-निवासती यूरोपियनों और एंग्लो- 
इडियनो के गौरव और हितो की रक्षा ओर पुष्टि इन पत्रो का मुख्य लक्ष्य था । 


भारतीय हितो की रक्षा और वृद्धि, देश की समस्याओं का भारतीय 
दृष्टिकोण से विश्लेपण, जनता के कष्टो के निवारण पर आग्रह, जनता की 
आकाक्षाओ का समर्थन, तथा लोकतात्रिक विचारो का प्रसार भारतीय पत्रकारों 
का मुख्य उद्देश्य था। प्रजातीय अहकार से निर्मुक्त व्यवहार, पक्षपातरहित 
न्याय, जनहितकारी नीतियो का अनुसरण, प्रतिनिधि सस्थाओं का विकास, 
तथा भारत के शासन में समता ओर क्षमता के आधार पर भारतीय प्रजा की 
साझादारी इस युग के भारतीय पत्रकारो की माँगें थी । 


यद्यपि अधिकाश भारतीय पत्रकार मध्यवर्गीय विचारो और आकाक्षाओं का 
भ्रतिपादन, प्रचार और पोषण करते थे, पर ये बातें सब पत्नो के सम्बन्ध में नही 
कही जा सकती | मिसाल के तौर पर क्रिस्तो दासपाल द्वारा सम्पादित “हिन्दू 
पेटरियट' ब्रिटिश शासन के समर्थन के साथ-साथ जमीदारो के हितो को विशेष 
रूप से पुष्ट करता था, और फुले द्वारा सचालित और भालेकर द्वारा सम्पादित 
दीनबन्धु” जनता की गरीवी, बीमारी और निरक्षरता को दूर करने पर ही विशेष 
जोर देता था। गरीब जनता के हित की रक्षा और पुष्टि ही उसका मुख्य ध्येय 
था। कतिपय पत्रकारों का दृष्टिकोण मूलतः परम्परावादी था, और कतिपय 
समाजसुधार पर ही जोर देते थे। अधिकाश किसी न किसी अश में सामाजिक 
ओर राजनोतिक दोनो प्रकार के सुधारो के पक्ष में थे । 


राजनीतिक संस्थाश्रो का गठन 


सत्‌ १८७० के बाद मध्यवर्गीय शिक्षितो ने अपने नेतृत्व में राजनीतिक 
सस्थाएँ स्थापित करना शुरू की । कलकत्ता में 'अमृत बाजार पत्रिका” के संस्थापक 
ओर सम्पादक श्री शिश्षिर कुमार घोप ने, जो अपनी योग्यता तथा देद्भक्ति 


और पवित्र जीवन के लिए समाज में बहुत सम्मानित थे, बंगाल नेशनल लीग 
२ 
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सस्थापित की । कुछ दिन बाद सन्‌ १८७६ में श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी और थी 
आनन्द मोहन बोस के प्रयास से कलकत्ता में 'इडियन अमोसिएशन' स्थापित 
हुआ। सन्‌ १८७७ में सुरेन्द्रताथ बनर्जी ने उत्तर भारत के कई बगरो में 
जाकर वहाँ अपने राजनीतिक विचारों का प्रसार किया, तथा लाहौर में 'इडियन 
असोसिएशन ' खोलने का प्रयत्न किया । 


सन्‌ १८७८ में उन्होने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भ्रमण किया । इन 
दोनो यात्राओ में उन्होने इगलैण्ड के साथ-साथ भारत में सिविल सविस के 
लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तथा परीक्षा मे बैठने के लिए आयु की सीमा 
बढाने की माँग की, और उनके प्रयास से सिविल सविस के प्रदन पर अखिल 
भारतीय मेमोरियल पालियामेन्ट को भेजा गया । 


सन्‌ १८८३ में तथा सन्‌ (८८५ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भादि के प्रयास से 
कलकत्ता में 'इडियन नेशनल कास्फ्रेन्स' आयोजित हुई, जिसमें बगाल के राज- 
तीतिक कार्यकर्ताओ के अतिरिक्त देश के अन्य भागों के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी 
भाग लिया । इन कान्फ्रेन्सो की योजना में आवन्द मोहन बोस का भी भरपूर 
योगदान था। वही सन्‌ १८८५ की काफ़ेन्स के अध्यक्ष थे। ये दोनो सज्जन बहुत 
ही प्रतिभाशाली वक्ता और उदारदलीय राजनीतिज्ञ थे। सन्‌ १८८५ की काफ्रेन्स 
में इडियन असोसिएशन' के अतिरिक्त “ब्रिटिश इडियन असोसिएशन” और 
नेशनल मुहामिडेन असोसिएशन' का भी योगदान था । यह कास्फ्रेन्स वास्तव में 
इन तीनो सस्थाओ द्वारा आमत्रित की गयी थी। तीनो का यह संयुक्त प्रयास था | 


उधर बम्बई में प्रसिद्ध विधि-विज्ञेपज्ञ श्री विश्वनाथ नारायण माण्डलिक 
ने 'बम्बई असोसिएशन' का, जो विप्नव से पहले ही स्थापित हो चुकी थी, नेतृत्व 
और सचालन सम्भाला । आगे चल कर सन्‌ १८८५ में दादा भाई नौरोजी की 
प्रेरणा तथा सर्व श्री फीरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयवजी, काशोनाथ अ्यम्बक 
तैलंग और इदुलजी दिनशा वाचा के प्रयास से 'वाम्बे प्रेजिडेनस्सी असोसिएशन 
गठित हुईं, और उमने शीघ्र ही वम्बई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक ससस्‍्था का 
स्थान प्राप्त कर लिया । 


सन्‌ १८७० में पूना में गणेश वासुदेव जोशी आदि ने सार्वजनिक सभा! 
संगठित की । इसने महादेव गोविन्द रानडे की देख-रेख और नेतृत्व में महत्त्वपूर्ण 
काम किया । उसमे महाराष्ट्र की कृषिक समस्या का अध्ययन किया, और 
सन्‌ १८७६ में माँग की कि सरकार द्वारा घोषित अकाल नियम लागू करके 


देश की दशा श्दे 


किसानो के कष्ट दुर किये जायें। उसने महाराष्ट्र की कतिपय अन्य आ्िक 
और राजनोतिक समस्याओ का विश्लेषण कर उन्हें सुलझाने के रचनात्मक 
सुझाव प्रस्तुत किये । 


सन्‌ १८८४ में मद्रा।त में महाजन सभा” संगठित की गयी। उसने सन्‌ 
१८५१ में आयोजित “मद्रास नेटिव असोसिएशन' का, जिसने सन्‌ १८५२ में 
संयुक्त पालियामेन्टरी कमेटी को आवेदन पत्र भेजा था, स्थान ग्रहण कर लिया । 
सन्‌ १८४ में महाजन सभा” के तत्त्वावधान में मद्रास प्रान्तीय कान्फ्रेन्स 
आयोजित की गयी । दिसम्बर सन्‌ १८८४ में बहुत से कार्यकर्ता दीवान वहादुर 
रघुनाथ राव के घर इकट्ठें हुए, और उन्होने देश के विभिन्न भागों में काम 
करके एक राष्ट्रीय ससथा गठित करने का निश्चय किया । 


इसके आस पास ही मिस्टर ह्यूम आदि ने मिलकर “इंडियन यूनियन” गठित 
की, जिसने मार्च १८८५ में एक लोक-धोषणा द्वारा आगामी दिसम्बर के अन्तिम 
सप्ताह में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को एक ऐसो कास्फ्रेन्‍्स करने का निम्चय व्यक्त 
किया, जिसमें “वे एक दूसरे से परिचित हो सकें, और आग्रामी वर्ष के लिए 
राजनीत्तिक कार्यक्रम निश्चित कर सकें ।/ 


नेशनल फ्राग्नेस का गठन 


काफी सोच-विचार के धाद तथा वाइसराय लार्ड डफरिन से परामर्श करने 
के वाद २८ दिसम्बर सन्‌ १८८५ को बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री व्योमकेश 
चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में गोकलदास तेजपाल हाईस्कूल के हाल 
में सत्तर सज्जनो ने “इडियन नेशनल काँग्रेस' की वुनियाद डाली । 


श्री व्योमकेश बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस की भावी चीति- 
रीति और गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न भागों में देशहित 
के कार्यो में सलग्न कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री का प्रोत्साहन', 
प्रत्यक्ष मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत ससर्ग द्वारा सब देशभक्तो में हर संभव प्रजातीय, 
साम्प्रदायिक और प्रान्तीय देष का उन्मूलन! तथा “राष्ट्रीय एकता की 
भावनाओ का पूर्ण विकास और दृढीकरण', एवं देश की कतिपय महत्त्वपूर्ण 
भौर बहुत आवश्यक समस्याओ पर पूरी तौर पर विचार-विमर्श के बाद भारत 
के शिक्षित वर्गों के परिपक्व विचारों का प्रामाणिक अभिलेखन, और आगामी 
वर्ष के लिए कार्यक्रम का निर्णय ही काग्रेस के मुख्य लक्ष्य होगे । 


२० महामना मदन सोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


उन्होने कहा कि इस सम्मेलन में उपस्थित हम सभी प्रतिनिधि भारत की 
प्रगति में ब्रिटिश शासन के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हैं, और ब्रिटेन 
से भारत के सम्बन्ध अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं। पर हम सबकी राय में 
इस सम्बन्ध को अधिक सुदुढ और लाभकारी बनाने के लिए शासन की कमियो, 
कमजोरियो तथा च्ुटियो का निराकरण और भारतीय जनता की आवद्यकताओ 
ओर आकाक्षाओ की पूर्ति जरूरी है, और इन सबकी ओर सरकार का ध्यान 
भाकृष्ट करना हम अपना कर्तव्य समझते है । उन्होंने कहा कि शासन के विधि- 
विधान की मर्यादाओ को ध्यान में रखते हुए शान्तिमय वैधानिक ढंग से देश की 
दशा को सुधारने का प्रयत्न किया जायगा । उन्होने यह भी कहा कि हमारी राय 
में प्रतिनिधि सस्थानो की स्थापना, तथा प्रशासन में भारतीयों की प्रभावकारी 
सक्रिय सहभागिता अधिक आवश्यक है । इन दोनो बातो को स्वीकार करके ही 
शासन अपने को ठीक तौर पर लोकप्रिय और सुदृढ़ बता सकता है, महारानी 
विक्टोरिया की सन्‌ १८५८ की घोषणा को साकार करने का दावा कर सकता 
है, तथा जनता की भावनाओं और विचारो के अनुरूप अपनी नीतिरीति निर्धारित 
कर सकता है । 


कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में माँग की कि भारतीय प्रशासन की जाँच 
के लिए एक 'शाही कमीशन नियुक्त किया जाय, विधानों का विस्तार और 
सुधार किया जाय, तथा इंडियन सिविल सर्विस के लिए ब्रिटेन के साथ-साथ 
भारत में भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ आयोजित हो । काग्रेस ने यह भी माँग की कि 
भारत-मन्त्री से सम्बद्ध इडिया कौसिल भग कर दी जाय, और सैनिक व्यय कम 
किया जाय । इस अधिवेशन में काग्रेस ने यह भी ससस्‍्तुति की कि अपर वर्मा पर 
आधिपत्य प्रतिष्ठित न किया जाय, और यदि ब्लिटेन उस पर अधिकार स्थापित 
ही करना चाहता है, तो उसे भारत से अलग एक क्राउन कालोनी” (शाही 
उपनिवेश) के रूप में रखा जाय, भारत के ऊपर उसके प्रवन्ध का खर्चा न 
लादा जाय । इस तरह काग्रेंस ने अपने पहले अधिवेशन में ही ब्रिटेन की साम्राज्य- 
विस्तार की नीति का, तथा उसकी पूर्ति के लिए भारतीय राजकोश पर उसका 
बोझ लादने का विरोध किया । उसने प्रशासनिक चुटियो और भपव्यय को खत्म 
करने की, सरकारी नौकरियो में योग्यता के आधार पर हिन्दुस्तानियो को भरती 
करने की, प्रतिनिधि संस्थाओ को स्थापित करने की, तथा क्रमशः उनके 
अधिकारों को विस्तृत करते हुए देश में प्रतिनिधि सरकार प्रतिष्ठित करने की 
माँग की, और उनके लिए सतत प्रयत्न करना अपना लक्ष्य निश्चित किया । 


देश फी दशा २१ 

फांग्रेस का स्वरूप 
यद्यपि कांग्रेस मुख्यतः मध्यवर्गीय संस्था थी, पर उसके संस्थापक उसे 
सर्ववर्भीय राष्ट्रीय संस्था का रूप देना चाहते थे। अतः उसके संचालको ने निश्चय 
किया कि आथिक वर्ग-सघ्ों से अपने को अलग रखते हुए वह देश की 
आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करे, सरकार फी उन नीतियो का और 
कार्यों का विरोध करे जिनसे देश के आर्थिक हिंतो की हानि होती है, जो राष्ट्र 
की आर्थिक उन्नति में वाघा पहुँचाते है । काग्रेस के संचालकों ने समाज-सुधार 
के प्रदनो की उलझनो से भी उसे अलग रखना ही तय किया | वे चाहते थे कि 
देश-प्रेम के आधार पर सब वर्गों, सम्प्रदायो, जातियो और प्रान्तो के भारतीयों 
को एक सूत्र में बाँध कर वृहद्‌ भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाय, और उसके 


राजनीतिक जीवन और व्यवस्था को घीरे-धीरे उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो पर 
सस्थापित किया जाय । 


कांग्रेस को अपने इस प्रयास में कुछ सफलता अवध्य प्राप्त हुईं। उसने शीघ्र 
ही सर्वप्रान्तीय राष्ट्रीय संस्था का रूप घारण कर लिया। उसे कालाकाकर के 
राजा रामपाल सिंह, बंगाल के सर राजेन्द्रलाल मित्र, दरभंगा के महाराजा सर 
लक्षमेश्वर सिंह बहादुर, विजयानगरम्‌ के महाराजा सर गजपतिराज आदि जमीदारो 
की सहायता और सहानुभूति प्राप्त हो गयी। कलकतते के “ब्रिटिश इडियन 
असोसिएशन' ने अपने सभा-भवन में काग्रेंस को अपना दूसरा वाधिक अधिवेशन 
करने की अनुमति दी, तथा दस बारह प्रतिनिधि भेजें। लगभग बीस धन्य 
जमीदारो ने भी प्रतिनिधि के रूप में काग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया । 
पर यह सहयोग न तो व्यापक वन पाया और न स्थायी सिद्ध हुआ। यद्यपि 
कांग्रेस के तीसरे और चौथे अधिवेशन में छुछ जमीदारो और सम्भ्रान्त परिवारों 
के व्यक्तियों ने भाग लिया, छोर सरकार के विरोध की उपेक्षा करते हुए 
महाराजा दरभगा ने काग्रेस के चौथे अधिवेशन के लिए प्रयाग में अपनी कोठी 
के प्रयोग की अनुमति दे दी, पर अधिकाद जमीदारो की उपेक्षा और विरोध के 
कारण काग्रेस मुख्य रूप से मध्यवर्गीय संस्था बनी रही । 


सरकार द्वारा प्रोत्साहित जमींदारों का विरोध 


सन्‌ १८८८ में कांग्रेस की गतिविधि से क्षुव्ध हो वाइसराय लार्ड डफरिन ने 
घोषित किया कि काग्रेस 'एक सूक्ष्म कल्पसख्यक वर्ग है", जिसका लक्ष्य अज्ञात 
में बडी छलाग है । इसी समय उत्तर पश्चिमी प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) 
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के लेफ्टिनेन्ट-गवनंर सर आकलैण्ड कालविन ने इलाहाबाद के “ब्रिटिश इंडियन 
असोसिएशन' के प्रमुख नेताओ को काग्रेस का विरोध करने को प्रोत्साहित किया। 
उसके प्रमुख नेता राजा शिवग्रसाद सितारेहिन्द तथा सर सैयद अहमद खाँ भादि 
ने देशभक्त सभा' (पेट्रियाटिक असोसिएशन) गठित की । सर सैयद अहमद सा 
ने तो सन्‌ १८९३ में मुस्लिम डिफेन्स असोसिएशन' स्थापित कर, और 
मुसलमानों को काग्रेस से अलग रहने की सलाह देकर विरोध को साम्प्रदायिक 
रूप भी दे दिया । उनके इशारे पर सन्‌ १८८८ में कुछ मौलवियों ने फतवा द्वारा 
मुसलमानों को काग्रेस से रोकने की कोशिश की । इसके जबाब में देवबन्द और 
लखनऊ के कुछ मौलवियो ने फतवा दिया कि राजनीतिक मामलो में मुसलमान 
हिन्दुओ से मिलकर काम कर सकते है । सन्‌ १८८८ के अधिवेशन में १२४८ 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमे २२१ मुसलमान थे । इन प्रतिनिधियों में बढुत 
से सम्भान्‍्त जमीदार वर्ग के थे । सन्‌ १८८९ के अधिवेशन में १८८९ प्रतिनिधियों 
में २५४ मुसलमान थे । पर आगे चल कर जमीदारों और मुसलमानों की सख्या 
घटती चली गयी, भौर उनका विरोध बढता गया । 


इस विरोध के पीछे अंग्रेज कर्मचारियो की गहरी साजिश थी । पर इसका 
मूल कारण वर्गीय भावना ही थी । जमीदार अपने को समाज का स्वाभाविक 
नेता समझते थे, और वे इस नेतृत्व को साधारण निम्न मध्यश्रेणी के परिवारों क 
शिक्षित नवयुवकों को सौपने को तैयार नही थे। जमीदार चाहते थे कि सरकार 
भारतीय नेताओ के परामर्श से कानून बनाये, नीतिरीति निश्चित करे, भारतीय 
नवयुवको को प्रशासन में सक्रिय योगदाव करने का अवसर प्रदान करे | पर 
उनके विचार मे नेतृत्व का निर्णय चुनाव के बजाय परम्परागत पारिवारिक 
प्रतिष्ठा और महत्त्व से हो, और प्रशासन के लिए नवयुवकों का चयन प्रतियोगिता 
परीक्षा के बजाय नामजदगी' द्वारा हो, ताकि उन सम्श्नान्त कुलो के नवयुवक 
प्रशासन के ऊँचे पदो पर नियुक्त हो सर्क॑ जो सदा से प्रशासत भे योगदान कर 
रहे है । मध्यवर्गीय शिक्षितों को जमीदार वर्ग की ये धारणाएँ स्वीकार नही थी, 
क्योकि पारिवारिक मान-प्रतिष्ठा के बजाय क्षमता और जनविश्वास ही उनके 
नेतृत्व का आधार हो सकता था। उनका यह भी कहना था कि क्षमता किसी 
जाति या कुल की वपौती नही, और वही जनता का नेता है जिसे जनता का 
विश्वास प्राप्त हो । जन-विश्वास का निर्णय, उनके विचार मे, चुनाव द्वारा ही 
हो सकता है | उनकी यह भी घारणा थी कि सरकार द्वारा मनोनीत विधायक 
और प्रशासक विदेशी सरकार के हाथ की कठपुतली ही होगे । उनके लिए 
निर्भीकता के साथ जनता की सेवा करता सम्भव नहीं होगा। सन्‌ १८६१ के 


देश दी दक्शा २३ 


इंडियन कौसिल एक्ट के अन्तर्गत एकमात्र पारिवारिक सान के आधार पर 


मनोनीत विधायकों की हुकूमत-परस्ती और सार्वजनिक हितो की उपेक्षा इसे 
प्रत्यक्ष प्रमाण थे। 


सर सैयद अहमद खा स्वीकार करते थे कि हिन्दुस्तान के रईस कौसिलो की 
“कुर्सी पर बैठने के लायक नही है”, पर कहते थे कि उस पर “अदना कौम या 
अदना दर्जा का आदमी ख्वाह " वह लायक भी हो” नही बिठाया जा सकता, 
उसे रईसो के “माल, जायदाद का हाकिम” नही वनाया जा सकता, इसलिए 
सरकार उस कुर्सी पर “सिवाय मुअज्जिजु के किसी को नही बिठा सकती ।”* 
सर सैयद अहमद खा का यह भी. विचार था कि “अगर हिन्दू मेम्बर को हिन्दू 
मुनतखिव ऊरे (चुनें) और मुसलमान मेम्बर को मुसलमान “ दोनो की तादाद 
भसावी (वरावर) हो,” तो भी “मुसलमानो के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि सस्थाओ 
का समर्थव उचित नहीं होगा, क्योकि मुसलमान मेम्बरान वहाँ हिन्दुओं का 
मुकाबला नही कर सकेंगे।”* नामजदगी द्वारा कौसिलो की मेम्बरी तथा 
सरकारी नौकरिया प्राप्त करना ही वे मुसलमानों के लिए मुनासिब समझते थे । 


सर सैयद मगहमद खा और मुसलमान जमीदारो का विरोघ हिन्दू जमीदारो 
के विरोध की तुलना में कांग्रेस की प्रगति में अधिक हानिकर सिद्ध हुआ, 
क्योकि उस समय जवकि हिन्दुओ के मध्यवर्गीय शिक्षितों ने हिन्दूसमाज में काफी 
ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था, और बगाल के जमीदारो में यह विश्वास पैदा 
होने लगा था कि उनके बच्चे सत्येन्द्र कुमार ठाकुर की तरह खुली प्रतियोगिता 
परीक्षा में अंग्रेज नवयुवको से टक्कर लेकर इण्डियन सिविल सर्विस में 
प्रवेश कर सकते हैं, और डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र की तरह अपनी योग्यता के 
आधार पर शिक्षित समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते है, उत्तर भारत 
की मुसलमान जनता का नेतृत्व उन जमीदारो के हाथ में था, जो अपने बच्चो 
की योग्यता से अधिक अपने पारिवारिक गौरव पर विश्वास करते थे । विरोध 
का वर्गीय लक्षण ही भारत की प्रगति मे रोडा था। उसके साम्प्रदायिक स्वरूप 


ने तो एक ऐसी समस्या पेदा कर दो, जिसका समाधान काग्रेस के लिए असंभव 
हो गया । 


काग्रस क लिए हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति पर निष्ठावान्‌ उन हिन्दुओ 
का समथन प्राप्त करना आसान था, जो राजा राम मोहन राय, महादेव गोविन्द 


बिन 


१ सन्‌ १८८७ की सर सेयद की तकरीर। 
२, / वही । 
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रानडें प्रभूति विद्वानों के विचारों से अनुप्राणित थे, उनकी उदार व्याख्या को 
स्व्रीकार करते थे, और उनके आदेश के अनुसार पाश्चात्य के भौतिक विज्ञान तथा 
उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। पर काग्रेस को 
उन हिन्दुओ का विरोध सहन करना पडा जो अपने धर्म और संस्कृत्ति की मध्य- 
युगीय व्याख्या को ही प्रामाणिक मानते थे, और उसमें कोई परिवर्तन करने 
को, तथा अपनी संस्कृति में लोकतान्त्रिक मान्यताओं को, जिनके आधार पर 
कांग्रेस संगठित थी, स्वीकार करने को तैयार नही थे । उनसे टक्कर लेने की 
काग्रेस के नेताओ में शक्ति जरूर थी, पर उनका भी जनता पर काफी प्रभाव 
था, और देश की कुछ समस्याओ को हल करने के लिए उनके सहयोग की भी 
आवश्यकता थी । उनकी राजभक्ति की भावना को देशभक्ति में परिणत करना, 
उनमें नृपत्न्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र के प्रति आस्था पैदा करना, जात-पात के 
बच्धनों को ढीला करके उनमें पारस्परिक सौहार्द पैदा करना, देश बन्वुत्व 
के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना, तथा उन्हें प्रगति की ओर 
अग्रसर करना काफी कठिन काम था। 


छ 


२, आरम्भिक जीवन 


जन्म 


विप्लव के साढे चार वर्ष बाद २५ दिसम्बर सन्‌ १८६१ ई० को अर्थात्‌ 
पौप कृष्ण ८ सम्बत्‌ १९१८ वि० को बुधवार के दिन प्रयाग में लालडिग्गी 


मुहल्ले में जो आगे चल कर भारती भवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मदन मोहन 
ने जन्म लिया । 


प्रधाग 


प्रयाग उस समय आज जैसा विभूति-सम्पन्न नगर नही था | वह उस समय 
भी 'तीर्थराज' के नाम से प्रसिद्ध था, और बहुत से धर्मनिष्ठ यात्री त्रिवेणी मे स्नान 
करते, तथा १७वी शताब्दी में मुगल सम्नाद्‌ अकबर द्वारा बनवाये हुए दुर्ग में 
समवस्थित पविन्न अक्षयवठ के दर्शन करने के निभित्त आते रहते थे | उनकी 
सुविधा के लिए उदार व्यक्तियों द्वारा बनवायी गयी कुछ घर्मशालाएँ तथा पडो 
के कुछ बडे मकान थे । धनाढ्य जमीदारी और व्यापारियों को कुछ ह॒वेलियाँ भी 
थी । पर अन्यथा उस समय का प्रयाग भौतिक समृद्धि-विहीन छोटा-सा चगर 
था। यहाँ अधिकाश दुकानें और सकान खपरैल के थे, जिनके बीच में पतली 
चक्‍करदार गलियाँ वनी हुई थी । लाल डिग्गी मुहल्लें के पास दविखिन की ओर 
पीपल और बैर का जद्भल था, जहाँ पीलवान अपने हाथियो को पीपल के पत्ते 
खिलाने ले जाते थे। इस मुहल्ले में एक नाला भी था। इसके पास ही कुछ 


बहाणो के खपरैल के मकान थे। इसी में एक मकान में मदन मोहन ने जन्स 
लिया । 


सन्‌ १८६१ 


भारत के इतिहास में सन्‌ १८६१ ई० का निःसन्देह महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इस वर्ष ही ब्रिटिश पालियामेन्ट ने एक ओर अपनी मर्यादाओ के अनुकूल हाई- 
कोर्टो के सगठन की व्यवस्था की, और दूसरी ओर अपनी लोकतातनरिक मर्यादाओ 
की उपेक्षा करते हुए ऐसी कौसिलो के संगठन की व्यवस्था की, जिनके अधिकार ; 
बहुत सीमित और जिनके सब सदस्य सरकार द्वारा मनोनोत होते थे । इसी वर्ष 


. १. सीताराम चतुर्वेदी : महामना मालवीयजी, पु० ४ । 


सहासना सदन सोहन सालवीय जीवन श्रौर नेतृत्व 





महारानी विक्टोरिया की घोपणा की सर्वथा उपेक्षा करते हुए सेना के बहुत से 
विभागों में भारतीयों की भरती विल्कुल बन्द कर दी गयी, और ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाही को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भारत की सेना में ब्रिटिश स्षिपाहियो का 
अनुपात बढा दिया गया, तथा भारतीय सेनिको को जाति, सम्प्रदाय और क्षेत्र के 
आधार पर इस तरह विभिन्न कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया कि उनमे 
राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत और पृष्ट ही न हो सके । पर इसी वर्ष भारत- 
माता ने मई के महीने में रवीन्द्रनाथ ठाकुर और मोतीलालजी को जन्म दिया 
और भागे चल कर प्रफुल्ल चन्द्र राय और मदन मोहन को जन्म दिया। इन 
चारो बच्चो ने अपनी प्रतिभा से माता का मस्तक ऊँचा किया, तथा साम्राज्य- 
शाही की भावना से अनुप्राणित यूरोपियन राजनीतिज्ञों और अधिकारियो को 
भारत के सम्बन्ध में अपनी धारणाएँ और नीति-रीति बदलने पर मजबूर किया । 


पुर्वेज 

मदन मोहन का जन्म पंडित विष्णु प्रसादजी के सुपुन्न पडित प्रेमधरजी के 
परिवार में हुआ । इनके पूर्वंज मध्य भारत के मालवा में रहते थे। पन्द्रहवी शताब्दी 
ईसवी में मालवा के किसी राजा ने निश्चय किया कि पच द्रविड और पंच गौड 
ब्राह्मणों को एक पंगत में बैठाकर भोजन कराया जाय ) वहुत से ब्राह्मण इस पर 
राजी नही हुए । प्रेमधरजी के पूर्वज कुछ अन्य ब्राह्मणो के साथ अपना घर और 
गाँव छोडकर पूरब को चल दिये, और मार्ग में बहुत से कष्ट सहते हुए पटना पहुच 
कर उन्होने वहाँ अपना डेरा डाल दिया। कुछ काल वहाँ रहने के बाद इन प्रवासी 
ब्राह्मणों में से कुछ मिर्जापुर और कुछ प्रयाग में आ बसे । मदन मोहन के पूर्वजों 
ने तीर्थराज प्रयाग को ही अपना निवासस्थान बनाया । 


पितामह 


मदन मोहन के पितामह पडित प्रेमवरजी संस्कृत के बडे विद्वान थे । धर्म 
के प्रति उनकी बडी निष्ठा थी। वे श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके पास दो 
फुट ऊँची साँचले रंग को श्रीकृष्ण की एक मूर्ति थी, जिसकी वे प्रतिदिन नियमित 
रूप से पूजा किया करते थे । अपनी विद्वत्ता और निष्ठा के कारण वे 'महाभागवत्त' 
के नाम से प्रसिद्ध थे। चौरासी वर्ष की आयु में वे गंगातट पर स्वेच्छा से जा 
कर, स्नान-ध्यान करके, पद्मासन लगाकर इह-लीला समाप्त कर, स्वर्गलोक 
सिघार गये । पितामह की तरह पितामही भी धर्मनिष्ठा, शील-सम्पन्ना थी । 
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बन 


मालवीयजी के पज्य पिताजी 


ढ़ 


प्रारस्भिक झीवन २७ 


परिवार 


पण्डित प्रेमघर जी पाँच भाई थे। वे सभी प्रतिभाशाली थे। पडित 
साधोधरजी वैयाकरणी थे। पडित मुरनीधर ने साधु का जीवन व्यतीत किया । 
पडित वंगीघर सस्क्षत साहित्य के विद्वान थे। पडित बालाधर उच्चकोटि के 
ज्योतिषी थे । 


पडित प्रेमघरजी के चार पुत्र हुए---लालजी, बच्चूलालजी, गजाधर प्रसाद 
जी, और ब्रजनाथजी । इनमें पडित गजाधर प्रसादजी और पडित ब्नजनाथजी 
काफी प्रतिभाशाली सिद्ध हुए । 


मदन मोहनजी के पिता पण्डित ब्नजनाथजी के छ पुत्र और दो कन्याएँ 
हुई--लक्ष्मी नारायण, सुखदेई, जयक्ृष्ण, सुभद्रा, मदन मोहन, श्यामसुन्दर, 
मनोहर लाल और बिहारी लाल । इन सबमें मदन मोहनजी ही विशेष रूप से 
प्रतिभाशाली सिद्ध हुए । उन्होने ही व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की, अपने माता- 
पिता और परिवार की प्रतिष्ठा की, तथा भारत-माता ओर भारतीय सस्क्ृति 
के गौरव की पुष्टि और वृद्धि की । 


पुज्य ण्ति 


मदन मोहनजी के पृज्य पिता पडित ब्र॒जनाथजी, जिन्होने अपने ननिहाल 
में रहकर सस्क्षत की शिक्षा प्राप्त की थी, अपने पिता पडित प्रेमघरजी की तरह 
धर्मनिष्ठ, सस्क्ृत के विद्वान तथा राधाकृष्ण के अनन्य भक्त थे । उनका रूपरग 
सुन्दर, कृठ मधुर, स्वभाव बहुत कोमल था। वे सन्‍्तोषी, सदाचारी, तथा 
भाचार नियम के पक्के थे। सगीत में भी उन्तकी विद्येष रुचि थी। वे बाँसुरी 
बहुत ही. अच्छी बजाते थे । श्रीमदृभागवत का समुचित ज्ञान प्राप्त कर उन्होने 
चौबीस वर्ष की आयु में उसकी कथा कहना प्रारम्भ कर कुछ वर्षो में ही 
अच्छे कथावाचक व्यास की प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। जनसाधारण के साथ-साथ 
महाराजा रोवाँ, महाराजा बनारस और महाराजा दरभगा भी उनकी विद्वत्ता 
के प्रणसक थे। उन्होने भक्ति प्रतिपादक “सिद्धान्त दर्पण” नामक ग्रन्थ भी लिखा 
था, जिसे उनके पुत्र मदन मोहन ने सन्‌ १९०६ में प्रकाशित कराया । परिवार 
को आर्थिक दशा काफी दयनीय होते हुए भी वे दान नही लेते थे। कथा पर 
भगवदिच्छा से जो कुछ चढ जाता, उसी पर वे सन्‍्तोष कर लेते, उसीसे जीवन 
निर्वाह करते, वाल-बच्चो का पालन पोषण करते थे । 


शेष महामना मदन मोहन मालवीय : जीवन प्रौर नेतृत्व 


माता 


मदन मोहनजी की माता श्रीमती मूना देवीजी स्वभाव की बडी सरल 
और हृदय की बडी कोमल थी। वे दूसरो का दुख देखकर शीघ्र ही द्रवित 
हो जाती, भौर उनसे जो कुछ सेवा बन पडती तत्काल कर देती थी । मुहल्ले 
के बच्चों को बे बहुत प्यार करती थी। बच्चे उनको घेरे रहते थे। वें काफी 
कार्यकुशल थी, घर का साय प्रबन्ध उनके हाथ में था । 
शील 

बालक मदन मोहन पर परिवार की आथिक दशा का, माता के शील 
तथा स्नेह का, पिता और पितामह की भगवदुभक्ति तथा धर्म के प्रति अनुराग 
का गहरा प्रभाव पडा। उनका जीवन धर्मनिष्ठ, शीलसम्पन्न, भगद्भक्त, दीतबन्धु, 
समाज-सेवी के रूप में विकसित हुआ | उन्होने अपनी पिचहत्त रवी वर्ष-गाँठ 
के अवसर पर कहा था कि “मेरे पितामह, पितामही, पिता और माता बडे 
धर्मात्मा, सदाचारी और नि स्वार्थी ब्राह्मण थे, उन्ही के प्रसाद से मैं इतना 
काम कर सका हूँ ।' उन्होने बचपन में ही ऐसा नियम वना लिया था कि 
वह कोई ऐसा काम नही करेंगे जिसे वह माता से न कह सके। उन्होने 
विद्याथियो को यह भी बताया कि इस नियम से मैं कई पापों से बचा, मुझे 
शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योति से उज्ज्वल हुआ। 
परिवार की आर्थिक स्थिति ने मालवीयजी को सादा, सरल जीवन विताने की 
ओर प्रेरित किया, और उनके हृदय में निर्धनों के प्रति सहानुभूति जागृत की, 
जिसकी चर्चा वे बार-बार जीवन भर करते रहे । 

मदन मोहन की बालकाल की जीवन-चर्या से ही उनकी धामिक प्रवृत्ति का 
पता चल जाता है । आठ वर्ष की आयु में उन्तका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । 
पिताजी ने ही' उन्हे गायत्री मन्त्र की दीक्षा दी। तब से उन्होने नियमित रूप 
से प्रातकाल और सायकाल सन्ध्या का जो नियम बनाया, उसका उन्होने हर 
परिस्थिति में जीवन भर निर्वाह किया । वे स्कूल जाने के पहले प्रतिदिन हनुमान 
का दर्शन करने जाते थे और उस समय यह इलोक पढते थे -- 

मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिध्म्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं भीरामदुतं शिरसा नमामि ॥ 

उनके पिता जब कथा कहने जाते तो वह नित्य उनके साथ जाते और 

उनकी चौकी के पास बैठ कर बडे ध्यान से उसे सुनते थे। उन्होंने अपने संस्मरण 


१ सीताराम चतुर्वेदी . महामना मालवीयजी, पृ० १९२ | 


ष् आर कद, चर 
 हनक । नशतनटूनरानुननपातनरटी टन ब मम कुलकलूनर ५4 इक पु रक5लरकक अप न्‍नपकव्पन-यशुकप यू ुकणत 
रशामए फ्गापणाश्रपप कप एप आापएह्ञाप एयर पा 
गज दा कम पा पर 2] 

ढ़ कु हु कप 
गीत कं जज कक 4४8 ह। # ५2३, 
नल 

7 2 च्ज्से 





६ ३००० जय ६ | 
जे ा 
2 20 जी अफरई:०/ 


३८... 


७,७5८ ५ 


/्र 
//ज] 
3 
4. 


कम 


न 
पर ६2 किक 
अजब बर, 


| 


। 


दही 
"८ हक 


कि 
औ सिल २०७३४ 


जुआ 


3७४ ०9 


हर 





मालवीयजी की पृज्य माताजी | 


9 प्रारम्भिक जीवन श्६ 


में बताया कि “पिताजी ने एक दिन कहा, तू वड़ा भक्त हैं। यह सुनकर मुझे 
बडी प्रसन्नता हुई थी ।” * 

उन्होने एक वार बचपन में गायत्री का जाप इम तत्परता से करना प्रारम्भ 
किया कि उनके माता-पिता चिन्तित हुए कि कही यह वालक आगे चलकर 
सन्‍्यात्ती न हो जाय । 

कृष्णजन्माष्टगी के अवसर पर वे वहुत उत्साह के साथ झाँकी सजाते, 
सग्रीत का प्रवन्ध करते, तथा घूम-घाम से कृष्णोत्सव मनाते थे । कुछ बड़े होने 
पर उन्होने सितार वजाना सीख लिया था, तथा मीरा और सूरदास के वहुत से 
पदों को याद करके वे उन्हें सितार पर बजाने लगे थे । अपने पिता कौर 
पितामह से उन्होने वहत से इलोक भी सीख लिये थे, जिनका उनके जीवन पर 
गहरा प्रभाव पडा । जब उनकी अवस्था पन्रह वर्ष की हुई, तव से वे घर मे रखी 
पस्तकों की वेठन खोलने और बाघने लगे । उन्होने इन पुस्तको को पढकर उनमें 
से बहुत से इलोक कंठ भी कर लिये। इन पोधियो में “इतिहास समुच्चय' नाम 
की एक पुस्तक थी, जिसमें महाभारत के चुने हुए ३२ इतिहास थे । मालवीयजी 
के “धर्म सम्बन्धी विचारों और ज्ञान के बढाने मे यह पुस्तक बडी सहायक 
हुई ।”” बड़े होने पर इस पुस्तक के अतिरिक्त उन्होने मनुस्मृति और भगवदू- 
गीता भी पढनी झुरू कर दी । 


. माता पिता के शील, स्नेह का उन्होने वचपत में ही भरसक अभ्यास किया । 
वें वड़ो का आदर करते, साथी-सगियो के साथ शील का ध्यान रखते हुए खेल-कूद 
करते थे। पन्‍्द्रह वर्ष की आयु में हा उन्होंने कविता करना प्रारम्भ कर दी थी । 
पर उनकी सब रचनाएं शील से विभूषित होती थी । इसी समय उन्होने अश्लील 
शज्भार के सम्बन्ध में लिखा था .--- 

यह रस ऐसो है बुरो, मन को देत बिगारि । 

याते पास न आवहु, जेते अहि अनारि ॥ 


अपने लडकपन के जमाने में ही एक वार मालवीयजी ने प्रात. काल अपनी छत 
से अनायास एक युवती स्त्री को नंगा देख लिया । इसका उन्हें बहुत दुख हुआ । 
नीचे उतर कर उन्होने अपने माता-पिता से इसकी चर्चा की । उन्होने समझाया 
_कि 'अनिच्छा से ऐसा हो जाने पर कोई विशेष दोष नही है। भगवान का भरत 
१ रामनरेश त्रिपाठी . मालवीयजी के साथ तीस दिव, पृ० रेरे । 
२ वही, पृ० १०। 


कर 


३० महामना मदन मोहन सालवीय जीवन और नेतृत्व < 


कर लो ।! मदनमोहनजी ने कहा उसे तो वह प्रतिदिन करते ही है, प्रायश्वित 
कुछ दूसरा होना चाहिए। अन्त में दृष्टिदोष से छुटकारे के लिए उन्होने दिन 
भर का उपवास क्रिया, और अपनी खाट नीचे उतार कर छत के बजाय नीचे 
सोने लगे ।* 

सस्ती 


इस तरह भारतीय शील और सयम के पालने का अभ्यास उन्होंने बचपन 
में ही प्रारम्भ कर दिया था। पर अन्यथा मदन मोहनजी बचपन में इतने प्रसन्न 
ओर चंतन्‍्य रहते थे कि उनके मुहल्ले के एक घुरह साहु उन्हे “मस्ता” कहा 
करते थे। मौजी मदन मोहन को वचपन में ही व्यायाम, संगीत और कविता का 
शोक हो गया था । वे उस समय गिल्ली डडा भी खेलते, डड भी पेलते, मुद्गर 
भी घुमाते, अखाडे में कुश्ती भी लडते, तथा होली के अवसर पर काफी हुडदग 
भी मचाते थे । कालेज में वे क्रिकेट और टेनिस भी खेलने लगे थे । 
उनकी एक रचना से उनकी वालकाल की आच्तरिक भावनाओं और 

आकाक्षाओे का कुछ परिचय प्राप्त होता है | उन्होंने लिखा-- 

गरे जूही के है गजरे पड़ा रंगौ दुपट्टा तन। 

भला क्या पूछिए धोती' तो ढाके से मेंगाते है ॥ 

कभी हम वारनिश पहने कभी पजाब का जोडा | 

हमेशा पास डंडा है, ये फक्‍कड सिंह गाते हैं ॥ 

न ऊधो से हमें लेना न माघो का हमें देना। 

क? पैदा जो खाते हैं व दु खियो को खिलाते है ॥ 

नही डिप्टी बना चाहे न चाहे हम तसिल्दारी | 

पडे अलमस्त रहते है युँही दिन को विताते है ॥ 

न देखें! हम तरफ उनकी जो हमसे नेक मुंह फेरे । 

जो दिन से हमसे मिलते है झुक उनको देख जाते है ॥ 

नहीं रहती फिकर हमको कि लावें तेल और लकडी । 

मिले तो हलवे छत जावे नहीं झूरी उडाते है ॥ 

सुनो यारो जो सुख चाहो तो पचडे से गृहस्थी के । 

छुटो फक्‍कड़पना ले लो यही हम तो सिखाते है || 


ननज-ज>न- ओओ अत, आजा 


१. पद्मकान्त मालवीय - मालवीयजी---जीवन, झलकिया, पृ० ६१। 
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हमें मत भूलना यारो बसे हम पास 'मनमोहन' । 
हुई है देर जाते है, तुम्हारा शुभ मनाते है॥* 
इस कविता के लिखने के वर्ष दो वर्ष वाद ही उन्तका विवाह हो गया । उन्होने 

णपने वेवाहिक कर्तव्यों का पालच किया, और विवाह न करने का कभी किसी को 
उपदेश नही दिया। उनके पहनावे में भी आगे चलकर काफी परिवर्तन हो गया । 
फिर भी इस रचना की बहुत-सी मुख्य बातो का उन्होने जीवन भर निर्वाह किया । 
उन्होने अपने जीवन में किसी सरकारी प्रशासनिक पद को प्राप्त करने की कभी 
कोई इच्छा नही की, और जो कमाया उसका बडा अश दुःखियो की सेवा में 
लगा दिया | वे अलमस्त फक्कड तो नही बने, देश की चिन्ता जीवन के अन्तिम 
घडी तक उन्हें सताती रही, पर विनय के साथ अकड अन्त तक उनके जीवन के 
गुण बने रहे । उन्होने जीवन भर देश की निःस्वार्थ सेवा की, और इसी का 
दूसरों को उपदेश दिया । 
कविता 


युवावस्था में मालवीयजी ने “हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' नाम की मासिक पत्रिका 
के लिए समस्या-पू्तियाँ भी की । उन्होने 'मकरद' उपनाम से उन्हें इस पत्रिका 
में प्रकाशनार्थ भेजा । 
राधिका रानी' समस्या पर लिखी रचना इस प्रकार है :-- 
इन्दु सुवा बरस्थयो नलिनीय पे वे मे बिना रवि के हरिखानी । 
त्यों रवि तेज दिखायो तऊ बिनु इन्दु कुमोदिनी ना विकसानी ॥ 
न्‍्यारी कछु यह प्रीति की रीति नही “मकरन्दजू” जात बखानी । 


साँवरे कामरीवार गुपाल पै रीक्षि लटू भई राधिका रानी ॥ 
हि 


ऋ है 
वे कबते उत ठाढ़े अहै इत बैठि अही तुम नारि चुपानी। 
थाकी तुम्हें सुझावत सामते ऐसी मैं रावरी बानि न जानी ॥ 
मोहि कहाँ पे यहै 'मकरन्द” हैँ जो कहूँ खोझि पे रूसन ठानी। 
आजि मनाये न मानती हौ कलह जाप मनाइहौ राधिका रानो ॥ 


है। है 
माँगत मोतिन माल नही नहि माँगत तोसो मैं हक पानी । 
सारी न माँगत हो “मकरन्द” न थारी अनेक सुगन्धन सानी ॥ 
माँगत हों अधरा-रस रंचक सोउ न दीजत हो सनमानी। 
सुम्ता , एती तुम्हे नही चाहिए बाजति हो चहूँ राधिका रानी ॥ 


१ सीताराम चतुर्वेदी : महामना मालवीयजी, पृष्ठ २२-२३ | 
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धूम मची ब्रजफागुरा आजु बजे उफ झाँझ अवरि उडानी। 
ताकि चले पिचका दृहु ओर गलीन में रंग की धार बहानी ॥ 
भीजे भिजोबे ठढे “मकरन्द दुहु लखि सोभा न जात बखानी । 
र्वालन साथ इते नन्‍्दलाल उतें सग ग्वालिन राधिका रानी ॥ 


'डारन” पर समस्या-पूर्ति इस प्रकार थी -- 


भूलिह सो हेंसि माँगिवो दान को रज्च दही हित पानि पसारन । 
भूलिह फागु के राग्र सबे वह ताकहि ताकि के कुकुम मारन ॥ 
सो तो भयो सबही “मकरन्दजू” दाखि चाखिब बैर विसारन | 
जापर चीर चुराय चढे वह भूलिह कैसे कदम्ब की डारन॥ 
दूँब्यो चहू झेझरीन झरोखन ढूंढ्यो किते भर दाव पहारन। 
मंजुल कुजन ढूंढि फिरयो पर हाथ मिल्यो न कहूँ गिरिधारन ॥ 
लावत नाहि तऊ परतीति सह्यो इतनो दुख प्रीति के कारन | 
जानत स्याम अजी उतहि चित चौंकत देखि कदम्ब की डारन ॥ 


शिक्षा 


जब मदन मोहनजी पाँच वर्ष के थे, तब उनको विद्यारम्भ कराया गया | 
पहाडा पढने वे एक पडित के पास भहाजनी पाठशाला भेज दिये गये। 
उसके बाद वे पडित हरदेवजी की धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला में भरती हुए । 
वहाँ उन्होने संस्क्ृत, लघुकौमुदी आदि पढी । अपने सहपाठियों के साथ मनुस्मृति, 
गीता ओर नीति के बहुत से इलोक कंठ किये, तथा धार्मिक शिक्षा और शारीरिक 
वल बढाने की शिक्षा भी प्राप्त की । यहाँ गुरुजी अपने शिष्यो को दूध पिलाते, 
तथा कुश्ती भी लडवाते थे । गुरु हरदेवजी भागवत के श्रेष्ठ विद्वान और साधक 
थे।वे सगीत के भी बडे प्रेमी थे। इसके बाद मदन मोहनजी ने विद्या धर्म- 
प्रवद्धिनी सभा की पाठशाला में पढला शुरू किया। पंडित देवकी नन्‍्दनजी इस 
पाठगाला के सर्वेसर्वा थे । वे मदन मोहन को माघ मेले पर एक मोढे पर खडा 
कर उनसे व्याख्यान दिलवाया करते थे । 

सन्‌ १८६८ में प्रयाग में गवर्नमेण्ट हाई स्कूल खुला, और माताजी की आश्ञा 
से उन्होने वहाँ पढना प्रारम्भ कर दिया | वे अपने बडे भाई जयकृष्णजी के साथ, 
जो उनसे ६ वर्ष बडे थे, स्कूल जाया करते थे। घर पर पढने की सुविधा न 
होने के कारण मदन मोहन संध्या को लालटेन और पोथी लेकर अपने मकान से 


१ रामनरेश त्रिपाठी, मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० २७८-२७९ । 
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थोडी दूर पर सोहन लाल के बाग में अपने साथी गंगा प्रसाद के पाक्ष उनके साथ 
पढने को चले जाते थे । वहाँ पढाई के साथ-साथ गपशप भी होती थी । स्कूल 
में भरती होने के बाद भी वे संस्कृत पढने पाठशाला जाया करते थे। वहाँ 
उन्होने पडित ठाकुर प्रसादजी से, जो भागवत के बडे विद्वान थे, संस्कृत इलोको 
के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्राप्त की । सोलह-सतरह वर्ष की आयु में उन्होने 
एट्रेंस की परीक्षा पास की । 


इस परीक्षा को पास करने के वाद उन्होने अपने चचेरे भाई पडित 
जयग्रोविन्दजी से सम्पूर्ण काशिका पढी तथा अपने चाचा पंडित गजाधर प्रसाद 
जी से, जो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, भागवत पढी । 


पंडित गजाघर प्रसादजी उस समय मिर्जापुर के गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में हेड 
पडित थे। मदनमोहनजी प्राय छुट्टियों में उनके पास जाया करते थे । एम्ट्रेन्स 
परीक्षा पास करने के बाद जब वह॒एक वार मिर्जापुर गये, तव वहाँ धर्मसभा 
का अधिवेशन हो रहा था । अपने चाचा की अनुमति से नवयुवक मदन मोहन ने 
भी वहाँ धर्म विषय पर व्याख्यान दिया, जिसकी काफी प्रशसा हुई । उससे उनका 
उत्साह बढा । 


एन्ट्रेच्स पास करने के बाद मालवीयजी स्योर सेंट्रल कालेज में पढने लगे । 
परिवार के लिए कालेज की पढाई का आथिक बोझ वहन करना कठिन था । 
पर माता ने कठिनाई सह कर, अपना पेट काठ कर, अपने जेवर ग्रिरवी रख कर 
अपने बच्चे को पढाने का निरचय किया । प्रिन्सिपल हैरिसन ने उन्हें एक मासिक 


वजीफा दिया । फिर भी मदन मोहनजी को काफी आर्थिक कठिनाइयो का सामना 
करता पडा । 


कालेज में एक "फ्रेन्ड्स डिवेंटिंग सोसाइटी” थी | उसमें जब उन्होने पहली 
स्पीच अग्नेजी में दी, तव उस सस्था के मन्त्री लाला सावलदास ने, जो बाद को 
डिप्टी-कलक्टर हो गये थे, उनका उत्साह-वर्द्धन किया । लाला सावल दास 
मालवीयजी से आयु में आाठ वर्ष बडे थे। मालवीयजी उन्हें “उस्ताद” कहकर 
पुकारते थे, और सावल दासजी उन्हें उनकी पढाई में मदद करते रहते थे । 


विनोद 


कालेज में एक वार “भचट आफ वेनिस का नाटक खेला गया। मदन 
मोहनणी ने उसमें पोशिया का पार्ट बहुत ही खूबी से किया। 
हरे 
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इसी जमाने में “आर्य नाटक मण्डलीः की ओर से 'शकुन्तला' चाठक का 
कभिनय हुआ । इसमें मदन मोहनजी को शकुन्तला का पार्ट दिया गया । परदा' 
उठने पर प्रियम्वदा और अनुसूया सखियों के साथ शक्ुन्तला हाथ में घड़ा लिये 
रंगमंच पर आयी, तब दर्शक दंग रह गये । श्वद्भार और करुणा दोनो रसो 
के हाव-भाव दिखला कर शकुन्तला के अभिनेता ने दर्शको को मुग्ध कर दिया ।" 


कालेज में सस्क्ृृत मालवीयजी का एक पाठ्य विषय था । इस सिलसिले से 
वे संस्कृत क॑ प्राध्यापक पडित आदित्य राम भट्टाचार्य के सम्पर्क में आये। 
लोकसेवा के कार्यों में अपने शिष्य की रुचि देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, और 
जीवन भर गुरु शिष्य को सार्वजनिक कार्यों में प्रोत्साहित करते रहे, और उसपर 
पुत्र का-सा स्नेह करते रहे। शिष्य भी उनके साथ गुरु योग्य भक्तियुक्त 


बर्ताव करता रहा । गुरु ने प्रयाग में हिन्दू समाज” नाम की एक सभा सन्‌ 
१८८० में स्थापित की । शिष्य उस सभा में जाने लगा । 


विवाह 


मालवीयजी का विवाह सोलह वर्ष की आयु में उनके चाचा पडित गजाधर 
प्रसादजी के माध्यम से मिर्जापुर के पडित नन्‍्दलालजी की कन्या क्रुनन देवी से 
हुआ | वे माता पिता के दुलार में पली थी। लडकपन में उन्हें किसी प्रकार 
के कष्ट का अनुभव नही था। ससुराल की आथिक दशा ने उन्हे बडे धैर्य और 
साहस से निर्धनता के कष्ट सहन करने को वाध्य किया । ' उन्हें आधा पेट खा 
कर सन्तोष करना पडता था, फटी घोतिया सी कर पहननी पड़ती थी। एक दिन 
बहुत वर्षो बाद मालवीयजी ने उनसे पूछा, तुमने वभी अपनी सास से खाने पहनने 
के कष्ट की शिकायत नही की ? इस पर देवीजी' ने उत्तर दिया, 'शिकायत करके 
क्या करती ? वें कहा से देती ”? घर का कोना-कोना जितना वे जानती थी, 
उतना मैं भी जानतो थी । मेरा दु.ख सुवकर वे रो देती और क्या करती ?* 
देवीजी को धैर्य के साथ-साथ पतिदेव का स्तेह तथा भगवद्भक्ति के प्रति 
अनुराग भी प्राप्त था। जैसा कि मालवीयजी ने पडित रामनरेश त्रिपाठी 
को बताया, पति पत्नी दोनो वैवाहिक जीवन के प्रारम्भ से ही रामकृष्ण के 
उपासक थे। दोनो कोई भी काम करते, चाहे दूध पीते, चाहे पानी पीते, 
रामकृष्ण का स्मरण किये बिना नही करते । पतिदेव की तरह पतित्नता साध्वी 
ने भी भगवान्‌ की भक्ति में कई दोहे कहे थे । वे कहती थी-- 
'ऐसा कोई घर नही, जहा न मेरा राम । 
१. रामनरेश त्रिपाठी : मालवीय जो के साथ तीस दिन, पु० ३७। 
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मालवीयजी की घममपत्नी 





मालवीयजी अपने पुत्रो के सहित 
( वाएँ से--मुकुन्दजी, रमाकान्तजी, राधाकान्तजी तथा गोविन्दजी 
नीचे बैठे हुए--मालवीयजी के पौत्र श्रीघरजी ) 


प्रारस्भिक जीवन ६६ 


मालवीयजी अपनी पत्नी के स्वभाव और व्यवहार से काफी संतुष्ट थे । 
उन्हें उसका गर्व था। उन्होने पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी को कहा कि “वे 
सदा शान्‍्त और जो कुछ मिल गया उसी में सतुष्ट रहने वाली गृहलक्ष्मी है”) 
उन्होने त्रिपाठोजी से यह भी कहा कि “अपनी स्त्री के साथ गृहस्थी का सुख 
धर्म के अनुसार मनुष्य जितना भोग सकता है, मैंने उतना भोगा ।* कुनन 
टेवीजी निए्चय ही बहुत साध्वी और भाग्यशाली सिद्ध हुईं। घीरे-धीरें उनके 
पंतिदेव की प्रतिभा का ऐसा विकास हुआ कि उन्हें देश के एक महान्‌ नेता की 
पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । उनके अपने शील ने इस सौभाग्य को 
चार चाद लगा दिये। उन्होने पाच पुत्रो और पाच पुत्रियों को जन्म दिया, 
जिनमें उनके चार पुत्र--रमाकान्त, राधाकान्त, मुकुन्द और गोविन्द और उनकी 
दो पुत्रिया, रमा और मालती, उनके निधन के समय भारी कुटुम्ब सहित उनकी 
सेवा में उपस्थित थे । 


अध्यापन 
सन्‌ १८८४ में वबी० ए० परीक्षा पास करने के बाद मालवीयजी संस्कृत में 


एम० ए० की परीक्षा पास करके अपने पिता की तरह धर्म-प्रचार में अपना 
जीवन लगा देना चाहते थे, और इसलिए उन्होने अपने चचेरे भाई जय 
गोविन्दजी के आग्रह पर भी गवर्नमेण्ट स्कूल में अध्यापक का काम करने से 
इनकार कर दिया । पर जब उनकी माता को इसका पता चला और वे उनसे 
कहने आयी, तव उनकी 'सब कल्पनाएँ मा के आसुओ में डूब गयी और वे 
नौकरी करने के लिए राजी हो गये । ४०) रुपये मासिक के वेतन पर उन्होने 
गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में, जहा उन्होंने पढा था, अध्यापक की नौकरी कर ली । 
वाद को उनका मासिक वेतन ६०) रु० हो गया । इस आमदनी का अधिकाश 
भाग वें अपनी माता को परिवार के भरण-पोषण के लिए दे देते थे। दो रुपये 
मासिक वे अपनी घर्मपत्नी को उसके निजी खर्च के लिए देते थे, और वाकी' 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में तथा साव॑जनिक कामो में खर्च कर देते थे । 


मालवीयजी सफल अध्यापक सिद्ध हुए। वे अपने पाठनीय विषय को 
भलीभाति तैयार करके उसे बहुत रोचक ढंग से पढाते थे, तथा सदा विद्याथियों के 
प्रति स्नेह-भावना बनाये रखते थे । उनके एक प्रसिद्ध नागरिक छात्र का कहना है 
कि "छात्रों के ऊपर उनकी स्नेहपूर्ण कृपा का, कोमल व्यवहार का, वाणी के 
२, वही, पृ० ८१। ध्यं 


३६ महामता सदन सोहन मालवीय : जीवन शोर नेतृत्व 


साधुर्य का, तथा उनके आकर्षक व्यक्तित्व का! बहुत प्रभाव था। सभी उनका 
सम्मान करते थे । पर जैसा कि मालवीयजी स्वयं कहते थे, उनका स्नेह दृढ़ता से 
समन्वित था। अनुशासन के सम्बन्ध में वे काफी दृढ थे। किसी छात्र का 
अभद्र या अशोभनीय व्यवहार सहन करने को थे तैयार नही थे । इस सम्बन्ध 
में वे काफी निर्भीक थे। इस पुस्तक के लेखक को एक दिन दृढ़ता और 
निर्मीकता से अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देते हुए उन्होने बताया 
कि जब एक बार एक उद्दृण्ड विद्यार्यी को उन्होने दण्डित किया और इस पर 
उसके साथियो ने उन्हें पीटने की धमकी दी, तब उनके बड़े भाई घवड़ा गये, 
पर वे स्वयं प्रतिदिन की तरह निडर अकेले स्कूल से अपने घर चले गये । 


सार्वजनिक कार्य 


प्रोफेसर आदित्य राम भट्टाचार्य के प्रोत्साहन से मालवीयजी ने सन्‌ १८८० 
में ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय योगदान करना प्रारम्भ कर दिया था। उन्होने 
अपने गुरु के आदेश पर "प्रयाग हिन्दु समाज” नाम की संस्था के संचालन 
में काफो काम किया। पडित बालक्ृष्ण भट्ट के सपादकत्व में प्रकाशित होने- 
वाले पत्र में मालवीयजी ने घामिक और सामयिक विषयो पर लेख लिखना 
प्रारम्भ किये । उन्होने सन्‌ १८८२ में स्वय स्वदेशी का ब्रत लेकर उसका प्रचार 
करना शुरू कर दिया । इसी समय उनके, कतिपय मित्रो ने देशी तिजारत 
कम्पनी” खोली, जो कई वर्ष तक चलती रही । इस काम में वे अपने मित्रो को 
यथासम्मव परामर्श और सहयोग देते रहे । इसी समय मालवीयजी ने एक 
छात्र की हैसियत से कुछ दूसरे छात्र-मित्नरो के सहयोग से रातोरात म्थोर सेन्द्रल 
कालेज के द्वार को झडी बन्दनवार आदि से सजाकर लार्ड रिपन का, जिनका 
स्वागत उ॑ध्ष समय कालेज के अग्रेज प्रिंसिपल करना नही चाहते थे, स्वागत 
किया । सन्‌ १८८४ में प्रयाग मे 'हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा” स्थापित 
हुईं। मालवीयजी उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता वन गये । सन्‌ १८८२ में माघ 
मेले के अवसर पर उन्होने अपने सहपाठियों के उपहास की उपेक्षा करते हुए 
व्याख्यानो द्वारा जनता में अपने विचारो का प्रचार किया, घामिक सिद्धान्तो 
तथा स्वदेशी का प्रसार किया । 

सन्‌ १८८५ में पडित आदित्य राम भट्टाचार्य ने “इंडियन यूनियन के 
ताम से अंग्रेजी में एक साप्ताहिक निकालना प्रारम्भ किया। इसके सम्पादन 
का सारा भार उन्हें ही वहन करना पडता था। इसे देखकर उनके भादेश 
पर मालवीयजी ने उसके सम्पादन का बहुत कुछ भार अपने ऊपर जे लिया । 


# 8०३ ं टकन्काकन,., फरार फ्फार ठ 
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मालवीयजी के गुरु पं० भादित्यराम भट्टाचार्य 


कर्नल 


प्रारम्भिक जीवन 8७ 


सन्‌ १८८५ में दशहरे के अवसर पर "प्रयाग हिन्दू समाज' के तत्त्वाव- 
घान में मध्य भारत हिन्दू समाज का समारोह आयोजित किया गया। इस 
सम्मेलन में बड़े-बड़े विद्वान उपस्थित हुए । वरावाँ के राजा श्री महावीर 
प्रसादजी ने इसका सभापतित्व किया । मालवोयजी ने इसके प्रवन्ध में सक्रिय 
योगदान करते हुए स्वदेशी पर भाषण दिया । सभा में कालाकांकर के राजा 
रामपाल सिह भी उपस्थित थे। वे वीच-बीच में उठकर घोलने लगते थे। 
यह बात मालवीयजी को बुरी लगी और उन्होंने राजा साहब के कान में कुछ 
कहकर उन्हें रोकने की चेष्ठा की। पर इसका उन पर कोई प्रभाव नही हुमा । 
अन्त में राजा साहब ने अपने पत्र हिन्दुस्तान! में इस समारोह की प्रशंसा 
करते हुए लिखा कि उसमें दो एक लोडे ऐसे ढीठ थे कि वे बडे राजा-रईसो 
और वाबुओ को व्याख्यान देते समय उनके कान में सलाह देने की घृष्टता करते 
थे” राजा साहब चाहे कुछ कहें, मालवीयजी का व्यवहार निश्चय ही ठीक 
भर राजों साहव का व्यवहार अनुचित था । 


३. प्रारम्भिक साववजनिक जीवन 


फाँग्रेस का दूसरा श्रपिवेशन 


सन्‌ १८८६ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में मालवीयजी पंडित आदित्य 
राम भट्टाचार्य के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में शामिल 
होने कलकत्ता गये, और वहा अपने गुरु की अनुमति से उन्होने श्री सुरेन्द्र नाथ 
वेनर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना 
पर बहुत ही उत्तम भाषण दिया, तथा अपनी प्रतिभा के लिए यश तथा आशोर्वाद 
प्राप्त किया । 


उन्होने कहा कि प्रतिनिधि संस्थाएँ अंग्रंजो के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग 
है और वे संसार के सभी सभ्य समाजो की प्रगति के लिए आवश्यक है । 
इसलिए भारत में निरकुश संस्थाओं को बनाये रखने का प्रयत्न करने के बजाय 
प्रतिनिधि संस्थाएँ प्रतिष्ठित करना हो अग्नेजों का कर्तव्य है । जबकि 'प्रतिनिधित्व 
के बिना कोई टैक्स नही, यह ब्रिटिश राजनीति का मूल मन्त्र है, तब 
प्रतिनिधि संस्थाओं को शअ्रतिछ्ठित किये बिना भारतवासियों पर टैक्‍्सो का वोक्ष 
लादते जाना अग्नेजों के लिए सर्वथा अनुचित हैं। उन्होने कहा कि कांग्रेस का 
अस्तित्व हमारी क्षमता का प्रमाण हैं। अच्छे अग्नेज को यह जानकर दुःख होगा 
कि भारत सरकार 'निरंकुश है, वह हमारे साथ “गुलामो' जैसा व्यवहार करती 
है । देश के शासन में भाग लेने से हमें वंचित करना अनुचित है। प्रतिनिधित्व का 
अधिकार ब्रिटिश प्रजा का मौलिक अधिकार है, वह हमें मिलना ही चाहिए ।'* 


मालवीयजी का यह भाषण निश्चय ही वाग्मिता का उच्चतम नमूना था। 
अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने इसे सुनकर कहा कि इस नवयुवक की 
वाणी में स्वयं भारतमाता हो मुखर हो रही है। श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने 
स्वीकार किया कि यह भाषण मेरे सुने हुए भाषणों में सवसे अच्छा था, जिसका 
काग्र स के प्रतिनिधियों के हृदय पर गहरा प्रभाव पडा और जिसने उन्हें कांग्रंस 
के भावी नेता के रूप में निदिष्ट कर दिया' । हयूम साहव ने अपनो रिपोर्ट में 


१, दी आनरेवल पंडित मदनमोहन मालवीय * लाइफ एण्ड स्पीचेज, 
सेकेण्ड एडीशन, १९१८, गनेशन, मद्रास, पृ० ६-७ । 


प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवमे रह 


लिखा कि मालवीयजी का यह भाषण “श्रोताओं ने तन्मय होकर सुना, उनके 
धारा-प्रवाह भाषण से सभी लोग मन्‍्त्रमुग्य हो गये । 


पंडित दीनदयालु शर्मा 

कलकत्ता अधिवेशन में मालवीयजी को पंडित दीनदयालु शर्मा से पहली 
भेंट हुईं। सम्पर्क शीघ्र ही घनिष्ठ मित्रता और सहयोग में परिपवक हो गया। 
धर्म के प्रति दोनों की एक जैसी निष्ठा थी। दोनों ही उदार सनातन धर्म के 
व्याख्याता तथा प्रभावशाली वक्ता थे। पडित दीनदयालुजी अपनी वाकपदुता 
के कारण आगे चलकर “व्याख्यान वाचस्पति' के नाम से विख्यात होने लगे। 
धर्म-प्रचार के कार्य में पंडित दीनदयालुजी मालवीयजी के सबसे बड़े साथी सिद्ध 
हुए। हिन्दू सभा के कार्य में भी दोनो का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा | दोनो एक 
दुसरे को (भाई! कहा करते थे। मालवीयजी कुछ मास बडे थे । इसलिए पंडित 
दीनदयालु उन्हें “ज्येष्ठ श्राता करके ही मानते रहे" । 


भारत घर्म महामण्डल , 

सन्‌ १८८७ में पंडित दीनदयालु शर्मा ने हरिद्वार में सनातन-धमियों की 
एक बडी सभा आयोजित की । लाहौर के राजा हरिवंश सिंह, पडित नन्‍्दकिशोर 
देव दार्मा, पडित अम्त्रिका दत्त व्यास, पंडित देवीसह य, बाबूलाल, मुकुन्द गुप्त 
आदि कितने ही विद्वान उसमें सम्मिलित हुए। सुप्रसिद्ध थियासाफिस्ट कर्नल 
आलकाट ने भी इस सम्मेलन में उपस्थित हो व्याख्यान दिया। इस सभा में 
भारतधर्म महामण्डल की नींव पडी, और मालवीयजी भारत धर्म महामण्डल के 
महोपदेशको में मिने जाने लगे । 5 


लगभग पन्द्रह वर्ष इस संस्था से उ्तका गहरा सम्बन्ध वना रहा, और इसके 
तत्त्वावधान में आयोजित सम्मेलनो और सभाओ में सनातन धर्म, हिन्दू सस्कृति 
की विशेषताओं आदि विपयो पर वे व्याख्यान देते रहे । 


सन्‌ १९०२ में महामण्डल की रजिस्ट्री हुई, और वह स्वामी शांनानन्द के 
अवन्ध मे चला गया। स्वामीजी की कार्य-प्रणाली से मतभेद हो जाने के कारण 
मालवीयजी का उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया, और उन्होने सनातन धर्म के 
उदार सिद्धान्तो के प्रचार के निमित्त सन्‌ १९०६ में प्रयाग में कुम्भ के अवसः 
पर सनातन धर्म महासभा का एक विराट सम्मेलन स्वतत्र रूप से आयोजिः 


१. मालवीयजी, जीवन झलकिया, पृ० १२६। 
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किया। पंडित दीनदयालु शर्मा भी स्वामी ज्ञानानन्द के साथ काम नही कर 
सके । वे भी भारत धर्म महामण्डल को छोड़ मालवीयजी के साथ हो गये । 


ऋषिकुल 


सन्‌ १९०६ में सनातन धर्म महासभा के सम्मेलन में राय बहादुर पंडित 
दुर्गादत पन्‍त भी उपस्थित थे। वहा से जाते ही उन्होने हरिद्वार में एक 
'ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम” खोलने का प्रयत्न किया । मालवीयजी ने इस प्रयास 
में योगदान किया। वे शुरू से ही उसके ट्रस्टियो में रहे, और लगभग दस वर्षो 
तक उसकी शिक्षा-समिति के अध्यक्ष भी रहे । वे वराबर उसके अधिवेशनो में 
सम्मिलित होते रहे । 


सम्पादक 


कलकत्ता काग्रेस में किये गये मालवीयजी के भाषण से राजा रामपाल सिंह 
भी इतने प्रसन्न हुए कि जब वे प्रयाग भाये तब उन्होने मालवीयजी को बुलाकर 
उन्हें पुरस्कार-स्वरूप १०) रुपये भेंट किये। छ महीने बाद 'हिन्दुस्तान' के 
सहायक सम्पादक की जगह थाली हुईं, तब राजा साहब ने मालवीयजी से इस पद 
को स्वीकार करने का अनुरोध किया । राजा साहब, जो विलायत हो आये थे, 
निर्भीक देशभक्त थे। वे विचारों में उदार और प्रगतिशील थे । बे गुणग्राही थे, 
प्रभतिशील नवयुवक विद्वानों का आदर करते थे। समाचारपत्रो के माध्यम से प्रगति- 
शील विचारो का प्रसार ही उनकी पत्रिकारिता का ध्येय था । पर राजा साहब 
खाने पीने में बड़े आजाद थे। इसलिए मालवीयजी ने कुछ संकोच के बाद इस शर्त 
पर 'हिन्दुस्तान' का सम्पादन स्वीकार कर लिया कि जब राजा साहब खाते- 
पीते हो तब वे उन्हें न बुलायें। मालवीयजी की नियुक्ति डेढ सौ रुपये मासिक 
पर हुई, पर पन्द्रह दिन के बाद दो सौ रुपये कर दिये गये । 


इस तरह मालवीयजी ने जुलाई सन्‌ १८८७ में अध्यापन का कार्य छोडकर 
“हिन्दुस्तान” के सम्पादन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया । उनके सम्पादकत्व में 
“हिन्दुस्तान” ने काफी लोकप्रियता अजित की । तत्कालीन समस्याओं पर उनके 
संपादकीय लेख और टिप्पणियाँ संतुलित कौर लाभप्रद होती थी । सम्पादकीय 
शालीनता का पालन, सत्पथ का समर्थन, राष्ट्रहित की पुष्टि, व्यक्तिगत कदाक्ष 
से निर्मुक्त समालोचना उनकी पत्रकारिता के सदगुण थे। सरकार भी उनके पत्र 
को लोकोपयोगी स्वीकार करती थी। राजा साहव मालवीयजी के कार्य से पूरी 
तौर पर सन्तुष्ट थे, और उनका बड़ा आदर और सम्मान करते थे । 


प्रारस्भिक सार्वजनिक जीवन ४१ 


, पर लगभग ढाई वर्ष के बाद एक दिन राजा साहब ने मालवीयजी को उस 
समय बुला भेजा, जव वे नशे में थे और उनका कमरा शराब की गंध से भरा 
था। इधर उधर की कुछ बाते करने के वाद राजा साहव ने पंडित अयोध्यानाथ 
के सम्बन्ध में कुछ ऐसी अपमानजनक वा्तें कही, जो मालवीयजी को बुरी लगी। 
उन्होने उसी समय राजा साहव का काम छोड कर कालाकाकर से चले जाने का 
निश्चय किया । उन्होने राजा साहब से कहा कि “आज से मेरा अन्न जल आपके 
यहा से उठ गया, आपने जो शर्त की थी, वह तोड़ दी ।” यह कह कर मालवीयजी 
धर चले गये । 

दस-वारह दित के वाद जव वें राजा साहव से मिलने गये, तव खबर 
पाकर राजा साहव स्वय बाहुर निकल आये और सिर झुका कर कहने लगे-- 
“मालवीयजी, उस दिन मैंने नशे में वया-क्या कहा, मुझे याद नही, फिर भी यदि 
कोई अपमानजनक वात निकली हो तो यह सिर आपके सामने है, इप्त पर 
उसकी सजा दे डालिये।” राजा साहव की नम्नता देख कर मालवीयजी को 
विश्वास हो गया कि “राजा राहव ने जानवूझ कर पंडित अयोध्यानाथ के विषय 
में अपमानजनक बात नही कही थी ।? फिर भी मालवीयजी कालाकांकर में 
रह कर सम्पादकत्व का भार फिर से ग्रहण करने को राजी नही हुए । 


इस पर राजा साहब ने मालवीयजी को वकालत पढने की सलाह दी, और 
पढाई का खर्च देने का वायदा किया। वे मालवीयजों को सौ रुपये महीना 
भेजने लगे । जब मालवीयजी वकील हो गये और अच्छी कमाई करने लगे, तब 
भी यह रकम वर्षों नियमित रूप से आती रही । जब मालवीयजी ने एक वार 
राजा साहब से कहा कि वे अब उनका कोई काम नही करते, उनकी नौकरी 
में भी नही हैं, तब रुपया क्यो भेजा जाता है ? यह सुनकर राजा साहब बिगड़ 
गये और कहने लगे--“नौकरी में ? मालवीयजी, क्या आपने मेरे व्यवहार में 
कोई ऐसी वात पायी है, जिससे आपके साथ नौकर का बर्ताव पाया जाता हो ? 
आपेके पास विद्या है। आप गुणो की खान हैं। आप उसके द्वारा मेरी इच्छाओं 
की पूति करते है, ओर मैं थोडे पैसो से आपकी सहायता करता हूँ । इससे आप 
पर मेरा एहसान क्‍या है ?”२ 
सार्वजनिक कास 


मालवीयजी जब कालाकाकर में रह कर सम्पादन का काय करते थे तब 
वे प्रति सप्ताह प्रयाग आ जाते, और देश की राजनीतिक प्रगति में यथासंभव 
वि मम 5 470 44 4 0/: 


१, त्रिपाठी ; भालवीयजी के साथ तीस दिन, पु० २३०-३१। 
२. वही, पृु० २२९। 
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सक्रिय योगदान करते थे । दिसम्बर सन्‌ १८८७ ई० में उन्होने अपने प्रान्त से 
चालीस से अधिक प्रतिनिधि जुदा कर काग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भाग लिया 
भौर वहा अपने भाषण के लिए राजा सर टी० माघव राव, अर्डले नार्टन और 
ह्यूम जैसे विल्यात व्यक्तियों से प्रशंसा और आशीर्वाद प्राप्त किया । 


मालवीयजी ने अपने भाषण में कहा कि प्रतिनिधि संस्था की स्थापना ब्रिटिश 
प्रजा की हैसियत से हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जबकि रूस के अतिरिक्त 
यूरोप के सभी देश सरकार की गतिविधि में जनता के प्रतिनिधियों का योगदान 
आवश्यक समझते है, और ब्रिटेन ने अपने बहुत से उपनिवेशों में किसी न किसी 
अंश में प्रतिनिधि सरकार प्रतिष्ठित कर दी है, तब भारत को इससे वचित 
रखना अनुचित है। जवकि यूरोप के वे देश भी, जहां की प्रजा और शासक एक 
ही जाति ओर धर्म के है, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की आवद्यकता 
स्वीकार करते है, तव भारत में, जहा प्रजा और शासक वर्ग की भापा और 
सस्क्ृति बिल्कुल भिन्न है, ये सस्थाएँ निश्चय ही नितान्त आवश्यक है। इस 
समय भारत के प्रशासन तथा राजकोश की देखभाल का सारा उत्तरदायित्व 
ब्रिटिश पालियामेण्ट पर है। पर जैसा कि प्रोफेसर फाकेट, चार्ल्स ब्रेडला आदि 
ने स्वीकार किया है, पालियामेंट इस बोझ को ठीक तौर पर वहन नही कर 
रही है । ऐसी दशा में भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित कर उन्हें इस 
भार को सौंपना ही उचित है। इस काग्रेंस का अस्तित्व इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं कि हम प्रतिनिधि सस्थाओं के सर्वथा योग्य है ।* 


इस अवसर पर वे काग्रेस द्वारा अपने प्रान्त के 'पोलिटिकल एसोसिएशन 
तथा स्थायी कार्यसमिति के मन्‍्त्री नियुक्त किये गये, और उनके निमन्त्रण पर 
अगले वर्ष प्रयाग में काग्र स का अधिवेशन करने का निवचय किया गया । कांग्रेस 
के प्रयाग अधिवेशन की सुन्यवस्था का श्रेय पडित अयीध्यानाथ, पडित विश्वम्भर 
नाथ, भी चारुचन्द्र मित्र और राय वहादुर रामचरन दास भादि बुजुर्गों के साथ 
मालवीयजी को भी था, जिन्होंने स्वागत समित्ति के सहायक मन्त्री' की हैसियत से 
जी-तोड कर काम किया । मालवीयजी पंडित अयोध्या नाथ के “उत्तेजक उत्साह 
तथा पंडित विश्वम्भर नाथ के ग्रम्भीर उत्स्ग के बहुत प्रशसक थे और उनके 
नेतृत्व में उनके अधीन रहकर काम करना अपने लिए “गौरवप्रद समझते थे । क 





१, दी आनरेबल पंडित मदनमोहन मालवीय - लाइफ एंड स्पीचेज, 
पृ० ११-१२ ॥ 
२, सब्‌ १९०८ का प्रान्तीय काग्रेस का अध्यक्षीय भाषण । 


प्रारम्सिक सार्वजनिक जौवन ४३ 


भयोध्यानायजी तो एक प्रकार से उनके राजनीतिक गुरु ही थे । दोनो के बहुत 
मधुर सम्बन्ध थे । 


सन्‌ १८८८ में काग्नेस के अधिवेशन में विषय समिति की ओर से आयकर 
के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मालवीयजी ने किसी हद तक 
अप्रासंगिक ढंग से बहुत से प्रमाणो द्वारा सन्‌ १८५८ की श्ञाही घोपणा की 
वास्तविकता सिद्ध करते हुए मागर की कि इस घोषणा में निहित प्रणो को ईमान- 
दारी के साथ पूरा किया जाय । उन्होने प्रतिनिधि संस्थाओ के विस्तार की 
भावश्यकता पर भी जोरदार भापण दिया । 


सन्‌ १८८९ में कालाकाकर से प्रयाग लौट आने पर मालवीयजी पडित 
अयोध्यानाथ के नेतृत्व में अग्नेजी दैनिक 'इंडियन ओपीनियन” में सह-सम्पादक 
का काम करने लगे । उन्होंने वकालत की पढाई भी शुरू कर दी। हिन्दू ला 
के साथ विधिविज्ञान तथा इंगलिस्तान के सविधान के अध्ययन में उनकी विशेष 
दिलचस्पी थी । लोकतान्त्रिक सविधान तथा नागरिक स्वतन्त्रता के मूलभूत 
सिद्धातो के सम्बन्ध में ब्विठेन के विद्यानों और विधि-विशेषज्ञों के विचारों का 
अध्ययन कर उन्होने अपनी लोकतान्त्रिक भावनाओ और घारणाओ को परिपुष्ठ 
किया । 


परीक्षा से कुछ दिन पहले उनके एक छोटे भाई ने किसी अज्ञात कारण से 
अफीम खाकर आत्महत्या कर ली । इस दुःखइ घटना के कारण मालवीयजी का 
उत्साह इतना क्षीण हो गया कि उन्होने परीक्षा देने का विचार ही छोड दिया । 
पर पडित अयोध्यानाथजी के समझाने पर मेहनत करके परीक्षा में बैठ गये । 


चकाल़त 


सन्‌ १८९१ में वकालत की परीक्षा पास करके मालवीयजी ने पडित बेनी राम 
कान्यकुब्ज के साथ जिला अदालत में काम शुरू किया । दो वर्ष बाद वे हाईकोर्ट 
में वकालत करने लगे | घीरे घीरे उनकी वकालत काफी चमक गयी । शेरकोट 
की रानी का मुकदमा जीतने पर मालवीयजी को बडी कीर्ति प्राप्त हुईं। उससे 
आमदनी भी इतनी हुई कि उन्होने घर का सारा कर्जा चुका कर भारती भवन 
में अपने जन्म-गृह से सठे हुए मकान को पक्का करा लिया । 


सन्‌ १८९१ में जब उन्होने वकालत शुरू ही की थी, तो उन्हें अपना ध्यान 
सार्वजनिक कामो की ओर से कुछ हटाना पड़ा, जिसकी कुछ शिकायत भी हुईं । 


४४ महामना मदनमोहन मालवीय : जीवन और नैतृत्व 


पर जब सन्‌ १८९२ में प्रयाग में दुसरी बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब 
उन्होने उसको समुचित व्यवस्था के लिए भरसक प्रयत्न किया, और उसकी 
सफलता बहुत मंशो में उन्तके प्रयत्नों का परिणाम थी । 


जब इलाहाबाद में मालवीयजी व्यस्त वकील थे, तब वे घोडा-गाडी से 
अदालत जाते थे। इलाहाबाद में यह वात मशहूर थी कि उनके घोडे को चावुक 
नही लगती थी और गाड़ी का कोचवान, जिसका नाम 'घोताल' था, नित्य प्रातः 
स्नान कर, चंदत का टीका लगा, स्वच्छ एवं शुअ्र वस्त्र पहन कर, सूर्य को आर्ध्य 
देकर, अपने काम पर हाजिर होता था ।? 


हाई कोर्ट में वकालत निश्चय ही कीति और प्राप्ति दोनो का अच्छा साधन 
था । यदि एकामग्र-चित्त हो वे उसे करते तो वे अवश्य ही सुख-समृद्धि का जीवन 
व्यतीत कर सकते थे। पर लक्ष्मी उन्हें अपनी भर आकषित नही कर सकी । 
राष्ट्रसेवा ही' उनका मुख्य धंधा वना रहा । सन्‌ १९०८ में उन्होंने वकालत का 
धंघा कम करने का निश्चय किया । सन्‌ १९१० उन्होने वकालत छोड देने का 
निश्चय किया, और सन्‌ १९१३ में उन्होने वकालत करना बिल्कुल छोड दिया। 
इस अवसर पर मालवीयजी के द्वितीय पुत्र पंडित राधाकान्त जी ने जो उन 
दिनो इलाहाबाद में अच्छे वकीलो में गिने जाते थे, मालवीयजी से कहा “बावू, 
घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर | बहुआ (राधाकान्त की मा) के पास 
हमने पर्याप्त रुपये जमा कर दिये है, जिससे घर की व्यवस्था होती रहेंगी । 
तुम चिन्ता छोड़कर देश की सेवा करो ।* 


यद्यपि वकालत में वे इतना ऊँचा स्थान प्राप्त नही कर सके, जितना थे 
कर पाते, यदि वे दत्तचित होकर उसे करते । फिर भी उन्होने वकीलो की मण्डली 
में बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया था। सर तेज बहादुर सप्रू ने 
लिखा हैं, वकालत प्रारम्भ करने के थीडे ही वर्षों के भीतर दीवानी पक्ष में 
मालवीयजी की अच्छी वकालत चमक उठी थी, जिससे उनका नाम पंडित 
सुन्दर लाल, पंडित मोती लाल नेहरू और श्री चौधरी के पश्चात्‌ लिया जाने 
लगा था। वकालत में वे अत्यन्त तीन्र मेघावाले वकील के रूप में प्रसिद्ध थे । 
किसी मुकदमे पर वादविवाद करते हुए वे अत्यन्त निष्पक्षतापूर्वक बोलते थे । 
वे अपने विरोधी वक्रीलो का बडा सम्मान करते थे। किन्तु सबसे अधिक बात 
यह थी जो उन दिनो के हम छोटे वकौलो के सामने ज्वलन्त उदाहरण के रूप 


१. मालवीयजो के दौहित्र श्री शिवकुमार जी से प्राप्त सूचना । 
२, मालवीयजी के दोहित श्री शिवकुमारजी से प्राप्त सूचना | 


प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवन प्‌ 


में प्रस्तुत की जाती थी कि वे ऐसे वकील है, जिनमें अत्यन्त उच्च श्रेणी की 
योग्यता के साथ परम विवेक भी विद्यमान है। मैं भलीभाँति जानता हूँ कि 
एक के पश्चात्‌ एक न्यायाधीश और सर जान स्टेनली और रिचार्ड जैसे मुख्य 
न्यायाधीश केवल उनकी योग्यता के कारण ही नही, वरनू उनके निष्कलंक 
चरित्र के कारण भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। सफल वकील होने के 
तीन विद्येष गुण मालवीयजी में विद्यमान थे--मुकदमे की पक्‍की तैयारी, 
प्रभावशाली वाणी, और अपने मुकदमे को ऐसे ढंग से रखने की कला कि सुनने- 
वाला तत्काल बात मान ले । वे पुराने निर्णयो के उद्धरण तथा कानूनी और 
तथ्यात्मक पक्ष को ऐसे शान्त और प्रामाणिक रीति से प्रस्तुत करते थे कि उनके 
विरोधी वकीलों को उन्न तथ्यो या उनके तर्को का खडन करना सदा कठिन 
हो जाता था ।' 


बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन ने भी अपने एक भाषण में उनकी सच्चाई 
ओर ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका व्यावसायिक जीवन 
उतना ही धवन था, जितना उनका व्यक्तिगत जीवन । उन्होने कहा कि मालवीयजी 
ने अपने वकालत के जमाने में न कभी किसी दलाल का प्रयोग किया, न कभी 
मुंशी द्वारा किसी को घूस दिलवायी, और न कभी किसी से झूठी गवाही देने 
को कहा । 


त्याग और सेवा 


वकालत छोड़ कर सारा जीवन राष्ट्र की उन्नति में लगा देने का निर्णय 
अवश्य ही मालवीयजी के त्याग का उच्चतम उदाहरण हैं। श्री गोपाल कृष्ण 
गोखले ने कहा था-- त्याग तो मालवीयजी महाराज का है । वे निर्धन परिवार 
में उत्पन्न हुए और बढते-बढते प्रसिद्ध वकील होकर सहख्नो रुपया मासिक कमाने 
लगे। उन्होने वैभव का स्वाद लिया, और जब दृश्य से मातृभूमि की सेवा की 
पुक र उठी, तो उन्होने सब कुछ त्याग कर पुनः निर्धनता स्वीकार कर ली ।** 


प्रथम विश्वयुद्ध से पहले जो वकील सार्वजनिक कार्यो में दिलचस्पी लेते थे, 
उनमें से अधिकाश का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित होता था । उनकी प्रतिभा की 
पुलना में राष्ट्सेवा में उनका योगदान बहुत कम होता था | पर मालवीयजी का 
कार्यक्षेत्र वकालत के जमाने में भी बहुत विस्तृत और व्यापक था, तथा राष्ट्र- 


सेवा में उनका योगदान उनकी वकालत से कही अधिक महत्त्वपूर्ण था। इन वीस 
8 20220, 


१. सीताराम चतुर्वेदी : महामना मालवीयजी, पु० ४२। 


४६ महामना सदनमोहन मालवीय जीवन और नेतृत्व 


वर्षों में (१८९२-१९११) जो मान और प्रतिष्ठा उन्होंने वकील की हैसियत से 
प्राप्त की, उससे कही अधिक उन्होने राष्ट्रसेवा द्वारा अजित की ) 


यों तो सन्‌ १८९२ में पंडित अयोध्यानाथ के निधन के बाद लगभग दस वर्ष 
तक प्रयाग की राजनीति में सालवीयजी पंडित विश्वम्भर नाथजी के नेतृत्व में 
उनके सहयोगी की हैसियत से मुख्यतः काम करते रहे, पर इन दस वर्षों में भी 
उन्होंने एक स्वतन्त्र कार्यकर्ता की हैसियत से समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा की तथा 
एक उत्कृष्ट नेता की ख्याति प्राप्त कर ली । 


नागरी लिपि 


इस दशक में उन्तका सबसे भहत्त्वपूर्ण काम अदालतों में देवनागरी लिपि के 
प्रयोग को सरकार द्वारा स्वोकृत कराना था । इसके लिए उन्हें लगातार तीन 
वर्ष तक कठिन परिश्रम करके एक प्रार्थनापत्र तैयार करना पड़ा। इस प्रार्थना- 
पत्र में उन्होंने बहुत से विद्वानों और प्रशासकों के विचारों तथा बहुत से तथ्यों 
के आधार पर नागरी लिपि के दावे को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उन्होने 
बताया कि प्रोफेसर मोनियर विलियम्स, सर आइजैक पिठमैन, चीफ जस्टिस 
असंकिन पेरी जैसे विद्वान नागरी लिपि की सर्वागपूर्णा स्वीकार 
करते थे। उन्होने यह भी बताया कि इन अक्षरों की मनोहरता, सुन्दरता, 
स्पष्टता, पूर्णता और शुद्धता निविवाद है। प्रार्थनापत्र में यह भी बताया गया 
कि यदि यह भी मान लिया जाय कि फारसी में अधिक शीक्रता से काम 
चलता है,” तो भी नागरी के गुणों तथा स्वत्वो को भुलाया नही जा सकता । 
शिकस्त लिखने में यदि अदालत का कुछ समय बच जाता है, “तो उन्ही कागजों 
के पढने में अहुत समय नट्ट हो जाता है, और अन्त में नामी आदि के विपय 
में सन्देह वाकी रह जाता है ।” इस पत्र में आऑकिडों द्वारा सिद्ध किया गया कि 
इस प्रान्त में प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी पढनेवाले वालको की सख्या उर्दू पढने- 
वाले वालको से दुगुनी तिगुनी है, और यदि उर्दू लिपि की तरह नागरी लिपि 
का भी अदालतो मे प्रयोग होने लगे, तो हिन्दी पढनेवालो की संख्या और भी 
अधिक वढ जायेगी । इस प्रार्यनापत्र में यह स्वीकार किया गया कि सन्‌ १८९५० 
१८९६ में वर्नाकुलर मिडिल स्कूलों में उर्दू पढठनेवाले विद्याथियों की संस्या 
हिन्दी पढनेवालों से चौगुती है। पर यह कहा गया कि रानू १८७३-१८७४ में 
हिन्दी पढनेवालों की सख्या उर्दू पढनेबातों से तिगुनी थी, और इस भारी 
परिवर्तत का मूल कारण सरकार की सन्‌ १८७७ को बह भाज्ञा है, जिसमे 
सरकारी दफ्तरो में नौकरी के लिए उ््दू या फारसी में एंग्लो वर्नाकुलर परीक्षा 
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पास करना अनिवार्य कर दिया था। इस भाज्ञा के औचित्य को चुनौती देते 
हुए परिपत्र में प्रार्थना की गयी कि उर्दू लिपि के साथ-साथ नागरी लिपि. का 
भी अदालतों में प्रयोग किया जाय। बहुत से प्रमाणो से हिन्दी भाषा की 
व्यापकता को सिद्ध करते हुए प्रार्यनापत्र में कहा गया कि हिन्दी हो उत्तर 
भारत की भाषा है, और नागरी अक्षरों का प्रचार 'पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध' 
(मौजूदा उत्तर प्रदेश) में शिक्षा के प्रसार के लिए नितान्त आवश्यक है ।? 


मालवीयजी के प्रयास से सन्‌ १८९६ में सर एण्टनी मेकडानल ने भ्रान्तीय 
सरकार की सन्‌ १८७७ की वह आज्ञा वापस ले ली, जिसने सरकारो दफ्तर 
में दस रुपये या उससे अधिक की नौकरी पाने के लिए उर्दू या फारसी में 
एंग्लो-वर्नाकुलर मिडिल परीक्षा पास करना अनिवार्य बना दिया था । मालवीयजी 
के प्रयास से २ भार्च सन १८९८ को अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण 
सिंह, माण्डा के राजा राम प्रसाद सिंह, आवागढ के राजा बलवन्त सिंह, पडित 
सुन्दरलाल तथा मालवीयजी का एक डेपुटेशन सर एण्टोनी मेकडानल से, जो 
उस समय उनके प्रान्त के लैपिटनेन्ट गवर्भर थे, मिले और मालवीयजी ने 
उसकी भोर से नागरी लिपि के सम्बन्ध मे प्रार्थनापत्र उन्हें पेश किया। सर 
एण्टोनी ने प्रार्थनापत्र पर विचार करने का वायदा किया, और १४ अप्रैल 


सन्‌ १९०० ई० को अदालतो में फारसी लिपि के साथ नागरी लिपि के भी चलन 
की आज्ञा जारी कर दी । 


मुसलमानों ने सरकार की आज्ञा का विरोध करते हुए मालवीयजी पर 
साम्प्रदायिकता का दोष लगाया, और नागरी लिपि तथा हिन्दी की तरह-तरह से 
हिंजो की । पर एक दिन मालवीयजी ने एक अरबी की नजीर नागरी लिपि में 
लिख कर हाईकोर्ट में पढकर इस तरह ठीक ठीक सुनायो कि मौलवी जामिन 
अला, जो मशहूर वकील थे, मुकदमा खतम होने पर उनसे कोर्ट के बरामदे में 
मिले और उनका हाथ पकड कर कहने लगे--/पडित साहब, आज मैं नागरी 
थनक्षरो हब उमदगी का कायल हो गया, लेकिन मैं पब्लिक में यह नही 
कहूँगा 


भारती भवन पुस्तकालय* 


तवम्वर सन्‌ १८८६ में पडित वालक्ृष्ण भट्ट के प्रयास से, श्री बुजमोहन 
भल्ला की उदारता से, तथा बहुत से नवयुवको के उत्साह से यालवीयजी के निवास 


तु सीताराम चतुर्वेदी : महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, खण्ड ३, 
पु० ८००२०६। 


२. रामनरेश त्रिपाठी : मालवीयजी के साथ तीस दिन, पु० १९४-१९६। 
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स्थान के निकट भारती भवन के नाम से एक पुस्तकालय स्थापित हुआ । भागे 
प्लल कर लाला रामचरण दास के आधिक दान से, तथा श्री जयगोविन्द मालवीय 
द्वारा संस्कृत पुस्तको के उपहार से वह अधिक समृद्ध हुआ । हिन्दी औौर संस्कृत 
पुस्तकों का संग्रह और अध्ययन इसका मुख्य उद्देदय था। प्रयाग में यह अपने ढंग 
का पहला पुस्तकालय था। मालवीयजी ने इस प्रयास में काफी दिलचस्पी ली । 
वही इसकी परिरक्षक समिति (वोर्ड आफ ट्रस्टोज) के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और 
आजीवन इस पद से उसकी सेवा करते रहे। उन्ही के प्रयास से उनका मुहल्ला 
भारती भवन के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 


प्रयाग स्युनिस्प॑ लिटी 


वकालत के जमाने में मालवीयजी ने प्रयाग की भरपूर सेवा की । उन्होंने 
उसके सास्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को समृद्ध किया | 
प्रयाग नगरपालिका के वरीय उपाध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने नगर की स्वच्छता 
और सुन्दरता के लिए यथासंभव कार्य किया, तथा एक भयंकर महामारी के अवसर 
पर अपने स्वास्थ्य की चिन्ता छोड कर पीडित जनता की सेवा की। उन्होने 
घर-घर जाकर पीडितो को अस्पताल पहुँचाया, जो निरोग थे उन्हें सुरक्षित 
स्थानों पर भेजा, सव घरो में कीटाणुनाशक औपधि छिडकवायी, और जो निराश्रित 
हो गये थे, उनके भोजन भौर आवास की व्यवस्था की | वे सन्‌ १९६१६ तक प्रयाग 
म्युनिस्पैलिटी के सदस्य की हैसियत से अपने जन्मस्थान की सेवा करते रहे। 


छात्रावास का निर्माण 


मालवीयजी ने हिन्दू विद्याथियो के रहने के लिए एक छात्रावास के निर्माण 
के निमित्त प्रान्त में घूम-धूम कर चन्दा एकत्र किया । सन्‌ १९०३ में छात्रावास 
तैयार हो गया। इपतके निर्माण में लगभग ढाई लाख रुपया लगा, जिसमे 
एक लाख रुपया सरकार ने दिया, वाकी चन्दे से जमा हुआ। इस छात्रावास 
में, जो “मेकडानल हिन्दू बोडिय हाउस” के नाम से श्रसिद्ध हुआ, दो सी तीस 
विद्याथियो के रहने की व्यवस्था थी। इसके निर्माण और प्रवन्ब में पंडित 
सुन्दरलालजी का, जो प्रयाग हाईकोर्ट के दीवानी पक्ष के सर्वश्रेष्ठ वकील थे, 
महत्त्वपूर्ण योगदान था । वही उसकी प्रवन्ध समिति के पहले बध्यक्ष थे । 


पंडित घुन्दरलाल 
पंडित सुन्दरलाल बहुत प्रतिभाशाली, कार्यकुशल व्यक्ति थे। वे प्रयाग 
विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम हिन्दुस्तानी वाइस-चान्सलर थे। श्रयाग के सास्कृतिक 


प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवन ४8 


जीवन $ निर्माण में उनका योगदान निश्चय हो महत्त्वपूर्ण था। मालवीयजी 
जो उमसे साढे चार वर्ष छोटे थे, उनकी योग्यता के कायल थे, उनके प्रति 
'अदव का वर्ताव” करते थे, और अपने निर्माण-कार्यो में उनका परामर्श और 
सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का सदा प्रयस्‍्त करते थे। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
की स्थापना में उनका वडा हाथ था । वे ही उसके सर्वप्रथम वाइस-चान्सलर 
थे। उन्होने सन्‌ १९१० में कांग्रेस के प्रयाग अधिवेशन के स्वागवाध्यक्ष की 
हैसियत से काम किया, तथा सन्‌ १९०४ के बाद लगभग दस वर्ष तक प्रयाग में 
कांग्रेस के नरमदलीय पक्ष को पुष्ठ किया। वे लगभग चौदह वर्ष तक युक्त 
प्रान्त को विधान कौसिल के सदस्य रहे, और इस जमाने में ही उन्होने सन्‌ 
१९०१ में यूनिवर्सिटी कमीशन, सन्‌ १९०८ में डिसेन्ट्रेलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) 
कमीशन तथा, सन्‌ (९१३ में इस्लिगटन की अध्यक्षता में आयोजित पब्लिक 
सर्विस कमीशन के सामने गवाही दी, तथा भारतीय पक्ष का समर्थन किया । 
वे अपने जमाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्व-सम्भानित, सर्वश्रेष्ठ वकील थे, और 
सम्राद्‌ द्वारा राय बहादुर, सी०भई०ई०, और 'सर” की उपाधियों से विभूषित 
किग्रे गये । 


बालू पुरुषोत्तमदास ठण्डन 


प्रयाग के सास्कृतिक जीवन की अभिवृद्धि के लिए मालवीयजी ने बाबू 

पुरुपोत्तमदास टण्डन को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यालय को प्रयाग में 
स्थापित कर उसका संचालन करने को प्रोत्साहित किया। ट्ण्डनजी से 
मालवीयजी के बहुत ही मधुर सम्बन्ध थे। वे तो एक भ्रकार से ठण्डनजों के 
राजनीतिक गुरु थे। उन्ही से टण्डनजी ने विद्यार्थी जीवन में हो सार्वजनिक सेवा 
की प्रथम प्रेरणा प्राप्त की थी।१ ठण्डनजी सयमी, दृढप्रतिज्ञ, कर्तव्य-परायण, 
निस्पही राष्ट्रसेवी थे। किसानो के प्रति उनकी विश्येप सहानुभूति थी। वे 
स्व्रतत्रता सग्राम के वीर सेनानी और नायक थे । प्रयाग के नागरिक जीवन तथा 
प्रान्त के राजनीतिक जीवन में अपने त्याग और सेवा के भाघार पर उन्होंने वहुत 
ऊचा स्थान प्राप्त कर लिया था। जमीदारो की लृठ-खसीट के प्रतिरोध के लिए 
किसानो का संगठन, तथा किसान आन्दोलन का नेतृत्व उनके राजनीतिक क्रिया- 
कलापो का महत्त्वपूर्ण अंग था । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तो वे प्राण ही थे। 
वे ही उसके प्रमुख कर्ता-धर्ता थे। उन्होने स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय 
१ पुरुषोत्तमदास टण्डन : महामना मालवीयजी वर्थ तैेन्टिनरी कोमिमारैशन 

वाल्यूम । 

हा 
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कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, तथा उससे पहले ही सन्‌ १९३७ में 
प्रान्तीय विधान सभा के अव्यक्ष पद से बहुत ही निष्पक्षता और निर्भीकता से 
उसका विधिवत्‌ संचालन किया । 


ओऔद्योगिक प्रगति और बलदेवराम दवे 


सन्‌ १९०७ में मालवोयजी ने यू० पी० इण्डस्ट्रियल कान्फ्रेंस (भौद्योगिक 
सम्मेलन) का अधिवेशन प्रयाग में आयोजित किया, तथा प्रयाग इंडस्ट्रियल 
असोसिएशन' की स्थापना की। इस कार्य में उन्हें अपने पुराने स्नेही पंडित 
वलदेवराम दवें का भरपूर सहयोग प्राप्त था। “'काग्रेस के कामो में चारुचन्द्र 
के समान वे भी बहुत परिश्रम किया करते थे, और हर बात में अगुआ वनकर 
जोर-शोर से काम करते थे ।” १ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के निर्माण और प्रवन्ध 
में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदास था। रचनात्मक कामो में उनकी विशेष 
अभिरुचि थी । उन्होने दस वर्ष तक इलाहाबाद इम्प्रूवमेण्ट ट्स्ट के अष्यक्ष की 
हैसियत से नगर की सेवा की, तथा 'हिन्दू ग्रन्थालय” की स्थापना की। प्रयाग की 
अन्य बहुत-सी संस्थाअ के संचालन में भो उनका भरपूर हाथ था। साठ वर्प 


की आयु में वकालत का घवा छोडकर उन्होने अपने जीवन के अगले बीस वर्ष 
समाज के रचनात्मक कार्यों में ही लगा दिये । 


'अभ्युदय' भौर कृष्णकान्त मालवीय 


सन्‌ १९०७ में ही वसन्‍्त पचमी के दिन मालवीयजी ने अपने राजनीतिक 
और सास्क्ृतिक विचारों के प्रसार के लिए हिन्दी में 'अम्युदय/ नाम का 
साप्ताहिक निकालना प्रारम्भ किया । दो वर्ष तक उसका स्वयं सम्पादन किया । 
उसके बाद बाबू पुरुपोत्तमदास टण्डन आदि ने इस भार को सम्भाला। सन्‌ १९१० 
में मालवीयजी के मेझले भाई पंडित जयक्ृष्णजी के सुपृत्र पंडित कृष्णकान्त 
मालवीय ने सम्पादन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया । मालवीयजी की भद्गता, 
कर्तव्यपरायणता, और देशभक्ति की क्ृष्णकान्तजी पर गहरी छाप थी । वे मरते 
दम तक राष्ट्र की सेवा में संलग्न रहें । यही उनके जीवन का मुख्य घंघा था । 
'अम्युदय' का सम्पादन इसी का एक साधन था। “पंडित क्ृष्णकान्तजी हिन्दी के एक 
प्रधान पत्रकार थे। उनका राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान बहुत बढाचढ़ा था । 
वें जनता की रुचि और आवश्यकता को पहचानते थे । हिन्दी के टकसाली लेखक 
थे । उनके लिखने का अपना ढंग, उनकी अपनी शैली थी। उनकी भापा में 


_किननग-म3+म नमन न-+3-म न जीभ. 2रनननमन- नमन» 


१. मालवीयजी--जीवन झलकियाँ--पृ० १४५ । 


प्रारस्भिक सार्वजनिक जीवन हि 


सादगी, प्रवाह, जीवन भौर आकर्षण था ।? कृष्णकान्तजी सहृदय, निर्भीक, 
प्रगतिश्ञील देशभक्त थे। उन्होने गाधीजी के नेतृत्व में आयोजित स्वतन्त्रता संग्रामो 
में योगदान किया, तथा पडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित 'स्वराज्य पार्टी 
के सदस्य की हैसियत से केन्द्रीय असेम्ब॒ली में भरपूर काम किया । वे सदा 
भसालवीयजी के प्रिय बने रहे । वे मालवीयजी महाराज के भतीजे ही नही, 
उनके 'राजनीतिक पुत्र! भी थे । इसी नाम से वे प्रसिद्ध थे। 'अभ्युदर्य के सह- 
कारी सम्पादक श्री सत्यन्नतजी ने अपने एक सस्मरण में लिखा है--“ “अभ्युदय' 
सदा नि'स्वार्थ, मिर्भीक और नम्न रहा। उसने अपनी मर्यादा को कभी हाथ से 
नही जाने दिया । जि+ वात में उसने जनता का हित देखा, जोरो से कहा और 
बेखटके कहा। कर्तव्यपालन में उसने कभी लोक-प्रियता और अप्रियता का विचार 
नही किया । अमीर और गरीब 'अम्युदय' की निगाह में सदा समान रहे । उसने 
कभी गरीबों पर अमीरो के अत्याचारों को सहन नही किया। देशी' राज्यो की प्रजा 
का पक्ष-समर्थन, और किसानो की हिमायत तो इसकी मशहूर है ही, इसने एक 
गरीब उपलो वाली तक की इज्जत की रक्षा के लिए हलचल मचा दी । शिषप्टाचार 
को 'अम्युदर्य ने कभी नही छोडा । यद्यपि इ की 'सीधी-टेढी खरी मजेदार बातें 
चोखो चुटकियाँ होती थी, तथापि वे अशिष्ट कभी नहीं हो पायी, और उनका 
उद्देशय भी दूसरों का सुधार ही रहा--निन्‍्दा नही । अपने सहयोगियों और 
विरोधियों दोनो के साथ “अभ्युदय' का बर्ताव सज्जनतापूर्ण रहा ।”* प्रारम्भ में 
ढाई वर्ष तक मालवीयजी ने उसका सम्पादन किया । उस काल में जो अग्रनलेख 
उन्होने लिखें उनमें मालवीयजी के व्यक्तित्व का समग्र रूप” हमें दिखाई देता 
है। उनमें “उनके छब्दो में मालवीयजी की प्रतिभा प्रकाशित हैं और उनमें 
उनके जीवन का अनुभव समाया हुआ है। “देश की स्थिति के अनुसार उस 
समय उन्होने राष्ट्रीयवा का जो सन्देश हमें दिया है, आज भी हम उससे 
लाभ उठा सकते है । एक सच्चे ब्राह्मण के रूप में जो उपदेश उन्होने हमे दिये, 
उनमें भारतीय भात्मा और संस्कृति बसती थी ।” *ै 


धलोडर' श्रौर चिन्तामणि 


सन्‌ १९०९ में मालवीयजी के प्रयास तथा बहुत से मित्रो के सहयोग से 
विजया दरमी के दिन २४ अक्तुवर से अग्न जी देनिक 'लीडर' का प्रकाद्न शुरू 
हुआ। इस काम में पडित मोतीलाल नेहरू का भी वडा हाथ था | मालवीयजी 

१. मालवीयजी--जीवन झलकिया--पृ० २९३-२९४ | 

२. वही, पृष्ठ २९३ ॥ 


३ राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, अप्रैल सन्‌ १९६२, 'मालवीयजी के लेख' की 
भूमिका । 


भर महामना सदन मोहन सालवीय ४ जीवन ओर नेतृत्व 


ने उसके सपादन का भार ग्रहण किया, और मोतीज़ालजी ने कंपनी की प्रवंध- 
समिति की अध्यक्षता सुशोभित वी । सन्‌ १९११ में श्री सी० वाई० चिन्तामणि 
ने दैनिक लीडर के सम्पादन का भार ग्रहण किया, और मालवीयजी मे मोतीलाल 
जी के स्थान पर अध्यक्ष का भार संभाला। चिन्तामणिजी के सम्पादकत्व में 
लीडर नें नि स्वार्थ भाव से देश की और प्रान्त की बडी लगन से सेवा की । 
लग्रभग दस वर्ष तक इसने ही मुख्य रूप से संयुक्त प्रान्त में राष्ट्रीय विच्वारो का 
निर्भीकता से प्रसार और प्रतिनिधित्व किया । पर भागे चल कर राष्ट्रीय प्रशनो 
पर मतभेद बढ जाने के कारण पंडित मोतीलाल नेहरू ने 'इंडिपेंडेंट' पत्र 
चलाया, और वह राष्ट्रवादी विचारों का प्रमुख पत्र वन गया । 


लिन्तामणि 

श्री सी० वाई० चिन्तामणि कुशल उदारदलीय पत्रकार और 'शाजनीतिश 
थे। सन्‌ १९२१ में उन्होने शिक्षा-मन्त्री का प्द ग्रहण किया, और युक्त ध्रान्त 
(मौजूदा उत्तर प्रदेश) की शैक्षिक व्यवस्था के पुनर्गठन में महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । उन्ही के अधिकार-काल में लखनऊ के कैनिंग कालेज ने, तथा प्रयाग के 
म्योर सेण्ट्ल कालेज ने शैक्षिक और निर्वासीय विश्वविद्यालयों का रूप धारण 
किया । 


सिटो पार्क 


सन्‌ १९१० में मालवीयजी ने सोचा कि जिस स्थान पर गवर्नर-जनरल 
लार्ड केनिंग ने १ नवम्बर सन्‌ १८५८ को दरवार करके महारानी विक्टोरिया 
की घोषणा पढ़कर सुनायी थी, उस स्थान पर एक घोपणा-स्तम्भ /(प्रोव्लेमेशन 
पिलर) खडा करके उस पर धोपणा के वाक्य खुदवा दिये जायें, ताकि उसकी 
यादगार बनी रहे, भौर उसके चारो ओर एक पार्क बनाया जाय । शिलान्यास 
के लिए उम्होने तत्कालीन वाइसराय लार्ड मिंटो को निमंत्रित किया। 
उन्होने मालवीयजी की बात सहर्प स्वीकार कर ली । तिथि निश्चित हो गयी । 
९ नवम्बर सन्‌ १९१० को किले के पास यमुना के तट पर लार्ड मिदो ने एक 
वृहद्‌ जलसे में शिलान्यास किया, ओर पंडित मोतीलाल नेहरू ने “आल इंडिया 
मिटो मेमोरियल कमेटी” के संयुक्त मन्‍्न्ती को हेसियत से स्वागत-पत्र॒ पढा । 
उत्सव निनव्िध्न समाप्त हुआ । 

बिना किसी तंयारी के जिस तरह मालवीयजी ने लाॉर्ड मिंठो को निमत्रित 
कर लिया था, उससे गोसले साहव को चिन्ता पैदा हो गयी थी कि यदि निम्नित 


प्रारम्धिक सार्वजनिक जीवन भ्३ 


समय तक घन' इकट्ठा नही हो सका, तो मालवीयंजी ही क्‍या, सभी भारतीय 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की वंदनामी हो जायेगी / इस लिए उन्होने मालवीयजी 
को सलाह दी कि वे और सब काम्म छोडकर धन जमा करने में जुट जायें। 
पर मालवीयजीं ने पत्रों द्वारा ही मिंठो पार्क के निर्माण के लिए एक लाख 
वत्तीस हजार आए सौ सत्तानवे रुपये जमा कर लिये । 


पित। का निधन 
इस उत्सव के समय ही मालवीयजी को अपने पिता की सख्त बीमारी की 

सूचना मिली । पर वार-वार वुलाये जाने पर भी वे उत्सव को छोडकर उन्हें 
देखने नही जा सके, जब उत्सव के बाद गये, तव तक उनकी आवाज बन्द हो 
चुकी थी। मालवीयजी को द्भुख था कि प्रयाग में होते हुए भी वे अपने पिता 
से अन्तिम समय बात नही कर सके । अपने सन्‍्ताप को व्यक्त करते हुए उन्होने 
एक दोहा लिखा, जो इस प्रकार है :--- 

भन पिरात घीरज छुटत, समुझि चूक अर पाप । 

सर्व श्राणिन के प्रार्ण प्रभु, छम्महु मिटे संताप ॥ 


सेवा सर्मि्ति 


सन्‌ १९१२ में मालवीयजी ने अर्धकुम्भ के अवसर पर अपने ज्येष्ठ पुत्र 

पंडित रमाकान्त मालवीय को यात्रियों की सेवा के लिए स्वयंसेवक दल सगठित 
करने को प्रोत्साहित किया । इस दल ने इस अवसर पर जनता की' बहुत सेव 
की। सन्‌ १९१४ में भाघ के मेले के अवसर पर उसका नाम 'दीनररक्षक समिति” 
पड गया'। यही समित्ति कुर्छ समय बाद फरवरी' सन्‌.१९१५ में मार्लवीयंजी की 
अध्यक्षता में 'प्रयाग सेवा समित्ति' के रूप में संगठित हुईं। पडित हृदय नींथ कुंजरू 
ने प्रधान-मन्‍्त्री का उत्तरदायित्व स्वीकार किया । मालंवीयजी की अनुमति से 
महाभारत में बतायी गयी शिवि की प्रार्थना समिति का आदर्श स्वीकार हुआ-- 

न त्व:हँकामये राज्य न स्वर्ग॑ ना पुनर्भवम्‌ । | 

कामये दु-खतप्ताना प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 


मुझे राज्य, स्वर्ग भौर मोक्ष की कामनों' नही है। मैं तो दुःखों से तप्त 
प्राणियों के दुःख का निवारण करना चाहता हू । 


मांलवीयजी के प्रोत्साहन और पंडित हृदयनाथ कुजरू की लगन, क्षमता और 
सेवा-भावना के कोरण "प्रयाग सेवा समिति' ने प्रयाग के बांहर भी जनता की 


५ - मकर नी 


ध््डं महासना सदतमोहन सालवीय : जीवन ओर नेतृत्व 


बहुत सेवा की, भौर सन्‌ १९१८ सें अखिल भारतीय संस्था का स्वरूप धारण कर 
लिया। बहुत से स्थानों पर “प्रयाग सेवा समिति” के नमूने पर सेवा समितियाँ 
बनायी गयी, भौर उन्होने 'अखिल भारतीय सेवा समिति' के नेतृत्व में इससे अपने 
को सम्बन्धित करते हुए जनता की सेवा की । 'सेवा समिति” ने हरिद्वार और 
कुम्भ के मेलो के अतिरिक्त बाढ, भूकम्प, अकाल आदि विपत्तियो के अवसर पर 
जनता की सहायता की। अप्रैल सन्‌ १९१५ में पंडित कुंजरू के नेतृत्व में 
आयोजित स्वयं-सैवको को मण्डर्ल। में गाधी जी और उनके १९ साथियों ने भी 
उसमें शामिल होकर हरिद्वार में कुम्भ मेले में स्तानाथियो की सेवा की । सन्‌ 
१९१९ में समिति ने अपने मन्‍्त्री श्री वंकटेश नारायण तिवारी की देखरेख में 
तथा भालवीयजी की प्रेरणा से पजाव में वहाँ की जनता की बहुत साहस भौर 
तत्परता से सेवा की, जबकि वह मार्शल-ला के अत्याचारों से बहुत ध्यथित हो 
गयी थी । 


बालचर 


सन्‌ १९१८ में कुम्भ में यात्रियों की सेवा के लिए श्री श्रीराम वाजपेयी 
शाहजहापुर से 'ब्वाय स्काउट का एक दल लाये। मालवीयजी और हृदयनाथजी 
ने उनके काम को बहुत पसन्द किया, और इन दोनो के अनुरोध पर श्री श्रीराम 
वाजपेयी प्रयाग में रह कर 'सेवा समिति' के तत्वावधान में 'व्वाय स्काउट दल 
का गठन और परिशिक्षण करने को राजो हो गये। 'भखिल भारतीय ब्वाय 
स्काउट एसोसियेशन' की स्थापना की गयी । मालवीयजी चीफ स्काउट बने, 
तथा पंडित हृदयनाथ कुृजरू चीफ स्काउठ कमिश्नर नियुक्त हुए। इस संस्था 
का कार्यक्षेत्र प्रयाग तक सीमित नही रहा। उसे धीरे-धीरे देशव्यापी लोकप्रियता 
प्राप्त हो गयी । बहुत से स्थानो पर इसकी शाखाएँ खुल गयी । इस सस्था 
से सम्बन्धित स्काउटो ने मेलो और पर्वों के अतिरिक्त सार्वजनिक विपत्ति के 
अवसरो पर भी जनता की प्रशंसनीय सेवा की । 


मालवीयजी द्वारा संचालित व्वाय स्काउट आन्दोलन वेंडिन पावल द्वारा 
सचालित सस्था से कुछ बातो में विशेष रूप से भिन्न था। वेंडिन पावल का 
चीफ स्काउट एक सरकारी अधिकारी भर्थात्‌ गवर्नर-जनरल था, जबकि एक 
देशभक्त राजनीतिज्ञ नेता सेवा समिति वालचर का चीफ स्काउट था। जबकि 
ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान वेडिन पावल के वालचरो की मुख्य बन्दना थी, “वंन्दे 
मातरम्‌' का राष्ट्रीय गान सेवा समिति के बालचरों की वन्दना थी । इस तरह 
जबकि बेडिन पावल के वालचरो को सन्नाद्‌ की भक्ति की शपथ लेनी होती थी, 
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सेवा समिति के बालचर देशभक्ति की शपथ लेते थे। सेवा समिति और बालचर 
आन्दोलन के गहरे सम्बन्ध के कारण मालवीयजी के घालचरो को समाज की 
सेवा करने के भी अधिक अवसर आसानी से मिलते रहते थे। सन्‌ १९२१ में 
बेडिन पावल और मालवीयजी की बातचीत हुई। वेडिन पावल ने स्वीकार 
किया कि उन्हें यह नही कहना या समझना चाहिए कि भारतीय युवक स्काउट 
बनने की क्षमता नही रखते । दोनो में मेल मिलाप की वातें भी हुई, पर 
समझौता नही हो सका । सेवा समिति स्काउट आन्दोलन अलग से चलता रहा। 


पंडित हृदयनाथ कुजरू 


पंडित हृदयनाथजी ने विद्यार्थी जोवन मे ही राष्ट्रसेवा का ब्रत लिया, तथा 
आगरा कालेज में अपनी पढाई समाप्त करने के फौरन बाद वे 'सर्वेट आफ 
इंडिया सोसाइटी” में शामिल होकर उसके अध्यक्ष गौपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व 
में समाज की सेवा में जुट गये। सन्‌ १९०८ में कुंजरू साहब मालवीयजी के 
सम्पर्क में आये और शीघ्र ही एक दूसरे में पिता-पुत्र जैसा प्यारा सम्बन्ध 
स्थापित हो गया। कुंजरू साहब की सज्जनता, क्षमता, देशभक्ति, कर्तव्य- 
परायणता पर मानवीयजी को पूरा विश्वास था। सन्‌ १९२० में कुजरू साहब 
काग्रेस से अलग होकर लिबरल पार्टी में शामिल हो गये, जबकि मालवीयजी 
काग्रेस में वने रहे। पर इसका दोनो के पारस्परिक सम्बन्धो पर कोई प्रभाव 
नही पडा। सार्वजनिक फामो में भी बहुत हद तक दोनो का पारस्परिक 
सहयोग जारी रहा। कुंजरू साहब ने मालवीयजी द्वारा संस्थापित बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रवन्ध में महत्त्वपूर्ण योगदान किया, तथा सन्‌ १९२७ ३० 
में मालवीयजी के नेतृत्व में 'नैशनलिस्ट पार्टी! के सदस्य की हैसियत से केन्द्रीय 
असेम्बली में बडी योग्यता तथा तत्परता के साथ भरपूर काम किया। इसी 
तरह सन्‌ १९३२ में सालवीयजी द्वारा गठित 'स्वदेशी संघ' सें उन्होने उसके 
उपाध्यक्ष की हैसियत से, तथा उसकी युक्त प्रान्तीय शाखा के अध्यक्ष के रूप में 
देश में स्वदेशी भावना को पुष्ट किया, तथा उसके काम को आगे बढाया । 
मालवीयजी ने भी केन्द्रीय असेम्बली के चुनावों में कुंजरू साहव की भरपूर 
सहायता की । राष्ट्रसेवा के ब्रती हृदयनाथजी का कार्यक्षेत्र बडा व्यापक है । 
'इडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेअर्स' तथा 'इडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल 
स्टडीज” बहुत हद तक उन्ही के प्रयत्नो का फल हैं। 'सर्वेटठ आफ इडिया 
सोसाइटी' के संचालन का उत्तरदायित्व भी वे उसके भ्रध्यक्ष की हैसियत से 
१ जनवरी सन्‌ १९३६ से वहन कर रहे है। प्रान्‍्तीय कौसिल, केन्द्रीय 
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असेम्बली और राज्य सभा की सदस्यता, रेलवे कमीशन की अध्यक्षता, राज्य- 
पुनर्गठन कमेटी की सदस्यता, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्यता 
आदि द्वारा भी उन्होने राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण सेवा की है। अखिल भारतीय 
सेवासमिति और स्काउट आन्दोलन के संचालन में भी उनका योगदान महत्त्वपूर्ण 
रहा हैं। उन्होने 'हरिजन सेवक संघ” की युक्तप्रान्तीय शाखा के अध्यक्ष की 
हँसियत से हरिजनो की भरपूर सेवा की । 


हरिद्वार 


जब सन्‌ १९१६ में मालवीयजी ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम के एक उत्सव में 
भाग लेने हरिद्वार गये, तब उन्हें पत्ता चला कि सरकार का नहर विभाग एक 
बध वाघ कर गंगा के अविच्छत्न प्रवाह को रोक कर गंगा का अधिकाश जल 
नहर मे डाल देना चाहता है, और सन्‌ १९१४ में नहर के सम्बन्ध में जो 
समझौता हुआ था उससे जनता सन्तुष्ट नही है। मालबवीयजी ने इसका विरोध 
करना आवद्यक समझा । देहरादून में एक मास रहकर एक मेमोरेण्डम तैयार 
किया और आन्दोलन किया । कई राजाओ ने भी इसमें दिलचस्पी ली । भन्त 
में संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने एक सभा आयोजित 
की, जिसमें कई महाराजाबो तथा सरकारी अफसरों के अतिरिक्त सोलह अन्य 
सज्जनो ने, जिनमे मालवीयजी भी थे, भाग लिया। मालवीयजी ने कहद्दा कि 
“नहर में अधिक पानी ले लेने में भी उनका विरोध नही है, परन्तु वे चाहते 
है कि वाध में एक ऐसा मार्ग बदा दिया जाय कि हमारी आवश्यकता के लिए 
उसमें से निरन्तर पर्याप्त मात्रा में जल आता रहे। धारा विल्कुल प्राकृतिक हो, 
हर की पैडियो पर प्रवाह अविच्छन्न हो ।” मेस्टन साहब के सवाल का उत्तर 
देते हुए मालवीयजी ने कहा कि “यदि फाटक इसी तरह सुला हो, जैसे खम्भो 
पर बना हुआ पुल होता है, तो मुझे आपत्ति नही है” । सरकार ने सभा का 
निर्णय स्वीकार कर घारा को अविच्छन्न रखने का प्रवन्ध कर दिया, धारा प्रवाह 
के लिए छह फुट चौडे फाटक का प्रवन्ध कर दिया। मालवीयजी अपने इस 
काम से बहुत ही सन्तुष्ट थे ।* 


पण्डित मोतीलाल नेहरू श्र मालवीयजी 


इलाहाबाद में मालवीयजी के प्रमुख समवयस्क समकालोन पडित मोतोबातन 
मेहरू थे । वें बहुत ही प्रतिमाशाली उच्चकोटि के वकील थे। उनके रहन-राहुन 
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का ढंग और सास्क्ृतिक दृष्टिकोण मालत्रीयजी से बहुत ही भिन्न था।। जबकि 
मालवीयजी का जीवन बहुत ही सादा और सयत था, और उस पर प्राचीन 
परम्पराओ की पूरी छाप थी, वहा मोतीलाल नेहरूजीः का जीव॑न खर्चीला, 
आनन्दमय तथा प्राचीन मर्यादाओं केः प्रति उपेक्षित था। जबकि शाकाहारी' 
मालवीयजी चाय और काफी का भी सेवन नही करते थे, मोतीललिजी खाने पीने 
में काफी आजाद थे। मोत्तीलालजीः ने प्रारम्भ में फारसी का अध्ययन किया 
था, और फारसी साहित्य से वे काफी अनुप्राणित थे। दूसरी ओर मालवीयजी 
के जीवन पर सस्क्ृत वाइमय का प्रभाव था। वें आदर्श रूप में सस्क्ृत के 
इलोको को अपने भाषणो में उद्धृत करते रहते थे। मोतीलालजी सामाजिक 
कुरीतियो के बडे आलोचक थे, पर हानिकारक प्राचीन रूढियो के विरूद्ध 
सालवीयजी की समीक्षा काफी नरम और शास्त्र: पर आधारित होती थी । 


प्रारम्भ में दोनो के राजनीतिक विचार बहुत हृद तक एक जैसे थे। दोनो ही 
उदार लोकतात्रिक स्वधानिकता के समर्थक, तथा काग्रेव के प्रति निष्ठावान्‌ थे । 
मालवोयजी ने सन्‌ १८८६ में ही काग्रेस का कांम करना प्ररम्भ कर दिया था। 
मोतीलालजी ने सन्‌ १८८८ में कारग्रंस के प्रयाग अधिवेशन में सबसे पहली बार 
एक डेलिगरेट (प्रतिनिधि) के रूप में भाग लिया। उन्होने सन्‌ १८८९ में और 
सन्‌ १८६१ में उसकी विपयनिर्धारिणी समिति के सदस्य के रूप! में, तथा सन्‌ 
१८९२ में उसके प्रयाग अधिवेशन की स्वागत-समिति के सदस्य की हैसियत से 
काम किया । उसके बाद दस वर्ष तक काग्रेस के अधिवैशनो में' उन्होने कोई 
भाग नही लिया, जबकि मालवीयजी कार्ग्रंस के! कामो और विचार-विमर्दा' में 
प्रतिवर्ष योगदान करते ही रहे । मालवीयजी की' तरह मोतीलालजी को भी 
लोकमान्य तिलक और, उनके साथियो की उम्रमीति पसन्द नही थी । उम्रपंथ 
और नम्नपथ के विवाद में दोनो ने नम्नपथ का समर्थन किया । पर सम्भवत- 
सन्‌ १९०७ में उम्रपथियो के प्रति मोतीलालजी का रुख मालवीयजी की तुलना 
में अधिक कडा था। मोतीलालजी ने दिसम्बर सन्‌ १९०७ में काग्रेस के. सूरत 
अधिवेशन में श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि डाक्टर 
रासविहारी घोष अध्यक्ष चुनें जाय.। मालवीयजी काग्रेज में फूट हो जाने'पर 
रोये, और सन्‌ १९०८ में! वे दोनो दलो में एक का समर्थन करते रहे । 


सन्‌ १९०७ में प्रयाग के नवयुवकों के आग्रह पर प्रयाग में आयोजित 
प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेन्स/ की मोतीलालजी ने भ्ध्यक्षता की । अपने 
अध्यक्षीय भाषण में उन्होने गरमदलीय राजनीतिज्ञों की नीति-रीति की कड़ी 
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आलोचना की । वाइकाट” और प्रतिरोध का उपहाम उडाया, और घोपित किया 
कि “हम संवेधानिक आन्दोलनकर्ता है और हम संस्थापित सत्ता (49.0०79) 
के माध्यम से सुधारों को सम्पादित करना चाहते हैं ।?? उन्होने अपने भाषण 
में ब्रिटेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए स्वीकार किया कि अपनी प्रगति के 
लिए भारत ब्रिटेन का बहुत आभारी है। उन्होने कहा : ' ब्रिटेन ने उस सर्व- 
श्रेष्ठ भाहार से हमारा पोषण किया है जो उसकी भाषा, उसका साहित्य, उसका 
विज्ञान, उसकी कला और सबसे ऊपर उसकी स्वतत्र संस्थाएँ प्रदान कर सकती 
थी। हम उस पौष्टिक आहार पर एक शताब्दी तक जीवित रहे और बढे । 
अव हम प्रौढता की आयु पर तेजी से पहुँच रहे है। हम बच्चो की उस पोशाक 
से, जो इंगलैण्ड से हमें प्राप्त हुई थी, आगे वढ निकले है ।* उन्होने कहा कि 
अग्नेज “भल्रा चाहता है, वुर चाहना उसका स्वभाव ही नही है । * उसे स्थिति 
को समझने में देर लगती है । पर जब वह॒ समस्याओ को स्पष्ट रूप से जान 
जाता है, वह अपने सुस्पष्ट कर्तव्य को करता है और संसार में कोई शक्ति नही, 
इस देश में या अन्यत्र उसके सम्बन्धी भी नहीं, जो उसे शक्तिशाली संकल्प 
की सफलता से रोक सकें | *े 


सन्‌ १९०८ में भालवीयजी ने लखनऊ में 'प्रान्तीय राजनीतिक कास्फ्रेन्स' 
के हितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की ! उन्होनें अपने भाषण में काग्रेस की 
फूट पर दु ख प्रकट किया, पर गरमदल की नीति-रीति या गतिविधि की कोई 
समीक्षा नही की । उन्होंने अग्रेजो के गुणयान करने के बजाय जनता के दु'ख- 
दर्दों की विस्तार से व्याख्या की, और उसके लिए सरकार की उपेक्षा को तथा 
उसकी गलत नीति-रीतियो को उत्तरदायी ठहराया। इस भाषण में उन्होंने 
जनता की गरीबी, भुखमरी, परेशानी, तथा सरकार की दमन नीति को ही 
जनता के असन्तोप और नवयुवकों के विद्रोह का कारण बताया, और इन 
कारणो को दूर करने पर जोर दिया । उन्होने महारानी विवटोरियां की घोषणा 
तथा लार्ड मिंठो भौर लार्ड मार्ले की सदिच्छा पर विश्वास प्रकट करते हुए 
आशा व्यक्त की कि प्रस्वावित राजनीतिक सुधारों को अधिक उदार बनाया 
जायगा । उन्होने राष्ट्रीय माँग के लिए जनमत तैयार करने, प्रत्येक प्रात्त और 
जिले में कार्नंस संघटव को कायम करने, तथा जनता की दशा को सुधारने की 
भोर उपस्थित सज्जनों का ध्यान आक्ृष्ट किया । 

१, नन्‍्दा : नेहरूजी, पृ० ६१ 

२. वही, पृ० ६० । 

३, वही, पृ० ६० । 


प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवन पड 


सन्‌ १९०९ में मोतीलालजी ने लखनऊ में 'प्रान्तीय सोशल कान्फ्रेन्स” के 
तृतीय सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से सामाजिक कुरीतियो की कडी आलोचना 
'करते हुए पर्दे की प्रथा और जाति-व्यवस्था की विशेषरूप से भत्संना की, और 
मालवीयजी ने काग्रेस के अध्यक्ष की हैयियत से प्रस्तावित राजनीतिक सुधारो 
की कडी समीक्षा की, तथा अभ्युदय' के सम्पादक की हँसियत से प्राचीन घामिक 
सिद्धान्तो और मान्यताओ की प्रगतिशील व्यास्या करके उदार हिन्दू धर्म को 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । 


सन्‌ १९०९ में मालवीयजी और मोतीलालजी दोनो ने मिलकर उदार 
विचारो के प्रसार के निमित्त अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' के प्रकाशन का प्रवन्ध 
किया। सन्‌ १९१० में मोत्तोलालजो प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कॉंसिल के और 
मालवीयजी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य निर्वाचित हुए, और सन्‌ 
१९२० तक दोनो ही इन हँसियतो से काम करते रहे। सन्‌ १९११ में 
मालवीयजी ने वकालत का धंधा छोडकर सारा समय राष्ट्र की सेवा में लगाने 
का, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का ब्रत धारण किया । 
मोतीलालजी वकालत करते रहे, पर साथ ही समाज-सेवा के कामों में भी 
दिलचस्पी लेते रहे । सन्‌ १९१३ से तो काग्रेस के अधिवेशनो में वे भी बराबर 
भाग लेंते रहे । 

सन्‌ १९१९ में मालवीयजी और मोतीलालजी दोनो ने मिलकर पजाब की 
जनता की सेवा की । सन्‌ १९१९ के राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में भी दोनो 
की करीव-करीव एक सी राय थी। सन्‌ १९१८ में जिन बातो की मोतीलालजी 
ने प्रान्तीय कौसिल में पुष्टि की, उन्ही बातो को मालवीयजी ने अपने कार््रेस के 
अध्यक्षीय भाषण में पुष्ठ किया । सन्‌ १९१९ में जो घारणाएँ और बिचार मोती 
लालजी ने अपने का्रेस के अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किये, वे करीव-करीब 
सभी मालवीयजी के विचारो के अनुकूल थे । 
“ « सन्‌ १९२० में दोनो की नीतिरीति में गहरा भेद पैदा हो गया, जिसका पूर्ण 
विवरण इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में दे दिया गया है । यहाँ इतना कहना 
ही पर्याप्त है कि राजनीतिक नीतिरीति के सम्बन्ध में गम्भीर मतभेद हो 
जाने के कारण, बहुत से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रइनो पर मतैबय होने पर भी, वहुधा 
विवाद कठुता का रूप धारण कर लेता था। इस कटुता ने सन्‌ १९२६ में विशेष 
रूप से भयंकर रूप धारण कर लिया था, यद्यपि सन्‌ १९२०-२२ में असहयोग 


के प्रइ्न पर, और सन्‌ १९२३ में 'स्व॒राज पार्टी! की नीति-रीति को लेकर भी 
काफी मनमुठाव ण्दा हो गया था । 


ब् 


६० महामना मदन मोहन सालवीय : जीवन श्ौर नैतृत्व॑ 


सन्‌ १९२० से लेकर सन्‌ १९३१ तक, जवकि दुर्भाग्यवश मोतीलालजी 
का निधन हो गया, मोतीलालजी की नीति-रीति मालवीयजी की नीति-रीति 
की तुलना में अधिक उग्र समझी जाती रही । किस कारण से मोतीलालजी ने 
अपनी पुरानी नीति को छोडा, इसके सम्बन्ध में दो राय है। कुछ व्यक्तियों 
का, जिनमें उनकी जीवनी के लेखक श्री वी० आर० नन्‍दा भी हैं, मत है कि 
इस परिवर्तन का मूल कारण उनके सुपृत्न जवाहरलालजी की उम्रता थी । कुछ 
विद्वानो का धनुमान है कि डायर और जोडायर के अत्याचारों, तथा भारत 
सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यो द्वारा पंजाब काण्ड के समर्थन ने 
मोतीलालजी के राष्ट्रीय अभिमान को ऐसा घक्का लगाया कि फिर अग्नेजो की 
न्यायप्रियता पर विश्वास वनाये रखना, और उसके आधार पर नरम नीति का 
बगनुसरण करना उनके लिए असभव हो गया। सम्भवत. उनकी उम्रता के ये 
दोनो हो कारण थे। जो भी हो, उन्होने अपने जीवन के अन्तिम बारह वर्ष 
एक वीर राष्ट्रवादी नेता की हँसियत से अपनी दृष्टि में उप्रनीति का अवलम्बन 
करते हुए शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही से टवकर लेने में,, तथा राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने में समर्पित किये । सन्‌ १९३० में बहुत अस्वस्थ 
होते हुए भी उन्होने 'सविनय भवज्ञा आन्दोलन? का नेतृत्व किया' औौर जेल की 
यात्तनाएँ सही । यह नि:सन्देह उनके बीरत्व का, उनकी देशभक्ति'का, स्वराज्य 
के प्रति उनकी दृढ निष्ठा का उच्चतम उदाहरण है । 


मालवीयजी ने भी आजीवन हिन्दू धर्म, जाति और भारंतीय राष्ट्र की 
नि स्वार्थ सेवा की । यद्यपि सामाजिक कुरीतियो के सम्बन्ध में उनके विचीर 
बहुत से संभाज॑-सुघारको की दृष्टि में बहुत ही कम प्रगतिशील थे, पर इस क्षेत्र 
में भो उन्होने पुरानी मर्यादाओ प्र आस्था रखने वालो को प्रभावित करते हुए 
समाज की कुछ सेवा अवश्य की। पर राष्ट्रीय जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में 
उनका योगदान भरपूर था, गाँधीजी के अतिरिक्त किसी से कम नही, सम्भवतः 
अधिक था । उन्होंने कभी उम्रवादी होने का दावा नही किया, पर सभू १९२४ 
से सन्‌ १९३० के युग में केन्द्रीय असेम्बली में उतका काम किसी तरह भी 
मोतीलालजी या किसी दूसरे नेता से कम महत्त्वपूर्ण नही था। कोई भी ऐसा 
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न नही था, जिस पर उन्होने वैमनस्य या दुराग्रह के कारण 
मोतीलालजी का साथ देने से इनकार किया हो, या उनके भाषण की तीव्रता 
या उम्रता मोतीलालजी या किसी दूसरे नेता के भाषणों की छुलना में कम 


रही ही । 


प्रारम्भिक सावंजनिक जीवन ६१ 


मालवीयजी अवश्य ही मोतोलालजी की तरह ही निर्भीक नेता थे, और यदि 
उनकी नीतिरीति कतिपय प्रइनो पर अधिक लोचदार थी, तो उसका कारण उनकी 
भीरुता नही, उनकी सूझवूझ थी । सन्‌ १९३० और सन्‌ १९३२ के राष्ट्रीय 
संघर्षों के जमाने में उन्होने जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा की, तथा सन्‌ १९३१ 
में लन्दन की गोलमेज कान्फ्रेन्स में उन्होने जिस प्रकार गाधीजी का समर्थन 
किया, ये उनकी देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र के आद्शों के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा 
के उज्ज्वल प्रमाण है। मालवीयजी निर्भीक थे, पर साथ ही निरभिमानी थे । 
उनकी दुढ्धता तितिक्षा और सहयोग की भावना से समन्वित थी । इसलिए वे 
संघर्ष के युग में भी सहयोग की संभावनाओ पर विचार करते रहते, किसी प्रश्न 
पर या चुनाव में हारजीत के बाद बीती बात भुला कर आगे की सुध लेते, प्रेम 
और उत्साह से समाज की सेवा करते । 


ै 


७. कांग्रेस में कार्य 
( १८८६-१६०६ ) 


मालवीयजी के राजनीतिक कार्यों का प्रमुख मंच काग्रेस ही था। वास्तव 
में जैसा कि श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने बताया, “प्रारम्भ में बीस वर्ष तो 
संयुक्त प्रान्त में मालवीयजी ने ही गंगा प्रसाद वर्माजी के संयोग से कांग्रेस का 
झण्डा फहराए रखा ।”? काग्रेस के मच से मालवीयजी ने राष्ट्र के हितो को 
पुष्ट किया, सरकार की दमन-नीति का विरोध किया, तथा राजनोतिक सुधारों 
की, जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की, विधान कौसिलो के अधिकारों के 
विस्तार की, एवं सेना में भारतीयो को उच्च-स्तरीय कप्रीशन दिये जाने की 
माँग की । उन्होंने देश की दयनीय दशा और जनता के कष्टो की ओर 
सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रशासकीय खर्चे 
को कम करना, शिल्प विद्या की शिक्षा के विस्तार का प्रवन्ध करना, भारत 
में भी सिविल सविस की प्रतियोगिता पराक्षा का प्रवन्व करना, तथा योग्य 
भारतीयों को उच्चकोटि के प्रशासकीय पदो पर नियुक्त करना जरूरी बताया । 
उन्होने यह भी माँग की कि भारत की सीमा के बाहर आयोजित थुद्धो का 
खर्चा ब्रिटेन स्वयं वर्दाश्त करे, मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त किया 
जाय, किसानो के लगान में कमी की जाय, किसानो के पट्टो की मियाद बढ़ा दी 
जाय, किसानो को अनुचित लगान की वृद्धि से और जमीदारो हारा मनमानी 
बेदखली से सुरक्षित किया जाय। उन्होने लार्ड कर्जन के विद्यविद्यालय- 
विधेयक का विरोध करते हुए उच्चस्तरीय शिक्षा के प्रवन्ध मे सरकारी अफंगरों 
के हस्तक्षेप की वृद्धि की निन्‍दा की । उन्होने बंगर्भंग की कठी आलोचना करते 
हुए उसके विरुद्ध बंगाल काग्रंस कमेंटी की वहिप्कार नीति का समर्थन किया । 


इस काल (१८८५-१९०६) में काग्रेंस के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से 
निश्चित होते और पास किये जाते थे, ओर बहिष्कार को छोड कर यह सभी 
बातें सम्पूर्ण काँग्रेस स्वीकार करती थी । वहिष्कार के सम्बन्ध में मतभेद जरूर 
था । जबकि कुछ नेता इसके ब्ित्कुल विरोधी थे, कुछ नवयुवक उसे देक्षग्यापी 


कम जकन्‍मम करना 33जक लमगनन-मीा+ 3 मकजक समय. स्‍पनननपनमयननी वतन कमान कक जनम भ०+ बने 


१, सी० बाई० चिन्तामणिः इंडियन पालिटिक्स सिन्स म्यूटिनी, पृ० ७४। 


कांग्रेस में फार्ये द्रे 
बना देना चाहते थे। पर मालवोयजी प्रभूति ,काँग्रे सी कार्यकर्ता उसे बंगाल तक 
सीमित रखना चाहते थे । 
मृदुभाषीं मालवीयजी के भाषणों की भाषा सदा सन्तुलित होती थी। 
पर उनकी आलोचना स्पष्ट, युक्तियुक्त और कभी कभी काफी कडी होती थी । 
सन्‌ १८८९ में उप-भारतमन्त्री सर जान गोसूंट के इस विचार की कि “खर्चा 
बढा है, बढना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए” आलोचना करते हुए 
मालवीयजी ने कहा कि इस समय जबकि जनता की दशा दिन प्रतिदिन 
बिगडती जा रही है, खर्चे को वृद्धि केवल अनुचित ही' नहीं वल्कि निश्चय ही 
“पापमय है ।" 
सन्‌ १८९२ में उन्होने कहा कि जबकि प्रत्येक भारतीय की औसत वाषिक 
आमदनी सरकारी वक्तव्य के अनुसार सत्ताईस रुपया और दादा भाई नौरोजी 
और डियवी के हिसाव से इक्क्रीस रुपया है, जनता की गरीबी दूर करने के 
लिए कुछ नही किया जा रहा है। देश की बढती हुईं गरीबी तथा उसके 
कारणो की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि लगभग दस करोड भारतीयों 
की कमाई प्रतिवर्ष अंग्रेजी अफसरों के वेतन और उनकी पेंशन के रूप में 
इंग्लेड चली जाती है, और इसलिए ऊेँचे पदो पर भारतीयों को भरती न 
करने की सरकार की नीति केवल अन्यायपूर्ण ही नही, वल्कि आत्मघाती है ।* 
उन्होने कहा: “सरकार जनता के बिना जीवित नहीं रह सकती,” यदि 
“जनता अधिक निर्धन होती जाती है, तव सरकार कही भी नही है, कम से कम 
सरकार' कहलाने योग्य तो वह नही ही हैं 
सन्‌ १८९३ में उन्होने बडे सन्‍्तप्त हृदय से कहा कि जबकि लगभग 
पाँच करोड भारतीय भुखमरो जैसा दु खी जीवन व्यतीत कर रहे है और लाखो 
प्रतिवर्ष भुखमरी के शिकार होते रहते है, सरकार जनता के प्रति अपना 
उत्तरदायित्व का अनुभव ही नही कर रही है। उसके शासन में अन्याय, दमन 
ओर वृष्ट फैला हुआ है।हें 
सन्‌ १८९५ में सरकार के बढते हुए खर्चे की कडी आलोचना करते हुए 
उन्होने भुखमरी के कारण लाखो मौतों के लिए भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार 
ओर इग्लेड की जनता को, उनके “अयोग्य शासन और अत्यधिक करारोपण” 
१ आनरेबुल पण्डित मदन मोहन मालवीय . लाइफ एड स्पीचेज , 
गरणणंशन एड कं०, मद्रास, सेकिड एडिशन, १९१८, प० २०५। 


२ वही, पृ० २१८ ।॥ हे वही, पृ० २१८। 
४. वही, पृ० २२३। 





६९ महामना सदन मोहन सालचीय : जीदव और नेतृत्व 


को उत्तरदायी ठहराया। उन्होने कहा, 'इंग्लेड की जनता अवश्य हो उत्तरदायी 
है” क्योकि “वह जो दमन होने देता है, अपराध में शरीक है ।* 


उन्होने कहा कि यदि ब्रिटिश पालियामेंट और ब्रिटेन की जनता जिसमें 
भपने ऊपर भारत के शासन के उत्तरदायित्व का भार विधिवत्‌ ग्रहण किया है 
ऐसी मोतें होने देती है जिन्हें रोका जा सकता है तो वे अवश्य ही ईश्वर और 
मनुष्य दोनो के प्रति उत्तरदायी है । उन्होंने कहा--“वया इस महाभियोगर के 
बाद उनका यह कर्तव्य नहीं हैं कि शासन की उन नीतियो की जिन पर 
सार्वजनिक खर्च निर्धारित है पूरी तौर पर खुली जाँच करावें ?!*९ 


सन्‌ १८९६ में उन्होने देश की निर्धनता तथा अकाल की स्थिति की आलो- 
चना करते हुए कहा : “यदि सरकार ने भारत में कल्रा-कौशल तथा उद्योगधन्धो 
को प्रोत्साहित और पुष्ठ किया होता और प्रशासन के कार्यों में देशी योग्यता और 
शक्ति का प्रयोग किया होता, तो देश की दशा बुरी न होती, सू्से की स्थिति का 
अधिक भासानी से सामना किया जा सकता था [दे 


नामजदगी का विरोध 


सन्‌ १८९० में मालवीयजी ने यह मांग करते हुए कि विधान-सभात्रो के 
कम से कम आधे गैरसरकारी सदस्य जनता द्वारा चुने जायें, नामजदगी की प्रथा 
की कडी आलोचना की । उन्होने कहा कि “सरकार ने अधिकतर ऐसे सज्जनो 
को सदस्यता के लिए चुना है जो जनता के अधिकारों भौर हितों को निर्भीकता 
से प्रतिपादन करने में अयोग्य सिद्ध हुए है, जिनकी कॉसिल में उपस्थिति ने 
जनता की दुर्दशाओ को बढाने में मदद की हैं ।/* उन्होने कहा : “उन सज्जनो 
को कौंसिल का सदस्य वनाने से क्या लाभ है जो जनता के बिल्कुल सपर्क में न 
हो, और जो उनकी वाश्तविक दशा और आवश्यकताओो से अनभिज्ञ होने के 
कारण उन कार्यवाहियो का, जो जनता के कष्टो और असन्तोप को बढाती है, 
असावधानी से समर्थन करके उनके प्रति सहानुभूति के क्रूर अभाव को प्रकट 
करते हैं ।/* ऐसे “गैरसरकारी सदस्यों के होने से तो किसी गैरसरकारी सदस्य 
का न होना ही भच्छा है 7१ 





१२. वही, पृ० २६१-२६२ | २ वचही, पृ० २६२॥ 
3३, वही, पु० २३२-२३४२ ४. वही, पूृ० २४! 
५. वही, पृ० २४। ६ वही, पृ० २८॥ 


कांग्रेस में कार्य ६५ 

पब्लिक सबिस 

सन्‌ १८९२ में पब्लिक सविस कमीशन की संस्तुतियो, और उन पर लिये 
गये भारत सरकार के निर्णयो की आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा : 
“यद्यपि पालियामेंट ने कानूनो ढररा और महारानी विवटोरिया ने अपनी 
शाही घोषणा द्वारा यह निर्धारित कर दिया हैं कि भारतनिवासी हर उस स्थान 
पर बेरोकटोक भरती किये जायेंगे जिसके लिए उनमें पर्याप्त योग्यता और 
न्यायनिष्ठा हो, पर वास्तविक व्यवहार मे जानवूझ कर, और निर्लज्जता के साथ 
उनके दावों की अवहेलना की जाती है, और पारिश्रमिक के उन स्थानों पर 
जिन्हें भरने को, अपनो योग्यता और चरित्र से, भारतीय पूरी क्षमता रखते 
है, यूरोपियन नियुक्त कर दिये जाते है ।”? उन्होने कहा कि सन्‌ १८८९- 
१८९० में दस हजार से बीस हजार रुपये वापिक वेतन पानेवालों में 
७१३ यूरोपियन, ८ यूरेशियन और ४५ भारतीय थे, और बीस हजार से लेकर 
तीस हजार रुपये वाधिक वेतन पानेंवालों में ३०० य्रोपियन, २ यूरेशियन 
भौर ४ भारतीय थे। इससे यह प्रत्यक्ष है कि सब अच्छे पदो का बडा भाग 
यूरोपियनो के लिए सुरक्षित रखा जाता हैं, जबकि इस देश के बच्चे छोटे वेतन 
की छोटी नौकरियाँ ही पाते हैं। सब विभागो में एक हजार या उससे जअधिक 
वेतनवालो में यूरोपियन १३,१७८ , यूरेशियन ३,३०९ और, हिन्दुस्तानी १२, 
५५४ हैं। पर जवकि कुल मिलाकर यूरोपियनों का वेतन लगभग ९ करोड 
रुपया, यूरेशियनो का लगभग ७३ लाख रुपया है, हिन्दुस्तानियों का ढाई 
करोड रुपया है। हिन्दुस्तानियो को पेंशन में ६० लाख रुपया और यूरोपियनो 
को पेंशन में ३७ लाख पौंड (साढ़े पाँच करोड रुपया) मिलता है। इस 
कारण हिन्दुस्तान का करोडो रुपया प्रतिवर्ष ब्रिटेन को पेंशन और 
वेतन के रूप में खिचा चना जा रहा है।* अत. हिन्दुस्तान गरीब होता जा रहा 
हैं। “इस दयनीय दक्षा को सुधारने के लिए जरूरी हैँ कि प्रशासन में बहुत ही 
खर्दीली विदेशी एजेन्सी के स्थान पर अपेक्षाकुत अधिक सस्ती देशी योग्यता 
और श्रम का प्रयोग किया जाय ।* 

उन्होंने कहा कि अपने देश में नौकरी करने की क्षमता सिद्ध करने के 
निमित्त परीक्षा देने के लिए देश के बच्चों को हजारो मील जाने को वाध्य 
करना “सरासर अन्याय” है। कही भी कोई दूसरे लोग इस “भयंकर असुविधा” 
से आक्रान्त नही है। फिर हमी इसके लिए क्यो विवश किये जायें, वयोकि हम 

१. वही, पृ० ४८६ | २ वही, पु० ४८७-४८८ । 

३ वही, पृ० ४९० । 


डे 


६६ महामना मदन सोहच सालवीय । जीवन थोर नेदृत्य 


इंस्लेड जैसी बडी शक्ति की प्रजा हैं?” उन्होनें कहा कि सच बात तो यह 
कि जो लोग हमारे देश में नोकरी करता चाहते है, वे यहाँ आकर परीक्षा 
बैठकर अपनी योग्यता सिद्ध करें। पर यदि सरकार ऐसा नियम बनाने को 
तैयार न हो, तो उसे इंग्लेड के साथ-साथ भारत में भी सिविल सविस में भरती 
के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवन्ध करना ही चाहिये। अस्त में 
सालवीयजी ने कहा कि “भारतीयो वा दावा न्याय पर आश्रित हैं। थे न्याय 
के प्रार्थी हू, अनुश्ह के नही । * 


ह्‌ 
मं 


विधान सभा 


काग्रेस के अधिकाश प्रस्तावों के प्रत्ति सरकार उपेक्षित रही । पर उराने 
सन्‌ १८८६ में, सम्भवतः कागेस के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, युक्त प्रान्त' 
में, जो इस समय “उत्तर प्रदेश” के माम से प्रसिद्ध है और उस समय आगरा और 
अवध के सयुक्त प्रान्तो के नाम से विद्यात था, तिधाव कौराल की व्यवस्था 
कर दी । 

सन्‌ १८९० में चार्ल्स ब्रेंडला ने ब्रिटिग पालियामेंट की कामन्स सभा में 
काग्रेस के सन्‌ १८८९ के प्रस्ताव के आधार पर कीसिलो की व्यवस्था के राम्बन्ध 
में एक विधेयक प्रस्तुत किया, पर ब्रिटिश मन्निमण्डल की उपेक्षा के कारण बह 
पारित नही हो सका । 
सन्‌ १८९६२ का कोतिय अधिनियम 

सन्‌ १८९२ में ब्रिटिश मन्श्रिमण्डल की संस्तुति पर ब्रिटिश पालियामेंट ने 
तया उडियन कौसिल एक्ट पास किया। इस अधिनियग द्वारा कॉसिली में अतिरिक्त 
सदस्यों को संख्या बढा दी गयी, तथा गैरसरकारी सदस्यों में रो तगभग भाधे 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मनोनीत होने लगें। कौसिय के सदस्थों को 
सार्वजनिक मामलों की जानकारी प्राप्त करने के विए प्रदव पूछने का, तथा बजट 
पर अपने विचार प्रकट करते हुए प्रशासन का समानोचना करने का अधिकार 
प्राप्त हो गया । राष्ट्र की प्रगति में इन कौसिलों का योगदान रान्तोपप्रद नही 
था। सरकार निर्वाचित सदस्गो के विचारो की उपेक्षा करते हुए अपनी मनमानी 
करती थी। वास्तव में कौसिनो के सरकारी सदस्य, जिनही संख्या सर्वाधिक थीं, 
इस तरह्‌ ब्रिटिण मन्न्रिमण्यल के आदेणो से बेंखे हुए थे कि यदि थे भारतगची 
के विसी आदेश को भारत के हिल के प्रतिकूल भी समसें, तब भी उन्हें उमा 





१. वही, पु० ४९१ । २, वही, पृ० ४९२ | 


ध्ग्नेस से कार्य ६७ 


समर्थन करना होता था और उसके पक्ष में वोट देकर उसे कोंसिल से पास कराना 
होता था । 
इन सब सम्भावनाओं को ध्यान मे रखकर काग्रेस ने सन्‌ १८९३ में ही नये 
चैधानिक नियमो को दोपपूर्ण बताते हुए अनुरोध किया कि इन नियमों को 
अधिक उदार बनाया जाय, ताकि सन्‌ १८९२ का इंडियन कौसिल एक्ट देश की 
जरूरतो को ठीक तौर पर पूरा कर सके । सन्‌ १८९४ में इसी प्रकार के एक 
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मालवीयजी ने सस्तुति की कि जनता के प्रति- 
निधियो की संझ्या बढायी जाय, और प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति का विस्तार 
किया जाय । उन्होने दो तीन उदाहरण देकर बताया कि ब्विटिश सरकार की' 
गलत नीतियो का विरोध करके उनमे भारत के हितो की रक्षा जनता के प्रति- 
निधि हो कर सकते है, और इसलिए उन्तकी संख्या और अधिकार वढाना 
आवश्यक है ।* 
सन्‌ १८९७ में कांग्रेस ने अपनो पुरानी माँगो को दुहराते हुए माँग को 
कि (१) कोंसिलो के गैर-सरकारी सदस्य अधिक प्रत्यक्ष रूप से जनता के 
प्रतिनिधि हो, और उन्हें बजठ में संशोधन पेश करने का तथा भत देने का 
अधिकार हो , (२) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौसिलो के निर्वाचित सदस्यों की 
सस्तुति पर प्रतिष्ठित और अनुभवी भारतीय पर्याप्त संख्या में भारतमन्त्री की 
कोंसिल के सदस्य नियुक्त किये जायें, (३) भारत की आधिक दशा की जाँच 
के लिए प्रतिवर्ष ब्रिटेन की कामन्स सभा के सदस्यों की एक निर्वाचित कमेटी 
गठित की जाय, (४) सैनिक तथा अन्य अनुत्पादक खर्चो में कमी की जाय, तथा 
- जनता के कल्याण और उत्कर्प के लिए अधिक धन व्यय किया जाय, (५) 
सार्वजनिक नौकरियों के उच्च पदों पर जहाँ तक सम्भव हो अंग्रेज कर्मचारियों 
के स्थान पर, अधिक बचत तथा अधिक सुयोग्य शासन की दृष्टि से, भारतीय 
कर्मचारियो की नियुक्तियाँ की जायें, तथा (६) सीमा के परे के युद्धो के व्यय 
का अधिकाश ब्विटिश राजकोष वहन करे ।* 
इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मालवीयजी ने निराशाजनक स्थिति का विस्तार 
से विश्लेषण किया और कहा कि भारतीय व्यय पर कन्ट्रोल बहुत ही 'दोषपूर्ण 
है। जबकि टैक्सो और कर्जे का बोझ बढता चला जाता है, जनता की आमदनी' 
नही बढ रही है, देशहित की दृष्टि से सरकार की आधिक नीतियो पर नियंत्रण 
नितान्त आवश्यक है। उन्होने प्रस्ताव के विभिन्न अंगो के औचित्य की व्याख्या 


१ वही, पृ० ३२-३३। २. वही, पृ० २६४-२६५। 
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करते हुए जाता व्यक्त की कि यदि सरकार काग्रेस के इन सुज्ञावो को स्वीकार 
करते हुए महारानी विक्टोरिया की घोषणा में निहित उद्देश्यों और नीतियो 
का अनुसरण करेंगी तो ासक और प्रजा मे सौहार्द को वृद्धि होगी, तथा 
अविश्वास और नैराश्य की भावनाएं, जो इस समय सरकार भौर शिक्षित 
भारतीयों को परेशान कर रही है, दूर हो जायेंगी।" 


सन्‌ १९०४ में कांग्रेस ते अपनी कंतिपय सवैभानिक मांगों को अयति 
केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान कौॉंसिलो के विस्तार तथा भारतमन्यी की 
कौसिल में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति से सबधित माँगो को दुहरातें हुए 
यह भी भांग वी कि प्रत्येक प्रान्त और प्रदेश को ब्रिटेन की कामन्‍्स सभा के 
लिए दो सदस्य चुनने का अधिफ़ार दिया जाय, थौर केन्द्रीय त़या प्रान्तीय 
विधान कौंसिलो के निर्वाचित सदस्पों हारा मनोनीत भारतीय प्रतिनिधि केन्द्रीय 
तथा वम्बई गौर गदठ्ास की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के रादस्य नियक्त किये जायें । 


इस प्रस्तात का समर्थन करते हुए मालवीयजी ने कहा कि ब्रिटेन की 
कामन्स सभा के सदस्यो को भारत को समस्याओं पर विचार करने का समय 
ही नही मिलता, और इसिए शासन को भारत-हितफ़ारी बनाने के लिए कामन्स 
सभा में कतिपय योग्य और अनुभनत्नी भारतोय प्रतिनिधियों का राहयोग अवश्य 
लाभदायक सिद्ध होगा ।* 


उन्होंने कहा कि हम मौजूदा विधान कौसियों को खिलवाड नहीं समझते । 
उन्होने अच्छा काम किया हैं, वें सफन सिद्ध हुई है। निर्वाचित सदग्यों ने 
अपनी क्षमता सिद्ठ कर दो हैं ।?ै पर यदि इन फाप्नियों का कुछ विस्तार हो 
जाय और इनके अधिकारों में कुछ वृद्धि कर दी जाय तो वे अधिक लानदासक 
हो सकती है। उन्होंने कहा कि काग्रेम कोठ “क्रान्तिकारी परिवर्तन सही 
चाहती,” वह तो केवल यह चाहती है कि सरदेह की मावना के बजाय उद्धार 
विश्वास की भावना से काम किया जाय और रगभेद को भुवाकर राष्ारानी 
विक्‍दोरिया हारा पतिपादित “मिद्धान्तो पर अमल किया जाय ।४ उत्होंने अन्त 
में कहा कि यदि ऐसा किया गया तो “हमारी सब भिकायतें दात्म डी जायेगी , 
और जिन सुघारो के लिए हम प्रार्यता कर रहे है. ये हमें शीघ्र प्रदान कर दिये 
जायेंगे । 
०० : बही, पृ० २६६-२८२ । २ बढ़ी, पूृ० ४२-४३ । 

3. चही, पु ४५। ४, यही, पृ० ४९ ॥ 

५ बच्ची, पृण० ५२ । 
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इस तरह मालवीयजी तथा दूसरे काग्रेसी नेता सरकार की निरंकुशता को 
कम करके निरंकुश शासन के स्थान पर धघीरें-धीरे प्रतिनिधि शासन शअ्रतिष्ठित करना 
चाहते थे । वे अनुत्पादक कार्यों मे व्यय को घटाकर, सरकारी खर्चे पर जनता 
के प्रतिनिधियों का समुचित नियंत्रण स्थापित करके राजकोप को अधिक से 
अधिक जनहितकारी कामो में लगाना चाहते थे । वे रंगभेद, असन्तोष, अविश्वास 
और वैमनस्य की भावनाओं के स्थान पर पारस्परिक सहयोग और विश्वास की 
भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहते थे । 


पर गवर्नर-जनरल लार्ड लैसडाउन, लार्ड एलग्रिव और लाड कर्जन भौर 
उनके सहयोगियो को काग्रेस की यह नीति पसन्द नहीं थी। उन्होने अपने 
अधिकार-काल में विश्वास तथा सदुभावना को वढाने के वजाय अपनी मीतिरीति 
से अविद्वास और कटुता की वृद्धि की। लार्ड कर्जन ने शिक्षित समाज के प्रति 
खुला वैमनस्थ प्रकट किया, तथा हिन्दुस्तानियो पर चरित्रहीनता का दोपारोपण 
किया ५ उन्होने राजनीतिक अपराधो के लिए दण्डविधान अधिक कडा कर 
दिया, तथा सिविल मामलो में भी सरकारी बातो को प्रकट करने पर आफि- 
शियल सीक्रेट एक्ट (राजकीय रहस्य अधिनियम) लागू कर दिया। उन्होने 
सरकारी कर्मचारियों के अधिकार अधिक विस्तृत कर दिये, तथा कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की सीनेट में हिन्दुस्तानियो की संख्या घटा कर सरकारी अफसरों 
की प्रधानता कर दी । उन्होने स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं पर भी सरकारी 
नियन्त्र०ण अधिक कंडा कर दिया, कलकत्ता कारपोरेशन में गैरसरकारी सदस्यों 
की संख्या घटाकर सरकारी अफसरों की संख्या बढा दी । उन्होने ऊँचे पदो के 
लिए रगभेद को अधिक स्पष्ट कर दिया। अन्त में बंगाल को दो हिस्सों में 
बाँट कर उन्होने अपनी निरंकुशता तथा अन्याय का सबसे बडा सबूत दिया । 
बंगभंग 

सन्‌ १९०३ में सर ह॒र्बर्ट रिसले ने घोषित किया कि सरकार बंगाल को दो 
भागो में बाँट देना चाहती है। इस घोषणा का सब वर्गों और सम्प्रदायों के 
हिन्दुस्तानियो ने कडा विरोध किया । इस पर लार्ड कर्जन ने अपनी योजना को 
साम्प्रदायिक रग में रंग दिया । उन्होने पूर्वी वगाल के मुसलमानों से कहा 
कि थे वंगरभंग द्वारा श्ासव का बोझ ही हलका नही करना चाहते, बल्कि एक 
ऐसे प्रान्त का निर्माण भी करना चाहते है जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो । 


लार्ड कर्जन की यह चाल किसी हृद तक सफल हुई । बहुत से वे मुसलमान जो 
पहले विभाजन का विरोध करते थे अब इसका समर्थन करने लगे । १९ जुलाई 


जि 
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है. 


कक 


सन्‌ १९०४ को वगर्भग पर सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, भौर १० 


सितम्बर को भारत-मन्त्री की स्वीकृति से घोषित किया गया कि १६ अक्टूबर 
सन्‌ १९०४ को वंगाल प्रान्त दो प्रान्तो में विभाजित कर दिया जायगा। यह 
विभाजन इस तरह किया गया कि बंगला भापा-भापी क्षेत्र दो भागों में 


वेट गया । 


बंगभंग फा विरोध 

बंगाल की जनता के साथ-गाथ काँग्रेस भी वगभग की योजना के विरुद्ध 
थी । सन्‌ १९०३ और सन्‌ १९०४ में काँग्रेस ने अपने वापिक अधिवेशनो में 
इसका कड़ा विरोध किया। लार्ड कर्जन ने यह कहकर कि काँग्रेस उत्तेजना 
फैवाती है, उसके डेपुटेशन से मिलने से इनकार कर दिया। सन्‌ १९०५ में 


'काँग्रस की ओर से श्री गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय एंग्लैंड 


गये । पर वहां पर भी उन्हें कोई विभ्रेप सफलता नहीं मिली। कजरवेटिव 
पार्टी और लिवरल पार्टी ने बगाल को परेशानियों पर कोई ध्यान नही दिया । 


वगर्भग ने बंगाल की जनता को विह्नल कर दिया। उसने इसके विरोध 
में दो वर्षों के अन्दर (दिसम्बर १९०३-अक्टूबर १९०५) लगभंग २,००० 
सभाए की, वहुत-सी प्रमुस्॒ सार्वजनिक संस्थाओं ने मेमोरियल पेश किये । 
जुलाई १९०५ को पूर्वी बंगाल के लोगो ने ७०,००० हस्ताक्षरों से भारत 
सरकार को प्रार्थनापन भेजा । करीब-करोव सभी प्रमुख समाचार पत्रो, राग- 
नीतिज्ञो तथा संत्रान्त व्यक्तियों ने किसी-न-किसी रूप में क्षोभ प्रकट किया। 
समाचार पत्रो को आलोचना बहुत कडी थी, नवयुवको की उद्विग्नता का ठिकाना 


ही नही था । 


वगभ्भंग ने अंग्रेजों की तथाकथित न्यायत्रियता का भंठा फोड दिया। 
नवयुवर्नों को सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही से न्याय की भाशा 
बेकार हूँ, तर्क और विनय के बजाय णक्ति का भक्ति से मुकाबला करना द्वोगा | 
इसी समय यूथोपियां ने इटली को और जापान ने रूस को पराजित किया । 
इन विजयो ने एशिया में नये विद्यास का संचार क्रिया, और नवयुवकों को 
भावनाओं को अधिक तीत्र बना दिया। पुराने कांग्रेसी नेताओं का स्वैधाधिकता 
की मौतिरीति वा समर्थन करना उनके लिए अत्तम्गव हो गया । कुछ साययुत्रकों 
ने भराजरुता के हिंसात्मक मार्ग का अनुसरण ठीक समझा । कुछ का बहिष्कार 
थर गविनय प्रतिरोध का मार्य ठीक जेंचा 


कांग्रेस में कार्य ७१ 


का्रेंस गरमदल और नरमदल, दो भागो में विभाजित हो गयी । गरमदल 
के मेताओं ने 'स्वराज्यः को अपना ध्येय उद्घोषित किया, तथा जनजागृति, 
जनान्दोलन और जनसंगठन के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार तथा 
सपिनय प्रतिरोध (पैसिव रजिस्टेन्स) पर जोर दिया। उनका विष्वास था कि 
कोई वाहरी' शक्ति जनता के सहयोग के बिना जनता पर शासन नही कर 
सकती । «जनता सरकार का बहिष्कार कर अपने घ्येय की सिद्धि कर सकती 
हैं। कांग्रेस का पुराना नेतृत्व स्वदेशी का सिद्धान्त स्वीकार करता था, पर 
बहिष्कार और सविनय प्रतिरोध के वजाय पुराने संवेधानिक ढंग पर चलना 
ही उचित समझता था। पुराने नेताओ को राष्ट्रीय शिक्षा की बात भी 
भव्यावहारिक दिखायी देती थी । वे उत्तरदायी शासन की अपनी माँग को भी 
'स्वराज्या शब्द से सम्बोधित करने को तैयार नही थे । 


बनारस भ्रधिवेधशन शौर गोखले 


दिसम्बर सन्‌ १९०५ में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 
कांग्रेस का वापिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। उसकी विषय समिति में इतना 
मतभेद प्रकट हुआ कि काँग्रेस टूटती नजर आयी । पर अच्त में समझौता हो 
गया। बंगाल के प्रतिनिधियो को इस बात पर राजी कर लिया गया कि जब 
युवराज और युवराज्ञी के स्वागत का प्रस्ताव पेश होने लगे तो बंगाल के 
प्रतिनिधि खुले अधिवेशन मे न जायें, और नरम दल के प्रतिनिधियो को राजी 
किया गया कि वे गरम दल वालो के बहिष्कार को किसी अंश में स्वीकार कर 
लें।!' दमन के विरोध में जो प्रस्ताव विषय समिति में तैयार किया गया उसमें 
यह बात जोड दी गयी कि 'जनता फे तीज विरोध और अपोल की उपेक्षा करके 
वगर्भंग के निर्णय में भारत सरकार ने जो भाग्रह किया उस काम की ओर 
ब्रिटिश जनता का ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए विदेशी माल का बहिष्कार ही 
संभवत, बंगाल की जनता के पास एकमात्र संवेधामिक और कार्यसाधक उपाय 
रह गया था । इस समझौते में मालवीयजी और लाला लाजपत राय का बहुत 
बड़ा हाथ था । काँग्रेस के सन्त्रिमण्डल ने सन्‌ १९०५ के अधिवेशन की रिपोर्ट 
में स्वीकार किया है कि भालवीयजी ने विषय समिति में स्वदेशी और बहिष्कार 
के तात्तिक भेद का स्पष्टीकरण करके तथा स्वदेशी की व्यापकता तथा बंगाल को 
स्थिति में बहिष्कार की आवश्यकता प्रतिपादित करके इन प्रदनो पर विषय 
समिति में मतैदय कराने में बड़ा योगदान किया । 


१, लाजपतराय यगर इडिया, पृ० १६९-१७० । 
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दमन के विरोध में प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मालवीयजी मे काफी विस्तार 
के साय बताया कि संवैधानिक सरकार में अपनी कठिनाइयों को सरकार के सम 
पेश करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था, वह सब बंगाल की जनता ने 
किया । उन्होंने एक आवेदनपन पालियामेंट को भी भेजा, जिस पर विचार भी 
हुआ, पर उसका भी कोई फल नहीं निकला । जबकि जनता बहुत विह्नल थी 
भर उस्तकी वात पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा था; तब भी उसने शान्ति 
बनाये रसी, कोई जापत्तिजनक काम्त नही किया । यह एक बडी वाव थी । इस 
पर भी बंगाल को जनता को दोपी ठहराना, उगकी वात न सुनना, उसकी 
परेशानियो पर ध्यान न देना उसके साय 'घोर अन्याय है। इस अन्याय का 
विरोध करना सारे देश का कर्तव्य हैं। बंगाल की मसीवत के प्रति उदासीन 
रहना अनुचित होगा ।! 

मालवीयजी ने स्त्रीकार किया कि अग्रेजो और हिन्दुरतानियों में निरर्थक 
तनाव पैदा करना कोई अच्छी बात नही है ।” यदि सरकार चाहती है कि 
'वाइकाट' के कारण जो तनाव की भावना पैदा हो गयी है वह दूर हो, तो इसका 
उपाय उसके पारा है। वह बगाल का विभाजन खत्म करें। बंग्रभंग के रात्म 
होते हो वाईकाद भी आपसे आप खत्म हो जायगा । उन्होंने कहा कि वाइकाट 
ओऔर स्वदेणी में मोलिक तात्तविक भेद हूँ । स्वदेशी आन्दोलन बहुत पुराना है, 
लगभग तीस वर्ष से चल रहा है भौर आगे भी चलता रहेगा। पर बाइकाट उस 
समय खत्म हो जायगा जब कि वह वात दूर हो जायगी जिसके कारण बहू 
आरम्भ किया गया है । अगर यह जारी रहता है तो इगका उत्त रदायित्व जनता 
पर नही, उन अधिकारियो पर है जिन्होने उस स्थिति को पैदा किया है जिसके 
कारण उसे बंगाल में वाइकाट शुरू करना पडा | मालवीयजी ने कहा कि काग्र प्त 
बाइकाट को देशव्यापी बनाना नहीं चाहती, पर जिन परिस्थितियों में बह बंगाय 
में प्रारम्भ किया गया, उसे ध्यान में रखते हुए वह बगाल के बाइकाट आन्दोलन 
को अनिवार्य समझती है, श्रीर सरकार नें जो दमनचक्र चला रखा ह उसका 
विरोध करती है।? प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया । 

सन्‌ १९०६ में स्थिति ने अधिक भयकर रूप घारण कर लिया । पूर्वी बंगाल 
की सरकार ने दमन को तेज कर दिया । उसने 'वन्देमातरम्‌” के नारे को भी गैर- 
कानमी घोषित करते हुए वारिसाल में बंगाल प्रान्तीय कान्क्रे सा को भग फर 


(जज सेकाम मनन जमे > न परपकमननझभकनभ,. भजन कक ल++े 
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कांग्रेस से कार्य छ्रे 


दिया, भौर वंगभंग की विरोधी हिन्दू जनता पर, विशेषत नवयुवको पर अत्याचार 
शुरू कर दिये। कुछ उत्तेजित नवयुवकों ने आतंक का उत्तर आतंक से देने का 
इरादा किया । 

लाई साले से राजनीतिक सुधारों की घोषणा हरा असन्तोष को शान्त 
करने की आशा की जा सकती थी, पर उन्होने अगस्त सन्‌ १९०६ में जो 
प्रारूप प्रकाशित किया, वह बहुत ही निराशाजनक था । परिस्यिति को शान्त 
करने के बजाय वाइसराय मिंटो ने उसे गहरे साम्प्रदायिक रंग में रगकर 
अधिक गम्भीर बना दिया । उन्होने मुसलमानों के शिष्ट-मडल को आश्वासन 
दिया कि भावी सुधार योजना में उनके राजनीतिक महत्त्व को ध्यान में रखा 


जायगा। इसके वाद उन्होने मुसलमानों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति और 
सुरक्षित स्थानों की योजना वनानी शुरू कर दी । 


इस तरह लार्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति और पूर्वी बंगाल की एरकार 
के दमन तथा लार्ड मालें की सकीर्णता और लार्ड मिंटो के कुचक्र ने विपम 
स्थिति पैदा कर दी । वैमनस्थ, दमन और, विद्रोह के वातावरण में सदभावना 
काफूर होने लगी । 
का्ग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 


कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, इसके सम्बन्ध में स्वागत समिति तथा कांग्रेस 
के कार्यकर्ताओं में भारी विवाद खड़ा हो गया । गरमदलीय नवयुवक चाहते थे 
कि लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनाया जाय । कामग्रेस का पुराना नेतृत्व इसके 
लिए तैयार नही था। इस विषम परिस्थिति में सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ वर्नजी और 
भूपेन्द्रनाथ वसु ने सोचा कि दादाभाई नौरोजी को अध्यक्षता के लिए निमंत्रित 
किया जाय । ८१ वर्ष की आयु में वे इस भार को वहन करने को तैयार हो 
गये । इस पर तिलक ने अपना नास थापस ले लिया । 

दादा भाई नोरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 'स्वराज्य' को भारत का 
राजनीतिक लक्ष्य घोषित करते हुए कहा कि हम अपने देश में ब्रिटेन भौर 
स्वशासित उपनिवेशों की तरह का स्वायत्त शासन चाहते है । उन्होने कहा कि 
जिस तरह ब्रिटेन ओर उपनिवेशो में करारोपण (टेक्सेशन), विधि निर्माण 
(लेजिस्लेशन) तथा करो को खर्च करने की सब शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के 
हाथ में है, उसी तरह वह हिन्दुस्तान में भो होनी चाहिये । उन्होने आशा व्यक्त 
की कि ब्रिटिश सरकार 'हिन्दुस्तान के लिए स्वायत्तशासन की नीति अपनायेगी तथा 
इस लक्ष्य की ओर बढने की फोरन शुरूआत की जायगी। उन्होने वाइकाट के प्रइन 
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पर चुप रहते हुए ल्वदेणी का समर्थन किया, जनजागृति और जवान्दोलग को 
आवश्यकता पर जोर दिया, भोर बंगला भाषा-आापी क्षेत्रों को एक प्रारा में 
गठित करने की मांव की । अन्त में उन्होंने सार्वनिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध 
किया कि वे संगठित रहकर स्वायत्तणासन प्राप्त दरे, ताकि दसों लाख जो 
इस समय गरीबी, अकाल, और प्लेग से मर रहे हैं, और करोरो जो मबपर्धाप्त 
जीविका से भूवी मर रहे है, उनकी रक्षा की जा राके और हिन्दुस्तान फिर एक 
बार ससार के बडे और सुसंस्कृत देशों में अपना पुराना स्थान प्राप्त कर सके । 


दादाभाई नोरोजी के प्रयत्न से दोनों दलों का तनाव बहुत हद तक जात 
हुआ । गरमदल के समर्थक चाहते थे कि (१) स्वदेशी (२) बहिष्कार ओर (३) 
राष्ट्रीय शिक्षा पर काम से स्पष्ट रूप से प्रस्ताव स्वीकार करे । इन तीनो पिपयो 
में से राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव बिना कियी कठिनाई के स्वीकार हो गया । 
पर स्वदेशी धया बहिष्कार के प्रदव पर विरोध का तृफान खडा हो गया । अच्त 
में निश्चय हुआ कि ब्रिटिश उपनिवेशों को जो स्वायत्तणासन प्राप्त है, वही 
हिन्दुस्तान को मिलना चाहिये, और उसका श्रीगणेश कतिपय निश्चित सुधारों 
के झुप में होना चाहिये, जिन्हें तत्काल लागू क्रिया जाय । दूसरे प्रस्ताव हरा 
यह निश्चय हुआ कि साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा टेकनिकल (प्रावधिक) निशा 
राष्ट्रीय नीति पर राष्ट््‌ की देखरेस में होनी चाहिये । स्वदेशी आन्दोलन का 
हादिक स्वागत करते हुए जनता से अनुरोध किया गया कि स्वदेशी क्री गफ़लवा 
के लिए तत्परता से काम किया जाय, वेशी उद्योगो की वृद्धि के लिए प्रयल 
किया जाय, और यदि कुछ त्याग भी करना पढे तो भी विदेशी वस्तुओं को 
अपेक्षा स्वदेणी वस्तुओं को अपनाया जाय । यह भो निश्चय हुआ कि यह देरातें 
हुए कि यहां की जनता का शासन में कोई हाथ नहीं है और उसके आयेदनपत्रो 
पर रारकार,कोई ध्यान नहीं देती बंगाल का वहिष्फार आन्दोलन, जो विभाजन 
के विरोध में शुरू झिया गया, न्यायसंगत था और है । 


मालबीयजी ने, जो समझौते के पक्ष मे थे भर दादा भाई नीरोजी की 
धारणाओं से पूरी तौर पर सहमत थे, तथा जिन्‍्होने उन्हें समशोता कराने मे 
सहायता की थी, काग्रेस के खुते अधिवेशन में स्वदेशी आन्दोलन तथा बाइकाट 
कन्दोलन से सम्बन्धित प्रस्तावों का समर्थन विया। उन्होंने इन अस्तानी पर 
बोलते हुए यह स्पष्ट किया कि बहिष्कार का प्रत्ताय केबल धयाल णीर 235 
वस्तुओं तक ही गीमित है, दपदेगी का अस्ताव सारे देश के लिए हैं। उन्हे 
फहा कि घनता की अभिवृद्धि के धिए स्वदेशी आन्दोलन सयसे अधिक सदा 


कांग्रेस में कार्य छ्ब 
है, और उसके लिए सतत प्रयत्न करना निः्सन्देह “देशभक्ति” और मानवता' 
दोनों की माँग है। स्ववेशी, उन्होने कहा, देश की निर्धनता दूर करने का 
साधन है, और देश की जनता के प्रति हमारा “धामिक कर्तव्य है ।) बह 
निःसन्देह “मानवता का धर्म” है।* अकाल ओऔर प्लेग से होनेवाली असंख्य 
मौतो का मल कारण जनता की निर्घनता शौर वेकारी है, और देश मे उद्योगो 
की वृद्धि उनका सपकरण है। चूकि इंगलिस्ताव उस समय मुक्त व्यापार की 
तोति का अनुसरण कर. रहा है, भारत सरकार के लिए भारत के उद्योगो 
को वित्तीय सरक्षण देना संभव नही हैं। ऐसी हालत में स्वदेशी आन्दोलन द्वारा 
उन्हें प्रोत्माहित करना आवद्यक हैँं। उन्होने कहा - “त्याग का विचार प्रस्ताव 
को पवित्र करता है। वह तो वास्तव में स्वदेशी की धारणा में शामिल ही 
है ।”* उन्होने घनवानो और शिक्षित नवयुवकों से अपील की कि वे मिल कर 
देश में उद्योगो की वृद्धि के लिए प्रयत्न करें, और जनता से अनुरोध किया कि वह 
कुछ अधिक दाम देकर भी स्वदेशी वस्तु खरीदें | अंत में उन्होने कहा कि स्वदेशी 
के प्रइ्न का राजनीतिक पक्षपात भौर द्वेष से कोई सम्बन्ध नही, इस जनहितकारी 
पवित्र काम में तो जनता और सरकार दोनो की सहायता को मिला देना चाहिये ।४ 
सुसलिम शिष्टसडल 
१ अक्टूबर सन्‌ १९०६ को अलीगढ कालेज के प्रिन्सिपल आर्चीबोल्ड के 
भाध्यम और परामर्श से सर आगा खाँ के नेतृत्व में ३५ प्रतिष्ठित मुसलमानों का 
एक शिष्टमंडल वाइसराप से मिला और उसने उन्हें एक पत्रक पेश किया । इसमे 
मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व की ओर सरकार का ध्यान आक्ृष्ट करते हुए 
वाइसराय से प्रार्थना की गयो थी कि उनके हिंतो की विशेष रूप से रक्षा और 
पुष्टि की जाय, और वाइसराय को विश्वास दिलाया गया था कि मुसलमानों के 
हितो को आगे वढाकर सरकार राजभक्ति के वन्‍्धन को सुदृढ करेगी, और उनकी 
राजनीतिक प्रगति और राष्ट्रीय अभिवृद्धि की बुनियाद डालेग्री' । इस पत्रक में 
सरकार से भाँग की गयो कि देश्व के विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रो मे मुसलमानो को 
पोजीशन को निश्चित करते समय उस पोजीक्षन का भी ध्यान रखा जायगा जो 
सौ वर्ष से कुछ पहले उन्हें हिन्दुस्तान में प्राप्त थी, और देश को सुरक्षा में इस 
समय जो उनका योगदान है, वह भी याद रखा जायगा | 
शिष्टमण्डल चाहता था कि प्रतिनिधि कौंसिलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
_पकी जनसस्या के अनुपात से अधिक हो । उनके अतिनिधियों को नियुक्तियां 
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नामपदगी के बजाय चुनाव द्वारा हो, तथा मुसलमान जमीदारो, वकीलो, 
व्यापारियों भर दुश्तरी प्रतिनिधि सस्थाओ के मुसलमान सदस्यों आदि सम्भ्रान्त 
व्यक्तियों को मुसलमान सदस्यो को शुनने का अधिकार दिया जाय । शिष्टमण्डल 
मे यह भी गाय की कि सरकारी लोक सेवाओ में भी सुरालमानों को अधिक 
स्थान देने की व्यवस्था की जाय । गिष्टमण्डल गवर्नर-जनरल की कार्य-परिषद 
में भो मुरालमानों के लिए एक स्थान चाहता था । 


लार्ड भिदो ने गिष्टमण्डल को विदयास दिलाया कि वें उनके विचारों से प्री 
तौर पर सहमत है, और स्वीकार करते है कि हिन्दुस्तान में उस निर्वाचन प्रति- 
निधित्व को अनिष्टरर विफलता का सामना करना पड़ेगा जो इस महाद्वीप से 
सम्बन्धित सम्भदायों के विश्वासो और परम्पराओ की उपेक्षा करते हुए व्यक्तिगत 
मताधिकार देने की चेष्टा करें / इस तरह लार्ड भिटो ने साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्य की आवश्यकता और भीचित्य को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय और 
प्रान्तोय कौसिलो में तथा म्युनिस्िविलंटियों और जिला बोर्डों में मुसलमानों के 
लिए पृथक साम्प्रदायिक अतिनिधित्य की व्यवस्था करने का उन्हें काफो स्पष्ट 
शब्दों में आइवासन दिया । लेडी मिंटो वाइसराय की युक्ति से बहुत प्रम्नन्न थी। 
उनकी घारणा थी कि इस तरकीव से मुसनशनों को राजद्रोह के कुमार्ग से 
बचा लिया गया हैँ । 


मुसजिस लीग 

इसके बाद ३० दिसम्बर सन्‌ १९०६ को एक भुसलिम वन्वेशन आयोजित 
हुआ, जिसने आगा सा साहव की स्थायी अध्यक्षता और नेतृत्न में मुमलिम 
लीग स्थापित करने का निर्णय किया। इसके निम्नलिसित उद्देग्य मिश्चित 
हुए--(१) हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति राजभफिति फै 
भाव फ्ो बढाना, (२) ब्रिटिश सरकार द्वारा बनायें गये किसी कामून हैः 
सम्बन्य में किसी प्रकार की गलतफहमी फैद जाय तो उसे दुर करना, (३) 
हिन्दुस्तान के मुसलमानो के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रद्दा करना, 
तथा शीम्य भाषा में उनकी माँगों और आमकाक्षाओ को प्लिटिण सरकार के 
सामने पेश करना, तथा (४) न० ९ या नं० ३ में जो उद्देप्य बताये गर्य ६ उसका 
किसी तरह हानि ने करते हए मसलमानों मे दुसरे सम्प्रदायों के प्रत्ति टपेक 
भावना को रोइ़ना । 


(2 


५, दमन, विघटन, सुधार 
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गरम दल की नीति नवयुवकों को अधिक रुचिकर थी । इसके कारण पुराने 
नेताओ को काफी कठिनाइयों का सामना करना पडा। पर मालवीयजी ने इन 
सब की उपेक्षा करते हुए बहुत ही तितिक्षा के साथ अपना काम अपने विवेक 
और अन्त करण के अनुसार जारी रखा। भारत के सर्वोत्करष्ट नेता दादाभाई 
नौरोजी की नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने काग्रेस की नीतिरीति का 
स्पष्टीकरण तथा प्रसार किया, राष्ट्र की माँगो का समर्थन किया, एवं जनजागृति 
थौर जनान्दोलन को पुष्ट किया । 

इन सब उद्देश्यो को पूरा करने के लिए मालवीयजी ने सभ्‌ १९०७ में 
बसन्‍्त पचमी के दिन “अम्युदय के नाम से हिन्दी साप्ताहिक निकालना प्रारम्भ 
किया । दो वर्ष तक इस पत्र का सम्पादन उन्होने स्वयं किया । अपने सम्पादकीय 
लेखो में उन्होंने ऊपर लिखी सब बातो को पुष्ट करने के साथ साथ सनातन धर्म 
के कतिपय मुल सिद्धान्ता की जनहितकारी उदार व्याख्या की तथा देशभक्ति, 
देशसेवा, साम्प्रदायिक एकता, राष्ट्रीयता, स्वतत्रता, लोकतन्‍्त्र, स्वदेशी, देशभक्ति 
पर आश्रित राजभक्ति आदि की व्यारुया करते हुए नवयुवको को प्रेरित किया कि 
वे इन सव को अपने जीवन में आत्मसात कर अपने जीवन को पवित्र और 
उत्कृष्ट बनायें, निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की ठोस सेवा करें, और भारत माता की 
कीति की वृद्धि में योगदान करें । 


राजनातिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्त 


मालवीयजी ने अपने लेखों में एक ओर महारानी विक्टोरिया की घोषणा 
तथा अन्य उच्चाधिकारियो के वक्तव्यो की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते 


हुए आशा व्यक्त की कि वह जनता की अभिवृद्धि के लिए प्रयल करेगी तथा 
भारतीयो के स्वशासत के अधिकार स्वीकार करेगी, दूसरी ओर जनता को 
बताया कि अंग्रेज आसानी से अधिकार देनेवाले नही है। उसके लिए हमें प्रयत्न 
करना होगा । उसे प्राप्त करने के योग्य अपने को बनाना होगा । 


उन्होने लिखा “जिस समय हम अपने को इस योग्य बना लेंगे कि इंगूलैड 
वे सव अधिकार हमको दे जो अंग्र जो को प्राप्त है, उस समय इगलैड को हमें वे 


हक 
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सब वबिवार देते ही दनेगा । योग्य होने का यह भर्थ है कि न केबल हमको 
उन अधिदारों को काम में लाने की और उनसे देश के हित के सभी को करने 
की वृद्धि और योग्यता हो, अपितु यह भी कि हमारे हृदय में उनके पाने की 
ऐसी अभिलापा हो कि उनको पाये बिना हम क्षपने को रासी न भारनें, और उनके 
पाने के लिए जितना सुस्त और स्वार्थ का त्याग करना जरूरी हो उसे करने को 
तैयार हो। १ 

उनकी धारणा थी कि "किप्ती मनुष्य अथवा फिसी जाति की तब तक 
उन्नति नही हो सकती, जब तफ वह अपनी वर्तमान दशा से असन्तुष्ट होकर उसे 
सुधारने का यत्तन न करें ", “अत्येकफ देश या जाति का अभ्युदय मूल राप में 
उसकी प्रजा के आताप्रीर्प पर निर्भर है”?, और “इस दृढ़ विश्वास से जब 
हम अच्छे कामों में उद्योग करेंगे, तव फिर हमारे दिन फिरेंगे और हमारे देश 
का वैभव और गौरव वटेगा ४ वे चाहते थे कि हम अपने अधिकारों के लिए 
(मर्यादा के अनुसार आन्दोलन करे", गवर्नगेट और प्रजा इन दोनो की 
शायों को जहाँ तू अनुकूल और नियुक्त कर से, करे९, और “निष्फारण 
एसी बातें न करे जिनसे गवर्नमेंट और हमारा विरोध बढ़े ।४ 


सर्वागीण उन्नति श्रोर एकता 

उनकी राय में(“देश और याति का उद्धार करने के लिए, इसके सुर, 
मम्पत्ति और प्रतिष्ठा पाने के लिए सद प्रकार की उन्न ति--धर्मसम्बन्धी, सामानिक, 
व्यापार सम्बन्धी और राजनीतिक उन्नति--जरूरी है। ये भव एक-दूगरी को 
सहायक और एक-दूसरो की अंग है। सिर्फ एक प्रकार की उप्तति से हम उत्त रवान 
पर नही “हुँच सकते, जहाँ हम पहुँचना चाहते हर) इन सब प्रकारों फी उपति के 
लिए एकता की जरूरत है । लेकिन राजनीतिक और व्यापार सम्वन्शी उम्नति के 
निए तो हिन्दुस्तान की सब जातियो में परस्पर प्रीत्षि और एकता की बहुत 
उगरनत है) बिना इसके हमारा गतोरध गिद्ध नहीं हो सापता । द्वेम लोगो का 
घुस बात को सुव विचार कर अपने-अपने विश्वासों मे जगा लेना साहिये ।£ 


हिन्दु-पुसतिश एफता 
गालवीयजी का बहना था कि “हिन्दस्तान में अब केपल हिम्द्र ड्री रही 
बगते है । हिन्दस्तान अब बेबत उन्ही वा देश नही है । टिन्युरुपन जमे हिन्दुओं 
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का प्यारा जन्म-स्थान है, वैसा ही मुसलमानों का भी है। ये दोनो जातियाँ अब 
यहाँ बसती है और सदा बसी रहेगी। जितना इन दोनो में परस्पर मेल और 
एकता बढ़ेगी, उतनी ही देश की उन्नति करने में हमारी शक्ति बढेगी, और इनमें 
जितना ही बैर या विरोध या अनेकता रहेगी, उतना ही हम दुर्बल रहेगे । जब 
ये दोनो एकता के साथ उन्नति की कोशिश करेंगे, तभी देश की उन्नति होगी । 
इन दोनो जातियो में और भारतवर्ष की सब जातियो-- हिन्दू, मुमलमान, ईसाई, 
पारसी - में सच्ची प्रीति और भाइयो जैसा स्नेह स्थापित करना हम सब का 
वडा कर्तव्य है। इससे देश का बहुत कल्याण होगा । जो हमारी उन्नति नही 
चाहते, वे हमको एक दूसरे से लडाने के लिए यत्न करते है ओर करेंगे। लेकिन 
यदि हमारे आपस में एक दूसरे के विचार और भाव शुद्ध रहें, तो हमारे किसी वैरी 
का हमको लडाने का यत्न सफल न होगा” ।" 


उन्होने लिखा “यह दु.ख की वात है कि हम लोगो में कुछ लोग ऐसे है जो 
एक जाति को दूसरी से लडाने का यत्न करते है। हमको इस बात को कहे में 
कुछ भी सकोच नही कि जो हिन्दू या मुसलमान ऐसा करता है, वह देश का 
शत्रु है। इतना ही नही, वल्कि वह अपनी विश्येप जाति का भी शत्रु हैं। हम 
सबको उचित हैं कि राम एक दूसरे के चित्त को संताप पहुँचानेवाली बातो को 
भूल जावें, एक दूसरे का हि7 और सुख चाहे, और एक दूसरे के हित और सुख 
के यत्नो में सहायक हो” ।* 


धर्म श्र साम्प्रदायिक देभवस्ण 


मालवीयजी के विचार में साम्प्रदायिक वैमनस्थ का कारण घर्म के बजाय 
हमारी हठधर्मी हैं। उन्होने लिखा. “क्या घर्मो के भेद से हिन्दुओ, आर्यों, 
मुसलसानो, और ईसाइयो का आपस में झगडा करना कोई घर्म कहा जा सकता 
है ? हिन्दू मूर्ति-पूजक है और आर्यसमाजी नही | इसलिए इन दोनो में सदैव 
पनातनी रहे, यह कोई धर्म है ? हिन्दू और मुसलमान के मत अलग अलग है, 
तो इस विचार से यदि कोई मुसलमान हिन्दुओ के सदैव विरुद्ध रहे, यहा तक कि 
गरवर्नमेंट की दृष्टि में उतको बागी सावित करने का झूठा सच्चा प्रयत्न करें, तो 
क्या वे अपने हट में लगे हुए हैं? कदापि नहीं। यदि ऐसा करते है तो हिन्दू 
ओर आर्य अपने वेदो के, ईसाई इजील के, और मुसलमान अपने कुरानशरीफ के 
विरुद्ध चल रहे हैँ । धर्म यह है कि प्राणी की प्राणी के साथ सहानुभूति हो। एक 


१ वही, पृ० २४-२५ । २. वही, पृ० श४। 
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दूसरे की अच्छी अवस्था में देखकर प्रसप्त हो, ओभोर गिरी हई कअमस्था में 
सहायत त् <. ,क 


देशभक्ति 

मालवीयजी एकता को देशभक्ति से परिपुष्ठ तथा राष्ट्रीयता में परिषया 
करना चाहते ये। उनका कहना था कि ' गाढ देनभक्ति से एकता उत्पन होती 
है, एतता से राष्ट्रीयता का भाव और राष्ट्रीयता के भाव से देश की उनति होती 
है ।”? उन्होंने बताया दि जिस तरह भगवदुभक्त ये होते है जो अपने समस्त 
कार्यो को भगवान्‌ को अर्पण कर देते हैं और एकाफ़ी थग़न से सग्वान का 
ध्यान और उपासना करते है । सच्चे देशभक्त वे है, जो “जो कुछ करें मरे, सथ 
कुछ देश के ही लिए हो, ओर देश 7 कार्य में प्रति क्षण तत्पर रहे, और एफफ़ो 
लगन से देय वे ही घ्यान और उपाराना में लगे रहें ।' * 


वे देणानुराग को घर्म का महत्त्वपर्ण अंग मानते थे। उनका पहना था फि 
सच्चा तप यह हूँ कि अपने भाइयों के ताप से तपा जाय, राच्चा गन्न यह हैं 
जिसमें अपने स्वार्थ की आाहुति दी जाय। रुच्चा दान यह हैं कि परमार्ध 
किया जाय, और सच्ची ईश्वर सेवा यह हैं कि उसके दु सो जीवो को रहाबता 
पी जाय। परमात्मा सबके हृथय में व्यापक है । एालिए हम जितने प्राणियों 
को प्रशन करे, उतने ही गुना ईरवर को प्रसन्न करेंगे । यह सच्चा धर्म देधमर्ति 
द्वारा श्राप्त है। देश-भक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ की निकाल कर 
फेक देगा | हम अदुर्दर्णा, स्वार्यी और युगामदियों की तरह ऐसे काम फ्रापि ने 
करंगे जिनसे देशवानियों को हानि पटुचे, बरतिक दूरदर्णी, परमार्थी, रात्यगीय, भौर 
दृटताप्रिय आत्माओो की भाति असंस्य कष्ट उठाते हुए पह्दों करेंगे जिसमे हे? 
बा भगत ही, गिर्धन धनवान, निर्बल बलवानू और मूर्स भी बुद्धिमान हो जाये | 
प्रत्येक प्रशार फे सामाजिक दु थे मिट्टे ओर दुनित आदि विपत्तिया हू्‌र कीगार 
लासो विलनिलानी हुई आत्माओं को सुस पहुंचे । दशमंति, द्वारा गे भर्मों 
का सस्तादन होता हुआ देखकर भो यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति की फुए 
नही समसता, उप पुरुय को जान लीजिये कि पद धर्ग है तद्य की गेट 
पहचानता । वह 'धर्गी 'बर्गं सब्द गा रहा है, परसु मे? गही जामता कि धर्म 
घया परनु हूँ । 


यही, पू० १०१ । २, गट्ठी यू० १००।॥ 
यही, एूए १०८ । ४. पी, पु १० १-०६०४ ! 


च्क 


डक उ्त्ची 


दसन, विधटन, सुधार घर 


इस तरह मालवीयजी चाहते थे कि भारतवासी “स्वार्थ-भक्ति” छोडकर 
“देश-भक्ति” को अपनायें, जिसके आगे हम अपने को भूल जायें, देश की उन्नति 
में ही अपनी उन्नति समझें, देश के यश में अपना यश समझें, देश के जीवन में 
अपना जीवन समझें, और देश की मृत्यु में ही अपनी मृत्यु समझें ।' 
स्वदेशी 

मालवीयजी' स्वदेशी की भावना को देशभक्ति का महत्त्वपूर्ण अंग समझ कर 
उसका सचार आवश्यक समझते थे। उन्तकी धारणा थी कि “गहरा, गाढ़ा, 
उत्कृष्ट, अन्य सब भावो को दवा देनेवाला अपने देश का प्रेम ही स्वदेशी का 
अर्थ हैं /”* स्वदेशी आन्दोलन की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि 
उसका “मुख्य उद्देश देश की आशिक दशा को सुधारना है। देश की दशा 
तभी सुधर सकतो है, जब देश में देशी चीजो का व्यापार बढे, और जो हमारे 
नित्य की आवश्यक चीजें है, वे यहा बनने लगें । हमारे देश में व्यवसाय और 
शिल्प अभी नवजात है। इनकी रक्षा और वृद्धि बडी सावधानी से करनी पडेगी । 
जिन देशो में स्वराज्य है, उन देशो मे इनकी रक्षा गवर्नमेंट कर लगाकर और 
रुपया देकर करती है। पर इस देश में इस सम्पन्ध में गवर्नमेंट से बहुत आशा 
नही की जा सकती । इसलिए आत्मसहाय और, स्वार्थ-त्याग से हमें इनकी 
रक्षा करनी पडेगी । सरकार कर नही लगायेगी तो हम अपने ऊपर स्वर्य॑ कर 
लगा सकते हैं । मर्थात्‌ देशी चोज यदि महगी हो तो भी उसको अधिक दाम 
देकर ले सकते है |” 
सच्ची राजभक्ति 


मालवीयजी के विचार में “सच्ची देशभक्ति ही राजभक्ति है ।* 
“प्रजाभक्ति ही सच्ची राजमक्ति है ।* उनके विचार में “समस्त राजभक्तो 
का यह कर्तव्य हैं कि राजभक्ति दिखलाने में देशभक्ति का सबसे पहले ध्यान 
रखें और राजा को उसी मार्ग पर लायें जिसमें उसके देश और प्रजा का भला 
हो ।”* उनका कहना था कि “जो लोग किसी राजा की प्रजा को सुख 
पहुंचाने का प्रयत्न करते है, वे राज्य को सुख पहुंचाते है। जो देश की सामाजिक, 
साम्पत्तिक और प्राज्ञिक दशा को संभालने में लगे हुए है, वे राज्य के बल को 
वढा रहे हैं और राजा का मगल चाह रहे है, और जो इसके विरुद्ध प्रजा और 

१. वही, पृ० १०८। २, वही, पृ० ३०१ 


३ वही, पृ० ८५॥ ४. वही, पृ० १११॥ 
५. वही, पृ० १११। ६. वही, पृ० १११॥ 
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देश को हानि पहुँचा कर राजभक्ति दर्शा रहे हैँ, वे ययाय॑ में राज्य के साथ 
शत्रुता कर रहे है ।* 


राजा पा पतंव्य 


“प्रजा के सुत्र में राजा का सुर, प्रजा के दु,ग में राजा का दु या, प्रजा 
की उन्नति में राजा की उन्नति, और प्रजा वी अवनति में राजा को अानति 
है। राजा का यह प्रधान धर्म है कि यह देश के कल्याण का सहैस ध्यान 
रसे ! जिस परक्रार एक कृपक अपने खेत में सर-पात को काट कर सींते के 
पौधों की रा दरता है, उसी प्रकार राजा का भी यह कर्तव्य हैं कि वह राज्य 
के दु.सदायक निमित्तों को दुर करके प्रजा की रक्षा करे ।* 


राष्ट्रीवता 


मालवीयजी ने अपने लेखों में राष्ट्रीयता के महत्व पर पाठकों का ध्याय 
भाऊुष्ट करते हुए निखा है फ़ि राष्ट्रीयता ही जापान, इस्लेंठ आदि देशी को 
उन्नति का मुक्ष्य कारण है, और वही भारत का भी उद्धार कर राफती हैं।” 
उन्होने लिसा * “राष्ट्रीयता उस भावना का नाम है जो देश के सम्पूर्ण निवाध्तियों 
के हृदय में देश-हित की लालमा से व्याप रही हो, जिसके आगे अन्य भावों 
की श्रेणी नोची ही रहनी हा ।7? वे चाहदे थे कि “देश हो समस्त देशवासियों 
के प्रेम और भक्ति का विधव बन थाय, मतभेद, वर्णवेद और गातिभेद के 
होते हुए भी राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ भाव देजव्वापी” हो जाग, बोर इतना बढ जाये 
कि "उसके आगे अन्य भावों दा दर्जा नीचा लगे ।* 


स्घराज्यं 


किक ल्‍ 


संगेजी साम्राज्य के भीतर ही स्व॒राज्य की उपलब्धि के प्रधनों की पुष्टि 
करते हुए मालवीयजी ने यताया कि “प्रया के चने प्रतिनितियों टोड़ा फ्रचा है| 
सम्मति से राज्य के प्रबन्ध का बधिदाद/ हो स्वराज्यों है, और गम 
भारतीय “पृर्ण रूप से उस्ते योग्य है” । उ्हीने विभिश देशों और किसी 
गा प्रमा। देसे ए विसा: “ध्रण है प्रतिनिविश थी सम्मति से शासत का 
क्रा सब सन्‍्य ससार में शागन छा 3सग क्रम समझा गधा /ै।/ 7 किदेग £ 


; अजललआक, 


१. बही, पृ० १११। २ यही, पृ० १११। 
3, बही, पूृ० १०४ । ४... प6, पृ १९ । 
५ यही, १० ९९ । ६. यही, पृ० ७४३ 
9. छठी, पृू० ७८। 


दमन, चिघदन, सुधार ठ्दे 


भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री सर हैनरी कंवल वेनमन ने स्वयं कहा हू कि "सुराज्य 
(अच्छा राज्य) उस राज्य के समान नही हो सकता जिसमें प्रजा स्वर्य अपने 
ऊपर आप शासन करती है” ॥7 


मालवीयजी ने लिखा कि जहाँ “एक जाति का दूसरी जाति पर आक्रमण 
या अधिकार” अनुचित है, वहाँ “न्याय और धर्म की वात यही है कि प्रत्येक देश 
और जाति के लोग अपने देश में स्वाधीन हो और अपने ऊपर स्वयं राज्य 
करें ।”* अंग्रेज जाति, जो स्वयं स्वतन्त्रता की प्रेमी है, हिन्दुस्तान को 
सभ्यता के नाम पर सदा अपने अधीन नही रख सकती । उसका कर्त्तव्य है कि 
“बहु हमको अपने देश का आप शासन करने के थोग्य बनावे, > और यहाँ 
प्रतिनिधि शासन या स्वराज्य प्रतिष्ठित करें, क्योकि “जब तक यह नही होता, 
तब तक हिन्दुस्तान का वर्तमान दुर्दशा से उद्धार नही होगा । ४ 


मालवीयजी ने बताया कि स्वराज्य, जो “मानवजाति के लिए सबसे बडा 
वरदान है, सबसे बडी नियामत है”, वह केवल मनोरथ करने से नही 
मिलेगा, वरन्‌ उसके लिए तपस्था करनी होगी ।६ इसके लिए हमें अपने में 
“शान्ति जौर सहयोग, धोरज और उत्साह, प्रज्ञा और पीएष, तेज और सहन- 


शीलता, प्रेम और स्वार्थत्याग, तथा इनके समान अनेक उत्तम गुणों का संग्रह 
करना होगा ।”४ 


स्व॒राज्य की सिद्धि का साधन 


उनके विचार में देशभक्ति ही स्वराज्य की सिद्धि का पहला और सबसे बडा 
साधन है ।* वे चाहते थे कि देश में, जहाँ तक सम्भव हो प्राणी-प्राणी में, 
देश की भक्ति का भाव बढाया जाय ।* वे यह भी चाहते थे कि “जहाँ तक 
हो सके, नगर-नगर, गाँव-गाँव लोगो को 'स्वराज्य का अर्थ, उसकी आवश्यकता 
और उसकी महिमा समझायी जाय, जिससे उनके हृंदय में उसको पाने की 
उत्कट अभिलापा उत्पन्न हो” तथा “प्रत्येक नगर और गाँव में सभाएँ स्थापित हो 
जो स्वराज्य पाने के लिए न्यायपूर्वक लगातार आन्दोलत करें” ॥१* 


१. वही, पृ० ६४। २. वही, पृ० ६१ । 
३. वही, पृ० ६३। ४ वही, पृ० ६६। 
५. वही, पृ० ७८।॥ ६ वही, पृ० ७८। 
७ वही, पु० ७८। ८... वही, पु० ७८। 
९ वही, पृ० ७८॥ १०. वही, पु० ७९। 
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कुचलना सरकार ने अपना कर्तव्य समझा। चेनाव उपनिवेश योजना के नये नियमों 
से उत्तेजित किसानो को भी भयभीत करना उसने ठीक समझा । वह जो कुछ 
करना चाहती थी, उसे साधारण कानूच द्वारा नही कर पाती थी। इसलिए पंजाब 
सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने सन्‌ १८१८ का बगाल रेगूलेशन नं० ३ 
पंजाब में चालू कर दिया । लाला लाजपत राय और सरवार अजीत सिंह चुपके 
से गिरफ्तार करके मसाण्डले जेल भेज दिये गये । कुछ भर्से के वाद दोनो छोड 
दिये गये । पर इस गिरफ्तारी ने उम्र राष्ट्रवादियो में लाला लाजपत राय की 
प्रतिष्ठा को काफी बढा दिया । 


दकांत्रेस में तनाव 


इन सब बातो का कांग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पडा। पुराने 
काग्रें सी नेताओं ने स्वदेशी और बाइकाट के आन्दोलन में खतरे की आशछांका 
अनुभव की । थे उन्हें इतना समर्थन भी करना नही चाहते थे जितना सन्‌ १९०६ 
के कलकत्ता अधिवेशन में उसे मिल चुका था। दूसरी ओर गरमदलीय राज- 
नीतिज्ञ इस मामले में पीछे हटने को तैयार नही थे । इस तनातनी के वातावरण 
में मालवीयजी और लाला लाजपत राय समझौते के पक्ष में थे। वे उसे राष्ट्र 
के हित में आवश्यक समझते थे। लालाजी ने तिलक महाराज से कह दिया था 
कि वे इस अवसर पर कान स का अध्यक्ष बनना नही चाहते । तिलक महाराज 
भी इस आश्वासन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बाइकाट प्र सन्‌ १९०६ 
के प्रस्ताव फिर स्वीकार होगे, और अध्यक्षीय भाषण मे इनकी कोई प्रतिकूल 
आलोचना नही होगी अपना अध्यक्ष सम्बन्धी प्रस्ताव वापस लेने को तैयार थे। 
प्र कोई समझौता नहीं हो सका। 


कांग्रेस के अधिवेशन में जैसे ही डावटर रासबिहारी घोष का नाम अध्यक्षता 
फे लिए प्रस्तावित किया गया, दुंद सच गया। अधिवेशन दूसरे दिन के लिए 
स्थगित कर दिया गया। पर समझौता फिर भी नहीं हो पाया। दूसरे दिन 
२७ दिसम्बर को डाक्टर घोष का नाम सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा प्रस्तावित और 
पडित मोती लाल नेहरू द्वारा समथित होने के वाद घोष साहब ने जैसे ही अध्यक्ष 
की कुर्सी संभालने की चेष्ठा की, वैसे ही लोकमान्य तिलक मे एक संशोधन प्रस्तुत 
करते हुए विरोध में भाषण देना प्रारम्भ किया । स्वाग्रताध्यक्ष ने उन्हें भना 
किया, पर उन्होने उनकी बात नही सुनी । पंडाल में हंगामा मच गया । उपद्गव 
होने लगा, और अधिवेशन खत्स कर दिया गया । 


घद्‌ महामना सदन सोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


नेशनल दनन्‍्वेंशन 


दूसरे दिन भर्थात्‌ २८ दिसम्बर को नरम-दलीय नेताओ ने काग्रेंस के उन 
प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कन्वेशन) आयोजित किया जो इन 
तीन बातो को स्वीकार करने को तैयार हो--(१) उनकी राजनीतिक अभि- 
लाषाओ का लक्ष्य भारत द्वारा ऐसा स्वायत्त शासन प्राप्त करना, तथा साम्राज्य 
के अधिकारों और उत्तरदायथित्वो में समता के आधार पर भाग लेना है जैता 
कि ब्निटिश साम्राज्य के अन्य स्वायत्तशासित सदस्थो को प्राप्त है ; (२) पूर्णरूप 
से सवैधानिक उपायो द्वारा मौजूदा शासन-व्यवस्था में सुधार कराना, तथा राष्ट्रीय 
एकता ओर सार्वजनिक भावना को पुष्ठ करता, और जनता की दशा की उन्नति 
करना ही इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग होगा, (३) इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की 
पूति के लिए जो बैठकें या सभाएंँ आयोजित होगी, वे सुव्यवस्थित ढंग से उन 
लोगों के आदेशानुसार संचालित होगी जिन्हें उनके संचालन का अधिकार है । 


काग्रेस के अधिकाश प्रतिनिधि पुराने नेतृत्व के निर्देशन में कांग्रेस को बनाये 
रखना चाहते थे। वे इन शर्तों पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल 
हो गये । 

दूसरे दिन अर्थात्‌ २९ दिसम्बर को अरविन्द घोष की अध्यक्षता में वाम- 
पक्षीय राष्ट्रवादियो की बैठक हुई । इसमें निश्चय हुआ कि नये दल के लक्ष्यों का 
जनता में प्रसार किया जाय। लोकमान्य तिलक के आग्रह पर अरविन्द की 
रजामन्दी से नरमदलीय नेताओ से बातचीत करने के लिए भी एक कमेटी गठित 
की गयी । 

वंगाल के कतिपय नरमदलीय नेता काग्रेस में फूट को खत्म करने के पक्ष में 
थे। भूपेन्द्रनाथ वसु मे इस सम्बन्ध में फोरोजशाह मेहता को लिखा भी, पर थे 
गरमदलीय कार्यकर्ताओ को फिर से काग्र स में शामिल करने को राजी नही हुए । 
दिसम्बर सन्‌ १९०८ में डाक्टर रासबिहारी घोष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
घोषित किया कि हमारे मार्ग बहुत भिन्न है। बहुत बडी खाई हमें अलग करती 
हैं। हम उस समय तक जबतक कि वे अपनी नीति पर भरडे रहते है, उन्हें साहचर्य 
(संसर्ग) का हाथ नही बढायेंगे, नहीं बढा सेकते, भौर बढाने का साहस नहीं 
कर सकते ।' हि 

इस तनाव, अविश्वास और फूट के कारण का्नेस की शक्ति काफी क्षीण हो 
गयी, और देश को वर्षों उम्र राष्ट्रवादी नेताओ और कार्यकर्ताओं की सेवाओं से 


9. 


वचित रहना पडा । सरकार ने फूट से लाभ उठाकर बहुत से गरमदलीय 


दमन, विघटन, सुधार « ८७ 


राजनीतिज्ञों को विना मुकदमे के नजरबन्द कर दिया। लोकमान्य तिलक पर 
राज-विद्रोह का अभियोग लगा कर उन्हें छः वर्ष की सजा दे दी । भरविन्द घोष 
भी षड़यन्त्र के अभियोग में फाँस लिये गये । 

सालवीयजी का क्षो 


इस फूट से अधिकाश कार्यकर्ता क्षुब्ध थें। पर मालवीयजी के लिए तो 
वह इतनी असझह्य थी कि वे छयालीस वर्ष की आयु में पडाल में ही एक खंभे से 
लगे बहुत देर तक रोते रहे, और उनके ज्येष्ठ पुत्र रमाकान्तजी बहुत कठिनाई से 
उन्हें उनके निवासस्थान पर ले जा सके । 

इस फट के लिए मालवीयजी गरमदल को ही मुख्यतः उत्तरदायी ठहराते 
थे । उनका यह भी विचार था कि देश की राजनीतिक भ्रग्ति के लिए कांग्रेस 
को बनाये रखना आवश्यक है। इसलिए उन्होने फीरोजशाह मेहता द्वारा 
आयोजित सभा में भाग लेना, और नवसंघटित कार््नंस में काम करते रहना 
उचित समझा । पर उनके और मेहता साहब के विचारों में बहुत अन्तर था । 
जबकि मेहता साहव कांग्रेस पर पुराने नेतृत्व का प्रभुत्व बनाये रखना चाहते थे, 
मालवीयजी को इसकी कोई चिन्ता नहीं थी कि काग्रं स नरम दल के हाथ में 
जाती है या गरम दल के हाथ में, वे तो केवल यह चाहते थे कि भारतीय 
काँग्रेस दो भागो में विभाजित न होकर “देश भर की एक काँग्रेस होती हुई अपने 
भुख्य उद्देश्यो को पूरा करती रहे, और बाहरी दिखावट और बातो से बढकर 
कुछ असली कार्य करे ।”) उनकी तो इच्छा थी कि सब मिलकर काम करें, 
काँग्रेस का एका बनाये रखें, “सदेव विचार-शक्ति, घुरदशिता, कार्यकुशलता और 
एकता से काम लें, उन लोगो का सत्कार करें जिन्होंने काँग्रेस के लिए कुछ किया 
हैया कर रहे हैँ, ओर उन लोगो में उत्साह उत्पन्न करें जो कुछ कर 
सकते है।”* 
प्रान्तीय कान स मे भाषण 


सन्‌ १९०८ में मालवोयजी अपने प्रान्त के द्वितीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने 
गये। उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश की तथा अपने प्रान्त की दयनीय 
दशा का विश्लेषण करते हुए बताया कि पिछले पचास वर्षों में बाईस अकाल 
पड़े जिनमें दो करो नब्वे लाख आदमियो की मृत्यु हुई, तथा पिछले ग्यारह 
वर्षों में पचपन लाख व्यक्ति प्लेग से भमरे। उन्होने यह भी बताया कि जहाँ 
ब्रिटेन की मृत्यु-संस्या फी हजार सोलह है, वहाँ भारत की फी हजार पैंतीस 


१. “अस्युदर्य, पौष कृष्ण ३०, सम्वत्‌ १९६४ ॥ २. वही । 
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ओर इस प्रान्त की फी हजार चौवालिस है। उन्होने कहा कि जीवन की 
आवश्यक वस्तुओ का मूल्य बढता जा रहा है, पर बीस वर्ष से मजदूरी में कोई 
वढोतरी नही हुई है। उन्होने कहा कि जनता की निर्धनता जनता के दु यो 
का मूल कारण हैं, तथा महँगी शासन-व्यवस्था, देशी कला तथा व्यवसाय की 
अवनति, तथा किसानों पर आपत्तिजनक अधिक लगान निर्धनता के मूल 
कारण है।' 

देश की दशा तथा सरकार की नीति-रीति को समोक्षा करते हुए मालवीयजी 
ने कहा कि व्यापक श्रसन्तोष के मूल कारण जनता की गरीबी और उसकी 
स्वाभाविक आकाक्षाओ की उपेक्षा हो है।* संसार में कोई ऐसा देश नही 
जो हिन्दुस्तान से अधिक गरीब हो और जहाँ प्रगासको का वेतन यहाँ से अधिक 
हो ।* सैनिक और सिविल सेवाओ में ऊँचे पदो पर यूरोपीयनो की वास्तविक 
इजारादारी” के कारण हमें उन सेवाओ के लिए अधिक वेतन देना पडता है और 
प्रतिवर्ष देश का बहुतता धन देश के बाहर खिंचा चला जाता है ।४ यद्यपि 
सिद्धान्त में ऊंचे पदो पर भारतीयो की नियुक्ति का औचित्य स्वीकार कर लिया 
गया है, पर व्यवहार में “बुरी तरह नियमित रूप” से उप्तकी उपेक्षा की जा रही 
है ।* देश का जासन ठीक तोर से नही हो रहा है, और वह उस समय तक नही 
होता, जब तक भारतीयो को प्रबन्ध में समुचित भाग नहीं दिया जाता*, और 
“स्वशञासन की बडी मात्रा” उन्हें प्राप्त नहीं होती ।* देश के प्रबन्ध में 
जनता के प्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नही है, विधान कोसिलो के अधिकार 
बहुत ही सीमित हैं, जनता के कल्याण में राजस्व का एक चौथाई से भी कम 
भाग खर्च किया जा रहा है। इस व्यवस्था में जनता की नैतिक और भौतिक 
उन्नति सम्भव नही है ।८ स्थिति के सुधार के लिए देश के ढाँचे में परिवर्तन 
नितान्त आवश्यक है। स्वशासन का अधिकार स्वीकार किया जाय, योग्य भारतीय 
शासुन-परिपदो के सदस्य बनाये जायें, और साधारणत जनता के श्रतिनिधियों के 
मतानुकूल ही देश का शासन हो ।* 

“मनोनीत निर्देशिका कौसिलें”, उन्होंने कहा, विधान कौसिलो के स्वाभाविक 
और समुचित विकास में बाधक होगी, रियासतो के राजाओ और नवाबों को 


१, आनरेबिल सदन मोहन मालवीयः लाइफ एण्ड स्पीचेज, पु० ७६-९१ | 


२. वही, पृ० ७५-७६ । ३. वही, पृ० ८५। 
४. वही, पृ० ८५-८६ | ५. वही, पृ० ८३-८८ । 
६, वही, पृ० १००। ७. वही, पृ० १०९१॥ 


८. वही, पृ० १०३। ९, वही, पृ० १०४-१०८। 





दमन, विधदन, सुधार ष्द 


ब्रिटिश भारत के मामलो में हस्तक्षेप करने की व्यवस्था करना सर्वथा अनुचित 
हैं। व्यावसायिको व्यापारियों, ओऔद्योगिको और मध्यवर्ग के प्रतिनिधियों से 
अधिक महत्त्वपूर्ण जमीदारों को नही समझा जा सकता। विधान कौसिलो की 
उपस्थिति में सलाहकार कौंसिलो की नियुक्ति अर्थहीन है।' शासको की 
इच्छा पर आश्रित सलाहकार समितियों का गठन “प्रगति नही, वल्कि अधोगति 


हे 


हैं ”*, और इस विचार का परित्याग नितान्त आवश्यक हैं । 


सरकार की यह शिकायत कि विधान कौसिलो में वकीलो की संख्या सबसे 
अधिक थी वेकार हैं। यदि वकीलो ने सार्वजनिक कामो में अधिक काम किया, तो 
इसमें शिकायत की कौन बात हैं? कौंसिलो में वकीलो ने सिद्ध कर दिया है कि “वे 
सब वर्गो के लोगों के हितो को बढाने के इच्छुक है ।/* बकीलो ने जमीदारो के 
हित में मालगुजारी के स्थायी बन्दोबस्त का समर्थन किया, किसानो के हित में 
काइतकारी की अवधि की स्थिरता की माँग की, गरीबो के हित में नमक-कर की 
छठ की अपील की । उन्होने गरीब मध्य वर्गीय जनता के हित में आय-कर की 
निम्नतम सोमा को ५०० रुपये के बजाय १००० रुपये कर देने की माँग की, 
तथा सारी जनता के कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयत्व किया । इस पर भी यदि 
सरकार उनसे नाराज है, तो उन्हें कोसिलो की सदस्यता से वचित किया जा 
सकता है, पर अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनने की जनता को 
स्वतन्त्रता देती ही होगी । सरकार द्वारा निश्चित मंडल के अन्दर से अपने प्रति- 
निधि चुनने के लिए जनता को वाघ्य चही किया जा सकता | वकील तो 
केवल यह चाहते है कि “जनता के प्रतिनिधि वे हो जो अपनी बुद्धि, विद्या 
अनुमव ओर स्वतन्त्र विवेक से कौसिलो में उपस्थित प्रइनो पर सरकार द्वारा 
नियुक्त इंडियत सिविल सबिस के अत्यधिक योग्य सदस्यो से विचार विमर्श कर 
सकें, और उनके सामने सार्वजनिक मत को व्यक्त कर सकें, उसका दढतापर्वक 
समथन कर सके ।* जमीदार, किसान, व्यापारी और व्यावसायिक--सबको 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, पर किसी को अपने वर्ग के आदमी को चन 
के लिए बाध्य न किया जाय ।*$ 

मालवीयजी ने कहा कि हमारे लिए यह स्वीकार करना सम्भव नही वि 
भारत की विधान-सभाओं में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का अवश्य रह 
बहुमत होना चाहिये । कांग्रेस ने इस सिद्धान्त का शुरूसे विरोध किया है। काम्रेस 

१ वही, पृ० ११४-११९। २ वही, पु० ११९। 


३. वही, पृ० १२२ । ४. वही, पृ० १२२। 
५. वही, पृ० १२३। ६. वही, रे १२३। 
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तो चाहती है कि कौसिलो के कम से कम आधे सदस्य जनता हारा निर्वाचित 
हो । सरकारी सदस्यो की संख्या एक चौथाई से अधिक न हो | कौसिलों का 
विस्तार किया जाय । प्रति दस लाख आबादी के लिए एक सदस्य की व्यवस्था हो, 
और कौसिल के अधिकारों का इस तरह विस्तार किया जाय कि निर्वाचित 
सदस्य सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय नीति पर प्रभाव डाल सके, तथा उन्हें 
जनहितकारी' बना सके । 

वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर जोर देते हुए मालवीयजी ने कहा कि प्रान्तीय 
सरकारें “अर्धस्वतन्त्र” बनायी जायें, उन्हे राजस्व को जमा करने और खर्च करने 
की आजादी हो, प्रान्तीय सरकारो के कामो पर जनता के प्रतिनिधियों का 
कंट्रोल हो, और उसके लिए प्रान्तीय विधान कौसिलो के आकार और भधिकारो 
का विस्तार किया जाय, तथा प्रान्तो की शासन परिषदो में भारतीय सदस्य नियुक्त 
किये जाये ।* 

अन्त में मालवीय जी' ने काग्नेंस के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 
स्वदेशी का प्रचार करें, राजनीतिक सुधारों के लिए जनमत तैयार करें, जनता 
में राजनीतिक चेतना पुष्ट करें, खेती और उद्योगो की उन्नति के लिए प्रयत्न 
करे, तथा विवादों के निबठारे के लिए पचायतें कायम करे, शिक्षा के विस्तार 
के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न करें, सहकारी भान्दोलन को प्रोत्साहित करें, 
तथा स्वास्थ्य, शारीरिक उन्नति और सार्वजनिक सफाई को बढाने का ध्यान रखें। 
उन्होने कहा * “लोगो का वास्तविक आनन्द, जिसे हम सब बढाना चाहते है, 
केवल भौतिक लाभो से प्राप्त नही हो सकता, और वे सब भौतिक लाभ जो 
प्राप्त करने योग्य है मानव के प्रति मानव के उन शाइवत कर्तव्यों के पालन करने 
से मिल सकते है जिन्हें हमारे घर्म ने हम पर लागू किया है । निःसन्देह कोई 
बात इससे अधिक अभीष्ट नही है कि हमारा सब कास सच्ची धामिक भावना 
से किया जाय । अगर हम धामिक कर्तव्य की भावना से प्रेरित नही है, तब उस 
काम में, जिसे हमने प्रारम्भ किया है, हमारी रुचि स्थायी नही होगी । पर थदि 
इस विश्वास से काम करे कि ईश्वर के दीन प्राणियों की, अपने गरीब देशवासियों 
की, सेवा भगवान्‌ की सेवा, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, तब चाहे निन्‍्दा हो, 
चाहे प्रतिष्ठा, दूसरे सहायता करें या रुकावट डालें, हम अन्त तक अपनी शक्ति 
भर अपने लोगो के कल्याण की वृद्धि करते रहेंगे, भौर मेरा दृढ़ विद्वास है कि 
ईद्वर हमारे प्रयत्तों को सफलता से अभिनन्दित करेंगे ।* 


१. वही, पृ० १२३-१२९९॥। २ वही, पृ० १४३ । 
३. वही, पृ० १४९। 
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सन्‌ १६०८ फी मालें की सुधार-पोजना 


कुछ समय वाद सन्‌ १९०८ में भारत-मन्त्री लार्ड मालें ने राजनीतिक 
सुधारो की अपनो रूपरेखा प्रस्तुत की । यह योजना सन्‌ १९०६ की योजना से 
निःसन्देह अच्छी थी । इसमें निर्देशिका कौंसिल को स्थापित करने को कोई चर्चा 
नही थी । विधान कौसिलो के आकार और अधिकारो के विस्तार के सम्बन्ध में 
महत्त्वपूर्ण सुझाव थे, कार्य परिपदो में भारतीय सदस्यो की नियुक्ति की चर्चा थी, 
और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अनिर्चित रखी गयी थी । 

दिसम्बर सन्‌ १९०८ में काँग्रेस के वारषिक अधिवेशन में मालवीयजी ने 
काँग्रेस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें प्रस्तावित राजनीतिक सुधारो का 
स्वागत किया गया था, और स्वीकार किया गया था कि विधान कौसिलो का 
विस्तार तथा उनके अधिकारों और कार्यों का परिवर्धन, कार्यपरिषदो में भारतीय 
सदस्यों की नियुक्तियाँ, तथा स्त्रायत्तशासन का अधिक परिवर्धन सुधारों की उदार 
किस्त है। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी मालवीयजी ने माँग की कि 
केन्द्रीय विधान सभा के आधे सदस्य निर्वाचित भारतीय हो, कार्यपरिषदो में एक 
भारतीय के वजाय दो नियुक्त किये जायें, और कानून द्वारा उनकी व्यवस्था की 
जाय । उन्होने धर्म के आधार पर किसी सम्प्रदाय को प्रतिनिधित्व दिये जाने का 
विरोध करते हुए भाशा व्यक्त को कि इसे स्वीकार नहीं किया जायगा |" 


साम्प्रदाधिक चुनावों का विरोध 


उन्होने अपने 'अभ्युदर्या पत्र में लिखा कि “धर्म के भाधार पर प्रतिनिधियों 
का चुनाव अनावश्यक और असभव हैं” ।* उन्होने लिखा: “कौंसिलें तभी 
शक्तिमानू और लाभदायक हो सकती है, जब उनमें उदार चित्तवाले और योग्य 
प्रतिनिधि चुने जायें” ।? सालवीयजी ने कहा कि जो प्रतिनिधि हिन्दुओ और 
मुसलमानों द्वारा मिलकर चुना जाता है, वह भलीभाँति यह समझता है कि मैं 
हिन्दू और मुसनमान, दोनो का प्रतिनिधि हूँ और मुझे दोनो जातियो का हित 
करने का यत्न करना चाहिए । किन्तु जब मुसलमान प्रतिनिधि अलग चुने जायेंगे, 
तब यह बात न हो सकेगी । आइचर्य नही, यदि मुसलमान प्रतिनिधि यह समझें 
कि हमें मुसलमानों का ही हित करना चाहिए और यह भी संभव है कि 
वे हिन्दुओ करे प्रस्तावों का विरोध करें, और इस प्रकार हिन्दुओ को हानि 
पहुँचाने के साथ ही साथ अपने को भी हानि पहुँचायें । कौसिलो मे जो प्रस्ताव 


१. वही, पु० ६०-६८। . २ “अस्युदय', २९ फरवरी, सन्‌ १९०९। 
३. वही । 
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पेश शेगे, वे सभी जातियो के लिए हितकारो' होगे, और उनके पास न होने से 
सभी जातियो को हानि पहुँचेगी । सब विचारवान्‌ देशहितैषियो का यह मुर्य उद्देश्य 
है कि हमारे देश में जो भिन्न-भिन्न जातियाँ है वे एकमत होकर कार्य करना 
रीखें, और हमारा देश एक राष्ट्र बने, किन्तु भिन्न-भिन्न जातियो में इस प्रकार 
भेद बढने से इस उद्देश्य का सफल होना असंभव हैं। इस प्रकार के भेदयुक्त 
चुनाव से न केवल प्रजा को हानि पहुँचेगी, अपितु ग्रवर्नमेंट के काम में बाधा 
भी पडेगी। कौसिलो में शान्ति से कार्य नहीं हो सकेगा । इसके अतिरिक्त 
जब मुसलमानों के ऊपर उनकी राजभक्ति आदि के विचार से विशेष कृपा की 
जायगी, तो आश्चर्य नही होगा कि यदि सिक्स, पारसी आदि जातियाँ भी अपने 
को विशेष कृपापात्र दिखलाने के लिए अपने दावे पेश करें | 
सालें-मटो सुधार 

सन्‌ १९०९ मे ब्रिटिश पालियामेंट ने इडियन कौंसिल एक्ट पास किया 
और सरकार मे इसके अधीन रेगूलेशन (नियम) पास किये । सुधारों की यह 
योजना मालें-मिंटो-सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस व्यवस्था में केन्द्रीय 
और ध्रान्तीय लेजिस्लेंटिव कौसिलो में गैर-सरकारी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 
बढा दी गयी, और कौसिलो के अधिकार भी विस्तृत कर दिये गये । 


कौंसिलो को बिलो पर विचार करके अधिनियम पास करने, तथा वजट 
पर भाषण करते हुए सरकार की नीति-रीति की समीक्षा करने के भतिरिक्त, 
आयव्ययक की मदो और करो पर तथा सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों पर प्रस्ताव 
पास करने के भी अधिकार दे दिये गये । सार्वजनिक हित में प्रइन पूछने के साथ 
साथ एक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदनकर्ता को मिल गया। पर 
सार्वजनिक हित की रक्षा के नाम पर किसी प्रदन को पूछने, और किसी 
प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत देने से इनकार किया जा सकता था । 


केपतद्र की कोंसिल में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, पर बर्मा और 
पंजाब को छोड़कर अन्य सब प्रान्तो को कौंसिलो में निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या सरकारी सदस्यो से अधिक कर दी गयी । पर बंगाल को छोडकर भन्य 
सब प्रान्तो में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यो का बहुमत बना रहा। इंस्त त्तरह 
प्रान्तीय कौंसिलो में शक्ति-सन्तुलन सरकार द्वारा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों 
के हाथ में रहा । बंगाल को कौंसिल में शक्ति-सन्तुलन मनोनीत गैर-सरकारी 


१, वही। 
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सदस्यों के साथ साथ निर्वाचित यूरोपियन सदस्यो के हाथ में था। मनोनीत गैर- 
सरकारी सदस्य सदा से सरकार के इणारे पर काम करते थे, यूरोपियन सदस्यो 
से भी सरकार की नीति-रीति के समर्थन की ही आशा की जा सकती थी । 


सिर्वाचित स्थानों में से भधिकाश को साम्प्रदायिक तथा आ्थिक हितों के 
आधार पर बाँद दिया गया। मुसलमानों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पृथक 
प्रतिनिधित्व दे दिया गया, और उन्हें सामान्य स्थानों में भी चुनाव लडने का 
अधिकार दे दिया गया। व्यापारियों और जमीदारों को भी सामान्य चुनाव 
क्षेत्रों से चुनाव लडने की इजाजत देते हुए वर्गहितों के आधार पर पृथक्‌ प्रतिनि- 
घित्व की भी व्यवस्था कर दी गयी । सामाच्य क्षेत्रों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव 
पद्धति बनाये रखी गयी, अर्थात्‌ प्रान्तीय कौसिल के सामान्य स्थानों का चुनाव 
जिला वोर्डो और म्युनिसपेलटियों के गर-सरकारी सदस्यो द्वारा, तथा केन्द्रीय 
कौंसिल के सामान्य स्थानों का चुनाव प्रान्तीय कौंसिल के गर-सरकारी सदस्यों 
द्वारा किया जाना चालू रहा । 


नयी व्यवस्था में भी मतदान और सदस्यता के अधिकार पुरुषो तक सीमित 
थे। स्त्रियाँन वोट दे सकती थी, न कौंसिल का सदस्थ बन सकती थी । 
मताधिकार किसी व्यापक्र सिद्धान्त पर आधारित नहीं था। विभिन्न प्रान्तो 
तथा विभिन्न सम्प्रदायो के लिए मताधिकार की छा्तें भिन्न थी। जबकि मुसल- 
मानो को जहाँ वे अल्प-संख्यक थे प्रत्यक्ष निर्वाचन हारा अपनी जनसख्या के 
अनुपात से अधिक सख्या में कौसिलो का सदस्य चुनने का अधिकार था, वहाँ 
यह अधिकार पंजाब में हिन्दुओ को जहाँ वे अल्पसख्यक थे नही दिया गया 
था। इसी तरह मालगुजारी के चुनाव क्षेत्रो में हिन्दू और मुसलमान मत्तदाताओ 
की निर्धारित योग्यताओ में बहुत अन्तर था। उम्मीदवारी के लिए जो छाते 
लगायी गयी थी उनमें यह भो था कि (१) कोई वह व्यक्ति चुनाव के लिए खडा 
नहीं हो सकेगा जो सरकारी नौकरी से वरखास्त कर दिया गया हो, (२) जो 
वकालत करने से वचित कर दिया गया हो, (३) जिसे किसी फौजदारी अदालत 
ने किसी ऐसे अभियोग मे कैद की सजा दी हो जिसमे छ. महीने से अधिक 
का दण्ड या कालापानी की सजा दी जा सकती है, (४) जिसके सम्बन्ध में 
प्रात्तीय सरकार ने घोषित कर दिया हो कि उसकी ख्याति और पर्वांचरण ऐसे 
है कि उसका निर्वाचन सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। ये चारो निर्योग्यताएँ 
किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा हठायी भी जा सकती थी । 


4४ सहामना मदन भोहन मालवीय : जीवन ओर मेतृत्द 
मालवीयजी का भाषण 


दिसम्बर सन्‌ १९०९ में मालवीयजी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 
की । उन्होने अपने अध्यक्षोय भाषण में नयी सुधार व्यवस्था की कडी आलोचना 
की । उन्होने केन्द्रीय कार्यपरिषद्‌ (एक्जीक्यूटिव कौंसिल) तथा वम्बई, मद्रास 
ओर बगाल की कार्य परिषदों में भारतीय सदस्यों की मियुक्तियो का स्वागत 
किया और सरकार से माँग की कि अन्य प्रान्तो में सी कार्य परिषदें स्थापित 
की जायें भर भारतीयों को उनका सदस्य नियुक्त किया जाय ।” उन्होने इसे 
उन प्रान्तो की जनता की उन्नति तथा स्वशासन के लिए आवश्यक बताया । 
उन्होने कहा कि विकेन्द्रीकरण कमीशन ने स्वीकार किया है कि लेफूटिनेंट-गवर्नर 
के लिए अकेले शासन का सारा बोझ बहन करना कठिन हो रहा है। कमीशन ने 
यह भी लिखा है कि प्रान्तीय शासन का सारा उत्तरदायित्व. एक व्यक्ति को सौप 
देना भी ठीक नही समझा जा सकता। कमीशन की सर्व-सम्मत सस्तुति पर अमल 
करना श्रेयस्कर है।* 


उन्होने सुधार-व्यवस्था का वर्गीय विश्लेषण करते हुए बताया कि उसमें 
मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग के साथ, जिसने राजनीतिक सुधारों के लिए सबसे 
अधिक प्रयत्व किया है, न्याय नहीं किया गया है। उतकी' उपेक्षा करते हुए 
जमीदारो को अधिक प्रतिनिधित्व देना सर्वथा अनुचित है। उन्होने कहा कि 
शघन या आय का अधिकार निमश्चित रूप से यह नहीं बतलाता कि भतुष्य 
योग्य है और आचरण की परीक्षा तो इससे बिलकुन्न ही नही हो सकती । यह 
स्वयं किसी मनुष्य में उसके साथियो का विश्वास पैदा नहीं करता । ? इस 
व्यवस्था के कारण तो, उन्होने कहा “मिस्टर दादा भाई नौरोजी और मिध्टर 
गोखले जैसे नि स्वार्थ देशभक्त” भी प्रान्तीय कौसिल के सदस्य नहीं हो 
सकते ।४* मालवीयजी ने प्राचीन विधिकर्ता मनु का एक श्लोक उद्धृत करते हुए 
कहा कि इस चिर सम्मानित शिक्षा के अनुसार विद्या सबसे ऊँची योग्यता है और 
धन का स्वामित्व सबसे नीची है। रेगूलेशन्स ने इस क्रम को बदल ही नही 
डाला है, वरन्‌ विद्या को योग्यता की श्रेणी से निकाल दिया है ।* 


मुसलमानों के लिए की गयी व्यवस्था की आलोचना करते हुए मालवीयजी 
ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए किसी मात्रा में प्रतिनिधित्व की गारंटी देने 


१. रिपोर्ट, दवेंटीफोर्थ इन्डियन नेशनल कान स, १९०९, पृ० २४-२५ । 
२ वही, पृ० २५। 8३, वही, पृ० २८ । 
४. वही, पृ० २९ । ५. वहीं, पृ० २९। 


दमन, विघटन, सुधार ६५ 


को तैयार थे, और इस व्यवस्था के लिए भी तैयार थे कि यदि सर्वसाधारण चुनाव 
द्वारा किसी कारण से निश्चित संख्या में उनका चुनाव न हो पाये, तो विशेष मुस्लिम 
चुनाव क्षेत्रों द्वारा इस कमी को पूरा कर लिया जाय । पर रेगूलेशन्स ने मुसलमानों 
को पृथक साम्प्रदायिक क्षेत्रो द्वारा अपनी आबादी के अनुपात से अधिक सीटें ही 
प्रदान नही की है, वल्कि उन्हे सर्वसलाधारण चुनाव द्वारा भी सीटें प्राप्त करने 
की इजाजत दे दी है। इस प्रकार से मुसलमानों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व देना 
न्यायसंगत और उचित नहो है ।" उन्होने पूछा कि जब अल्पसंख्यक मुसलमानों 
के लिए पृथक्‌ निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना उचित समझा 
गया, तब क्या कारण है कि पजाब तथा (पूर्वी बंगाल और आसाम!” के अल्पसंख्यक 
हिन्दुओं के लिए इस प़कार की व्यवस्था नही की गयी ?* 


उन्होने यह भी पूछा कि जब सरकार ने मुसलमानों को सीधा प्रतिनिधित्व 
देना निश्चित किया, तब इतर जातियो को भी उतना ही न्याय्रपूर्ण और उदार 
प्रतिनिधित्व क्यो नहीं दिया गया ?* उन्होने कहा कि थे चाहते है कि सबके 
लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाय और उन सबको जो आय-कर 
देते है, वोट देने का अधिकार दिया जाय । 


“सम्प्रदाय और सम्पत्ति पर आधारित निर्वाचन पद्धति का विरोध", उन्होने 
कहा, “कार्ग्रंस इसलिए नही करती कि वह चाहती है कि मुसलमान और भूमि- 
पति प्रतिनिधित्व प्राप्त नही कर सकें। बल्कि उसका विचार है कि कि 
विधान कौसिलो को ऐसे प्रदनो पर विचार करना होगा जो सभी वर्गों, और मतो 
के लिए समान हित के है, इसलिए उनके प्रतिनिधियो को सभी वर्गों, जातियो 
की सम्मिलित राय से निर्वाचित होना चाहिए। उनके प्रति देशवासियों के 
विदवास का आधार उनमे लगन के साथ जनता के हितो की रक्षा और उन्नति 
करने की योग्यता, बुद्धिनत्ता और आचरण होगा, न कि उनका किसी विद्येप 
धर्म से सम्बन्ध या कई एकड भूमि का उत्तराधिकारी होना ।”" 


चुनाव सम्बन्धी नियमो की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने अयोग्यता 
सम्बन्धी धाराओं की कडी आलोचना की। उन्होने कहा कि कई प्रान्तो में 
सर्वसाधारण सीटो से प्रान्तीय कौसिल बनने के लिए किसी स्थुनिसिपल बोर्ड 
(नगरपालिका) था जिला बोर्ड का सदस्य होना जरूरी करार दिया गया है, 
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इस व्यवस्था के कारण बहुत से योग्य व्यक्ति कौंसिल के सदस्य बनने से वचित 
हो गये है, भौर बहुत से स्थानों पर उन्हें जिला बोर्डों और म्युनिसिपल वोडों 
का मनोनीत सदस्य बनना पडा है। उन्होने कहा कि इसी तरह वे सब लोग, 
जो किसी कारण से सजा पाये है या सरकारी नौकरी से बर्खास्त क्ये गये हैं, 
कौसिल की सदस्यता से वंचित कर दिये गये है। यह व्यवस्था भी, उन्होने 
कहा, सर्वथा अनुचित है । नैतिक अधोगति का अपराध ही इस अयोग्यता का 
मूलाधार होना चाहिए था। उन्होने कहा कि विभिन्न वर्गों और सम्प्रदायो 
के नागरिकों के लिए वोट देने की विभिन्न योग्यताओ की व्यवस्था भी न्‍्यायोचित 
नही समझी जा सकती । उन्होने कहा कि किसी व्यक्ति को सदस्यता के अयोग्य 
घोषित करने का जो अधिकार प्रान्तीय गवर्नरो और लेफूटिनेंट गवर्नरो को दिया 
गया है वह तो सर्वथा अनुचित और अन्याय है । इस प्रकार की व्यवस्था से लाभ 
उठाकर वम्बई प्रान्त के गवर्नर ने श्री एन सी. केलकर जैसे सम्मानित व्यक्ति 
को प्रान्तीय कौसिल की सदस्यता से वचित कर दिया था, और यदि यह व्यवस्था 
बनी रही तो भविष्य में भी इसका इसी प्रकार दुरुपयोग हो सकता है। ' 


मालवीयजी ने कहा कि प्रान्तीय कौसिलो में गैर-सरकारी सदस्यो का बहुमत 
तो शून्य में परिणत कर दिया गया है ।/* गैर-सरकारी' मनोनीत सदस्य तो 
सदा सरकार का साथ देते है । युक्त प्रान्त के लेफटिनेंट-गवर्नर सर जान हेवट 
ने जिन छः सज्जनों को मनोनीत किया है उनमें तीन नवाब रामपुर, राजा साहब 
टेहरी और महाराजा बनारस है। वे ब्रिटिश भारत की समस्याएँ कब अध्ययन 
करते है, और यदि उन्होने किसी मामले में कोई राय बना भी ली हो, तो 
भी वे उसे उस समय तक व्यक्त नही कर सकते जब तक वह सरकार की राय 
से मेल न खाती हो । ' ब्रिटिश सरकार की किसी प्रजा को इन लोगो के 
भामलो के प्रबन्ध में बोलने का कोई अधिकार नही है। तब इन चीपफ्स को 
ब्रिटिश भारतीय सरकार की प्रजा की भलाई और बुराई से सम्बन्धित विधेयक 
के विचार-विमर्श या दूसरे विवाद में राग्र देने का अधिकार देना किस तरह 
न्‍्यायसगत है ?”४* इस प्रकार की व्यवस्था ने प्रान्तीय कौसिलो को सलाहकार 
कौंसिलो के सदृश बना दिया है ।" उन्होने कहा कि मुसलमानों और जमीदारो 
के अत्यधिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षित वर्गों के सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
ने शिक्षितों की इस माँग को कि अपने देश के शासन में जनता के निर्वाचित 
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सदस्यो को प्रभावकारी अधिकार प्राप्त हो, निरर्थक बना दिया है । योजना के 
अन्दर बनाये गये रेगूलेशन्स, मालवीय जी ने कहा, योजना की भावना के बहुत 
हद तक विपरीत है । “वे अनुदार और किसी अंश में प्रतिगामी है ।* शिक्षित 
समाज बहुत क्षुब्ध है, और उसका संशोधन नितान्त आवश्यक है । वाइसराय ने 
अपने एक भाषण में कहा कि वे अनुभव के आलोक में संशोधित कर दिये जायेंगे । 
पर बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के भी उनकी बहुत सी बुराइयाँ दृर की 
जा सकती हैं । तब व्यापक असस्तोप दूर करने के लिए, तथा जनता धौर सरकार 
में सद्भावना को बढाने के लिए क्या यह अच्छा नही होगा कि शीघ्र ही इस बात 
की घोषणा की जाय कि रेगूलेशन्स के विरुद्ध आपत्तियों पर विचार किया 
जायगा ।* 


मालवीयजो ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अराजकता के क्रियाकलापो की 
निन्‍्दा करते हुए कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक ह॒त्याओ से “देश को कभी 
कोई लाभ नही हुआ है ।” बरन्‌ वे “बहुत हानि” पहुँचा रही है। शास्त्रों ने 
इनकी निन्‍्दा की हैं और वे हमारी श्रेष्ठ परम्पराओ के विरुद्ध है ।*ं नवयुवकों 
को कुमार्ग से बचाने का प्रयत्व होना हो चाहिए । पर उसके लिए व्यापक असन्तोष 
को दूर करना भी जरूरी है। 


उन्होने बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए माँग की कि बंगला भाषा- 
भाषी क्षेत्रों का एक प्रान्त में एकोकरण किया जाय, और उनके साथ न्याय करके 
जनता के क्षोभ और असन्तोष को शानन्‍्त किया जाय ।* 


उन्होने सन्‌ १८१८ के अधिनियम न० ३ को “विधिविहीन संहिता/!६ 
बताते हुए उसके अन्दर लाला लाजपतराय तथा सरदार अजीत सिंह के निर्वासन 
की निन्‍्दा को । उन्होने कहा कि उन लोगो को, जो ज्ञान्तिमय और गौरवपूर्ण 
जीवन बिता रहे हो, उनके पीठ पीछे लगाये आरोपो को सुनने और उत्तर देने 
का अवसर दिये विना रेगुलेशन के अन्दर दूसरे प्रदेशों में निर्वासित कर देने 
और जेल में बन्द करने की प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार के लिए प्रशंसनीय नही 
है, भौर उसे यथासम्भव शीघ्रता से बन्द कर देना चाहिए ॥* 
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श्द्ध सहामना सदन सोहन मालवीय : जीवन औौर नेतृत्व 
गरीबी 

मालवीयजी ने बढती हुईं गरीबी और महँगाई की ओर सरकार का ध्यान 
गराकृष्ट करते हुए उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करने की माँग की । उन्होने 
कहा कि कुछ लोग पहले से अधिक समृद्ध जरूर हो गये है, पर अधिकाश 
जनता अब भी "भुखमरी के छोर पर दुःखमय जीवन” व्यतीत कर रही है 
और इस दयनीय दशा के कारण प्लेग, ज्वर आदि का शिकार हो रही है, 
बढ़ती हुईं महंगाई के कारण जनता की कठिनाइयाँ और भी बढ गयी है । 
सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता के स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, तथा राष्ट्र की 
समृद्धि की वृद्धि के लिए समुचित प्रयत्न करे ।* 


शिक्षा 


उन्होने शिक्षा की व्यवस्था की त्रुटियो की ओर भी सरकार का ध्यान 
आक्ष्ट किया । उन्होने कहा कि अधिकाश जनता अब भी अशिक्षित है, और 
उसका भज्ञान उन्नति में बाधक है। सरकार ने वायदा किया था कि प्रारम्भिक 
शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी, पर अभी तक इस वायदे को पूरा नही किया 
गया है । जबकि इंगलिस्तान में सन्‌ १८७० में ही प्रारम्भिक शिक्षा नि शुल्क 
और अनिवार्य बना दी गयी है, हिन्दुस्तान किस कारण से इस व्यवस्था के लाभ 
से वचित रखा जा रहा है ? उन्होने औद्योगिक और शिल्प शास्त्र सम्बन्धी 
शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय बुद्धि 
और पराक्रम मे किसी से कम नही है, पर शिल्प ज्ञान की कमी के कारण वे 
विदेशी औद्योगिको का मुकाबला नही कर पाते है ।* 


प्रशासनिक सुधार 


मालवीयजी ने जनता की दशा को सुधारने के लिए प्रशासनिक और सैनिक 
व्यय को कम करने पर, तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया । उन्होने 
कहा कि देश की दशा तब तक नही सुधर सकती जब तक राजस्व का एक 
बहुत बडा भाग जनता के हित से सम्बन्धित कामो में प्रान्तीय सरकार हारा 
नही लगाया जाता । उन्होने माँग की कि चूँकि भारत में इतनी बडी सेना भारत 
की रक्षा के अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य प्रयोजनो के लिए भी रखी 
गयी है, इसलिए उसके व्यय का कुछ भाग ब्रिटेन के राजकोष को भी वहन 
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करना चाहिए ।" उन्होने सेना के भारतीयकरण को नितानत आवश्यक वताते 
हुए सेना के ऊँचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने का अनुरोध किया । 
उन्होने कहा कि इस प्रक्रिया से “सम्राद की महत्त्वपूर्ण प्रजा की स्वाभाविक 
और बुद्धिसंगत आकाक्षाओं को सन्तुष्ट करने का दरवाजा खुलेगा । * 


दक्षिण अफ्रीका 


भमालवीयजी ने दक्षिण अफ्रोका में रहनेवाले भारतीयों की दयनीय दश्षा 
पर क्षोभ प्रकट करते हुए उनके प्रति वहाँ की सरकार भौर गोरी जनता के 
“अन्यायपूर्ण, क्रूर औौर निन्‍दनीय”* व्यवहार की भर्त्सना की । उन्होने कहा 
कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को जी अपमान और कष्ट सहन करने पड रहे 
है, उन्होने सारे देश में, हर वर्ग के लोगो में, “रोष और शोक की गहरी भावनाएँ 
उत्तेजित की है?“ | जिस “निर्भीक साहस और अनन्य दृढता” से गाधीजी 
भौर उनके घाथी भारत की प्रतिष्ठा के लिए सघर्ष कर रहे है, वह अवद्य ही 
बहुत प्रशंसनीय है | हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हम ब्रिधिश सरकार 
से माग करते है कि भारतीय आप्रवासियों के साथ मानुषिक व्यवहार करने के 
लिए वह दक्षिण अफ्रीका की सरकार को वाघ्य करें ।* उन्होने भारत सरकार 
से माग की कि जब तक दक्षिण अफ्रीका के गोरे औपनिवेशिक भारतीयों फो 
समान नागरिक मानने को तैयार न हो, तब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए 
भारतीय श्रमिकों की भरती बन्द कर दी जाय ।४ 


कांग्रेस 

मालवीयजी ने काफी विस्तार के साथ कांग्रेस के उद्देश्यों का विश्लेषण 
करते हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने को अपील को। 
उन्होने कहा “एकता में ही आशा और देश का सुखद भविष्य निहित हैं ।”* 
जहा बहुत से लोग इकट्ठ होते है, वहा कार्यकर्ताओं में बहुधा मतभेद हो जाता 
है, पर उसकी “उपेक्षा' करते हुए सब सच्चे और उत्साही देशभक्तो को 
सर्वमान्‍्य उपायो द्वारा सार्वजनिक लक्ष्यो की सिद्धि के सामूहिक प्रयत्नो में 
मिलकर काम करना चाहिए |" 
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३. वही, पृ० ३७। ४. वही, पृ० ३७। 

५. वही, पृ० ३७। ६. वहीं, पृ० ३७-३८ । 
७, वही, पृ० ३८ ॥ ८... वही, पु० ४४ । 

€ वही, पु० ४४। 
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राष्ट्रीय एकता 
सालवीयजी ने समता के आधार पर संयुक्त राष्ट्रीयता के विकास पर जोर 

देते हुए कहा : “किसी हिन्दुस्तानी को, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान या पारसी 
हो, अपने को देशभक्त कहाने का गौरव प्राप्त नही होगा, जो एक क्षण के लिए 
भी चाहता हैं कि उसका कोई देशवासी, चाहे वह किसी प्रजाति या घ॒र्मं का हो, 
उसके विश्वास के लोगो के शासन में हो या कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय 
या समुदायों पर श्रेष्ठता प्राप्त करे । देशभक्ति की माग है कि हम अपने सब देश- 
भाश्यो का समान रूप से हित चाहें |”? उन्होने कहा कि वेद व्यासजी ने 
सब घामिक और देशभक्त कार्यकर्ताओं के लिए श्रेष्ठ आदर्श एक प्रार्थना 
के रूप मे प्रस्तुत किया है । वेद व्यासजी कहते है :-- 

“सर्वे च सुखिन. सन्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया । 

सर्वे भद्राणि पद्यन्तु या कश्चिदु दु.खभाग भवेतू ॥ 


अर्थात्‌ सब सुखी हो, सब दुूसरो के लिए सुख का स्रोत बनें, सवका कल्याण हो, 
किसी को कोई दुःख न हो ।* 


उन्होने मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे 
पार्थक्य की नीति को त्याग कर देशभक्ति के उच्च आदर्श को अपनायें, जिसके 
हारा हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई भाई-भाई की तरह कन्धा मिलाकर 
सबके साथ सबके समान हित के लिए काम करें।ऐ 

उन्होने मुसलमानों को विश्वास दिलाया कि काग्नेस सव के साथ न्याय 
चाहती है, और यदि किसी हिन्दू को मुसलमान पर तरजीह दी जाती है इसलिए 
नही कि वह वढिया योग्यता रखता है बल्कि इसलिए कि वह हिन्दू है, तव यह 
मुसलमानों की शिकायत का न्‍्याय-सगत आधार है, और मुसलमान ही नही 
वल्कि सब जातियाँ काग्रंस के सिद्धान्तो से हंटे बिना इसका विरोध करने की 
हकदार है ।* 

उन्होने यह भी स्वीकार किया कि सरकार की पक्षपात की नीति से, तथा 
मुसलमानों की पार्थक्य की नीति से हिन्दुओ की कुछ हानि हुई है, और वे सरकार 
के पक्षपात का विरोध करने का हक रखते है । पर उन्होने आशा व्यक्त की 
कि हिन्दू पार्थक्य की नीति को नही अपनायेंगे, अपने आदशशों से विमुख नही 

! , पृ० '४४॥ २. वही, पु० ४४ | 
हे 2 ४४। ४. वही, पृ० ४४ । 
५. वही, पृ० ४५॥ 
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होगे, वे ऐक्य के लिए प्रयत्न करते रहेगे, संकीर्ण साम्प्रदायिक ईर्ष्या के बजाय 
न्याय की दृष्टि से पक्षपात का विरोध करेंगे। उन्होने कहा कि वे आाशा करते 
है कि देश के कुछ भागो में जो अल्पकालिक असुविधा (हानि) हिन्दू भाइयों 
को हो रही हैं, वह उन्हें कर्तव्य, समझदारी और सम्मान के उस पथ से 
जिसे काग्रेस ने सब देशभक्त हिन्दुस्तानियो के लिए अनुसरण करने को प्रस्तुत 
किया है, विचलित होने को प्रेरित नही करेगी ।" 


उन्होने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ''पक्षपात-पूर्ण व्यवहार तथा 
वूमरी सब अडचनें जो भारत के विभिन्न सम्प्रदायो को अलग कर रही है, धीरे 
धीरे, पर स्थिर गति से दूर होगी तथा ईइवर के निर्देशन में हिन्दुओ, मुसलमानों, 
पारसियो और ईसाइयो में देशभक्ति और बन्धुत्व की भावनाओं की वृद्धि होती 
जायगी, और वह दिन आयेगा जब ये भावनाएं सब सम्प्रदायो के लोगो को एक 
बडे और सयुक्त राष्ट्र में एक करते हुए एक शान्त और महान्‌ नदी की' तरह 


बहेंगी ॥7* 


काग्रेस अधिवेशन के अन्त में घन्यवाद के वोट का उत्तर देते हुए उन्होने 
सरकार से फिर अपील की कि वह और उसके कर्मचारी भारतोयी के उद्देश्यो 
और अभिलाषाओ के प्रति विरोध की भावना का परित्याग करें और उन्हें 
उनकी पूर्ति मे समुचित सहायता प्रदान करें । उन्होने इस अवसर पर सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया कि वे संवैधानिक आन्दोलन को और तेज 
करके उसके द्वारा राष्ट्रीय माँगो के पक्ष में विवेकशील और सबल जनसत 
तैयार करें, तथा सरकार की सहायता पर ही निर्भर न रहकर अपने स्वतन्त्र 
प्रथत्तो द्वारा देश की दशा सुधारने का प्रयत्न करें।* उन्होने कहा कि 
स्वदेशी का प्रचार, शिक्षा का प्रसार, नगरो और गाँवो की सफाई, देशज उद्योगो 
का विकास जादि बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे हम स्वयं देश को बहुत भागे बढा 
सकते है ।* उनकी घारणा थी कि “यदि हम अपनी देशभक्ति को कुछ अधिक 
सक्रिय कर लें और देश की सेवा में अधिक निष्ठा से जुट जायें, तो हम अपने 
देश को अधिक समृद्धिशाली बना सकते हैं, * हमारे प्रयत्तो द्वारा हमारा देश 
समुन्नत राष्ट्री मे समान और सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होने 
कहा : “हमारे धर्म हमें बताते हू कि मनुष्यो की सेवा द्वारा ही ईद्वर की सेवा 

१. वही, पृ० ४५। २. वही, पृ० ४६॥ 


३, वहीं, पृ० १९९॥ ४. वही, पु० १९९। 
५. वही, पृ० १२९ ।॥ का 
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सर्वोत्तम है”, और आशा व्यक्त को कि इसका ध्यान रखते हुए हम निष्ठा के 
साथ जनता को सेवा में तथा देश्योन्नति के कार्यो में जुट जायेंगे ।* 

उन्होने इस अवसर पर यह स्वीकार करते हुए कि विद्याथियो को राजनीति 
में सक्रिय भाग नही लेना चाहिए, शिक्षा विभाग की उन भाज्ञाओ और विज्ञप्तियो 
की भर्त्सना की जो विद्याथियों को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भाषण सुनने के 
लिए सार्वजनिक सभाओ में जाने पर भी रोक लगाती थी। मालवीयजी ने 
कहा कि राजनीति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नेताओं का भाषण 
सुनना अवश्य ही लाभप्रद है। नवयुवकों में देशभक्ति का संचार नितान्त 
आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि उस शिक्षा का क्‍या लाभ जो विद्याथियों में 
देश-भक्ति भी संचरित न कर सके ? 


अन्त में उन्होने स्वागत समिति तथा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को 
धन्यवाद देते हुए भधिवेशन समाप्त किया । 
छांग्रेस से प्रस्ताव 

दूसरे दिन श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने विषय समिति की ओर से कौसिलो 
की तयी व्यवस्था के सम्बन्ध में खुले अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया। इसमें 
काग्रंस ने इस देश की जनता के लिए उदार सर्वधानिक सुधारों के सम्बन्ध सें 
लार्ड मार्ले और लार्ड मिंठो के प्रयत्नो,के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते 
हुए दु.,ख के साथ रेगुलेशन्स को नापसन्द किया। प्रस्ताव में कहा गया कि 
रेगुलेशन्स मे लार्ड मार्ले की गतवर्ष की विज्ञप्ति की उदारभावना का अभाव 
हैं। धर्म पर आधारित निर्वाचन पद्धति की विशेष रूप से मिन्‍दा की गयी। 
प्रस्ताव मे यह भी कहा गया कि तीचे लिखे पाँच कारणों से नग्रे नियमों और 
रेगुलेशन्स ने देश में व्यापक असन्तोष पैदा कर दिया है-- 

१, एक विशिष्ट धर्म के अनुयायियो को प्रतिनिधित्व में अत्यधिक और 
अनुचित रूप से गुरुतर भाग दिया जाना । 

२, निर्वाचन पद्धति, मताधिकार और उस्मीदवारो की योग्यता के सम्बन्ध 
में सरकार द्वारा मुसलमान और गैर-मुसलमान प्रजाओ में अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण 
अनुचित भेद करना । | 

३. कौंसिलो के उम्मीदवारों पर व्यापक, मतमानी, अनुचित अगोग्यत्तानी 


भौर प्रतिबन्धी को लगाना । 
४. शिक्षित वर्गों पर व्यापक रूप से अविश्वास करना । 


१. वही, पृ० १२८। 
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५, प्रान्तीय कौंसिलो में गैर-सरकारी सदस्यों के लिए प्रभाव-हीन तथा 
वास्तविकता-विहीन बहुमत की व्यवस्था करना । 

इस प्रस्ताव को भ्रस्तुत करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने मालवीयजी की तरह 
रेगुलेशन्स की कडी आलोचना और निन्‍्दा की। उन्होने कहा कि नियमों 
और रेगुलेशल्स ने राजनीतिक सुधारो की योजना को बरवाद कर दिया है। 
उन्होने कहा कि उनकी राय में इसका उत्तरदायित्व नौकरशाही पर है, जिसने 
हम (शिक्षित वर्ग) से, जिन्होंने राजनीतिक सुधारो के लिए प्रयत्न किया था, 
बदला लिया है। उन्होने कहा कि गैर-सरकारी सदस्यो का वहुमत तो केवल 
आमक' है, क्योकि गैर-सरकारी मनोनीत सदस्य तो सदा सरकार के पक्ष में 
ही राय देते है । उन्होने बहुत क्षोम से कहा कि उम्मीदवारी की अयोग्यताओो 
ने तो बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कौंसिल की सदस्यता से वचित कर दिया 
हैं। पर उन्होने अन्त में कहा कि इस निराशा के मध्य मे भी हमें अपने 
राष्ट्रीत्यान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने स्वधानिक और न्याय-संगत 
उपायो की निर्णायक विजय पर अत्यन्त अटल विश्वास बनाये रखना चाहिए। 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । 

काग्र स ने अपने इस अधिवेशन में श्री सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा को गवर्भर- 
जनरल की कार्यपरिषद्‌ का, तथा मिस्टर अमीर अली को प्रिवी कौसिल का 
सदस्य नियुक्त किये जाने पर सम्राट की सरकार को धन्यवाद दिया। उसने 
माँग की कि मध्य प्रदेश और वरार में भी प्रान्तीय विधान कौंसिलें स्थापित 
की जायें, तथा संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बर्मा तथा पूर्वी बमाल और आसाम में 
प्रान्तीय कार्यपरिषदें गठित की जायें ॥ 

पंजाब से संबंधित रेगुलेशनो की आलोचना करते हुए काग्रेस ने कहा कि 
ये सन्तोषजनक नही है, क्योकि इनमें (१) फौंसिल के सदस्यों की संख्या बहुत 
ही अपर्याप्त है, (२) निर्वाचित सदस्यो की संख्या तो और भी कम है, (३) 
अल्प-संख्यक मुसलमानों की संरक्षा का सिद्धान्त जो दूसरे प्रान्तो में लागू किया है, 
यहाँ गैर-मुसलमानों के लिए लागू नही किया गया है, और (४) केन्द्रीय कौसिल 
में पंजाब के गैर-मुसलमानो का चुनाव सभव नही है । 

काग्रेस ने इस अधिवेशन में घंगरभंग के विरुद्ध तथा स्वदेशी के पक्ष मे 
प्रस्ताव पास किये, औौर माँग की कि पंजाब की भूमि-व्यवस्था की जाँच के लिए 
एक कमेटी नियुक्त की जाय। उसने यह भी भांग की कि निष्कासन सम्बन्धी 


पुराने रेगुलेशन रद्द किये जायें, निष्कासितों को छोडा जाये तथा न्यायपालिका 
को शासतपालिका से अलग किया जाय । 
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उसने यह भी माँग की कि महँगाई के कारणों पर जाँच के लिए एक 
कमीशन नियुक्त किया जाय, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाय, 
उत्तर पश्चिमी प्रान्त की जनता की शिकायतों की जाँच के लिए कमेंटी नियुक्त 
की जाय । काग्रेस की यह भी माँग थी कि इस देश में उच्चस्तरीय सैनिक 
कालेज खोले जाये, सिविल सविस की प्रतियोगिता परीक्षाएँ भारत में भी हो, और 
ऊँचे सैनिक और असैनिक पदो पर भारतीय नियुक्त किये जायें । दक्षिण अफ्रीका 
में भारतीय प्रवासियों के आन्दोलन के पक्ष में भी एक प्रस्ताव पास किया गया । 


भालवीयजी की सदृभावना 


फूट, कदुता और सघर्प की त्थिति में भी क्रान्तिकारियो और उम्रवादियो 
के प्रति मालवीयजी की कितनी सदुभावना थी, इस बात का पता नीचे लिखे 
उदाहरणो से लगाया जा सकता है । 

केलकर साहिब ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब सन्‌ १९०८ में वे 
लोकमान्य तिलक के आदेश पर युक्त प्रान् के राजनीतिक सम्मेलन की गति- 
विधि देखने गये, तव उनका मिशन स्पष्ट शब्दो में एक राजनीतिक विरोधी का 
था, क्योकि पंडित जी' (मालवीय जी) नरमदलीय नेताओ में गिने जाते थे,, 
और वे अपना सारा प्रभाव तिलक के विरुद्ध अपने मित्र माननीय गोखले के पक्ष 
में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्होने मेरे साथ अपार सौजन्य का व्यवहार 
किया, यद्यपि वे चाहते तो मुझे निकाल सकते थे ।'* 

जब सन्‌ १९०९ में कतिपय क्रान्तिकारियो की भर्त्सना के लिए प्रान्तीय 
सरकार ने एक सभा आयोजित की, और मालवीयजी आतंक के विरुद्ध 
बोलने को आभन्त्रित किये गये, तब उन्होने अधिकारियों के सभावित रोष की 
उपेक्षा करते हुए स्पष्ट कह दिया कि वे उत्त समय तक क्रान्तिकारियों के विरुद्ध 
कुछ कहने को तैयार नही है, जब तक उस सभा में उन्हे सरकार की उस गतिविधि 
की आलोचना करने का मौका वे हो जिसके कारण क्रान्तिकारी भावनाएं 
प्रज्ज्वलित होती है। पभ्रान्त के गवर्नर ने उनकी कंडी आलोचना को, पर 
भालवीयजी ने इसकी कोई परवाह नही की । 
7 थ क्ेककर स| स्मरण: मालवीय कोमेमोरेशन वॉल्यूम : 

४ 5 न ट के 48 इस संस्मरण में उन्होने लिखा हैं कि 
वे इलाहावाद ध्रान्तीय राजनीतिक कास्फ्रेन्स में गये, पर प्रयाग के 
बजाय उन्हें लखनऊ लिखना चाहिए था, क्योकि प्रयाग सम्मेलन तो 


काग्नेस के सूरत अधिवेशन से पहले हुआ था। सन्‌ १५०९८ हैं 
काग्रेस के नये विधान के अनुसार प्रान्तीय सम्मेलन लखनऊ में ही 


मालवीयजी की अध्यक्षता में हुआ था ।) 


दसन, विघटन, सुधार १०५ 


इसी तरह जब सन्‌ १९०९ में प्रयाग के 'स्वराज्य नाम के उर्दू पत्र के 
आठ सम्पादक दस महीने के अन्दर राजद्रोह में फास लिये गये, तब मालवीयजी 
ने उन्हें आथिक सहायता दी, तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से उनकी वकालत 
करने को कहा और जेल में पडे हुए सम्पादको के परिवारों का पोषण किया। 
मालवीयजी के कुछ मित्रो को यह बात अच्छी नहीं लगी। तब मालवीयजी 
ने उनसे कहा “मैंने जो कुछ किया है, वह इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता दृढ़ 
करने के लिए किया है। यदि मै ऐसा न करता तो मै विचार-स्वातन्त्रय समाप्त 
करने के दोप का भागी होता । जहा तक इन नवयुवकों की सहायता की बात 
है, मैं कैसे न करता ? कया कोई पिता अपने पुत्रों को मतभेद के कारण छोडता 
है, विशेषतः उन पुत्रो को जिनकी देशभक्ति चमचमाते हुए स्वर्ण के समान 
समुज्ज्वल हो ? मैं यह पाप अपने सिर नही लेना चाहता कि द्रोणाचार्य के समान 
अभिमन्यु की हत्या के दोष का भागी बनूं ।”' 

युक्त प्रान्त के क्रान्तिकारियों को भी मालवीयजी की सद्भावना का कितना 
अहसास था, इसका अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि सन्‌ १९६२ 
में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता योगेशचन्द्र चटर्जी ने, जबकि वे राज्य सभा के सदस्य 
थे, इस पुस्तक के लेखक से क्रान्तिकारियो के प्रति मालवीयजी की सहानुभूति की 
प्रशसा करते हुए कहा था कि युक्तप्रान्त मे मालवीयजी क्रान्तिकारियों के सबसे 
बडे हमदर्द थे। इस सम्बन्ध में उन्होने जिस दूसरे व्यक्ति का नाम लिया वह 
आचार्य नरेन्द्रदेव थे। मनमाड बम केस के वीर क्रान्तिकारी मनमोहन गुप्त 
आदि ने भी क्रान्तिकारियो के प्रति मालवीयजी की सहानुभूति के लिए क्ृतज्ञता 
प्रकट की है।* 

इस सबसे यह स्पष्ट है कि यद्यपि मालवीयजी क्रान्तिकारियों के क्रिया- 
कलापो को ठीक नही समझते थे, तथापि वे उनको देशभक्ति और आत्म-वलिदान 
की भावना की क्र करते थे, और उनसे मतभेद रखते हुए भी उनके और उनके 
परिवारों को उनके कष्टो में सहायता करना अपना कर्तव्य समझते थे। वे 
क्रान्तिकारियो के क्रियाकलापी पर खेद प्रकट करते समय सरकार की निरंकुशता 
और जनहित के प्रति उसकी उपेक्षा की आलोचना भी जरूरी समझते थे। 
वे सरकार की नीतिरीति को ही असन्तोष और क्रान्तिकारी क्रियाकलापो का 


मूल कारण मानते थे, तथा निरंकुशता ओर दमन का त्याग शान्ति और 
सुव्यवस्था के लिए आवश्यक समझते थे । 





१. सीताराम चतुर्वेदी . महामना पंडित मदन मोहन मालवोय, खंड १, 
पृ० २३॥ 


२. मालवीयजी . जीवन झलकियाँ, पृ० ३२, ३४। 


&. प्रान्तीय कोसिल से कारये 
सत््‌ १९०३-१९१२ 


कॉसिलो को गतिविधि 


सन्‌ १९०२ में मालवीयजी दो वर्ष के लिए युक्तप्रात्त की कौसिल के सदस्य 
चुने गये । इसके बाद बराबर चुने जाने पर उन्होनें सन्‌ १९०३ से सन्‌ १९१२ 
तक वहाँ निर्वाचित सदस्य की हैसियत से काम किया । कौंसिल के अधिकार 
बहुत ही सीमित थे। प्रान्तीय सरकारो द्वारा प्रान्तीय कौसिल में बहुत ही कम 
विधेयक प्रस्तुत किये जाते थे। इसलिए सदस्यो को उन पर बहस करने के भी 
कम अवसर प्राप्त होते थे। प्रतिवर्ष वित्तीय वक्तव्य (वजठ की रूपरेखा) 
कोसिल में सरकार द्वारा पेश किया जाता था, और उस समय निर्वाचित सदस्यों 
को प्रशासन की गतित्रिधि पर अपने विचारों को व्यक्त करने का सरकार द्वारा 
काफी अवसर दिया जाता था। उसी अवसर पर मालवीयजी आदि प्रगति- 
शील सदस्य सरकार की नीतिरीति तथा क्रियाकलापो की समीक्षा करते हुए 
जनता की आवश्यकताओ, आकाक्षाओं और मागो को सरकार के सामने प्रस्तुत 
करते थे। युक्त प्रान्तीय कौसिल की कार्यवाही के विवरण से यह स्पष्ट होता 
है कि युक्त प्रान्तीय कौसिल में मालवीयजी ने ही इस अवसर का सबसे 
अधिक उपयोग किया । 


वित्तीय व्यवस्था 

सन्‌ १९०४ की वित्तीय व्यवस्था की आलोचना करते हुए मालवीयजी ने 
कहा कि वह किसी 'न्यायसंगत नियम” पर आधारित नही है और उसके द्वारा 
युक्त प्रान्त के प्रति बरते जानेवाले अन्याय का निराकरण नहीं होगा। उन्होंने 
बताया कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत बम्बई और बंगाल की सरकारो को इन 
प्रदेशो मे भजित राजस्व का ६४ और ५३ प्रतिशत प्रदात किया गया है। 
पर युक्त प्रान्त में अजित राजस्व का ४३ प्रतिशत ही इस प्रान्त की धरकार को 
दिया गया है। इसी तरह मद्रास, बम्बई और बंगाल को ५० लाख रुपये एक- 
मुद्त दिये गये है, जबकि युक्त प्रान्त को केवल ३० लाख रुपये ही दिये गये हैं । 


प्रान्ती:य कौंसिल में कार्य १०७ 


इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण अन्य प्रादेशिक सरकारो की तुलना 
में युक्त प्रान्त की सरकार की दशा अधिक गम्भीर और शोचनीय है।' 


मिसाल के तौर पर उन्होने बताया कि प्रति हजार जनसंख्या पर जबकि 
बम्बई सरकार २५३ रुपये शिक्षा पर खर्च करती है, युक्त प्रान्त की सरकार 
केवल ९१ रुपये खर्च कर पाती है, और धन की कमी के कारण उसकी 
शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ बेकार पडी रहती है । परिणाम यह है कि जबकि 
बम्बई परान्त और बंगाल में २२-२३ प्रतिशत वच्चे प्रारभ्भिक शिक्षा प्राप्त करते 
है, युक्त प्रान्त में १० प्रतिशत बच्चे हो शिक्षा प्राप्त कर पाते है ।* 


इसी तरह प्रतिवर्ष जनता की चिकित्सा पर युक्त प्रान्त में १८ लाख 
६५ हजार रुपयें खर्च होते है, पर मद्रास में, जिसकी जनसल्या युक्त प्रान्त से 
८० लाख कम है, ३४ लाख ६६ हजार रुपये खर्च किये जाते है, और बम्बई 
प्रदेश में, जिसकी जनसख्या युक्त प्रान्त की जनसख्या की तुलना में आघी से भी 
कम है, २५ लाख १५ हजार रुपये खर्च होते है।* 


इस अन्यायपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को बदलने की आवद्यकता पर जोर देते 
हुए मालवीयजी ने माँग की कि युक्त प्रान्त के साथ भी वम्बई और बगाल 
जैसा व्यवहार होना चाहिए । उन्होने यह भी माँग की कि जनता की अभिवुृद्धि 
के महत्व को ष्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को राजस्व में प्रान्तीय 
सरकारो का हिस्सा बढा देना चाहिए । उन्होने माँग की कि भूराजस्व (माल 
गुजारी) का ३।८ के बजाय आधघा हिस्सा प्रान्तीय सरकारो को दिया जाय।ऐ 
लगान में कमी 


“वुन्देलखण्ड भूमि-हस्तान्तरण विधेयक पर बोलते हुए मालवीय जी ने 
कहा कि लगान का अधिक निर्धारण तथा उसकी उगाही ही किसानों पर कर्जे के 
बोझ के मुख्य कारण है। लगान में कमी करके और उसे सुविधा-जनक समय पर 
वसूल करके ही किसानो के कष्ट दूर किये जा सकते है, हस्तान्तरण पर प्रति- 
वन्ध लगाकर उन्हे दुर नही किया जा सकता (५ 


१, दी आनरेविल पडित मदनमोहन मालवीय : लाइफ एण्ड स्पीचेज, 
सेकेण्ड एडीशन, पृ० ३२७-३३१ । 

वही, सन्‌ १९०४, पु० ३३५, सन्‌ १९०८, पु० ४७२ । 

वही, सन्‌ १९०८, पृु० ४७२। 

वही, सन्‌ १९०४, पृ० ३२४-३३ २, पृ० ४४५, पु० '४७०-४७२। 

वही, सत्‌ १९०३, पु० २८३-२८९ । 


हट 


१०८. सहामना सदन सोहन सालवीय जीवन और नेतृत्व 


मालवीय जी ने सन्‌ १९०७ में बताया कि सन्‌ १८८८ में लार्ड डफरिन के 
आदेश पर इस प्रान्त के मजदुरो और किसानो(की आ्थिक स्थिति की जो जाँच 
की गयी उससे पता चला कि उनकी दशा बहुत ही असन्तोषजनक है और वह 
पहले से भी कही खराब है “उन्होने कहा कि यह मानने का कोई ठोस कारण 
नही कि पिछले पच्चीस-तीस वर्षों मे उनकी दशा में कोई सुधार हुआ है ।"* 
किसानो की दछ्या को सुधारने के लिए लगान में कमी करने की माँग करते हुए 
उन्होने बताया कि सार्यिकी (स्टेटिस्टिक्स) के भूतपूर्व डाइरेक्टर-जनरल 
ओकोनर का सुझाव था कि किसानों पर लगान का बोझ पच्चीस-तीस प्रतिशत 
कम किया जाय ताकि वे सुविधा से अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।* मालवीय 
जी ने बताया कि सन्‌ १९०१ के अकाल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में लगान 
में कमी करने की सस्तुति करते हुए लिखा हैं: “अकाल की रोक के लिए 
कोई दूसरी वात इतनी लाभदायक नहीं हो सकती जितनी किसानो की आथिक 
दशा में सुधार, ताकि वें कठिन समय की विपत्ति को सहन करने योग्य बनाये 
जा सके, और इस सुधार मे कोई बात इतनी बाघक नही जितनी ऐसी कृषि- 
व्यवस्था जिसके अन्दर किसान अपने उद्योग का पूरा लाभ प्राप्त नही कर पाते 
और उन्हें कर्जे की स्थिति में रहना पडता है।” ३ 


मालवीय जी ने माँग को कि किसानो पर से लगान के बोझ को कम किया 
जाय । उसे पच्चीस-तीस प्रतिशत घटाया जाय, और घटाये हुए लगान के आधार 
पर लगान व्यवस्था और किसानो के अधिकारों का स्थायी बन्दोबस्त' किया जाय, 
तथा किसानो के हितो की पूरी तौर पर रक्षा करते हुए मालगुजारी का भी 
स्थायी बन्दौबस्त किया जाय ।ऐं 


उन्होने बताया कि बहुत से अंग्रेज प्रशासको और अधिकारियो ने स्थायी 
बन्दोबस्त का समर्थन किया है । उन्होने कहा कि नरम कर-निर्धारण के आधार 
पर लगान और मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त ही किसानो की समृद्धि 
का सबसे अच्छा उपाय है।'* 





वही, पृ० ३९४-२९६ । 

वही, पु० ४०००४०१, पृ० ४५५ । 
वही, सन्‌ १९०६, पृ० ३७१॥ 
वही, सन्‌ १९०८, पृ० ४५५। 
वही, सन्‌ १९०८, पृ० ४५७ । 
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मालवीयजी ने अकाल की भयानक स्थिति पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा 
कि लगान की कमी के साथ-साथ सिंचाई तथा क्षषि-शिक्षा का समुचित अवन्ध 
तथा उद्योग-धधो का विस्तार अकाल का मुकाबला करने के आवश्यक उपाय है । 


सिचाई 


मालवीयजी ने कहा कि सन्‌ १८७५ के लगभग मिस्टर चेसने ने अपनी 
पुस्तक 'इडियन पालिटी” में लिखा है कि चूंकि अनावृष्टि (सूखा) के कारण 
हिन्दुस्तान में अकाल पडते ही रहते है, इसलिए अकाल को रोकने के लिए सिंचाई 
का समुचित प्रबन्ध सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है और यदि वह सिंचाई 
द्वारा अकाल का निराकरण नहीं करती, तो “हिन्दुस्तान में अग्रंज भरे ही 
अराजकता के स्थान पर शान्ति स्थापित कर दें, समान न्याय फैला दें और अज्ञान 
दूर कर दें, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने इस देश की जनता के प्रति 
अपने सम्पूर्ण कर्तव्य का पूरी तौर पर निर्वाह किया है ।”* 


मालवीयजी को दु,.ख था कि अकाल कमीशनों द्वारा भी सिंचाई की 
सुविधाओं के विस्तार की ओर ध्यान दिलाने पर भी सरकार सिंचाई से कही 
अधिक रेलो के निर्माण पर ध्यान दे रही है। उन्होने कहा कि बडी नहरो के 
अतिरिक्त कुओ और तालाबों की आवश्यकता अकाल कमीशनो ने स्वीकार की 
है, और आशा व्यक्त की कि सन्‌ १९०१ के अकाल कमीणन की संस्तुति के 
अनुसार सरकार सिंचाई के निमित्त कुओभो और तालाबों को खोदने के लिए 
किसानो को प्रोत्साहित करेगी” और, सिंचाई सम्बन्धी उनके चिजी प्रयत्नो 
हारा पैदावार में जो वृद्धि होगी उस पर लगान नही लिया जायगा।४ 


कृषि शिक्षा 


मालवीयजी ने सरकार से अनुरोध किया कि जापान को तरह युक्त प्रान्त 
में भी कृषि शिक्षा का समुचित प्रवन्ध हो । उन्होने बताया कि जापान में ४०३ 
प्रारंभिक ऋषि स्कूल है, जिनमे प्रारम्भिक शिक्षा-प्राप्त विद्याथियो को खेती की 
प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। इसी तरह वहाँ ७३ माध्यमिक कृषि शिक्षा 
सस्थाएं है जिनमें मध्यम श्रेणी के भावी कृषको को कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक और 
व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है । मालवीयजी ने माँग की कि जापान की इन 


१ वही, सन्‌ १९०६, पृ० ३७१-३७२। 
२ वही, सन्‌ १९०८, पृ० ४५८ । 
३. वही, सन्‌ १९०६, पृ० ३७३ ॥ 
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प्रारम्भिक और भाध्यमिक कृषि संस्थाओं की तरह इस प्रान्त में भी काफी संस्या 
में कृपि शिक्षा तंस्थाए खोली जायें, और आशा व्यक्त की कि दोकियो के कृषि 
कालेज की तरह कानपुर कृपि महाविद्यालय के विद्यार्थी भी उच्च कोटि का 
अनुसन्वान करने की, तथा योग्य कृषि शिक्षक बनने की अपने में क्षमता पैदा 
करेंगे । अन्त में मालवीयजी ने कहा कि यदि जापान की तरह इस देश में भी 
“चैज्ञानिक खेती के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायगा, तो भा रतीय कृषक जापान, 
अमरीका और यूरोप के किसान की तरह वेहतर और अधिक प्रचुर फसल 


-> पे 


पैदा कर सकेंगे, और धरती की उपज बढा पायेंगे । 


ओय्ोगिक शिक्षा 


देश के औद्योगिक विकास की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान 
आकपित करते हुए मालवीयजी ने सरकार से भौद्योगिक शिक्षा के विस्तार, 
तथा भारतीय उद्योगो के संरक्षण भौर प्रोत्साहन की माँग की । उन्होने सरकार 
से अनुरोध किया कि प्रत्येक जिले में, कम से कम प्रत्येक कमिइ्नरी में, ऐसी 
माध्यमिक स्तर की भौद्योगिक शिक्षा सस्थाएं खोली जायें, जिनमें बुनाई रंगाई, 
घुलाई, वस्त्र छपाई, लोहारी, वढईगिरी, मीनाकारी भादि की शिक्षा का प्रत्रन्ध 
हो। इन सस्थाओ में फोरमेन और उनके सहायको के प्रशिक्षण का भी 
प्रबन्ध हो ।* 

उन्होने यह भी कहा कि युक्त प्रान्त जैसे बडे भूभाग में कम से कम एक 
उच्चस्तरीय औद्योगिक शिक्षा महाविद्यालय खोला जाय, जिसमें विद्याथियो को 
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री (औद्योगिक रसायन विज्ञान), मेकेनिकल (यात्रिक) 
इजीनियरी, कपडा उत्पादन और चीनी-परिष्करण की उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान 
की जाय, तथा फोरमैन और मैनेजर परिशिक्षित किये जायें। इसी तरह 
मालचीयजी की माग थी कि उन सब छोटे-बडे उद्योगों के प्रशिक्षण का समुचित 
प्रबन्ध किया जाय जो युक्त प्रान्त में चालू है या चालू किये जा सकते है।' 


भौद्योगिक घिकास 

मालवीयजी देश के आधिक उत्थान के लिए पुराने घरेलू उद्योग-धधों का 
पनरुत्यान तथा नवीन बडे-बडे उद्योगो की स्थापना, दोनो जरूरी समझते थे। 
वे मिस्टर जे० ए० हावसन के विचार से सहमत थे कि किसी देश को सारी 
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१. वही, सन्‌ १९०७, पृ० ४१९। 
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भौद्योगिक शक्ति बृहद्‌ उद्योगों में केन्द्रित नहीं की जा सकती । बहुत विकसित 
देशो में भी पुराने मझोले उद्योग बने रहते हैँ, ओर नये मझोले उद्योगो का 
विकास हीता रहता है। वे देशी उद्योगों का प्रोत्साहन और सरक्षण राज्य का 
कर्तव्य समझते थे, और युक्त प्रान्त की सरकार से उनकी माग थी कि वह अपने 
इस कर्तव्य का यथाशक्ति निर्वाह करे ।* 


मालवीयजी रूस के वित्तमंत्री, काउंठ डिविटे के इन विचारो से सहमत थे 
कि “उपभोग के क्षेत्र में राज्य जनता के लिए सस्ते और उपयुक्त माल मुहँया 
करे, और उत्पादन के क्षेत्र में वह देश की उत्पादक शक्ति का विकास करे। 
देश की आर्थिक सम्पत्ति के विकास के लिए लाभदायक स्थितियाँ पैदा करके, 
तथा इसी तरीके से धीरे-धीरे घरेलू होड प्रोत्साहित करके संरक्षण की नीति 
इस उद्देंदय की उपलब्धि के लिए प्रयत्त करती है । अपनी सीमाएँ सारे संसार 
को खोलकर स्वच्छन्द व्यापार जनता को सस्ता माल मुहैया करता है, पर राष्ट्रो 
के आथिक विकास के इतिहास में एक भी ऐसा दृष्टान्त नही, जिसमें राष्ट्र की 
उत्पादन शक्तियों का विकास इस नीति से हुआ हो । संरक्षण और मुक्त नीति 
का चयन समय की स्थिति पर निर्भर होता है। इसीलिए हम पाते है कि अपने 
ऐतिहासिक विकास के दौरान में राष्ट्रो ने अपनी व्यापारिक और ओऔद्योगिक 
पद्धतियाँ बहुधा बदली है ।” * 


भालवीयजी ने रूस के वित्तमंत्री के इस उद्धरण को देते हुए मांग की कि 
भायात॒ शुल्क द्वारा युक्त प्रान्त के चीनी के उद्योग का सरक्षण किया जाय । 
उन्होने कहा कि सन्‌ १८९९ में विदेशी चीनी पर आयात छ्ुल्क लगाते समय सर 
जेम्स वेस्टलैड ने कहा था . “हमारा दावा है कि इस देश में अपने उद्योग को 
बनाये रखने का हमें वैसा ही अधिकार है जैसा कि विदेशी राष्ट्र अपने क्षेत्रो 
में चीनी का उद्योग और गन्ने की खेती को बनाये रखने और प्रोत्साहित करने 
का दावा करते है ।/* मालवीयजी ने कहा कि यह दलील, इस समय भी चीनी 
व्यवसाय के संरक्षण के लिए उतनी ही न्यायसंगत है जितनो वह सन्‌ १८९९ 
में थी। उन्होने यह भी कहा कि प्रस्तावित आयात शुल्क उस समय तक ही 
चालू रहना चाहिए जब तक सरकार की सहायता और सहयोग से हमारा चीनी 
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का व्यवसाय इतना समुन्नत नहीं हो जाता कि वह विदेशी चीनी का खुले बाजार 
में मुकाबला कर सके |” 


जनकलल्‍्याण नीति 


मालवीयजी ने “ज्ञानता में फैंसी, निर्धभता से दवी, अस्वास्थ्यकर 
प्रतिवेश में रहनेवाली तथा रोगो से चित जनता की दयनीय दशा की ओर 
सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसको सुधारने के लिए आवदयक प्रयत्त 
करने की सरकार से प्रार्थना की । उन्होने कहा कि जनता की स्थिति में सुधार 
ही अच्छी सरकार की कसौटी है और इस कर्तव्य का समुचित निर्वाह करके ही 
भारत सरकार सम्य सरकार होने का दावा कर सकती है ।* उन्होने कहा कि 
जनोपयोगी सेवाओं पर राजकोप से जितना धन खर्च किया जा रहा है, वह 
नाकाफो है । उनका सुझाव था कि प्रशासन और फौज पर खर्चा कम करके 
जिलाबोर्डों, नगर पातिकाओ तथा अ्रान्तीय सरकारों द्वारा जनोपयोगी सेवाओ, 
विशेपत, शिक्षा ओर स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी सेवाओं, पर अधिक घन खर्च 
किया जाय, ताकि जनता सुखो आर सुरिक्षित जीवन व्यतोत कर सके । उनका 
सुझाव था कि जिला बोर्डो को लगाव का २५ प्रतिशत दिया जाय, तया राजस्व 
में प्रान्वोीय सरकारों का भाग बढा दिया जाय । 


शिक्षा 

वे बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर एलफिस्टन के इस विचार से सहमत थे कि 
'धारीबो की सुख शान्ति बहुत हृद तक शिक्षा पर निर्भर है। इसके जरिए ही वे 
विवेक और आत्म सम्मान के वे स्वभाव प्राप्त कर सकते है जिनसे सब गुण 
विकसित होते है”, और वे चाहते थे कि सरकार बडे पैमाने पर शिक्षा का 
व्यापक प्रसार करे । मालवीयजी प्रारम्भिक शिक्षा का समुचित प्रवन्ध राज्य 
का एक प्रमुख कर्तव्य समझते थे, और चाहते थे कि सरकार इस पर विशेष 
ध्यान दे। उनकी माँग थी कि प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दी जाय, तथा सेव 
बच्चों के लिए उसका प्रबन्ध किया जाय।* उनका सरकार से अनुरोध था 
कि वह ऊँचे पैमाने पर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कृषि शिक्षा, ओआद्योगिक शिक्षा, 
चिकित्सा शास्त्र को शिक्षा, तया उच्चस्तरोय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का 
प्रबन्ध करे। उनको मांग थी कि सर्वसाधारण स्कूलों में बौद्धिक शिक्षा के 





१. वही, सन्‌ १९०७, पु० ४९७-४१८। 
९. वही, सन्‌ १६०७, पृ० ३९४ | 
३. वही, सन्‌ १९०८, पृ० '४६५०४६६ । 


प्रान्तीय कौंसिल मे कार्य ११३ 


साथ-साथ हस्त कला की शिक्षा भी दी जाय। विद्याथियों के ज्ञान को 
व्यावहारिक और प्रयोगात्मक वनाया जाय । लेबोरेठरी वर्क और शापवर्क द्वारा 
उनमें प्रेक्षण (आवजरबेशन) की शक्ति पैदा की जाय। उनके ज्ञान को यथा- 
तथ्य बनाया जाय, उनमें आत्मतिर्भरता की आदत डाली जाय । उनके ज्ञान 
को जीवनोपयोगी वनाया जाय ।' वे चाहते थे कि प्रयाग के म्योर सेंट्रल 
कालेज को उच्चकोटि की शिक्षा-सस्था का स्वरूप दिया जाय, और प्रान्त में 
एक ऐसा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय, जहाँ विभिन्न विपयो के 
उच्चस्तरीय विद्वान अपने अध्यापन और अनुसन्धान द्वारा विद्याथियो को 
अनुप्राणित और प्रशिक्षित करें, और जो वास्तव में विद्वत्ता, प्रतिभा की खोज 
और विकास, वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसन्धान की तरक्की एवं व्यावसायिक स्तर 
के उन्नयन का केन्द्र बन सके ।* 


स्वास्थ्य 


मालवीयजी को दुःख था कि स्वास्थ्य-रक्षा का समुचित प्रबंध न होने के 
कारण प्रतिवर्ष हजारो बच्चे और नवयुवक, माताएँ और बहनें मौत का शिकार 
हो जाती है, और लाखो अपनो शारीरिक और बौद्धिक शक्ति का ठीक ठीक 
विकास नही कर पाते । उन्होने वहुत ही सतप्त हृदय से कहा कि जबकि ग्रेट 
ब्विटेन में प्रतिवर्ष मृत्यु संख्या १६ प्रति हजार है, वहाँ भारत में प्रतिवर्ष मृत्यु 
संख्या ३५ प्रति हजार, और युक्त प्रात में ४४ प्रति हजार है। उन्होने यह भी 
बताया कि युक्त प्रात के २५ जिलो में तो मृत्यु संख्या जन्म संख्या से भी अधिक 
है। सन्‌ १९०४ में उन्होने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में युक्त प्रान्त 
में दो लाख से अधिक व्यक्तियो की मृत्यु प्लेग से हुई है, और जबकि इस प्रान्त 
में प्रति सप्ताह दस्त हजार इस महामारी के शिकार हो रहे हैं, सारे देश से 
उनकी सख्या चालीस हजार प्रति सप्ताह है ४ 


उनका सरकार से अनुरोध था कि वह स्वास्थ्य-रक्षा के महत्त्व को स्वीकार 
करते हुए उसका समुचित प्रबन्ध करे। वे चाहते थे कि इंगलिस्तान की तरह 
यहाँ भी कानून द्वारा गन्दगी से नदियों के स्वच्छ जल की रक्षा की जाय, नगरों 
की गन्दगी को नदियों में न डाला जाय । उनके समापन का दुसरा प्रवन्ध किया 
वही, रुनू १९०७, पृू० ४२६-४२७ | 
वही, सन्‌ १९०४, पृ० ३४३ | 
वही, सन्‌ १९०७, पृ० ३९८ । 
वही, सन्‌ १९०४, प० ३५२ । 
८ 
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११४. सहासना सदन भोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


जाय 7 उनका सुझ्ञाव था कि चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा का समुचित प्रवन्‍्ध 
किया जाय । नगरों के अपवाह तंत्र (उ्रेंनेज) को ठीक किया जाय, वस्तियो की 
स्वच्छता को सुधारा जाय । उनकी घरती को सुद्क भौर रवस्थ रखा जाय | 
भस्मको हारा नगर की झाइन भस्ग कर दी जाय । सगरों के बाहर स्वस्थ स्थान 
पर भीडे ते मफान बनाये जायें, जिनमें प्येग थादि महामारी के अवसरों पर 
रोगाक्ान्त क्षेत्रों रे नगर-निवारी भेजे जा सके । 


घधजर पर घिचार 


मालवीसणे को उस बान का क्षोम था कि बजट विल्तुल तैयार कर लेने 
के बाद कौसरिल के सागने रखा जाता हूँ, जिशके कारण कौमसिल की यह यथार्थ- 
हीन हो जाती है, उसका सरकार के वित्तीय निर्णयी पद बोई प्रभाव नही पड़ 
पाता | सन्‌ १९०८ में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया फि वजठ की बच्तिम 
सूप से स्वीकार करने से पहले उसका शात्पर कीरिल के सामने रसा जाय, तादि 
गैर-रारकारी सदस्यों के सुगावों के सदर्भ में सरकार उसे संशोधित कर राके ।* 
सद्यपि बम्बई बोर गद्गरास में गह प्रथा चालू हो गयी थी, पर युक्त प्रान्त की 
सरकार ऐसा करने को राजी नहीं हुई । 


वित्तीय वक्तव्य की समीक्षा के दोरान मालत्रीयजी ने सरकार की 
कतिपय प्रशासनिक नीतियो वी भी कठी आलोचना की । कमायूँ में प्रचलित 
चैगार की प्रथा की फकडो आलोचना करते हुए उन्होंने सन्‌ १९०७ में जोरदार 
शब्दों में भोषित किया कि ' वेगार ब्रिटिग प्रणासन पर कलंक” है, उगे फोरन 
पत्म कर देना नाहिए ।+ उन्होने कहा कि उस समय जबकि जनता की दशा 
को सुधारने के लिए शिक्षा और स्पास्थ्य-रक्षा पर अधिक पते व्यय करने की 
आवश्यकता है, उम समय अनावश्यक कामों पर रुपया बर्बाद करना अवश्य ही 
अनुचित है। उ होने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान को मौजूदा आधिक स्थिति 
में जहाँ एक भारतीय नियुक्त किया जा सकता हैँ वहाँ यूरोपियन नियुक्त करना 
पाप है।ई उन्होने कहा कि सचिवालयों के उच्च पदों पर योग्य भारतीयों 
के वजाय भारत में रहनेवाले यूरोपियनो को नियुक्त करना भारतीय नवश॒वको 
के साथ अत्याय है।* उन्होने मांग की कि प्रान्त की सार्वजनिक सेवाओ में 


मनन ननलभ तक. अिजओओ 


१ वहीं, सन्‌ १९०४, पुृ० ३५०-३५१ । 
२ वहीं, सन्‌ १९०८, पृ० ४५० ॥ 
३. वही, सन्‌ १९०७, पृ० '४४८ । 
४. वही, सन्‌ १९०८, पृ० ४७४ ॥ 
५ वही, सन्‌ १९०४, पृ० २३५९-३६३ । 


प्रान्तीय कोसिल में कार्य श्१श 


भरती होने का भारतीयों का मौलिक अधिकार है। यदि सरकार भारतोयो 
के इस दावे की उपेक्षा करते हुए केवल प्रजाति, देश, धर्म और रंग के कारण 
यूरोपियनो या यूरेशियनों को भारतीयों पर तरजीह देती है, तो वह अपने 
अधिकारो का दुरुपयोग करती है ।' उन्होने कहा कि उन्तकी राय में किसी एक 
वर्ग के प्रति अनुचित पक्षपात की तथा व्यक्तियों पर किये गये अन्यायो की 
शिकायतो की प्रतियोगिता परीक्षा ही सबसे वडी रक्षा है। पर उन्हें खेद था कि 
इस प्रथा का त्रिस्तार करने के बजाय उसे डिप्टी कलक्ठरों की नियुक्तियों के 
विषय में समाप्त कर दिया गया है ।* 


सन्‌ १९०६ में मालवीयजी ने वित्तीय वक्तव्य पर बोलते हुए कहा : “वित्त 
व्यवस्था केवल अकंगणित नही है । वित्तव्यवस्था एक बडी नीति हैं। निर्दोष 
वित्तव्यवस्था बिना निर्दोष शासन संभव नही है, और निर्दोष शासन भी' बिना 
निर्दोष वित्त-ज्यवस्था सभव नही है।* इन शब्दों के साथ मालवीयजी ने भारत 
सरकार से अपील की कि वह युक्त प्रान्त के अशदान और भावश्यकताओ को 
ध्यान में रखते हुए ऐसी वित्तनीति अपनाये जिससे जनता के लिए एक बडी 
समय सरकार को प्रजा की तरह रहना और फलना फूलना सभव हो 

सन्‌ १९०८ में उन्होंने कहा . “सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान के एक विद्वान 
ने कहा है कि जहाँ अग्नि का भय अधिक हो, वहाँ असरू्य चिनगारियों के 
बुझाने से समाज की इतनो सेवा नही होतो जितनी मकान का बुद्धि-सगत निर्माण 
और उसका प्रस्तुत परिस्थितियों से अनुकूलव ।/+ इसी तरह “गकाल और 
महामारी की स्थितियो में जनता की सहायता करते रहने से कही अच्छा यही 
है कि सरकार अपनी शक्तियों और साधनों को जनता की शक्ति के निर्भाण में, 
उसके मस्तिष्क को ज्ञान से प्रदोप्त करने में, उसके घरो के स्वास्थ्य प्रतिवेश के 
सुधार में, तथा अपनी आमदनी को बढाने के नये ज्नोतो को अपनाने की क्षमता 
प्राप्त करने में इस तरह प्रयोग करे कि वह अकाल और रोगो का आज से कही 
अधिक अच्छी तरह स्वयं मुकाबला कर सके ।” ६ 

श्री सो० वाई० चिन्तामणि का विश्वास था कि “केन्द्रीय विधान सभा में 
सर फोरोजशाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले तने, बगाल कौसिल में 
वही, सन्‌ ३९०८, पृ० ४७५ । 
वही, सन्‌ १९०४, पृ० ३६४-३६५ । 
वही, सन्‌ १९०६, पृ० ३९० | 
वही, सन्‌ १६०६, पृ० ३९०-३९१। 
वही, सन्‌ १९०८, पृ० ४७५-४७६ | 
वही, सन्‌ १९०८, पृ० ४७६ । 
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११६. महासना सदव मोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और श्री आनन्द मोहन बोस ने, मद्रास में सर्वश्री विजय 
राधवाचार्य और सुवाराव पन्तलू ने, वम्बई में सर चिमनलान सीतलवाद और 
सर गोकुलदास पारस ने, ओर युक्त प्रान्त में पण्डित मदन मोहन मालवीय 
ने अपनी ससदीय क्षमता का तथा उत्तरदायित्व भावना का जो परिचय दिया, 
उसने गालें-मिटो सुधारो का मार्ग प्रशस्त किया (/* 


नये सुधारों की प्राप्ति में नि सन्‍्देह जनान्दोलन और जनजायुति का भी 
महत्त्वपूर्ण योगदान था । इनके ब्रिना विधायकों हारा क्षमता के प्रदर्शन मात्र 
से नये सुधारों का मिलना संभव नहों था। पर विधायकों की क्षमता का भी 
अंशदान अवष्य था । जनजागृति और जनान्दोलन में विधायकों के अतिरिक्त 
बहुत से दूसरे नेताओं गौर राजनीतिज्ञो का भी भरपूर योगदान था। पर इन 
भामलो से भी इन विधायकों के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता | 
युक्त भ्रान्त की जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करने में मालवीयजी का तो 
नि सन्देह ही बहुत बडा हाथ था । 





>मानव केनमक०+3+७>अमम+नन-. 


१. चिल्तामणि : इडियन पालिटिक्स सिन्स म्युटिनी, पृ० ४५-४६। 


७, कमेटियों में गवाही ओर काये 


विकेन्द्रीकरण संघ व्यवस्था 


सन्‌ १९०८ में युक्त प्रान्त को विधान कौसिल के सदस्य की हैसियत से 
मालवीयजी ने विकेन्द्रीकरण कमीशन (डीसेप्ट्र लाइजेशन कमीशन) के सामने 
गवाही देते हुए कहा : “प्रान्तीय सरकारे भारत सरकार की केवल प्रतिनिधि 
मात्र है। उन्हें अपने आर्थिक तथा अन्य सभी प्रदनो की स्वीकृति भारत सरकार 
से लेनी पड़ती है । प्रान्तो की सारी व्यवस्था भारत सरकार के कठोर नियंत्रण 
में है। विना उसकी स्वीकृति के प्रान्तीय सरकारें 'कोई भी परिवर्तन नही 
कर सकती ।) 


उन्होने बताया कि “भारत सरकार सम्पूर्ण करो का अपने को स्वामी 
समझती है” ९, और यद्यपि कुछ वित्तीय सुधारो के बाद सन्‌ १९०४ की व्यवस्था 
में कुछ करो की सम्पूर्ण आय और कुछ करो की आय का एक अंश प्रान्तीय 
सरकारों को प्रदान कर दिया गया है, पर भारत सरकार आवश्यकता के नाम पर 
इस व्यवस्था में अपनी इच्छा से परिवर्तन कर सकती है । इस व्यवस्था से संपूर्ण 
राजस्व का लगभग एक चौथाई भाग ही प्रान्तीय सरकारो को मिल पाता है ।हे 
इसी बात से, मालवीयजी ने कहा, प्रान्तीय सरकारो की शासन शक्ति और आर्थिक 
स्थिति का ठीक पता लग सकता है । सरकार की वित्त-नीति और वित्त-व्यवस्था 
की समीक्षा करते हुए मालवौयजी ने कहा कि सम्पूर्ण राजस्व का “एक चौथाई से 
भी कम भाग” जनकल्याण सम्बन्धी कामो पर खर्च होता है, जिसका परिणाम 
यह है कि “बाहर से इस साम्राज्य की जितनी तड़क-भड़क दिखाई दे रही है, 
उतनी ही भारतवासियो की दशा बुरी हो गयी है,» और जब तक “इस 
व्यवस्था में एकदम परिवर्तत नहीं किया जायगा, तब तक जनता के अत्यन्त 
हितकर स्वत्वो की उन्नति असम्भव है ।”* 

मालवीयजी ने बताया कि भारत के “'जाठ प्रमुख प्रान्तो का क्षेत्रटल और 
इनकी जनसंख्या यूरोप के कई बड़े बड़े राज्यो के बराबर है, और इन प्रान्तों में 

१ सीताराम चतुर्वेदी--महामना पडित मदन मोहन मालवीय, खण्ड ३, 

पृ० १४२-१४३ । २. वही, पृ० १४३। 


३. वही, पुृ० १४३ । ४. वही, पु० १४३ | 
५, वही, पुृ० १४४ | 
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से प्रत्येक अलग-अलग राज्य प्रवन्ध करने के लिए पर्याप्त, विस्तृत, और उपयुक्त 
है ।१ इन प्रा्तो की सरकारो को प्रशासन का काफी अनुभव है, और देश का 
हित इसी में है # इनके प्रशासनिक और आथिक अधिकारों का विस्तार करके 
इन्हें अधिक उत्तरदाग्रित्वपूर्ण बनाया जाय ।* 


भालवीयजी ने कहा कि उनकी राय में “इस घ्येय की पूत्ति के लिए वर्तमान 
प्रचलित व्यवस्था को संघ व्यवस्था में बदल देना चाहिए, प्रान्तीय सरकारों को 
थब भारत सरकार की आज्ञाकारिणी प्रतिनिधि मात्र न रखकर अलग अर्द्धस्वतन्र 
सरकारें वना देना चाहिए ।* उन्होने बताया कि लार्ड मेयो के जगाने में इस वात 
की चर्चा चली थी, पर प्रस्ताव स्त्रीकार नहीं हुआ | पर यह विचार यदि उस 
सगय स्वीकार हो गया होता, तो “'प्रान्तोष सरकारों ने अपनी शासित जनता 
की समृद्धि तथा सर्वतोमुखी उन्नति में अधिक ध्याव दिया होता ।”४ 


उन्होने कहा कि रांव व्यवस्था, जिगकी बहुत आवश्यकता है, आसानी से 
स्थापित की जा सकती हूँ । उससे साम्राज्य की एकता में कोई शिथिलता नही 
थआ पायेगी, भारत सरकार की फजूलखर्ची की आदत बन्द होगी, और प्रान्तौय 
सरकारें जनता का विणेष हित कर पायेगी ।* 


मालवीयजी ने स्प्रीकार किया कि संघीय व्यय्रु:। स्थापित करके प्रान्तीय 
सरकारो पर से भारत रारकार का नियंत्रण हटा लेने पर उनका स्वरूप बदलना 
होगा। प्रत्येक प्रान्त में कार्यपरिपद्‌ स्थापित करनी होगी और कम से कम दो 
ऐसे योग्य और अनुभवी भारतीयों को उसका सदस्य नियुक्त करना होगा जो 
अपने विचार और दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से सरकार के सम्मुरा रख सके। प्रान्तीय 
विधान कॉंसिली का विस्तार करना होगा, उनमें जनता के प्रतिनिधियों की 
सख्या काफी बढानी होगी, और उन कौंसिलो को चजट पर बहस करने के साथ 
साथ प्रस्ताव द्वारा उसमें संशोधन प्रस्छुत करने का अधिकार देना होगा। 
भालवीयजी का कहना था कि कौशलपूर्ण व्यय, लाभयुक्त और न्यायसगत कर, 
तथा आय ओर व्यय का पूर्ण सामंजस्य तभी सभव है जब विवेकशील तथा 
परिश्तमी जनसमुदाय उस पर अपने विचारों द्वारा शासन करे । अतएवं जनता 
के विचारो फो समुचित रूप से प्रक८ करने के लिए विधान कोंसिलो में जबता 
के प्रतिनिधियों को स्थान देना चाहिए, और उस विचार को प्रभावशाली बनाने 


अिननिननफभननगनगनग-ग2> आन“ 


१, वही, पूृ० १४४ | २ वही, पृ० १४४ । 
३. वही, पृ० १४४ | ४... वही, पुृ० १४४ । 
५. वही, पृ० १४५। 
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के लिए प्रतिनिधियों को कच्चे चिद॒ठे पर स्वतंत्ररूप से वादविवाद करने का 
अवसर देना चाहिए |" 


अन्त में मालवीयजी ने कहा कि वम्बई और मद्रास प्रान्तो के समान ही 
युक्त प्रान्त की उचित शासन-व्यवस्था के लिए इस प्रान्त में भी चार सदस्यो की 
कार्यपरिषद्‌ स्थापित की जाय, जिसके दो सदस्य भारतीय हो, और उसका 
प्रमुख शासक गवर्नर हो जो “इंग्लैड का कोई योग्य और अनुभवी 
राजनीतिज्न हो । 


सिश्लि सेवाएं 


३१ मार्च सन्‌ १९१३ को मालवीयजी ने लार्ड इसूलिगटन की अध्यक्षता 
में गठित पब्लिक सविस कमीशन को युक्तप्रान्तीय क्ाग्ने स कमेटी की ओर से एक 
मेमोरंडम पेश किया, तथा लिखित और मौखिक गवाही दी । मेमोरंडम प्रस्तुत 
करते हुए उन्होने कहा कि उनकी' कमेटी का विद्वास हैं कि “भारतीय जनता 
की नैनिक, भाथिक और बौद्धिक उन्नति ही इस देश में अंग्र जो के अस्तित्व का 
नैतिक औचित्य है, ओर ब्रिटिश राज्य की शक्ति और स्थायित्व पिचहत्तर हजार 
सैनिको के बजाय उसकी नेक॒नियती और न्यायभावना के प्रति जनता का 
विश्वास हैं, जिसे बनाये रखना भारतीय प्रशासन की असल समस्या है”, और 
इसके लिए “भारत की राजनीतिक आकाक्षाओ के प्रति इंगलैड की यथार्थ 
सहानुभूति आवदयक है ।* 


उन्होने कमेटी के मेभोरंडम तथा अपनी गवाही दोनो में प्रतिदन्द्विता की 
प्रथा का समर्थन करते हुए माँग की कि इगलैड के अतिरिक्त भारत में भो 
सिविल सविस में भरती के लिए परीक्षा का प्रबन्ध हो। वे चाहते थे कि 
परीक्षा द्वारा ही योग्य नवयुवको का चुनाव किया जाय । परीक्षार्थी को आयु 
२२ से २४ वर्ष तक की हो, और वह किसी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हो। 
उनका सुझाव था कि प्रशासन और न्याय विभाग के लिए अलग-अलग परीक्षाएं 
हो, और प्रश्यासत विभाग के सिविल सर्वेठो को न्याय विभाग में नियुक्त न 
किया जाय। उनका सुझाव था कि परोक्षा के विपयो का चुनाव भारत की 
भावश्यकंताओ को देख कर किया जाय । अतः ग्रीक और लैटिन साहित्य एवं 


१. वही, पृ० १४५-१४६ । २. वही, पृ० १४५-१४६। 


३. इस्लिगटन पब्लिक सविस कमीशन रिपोर्ट, जिल्‍द ५ (युक्तप्रान्त की 
गवाहियाँ) । 
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रोमन और ग्रीक इतिहास के वजाय सस्कृत और अरबी, तथा भारतीय इतिहास 
और कानून परीक्षा की विपय सूची में शामिल किये जायें |? 


उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई पद अंग्र जो के लिए सुरक्षित नहीं किया 
जाय, और ब्रिटिश उपनिवेशों के नागरिको को इडि+न सिविल सबिस में भरती 
होने का अधिकार त्मी दिया जाय, जब उपनिवेश्ञों में भारतीयों के अधिकार 
समान हो, और उन्हें वहाँ की सिविल सर्विस में भरती होने का अधिकार हो ।* 


उनकी कमेटी और उनकी यह भी राय थी कि फौजी अफसरों को सिविल 
पोस्टो पर नियुक्त न किया जाय | प्रान्तीय सिविल सबविस में भी परीक्षा द्वारा 
ही भरती हो | मुसिफों को फौजदारी मुऊदमो की न्यायिक जाँच करने का भी 
अधिकार दिया जाय । प्रवेशको की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय चालू 
करने के वजाय उन्हें वरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाय ४ 


जाति, वर्ग या सम्प्रदाय के आधार पर सरकारी नौकरियों पर नियुक्तियो 
के सुन्ञाव का विरोध करते हुए मालवीयजी ने कहा कि खुली परीक्षा द्वारा ही 
सब वर्गों और सम्प्रदागों के चप्रयुबक योग्यता के भाधार पर निष्पक्ष भाव से 
सरफारी नौकरी में भरतो फिये जायें । उन्होने कहा कि सव वर्ग और सम्प्रदाय 
शिक्षा तथा सरका री नीकरों के लिए समान अवसरों को माँग करने के हकदार 
है, पर वे यह माँग करने के हकदार नहीं कि उनके नवयुवक सरकारी नौकरी में 
भरती किये जायें, जब तक कि वे दूपरे सम्प्रदायो के नवयुवको का सफलता से 
मुकाबला करके उसके लिए अपनी योग्यता सिद्ध न कर दें। सरकारी नोकर 
सारे समाज की सेवा के लिए, न कि किसी सम्प्रदाय की सेवा मे लिए, नियुक्त 
किये जाते है, और जनहित की माँग है कि उत्तरदायित्व और अधिकार के पदों 
पर वही नियुक्त किये जायें जो जनसेवा (सरकारों नौकरी) के लिए अपेक्षित 


क्षमता के मानदण्ड पर पहुँच चुके है ।* 


आओद्योगिक विकास 

मार्च सन्‌ १९१६ में सर इन्नाहीम रहमतुल्ला ने केन्द्रीय असेम्बली में 
प्रस्ताव किया कि भारत में उद्योगो के विकास के उपायो पर विचार करने के 
लिए सरकार एक कमेटी नियुक्त करें। इस प्रस्ताव में उन्होंने भारत सरकार 
को पूर्ण वित्तीय स्वशासन विज्येषतः आयात, निर्यात और उत्पादन शुल्कों के 





9. व्द्दी ॥ २. वहो। 
३ चहो। ४ चहीो । 
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दिये जाने पर विचार करने पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होने अपने 
भाषण में भी भौद्योगिक उन्नति के निर्मित्त वित्तीय स्वशासन की आवश्यकता पर 
जोर देते हुए आशा व्यक्त की कि जनमत की यह माँग शीघ्र स्वीकार की 
जायगी । 


सरकारी प्रवक्ता सर विलियम क्लार्क ने घोषित किया कि सरकार ने एक 
कमेटी के बजाय एक कमीशन नियुक्त करने का पहले ही निश्चय कर लिया है, 
पर वित्तीय स्वशासन के प्रश्न पर युद्ध के वाद अलग से विचार किया जायगा। 


इस तरह वित्तीय स्वशासन के प्रव्न को तथा आयात, निर्यात और उत्पादन 
शुल्क सम्बन्धी नीतियो को स्पष्ट रूप से कमीशन की जाँच से अलग करते हुए 
भारत सरकार ने सर टी० एच० हालेड की अध्यक्षता में १९ मई सन्‌ १९१६ 
को इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन (भारतीय औद्योगिक आयोग) नियुक्त किया। 
मालवीयजी भी इस कमीशत के एक सदस्थ नियुक्त हुए। सर फजल भाई करोम 
भाई, सर राजेन्द्र मुकर्जो और सर दोरावजी जमशेंदजी इस कमीशन के तीन 
दूसरे भारतीय सदस्य थे। ये तीनो प्रसिद्ध भारतीय औद्योगिक थे। इसके 
अतिरिक्त पाँच अंग्रेज सदस्य नियुक्त किये गये। पर इनमें दो काम नही कर 
सके। अत आठ सदस्यों ने सन्‌ १९१८ में अपनी रिपोर्ट तैयार की । कहा 
जाता है कि मालवीयजी के ग्रह के कारण रिपोर्ट को पाण्डुलिपि कई बार 
वदलनी पडी, और जब उसके वाद भी उन्होंने एक अलग नोट लिखने का 
विचार व्यक्त किया, तव सर राजेन्द्र मुकर्जी, जो हालेड साहब की अनुपस्थिति 
में अध्यक्ष का काम करते थे, उन पर रुष्ट हो गये । पर मालवीयजी अपनी बात 
पर डटे रहे । 

रिपोर्ट में संस्तुति की गयी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 
भविष्य में सरकार को देश की औद्योग्रिक उन्नति में सक्रिय भाग लेना चाहिए, 
और इसके लिए उसे पर्याप्त वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक मशीनरी भी सघटित 
करनी चाहिए। कमीशन ने अनुभव किया कि कच्चे माल तथा औद्योगिक 
सम्भावनाओ में सम्पन्न होते हुए भी भारत की औद्योगिक उपलब्धियाँ बहुत ही 
कम है । भारतीय श्रमिको में क्षमता की कमी है, भारतीय बुद्धजीवियो में 
उद्योगवाद की सही परम्परा का अभाव है, औद्योगिक शिक्षा का अबन्ध बहुत 
ही अपर्याप्त है। भारतीय पूँजी का झुकाव उद्योगो के बजाय व्यापार की 
ओर है। पुराने क्रुटीर उद्योगो का हास होता जा रहा है। नवीन यान्त्रिक 
उद्योगो के विकास की गति वहुत ही धीमी हैं। बुनियादी उद्योगों की कमी के 
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कारण अन्य देशों पर भारत की भौद्योगिक निर्भरता युद्ध के अवसर पर विशेष 
रूप से भयावह सिद्ध हो सकती हैं। नवीन वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगो का 
अभाव खेती के उत्पादन की वृद्धि में वाधक है, तथा रेलवे की भाडा सम्बन्धी 
नीति देश के औद्योगिक विकास के प्रतिकूल है। कमीशन की निश्चित धारणा 
थी कि इन कमियो और च्ुटियो को दूर करने में सरकार का सक्रिय भाग 
नितान्त आवश्यक है ।* 


उसकी सस्तुतियाँ थी कि प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाया जाये, तथा 
जिन क्षेत्रों में सम्भव हो वहां उसे अनिवार्य बनाया जाय ।* भौद्योगिक शिक्षा 
का समुचित प्रवन्ध किया जाय । शिल्प विज्ञान की शिक्षा को अधिक प्रयोगात्मक 
बनाया जाय ।* यान्त्रिक इंजीनियरी की शिक्षा पर विशज्ेप ध्यान दिया जाय ।४ 
श्रमिको के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण की वृद्धि पर समुचित ध्यान दिया 
जाय,' और औद्योगिक वैक खोले जायें ।* कुटीर उद्योगों की वृद्धि के लिए 
आद्योगिक सहकारिता को प्रोत्साहित किया जाय,” रेलवे को भाउा नीति में 
आवश्यक तब्दीली की जाय ।“ जल मार्गों को ठीक किया जाय,” खेती के 
आधुनिक तरीको को श्रोत्साहित किया जाय, * * वैज्ञानिक ओर प्राविधिक सेवाओ 
को स्थापित किया जाय, तथा भारत भौर विदेश में अनुसंधान की व्यवस्था की 
जाय ।*” व्यापारिक और ओद्योगिक आँकडे तेयार करने का प्रयत्न किया 
जाय," * यथा सम्भव रेलवे और सरकार अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के 
लिए सामान भारत में खरीदें,' १ तथा सरकार उद्योगो को प्राविधिक? ४ और 


आर्थिक सहायता दे ।)* 
मालवीयजी ने कमीशन की इन सब संस्तुतियों की पुष्टि करते हुए एक 


महत्त्वपूर्ण टिप्पणी भी लिखी। इसमें उन्होने सरकार की औद्योगिक और वित्तनीति 
की विस्तार से समीक्षा करते हुए बहुत से महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। यह टिप्पणी 





१. इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, पृ० ४९-५६ | 


२. वही, पृ० २८२। ३. वही, पृ० २७६-२७८। 
४. वही, पृ० २७७। ५. वही, पृ० २८२॥ 
६. वही, पृ० २८६। ७. वही, पृ० २८४॥ 
८. वही, पृ० २८५। ९, वही, पृ० २८६॥ 
१०. वही, पृ० १८-६० । ११, वही, पृ० २७५ । 
१२, वही, पृ० २७८। १३. वही, पृ० २७९॥ 


१४. वही, पृ० २८० । १५. वही, १० २८४-२८६ । 
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नि.संदेह भारत के व्यावसायिक और आध्िक इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत 
ही लाभप्रद है।) ! 

इसमें बहुत से प्रमाणो के आधार पर उन्होने सिद्ध किया कि अति प्राचीन 
काल से भारत सुश्लसुविधा-सम्पन्न था, अपनी समृद्धि तथा कलाकौशल के लिए 
प्रसिद्ध था, और अंग्रेजो के शासन काल में ब्विटेन की औद्योगिक क्रान्ति से कही 
अधिक अंग्रेज अधिकारियों की वित्तीय और आध्िक नीति ही भारत के औद्योगिक 
'हास का कारण थी । ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनकाल में जबकि ब्रिटिश 
सरकार ने अपने देश के उद्योगो की रक्षा के लिए हिन्दुस्तानी माल पर बहुत 
अधिक आयात-कर लगा दिये थे, कम्पनी क॑ अधिकारियों ने भारत में आनेवाले 
ब्रिटिश माल को कर-भार से मुक्त कर रखा था, तथा भारत के उद्योग धधो की 
रक्षा करने के वजाय ब्रिटिश माल के आयात को प्रोत्साहित किया था । उन्होने 
प्रमाणो से यह्‌ भी सिद्ध किया कि सन्‌ १८५७ के बाद क्विटिश सरकार ने भी 
भुक्त व्यापार के नाम पर भारत के औद्योगिक विकास की आवद्यवंताओ की 
उपेक्षा की, जिसके फलस्वरूप भारत का औद्योगिक 'हास हुआ, कृषि पर जीवन- 
निर्वाह का बोझ बढा, तथा जनता की निर्घनता बढती गयी ।* 


मालवीयजी ने स्वीकार किया कि दुर्भिक्ष का आगमन सूखा पडने के कारण 
होता है, पर जैसा'कि अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जनता की 
निर्धनता के कारण ही लाखो व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते है । उन्होने बहुत 
हो संतप्त हृदय से भारतीय सरकार की औद्योगिक नीति तथा गतिविधि की 
समीक्षा करते हुए संस्तुति की कि अकाल आयोग की सस्तुतियों को ध्यान में 
रखते हुए भारतीयो की निर्धघनता को दूर करने के निमित्त देश के व्यावसायिक 
और भौद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार प्रयत्न करे ।४ 


उन्होने इस सम्बन्ध मे क्रषि शिक्षा, ओोद्योगिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, 
तथा प्रयोगात्मक विज्ञान की शिक्षा के समुचित प्रवन्ध पर विशेष जोर दिया, एवं 
पुराने उद्योग धधो का समुचित संरक्षण तथा नये उद्योगों का प्रोत्ताहइन सरकार 
का कर्तव्य चत्ताया । उन्होने प्रान्तो तथा केन्द्र में औद्योगिक विभाग के गठन 
की तथा एक अर्धस्वतत्र वैज्ञानिक परिषद्‌ या बहुशिल्प शिक्षण संस्था (इम्पीरियल 
पालिदेकनिक इन्स्टोट्यूट) के आधीन रासायनिक अन्वेपण के संचालन की व्यवस्था 


१. इंडियन इण्डस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट--तोट, पु० २९२-३५५ | 
२, वही, पृ० २९४-३०५ । ३. चही, पु० ३०६-३०८ । 
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की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान भाकपित किया, और वैज्ञानिक एवं 
व्यावसायिक वृत्तियो की व्यवस्था की सरकार से संस्तुति की । देश में प्रारम्भ होने 
योग्य व्यावसायिक उद्योगों की स्थापना के लिए उन्होने संस्तुति की कि 
“शीघ्रातिश्षीत्र बाहर से कलो तथा विश्येपज्ञी को प्रधान व्यवस्थापक के पदों के 
लिए बुलाया जाय, तथा भारतीय पूँजीपतियो को उद्योगो को प्रारम्भ करने में 
सभी प्रकार की संभव सहायता दी जाय ।”* 


अन्त में उन्होंने फ्रेड़क निकलसन के इस विचार को पुष्टि की कि “भारतीय 
उद्योगों के मामले में भारत का हित हमारा पहला, दूसरा तथा तीसरा ध्येय होना 
चाहिए । पहले से मेरा मतलब है कि यहाँ के माल को श्रयोग में लाना चाहिए, 
दूसरे, उद्योग धधे सोलने चाहिए भौर तीसरे इनका लाभ देश में ही रहना 
चाहिए।”* उन्होने आशा व्यक्त की कि “यदि इस भाव से प्रेरित होकर भारत 
के औद्योगिक सावथनो को काम में लाया जायगा, तब हिन्दुस्तान सभुद्धिशाली और 
दक्तिशाली होगा, तथा इगलेंड और भी अधिक समृद्धिशाली बनेगा । 


सेना का भारती पकरण 


सन्‌ १९२१ में भारत सरकार ने सेनाध्यक्ष रालिसन की अध्यक्षता में भारत 
की' सैनिक आवश्यकताओ की जाँच के लिए एक कमेटी गठित की । इस कमेटी 
के समक्ष गवाही देते हुए मालवीयजी ने सेना के भारतीयकरण पर जोर दिया। 
उन्होने कहा कि सम्राट की भारतीय प्रजा को भी सेना में सम्राट्‌ का कमीशन 
अर्थात्‌ ऊँचे से ऊंचा पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो । उन्होंने प्रस्ताव 
किया कि भारत में सेनड्ह॒रस्ट कालेज के स्तर का एक उच्चस्तरीय सैचिक 
कालेज तथा कई सनिक स्कूल खोले जायें । उन्होने कहा कि देश को रक्षा के 
सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन संस्थाओं की स्थापना तथा व्यवस्था में 
आवश्यक घन खर्च किया जाय । उन्होने यह भी कहा कि यदि सरकार के लिए 
सभव न हो तो वे स्वय॑ सैनिक कालेज के लिए धन एकत्र करने को तैयार है । 
मालवीयजी मे यह भी माँग की कि सेना के सब विभागों में भरती होने का 
अधिकार भारतीयो को प्रदान किया जाय, आन्तरिक सरक्षा का सम्पूर्ण उत्तर- 
दायित्व भारतीय सैनिको को सौंपा जाय, तथा क्रमशः गोरी पलटनें ब्रिटेन वापस 
बुला ली जायें। 


१, वही, पृ० ३०८-३५४। २. वही, पृ० ३५५। 


है. वही, पु० १५५। -« अर 
४. राउडटेबिल कार्फेंस (सेकेंड सेशन), पृ० ९८८, टेव असेम्बली 


डिबेट्स, १९२८, जि० २, १० १६५६ | 





कम्तेटियों मे गवाही प्नौर फार्य १२५ 
कछषि-विकात 
२२ फरवरी सन्‌ १९२७ को लार्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित कृषि 
आयोग (ऐग्रीकलचरल कमीशन) के सामने मालवीयजी ने कृपि-शिक्षा पर विद्येप 
जोर दिया । उन्होने अपने नोट में लिखा कि इस क्षेत्र में जापान ने बहुत काम 
किया है, और इस देश में भी जापान की तरह प्रारम्भिक और माध्यप्तिक कृषि 
विद्यालय काफी संख्या में खोले जाने चाहिए ।) वे यह भी चाहते थे कि साधारण 
माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में भी खेती एक पाठ्य बिपय हो, ताकि णब विद्यार्थी 
कालेज में प्रवेश करें तब उन्हें खेती की काफी शिक्षा प्राप्त हो ।* 


मालवीयजी ने कहा कि सेती की उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों 
में कृषि सकायें स्थापित की जायें, और क्रपि कालेज खोले जायें। उन्होने 
कहा कि विश्वविद्यालय देश के सर्वोत्तम उदीयमान विद्याथियो को आकपित करता 
है। वह विचारो के प्रसार का, तथा विद्यार्थी समाज में किसी विषय के लिए 
उत्साह पैदा करने का सर्वोत्तम केन्द्र हैं। अगर कृषि विज्ञान सकाय के विद्यार्थी 
और प्रोफेसर दूसरे विज्ञानो के ज्ञाताओं के निकट सान्निष्य में एक केन्द्र में काम 
करेंगे, तो वे विश्वविद्यालय से दूर एक पृथक्‌ संस्थान की तुलना में इस वातावरण 
को कही अधिक प्रेरणाप्रद पायेंगे ।रे 


उनकी राय में विश्वविद्यालय में दुसरे विद्वानों के सम्पर्क और सहयोग से ही 
#पि विज्ञान के विशेषज्ञ कृषि सप्पन्धी उच्चस्तरीय अनुसन्धान अच्छे ढंग से कर 
सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूसा इन्स्टीट्यूट, जिसने अनुसन्धान के क्षेत्र में काफी 


अच्छा काम किया है, इससे भी कही अच्छा काम कर पाता, यदि किसी निवासीय 
विश्वविद्यालय में 


में वह स्थापित किया गया होता, और वह उसका एक अंग 
होता । 

उनकी यह भी राय थी कि वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान आदि विपयो 
के समान ही कषि-विज्ञान का सम्भान हो । उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी कृषि- 
विज्ञान का अध्ययन करें तो वे अपने जोवन में दूसरे बहुत से विपयों से, जिन्हें 
वे पढते है, उसे अधिक लाभदायक पायेंगे ५ 


मालवीयजी ने आशा व्यक्त को कि यदि इन कृषि कालेजो में पर्याप्त संख्या 
में स्तातक परिशिक्षित कर दिये गये, और वे किसानों की सहायता से खोज के 

१. एग्रीकलचरल कमीशन रिपोर्ट, जिन्द ७, पृ० ७०४-७०५ | 

२. वही, प्रइदन ४०,०५१। हे वही, पु० ७०२॥ 

४. वही, पृ० ७०२। ५ वही, पृ० ७३२, प्रदन ४०,०३३। 
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काम में लगाये गये, तो वे इन अनुसघानो में तथा खेती के वैज्ञानिक विवेचन में 
किसानो की दिलचस्पी हासिल कर सकेंगे ।* 


भालवीयजी ने बम्त्ई प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर एलफिन्सटन के वक्तव्य को, 
सर चार्लस वुड की सन्‌ १८५४ को शिक्षा सम्बन्धी प्रज्ञप्ति को, तथा श्रकाल 
कमीशन की सन्‌ १८८१ की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए कहा कि यदि कृपि _ 
आयोग नही चाहता हो कि उसकी संस्तुनियों का वही हाल हो जो अकाल 
कमीशन की श्रस्तुतियो का हुआ है, तो बालकों के लिए सर्वत्र निःशुल्क अनिवार्य 
प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।* इस सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए उन्होने कहा कि नि'शुल्फ प्रारम्मिक शिक्षा के प्रसार के लिए यदि 
आवश्यक हो तो शिक्षा अववाव (उप-कर) लगाया जा सकता है । जब किसान के 
बच्चे लिखना पढना भी नही जानेंगे, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य बने रहेंगे, तव 
वे नये वैज्ञानिक आविष्कारों और कृषिक छान-बीन की उपलब्धियों से ठीक 
ठीक लाभ कैसे उठा सकेंगे ? 


किसानो की दयनोय दशा का चित्र खीचते हुए मालवीयजी ने सस्तुति की 
कि लगान का वोझ् कम किया जाय, किसानों को अपनी मेहनत से पैदा की 
गयी खेतों से अधिक लाभ उठाने दिया जाय । उन्होने कहा कि लगाने में कमी 
ही किसानो की आथिक दशा को सुधारने का सबसे अधिक विश्वसनीय ढंग है, और, 
किसी दूसरे ढंग से उत्तको दशा में आवश्यक सुधार नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने ओकतोर महोदय के कतिपय वाक्यो को उद्धृत किया जिनमे लगान 
के बोझ को कम करने की सलाह दी गयी थी, और कहा गया था कि इसमें सन्‍्दे 
है कि किसानों को साहुकारों के चगुल से बचाने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जा 
रही हैं उनका बहुत प्रभाव होगा, और यदि उनका पूरा पूरा प्रभाव हो भी जाय, 
तो भी वे किसानो की दशा को पर्याप्त ढंग से सुधार पायेंगी, जब तक कि धरती 
को उपज का बडा भाग उनके पास नही छोडा जाता, और सरकारी अफसरो और 
जमीदारो द्वारा की गयी करवृद्धि से उनकी रक्षा नही की जाती । मालवीयजी ने 
कहा कि इसमें संदेह नही कि यदि मालगुजारी (राजस्व) में पच्चीस तीस प्रतिशत 
की कमी किसान के हित में सुरक्षित कर दी जाय, तो वह उस वर्ग की उन्नति 
में अधिक लाभदायक सिद्ध होगी, “जो आबादी का अधिकाश है और राज्य की 
अर्थव्यवस्था में जिसका सबसे अधिक योगदान है ।** 

१ वही, पृ० ७०५। २. वही, पृ० ७१०। 

३, वही, पृ० ७१० | 
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कमीशन के सदस्य सर गंगा राम ने मालवीयजी से प्रश्न किया कि विहार 
में एक राजा है जो किसानो से लगान में पाँच रुपया एकड वसूल करते है, 
जवकि सरकार को तीन आना एकड के हिसाब से मालगुजारी देते है, ऐसी दशा 
में वे स्थायी वन्दीबस्त के विरुद्ध प्रचार क्यो नही करते ? इस पर मालवीयजी 
ने कहा : “मुझमें साहस की कमी नही है, मैं ससार में सब अच्छी चीजो का 
प्रचार नही करता, पर जब लेजिस्लेटिव असेम्बली में बहस के वाद इस पर वोट 
करने का अवसर आये और मैं वोट न हूँ तव आप मेरी निन्‍दा करें ।”) उन्होने 
एक दूसरे प्रदन का उत्तर देते हुए कहा * “मैं सरकारी अफसरो या 
जमीदारो द्वारा काव्तकारो के लूटे जाने के पक्ष मे नही हु। मैं चाहता हूँ कि 
सरकार और जमीदार दोनो अपने काइतकारो का आज जितना ध्यान रखते है, 
उससे अधिक ध्यान रखें ।”* सर गंग्राराम ने इसे प्रचार घोषित करते हुए 
पूछा कि क्या वे अपने प्रान्त के जमीदारों से यह बात कहते है ? इसके उत्तर में 
मालवीयजी ने कहा हाँ; मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें आपके सामने पेश कर सकें 
और आपसे कह सकूँ कि आप उनसे प्रइन करें। मैंने सब्र स्थानों पर जमीदारो 
से कहा है और पिछले चुनावो में भी यह कहा हैं कि यदि आप मेरे साथ काम 
करना चाहते है, तव आपको अपने काइतकारो के साथ *'यसगत होने के लिए 
राजी होना चाहिए, उन्हें उनका दातव्य (१7७) देने को राजी होना चाहिए, 
और मैं काइ .कारों को सलाह दूँगा कि वे आपको आपका पावना दें। मैंने यह 
बात इस वर्ष ही नही, पिछले बहुत वर्षों में बार-बार कही है ।” रे 

मालवीयजी ने कहा कि यह प्रतियोगिता का युग है, इसमें हमारे किसानो 
को ससार के किसानो से टक्कर लेनी है। “इस प्रतियोगिता मे विभिन्न देशों के 
धरती के जोतनेवालो के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक उपकरण (इव्विपमेंठ) 
महत्त्वपूर्ण भर निर्धारी तत्त्व बनेंगे । यदि किसान की भलाई सुनिश्चित करनी 
है, यदि उसे औद्योगिक सघर्ष में जिसका उसे मुकावला करना है, डटे रहना है, 
तब भविष्य में अधिक हुष्ट-पुष्ठ तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक ऊँचा जीवन बिताने 
के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए। अधिक आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता 
और उचित गौरव की भावना का उसमें पोषण करना चाहिए। उसे सरकारी 
प्रशासनिक, न्यायिक, माल भौर पुलिस अफसरो की, तथा जमीदारो और उनके 
कारिनन्‍्दो की ओर मुँह उठाकर देखने की सीख देनी चाहिए । उसे बताना चाहिए 

१ वही, पृ० ७३२, प्रइंत ४०,०२२ । 

२. वही, १० ७३२, प्रइन ४०,०२४ । 

रे, वहीं, पू० ७३२, भप्रदत ४०,०२६ । 
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कि उसे नागरिकता के वही प्राथमिक अधिकार प्राप्त है जो उसके अधिक सम्पन्न 
संगी-साथियो को प्राप्त हैं ।/* 


कमीशन के सदस्य सर हेनरी लारेच्स के प्रश्नो का उत्तर देते हुए मालवीयजी 
ने कहा कि काइतकार इस समय “छोटा आदमी” समझा जाता हैं। उसका 
यथोचित भादर नही होता । “मैं चाहता हूँ कि अच्छे काइतकार का उतना ही 
सम्मान हो जितना कि एक वकोल या डाक्टर का, क्योकि मैं सोचता हूँ कि वह 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में योगदान करता है।* उन्होने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दूसरे 
सम्मानित पुरुषों की तरह काइतकार भी दरबारो में आमत्रित किये जायें, उनके 
साथ ईमानदार संगी-पस्ताथियो का-सा बर्ताव किया जाय, जो देश के भरणपोषण 
के लिए सब कठिनाइयाँ सहते हुए खेत जोतते है, जो सरकार की पृष्टि करते है, 
भौर जिनके हम आधभारी है ।* एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा 
कि काइतकार स्वयं अनुभव करे कि वह दूसरे लोगो के समान ही देश का अच्छा 
और आदरणीय कार्यकर्ता है, वह बहुत हो भेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता है, 
और इस रूप में उसका सम्मान और उसकी कदरदानी होनी चाहिए ।४े 


इस कार्य की सिद्धि के लिए उनका सुझाव था कि एक “शाही कृषिक और 
औद्योगिक संस्थान” खोला जाय, जिसकी शाखाएँ प्रत्येक जिले मे हो, और जिनकी 
बैठको और सम्मेलनो मे किसान सम्मान-सहित निमत्रित किये जायें। मालवीयजी 
चाहते थे कि सम्राद्‌ स्वयं उसके सर्वोच्च संरक्षक, तथा वाइसराय और राजे 
भहाराजे उसके सरक्षक हो । 


मालवीयजी की राय थी कि खेती की दशा को सुधारने के लिए मनु को 
व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्था दोनो की अच्छी बातों का प्रयोग किया जाय । * 
वे चाहते थे कि पशुपालन के निमित्त चरागाहों का समुचित भ्रवन्ध किया जाय, 
गोबर जलाने के बजाय खाद के काम में लाया जाय, किसानो को समझा बुझाकर 
उनकी रजामन्दी से छोटी-छोटी जोतो की चंकबन्दी की जाय । 


प्रदनो का उत्तर देते हुए मालवीयजी ने कहा कि उनकी राय में निरामिय 
भोजन काफी पौष्टिक है, और शरीर की पुष्टि के (लिए भोश्त या अड्डे खाना 


न्‍लजत- जल 








वही, पृ० ७०९ । २ वही, पृ० ७९५, प्रशत ३९,८४८ | 
वही, पु० ७१५, प्रइन ३९,८४९ । 
वही, पृ० ७१६, प्रसव २९,८५९ | 
वही, पु० ७१६, प्रश्न ३९,८५३ । 
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आवश्यक नही है। वे चरागाहो की समस्या को सरल बनाने के नाम पर बूढी 
गायो का बध उचित नही समझते थे | उनका कहना था कि बूढी गाय भी “साल 
व साल बछडे देती रहती है, और यदि वह दृध नही देती तो बछडा तो देती है, 
जो अधिक मूल्य की चीज है, और यदि वह धरती पर रहती और चरती है, तो 
वह॒ घर ) के लिए खाद भी देती है, और अन्त में जब वह मरती है तो 
अपनी खाल छोड जाती है। उस भनुष्य को जिसके बच्चो ने उसका दूध 
पिया है गाय का कुंतज्ञ होना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, और उसे 
वूचरखाने को नही भेजना चाहिए |”? एक दूसरे प्रदन के उत्तर में इन्ही बातो 
को दुहराते हुए उन्होने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो बूढी गाय को उस घास 
की उपज के लिए, जिसे वह खाती है, धरती जोतने को हल में जोता जा 
सकता है ।* 


भूमि पर बढतें हुए बोझ को कम करने के लिए, तथा देश को अकाल की 
भयानक स्थिति से बचाने के लिए मालवीयजी ने देश की ओऔद्योगिक उन्नति भी 
आवश्यक बतायी । उन्होने कहा कि कच्चे माल के,निर्यात और औद्योगिक सामान 
के आयात के कारण भारत के उद्योगो का बहुत क्षति हुई है, और औद्योगिक 
वर्ग के लोगो को अपनी जीविका के लिए अब खेती पर निर्भर रहना पडता हैं। 
खेती के अतिरिक्त दूसरे उद्योगो की कमी के कारण देश की आ्िक दशा बिग्रडती 
जा रही है और जनता में अकाल का मुकाबला करने की शक्ति भी बहुत कम 
हो गयी हैँ, औद्योगिक विकास की नितान्‍्त आवश्यकता है । 


कमीशन के सदस्य श्री कामथ के एक प्रइन का उत्तर देते हुए उन्होनें स्वीकार 
किया कि उद्योगो की उन्नति के परिणाम-स्वरूप खेतिहर मजदूरो का वेतन बढेगा, 
पर, उन्होने कहा, “खेतिहर मजदूरों को इस समय काफी नही मिल रहा है । 
अगर खेतिहर को अपने श्रम के लिए कुछ और +-ल जाता है तो वह उसके लिए 
अच्छा ही है। अगर उद्योगो की वृद्धि होगी तो राष्ट्र की औसत आमदनी भी 
- बढेंगी । 


थ्छे 


१ वही, पृ० ७३०, प्रइन ४०,०११ । 
२. वही, पृ० ७३०, प्रदन ४०,०१२। 
३. वही, पृ० ७३०, प्रश्न ४०,००८ ! 
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८. उदार हिन्दू धर्म और सरल हिन्दी 
प्रतिक्विया 


मुस्लिम लीग की गतिविभि से वहुत से हिन्दु नेता और कार्यकर्ता क्षुब्ध थे । 
उनमें से कुछ किसी हिन्दू मंच से उसके दावो और मागो का विरोध, तथा हिन्दू 
हिंतो का पोषण आवश्यक रामक्षने लगे थे । पजाढ के कतिपय हिन्दू नेताओं और 
कार्यकर्ताओं ने तो सन्‌ १९०७ में मुस्लिम लोग की स्थापना के कुछ दिन 
बाद ही अपने प्रान्त में हिन्दू सभा के संघटन के संबंध में कार्य प्रारम्भ कर 
दिया था। उन्होने सन्‌ १५०९ में काग्रेग के लाहौर अधिवेशन से कुछ दिन पहले 
एक कान्फ्रेन्स द्वारा निश्चय किया कि हिन्दु हितों की रक्षा काग्रेम द्वारा नही हो 
सकती, हि दुओ को इसके लिए काग्रेस से अलग मुस्लिम लीग को टक्कर के लिए 
उस जैसी राजनी+िक संस्था बन्यूनी होगी । 

मालबीयजी भी मुस्लिम लीग की गतिविधि, दावों और मागो से क्षुब्ध थे । 
उन्हें सरकार की भेद-नीति पर भी खेद था । पर वे काग्रेस से अलग्र मुस्लिम 
लीग जैसी प्रतिटन्द्री हिन्दू राजनोतिक पार्दी बनाने के पक्ष में नही थे । वे ऐसा 
करना सारे देश के लिए, हिन्दू जाति के लिए भो, हानिकर समझते थे । वे तो 
कांग्रेस को देशव्यापी राष्ट्रीय भावना के भाधार पर देश का ऐसा सक्रिय 
राजनीतिक राघटन वनाना चाहते थे जिसकी वात स्वोकार करवा सरकार के 
लिए आवश्यक हो जाय ।* 

वे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्थ को भी बढाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी धारणा 
थी कि “इन दोनो में जितना ही वैर या विरोध या अनेकता रहेगी, उत्तना ही 
हम दुर्चल रहेगे ।””* इसलिए जो हिन्दू या मेसलमाच “एक जाति को दूसरी जाति 
से सडाने का प्रयत्न” करता है, वह “देश का अन्रु है,--अपनी विशेष जाति का 
भी शन्रु है । २ 

वे स्वीकार करते थे कि हिन्दुओ को अपने ही देश में “किसी जाति से 
राजनीतिक महत्त्व मे कम समझा जाना हमारी जाति के लिए अत्यन्त कलक 


जननती-+२कत। 


१ देखिये, दिसम्बर सन्‌ १९०९ में काग्रेस में किया गया मालवीयजी का 


अध्यक्षीय भापण । कल 
२. भअस्युदय', फाल्गुन शुक्ल चयोदशी, सम्बत्‌ू १९६३॥। हे वही । 
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ओर अपमान का विषय है”, पर उनकी राय में “यह कलक और अपमान 
मुसलमानों या किसी और जाति का विरोध करने से नही मिटेगा | इसको मिटाने 
का एकमात्र उपाय अपने कर्तव्यों का पालन करना है ।”* इसके लिए वे 
'घर्मोपदेश” आवश्यक समझते थे। मालवीयजी ऐसा चाहते थे कि हिन्दू जनता 
में सनातन धर्म के सजीव तत्त्वों और मूल सिद्धाल्तो का श्रसार किया जाय, 
उसमें उचित गुण उत्पन्न किये जायें, उसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाय, 
और इस तरह समाज मे जीवन और शक्ति संचारित की जाय । 


वे ये सब काम 'भारत धर्म महामण्डल' द्वारा कराना चाहते थे। पर जब 
उन्होने देखा कि उसके धर्मोपदेशक और संचालक उसे ठीक तौर पर करने को 
तैयार नही है, तब उन्होने अलग से अपने सन की 'सनातन धर्म सभा' स्थापित 
की, और उसके हारा धर्म के मूल सिद्धान्तो के प्रचार का प्रबन्ध किया । उन्होने 
स्वय लेखो, भाषणो और कथाओ हारा अपने धामिक विचारों से हिन्दू ज चता 
को लाभान्वित किया । 


सुधार 


उन्होने स्वीकार किया कि [ 'शास्वविहित विधियों का अन्धवत्‌ अनुकरण 
निशसन्देह “हानिकर” हैरे, तथा हमारे नित्य कर्मों में कई ऐसी प्रथाओ का 
समावेश हो गया है जो किसी प्रकार शास्त्र-विहित नही है ।* उन्होने यह भी 
बताया कि समय के हेरफेर से गास्त्रविहित शब्दों के भर्थ और उनके आशभ्यन्तरिक 
भावो में भी ऐसी तब्दीली हुईं है जिसने हमारे विचारो, चरित्रो, रीतियो और 
व्यवहारों को कुछ का कुछ बना दिया है, और इसके कारण हमारे जातीय जीवन 
की काया ऐसी पलटी है कि जब तक उन शब्दों के वास्तविक तात्परय और अर्थ 
को हिन्दू जाति के सामने दुबारा पूर्णरूप से न रखा जायेगा, और उन शब्दों के 
साथ श्रेष्ठ और उच्च भावों और विचारो से सम्बन्ध न पैदा किया जायगा, तब 
तक हमारे सामाजिक व्यवहार और नीति का सुधार होना बहुत कठिन है । 2) 


धर्म के मूल सिद्धान्त 
मालवीयजी ने धर्म के मूल सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता की और 
घ्यान आकष्ट करते हुए कहा . “विना मूल सिद्धान्तो को दृढ़ किये धर्म का प्रचार 


१ वही, २६ भार्च सन्‌ १९०९। २. वही। 
३, अभ्युदय, २ मई, सन्‌ १९०८ । ४. वही । 
५. अम्युदर्य, २५ जनवरी, सन्‌ १९०९। 


१३२ सहामना मदन मोहन झालवीय ! जीवन ओर नेतृत्व 


भर उसकी उच्चति करना ऐमा ही असभव है जैसा कि विना किसी बुनियाद के 
किसी इमारत को खडा करना । यही कारण है कि घर्म अपना स्वरूप नही ग्रहण 
क्र रहा है, और धर्म से उत्पन्न होनेवाली लोक-संग्रहकारी (समाज को बाँधने- 
वाली) शक्ति उत्पन्न चही हो रही है ।”* 

घ॒र्म के मूल सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया : “बस्खुत 
धर्म उन व्यवस्थाओं, उन नियमों का नाम हैं जो समाज को, राज्य के भिन्न- 
भित्र अगो को, धारण किये रहते हैं ।/* घर्म के जो मल सिद्धान्त है उन सब का 
उद्ददय देश में जानित, समृग्टि और सुख उत्पन्न करना, तथा मनुष्य को 
पारलीकिक गहन विपयो का निन्‍्तन करने के योग्य धनाना है ।रै 


उन्होने मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के लक्षणों को धर्म के मूल सिद्धान्त 
स्वीकार करते हुए कहा “धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्नह, 
घी, विया, सत्य और अक्रोध--में वें सव युण आ गये है जिनसे लोगो मे सदाचार 
को पवित्रता हो, एकता हो, घल भात्रे और वे सुप्री हो ।/2 


सच्चा सुख 


सुस्त का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने बताया ६ (१) मनुष्य भले 
बुरे जितने कर्म करता है, अपने सुख के लिए हो करता है, (२) सुख उसके 
उद्देश्य और अभिलापाओ की पूर्ति में मिलता है, (३) उद्देश्य और अभिलापाएं 
जितनी ही ऊँची हो, उतना ही अधिक सच्चा और चिरस्थायी सुख मिलता है ।* 
इस तरह “सच्चे सुख का अनुभव वही मनुष्य करता है, जिसके चित्त में उत्कृष्ट 
अभिलापाए और उद्देधय हो और जो उनकी पूर्ति के लिए दृढ़तापूवक यत्त 
करता रहे ।/< उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि निकृष्ट व्यक्ति भी देशोपकार और 
परोपकार के भार्ग का अनुसरण कर अपने चित्त को निर्मल बना सकते है, तथा 
उच्च उद्देश्य और अभिलापा से उसे समन्वित कर सकते है। उन्होने सबसे 
अनुरोध किया कि वे 'प्रण करे कि वें जितने कार्य करेंगे, उनमें उनका भुरुय 
उद्देश्य अपने भाइयो के क्लेशो को दूर करना और उनकी यथाशक्ति सेवा करना 


होगा ।* 


१ “श्युदर्या, २ मई, सन्‌ १९०८ । 
२.  अम्युदर्य २ मई, सन्‌ १९०८ । ३. बही। 
४. वही । ५. 'अम्युदय', ७ भग्रस्त, सन्‌ १९०८ । 


६ वही। ७ वही। 
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प्रोपकार 


देशोपकार और परोपकार के महत्व की महिमा का वर्णन करते हुए 
मालवीयजी कहते हैं “अपनी जाति को ससार की सम्य जातियो के समान 
वलवान्‌ बनाना, उसके बीच आदरणीय पद पाना, इससे अधिक बडा एवं पुण्य 
का कार्य और क्‍या हो सकता है ? मनुष्य और पशु में कथा भेद रहा, यदि 
वह अपने असंख्य भाई वहनो को अत्यन्त क्लेश की दशा में देखकर भी _ स्वयं 
सुख भोग करता है ? चाहे हम कुछ काल तक वज्ञ-सा हृदय बनाकर अपने 
पीडित भाइयो के बीच में आनन्द और सुख भोग कर लें, पर स॒दा हम ऐसा 
हमें भी भागी बनना पडेंगा। यदि भाग्यवश हमें न बनना पडेगा, तो हमारी 
सन्तानो को अवृक्य बनना पढेगा 
सेवा धर्मे का मार्ग 


मालवीयजी ने बताया कि सेवाधर्म के पालन के लिए तप, स॒त्याचरण 
निष्कास भावना, आत्मौपम्य व्यवहार, स्वार्थत्याग, तथा ईदवर की आराघना 
निताल्त आवश्यक है । उन्होने कहा “बिना कई लोगो के मिले कोई बडा कार्य 
आए आता वन फ 4 5२ । | नर] 
नही हो सकता । लोग आपस में मिलकर तभी कार्य कर सकते है, जब उनमें 
परस्पर विश्वास हो। परस्पर विश्वास तभी हो सकता है, जब सब के सब सत्य 
के अनुगामी हो ।/२ 
निष्काम कर्स 


निष्काम कर्म की महिमा को बताते हुए उन्होने कहा - “जो लोग निष्काम 
भाव से काम नही करते, उन लोगो में परस्पर ईर्ष्या और ह्वेष उत्पन्न हो जाते 
हैं और कार्य सफल नही होने पाता । किन्तु जहाँ निष्कास भाव से कार्य होता है 
वहाँ लोग एक दूसरे की सफलता देखकर प्रसन्न होते है, और एक दूसरे के प्रति 
प्रेम और सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता हैं, और कार्य में शीक्र ही सफलता 
प्राप्त होती है। सकाम भाव से कर्म करनेवालो को आपत्तियाँ काम करने से 
विमुख कर देती है, किन्तु निष्काम भाव से कर्म करनेवाले लोग, यह समझकर 
कि जो कार्य हम कर रहे है, वह ईदवर का कार्य है गौर इसमें ईद्वर हमारा 
सहायक है, किसी विघ्न या बाधा के कारण पीछे नही हटते । हे 

१. “अम्युद्य', २६ मार्च, सन्‌ १९०९। 

२. वही। ३ वही। 


न 
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आत्मीपम्य व्यवहार 

बात्मीपम्थ व्यवहार की व्यास्या करते हुए उन्होने बताया : “हमारे शास्त्रों 
का हमें आदेश है कि आत्मन्र प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत्‌” अर्थात जो कार्य 
अपने लिए अहितकर हो, उसे पराये के लिए न करे ।” उन्होंने कहा कि यदि 
हम इसका प्रतिपालन करें, तो देदा में पररपर फूट और विरोध के एवं जातीय 
दुर्धभता के जितने कारण हैं, वे सब दूर हो जायेगे १ 
रार्य॑त्यांग 

स्वार्थत्यांग की बावव्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा . “अलोभ की भी 
हगारे शास्त्रों में बहुत महिमा लिपी गयी है । यह लाभ में पड़ने का फय है 
कि हमारे अनेक देश भाई एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते है। 
यदि हमारे देश भाई लोन को छोउ दे, तो देश्वद्रोहियो एवं धर्मद्रोहियों, सभी का 
लोप हो जायगा । हमारे झारवकारो ने हमें उपदेश दिया है कि ईश्वर ने हमें जो 
कुछ भी दिया है, उसे हग ईदवर की सेवा में अर्पण करें । ईदवर की सेवा करना, 
उसके उत्पन्न किये हुए प्राणियों की सेवा करना हैं। जो ईद्वर की दी हुई शक्तियों 
को उसकी सेवा में, अर्थात्‌ उसके प्राणियों की सहायता देने के काम में, नही 
लगाता, वह “'चोर' कहा भया है! 
तप हर 

तप के महत्त्व को बताते हुए उन्होने कहा - (तप में अम्युदय और नि.- 
श्रेयस, स्वर्ग भोर मोक्ष, धन और सम्पत्ति, नाम और यण, वल और पराक्रम, 
सुख ओर शान्ति, राज्य भीर अधिकार सब की ही प्राप्ति होती है क। उन्होंने 
बताया + [जिस जाति में जितना ओर जिस प्रकार का भौर जिस दर्जे का तप 
होगा, वह उतनी ही अधिक वलवान्‌, तेजस्वी, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और ज्ञानवान्‌ 
होगी । कौमी इमारत का तप ही मूल, तप हो मध्य, और तप ही अन्त है ।”४) 

विभिन्न प्रकार के तपो का उल्लेंख करते टरुए उन्होंने स्रात्त्विक तप का 
अनुसरण करने का उपदेश दिया और बताया : “जो तप निष्काम भाव से, 
फल की इच्छा त्याग कर, शम-दम से सम्पन्न होकर श्रद्धा और धैर्य के साथ सन, 
थाणी और शरीर से किया जाता है, वह सात्ततिक कहलाता है।” “ इसकी विस्तृत 


यू बही। २. वही | 
३, 'अम्युदय', २५ जनवरी, सन्‌ १९०९ | 
४. वही। ५, वही। 
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से बचना और शुद्ध संकल्पयुक्त रहना, किसी विषय वृत्ति के कारण विक्षिप्त 
होकर फिर भी उस पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार-काल में छल-कपट, धोखा, 
फरेब से मन को दूर रखना, मत को सात्त्विक बनाना--यह मन द्वारा सात्त्विक 
तप करना है । वाणी का सात्त्विक तप यह है कि जो वावय असत्य, दु.खदायी, 
अप्रिय और खोटा हो, उसको किसी समय, किसी भी अवस्था में मुँह से न 
निकालना, वल्कि प्रिय, सत्य, मीठे और मधुर वचन वोलना---यह वाणी द्व/रा 
सात्त्विक तप करना है। शरीर से भर्थात्‌ शरीरावयवो, हस्तपादादि करमेंन्द्रियो के 
द्वारा दूसरो की सहायता और सेवा करना, गिरे हुओ को उठाना, देश और जाति 
की सेवा के लिए अपने द्वरीर के कष्ट ओर दु.ख की परवाह न करना, वल्कि 
यदि आवश्यक हो तो धर्म और परोपकारार्थ शरीर भर्पण कर देना, थह्‌ काया का 
सात्त्विक तप हैं ।” | 
तप और देश-सेवा 
साह्विक तप का कार्यकर्ताओं को उपदेश करते हुए उन्होने बताया * 

'सच्चे तप का भाव उस देशभक्त में है जो अपने देश एवं अपनी जाति के 
गौरव और प्रतिष्ठा, कीति और मान, सम्पत्ति और ऐड्वर्य की वृद्धि और उन्नति 
के लिए दृढ इच्छा रखता हैं, तथा अनेक प्रकार के दु खो, संकटो और कष्टो को 
सहन करने, कठिन से कठिन मेहनत और श्रम को उठाने, और विध्नों से 
मुकाबला करने के लिए उद्यत रहता है। सच्चे देशप्रेमी और देशानुरागी कल्याण 
की इच्छा करते, तप का अनुष्ठान करते, आत्मा और भन को धर्माचशण रूपी 
प्रचण्ड अग्नि में झुघ करके अपनी और अपने देश की अपविन्रता, मलिनता 
और अन्य भशुद्धियो को दूर कर जाति को आरोग्यता एवं सुखसम्पत्ति की 
योग्यता प्रदान करते है ।/* उनका यह भी कहना था कि/ जिन देशानु रागी 
पुरुषों में तपश्चर्या नही, जो मुसीवतो, विध्नो और आफतो का मुकाबला करने 
से घबराते है, जो दच्दरो को सहन नही कर सकते, जो भूख और प्यास, सर्दी 
और गर्मी, धूप और छाह, कोमल और कठोर, मीठा और खट्टा आदि दोनो 
के दास है, वे संसार रूपी युद्धक्षेत्र में कदापि कृतकृत्य नही हो सकते ।”” 5५ 


परम्परावादी भोर सालबीयजी 


मालवीयजी की व्याख्या भारत धर्म महामण्डल और कट्ठर-पथी सनातन» 
धमियो को स्वीकार नहीं थी। वे देशभक्ति से अधिक राजभक्ति को तथा 


१, बही। २ वही। 
झ््‌. ेु चही । 
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लोवातन्त से अधिक नृपततन्त्र को प्राचीन भारतीय संस्कृति और सनातनधर्म 
की परम्पराओ के अनुरूप समझते थे। भारत घर्म महामण्डन के महोपदेशक 
स्वामी दयानन्द ने तो अपनी पुस्तक 'धर्मविज्ञान' में शास्त्रों के आधार पर 
नृपतन्त्र की व्यास्या करते हुए भाशा व्यक्त की कि स्वतंत्रता श्राप्त होने के वाद 
फिर एक वार आगे चलकर इस देथ में नृपतन्त्र स्थापित होगा । पण्डित लक्ष्मण 
शास्त्री द्राविण ने तो वर्णाश्रम स्वराज्य सपर' स्थापित कर काग्रेस की नीति-रीति 
तथा शास्त्रों की प्रगतिशील व्यास्या का डटकर विरोध किया । उनका दृढ़ विश्वास 
था कि हमारे पास सब कुछ है, हमे दूसरो से कुछ लेना नही हैं। उन्तकी यह भी 
धारणा थी कि श्रचलित प्रम्पराओ में हेरफेर करने को भी कोई जरू रत नही 
है। उन्हें पुराने भास्त्रो और मिद्धान्तो की नयी व्याल्या भी सारहोन औौर 
धर्म-विपरोत दिखाई देती थी । 


अपनी उदार व्यास्या का प्रचार करने के लिए मालवीयजी ने सन्‌ १९०६ 
में प्रयाग में कुम्म के अवसर पर सनातन धर्म सम्मेलन” भावोजित किया, भोर 
इसके वाद कुम्भ के अवसरों पर भर्थान्‌ पत्येक छ वर्ष पर त्रिवेणी के तट पर 
बहुत ही घान के साथ सनातन धर्म सम्मेलन आयोजित होते रहे, जिनमे हजारो 
श्रद्धालु यात्रियों के अतिरिक्त बहुत से साधु-सन्‍्त और विद्वान किसी न किसी 
रुप में भाग लेते रहे। सन्‌ १९१८ में कुम्भ के अवसर पर विभिन्न सेवा 
समितियों के राहयोग से गालवीयजी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय सेवा 
समिति” गठित हुई । इसो अवसर पर भी श्रीराम वाजपेयी के सहयोग से 'सेवा 
समिति ब्याय स्काउट भसोसिएशन' गठित कया गया । मालवीयजी उसके चीफ 
स्काउट मनोनीत हुए । इसी वर्ष क्रुम्म मेले के अन्तिम दिन सफाई का काम 
करनेवाले कर्मचारियों म कुर्ता, धोती और पढका वित्तरित किया गया और 
सबकी भोजन कराया गया | मानजत्रीयजी के परिवार की महिलाओ ने भोजन 
बनाने का काम किया और मालवीयजी ने स्वयं उनका स्वागत किया, सबको 
धर्मापदेश ओर आशीर्वाद दिया । सन्‌ १९२४ में कुम्म के अवसर पर प्रयाग में 
गगा के तट पर राफाई का काम करने वाले १५,००० कर्मचारियों को इकट्ठा 
करके मालवीयजी ने उनमें कपड़े वाँटे, तथा उन्हें प्रह्माद की कथा सुनायी । 


मालवीयजी ने सन्‌ १९२३ में और सन्‌ १९२४ में काशी और श्रयाग में 
विद्रत परिपदे आयोजित की, और उनसे शुद्धि, समाजसुधार तथा निम्न वर्गों को 
उन्नति के सम्बन्ध में शास्त्रों पर आधारित व्यवस्थाएँ लेने का प्रयत्न किया । 
उन्होने स्वय नासिक, प्रयाग, काशी, केलकत्ता आदि स्थानों पर तथाकथित 


उदार हिन्दू घर्मं भौर सरल हिन्दी ११७ 


अस्पद्यो के साथ सब वर्णों और जातियो के हिन्दुओ को मन्त्र दीक्षा दी तथा 
विभिन्न स्थानों मे सनातन धर्म सभाएँ स्थापित की, जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति 
जनता की निष्ठा दृढ करते हुए मालवीयजी की उदार भावनाओं और व्यास्या 
का प्रसार किया । 
गोसेचा 

सन्‌ १९२८ में प्रयाग में मालवीयजी की अध्यक्षता में सनातन धर्म महासभा 
का सम्मेलन हुआ, जिसने गोवंश के भयंकर सहार पर सन्ताप करते हुए गोरक्षा 
के निमित्त एक बहुत बडा प्रस्ताव पारित किया | इस प्रस्ताव में हिन्दू जनता 
से अनुरोध किया गया कि (१) वे गौओ को कसाइयो के हाथ में पडने से बचाव, 
(२) कसाइयो के साथ किसी तरह के लेन-देन का व्यवहार न करें, (३) जहाँ 
तक हो सके चमडे का व्यवहार न करें, (४) स्वाभाविक मौत से मरे हुए पशुओ 
के चमडे से बने हुए जूते आदि ही काम में लायें ! प्रस्ताव में हिन्दुओं से यह भी 
अनुरोध किया भया कि (१) जिप्तको सामर्थ्य हो वह एक गो पाले, (२) जहाँ उचित 
जान पडे वहाँ एक गौशाला खोली जाय, (३) वे गौश्यालाओ और पिंजरापोलो को 
दुग्धालय के रूप में परिणत करें, और अपने साँडो द्वारा गौओ की नस्ल सुधारें 
ओर दूध बढावें, (४) योग्य पात्र को ही जो गौ का पालन कर सकें, वे गोदान 
दें और गो-दान के योग्य गौओ का ही दान करें, (५) वृषोत्सर्ग में वे केवल उत्तम 
जाति के सांड छोड, और वही छोडें जहाँ उनकी आवश्यकता हो, और छोडने से 
पहले इस बात का पक्‍का प्रबन्ध कर लें कि छोडे हुए साँड का ठीक-ठीक पालन- 
पोषण और रक्षा होगी । महासभा ने जमीदारो से अनुरोध किया कि (१) वे 
गाँवो में गोचारण के ,लिए काफी भूमि छोडने का नियम करें, और जिस गोचारण 
भूमि को खेती में मिला लिया गया हो, उसे छोड दें, (२) जहाँ उनकी जमीदारी 
के भीतर गौ-बैल के बाजार लगते है, उनमें वे ऐसा प्रबन्ध करें कि वहाँ धोखे 
में पडकर कोई हिन्दु गौ को कसाई के हाथ न बेचे और धोखा देकर कोई कसाई 
गो को न खरीद सके । 

इस प्रस्ताव में ही सनातनघर्म सभा ने निरचय किया कि (१) एक अखिल 
भारत-वर्षीय गोरक्षा कोष को स्थापना की जावे, जिससे गोचर-भूमि की वृद्धि 
भोर गोरक्षा के और साघन प्रस्तुत किये जावें, (२) कातिक शुक्ल प्रतिपदा से 
कातिक शुक्ल अष्टमी अर्थात्‌ गोवर्धन पूजा के दिन से गोपाष्टमी तक श्रतिवर्ष 
ग्ोसप्ताह मनाया जाय, जिसमें गोरक्षा सम्बन्धी उत्सव, गोपूजा, गोकथा, गो- 
महात्म्य, व्याख्यान तथा गोपरिपालन के साहित्य का प्रचार किया जाय, और 
प्रतिपदा के दिन सारी हिन्दू जनता से ग्ो-रक्षा के लिए दान माँगा जाय । 
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महासभा ने अपनी कार समिति को आदेश दिया कि वह स्थान-स्थान पर 
गोचर भूमि को छुडाने और गोरक्षा के अन्य उपायो को करने के लिए, विश्ञेप 
कर सरकारी जंगलो में गोचर-भूमि छोडे जाने के लिए, प्रान्तीय कौसिलो तथा 
व्यवस्थापिका सभा और देशी राज्यो के द्वारा कानून बनवाने का प्रयत्न करे । 


पजाव में सनातन धर्म सभा का काम 

सन्‌ १९२४ में रावलरपिडी में पजाव प्रान्तीय सनातन घर्म सम्मेलन में 
मालवीयजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण भें सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए 
अस्पुशयो को सार्वजनिक कुओ से जल भरने देने का, और सावंजनिक स्कूलो में 
उनके बच्चो को पढने देनें का सवर्ण हिन्दुओ को उपदेश दिया । सन्‌ १९२५ में 
धर्मयज्ञ करवा कर उन्होने अमृतसर के प्रसिद्ध दुर्गगाना मन्दिर और सरोवर की 
स्थापना की । सन्‌ १९२८ भौर सन्‌ १९२९ में उन्होने सनातन धर्म के निमित्त 
पंजाब में दौरा किया । 

सन्‌ १९३४ में पजाब प्रान्तीय सनातन धर्मसभा के सम्मेलन की मालवीयजी 
ते दोबारा अध्यक्षता की । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा - “सनातन 
धर्म सबसे पुराना घर्म है। यह प्राणी मात्र के लिए है। मनुष्य मात्र के लिए 
है””* और “ईद्वर का ज्ञान उसकी सबसे पहली शिक्षा है । वह वतलाता हैं कि 
“ससार का रचनेवाला, पालन करने वाला और संहार करनेवाला केवल वही 
परमात्मा है जिसका कोई सानी नही” और जो “'प्राणी-आणी में व्यापक है ।* 
उन्होने कहा कि “जब एक बार यह मान लिया कि ईश्वर घट-घटव्यापी है, 
तब सिद्धान्त है कि जो बात अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए चाहों । है 

उन्होने वर्णव्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहा कि वह न तो असवर्ण 
विवाह के पक्ष में है०े, और न जात-पोत तोडक विचार को ठीक समझते है ।* 
पर हमें अपनी जाति का अभिमान नही करना चाहिए, और न दुसरी जाति का 
निरादर करना चाहिए ।* हमे यह समझना चाहिए कि “जो ब्राह्मण अच्छा काम 
करेगा उसकी इज्जत होगी, जो बुरा काम करेगा उसका यश न होगा, ओर शूद्र 
से भी नीचे गिर जायगा । वह शूद्र जिसमें ब्राह्मण के गुण आजायेंगे, वह ब्राह्मण 
के समान आदर पाने के योग्य हो जायगा, मगर ब्राह्मण नही हो जायगा। 

१, भहामना श्री पडित मदन-मोहच जी मालवीय के लेख और भाषण, 





भाग १--धार्मिक, पु० १८५। २. वही, पृ० १८४। 
३, वही, पृ० १८४। ४. बही, पृ० १८६। 
५ वहा, पृ० १८७॥ ६ महक हल 
७. वही, १9 १८६ । 
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मालवीयजी ने इस व्याख्यान मे “'*& नम शिवाय” तथा “४४ नमो भगवते 
वासुदेवाय” एवं “5# नमो नारायणाय” मन्नो की महिमा की व्याख्या करते हुए 
कहा : “पुराणों के अनुसार इन मन्‍्त्रो के उच्चारण और जाप से पतित भी 
'पवित्र' हो जाता है, वह 'सब पाप से छूट जाता है' ।”१ इन मन्त्रो की दीक्षा 
लेने का सबको अधिकार है। हमारा कर्तव्य है कि हम अन्त्यज पर्यन्त सब हिन्दुओ 
को इन मन्‍्त्रों से दीक्षित कर उनके जीवन को पवित्र बनाने मे सहायक हो । 

मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होने कहा - “मैं 
यह नही कहता हूँ कि भगी और डोम आकर शिवजी की पूजा करें, यद्यपि इसका 
भी प्रमाण शास्त्र में है। मैं तो यह कहता हूँ कि उन्हें दूर से दशन कर लेने दो । 
वे भी प्रवेश न करें जब तक उन्हें दीक्षा न मिले |?” २ उन्होंने यह भी बताया कि 
जिन शास्त्रो ने धस्पृश्यता की व्यवस्था की है उन्होने यह भी कहा है : “वीर्य, 
यात्रा, देवालय, सडक आदि में तथा नगर में आग लगने के अवसर पर छुआछूत 
का विचार नही होता ।”“ उन्होंने यह भी कहा है “प्रत्येक अछूत को अधिकार 
है कि वह अपने घर मे प्रांतमा रखे। मेरी इच्छा है कि प्रतिमा क रूप में 
भगवान्‌ को सब के घर पहुँचा हूँ, ताकि सभी लोग भगवान्‌ का पूजन करे ।””४ 

आश्रम धर्म की व्याख्या करते हुए मालबीयजी ने कहा - “आयुर्वेदवाले 
कहते हैं कि २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की स्त्री का परस्पर सम्बन्ध होना 
चाहिए । इस अवस्था से पहले जो वालक होगा, वह या तो मर जायगा या दुर्वल 
होगा।  “ ब्रह्मचर्यात्रम सब धर्मो का मूल है, नीव है। नीव कमजोर हो 
जायगी तो क्या करोगे ? सनातनधर्म का उपदेश यही है कि पहले पचीस वर्ष 
तक ब्रह्मचारी रहो | 

» मालवीयजी ने अपने इस भाषण के प्रारम्भ में ही सनातनवर्म प्रतिनिधि 

सभा को, इसके सभापति राय बहादुर राम शरण दास, मन्‍्त्री गोस्वामी गणेश 
दत्त तथा अन्य कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए कहा "'पजाब में धर्म 
सम्बन्धी दिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय आर्यसमाजियो को है। विद्याविभाग में 
उन्होने काफी उन्नति की है । डी०ए०वी० कालेज के अतिरिक्त लगभग ४४ स्कूल 
इस भ्रान्त में आर्य भाइयो द्वारा संस्थापित है । यह कार्य उन लोगो ने कुछ पहले 
किया । पर सनन्‍्तोप की बात है कि सनातनवभियों ते, यद्यपि इस में पीछे हाथ 


१ वही, पृ० १९६-१९७। रे वही, पृ० १९९॥ 


३ वही, पृ० १८९॥ ४. वही, पृ० १९३। 
५. वही, पृ० १८८। 
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लगाया, फिरभी नियत समय में उचित उन्नति की । सत्‌ १९२३ ई० में केवल + 
१२३ सनातनघर्म सभाएँ थी। महावीर दल का श्रीगणेश अभी नही हुआ था। पर 
थाज दस वर्ष बाद ४०० सनातनघर्म सभाएँ, ३३५ महावीर दल, ३२ हाई स्कूल, 
८ मिडिल स्कूल, १ कालेज तथा १४८ कन्या पाठशालाएँ इस प्रान्त में काम कर 
रही है। हाई स्कूल में २२,००० विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । किसी भी 
सस्था के लिए इतने कम समय सें इतना काम करना सन्‍्तोप की बात है।”'* 
उन्हें इस बात का भी सन्‍्तोष था कि १४५ उपदेशक घूम रहे है*, पर वे चाहते 
थे कि संगठन और सुदृढ़ किया जाय । 
संघर्ष 

हिन्दुओं को विघटित करने के उद्देश से एक वार जनगणनाधिकारी 
रिसले ने इरादा किया कि तथाकथित अस्पृश्यो की गणना हिन्दुओ से अलग की 
जाय । भमालवीयजी ने इसका डट कर विरोध किया और काशी थादि स्थानों में 
सभाएँ की, जिनमें उनके प्रोत्साहन पर गजाधर प्रसाद भादि उन जातियों के 
भवयुवको ने भी, जिन्हें सरकार हिन्दू जाति से अलग करना चाहती थी, घोषित 
किया कि वे हिन्दू हैं, और उनके भाई बन्धु हिन्दु समाज से सम्बन्ध बनाये रजना 
चाहते है । उन्होने माग की कि उनकी बिरादरियों के लोगो की गणना हिन्दुओ 
की श्रेणी में ही होनी चाहिए । जनगणनाधिकारी ने उनकी अलग्र गणना का 
विचार छोड दिया, फिर भी रिसले साहब ने अपनी रिपोर्ट में शारीरिक 
आकृति के आधार पर हिन्दुओ के आन्तरिक सामाजिक भेदो को प्रजातीयता 
का स्वरूप देने की कोशिश की ! प्र उनके उत्तराधिकारी ने दस वर्ष बाद 
अपनी जनगणना रिपोर्ट मे रिसले साहव के विश्लेण्ण और निष्कर्षों का खण्डन 
करते हुए लिखा कि व्यावसायिक और आधथिक स्थिति की विभिन्नता से भी 
शारीरिक आक्ृतियो और बनावट में भेद हो सकता है । 

सन्‌ १९२६ में मालवीयजी के आप्रह पर सर जेम्स मेस्टव की अध्यक्षता 
में हरिद्वार की गंगा नहर के सम्बन्ध में हरिद्वार में ही सरकार ने एक सभा 
आयोजित की, जिसमें कतिपय सरकारी अफसरो के अतिरिक्त कई राजाओ- 
महाराजाओ ने भी भाग लिया । भेस्टन साहब ने मालवीयजी के अनुरोध पर 
सन्‌ १९१४ के निर्णय को बदलते हुए घोषित किया कि जलमार्ग पाँच फुट के 
बजाय छः फुट कर दिया जायगा, और हर की पैड़ियों पर गंगा की घारा को 
अविच्छिन्न रखने का भी प्रबन्ध कर दिया जायगा । 
“7 वही, पृ० १८३। २. वही, प० १८१। 
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सन्‌ १९२४ में अर्ध कुम्मी के अवसर पर प्रयाग में धारा ने ऐसा मोड 
लिया कि त्रिवेणी संगम पर स्नान संकटपूर्ण समझ कर सरकार ने हुवम निकाल दिया 
कि त्रिवेणी संगम पर कोई स्तान नही करेगा । वहां जाने के मार्ग में वल्लियाँ 
गाड दो गयी। मालवीयजी ने संग्रम पर स्नान करने की आज्ञा मागी। जब 
अधिकारियों ने भाज्ञा नही दी, तब उन्होने सत्याग्रह करने का निर्णय किया । 
उन्होने वल्लियो के मजबूत घेरे को पार करने के लिए एक सीढी ली । पर वहाँ 
पहुँचने पर पुलिस ने उनसे सीढी ले ली, और उन्हें बल्लियाँ पार करके संगथ 
नही जाने दिया । मानवीयजी और दूसरे वहुत से स्नानार्थी गया की रेती में 
मत्याग्रही के रूप में जम कर बैठ गये । यह सत्याग्रह कई घटे तक चलता रहा । 
घुडसवार और पुलिस किसी को घेरे के पास जाने नही देती थी, जो जाने का 
प्रयत्न करता उसे पीछे हटा देती थी । आखिर में मालवीयजी ने स्नान करने का 
निएचय कर घुडसवारो और पुलिस के सिपाहियो के घेरे में से निकलकर संगम 
पर जाने का निर्णय किया । वे बडी फुर्ती और दक्षता से सवारों और सिपाहियो 
के धीच से निकल गये । मालवीयजी जैसे बूढें के लिए यह काम नि.सन्देह 
बहुत ही विस्मय की बात थी। मालवीयजी के पीछे पीछे दूसरे स्तानार्थी 
सत्याग्रही भी इसी तरह भागे वढे । घुडसवारों और पुलिस के सिपाहियो ने 
कुछ देर उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, पर अन्त में ठंडे पड गये । मालवीयजी 
ने दूसरे स्नानाथियों के साथ त्रिवेणी सगम पर स्नान किया । 


सन्‌ १९२७ में हरिद्वार में कुम्भ होनेवाला था। उसके प्रबन्ध के लिए हर 
की पेडियो के पास जिलाधिकारी की अनुमति से म्युनिसपेलटी ने एक पुल 
बनवाया ताकि उस पर से सरकारी अफसर प्रबन्ध का निरीक्षण कर सकें। 
हरिद्वार की ग्ंगासभा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि निरीक्षण के लिए 
पुल के वजाय पास में एक चवूतरा या मचान बनवाया जा सकता है। चमड़े 
का जूता पहच कर पुल पर चढना तो, उसने कहा, हिन्दू जनता की भावनाओं 
के विरुद्ध है। पहले तो जिलाधिकारी इस बात पर राजी हो गये कि चमडे 
का जूता पहन कर कोई अफसर पुल पर नही चढेगा, पर पुलिस के इन्सपेक्टर- 
जनरल के विरोध पर जिलाधिकारी ने अपनी वात वापस ले ली, और गगा 
सभा के अधिकारियों को डराना घम्काना शुरू किया । इस पर मालवीयजी ने 
१० अप्रैल सन्‌ १९२७ को युक्त प्रान्त के गवर्नर को एक पत्र लिखा जिसमें 
उन्होने सब वातो को विस्तार से बताते हुए गवर्नर से अनुरोध किया कि पुल 


१ जवाहर लाल नेहरू : आटोबायाग्रेफी 
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को काम में लाने का विचार त्याग दिया जाय । इस पत्र में हिन्दू जनता के 
असन्तोष और क्षोभ की ओर ध्यान आाकृष्ट करते हुए सत्याग्रह की संभावना 
का भी उन्होने सकेत किया। मालवीयजी के अनुरोध पर गवर्नर ने' मेले के 
अधिकारियो को आदेश दिया कि पुल का प्रयोग न किया जाय ।* 


इसी हरिद्वार में मालवी यजी ने एक बार वहाँ की नगरपालिका के भादेश का 
उल्लधन करते हुए ब्रह्मकुण्ड पर कथा कही और 'धर्मो रक्षति२रक्षितः की व्याख्या 
की । उन्होने कहा कि साहस और घैये के साथ धर्म का पालन करना हमारा 
पुनीत कर्तव्य हैं। 'प्राण जाहि पर, घरम न जाही'--यही तो भार्य-सन्तानों का 
प्रण है । उन्होने बताया कि युधिष्ठिर ने कहा है-- 
मम प्रतिज्ञा च निबोध सत्या । 
वृणे. धर्मममृताञ्जीविताब्च । 
राज्य च पुताशच यशों धन च। 
सर्व न सत्यस्यथ कलामुपैति । 
भर्थातू-- मेरी प्रतिज्ञा को सत्य जानो । मैं धर्म को जीवन से और मोक्ष 
से भी अधिक अच्छा समझता हूँ। राज्य और पुत्र एवं यश्ञ और धन--ये सब 
सत्य के पासग के बराबर के नही है ।* 
माता कौशल्या ने अपने लाडले पुत्र राम के बन जाते समय मंगल मनाते 
हुए कहा है-- 
य॑ पालयति धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेंन वे । 
स वे राघवशार्ट्ल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ 
अर्थात्‌-- है रघुकुल शादूल, जिस धर्म का तुम प्रीति और निपरम के साथ 
पालन करके वन को जाते हो, वहो धर्म तुम्हारी रक्षा करे । 
मालबीयजी ने कहा, याद रखो-- 
जो हठि राख धर्म को, तेहि राख कर्तार | 
उन्होने कहा कि वेद व्यास जी ने सब बेदो और पुराणों के उपदेश के 
निचोड को महाभारत में इस प्रकार बताया है -- 
न जातु कामान्‍्न भयान्न लोभात्‌, 
घर्म॑ त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो. । 
धर्मों नित्य सुखदु'खेत्वनित्ये, 
जीवी नित्यो. हेतुस्त्वनित्यः ॥ 
१, सीताराम चतुर्वेदी : महामना मालवीयजो, पृ० ५०-५३ | 
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अर्थात्‌-- धर्म को कभी कप्म के वह्ञ होकर, भय से अथवा किसी प्रकार 
के लोभ में पडकर भी कभी न छोडो, प्राण बचाने के लिए भी न छोडो ! घ॒र्भ 
अविनाशी है, सुक्षदु.ख आते जाते हैं । जीव अविनाशी है, जिन कारणों से वह 
देह को घारण करता है, वे अभित्य है ।' 


मालवीयजी ने बहुत ही मा्िक ढंग से भारत के इतिहास का दिर्दर्शन 
कराते हुए बताया कि किस तरह मर्यादापुरुषोत्तम राम और सत्यवादी हरिश्नन्द्र 
ने धर्म के कारण कष्ट सहे, किस प्रकार राणा प्रताप आदि ने अपने बालबच्चों के 
सुखदु ख की चिन्ता न कर शन्नु से लडते-लडते अपने प्राणो की आहुति दे दी, और 
किस तरह चित्तौड और राजपूताने की ललनाओ ने चिता लगाकर अपने सुकुमार 
शरीर को जला देता स्वीकार किया, पर अपने धर्म से डिगने का विचार तक 
मन में नहीं आाने दिया | हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने धर्म का दृढ़ता 
से पालन करें । 


हिन्दी भाषा और साहित्य 


१० अक्टूबर सन्‌ १९१० को काशी में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के प्रथम अधिवेशन में मालवीयजी ने अध्यक्षता की । अपने अध्यक्षीय भाषण में 
उन्होने हिन्दी भाषा-भाषी जनता से हिन्दी सीखने का अनुरोध किया। उन्होने कहा: 
“मातृभाषा को सीखने में कौन लज्जा” की वात है ?* सब तो यह है कि जो पुरुष 
अपने देश की भाषा न जानता हो वह क्या कभी गौरवान्वित हो सकता है? 

उन्होने कहा कि देश की सब भाषाओ की उन्नति हो, “उर्दू के प्रेमी उर्दू की 
उन्नति का यत्न करें, और हिन्दी के जाननेवाले हिन्दी की उन्नति का।”* 
उन्होने कहा कि अच्छा तो यही होगा कि “हिन्दी और उर्दू दोनो को यथासंभव 
एक स्थान में लाया जाय”, और “दोनों ओर से यत्न होने से हम भाषा के क्रम 
को बहुत कुछ एक कर सकते है ।”३ 

सालवोथजी ने कहा कि हिन्दी साहित्य के भण्डार को समृद्ध करना हमारा 
कर्तव्य हैं। इसके लिए हमें अन्य भारतीय भाषाओ तथा अंग्रेजी भाषा मे लिखे 
उत्तम भ्रन्थी का अनुवाद भी करना चाहिए। अंग्रेजों ने अनुवाद द्वारा अंग्रेजी 
भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाया है, और हमें भी ऐसा करना चाहिए ।४ 





१. सीताराम चतुर्वेदी. महामना पंडित सदन मोहन मालवीय, खंड २, £ 
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मालवीयजी ने कहा : “हिन्दी साहित्य का निर्माण यथासंभव सरल हिन्दी 
में किया जाय । हमें ऐसी भापा लिखनों चाहिए जिसे इस प्रान्त के लोग समझ 
सकें । लिसने की भाषा यथासंभव बोलने की भाषा से मिलती-जुलती हो ।“ 
जैसी वातें कहिये चैंसी हो लिसिये । उन्होंने कहा कि जो शब्द भाषा में चलते 
है भर जिन्हें हम जानते हैं, उन्ही को हमें पुस्तकों और समाचार-पत्रों में लाना 
चाहिए । “जब हम कोई काप्यगाला लिखें तो आलंकारिक भाषा से काम लें । 
विज्ञानादि लिखने ये पहते भाषा के थब्द लें, जब भाषा में बब्द न मिलें तब 
संस्कृत से ले या बनायें 7 * 


भालवीयजी ने यह भी कहा कि “हिन्दी में फारसी-अरवी के वडे-बडे शब्दों 
का व्यवहार जैसा बुरा है, हिन्दी को अकारण ही संस्कृत शब्दों से ग्रंथ देना भी 
वैसा ही बुरा हैं। जहाँ तक हो हिन्दी में हिन्दी ही रसा जाय ।' हे वे चाहते थे 


कि मनावश्यक जब्दो को हिन्दी से अलग! किया जाय । 


मालवीयजी चाहते थे कि “हिन्दी में उर्द-फारसी के जो शब्द भा गये है, 
उनका व्यवहार जारी रखा जाय! । उनका कहना था - “हिन्दी में कितने ही 
ऐसे शब्द हैं जो देश को बहुतेरी भाषाओं में ज्यो के त्यो या कुछ बदले हुए रुप में 
काम में लाये जाते हैं। इन शब्दों के व्यवहार में संकोच न कीजिये। हमें यह देखना 
चाहिए कि हमारी भाषा के थब्द ऐसे हो जिनसे सब प्रदेग के लोग लाभ उठायें । 

मालयीयणी ने यह भी कहा : “सब भाषाएँ हमारी भापाएँ हैं पर 
“हिन्दी अपनी बहनों में सबसे प्राचीनतम और “बडी वहन हैं और माता का रूप 
और उसझ्ी प्रकृति इससे बहुत मिलती-जुलती है ।'* उन्होनें हिन्दी भाषा-भाषियों 
को सम्बोधित करते हुए कहा : “आप भी ऐसा यत्न करें जिससे आपकी भापा 
राष्ट्रभापा बन सके ।*? 


राष्ट्रभापा 

१९ अप्रैल सन्‌ १९१९ को बम्बई में आयोजित हिन्दी भाहित्य सम्मेलन की 
अध्यक्षता करते हुए मालवीय जी ने “देवनागरी लिपि में लिखी हुईं हिन्दी भाषा 
को राष्ट्रीय भाषा” की मान्यता प्रदान करने पर जोर दिया । उन्होने कहा कि 
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हिन्दी भाषा अन्य देशी भाषाओं की 'बडी बहिन? है, “यह भारत के अधिकाश 
प्रान्तो में किसी न किसी रूप में प्रचलित है।” “अन्य प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा 
इसके बोलनेवालो की संख्या कही अधिक है ।” “इसी भाषा को बत्तीस करोड 
भारतवासियो में साढे तेरह करोड लोग बोलते हैं ।* उन्होने यह भी कहा : 
"गुजराती, बंगाली, मराठी आदि बहुत सी भारती भाषाओ से हिन्दी का बहुत 
मेल है ।”* उन्होने बताया कि 'सर आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस शारदा चरण 
मित्र' तथा “शभ्रीयुत्‌ कृष्णस्वामी” जैसे महानुभाव हिन्दी के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर 
चुके है, तथा इसी भाँति गुजराती और महाराष्ट्रीय सज्जन भी हिन्दी के पक्ष में 
अपनी सम्मति प्रकट कर चुके है ।”४ 

मुमलमानों को सम्बोधित करते हुए मालवीयजी ने कहा “मुसलमान भाइयो 
का हिन्दी को मानना कोई नवीन बा? नहीं है । प्राचीन काल से मुसलमान कवि 
हिन्दी में कविता करते आये है । सम्राट्‌ अकबर तक ने हिन्दी से प्रेम दिखलाया 
है । वे स्वयं हिन्दी में बहुत भच्छी कविता करते थे ।/”" उन्होने बताया कि 
इसी तरह “रहीम कवि ने क्‍या ही अच्छी उपदेशप्रद कविता की है ।” और 
मुबारक, जायसी, रसखान आदि अनेक मुसलमान सज्जनो ने “हिन्दी को अपनी 
माँ की बोली समझ कर उसकी सेवा की है ।”* मुसलमान भाइयों की भांति 
ईसाई मिशनरियों ने भी हिन्दी का मान करके उसकी बडी सेवा की है।* 
मालवीयजी ने यह भी बताया कि “इसी भाँति सैकडो हिन्दुओ ने उठ में भो 
काव्य ओर ग्रन्थ लिखे है । ब्रज नारायण “चकबस्त” की तरह अनेक हिन्दू कवि 
और लेखक अब भी उर्दू की सेवा कर रहे है ।”< 

मालवीयजी ने कहा “हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे सब 
भेदभाव छोडकर प्रत्येक भारतीय स्वीकार कर सकता हैं ।” उन्होने यह भी 
कहा : साहित्य ओर देश की उन्नति अपने देश की भाषा के द्वारा ही हो 
सकती हैं ”*, और "जिस देश की जो भाषा है, उसी भाषा में वास्तव में उस 
देश के न्याय, कानून, राजकाज, कौंसिल आदि का काम होना चाहिए ।”१० “जब 
प्रजा के अधीन राज्य होगा, तब हमको ऐसी भाषा हारा राजकाज करना 
होगा, जिमको बहुजन समाज समझता हो । मुट्ठी भर आदमी जिस भाषा को 


१ वही, पृ० ३७। २ वही, पृ० ३२७। 
हे वही, पु० ३७। ४ वही, पृ० ३७॥ 
५ वही, पृ० ३८ । ६. वही, पृ० ३७। 
७. वही, पृ० +८। ८ वही, पृ० १८। 
९. वही, पु० ३४। १०. वही, पु० ३३। 
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बोलते भर समझते है, उसके हारा सारी प्रजा का कार्य नही विया जा सकता । 

पजा की सम्मति उसी भाषा में प्रकट होनी चाहिए, जिसे वह समझती है । 
उसका जासन उसी भाषा में होना चाहिए, जिसको वह बोलती हो ।”** 

उन्होने यह भी कहा कि हिन्दी को 'उच्च शिक्षा' का माध्यम वनाया जाय । 


अपने दिचारो को व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा कि हिन्दी को 
राष्ट्रभापा मानकर यदि प्रान्त-प्रान्त को भाषाओं का सेवन किया जाय तो 
सर्वोत्तम होगा । उन्होंने कहा : "हम यह नहीं कहते कि देश भर में एक हो 
भाषा रहें, अन्य प्रान्तीय भाषपाए ने रहें! हर प्रान्त में अपने-अपने श्रान्त 
की भाषा उन्नति करे। गुजरात में गुगराती को, गद्दाराप्ट्र में मराठी को 
उन्नति होनी चाहिए। ये सब प्रान्तीय भाषाएँ है । इन सबके रहते हुए हिन्दी 
भाषा राष्ट्रीय भाषा के तीर पर प्रयुक्त की जा सकती हैं। अभी तक जो 
काम अग्रेजी द्वारा होता नाता हैं, वह भव हिन्दी द्वारा होना चाहिए । है 


अन्त में मालवीयजी ने प्रार्थना की कि “सब भाई बहन राष्ट्र-भापा के 
गौरव को मानकर भपनी भाषा के साथ-साथ प्रत्येक वालक को हिन्दी का ज्ञान भी 
०५ । 


करावें?, और आपा व्यक्त की कि कोई दिन जावेगा जब जिस भांति अंग्रेजी 
जगत्‌-भाषा ही रही है, उसी भांति हिन्दी का भी सार्वश्रिक प्रचार होगा।* 


अक्तूबर सन्‌ १९३९ में विजयदशमी के अवसर पर काशी में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । मालबवीयजों से स्वागताध्यक्ष की हँसियत से हिन्दी 
के सम्बन्ध में एक महत्वपृण भाषण किय। । उन्होंने कहा : “मुसलमानों के समय 
में बहुत से मुसलमानी शब्द हमारी भाषा में मित्र गये, और बब वें भाषा के 
अद्भ है । इसी प्रकार अंगेंजो के आने से कुछ »ंग्रेजी भाषा के शब्द भी हमारी 
भाषा में मिल गये है । किन्तु इसका यह तात्पर्य नही है कि हमारी भाषा उन 
जब्दो से बनी है या उनके कारण बनी है ) हमारी भाषा उन्ही शब्दी से बनी हैँ, 
जो सस्कृत से प्राकृत और अपभ्रश बनकर हिन्दी की शोभा को बातें हं। 
जीवित भाषाओं की यह स्वाभाविक गति हूँ कि उनमें प्रयोजन के अनुसार दूसरी 
भाषा के शब्द मिला लिये जाते है.। किन्तु इसका यह भर्थ कदापि नहीं होना 
चाहिए कि हम अपने शब्दों को छोडकर उनके स्थान पर दूसरी भाषा के शरद 
ग्रहण करें । हमें केवल उन्हीं विदेशी शब्दों को अ्हण करना चाहिए जिनसे 





१, चही, पृ० ३२५ । २ वही, पृ० रेड । 
हे. वही, पृ० ३४। ४, वही, पृ० ३८। 


उदार हिन्दू धर्म श्रौर सरल हिन्दी १४७ 
हमारी भाषा की शक्ति बढ़े, और भाव को स्पष्ट करने में सहायता मिले ।”” 


उन्होने यह भी कहा * “जब से भारतीयो में राष्ट्र को फिर से स्थापन करने 
का जतन होने लगा, तब से इस बात की चिन्ता बहुत से देशभक्तो को हो गयी 
है कि राष्ट्रीय कार्यों और व्यवहार के लिए एक राष्ट्रीय भाषा मान ली जाय । 
अतः उन्हीने हिन्दी को “राष्ट्र भाषा' मान लिया है, क्योकि वही देश के अधिक 
स्थानों में बोली और समझी जाती है। यह उद्योग सर्वथा सराहने योग्य है । 
किन्तु जिस रीति से आजकल भाषा का स्वरूप बदलने का जतन हो रहा है, 
वह मेरी राय में देश और समाज के लिए हितकारी नही होगा, और हमारे 
धामिक और सास्क्ृतिक भावों को इससे क्षति पहुँचने की आशंका है ।” * उन्होने 
इस भाषण में लिपि के अकारण संशोधन का भी विरोध किया । उनको भय था 
कि “अनावद्यक परिवर्तन करने से यह लिपि कल की वस्तु हो जायेगी, भौर 
हमारा सम्पूर्ण लिखा हुआ और छपा हुआ साहित्य अजायबंघर की सामग्री बन' 
जायेगा । हे 


पण्डित बलदेव उपाध्यायजी ने अपने संस्मरण में लिखा है-- भाषा तथा' शैली 
के विषय में वे (मालवीयजी) सर्वदा सरल भाषा, तथा सुबोध शैली का आग्रह 
करते थे। उनका भेष था जेसा निर्मल, उज्ज्वल तथा निष्कलंक, उनकी भाषा 
थो वैसी ही विशुद्ध, सरस तथा सरल। सम्वबत्‌ २००० में विक्रमादित्य की 
हिसहस्राब्दी के अवसर पर “अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌? की स्थापना हुई। 
महाकति कालिदास की सम्पूर्ण रचनाओ का हिन्दी में अनुवाद इसकी प्रमुख 
योजना थी । अनुवाद की भाषा के विषय में महामना ने हम सबको स्पष्ट शब्दो 
में कहा कि मैं चाहता हूँ कि अनुवाद की भाषा इतनी सरल हो कि हिन्दी का 
साधारण पाठक भी उसे मजे से समझ जाय । उसे सरस भी होना चाहिए, 
जिससे किसी को पढने में विरक्ति न हो । वे अपने भाषण में भी सुबोध विधा 
का प्रयोग किया करते थे । तत्सम द्ब्दो में विशेष रुचि नही रखते थे, तद्भव 
शब्दों फे विशेष हिमायती थे तथा विद्योप पारखी भी । हिन्दी भाषण या लेख में 
वे अग्रेजी शब्दों का पुट किसी भाँति भी गवारा नही कर सकते थे ।४ 
समीक्षा 

हिन्दी के सम्बन्ध में मालवीयजी की धारणाएँ किसी हद तक बहुत 
से अन्य हिन्दी-प्रेमियो से भिन्न थी। जहाँ मालवीयजी चाहते थे कि हिन्दी 

१, सीताराम चतुर्वेदी : महामना मालवीयजी, पु० ८३ 


२. वही, पृ० ८३। वही, पु० ८३ ॥ 
४ भहामना मालवीयजी बर्थ सेनटिनरी कोमेमोरेशन वाल्यूम, पृ० २१६॥। 
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में प्रचलित उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग जारी रहे, और अकारण कठिन 
संस्क्रत शब्दों की तथा दुर्वोध समासों की भरमार न की जाय, सरल भाषा में 
हिन्दी साहित्य का निर्माण हो, वहाँ हिन्दी फे बहुत से प्रेमी हिन्दी भाषा की 
परिशुद्धि, उर्दू और फारसी शब्दो का सर्ववा परित्याग, तथा संस्कृत शब्दों और 
धमासों का भरपूर प्रयोग आवश्यक समझते हैं । इसी तरह जबकि मालवीयजी 
लागरी लिपि में लिपी हिन्दी भापा को हो राष्ट्रभापा वनाना घाहते थे, गाघीजी 
नागरी लिपि भौर फारसी लिपि दोनो के प्रयोग के पक्ष में थे, और मिली जुडी 
सरल भापा को हिन्दुस्तानी कहने को तैयार थे। पर ये दोनो नेता सरल भाषा 
के समर्थक थे, भौर चाहते थे कि हिन्दी गौर उदूं का वैमनस्य दूर हो, तथा 
हिन्दी के प्रेमी उ्द आदि देश की सभी भापाथों के प्रति प्रेम और सद्व्यवहार 
अपना कर्तव्य समये। 


८, बनारस हिन्द यूनिवर्सिटी 


(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) 
। शिक्षा का प्रसार 


जिस समय लार्ड कर्जन हिन्दुस्तान के शिक्षितों पर चरित्रहीनता का दोषा- 
रोपण करते हुए विश्वविद्यालय के प्रवन्ध में सरकार के आधिपत्य को अधिक दृढ़ 
बनाने के प्रयत्न मे थे, उस समय देश के बहुत से नेता शिक्षापद्धति को राष्ट्रीय 
शिक्षा का स्वरूप देने के पक्ष में थे। श्रीमती एनी वेसेंट और मालवीयजी 
भारतीय सस्क्ृति की पुष्ठभूमि में उच्चस्तरीय शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना 
चाहते थे जिसके द्वारा भारतीय नवयुवको के चरित्र का निर्माण हो, उनमे देशप्रेम 
और देशसेवा को भावनाओ का सचार हो, उन्हें भारतीय संस्कृति का समुचित 


ज्ञान हो, और वे आधुनिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर देश की समृद्धि 
में समुचित योगदान कर सके । 


इन्ही लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने वाराणसी में 
सन्‌ १८९८ में सेंट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की, और मालुवीयजी ने सन्‌ 
१९०४ में वाराणसी में काशीनरेश प्रभुगारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 
सभा में काशी विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की ।... 
प्रस्तावित चविश्वचिद्यालय 


अक्तूबर सन्‌ १९०५ में प्रस्तावित विश्वविद्यालय की योजना की रूपरेखा 
विभिन्न प्रान्तो के संभ्रान्त हिन्दू सज्जनो के पास भेजी गयी । इस थोजना के 
प्रावकथन में हिन्दू समाज और हिन्दू घर्मं की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते 
हुए ज्ञान के व्यापक प्रसार और घर्म की पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित 
करना देश की उन्नति के लिए आवश्यक बताया गया। उसमें कहा गया कि 
“भारत के प्राचीन धर्म की शिक्षा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को एक वडी 
समष्टि की इकाई समझ कर उसके हित के लिए जीवित रहे और काम करे, 
लोककल्याण और लोकसंग्रह को परम पुरुषार्थ समझे ।”* उसमें यह भी बताया 
गया कि प्राचीच धर्म लोकिक अस्युदय और पारलौकिक सिद्धि, दोनो के लिए 


१. दर के सोमसकंदन--हिंस्ट्री आफ दी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
३० ५१ ॥ 
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प्रयत्त करना भानव का कर्तव्य निर्धारित करता है, और हमारे ऋषियो द्वारा 
प्रतिपादित नैतिकता में उन सब गुणों का समावेश है जो ''मानव समाज के 
छनाक्रान्त अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए भावश्यक हैं //) इस प्रावक्थन 
में भारतीय संस्कृति के बहुत से अन्य सदृगुणो की विवेचना करते हुए उसकी 
समुचित शिक्षा हिन्दुनो के वास्तविक उत्थान के लिए मावर्यक वतायी गयी । 
पर इसके साथ ही लौकिक अम्युदय के लिए आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन 
भोर प्रयोग की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उसकी समुचित शिक्षा के 
प्रवन्ध पर भी जोर दिया गया, और यह भी वताया गया कि देश में विज्ञान का 
व्यापक प्रसार और प्रयोग भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही सम्मव हैं। इस 
तरह प्राककथन में हिन्दू धर्म और प्राचीन भारतीय विद्याओ की शिक्षा के साथ 
ही साथ भारतीय भाषा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और शिल्पशास्त् 
की शिक्षा को प्रस्तावित विश्वविद्यालय का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसके 
पाठ्यक्रम का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया ।रे 

३१ दिसम्बर सन्‌ १९०५ को यह योजना वाराणसी के टाउनहाल में 
घरार के श्री वी० एन० महाजन की अध्यक्षता में आभायोजित सभा में प्रस्तुत 
की गयी । सभा में उपस्थित सज्जनों ने मालवीयजी के इस प्रयास की सराहना 
करते हुए उसे स्वीकार किया । दूसरे दित इसकी घोषणा कांग्रेस के अधिवेशन 
में कर दी गयी । इसके कुछ दिन वाद ही जनवरी सन्‌ १९०६ में कुम्म के 
अवसर पर 'सनातन धर्म महासभा” के सम्मेलन में ग्रोवर्धन सठ के परमहंस 
परिव्राजकाचार्य जग॒दुगुरु शकराचार्य की अध्यक्षता में इस योजना पर विचार 
हुआ, और निश्चित किया गया कि “भारतीय विश्वविद्यालय” के नाम से 
वाराणसी में प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय । इस अवसर पर 
सालवीयजी ने सकलप किया कि इसे प्रतिष्ठित करने के लिए वे भरसक प्रयत्न 
करेंगे । १६ मार्च सन्‌ १९०६ को विश्वविद्यालय का विवरण प्रकाशित किया 
गया, तथा उप्तके शिलान्यास के लिए श्यूगेरी मठ के जगद्गुरु शकराचार्य॑ 
निमंत्रित किये गये । उन्होने विचार का स्वागत करते हुए नियत तिथि पर 
वाराणसी पहुँचने में असमर्थता प्रकट की । इसके बाद लगभग चार वर्ष तक 
इस योजना के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ । सच १९१० में मालवीय 
जी ने इसके लिए जोर-ओर से काम करने का निर्णय किया । 


१. वही, पृ० ५३-५४॥ 
२, वही, पृ० ५९-६२। 


बनारस हिन्दू य्रुनिवर्सिटो १५१ 


भीमत्ी बेसेंट की योजना यु 

इधर सन्‌ १९०७ में श्रीमती एनी वेसेंट ने वाराणसी में ही “यूनिवर्सिटी 
आफ इडिया' के नाम से विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय किया, भौर चार्टर 
के लिए सम्राट को एक आवेदन-पत्र भेजा। इस आवेदन-पत्र पर कई प्रतिष्ठित 
हिन्दू और पारसी विद्वानो के अतिरिक्त तीन प्रसिद्ध मुसलमान नेताओं के भी 
हस्ताक्षर थे । श्रीमती एनी वेसेंट चाहती थी कि उनका प्रस्तावित विद्व- 
विद्यालय मुख्यत निवासीय शिक्षण संस्थान हो, पर उसे देश भर में सस्थापित 
कालेजो को भी अपने से सम्बद्ध करने का अधिकार हो। सरकार ने कई वर्ष 
तक इस पर कोई विचार ही नही किया। सितम्बर सन्‌ १९१० में भारत सरकार 
ने भारत-मन्त्री के पास यह योजना भेज दी, जिन्होंने उसे भारत सरकार की 
राय के लिए उसके पास लौटा दिया । 


मुस्लिम यूनिवर्सिदो 


सन्‌ १९११ में हिंज हाइनेंस आगा खाँ के नेतृत्व मे मुसलमानों का एक 
डेपुटेशन भारत सरकार से मिला, और उसने अलीगढ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी 
के लिए चार्टर प्रदान करने की प्रार्थना की । भारत सरकार ने उसे आश्वासन 
दिया कि यदि इस काम के लिए २५ लाख रुपये जमा कर लिये जायेंगे, तो 
इस पर सहानुभूति से विचार किया जायगा। 


नया उत्साह 


इस समाचार ने मालवीयजी की योजना के समर्थकों में एक नया उत्साह 
पैदा कर दिया। भार्च-अप्रैल सन्‌ १९११ में मालवीयजी और श्रीमती एनी 
बेसेंट ने काशी में विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित करने के लिए मिलकर काम 
करने का निम्चय किया। ११ अप्रेल को श्रीमती एनी बेसेंट ने एक वक्तव्य 
में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि तीन प्रमुख मुसलमानों ने उनके 
भावेदन-पत्र से अपने हस्ताक्षर वापस ले लिये हैं, अलीगढ़ कालेज ने यह कहकर 
कि वह स्वयं अपना विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, उनकी योजना में अपना 
सहयोग देचे से इनकार कर दिया है, और हिन्दू जनता में अपना एक अलग 
विव्वविद्यालय खोलदे की इच्छा जागृत हो गयी दै। इन सब कारणो से- सब , 
मित्रो की यही राय है कि सब लोग मिलकर काशी में एक विश्वविद्यालय की 
स्थापना करें । श्रीमती बेसेंट ने कहा कि उनकी और मालवीयजी की सहमति 
है कि नया विश्वविद्यालय “यूनिवर्सिटी आफ इंडिया या 'काशी विव्वविद्यालय 
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के नाम से विख्यात हो भौर वह एक निवासीय शिक्षग-संस्थान हो, पर उसे 
उन सब संस्थाभी को, जहाँ धर्म भोर नैतिकता की शिक्षा दी जाती हो, अपने 
से सम्बद्ध करने का अधिकार हो । भारतीय दर्शन, इतिहास और साहित्य की 
शिक्षा द्वारा हिन्दू संस्कृति का विकास इसकी प्रमुख विशेषता होगी ।* 

जुलाई में मालवीयजी ने एक संशोधित योजना प्रसारित करते हुए एक 
करोड रुपये की अपील की, तथा वे महाराजाधिराज दरभगा से मिले और उनसे 
प्रार्थना की कि वे अपनी योजना को भी उनकी योजना में मिला दें । महाराजा- 
धिराज ने कुछ ऐसी शर्तें रगी जिनके कारण दोनो का मेल लगभग तीच मास 
के लिए ठटल गया। इन तीन महीनों में युक्त प्रान्त (मौजूदा उत्तर प्रदेश), 
विहार, बंगाल, पजाव गौर मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर मालत्रीयजी और 
उनके साथियों ने दौरा किया, भौर अ्रतिप्ठित नेताओ, विद्वानों भौर घनीमानी 
व्यक्तियों के सहयोग से कई लास रुपये चन्दे में एकत्र किये । 


पाइसराय से भेंट शरीर हिन्मू पूनिर्वात्तती सोसाइटी 


११ अक्तूबर सन्‌ १९११ को मालवीयजी और महाराजाधिराज दरभंगा 
वाइसराय लार्ड हाडिय और शिक्षा-सदस्य सर हारकीर्ट चठढलर से मिले, और 
उन्होंने कुछ घर्तों के पूरा होने पर विश्वविद्यालय को मान्यता देने का आश्वासन 
दिया । इसके वाद महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिहजी मालवीयजी के साथ 
काम करने को राजी हो गये और उन्होने पाँच लाख रुपये दान में दिये । 
२१ अवतुबर को मालवीयजी ने श्रोमती एनी वेसें” से मिलकर उनकी 
अनुपस्थिति में सेट्रल हिन्दू कालेज के अन्य सचालकों और ट्ृ स्टयो से नो मतभेद 
पैदा हो गया था उसका समाधान किया । २२ अक्तूबर को यह घापित किया 
गया कि श्रीमती बेसेंट, मालवीयजी और महाराजा दरभंगा की योजनाएँ 
मिलाकर एक कर दी गयी है, और नये जिश्वविद्यालय का नाम हिन्दू यूनिवर्सिटी 
होगा, तथा उसका धर्म विज्ञात विभाग केवल हिन्दुओ के हाथ में होगा ।* 


२८ सवम्बर सन्‌ १९११ का 'हिन्दू यूनिवर्सिटा सासाइटी' के नाम से सर 
रामेश्वर सिंहजी की अध्यक्षता में बनारस में हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना के 
लिए एक संस्था स्थापित हो गयी । डाक्टर सुन्दर लाल मन्जी का भार वहन 
करने को राजी हो गये । सर गुरुदास वनर्जो, श्रोमता एनी वेसेट और डाक्टर 
रासविहारी धोप उपाध्यक्ष चुने गये । वाबू भगवान दास, पण्डित गोकरण नाथ 


१. वही, पृ० १०२-१०४ | २. वही, पृ० १९३ 
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मिश्र, पडित कृष्णराम मेहता, पंडित इकवाल नारायण गुट, तथा बाबू मंगला 
प्रसाद सयुक्त मन्‍्त्री नियुक्त हुए। बीकानेर-नरेश सर गंगा सिंह भी सक्रिय 
सहयोग देने को तैयार हो गये । 

४ दिसम्बर सन्‌ १९११ को इस सस्था से संवधित ३२ सम्मानित व्यक्तियो 
का एक डेपुटेशन दिल्‍ली में वटलर साहब से मिला, जिन्‍्होने वहुत ही सन्तोपजनक 
ढग से बातचोत की । इस समय यह निश्चय हुआ कि यूनिवर्सिटी एक्ट पाह्ष हो 
जाने पर उसका तभी कार्यान्वयन होगा जब बैक में ५० लाख रुपया जमा हो जायें 
और सोसाइटी एक करोड रुपया जमा करने की स्थिति में हो । 


चन्दा 


सन्‌ १९१२ में देश के विभिन्न नगरों में बडे उत्साह के साथ जलसे हुए, 
जिनमें बहुत से राजाओं, महाराजाओ, नेताओ, विद्वानों और घनीमानी सज्जनो 
ने भाग लिया। मालवीयजी और महाराजा दरभंगा आदि ने चन्दे की अपील 
की, और लाखो रुपये इकदठे हुए। ३१ मार्च सन्‌ १९१३ तक साढे इब्कीस लाख 
रुपये से अधिक जमा हो गये, और छत्तीस लाख से अधिक वायदे प्राप्त हो गये । 
चनन्‍्दा जमा करने का सिलसिला जारी रहा | सन्‌ १९१५ के प्रारम्भ तक पचास 
लाख रुपये जमा हो गये, जिसमें महाराजा वीकानेर, महाराजा जोधपुर भौर 
महाराजा काइमीर के वापिक अनुदानो के पूँजीकृत मूल्य भी सम्मिलित थे । 


सेंट्रल हिन्हु कालेज 


४ मई सन्‌ १९१३ को सेट्रल हिन्दू कालेज के टस्टियों ने निश्चय किया कि 
सेंट्रल हिन्दू कालेज के अवन्ध को यथाश्ञीघ्र हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी के सुपुर्द 
कर देते का प्रवध किया जाय । इसके बाद कानूनी आवश्यकताओ को ध्यान में 
रखते हुए हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटो ने तथा सेंट्रल हिन्दू कालेज की प्रवन्ध 
समिति तथा ट्रस्टियो की सभा ने आवश्यक प्रस्ताव पास किये, और सव औप- 
चारिकताए पूरी होने के वाद २७ नवम्बर सन्‌ १९१४ को सेंट्ल हिन्दू कालेज 
एसोसिएशन हिन्दू यूनिवर्सितो सोसाइटी में मिला दिया गया, और उसे सेंट्रल 
हिन्दू कालेज, सेंट्रल हिन्दू स्कूल, तथा रणवीर सस्क्ृत पाठशाला हस्तान्तरित कर 
दिये गये । 
सरकार से विवाद 


शिक्षा का माध्यम तथा सरकार का नियत्रण, इन दो विषयो पर विश्व विद्या- 
लय के प्रवर्ततो और भारत सरकार में गहरा मतभेद था। मालवीयजी अंग्रेजी 
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के बजाय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे । उनका विचार था कि 
भारतीय भाषाओं द्वारा ही अधिकाश जनता शिक्षित हो सकती है, तथा देश में 
ज्ञान-विज्ञान का प्रसार और मौलिक विचारो की अभिव्यक्ति सुगमता से हो सकती 
है। भारत सरकार भीर भारत-मन्त्री अग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाये 
रखना घाहते थे । अन्त में मालवीयजी को यह स्वीकार करना पडा कि हिन्दू 
विश्वविद्यालय में अंग्रेजी ही अर्वाचीन विद्याओ को शिक्षा का माध्यम होगी । 


हिन्दू विश्वविद्यालय और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवर्तक गवर्नर-जनरल को 
चान्सलर बनाने को तैयार थे । पर सरकार सयुक्त प्रान्त (मौजूदा उत्तर प्रवेक्ष) के 
लेफूटिनेंट-गवर्नर को दोनों विश्वविद्यालयो का चासलर बनाना चाहती थी । 
इसके लिए दोनो तैयार नही थे । अन्त में सरकार इस वात पर राजी हो गयी 
कि दोनो विश्वविद्यालय स्वयं अपना चान्सलर निर्वाचित करें, संयुक्त प्रान्त के 
गवर्नर दोनो के पदेन विजिटर हों, ओर इस हैसियत से उन्हें मियत्रण के वे 
सब अधिकार प्राप्त हो जो साधारणतः दुमरे विश्वविद्यालयों में चान्सत्नर के 
सुपुर्द होते है । 

भारत-मंत्री वास्तव में इन दोनो १२ दुसरे विश्वविद्यालयों से कही अधिक 
कंडा सरकारी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। वे तो विश्वविद्यालय के 
प्रोफेतरो, अध्यापको और परीक्षको की नियुक्तियो का उत्तरदायित्र तक 
लेफूटिनेंट-गवर्नर को सौंपना चाहते थे। इस प्रकार का कडा नियन्त्रण और 
अविश्वास दोनो विश्वविद्यालयों के समर्थक स्वीकार करने को तैयार नही थे । 
सरकार की इस मनोवृत्ति की कडी आलोचना हुई। बहुत से दाताओ ने हिन्दू 
यूनिवर्सिटी सोसाइटी के अधिकारियों को लिखा कि आपत्तिजनक, अपमानकर 
प्रतिबन्‍्धो को स्वीकार न किया जाय, और यदि सरकार अपनी बात पर डटी 
रहे तो एकत्रित घन किसी दुधपरे समाजोत्यान के कार्य में लगाया जाय । जनमत्त 
को ध्यान में रखकर सरकार कुछ ढीली पडी । उसने प्रोफ्ेसरो और अध्यापको 
की नियुक्तियो में सरकारी हस्तक्षेप की जिद छोड दी, और निदचय किया कि 
अन्य विद्येप अधिकार किनन्‍्ही विशेष परिस्थितियों में स्वय भारत सरकार द्वारा 
प्रयुक्त होगे । गवर्नर-जनरल को लार्ड रेक्टर बनाना निश्चित हुआ, और नियंत्रण 
के विशेष अधिकार इस हैसियत से उन्हें सोपना तय हुआ । 
बनारस हिन्दू पुनिवर्सिटो बिल 

२२ भार्च सन्‌ १९१५ को सर हारकोर्ट बटलर [ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 
कौसिल में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटो बिल प्रस्तुत किया। इस नये विश्वविद्यालय 


बतारस हिन्दू यूनिवर्सिटी श्र 


की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उन्होने कहा * “आवसफोर्ड और कैम्बरिज 
विश्वविद्यालयों की तरह यह निवासीय और शिक्षण विश्वविद्यालय होगा, और 
इस तरह लन्‍्दन विश्वविद्यालय के नमूने पर बने विद्वविद्यालयों से भिन्न 
होगा ।” दूसरे इस विद्यालय में जहाँ सब जाति और सम्प्रदाय के विद्यार्थी दाखिल 
हो सकेंगे, वहाँ हिन्दू विद्याथियो को हिन्दू धर्म की शिक्षा दी जायगी, तथा 
यहां हिन्दू घर्मविशञान की उच्चस्तरीय शिक्षा का प्रवन्ध होगा । तीसरे इसका 
सचालन और प्रबन्ध हिन्दू समाज और अधिकतर गैर-सरकारी सज्जनो द्वारा ही 
होगा । कलकत्ता विश्वविद्यालय के विघान से प्रस्तावित विश्वविद्यालय के विधान 
की तुलना करते हुए बटलर साहब ने कहा कि इसकी व्यवस्था नि सन्देह अधिक 
उदार है, और गवर्भर-जनरल के विशेषाधिकार केवल आपत्कालीन है, जिनके 
आधार पर इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था को अनुदार कहना उचित नही है ।' 


सर गंगराधर चितनवीस, म्हाराजा मनीद्र चन्द्र नन्‍्दी, श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, 

राय सतीनाथ बहादुर, श्री मधुसूदन दास, मिस्टर मानकजी दादाभाई, 
सर फजल भाई करीस भाई आदि ने विधेयक का समर्थन किया । मिस्टर ए० के० 
गजतवी ने कहा कि उस समय जबकि देश को हिन्दृ-मु'स्लम एकता को सुदृढ 
करने को जरूरत है, हिन्दू यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 
हानिकर हो सकती है ।* श्री चिम्मनलाल सीतलवाद ने कहा कि धर्म-विहीन 
भौर नैतिकता-विहीन शिक्षा के दुष्परिणामों को हर कोई जानता है, पर जबतक 
घर्म के आधार पर भारतीय शिक्षा को सुब्यवस्थित करने का भार लोग अपने 
ऊपर न ले, तबतक उनको दूर करने के लिए कुछ नही किया जा सकता । हिन्दू 
यूनिवर्सिटी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारम्भ करेगी। 
टूसरी यूनिवर्सिटियो से भिन्न, धर्म हिन्दू यूनिवर्सिटी की जीवन-प्रदायनी शक्ति 
होगी, जो सस्‍्नातको के धुनम्यथ मन को भिन्न और अधिक मनोहर रूप में 
ढालेगा*, पर गजनवी साहब की तरह उन्होने भी कहा कि उन्हें भी 'साम्थ्रदायिक 
विश्वविद्यालयों में भय दिखाई देता है ।? पर अब जब हिन्दू और मुसलमान, 
दोनो ने अपने-अपने विश्वविद्यालय खोलने का निइचय ही कर लिया है, तब इस 
पर कुछ अधिक कहना व्यर्थ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस विश्वविद्यालय 
के संचालक साम्प्रदायिक विभाजन से उसे अधिक प्रभावित नही होने देंगे ॥५ 
१, 5 पर ५३३७५ की कॉौंध्रिल (लेजिस्लेटिव) सन्‌ २९१५ 

२. वही, जि० १३, पृ० ५१९। ३. 


वही, जिं० ५३, पृ० ५३५ 
४. वही, जि० ५३, पृ० ५१५१ ५. 


वही, जि० ५३, पु० ५३६ । 
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उन्होंने यह भी कहा कि विद्याथियो को धामिक जिक्षा ग्रहण करने के लिए 
मजबूर नही करना चाहिए, भौर यदि कोई मुसलमान था ईसाई विश्वविद्यालय की 
प्रगति में योगदान करने को तैयार हो, तो उसे यूनिवर्सिटी के कोर्ट का सदस्य 
बनाने में कोई रुकावट नही होनी चाहिए । 


मालवीयजी ने कहा कि यद्यपि यह संम्था साम्प्रदायिक होगी, पर मतान्ध 
नही होगी। इस विश्वविद्यालय में मकुचित सम्प्रदाग्रिकता को आश्रय नही 
दिया जायगा, वरन्‌ उन व्यापक ओर उदार धामिक भावनाओं को प्रोत्साहित 
किया जायग्रा जो मनुष्य और मनुष्य के बीच श्रातृत्व की भावना का 
विकास करें ।? 

१ अक्तूबर रान्‌ १९१५ को शिक्षा-सदस्य सर हारकोर्ट बटलर ने प्रवर 
समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका बहुत से मदस्यों ने समर्थन किया | मालवीय 
जी ने इस अवसर पर बोलते हुए आशा व्यक्त की कि “ज्योति और जीवन का 
यह केन्द्र जो अस्तित्व में आ रहा हैँ, उन विद्यार्थियों को तैयार करेगा जो ज्ञान में 
संसार के दूसरे भागो के विद्याथियो के समान ही नही होगे, वरन्‌ उत्तम जीवच 
बिताने में, ईइवर-भक्ति, देश-्रेम तथा सम्राट के प्रति निष्ठा में भी परिशिक्षित 
होगे । * 


विश्वविद्यालय का उद्घारन 


(१ अक्तूबर सन्‌ १९१५ को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटे एक्ट पास हुआ, और 

४ फरवरी सन्‌ १९१६ बर्थात्‌ माघ शुक्ल प्रतिपदा सम्बत्‌ १९७३ वि० को लार्ड 

हार्डिग ने उसका शिलान्यास किया )) इस अवसर पर वगाल के गवर्नर, तीन 

प्रान्तो के लेफ्टिनेंट-गवर्नर, १२ महाराजे, बहुत से विद्वान, जमीदार, साहुकार, 

और प्रतिष्ठित नेता उपस्थित थे। वाइसराय महोदय ने अपने अभिभाषण में 

कहा कि उनके विचार में “धामिक शिक्षा की नीव) तथा धामिक वातावरण के 

संतुलित प्रभाव के बिना मानसिक और नैतिक संयम तथा अध्यापको के उपदेशों 
और उदाहरण की द्िसकती हुई रेत पर चरित्र का निर्माण कठिन है ।”* उन्होने ; 

विश्वविद्यालय के आदर्शों तथा उसके प्रवर्तकों की अभिलापाओ के प्रति अपनी शुभ 

कामना व्यक्त की । शिलान्यास के उत्सव का समारोह कई दिन तक चलता रहा। 

१ वही, जि० ५३, पृ० ५३७-५३९। २. वही, जि० ५४, पृ० १८३१ । 

३, दर और सोमत सकंदन--हिस्ट्री आफ दी वनारस हिन्दू यूनिवर्सिदा, 

पृ० देड७। 





जै 
#%४६९ * है हैक कर 20०७ 
ह६६ ##$8 #४२६ 5 २ ४६ रू हम] 
रु ३ ८, 3] है 
नि हे कहता )आफेक५ के) 3 
कप 0०२७ के. +ब्के 3३:३२ + 


| 


ध 
पु 
हि 


23०७७ 0४९०. >> 

श्र + 

हे ४७ | 
४५४ 8 ९५ हे 

हे हु 53 


क्‌ 





काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल पर भाषण देते हुए मालवीयजी 
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बहुत से विद्वानों ने तथा गाधीजी ने सारगर्भित व्यास्यान दिये । गाधीजी ने 
अपने भाषण में सरकार तथा राजाओ-महाराजाओ की कडी आलोचना की, 
जिसके कारण काफी बदम्जगी पैदा हो गयी । राजे-महाराजे तथा श्रीमती बेसेंट 
आदि कई लोग उठकर चलें गये, पर मालवीयजी बैठे रहे । 


पदाध्किारी 


१ अप्रेल सन्‌ १९१६ को यूनिवर्सिटी एक्ट चालू कर दिया गया। मैसूर के 
महाराजा क्ृष्णराज वादियर चान्सलर, ग्वालियर के महाराजा माधव राव 
सिंधिया प्रोचान्सतर तथा डाक्टर सुन्दरलाल वाइस-चान्सलर नियुक्त किये गये । 
महाराजा मैसूर और महाराजा ग्वालियर छः वर्षों तक अपने पदो पर आसीन 
रहे । इनके बाद ३० नवम्बर सन्‌ १९२२ को बडौदा के महाराजा सयाजी राव 
गायकवाड चान्सलर, तथा बीकानेर के महाराजा गगा सिंह प्रोचान्सलर निर्वाचित 
हुए । ये दोनो भी इन पदों पर ३१ मार्च सन्‌ (१९२९ तक आसीन रहे । इसके 
वाद महाराजा गंगार्सिहजी चान्सलर निर्वाचित हुए, और १ फरवरी सन्‌ १९४३ 
तक वे इस पद को सुशोभित करते रहें। काशी-नरेश प्रभुनारायण सिंह ३१ मार्च 
सन्‌ १९२९ को प्रोचान्सलर निर्वाचित हुए । उनके निधन पर ३० नवम्बर सन 
१०३१ को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह प्रोचान्सलर निर्वाचित हुए, और वे 
१० जून सन्‌ १९४७ तक इस पद पर रहे। ३० नवम्बर सन्‌ १९३१ को 
काशीनरेश सर आदित्य नारायण सिह भी प्रोचान्सलर निर्वाचित हुए, और वे 
४ अप्रेल सन्‌ १९३९ तक इस पद को सुशोभित करते रहे। उनके निधन पर 
मई सन्‌ १९३९ में दरभगा के महाराजा कामेश्वर सिंह को प्रोचान्सलर निर्वाचित 
किया गया । 


डावटर सुन्दरलालजी का १३ फरवरी सन्‌ १९१८ को निधन हो गया, 
और उनकी जगह पर १३ अप्रेल सन्‌ १९१८ को सर पी०एस० शिवस्थामी 
अय्यर वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए। पर उन्होने ८ भई सन्‌ १९१९ को 
इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह पर २९ नवम्बर सन्‌ १९१९ को 
सालवीयजी तीन वर्ष के लिए वाइप्त-चान्सलर निर्वाचित हुए, पर वे 
बरावर चुने जाते रहे, और सितम्बर सन्‌ १९३९ तक इस पद पर काम 
करते रहे । उसके बाद मालवीयजी के अनुरोध पर सर राघाकृष्णन्‌ ने वाइस- 
चान्सलर का भार सम्भाला । 


कोर्ट ने मालवीयजी के गुरु महामहोपाध्याय आदित्यराम भट्टाचार्य को 
पहला प्रो-वाइस-चान्सलर नियुक्त किया । पर उन्होंने ८ अगस्त सन्‌ १९१८ 
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को इस्तीफा दे दिया । उसके बाद कुछ समय तक मालवीयजी ओर ज्ञानेन्द्र 
नाथ चक्रवर्ती नें इस पद का भार सँभाला । अग्रैल सन्‌ १९२० में आचार्य 
आनन्दशंकर बापू भाई ध्रुव प्रो-वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए और वे बार बार 
चुने जाकर ३१ मार्च सन्‌ १९३६ तक काम करते रहे। आचार्य श्रुव संस्कृत 
वाइमय के प्रतिभाशाली विद्वान थे । वे अपनी उदार और प्रगतिशील धारणाओ, 
सद्भावनाओ और सौजन्य के लिए प्रसिद्ध थे। सभी उनका आदर करते थे। 
१ अप्रैल सन्‌ १९३६ को राजा ज्वाला प्रसाद प्रो वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए 
भौर दिसम्बर १९४० तक वे काम करते रहे । तदुपरान्त मालवीयजी के आग्रह 
पर पंडित इकबाल नारायण गुर्टजी में इस भार को ग्रहण किया । राजा ज्वाला 
प्रसाद और डाक्टर इकबाल नारायण गुर्टू के विश्वविद्यालय से पुराने सम्बन्ध थे। 
विश्वविद्यालय के निर्माण में राजा ज्वाला प्रभादजी का भहत्त्वपूर्ण योगदान था । 
वे ही विश्वविद्यालय के इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे, और प्रो-वाइस-चान्सलर 
बनने से पहले युक्तप्रान्त के चीफ इंजीनियर के पद को सुशोभित कर चुके थे । 
गुट साहच् का प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर की हैसियत से शिक्षा के 
क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान था । 


सहयोग 

काशी विश्वविद्यालय निःसन्देह मालवीयजी की सबसे बडी कृति है। इसके 
निर्माण में बहुत से राजाओ-महाराजाओ, विद्वानो, जमीदारों तथा घनीमानी 
सज्जनों का भरपूर योगदान था ) पर मालवीयजी का साहस, उत्साह, कल्पना, 
लगन और तपस्या हो उसका प्रमुख आधार था। राष्ट्रसेवा के बहुत से कामों 
में फँसे रहने के कारण वे अपना सारा समय तो विश्वविद्यालय को अर्पित नहीं 
कर सके, पर उसके अम्युदय की चिन्ता उन्हे जीवन की अन्तिम घडो 
तक सदा बनी रही | सन्‌ १९२० से सन्‌ १९३९ तक तो उसके संचालन और 
प्रबन्ध का भार उन्हें ही मुख्यत वहन करना पडा । सन्‌ १९१६ के बाद उसके 
प्रबन्ध और संचालन में जिन महानुभावों ने उनके साथ काम किया उनमें पंडित 
बलदेव राम दवे, पण्डित कन्हैया लाल दवे और पण्डित हृदयनाथ कुंजरू का स्थान 
विद्येप रूप से उल्लेखवीय है! पण्डित इकबाल नारायण गुर्ट ओर मुशी 
ईद्वर दरण का भी अच्छा योगदान था। कोषाध्यक्ष की हैसियत से राजा 
मोती चन्द का, तथा इन्जीनियर की हैसियत से ज्वाला श्रसादजी का भी 
भरपूर योगदान था। महाराजा बनारस और महाराजकुभार विजयानगरम्‌ 
को ही आतिथ्य-सत्कार का भार बहन करना होता था। विडला परिवार का 
भी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के उत्थान में विशिष्ट योगदान रहा। 
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इस सम्बन्ध में बावू शिवप्रसाददी का नाम भी उल्लेखनीय है । उन्होने 
सन्‌ १९१० और सन्‌ १९११ में चन्दा जमा करने के लिए मालवीयजी के साथ 
देश में भ्रमण किया, पर जब अक्तूबर सन्‌ १९११ में पण्डित॒जी सरकारी मान्यता 
प्राप्त करने को राजी हो गये, तब उन्होने विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया , पर मालवीयजी की सेवा करना वे तब भी अपना पुनीत 
कर्तव्य समझते रहे, और इसका निर्वाह वे आजीवन पुत्रवत्‌ करते रहे । उनका 
'सेवा उपवन” मालवीयजी के अतिरिक्त पण्डित बलदेव राम दवे, पण्डित कन्हैया 
लाल दवे, पण्डित हृदयनाथ कुजरू आदि के लिए भी अतिथिगृह बना रहा। 
विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर आमंत्रित बहुत से अन्य विद्रानो और नेताओ का 
आतिथ्य-सत्कार भी वही होता था । 

विद्याथियों के जीवनोत्कर्ष मे बहुत से विद्दानो का महत्त्वपूर्ण योगदान था, 
पर सभवतः इन सब में प्रोफेसर श्यामाचरण दे के व्यक्तित्व का विशिष्ट स्थान 
था। बाल ब्रह्मचारी का निर्मल चरित्र, निष्कपट व्यवहार, व्यापक सहानुभूति 
और प्रेम, तथा निष्काम सेवा उत्कृष्ट जीवन के विमोहक उदाहरण थे, जिनका 
अनुसरण कठिन होते हुए भी जोवनोत्कर्प का उत्तम आदर्श था । 


विशेपताएँ 


अंग्रेजी साहित्य तथा आधुनिक मानविकी और विज्ञान के साथ-साथ हिन्दू 
धर्म-विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति एवं विभिन्न प्राच्य विद्याओ 
का अध्ययन इस विश्वविद्यालय की विशेषता थी। यहाँ एक विद्यार्थी प्राच्य 
विद्या संकाय में प्राचीन पद्धति से संस्कृत वाइ मय का अध्ययन करते हुए कला 
संकाय में अर्वाचीन अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शनञ्ञास्त्र का अध्ययन कर 
सक-। था, एक ही समय में प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों के ज्ञान से 
लाभान्वित हो सकता था। 


यद्यपि वीस पचीस वर्ष हिन्दी भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं बन 
पायी, पर हिन्दी भाषा-भाषी विद्याथियो के लिए हिन्दी भाषा का अध्ययन 
कला सकाय में इण्टर ओर वी० ए० कक्षाओं तथा विज्ञान संकाय में इंण्टर की 
कक्षाओ में अनिवार्य था, और तोन चार वर्ष के अन्दर ही कला संकाय में हिन्दी 
साहित्य को अध्यापन का एक प्रमुख वैकल्पिक विषय बना दिया गया। कुछ 
वर्षो तक तो यही विश्वविद्यालय हिन्दी साहित्य की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था । 
यही वाबू श्याम सुन्दर दास, पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, पण्डित अयोध्या सिंह 
उपाध्याय, वाबू भगवान दीन जैसे विद्वानों से हिन्दी-प्रेमी विद्यार्थी हिन्दी 
रा 


का 


बे 


१६० महामना सदव भोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर दूसरे विद्यालयों में उस ज्ञान से विद्याथियो को 


लाभान्वित करते थे। इस तरह हिन्दी का प्रसार इस विश्वविद्यालय की दूसरी 
विशेषता थी । 


कला राकाय में विभिन्न विषयो के पाठ्यक्रम में आर्वाचीन पाश्चात्य 
विह्मानो के साथ ही साथ प्राचीन भारतीय विद्वानो के विधारो और सिद्धान्तो का 
ज्ञान भी शामिल था। दर्णनशास्त्र के विद्याथियों को काट और हीगल के साथ- 
साथ अनिवार्य रूप से कपिल भौर शंकर के सिद्धान्तों का भी अध्ययन करना 
हीता था । राजनीति के विद्याथियों की भारतीय राजनीतिक विचारों और 
सस्थाओ का ज्ञान भी प्राप्त करना होता था। यह विश्वविद्यालय की तोसरी 
विशेषता थी । 


यहाँ मालवीयजी की सरक्षता में राजनीति विभाग में स्वतशञ्ता श्राप्त होने 
से पन्द्रह-सोलह वर्ष पहले हो भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, आधुनिक 
भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचार, तथा समाजवादो सिद्धान्तों का 
इतिहास आदि विपयो का अध्यापन काफी निर्मीकता से किया जाता था, और 
यह भी उसकी एक विशपत्ा थी, क्योकि उस समय इन विपयो के पठन-पाठन 
का प्रबन्ध दुभरे भारतीय विश्वविद्यालयों में सम्भव भी नहीं समझा जाता था । 


प्रायोगिक विज्ञान की शिक्षा का प्रवन्‍न्ध नि संदेह इस विद्वविद्यालय की एक 
प्रमुख विशेपता थी । धन का अभाव होते हुए भी मालवीयजी ने बहुत से 
विरोधो का मुकावला करते हुए इस विश्वविद्यालय में धातु विज्ञान, खनन 
विज्ञान, भूविज्ञान, विद्युत इजीनियरी, यान्त्रिक इंजीनियरी, रसायन विज्ञान, 
मृत्तिका शिल्प, औषध निर्माण विज्ञान की शिक्षा का प्रवन्ध किया। सम्भवत- 
उनमे से बहुत से विषय उस समय भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में नही 
पढाये जाते थे । यहाँ का इजीनिर्यरिंग कालेज निःसन्देह ध्ारे भारत का शिक्षा- 
केन्द्र था । 


सदुपदेश 

घामिक शिक्षा भी इस विश्वविद्यालय की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता थी । 
मालवीयजी “धर्म की सजीव शक्ति पर विश्वास' करते थे, और घर्म का ज्ञान तथा 
अनुसरण जीवन के उत्कर्ष के लिए आवश्यक समझते थे । उचकी 23700 
मनुष्यता से विभूषित थी। वे धामिक शिक्षा हारा विद्याथियों में उन व्यापक 
और उदार भावनाओं ' को प्रोत्साहित करना चाहते थे, जो मनुष्य के बीच 
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भ्रातृत्व की भावना का विकास करें! । विश्वविद्यालय के विद्याथियो को धर्म का 
उपदेश करते समय व सदा इसका ध्यान रखते थे। उनका उपदेश निःसदेह 
मैतिकता और देशप्रेम से समन्वित, तथा उदात्त मानवीय भावना से अनुप्राणित 
होता था | वे शील और देश-प्रेम को धर्म का महत्त्वपूर्ण अग, तथा प्राणीमात्र 
के प्रति सौहार्द भावना को धर्म का प्राण समझते थे। वे अपने विद्याथियों को 
बताते थे कि शील और देदाप्रम से रहित ज्ञान निरर्थक है | वे कहते थे ; “शील॑ 
प्रधानं पुरुष/--शील ही मनुष्य में प्रधान है, “'शीलं पर॑ भूषणम --शील ही' 
मानव का सबसे उत्तम भूषण है। उनकी क्षिक्षा थी कि चरित्र ही मनुष्य को 
ऊंचा उठाता है, शील-सम्पन्न_विद्वान्‌ ही अपने जीवन का समुचित उत्कर्ष तथा 
समाज की ठोस सेवा कर सकता हैँ। वे कहा करते थे कि नगवा के साडो, 
कोई ऐसा काम मत करना जिससे माता के आँचल पर घब्बा लगे, ओर राष्ट्र के 
गौरव की क्षति हो। वे विद्याथियों से कहते थे : “हृदय को पवित्र बना लो, 
मन को निर्मल बना लो, संसार में जहाँ जाओगे वहाँ मान के अधिकारी होगे । 
वे अपने विद्याथियो से कहा करते थे . “जो शिक्षा तुमने यहाँ प्राप्त की है 
' वह व्यर्थ है, यदि उसने तुम में अपने देश को स्वतंत्र और स्वशासित देखने की 
उत्कट आकाक्षा पैदा नही की ।”* विद्याथियो के जीवन को राष्ट्रीय भावना 
से अनुप्राणित करने के लिए वे विश्वविद्यालय में डाक्टर एनी बेसेंट, महात्मा 
गाधी, डावटर एम० ए० अन्सारी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित जवाहर लाल 
नेहरू प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं को बुलाते और उनके व्याख्यानो की व्यवस्था, 
करते थे । 
संव गुरुजनो का आदर, विश्वविद्यालय की सेवा, उसकी मानमर्यादा और 
गौरव की रक्षा वे विद्याथियो का पुनीत कर्तव्य तथा परम घर्म समझते थे । वे 
चाहते थे कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपनी “विद्यादायिनी माता की सेवा में 
लग जायें, माता की कीति उज्ज्वल कर दें, और विश्व को दिखा दें कि यह हमारी 
जननी है, यही सरस्वती की अमरावती है।” वे कहते थे--“गुरुशुश्रूषया विद्या 
अर्थात्‌ गुर की सेवा से विद्या प्राप्त होती है। मनु महाराज के इस पद की 
ओर वे विद्याथियो का ध्यान बहुधा आकृष्ट करते :-- 


अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्तेर्युविद्या यशोबलम्‌ ॥। 
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अर्थात्‌ अपने से बडे गुरुजनो को प्रणाम करने तथा उनकी सेवा करनेवाले व्यक्ति 
की आयु, विद्या, यश्ञ भीर बल की वृद्धि होती है! । 


विद्याथियों को उनका उपदेश और थाशीर्वाद था--- 


ज्योतिरात्मनि नान्यन सम तत्तसर्व॑जन्तुपु । 
स्वयं च शवयते दृष्ठ सुसमाहित चेतसा ॥ (व्यास 


सत्येत बरह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया । 

देशभक्तया त्यागेन सम्मान सदा भव ॥ 
धर्थात्‌ ब्रह्म की ज्योति अपने भीतर ही है, वह सव जीवधारियो में समान है । 
मनुष्य मन को अच्छी तरह शान्त और सुसमाहित कर उसे देख सकता हैं! । 'सत्य 
से, ब्रह्मचर्य से, व्यायाम से, विया से, देश-भक्ति से और आत्म-त्याग से सदा 
गदर के योग्य वनों' । 


यद्यपि घन की कमी के कारण सव विद्यायियो और शिक्षकों के रहने का 
प्रतन्‍्ध विश्वविद्यालय के भीतर नहीं किया जा सका, फिर भी यह मुख्यतः 
निवासीय था | यहाँ विभिन्न प्रान्तो और रियासतो के हजारो विद्यार्थी होस्टलो 
में रहकर गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करते, तथा पारस्परिक सम्पर्क से अपने जीवन 
में भारतीयता विकसित करते थे। सवर्ण हिन्दू विद्याथियों के साथ ही साथ 
हरिजन विद्यार्थी भी रहते और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। अन्य विश्व- 
विद्यातयो की तुलना में काशी विश्वविद्यालय के विद्याथियों के रहने-सहने का 
ढंग अधिक सादा था । गरीब छात्रों के लिए यहाँ शिक्षा प्राप्त करना अधिक 
आसान था। मालवीयजी के युग में यहाँ का वातावरण नि संदेह अधिक घामिक 
भीर राष्ट्रीय था । 


विवाद 

७ मार्च सन्‌ १९१९ को धर्मविज्ञान के सकाय ने निर्णय किया कि केवल 
ब्राह्मण ही धर्मग्रक्षा के लिए नियुक्त किया जा सकता है । इस पर वाबू भगवान 
दास आदि विद्वानों ने बहुत आपत्ति की, और विश्वविद्यालय को विवाद का सामना 
करना पडा । सकाय की दूसरी बैठक में अर्थात्‌ ६ मई को वावू भगवानदास ने 
प्रस्ताव किया कि पुराना प्रस्ताव रद्द कर दिया जाय । मालवीयजी ने ग्रस्ताव 
किया कि पुराने निर्णय में यह जोड दिया जाय कि “वबशशर्ते कि भन्नाह्मण विद्वान्‌ 
भी इंगूलिश विभाग मे घामिक विपयो पर, जहाँ तक कि वे धर्मविज्ञान का 
के नियमों के अनुकूल है, व्याख्यान दे सकते है ।” बावू भगवानदास चाहते थे कि 
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इस संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि वे नियुक्त भी किये जा सकते है । 
पर सकाय ने मालवीयजी' के सशोधन को ही मूल रूप में स्वीकार किया । इसके 
बाद कौंसिल में इस पर काफी वादविवाद हुआ, और अन्ततोगत्वा २४ जनवरी 
सन्‌ १६९२० को कौंसिल ने कोर्ट से संस्तुति की कि वह धर्मविज्ञान संकाय को 
आदेश दे कि वह नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे विश्व- 
विद्यालय के अन्दर किसी जाति के लिए नियुक्ति वन्द हो जाय । कोर्ट ने ११ 
दिसम्बर सन्‌ १९२० को बहुत बहस के बाद कौसिल की सस्तुति स्वीकार कर 
ली । १४ दिसम्बर सन्‌ १९२१ को पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री ने कोर्ट की बैठक में 
इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की, और कोर्ट ने वाबू ज्ञानेन्द्र नाथ 
बसु के इस सशोधन को स्वीकार किया कि “धर्मविज्ञान संकाय हिन्दू घर्म में 
अध्यापको को, कोई ऐसी नीति निश्चित किये बिना जिससे समाज के किसी अंग 
की भावनाओं को चोट पहुँचे, मानव घर्मशास्त्र की व्यापक भावना की उदार 
व्याख्या के आधार पर नियुक्त करे ।*) 


१२ दिसम्बर सन्‌ १९२० को कोर्ट की बैठक में बावू भगवानदास ने 
विश्वविद्यालय के प्रवन्ध के सम्बन्ध में एक बहुत ही आलोचनात्मक प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया । इसका विरोध करते हुए श्रीमती एनी वेसेट ने प्रस्ताव किया 
कि “यह कोर्ट बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में स्वतन्त्र विज्ञान और दर्शन की सच्ची 
भावना प्रदान करने में, और वहाँ सरकार की राय भौर तरीको से प्रभावित 
हुए बिना, सास्कृतिक और व्यावसायिक शिक्षा के स्थापित करने में, तथा 
उस अध्ययन को चालू करने में, जिसके द्वारा सरकारी नौकरी तथा तत्संबंधित 
व्यवसायों के अतिरिक्त जीवन-निर्वाह के अन्य साधन उपलब्ध हो सकें, जो 
प्रगति वहाँ हुईं है उसके लिए वाइस-चान्सलर, कोर्ट और सिनेट को धन्यवाद 
देती है ।”* श्रीमती एनी बेसेंट का यह संशोधन और प्रस्ताव ५ मतो के 
विरुद्ध २६ मतो से स्वीकार हो गया। इस पर बाबू भगवानदास जी ने 
कोर्ट, कौसिल, सिनेट तथा विश्वविद्यालय की अन्य संस्थाओ से त्यागपत्र दे 
दिया । इस ही जमाने में भालवीयजी ने प्रयत्न किया कि संस्कृत महाविद्यालय 
और उसकी परीक्षाएँ विश्वविद्यालय का अग्र बन जायें, पर इसमें उन्हें सफलता 
नही मिली । 


१, दर और सोमसकंदन: हिस्द्री आफ दी वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
पृ० ४७५-४८३ । २ वही, पृ० ४८८ । 
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चात्पत्य 

विद्याथियों से मालवीयजी के सम्बन्ध बहुत ही मधुर थे | वे सब विद्याथियो 
को अपना बच्चा समझते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए था। गरीब विद्याथियो 
के प्रति उनका विशेष अनुराग था। उन्होने विश्वविद्यालय लोलतें ही हरिजन 
विद्याधियो की शिक्षा निशुल्क कर दी थी) अन्य गरीब विद्याथियों को भी 
वे यथासंभव आथिक सहायता देते रहते थे। गरीब छात्रों की सहायता तथा 
उनकी समुचित शिक्षा का प्रवन्ध करने में वे बहुत संतोप और सुख का अनुभव 
करते थे । संयुक्त प्रान्त के भूतपूर्व मन्‍्त्री चौधरी ग्रिरवारी लाल ने अपने संस्मरण 
में ठीक ही कहा हैं कि मालवीयणी को मालूम भर हो जाना चाहिए कि यह 
बालक हरिजन है और उनकी उदारता के कपाट उसके लिए खुल जाते थे । 
शिक्षा शुल्क भर छात्रातरात्त शुल्क तो माफ़ हो ही जाता था, उसके दूसरे खर्च 
भी महामना अपने पास से पूरा कर दिया करते थे । आज शिक्षित हरिजन 
समुदाय में काफी संख्या उन लोगों की है, जिन्हें मालवीयजी की उदारता के 
कारण ही सारी राहुलियतें प्राप्त हुई है ।!* चौघरी गिरघारीलालजी के अतिरिक्त 
श्री जगजीवन राम आदि बहुत से हरिजन है, जिन्होने सारी महूलियतें प्राप्त करके 
काणी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त वी, और उसके बाद समाज में ऊँचा स्थान 
प्राप्त वार राष्ट्र की सेवा की और कर रहे हैं । यही वात दुसरे अनेक सज्जनो के 
संबंध में भी कही जा सकती हैं । 

विद्यार्थी भी मालवीयजी के व्यक्तित्व के भागे सदा नतमस्तक रहते थे । 
छात्रो को नि मंदेह उनके देशब्यापी गोरव पर गर्व था । कम से कम उनकी उप- 
स्थिति में विद्यार्थियों के लिए अगोभनीय कार्य करना असंभव ही होता था। वे तो 
सभाओ में उँगली के इशारे से अनुशासन और भद्ग व्यवहार प्रतिष्ठित करते थे ।* 

राष्ट्रीय भान्दोलनो के अवसरो पर ही उन्हें अनुशासन बनाये रखने में कभी 
कभी कुछ कठिनाई हो जाती थी। यह कटिनाई भी उन्हें सन्‌ १९२० में ही 
विशेष रूप से हुई, जब कि उन्हें परेशान होकर विश्वविद्यालय को कुछ दिनो के 
लिए बन्द कर देना पडा था । इस अवसर पर ग्राधीजी का विद्यार्थियों को आदेश 
था कि वे विश्वविद्यालय छोड दे, जबकि मालवीयजी विद्यालयों के बाइकाट की 
नीति गलत समझते थे, और विद्याथियो से कहते थे कि वे शिक्षा प्राप्त करके 
अपने को राष्ट्सेवा के योग्य बनायें । 


१, सालवीयजी : जीवन झलकिया, पृ० ११८। का 
२, महामता सदनमोहन मालवीयजो वर्थ सेंटिनरी कोमेमोरेशन वाल्यूम, 
(प्रोफेसर नारलिकर का लेख), पु० १३१ । 
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एक बार मालवीयजी की अध्यक्षता में गाधीजी ने विद्याथियों के सामने 
अपने विचार रखते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे विश्वविद्यालय की पढाई को 
छोड कर राष्ट-सेवा में लग जावें। अन्त में उन्होंने यह भी कहा कि 
मालवीयजी उनके बडे भाई है, जो कुछ करना उनका आश्षीर्वाद लेकर करना । 
दुसरे दिन मालवीयजी ने लगभग चार घंटे के भाषण में विद्यार्थियो को समझाया, 
पर अन्त में कद्दा कि यदि किसी विद्यार्थी का अन्त करण यही कहता है कि उसे 
इस समय अपना जीवन राष्ट्-सेवा में अपित कर देना चाहिए तो उसे मेरा 
आशीर्वाद हैं। लगभग सौ विद्याथियो ने विश्वविद्यालय छोडा | उन सबसे 
मालवीयजी के मधुर सम्बन्ध बने रहे । जब दिसम्बर में काग्रेस के अधिवेशन में 
सम्मिलित होने मालवीयजी नागपुर गये, तब वहा उपस्थित पुराने छात्रो ने 'हर- 
हर महादेव' का नारा लगाकर उनका स्वागत किया | 


युवराज फा स्वागत 


पर जब दिसम्बर सन्‌ १९२१ में मालवीयजी ने विश्वविद्यालय की ओर से वेल्स 
के युवराज, ब्विटिश सम्राट के उत्तराधिकारी, एडवर्ड का स्वागत किया तब, वे अपने 
छात्रो का सहयोग प्राप्त नही कर सके । उस समय जबकि कांग्रेस के आदेश पर 
गाधीजी के नेतृत्व में सारे देश ने युवराज की यात्रा का बहिष्कार कर दिया था, 
काशी विश्वविद्यालय में उनका स्वाग्रत विद्याथियो को बुरा लगा । पर मालवीय 
जी मजबूर थे। काग्रेस ने दिसम्बर सन्‌ १९१९ में युवराज के स्वागत का 
प्रस्ताव सर्वसम्भति से स्वीकार किया था। एक राजनीतिक संस्था नयी 
परिस्थिति के सन्दर्भ में पुराना निर्णय बदल सकती थी, स्वाग्रत के प्रस्ताव को 
रद करके बहिष्कार का प्रस्ताव पास कर सकती थी, पर सरकार द्वारा अधिकृत 
एक विश्वविद्यालय के लिए स्वागत का निमंत्रण वापस लेना असम्भव था। 
स्वागत-प्रबन्ध देखने के लिए १ दिसम्बर सन्‌ १९२१ को लार्ड रोडिंग विश्व- 
विद्यालय पधारे, तथां १३ दिसम्बर को युवराज पधारे॥ विव्वविद्यालय के 
चासलर भहाराजा मैसूर तथा अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 
विशेष दीक्षान्त समारोह में युवराज को सम्मानार्थ डाक्टर की डिग्री से विभूषित 
करते हुए चांसलर ने आशा व्यक्त की कि “यह डिग्री एक ऐसा चमकदार 
रेशमी सम्बन्ध होगा जो युवराज को भारत के नवयुवको के साथ उनकी राष्ट्रीय 
आकाक्षाओं में बाँध देगा, और इस प्राचीन देश की जनता की सम्यता, संस्कृति 
प्रगति और समृद्धि में आप की अभिरुचि को दृढ़ करेगा।” 


१६६ सहासना सदन सोहन सालबीय : जीवन भर नेतृत्व 


राष्ट्रवादी विद्यार्थी 


असहयोग आन्दोलन के बाद उन विद्याथियों में से, जिन्होंने गांधीजी की 
प्रेरणा से विश्वविद्यालय छोड दिया था, बहुतो नें मालवीयजी की भनुमति और 
भाज्ञा से फिर इसी विष्वविद्यालय में प्रवेण करके अपनी पढाई प्रारम्भ कर दी । 
बहुत से दूसरे असहयोगी विद्याथियों नें भी मालवीयजी द्वारा संचालित विदव- 
विद्यालय को राष्ट्रीय संस्था समझकर दूसरे विश्वविद्यालयों के वजाय यहाँ 
शिक्षा प्राप्त करना ही उचित समझा । इन राव विद्याथियों ने काशी विश्वविद्यालय 
के राष्ट्रीय स्वरूप को पुष्ठ किया । ये सब बातें सरकार को कहाँ अच्छी लगने- 
वाली थी ? पर मालवीयजी को उपस्थिति में उसके लिए आसानी से हस्तक्षेप 
करना सम्भव भी नही था । 


विस्तार 

आधथिक कठिनाइयो के बावजूद विश्वविद्यालय में नये-नये विभाग सुलते रहे, 
विद्याथियो की संख्या बढती गयी, भौर गाबीजी आदि नेताओ के उपदेशो से 
विद्यार्थी समाज अनुप्राणित होता रहा । मालवीयजी स्वयं अपने प्रोत्साहन औौर 
सहयोग द्वारा छात्रो के पाठ्मेतर क्रियाकलापो को परिपुष्ट करते, तथा अपने 
उपदेशो और व्यास्यानो हारा छात्रो को भगवद्भक्ति, देशभक्ति, सदाचार तथा 
लोकतानिक नागरिकता की शिक्षा प्रदान करते रहे । 
दीक्षान्त भाषण 

सन्‌ १९२९ में मालवीयजी ने अपने दीक्षान्त भाषण में विश्वविद्यालय के 
स्नातको फो उपदेश दिया कि वे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने को 
सदा उद्यत रहे, अपने देशवासियों से प्रेम करें, और उनमें एकता की वृद्धि करें। 
उन्होने कहा कि आप सबसे तितिक्षा और घैर्य की प्रचुर भावना, तथा स्नेहमयी 
सेवा की विस्तृत भावना की अपेक्षा है। हम आशा करते है कि अपने दीन-हीन 
भाइयो के उत्थान के लिए आप जितना समय और दाक्ति बचा सकें, उप्ते आप 
लगावेंगे। हम आशा करते है कि आप उनके मध्य में काम करेंगे, उनके कष्टो भर 
उनके आनन्द में भाग लेंगे, और जिस तरह भी आपके लिए संभव हो, उनके 
जीवन को अधिक सुखमय वनाने का प्रयत्न करेंगे । मालवीयजी ने इस भाषण में 
उन्हे सलाह दी कि वे जनता में शिक्षा का प्रसार करें, स्वच्छता और स्वास्थ्य- 
रक्षा का प्रचार करे, सहकारी संस्थाओ |को स्थापित करें। उन्होने कहा : 
“आप स्वतंचता चाहते है, अपने देश में स्वशासन चाहते है, इसके लिए जो 
कुछ त्याग आपसे अपेक्षित हो उसके लिए तैयार रहिये । आप अपने में स्वातंन्य- 


ए्‌ 
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प्रेम, और मातृभूमि के गौरव के लिए त्याग की भावना पुष्ट करें। इस तरह 
हम फिर एक बडा राष्ट्र बन सकेंगे । 


सरकार से सघर्ष 

इस अभिभाषण के कुछ दिन बाद ही काग्रेस ने गाघीजी के नेतृत्व में पूर्ण 
स्वतंत्रता के निमित्त सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करने का निर्णय किया, और 
मालवीयजी ने भी उसमें सक्रिय भाग लेने की ठान ली। आन्दोलन ने 
विश्वविद्यालय के लिए विकट समस्या उपस्थित कर दी । स्थानीय कांग्रेस कमेटी 
किसी न किसी तरह विश्वविद्यालय को बन्द करवा देने के फेर मे थी । उन्होंने 
पिकेटिंग में हर प्रकार के तरीको का प्रयोग किया । पर जब स्थानापन्न काग्रेस 
अध्यक्ष वल्‍लभ भाई पटेल को प्रो-वाइस-चान्सलर से इसकी सूचना मिली, तव 
उन्होने आदेश दिया कि स्थानीय काग्रेंस कमेटी ने जो तरीके अपनाये हैं वे 
काग्रेस की नीति के विरुद्ध है, और यदि स्थानीय कमेटी किसी दुसरे तरीके से 
पिकेटिग नही कर सकती, तो उसे बन्द कर दिया जाय 


इसके तुरन्त बाद ही मालवीयजी ने ३१ जुलाई-१ अगस्त की रात्रि को 
बम्बई में सत्याग्रह किया, और वहाँ वे गिरफ्तार कर लिये गये । इस पर लगभग 
१०० विद्यार्थी सत्याग्रह करने बबई चल दिये, पर मालवीयजी के कहने पर 
वापस चले आये । इधर स्टाफ के दो तीन सदस्यो तथा बहुत से विद्याथियों ने 
सविनय-अवज्ञा मे सक्रिय भाग लेना शुरू किया, और अगस्त के अन्तिम सप्ताह 
में मालवीयजी ने एक सदस्य की हैसियत से काग्रेस वकिंग कमेटी की बैठक में, 
जो पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दी गयी थी, भाग लिया, और उन्हें छः मास 
की सजा दे दी गयी। इसके बाद प्रो-वाइस-चान्सलर श्रुव को बहुत कठिनाई का 
सामना करना पडा। सरकार ने विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर, अध्यापको और 
विद्यार्थियों की गतिविधि से रुष्ट हो अनुदान की पहली किस्त भेजने से इनकार कर 
दिया, और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अपना क्षोभ्र प्रकट करते हुए बहुत से 
प्रश्नो का उत्तर माँगा, और विश्वविद्यालय की नीति को स्पष्ट करने की माँग 
की। श्रुवजी को कई बार दिल्ली और लखनऊ सरकार के अधिकारियो से, 
तथा नैनी सेंटूल जेल प्रयाग में मालवीयजी से बातचीत करने जाना पडा, तथा 
विश्वविद्यालय की कार्यसमिति और सिंडीकेट को प्रदनो का उत्तर तथा नीति का 
स्पष्टीकरण करना पडा । 


१. दर और सोमसकन्दन . हिस्ट्री आफ दी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिदी, 
पु० ५७२-५७३ । 


१ई८.... भहासना सदन सोहस सालवीय £ जीवन श्रोर नेतृत्व 


मालवीयजी के परामर्श से विश्वविद्यालय की कार्य समिति (एकजीक्यूटिव 
कौसिल) ने २५ नवम्बर सन्‌ १९३० को भारत सरकार को लिखा : “बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय संस्था है, घर्म और नैतिकता (देशभक्ति और 
नागरिकता) की शिक्षा द्वारा चवयुवको के चरित्र का निर्माण उसका एक प्रमुख 
उद्देश्य है। उसका विश्वास है कि धर्म “चरित्र का सर्वश्रेष्ठ आधार' है, और 
दिेशभवित” एक शक्तिशाली उत्कर्पशील प्रभाव है, जो स्त्री-पुरुषो को उच्च 
मनरतक और निःस्वार्थ कार्य के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह विश्व- 
विद्यालय अपने विद्याथियों के मन में इन्हें संचारित करने का, तथा सार्वजनिक 
और राष्ट्रीय प्रश्नो के सबंध मे निर्णय भौर व्यवहार के उच्च स्तर को उनमें 
विकसित करने का प्रयत्त करता है। पर इसके अतिरिक्त सक्रिय राजनीति से 
वह अपने को अलग रखता है, क्योकि वह एक शैक्षिक संस्था है न कि 
राजनीतिक', उसका उद्ृंश्य 'शिक्षा, न कि राजनीतिक सुधारो की वृद्धि है, 
भोर चूंकि वह विभिन्न राजनीतिक विचारो से सम्बन्धित जनता, भारतीय 
रियासतों भौर सरकार की सहायता से चलता है। पर राष्ट्रीय आन्दोलनों के 
अवसर पर एसे 'राष्ट्रीय भावना की लहर' का ध्यान रखना होता है। उस समय 
जबकि बहुत से सम्मानित भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करते हों, 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्याथियो से उससे प्रभावित न होने की आशा- 
नही की जा सकती ।” | 

पत्र में बताया गया कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वही अध्यापक 
उसकी सेवा से अलग किये जा सकते है, जिम्हें अदालत ने किसी “नैतिक अपचार'” 
के संगीन अपराध' में दण्डित किया ही, पर 'सविनय-अवज्ञा' द्वारा कानून 
की किसी धारा के उल्लंघन के लिए प्राप्त दण्ड किसी तरह भी नैतिक 
अपचार से आविष्ट नही समझा जा सकता । इसलिए सविनय-अवज्ञा आन्दोलन में 
भाग लेने के कारण दण्डित अध्यापको को विश्वविद्यालय अपनी सेवा से अलग 
नही कर सकता। 

इस पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की 
राय में जो विद्यार्थी सविनय-अवज्ञा से संबंधित किसी अपराध पर सजा भुगत 
चुका है, उसे उसी अपराध के लिए कोई दूसरी सजा देना, जिससे उसका सारा 
जीवन ही बर्बाद हो जाय, न्‍्यायसंगत नही होगा । इसीलिए सिंडिकेट की राय में 
उसे विश्वविद्यालय में फिर से दाखिल न करना ठोक नही होगा | विश्वविद्यालय 
का अनुभव है कि पिछले असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के बाद जिन विद्याथियो 
ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर से विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, उनमें से 
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कुछ अच्छे विद्ान्‌ वन कर बहुत लाभदायक काम कर रहे है। ऐसे विद्याथियो के 
प्रवेश के लिए इन कारणो से विश्वविद्यालय का द्वार सदा खुला रहेगा ।* 


दिसम्बर सन्‌ १९३० में वनारस के कमिश्नर ने विश्वविद्यालय को सूचना 
दी कि भारत सरकार अनुदान के संबंध में विचार कर रही हैं, भी! 
जानना चाहती है कि विश्वविद्यालय को सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के प्रभाव से 
रक्षित करने के लिए! विद्वविद्यालय के अधिकारियो ने वया किया ? 


इसके उत्तर में प्रो-वाइस-चान्सलर ने लिखा कि विश्वविद्यालय के भधिकारियो 
की निश्चित धारणा है कि “विद्या का प्रसार ही विश्वविद्यालय का प्राथमिक 
ओर प्रमुख उद्देश्य है, और राजनीतिक प्रचार और आन्दोलन का उसके कार्य में 
स्थान नही है” । पर उहैं इस देश तथा दूसरे देशो के अनुभवों से यह भी स्पष्ट 
हैं कि “राजनीतिक दबाव और संकट के अवसरो पर यह आशा करना कठिन 
हैँ कि नवयुवक बाहरी प्रभावों के प्रति बिल्कुल उदासीन और भाक-शून्य 
रहेंगे।” उन्होने यह भी लिखा: “वाइस-चान्सलर की भावपूर्ण अपीन, 
पिकेटिंग को खत्म कराने के हमारे प्रयत्न, विश्वविद्यालय को बन्द न करते का 
हमारा निर्णय, प्रो-वाइस-चान्सलर का विद्याथियो को यह समझाना कि वे जत्था 
बना कर बम्बई न जानें, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैँ कि विश्वविद्यालय के 
अधिकारी विश्वविद्यालय में शक्षिक शान्ति यथासंभव बनाये रखना चाहते है |” * 


सरकार के कठिन दृष्टिकोण ने विश्वविद्यालय के सामने कठिन आधिक 
समस्या उपस्थित कर दी । उसके लिए अध्यापको को ठीक समय पर पूरा वेतन 
देना भी कठिन हो गया । इस स्थिति में विश्वविद्यालय के अध्यापको ने एक पत्र 
द्वारा विद्वविद्यालय के अधिकारियों को सूचित किया कि “विश्वविद्यालय के 
उद्देंदयो और हिंतो की रक्षा के निमित्त विश्वविद्यालय के अध्यापक-समाज के 
अधोहस्ताक्षरी सदस्य विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर पण्डित भदनमोहन 
मालवीय को वित्तीय सकठ की अवस्था में उस समय तक और उन शर्तों पर 
अपनी सेवा अर्पित करते है, जिन्हें वे निश्चित करें ।” 5 


इस समय यह भी उडती खबर थी कि मालवीयजी पर दबाव डाला जा 
रहा हैं कि वे उपकुलपति के पद से त्यागपत्र दे दें। इस समाचार ने विश्वविद्यालय 
के बहुत से अध्यापको में काफी क्षोभ और उत्तेजना पैदा कर दी । पर इस खबर 
का शीघ्र हो खण्डन कर दिया गया । 


१. वही, पृ० ६१८-६१२२। २, ३. वही, पृ० ६२४-६२५ 


हर 
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बीसारी के कारण मालवीयजी छः मास की अवधि के पहले ही २४ दिसंवर 
सन्‌ १९३० को जेल से रिहा कर दिये गये । १९ जनवरी सन्‌ १९३१ को 
उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर मेकंजी साहब विश्वविद्यालय आये । 
उन्होने बातचीत में मालवीयजी से अनुरोध किया कि वे कम से कम इस बात 
की घोषणा करें कि जिन विद्यार्थियों ने अनुणासत्र भंग कर आत्दोलन में भाग 
लिया है, उन्हें लिखित क्षमा प्रार्थना पर ही विश्वविद्यालय में भरती किया जा 
सकेगा । पर मालवीयजी ने इस प्रकार की घोषणा करने से साफ इनकार 
कर दिया । 


काशी मे पुराने छात्रों की एक बैठक में २३ जनवरी सन्‌ १९३१ को 
आशिक कठिनाई की चर्चा करते हुए उन्होने साफ तौर पर कहा कि वे किसी 
शर्त के साथ सरकार से अनुदान लेने को तैयार नही है। यदि आवदयकता होगी 
तो बिना सरकारी अनुदान के विश्वविद्यालय चलाया जायगा । 

१७ फरवरी सन्‌ १९३१ को लार्ड अविन ने गराधीजी से राजनीतिक 
समझौते पर बातचीत प्रारम्भ की । २५ फरवरी को विश्वविद्यालय को सरकारी 
अनुदान की पहली छः-मासिक किस्त मिली । ५ मार्च को ग्राथी-अविन समझौता 
हुआ, और उसके बाद सरकार ने आवर्तक अनुदान की दूसरी किस्त और पूरा 
अनाव्तंक अनुदान भेज दिये । 

गाधी-अविन समझौते के वाद १६ मार्च सन्‌ १९३१ को प्रोफेसर यू० ए० 
असरानी और पण्डित जगन्नाथ प्रसाद वाजपेयी, जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लेने 
के बाद जेल से इस्तीफा भेज दिया था, विश्वविद्यालय द्वारा फिर नियुक्त कर 
लिये गये । विश्वविद्यालय का काम यथावत्‌ चलता रहा। 


फठिनाइयाँ । 

आथिक कठिनाइयो के कारण सरकार ने आवर्तक अनुदान में दस प्रतिशत 
की कटौती कर दी, और विश्वविद्यालय को भी सौ रुपये से अधिक वेतन पाने- 
बाले अध्यापको और कर्मचारियों के वेतन में दस प्रतिशत की कटौती करनी 
पड़ी । यह कटोती चार वर्ष तक्र चलती रही । यद्यपि इन चार वर्षो में विश्व- 
विद्यालय को कुछ नये आवर्तक और अनावतंक अनुदान प्राप्त हुए, पर कुछ 
पुराने आवर्तक अनुदान बन्द हो गये, जिनके कारण विश्वविद्यालय की आथिक 
कठिनाइयाँ बढ गयी । कर्जा तीन लाख रुपये से बढ़कर तेरह लाख हो गया । 

इन चार वर्षों में विश्वविद्यालय के बहुत से पुराने सहायक और समर्थक 
देवलोक चले गये। सन्‌ १९३१ में बनारस के महाराजा सर प्रमुनारायण सिह, 
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३० सितम्बर सन्‌ १९३३ को श्रीमती डा० एनी वेसेंट, तथा ३७ मार्च सन्‌ 
१९३४ को राजा मोती चन्द का निधन हो गया । 


विस्तार 


इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी विश्वविद्यालय में नये सकाय, नये 
विभाग और नये कालेज खुलते रहे। सन्‌ १९३४ में भेषजिकी और ओऔषध 
विज्ञान की शिक्षा आरम्भ हुई, सन्‌ १९३५ में ओद्योगिक रसायन विज्ञान में 
बी० ए० और एम० ए- की पढाई का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया, सन्‌ 
१९३६ में मृत्तिका शिल्प का पृथक्‌ विभाग खोला गया, तथा सन्‌ १९३७ में 
ग्लास टेकनालोजी की शिक्षा के लिए विभाग खोला गया । सितम्बर सन्‌ १९३५ 
में सेटल हिन्दू कालेज के विज्ञान विभागो को अलग करके साइन्स कालेज गठित 
किया गया, और प्रोफेसर कृष्ण कुमार माथुर उसके प्रिन्सिपल नियुक्त हुए । 
नवम्बर सन्‌ १९३६ में फैकल्टी आफ टेकनालोजी गठित की गयी। इस वर्ष 
आचार्य श्रुव के स्थान पर राजा ज्वाला प्रसाद प्रो वाइस-चान्सलर हुए । 


सार्वजनिक सेवा का केन्द्र 


दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने पर प्रोफेसर यू० ए० असरानी 
आदि अध्यापको ने फिर सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। 
इधर मालवीयजी के कारण विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कार्यो का केन्द्र बन गया। 
उनके साथ प्राच्य विद्यालय के प्राचार्य (प्रिन्सिपल) पडित प्रमथनाथ तकंभूषण 
ने मन्‍्त्रदीक्षा आदि शास्त्रविहित उपायो द्वारा अन्त्यजोद्धार का कार्य किया । 
प्राच्य विद्यालय के साहित्य विभाग के अध्यक्ष पडित महादेव पाण्डेय, तथा 
साख्य विभाग के अध्यक्ष पंडित हीरावललम श्ञासत्री आदि अध्यापको ने भी 
अन्त्यजोद्धार तथा उदार सनातन धर्म के प्रसार में उनका साथ दिया । दूसरी 
ओर प्रोफेसर मुकुट विहारी' लाल, मालवीयजी की अभरध्यक्षता में आयोजित, अखिल 
भारतीय स्वदेशी संघ के मन्‍्त्री नियुक्त हुए, और उन्होने विश्वविद्यालय के भहाते 
में अपने निवास-स्थान पर ही संघ का कार्यालय स्थापित कर वही से स्वदेशी 
के प्रसार का कार्य किया, तथा हरिजन सेवक संघ की जिला शाला का मन्त्रित्व 
ग्रहण कर हरिजनोद्धार का कार्य किया। मालवीयजी का अपना निवास-स्थान 
तो उनके राजनीतिक और धामिक कायों का केन्द्र ही था। यही स्थानीय, 
प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता और नेता आते, मालवीयजी से राष्ट्रीय 
प्रश्तो पर बातचीत करते, तथा यथासंभव सहायता प्राप्त करते थे । 
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कहा जाता है कि दूसरे सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के जमाने में मालवीयजी की 
तथा हिन्दू यूनिवर्सिटी की ग्रतिविधि से क्षुब्ध हो भारत सरकार ने विश्वविद्यालय के 
कुलपति महाराजा बीकानेर को लिखा कि चूँकि वनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी की 
दशा बहुत खराव है, अनुशासन का नितान्त अभाव हैं, इसलिए वे अपने पद से 
इस्तीफा दे दें । महाराजा गंगा सिंह ने उत्तर में लिखा कि यदि दशा खराब है, 
तो उसे सुधारने का प्रयत्न किया जायगा । 

विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार-विमश के लिए मालवीयजी महाराजा 
गंगा सिंह से मिलने बीकानेर गये । उन्होने मालवीयजी को सहयोग का पूरा 
भारवासन दिया, और कहा कि वे उनका साथ छोड़नेवाले नही है। काशी लौटने 
से पहले मालवीयजी राजस्थान की कई अन्य रियासतो में भी गये, और 
वहाँ सब महाराजाओ ने विश्वविद्यालय के समर्थन का उन्हें आश्वासन दिया । 


सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के वाद मालवीयजी ने सन्‌ १६३४ और सन्‌ 
१९३१५ में प्रधानमन्त्री के साम्प्रदायिक निर्णय काडट कर विरोध किया, और 
सन्‌ १९३६ में जब काग्रेस ने उसे रद्द करना ही उचित समझा, तब मालवीयजी ने 
प्रान्तीय कौसिल के चुनावो में काग्रेंस पार्टी के उम्मीदवारों का डट कर समर्थन 
किया । जनवरी सन्‌ १९३८ में उन्होने पण्डित हरदत्त शास्त्री के साथ चालीस 
दिन का कायाकल्प किया। इससे प्रारम्भ में कुछ लाभ दिखाई दिया, पर वास्तव 
में स्वास्थ्य सुधरने के बजाय विगड गया । सार्वजनिक उत्त रदायित्व वहन करते 
रहना उनके लिए असम्भव हो गया । १७ सितम्बर सन्‌ १९३९ को उनकी 
अनुमत्ति से यूनिवर्सिठी कोर्ट द्वारा सर एस० राधाकृष्णन्‌ वाइस-चान्सलर 
निर्वाचित हुए । 

राघाकृष्णन्‌ूजी लब्ध-भ्रतिष्ठ दार्शनिक थे । वे कई वर्ष आन्ध्र विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति रह चुके थे, और इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र 
के वरिष्ठ प्रोफेसर थे, तथा प्रतिवर्ष कुछ महीने आक्सफोर्ड भी भारतीय दर्शन- 
शास्त्र के अध्यापन के लिए जाते थे। इन दोनो कामो के साथ-साथ एक बडे 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति के उत्तरदायित्व को ग्रहण करना बहुत साहस की 
बात थी । पर वे इस उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए नि.सन्देह स्वथा 
समर्थ थे । आगे चलकर वें कलकत्ता विश्वविद्यालय के बजाय हिन्दू यूनिवर्सिटी 
में ही दर्शनशास्त्र के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर का काम करने लगे। पर वे फिर भी 
अध्यापन के लिए आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाते ही रहे । 

१८ सितम्बर सत्‌ १९३९ को सालवीयजी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय 
की कौंसिल ने विश्वयुद्ध में 'अन्तर्गस्त समस्याओं की गंभीरता” अनुभव करते 
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हुए 'स्वतत्रता और जनतंत्र के सिद्धान्तो की विजय की, जिनसे ग्रेट ब्रिटेन 
सम्बन्धित है, कामना कौ” और आशा की कि “ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 
उनऊा सार्थक प्रयोग समृद्ध भारत तथा विश्वशान्ति का निर्माण करेगा । इस 
प्रस्ताव में कौंसिल ने 'विद्याथियो को हर प्रकार की सैनिक शिक्षा की पर्याप्त 
सुविधाओ का प्रबन्ध करने की भी सरकार से प्रार्थना की ।' 


२५ नवम्बर सन्‌ १९३९ को यूनिर्वास॒टी की सिनेट (शिक्षा परिषद्‌) ने अपनी 
विशेष बैठक में भालवीयजी की सेवाओ के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए 
उन्हें विश्वविद्यालय का आजीवन रेक्टर बनाने की सस्तुति की, जिसे चान्सलर 
ने २ जनवरी सन्‌ १९४० को स्वीकार कर लिया। २५ नवम्बर को ही 
सालवीयजी सिनेट की साधारण बैठक में सिनेट, सिंडिकेट और बोर्ड आफ 
भपाइन्टमेंट (नियुक्ति बोर्ड) के सदस्य निर्वाछित किये गये । २२ दिसम्बर सन्‌ 
१९३९ को कोर्ट ते अपने वाषिक अधिवेशन में मालवीयजी को सर्वसम्मति से 
कौंसिल का सदस्य निर्वाचित किया । 


३० नवम्बर सन्‌ १९४० को कोर्ट ने अपने वाषिक अधिवेशन में मालवीयजी 
के प्रस्ताव पर सर्वंसम्मति से पण्डित इकबाल नारायण गुर्टू को तीन वर्ष के लिए 
प्रो-वाइस-चान्सलर नियुक्त किया । 
रजत जयत्तो 

१० जनवरी सन्‌ १९४२ को विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती मनायी गयी । 
महात्मा गाघी ने दीक्षान्त्‌ भाषण किया। उन्होने अपने भाषण में मालवीयजी के 
प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा * “प्रेम का दृढ बन्धन मुझे मालवीयजी 
से बाँधे हुए है, और मैं उनके आदेश का पालन, जब कभी यह मेरे. लिए संभव 
होता है, बडे गर्व और सनन्‍्तोष के साथ करता हूँ।” उन्होने कहा . “यद्यपि 
मालवीयजी की बहुत सी सेवाएँ है, पर यह विश्वविद्यालय उनकी सबसे बडी 
कृति हैं ।” “मालवीयजी”, उन्होने कहा, ' सादा जीवन और उच्च चिन्तन के 
सजीव उदाहरण हूँ ।” उन्होने गाशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 
याद रखेंगे कि वे गरीबो के बच्चे है, और “मालवीयजी की तरह सरल और 
सादे जीवन का तथा उच्च विचारो का नमूना बनेंगे ।” उन्होने भारतीय भापाओ 
तथा देवनागरी की समुचित शिक्षा प्राप्त करने पर जोर देते हुए आशा व्यक्त 
की कि हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बना दी जायगी । अन्त में उन्होने भारतीय 
संस्कृति के महत्त्व की ओर विद्याथियो का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा “ससार 
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के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करना, शत्रु को भी मित्र बनाना इस संस्कृति का विश्ेष 
योगदान है। पवित्र गंगा की तरह हमारो संस्कृति ने बाहर से आनेवाली बहुत 
सी धाराओ को अपने में मिला लिया है ।” उन्होने आशा व्यक्त की कि “यह 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, जो हिन्दू संस्कृति और हिन्दू सम्यता का प्रतिनिधित्व करने का 
प्रयत्न करती है, दूसरी संस्क्ृतिओ के उत्तम तत्त्वों को निमन्त्रित और आत्मसात 
करेगी, तथा साम्प्रदायिक एकता और सामजस्य का नमूना बनेगी ।”* 


अन्त में मालवीयजी ने उन सबको धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए, जिन्होने 
विश्वविद्यालय के निर्माण में योगदान किया, आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय 
के विद्यार्थी सादे जीवन के आदेश और भादर्श को ध्यान में रखेंगे और उसका 
पालन करेंगे । उन्होने गाधीजी को विश्वास दिलाया कि हिन्दी में पाठ्य-पुस्तकें 
तैयार की जा रही है, और उनके तैयार होने पर विश्वविद्यालय में हिन्दी ही 
शिक्षा का माध्यम बनेगी । अन्त में उन्होने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे धर्म के 
प्रति हमारी निष्ठा को दृढ़ करें, हममें देदा-प्रेम की भावना सचरित करें, तथा 
विश्वविद्यालय को समुचित सहायता प्राप्त होती रहे ।* 


'भारत छोड़ो आन्दोलन 

८ अगस्त सन्‌ १९४२ को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने भारत छोडो' 
सघर्प प्रारम्भ करने का निश्चय किया । ९ अगस्त को प्रातःकाल गाधीजी तथा 
काग्रेस के बहुत से सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। उसी रात को काशी 
विश्वविद्यालय के आवास में प्रोफेसर यू० ए० असरानी गिरफ्तार कर लिये 
गये । १० अगस्त को वाइस-चान्सलर डाक्टर राधाकृष्णन्‌ ने विद्याथियो और 
अध्यापको की एक बैठक में विश्वविद्यालय में शान्त वातावरण बनाये रखने का 
तथा हिसात्मक कार्यवाहियो से बचे रहने का सबसे अनुरोध किया ।* पर संधर्ष 
की परिस्थिति में नवयुवको के लिए शान्त रहना असंभव था। ऐसी हालत में 
१२ अगस्त को एक मास के लिए विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया । विद्यार्थियों 
को घर चले जाने की सलाह दी गयी। बहुत से विद्यार्थी घर चले गये, पर 
लगभग ३०० विद्यार्थी छात्रावास में बने रहे, और उनमें से कुछ किसी न किसी 
रूप में स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भाग लेते रहे । प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा और 
डाक्टर के० एन० गैरोला विश्वविद्यालय के एक छात्रावास से ही गुप्तरूप से 
विद्यार्थियों का सक्रिय मार्ग-दर्शन करने लगे। १३ अगस्त को कुछ विद्याथियो 


ने दास्त्रागार के दफ्तर पर छापा मारने का प्रयत्न किया । 


8 न 2 नरनटफ 
१. वही, पु० ७०५ । २. वही, पृ० ७०६ । 
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एक दिन विद्यार्थियों के जुलूस को, जबकि वह शहर जा रहा था, हरिश्नन्द्र 
घाट की तिमुहानी पर पुलिस ने गोली के छरों से आहत किया। २५-२६ 
विद्यार्थियों को छर्रें लगे । जब मालवीयजी वहाँ पहुँचे, तो विद्यार्थियों ने कहा कि 
'छरें पीठ पर नही, छाती पर लगे है ।” मालवीयजी मुसकराये, पर उनकी आँखो में 
आँसू भी आगये । लौटते हुए उन्होने राधेश्यामजी से कहा “अगर आन्दोलन 
बन्द हुआ तो गराघीजी मर जायेंगे, पर मैं अपने विद्याथियो को भरते नही देख 
सकता, ऐसा देखकर मैं मर जाऊँगा । यह सोच कर काम करना चाहिए ।' 
राधेश्याम ने कहा कि हम इसका ध्यान रख कर काम कर रहे है । 


१३ अगस्त को मालवीयजी ने विद्याथियो को सवोधित करते हुए उन्हें 
भारत के विश्वविद्यालयों में 'उच्च देशभक्ति' का 'कीतिमान” उपस्थित करने का, 
तथा अहिसा के सिद्धान्तो का दृढता से अनुसरण करने का मशवरा दिया । उन्होने 
कहा कि विद्याथियो को महात्मा गाघधी के सिद्धान्तो के विरुद्ध कुछ नही करना 
चाहिए, तोड-फोड की कार्यवाहियो द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट मही करनी 
चाहिए, दस्त्रागार के निकट नही जाना चाहिए, तथा लडकियों द्वारा पिकेटिंग 
बन्द कर देना चाहिए।* 


१४ अगस्त को सायकाल ४ बजे जिलाधिकारी फिनले, डिप्टी इन्सपेव्टर 
जनरल पुलिस और सुर्परिटेंडेंट पुलिस कुछ सैनिकों के साथ विश्वविद्यालय के 
सिंहद्दार पर आये । वे सम्भवत. विश्वविद्यालय पर कब्जा करना चाहते थे, पर 
सर राधाकृष्णन और डावटर इकबाल नारायण गुर्टू के समझाने पर वापस 
चले गये । 


पर १९ अगस्त को प्रात पाँच बजे गैस के जरिये ताले की जजीरें तोंड कर 
सनिक विश्वविद्यालय में घुस आये, और उन्होने उस पर अपना कव्जा जमा कर 
विद्याथियो को छात्रावास खाली कर देने के लिए वाध्य किया । 


२१ अगस्त की विश्वविद्यालय की कौंसिल ने एक अत्यावश्यक बैठक में 
सरकार की इस कार्यवाही को विश्वविद्यालय की मानमर्यादा के विरुद्ध बताते हुए 
सैनिको और पुलिस को हटा लेने का अनुरोध किया ।* सरकार ने इस पर ध्यान 
देने के वजाय २९ अगस्त को इजीनियरिंग कालेज की मञीनों को माँगा, २ 
सितम्बर को आदेश दिया कि २४ सितम्बर को कालेज न खोला जाय, ५ सितम्बर 
को विश्वविद्यालय पर सरकारी कब्जे के संबंध में नियमित आदेश जारी १: 


१ वही, प० ७१५-७१६ | २ चही, प० ७१छ-७ए८) » 
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दिया। इस समय सरकार विश्वविद्यालय में फ़ोजी अस्पताल बनाने की वात 
सीच रही थी । 

विश्वविद्यालय के अधिकारियो ने सरकार को अधियाचित मशीनें दे दी, 
तथा छुट्टियाँ २० अक्तूबर तक वढा दी, पर उन्होने सैनिक अस्पताल खोलने के 
विचार का विरोध किया, और विश्वविद्यालय से सेना और पुलिस हंटा लेने को 
माग की । सर राधाकृष्णन्‌ और डाक्टर इकबाल नारायण गुर्दू ने लखनऊ और 
दिल्‍ली में सरकार के अधिकारियों से वातचीत की, तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारो से पत्र-व्यवहार किया | सर राघाक्ृष्णन्‌ का कहना था कि विश्वविद्यालय 
का किसी राजनीतिक दल या संस्था की राजनीति से कोई संवध नही हैं, पर 
आवसफोर्ड और कैम्न्निज यूनिवर्सिटियो की तरह यहाँ पर विद्यार्थियों को 
राजनीतिक विपयो पर विचार-विमर्श करने की, तथा उनपर अपने विचार 
अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि ईस 
विश्वविद्यालय में गरमदलोय नेताओं की आमंत्रित किया जाता है, और उनके 
भाषण कराये जाते है, और यहाँ का वातावरण बहुत ही राजनीतिक वन गया 
है। उनकी धारणा थी कि वाराणसी क्षैत्र में तोड-फोड की कार्यवाहिंयो में 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के विद्याथियों और अध्यापको का वढा हाथ है। 
संयुक्त प्रान्त के गवर्नर का आरोप था कि “डाक्टर गैरोला तथा प्रोफेसर 
राघेब्याम के नेतृत्व में बहुत से विद्याथियो ने तोड फोड के अभियान को जारी 
किया, जिसका इस प्राल्व में किसी दूसरे स्थान पर कोई सादृष्य नही है । 
सरकार का यह भी कहना था कि युद्ध के जमाने में विदवविद्यालय के विशाल 
भवनो को खाली नहीं छोडा जा सकता। यदि पढाई नही होती तो इसका दूसरा 
उपयोग करना ही होगा । 

अन्त में सरकार ने सेनिक अस्पताल खोलने का विचार छोड दिया, भौर 
विश्वविद्यालय को क्रमशः खोलने की अनुमति दे दी। २६ अवहूहर को 
एम० ए०,एम० एसनसी० तथा आचार्य के विद्याथियों की पढाई आरम्भ हो गयी। 
२ नवम्बर को कानून, शास्त्री तथा इजीनियरिंग और माइनिग मेटलरजजी के 
तृतीय और चतुर्थ वर्ष की एवं बी० फार्म और बी० एस-सी० (टेबनालोजी) की 
पढाइया शुरू हो गयी । ११ नवम्बर सन्‌ १९४२ को बाकी सब कक्षाएं भी 
खोल दी गधी । सरकार ने २६ अक्तूबर से कुछ दिन पहले सेना और पुलिस 
को विदवविद्यालय से हटा लिया । 


१ वही, पुष्ठ ७३० | 
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प्रगति 

इसके वाद मालवीयजी के जीवन-काल में अर्थात्‌ ३ वर्ष तक काशी 
विश्वविद्यालय किसी गंभीर सकट के बिना काम करता रहा। जो विद्यार्थी जेल 
से छूटकर आते थे, विश्वविद्यालय में दाखिल कर लिये जाते थे, उन्हें उनकी 
पुरानी सुविधाएँ दे दी जाती थी । जेल से छूटने पर प्रोफेसर यू० ए० असरानी 
और डावटर सगल सिंह भी, जो आन्दोलन के जमाने में नजरबन्द थे, 
विश्वविद्यालय में अपने पुराने स्थानो पर काम करने लगे । यूनिवर्सिटी पालिया- 
मेंट भादि छात्रो की संस्थाएँ सन्‌ १९४५ के बाद पूर्ववत्‌ काम करने लंगी। 
जुलाई सन्‌ १९४५ में जब काग्रेस के नेता जेल से रिहा होकर देश में काम 
करने लगे, तब उन्हें फिर पूर्ववत्‌ विश्वविद्यालय में निमत्रित किया जाने लगा। 
आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द, श्री जयप्रकाश नारायण प्रभूति समाज- 
वादी तेताओ का भी स्वागत हुआ और उनके भाषण हुए । विद्याथियों की संख्या 
भौर विश्वविद्यालय का आकार भी बढता गया । 


सर राधाक्ृष्णन्‌ के प्रयास से अध्यापको के वेतन-क्रम (ग्रेड) में भी पर्याप्त 
वृद्धि हुई, और वे सब प्राध्यापक जो वर्षो से विभागीय अध्यक्ष का काम करते 
हुए प्रोफेसर के ग्रेंड में थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वना दिये गये । इस जमाने में ही 
जहाँ २५ नवम्बर सन्‌ १९३९ को बहुत से प्रावधिक विभागों को मिलाकर 
'कालेज आफ टेकनालोजी” गठित किया गया, वहाँ मार्च १९४४ में 'कृपि खोज 
संस्थान! को 'कृपि कालेज' का, तथा खनन विज्ञान और धातु विज्ञान विभाग को 
कालेज का स्वरूप दे दिया गया । 


महाराजा सर गगा सिंह के निधन के बाद २१ अगस्त सन्‌ १९४३ को कोर्ट 
के विशेष अधिवेशन में सर हरिसिह, महाराजा जम्मू कश्मीर, चान्सलर निर्वाचित 
हुए । 

नवम्बर सन्‌ १९४३ में प्रो-वाइस-चान्सलर के चुनाव का प्रदन कोर्ट के 
सामने उपस्थित हुआ । किसी व्यक्ति ने डाक्टर भोलानाथ सिंह के और किसी 
ने मालवीयजी के सुपुत्र पण्डित राघाकान्त मालवीय के नाम का प्रस्ताव भेजा । 
मालवीयजी ने स्वयं पण्डित इकबाल नारायण गुर्टू के नाम का प्रस्ताव भेजा, और 
उनसे काम करते रहने का अनुरोध किया। कोर्ट ने गुर्दू साहब को पुनः तीन 
वर्ष के लिए प्रो-वाइस-चान्सलर निर्वाचित किया, पर उन्होने २५ मार्च सन्‌ 
१९४४ को स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया, और श्री रंग बिहारी लाल 
उनके स्थान पर प्रो-वाइस-चान्सलर नियुक्त किये गये । 

१२ 


श्षद महामना मदन सोहन मालदीय : जीवन और नेतृत्व 


पण्ठित इकबाल नारायण मुर्द 

ः काप्षी विएविस्वविद्ालय के निर्माण बौर प्रमति में प॒ण्टत इकबाल नारायण 
गुदू का महत्त्मपूर्ण योगदान था । उन्होंने युवा अवरथा में ही अपनी बढती हुई 
चकालत छोडकार बिना वेतन आजीवन समाज की सेवा करने का निर्णय किया, 
सेंट्रल हिन्दू रकूल में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया और हैउगास्टर पद 
से उराकी सुन्यवस्था की देखभाल की । राग १९६९ में ही काशी विश्वविद्यालय 
की योजना स्वीकार करते हुए उन्होंने उसके लिए घन :फटटा करना शुरू कर 
दिया, तथा वनारस दिन्दू यूनिवर्सिटी सोसायटी के गठित होने पर उसके 
रामुक्त-मन्त्री को हैसियत से वे काम करने लगे। विश्यवियालय के निर्माण के वाद 
उन्हीने उसऊी विभिन्न सस्वाओं भर्थात्‌ कोर्ट और कौंगिल के सदग्प की हँसियत 
रे उसको सेवा की। उस रामय भी जबकि वें युक्त प्रान्त के पालियामेंटरी 
सेक्रेटरी, वनारस म्पुनिशिगल्टी के चेवरमेन, तथा प्रयाग विष्वविद्यालय के वाइरा- 
चान्तलर के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में सलग्न थे, उन्हें काशी विश्वविद्यालय का 
ध्यान वना रहा, और उसकी सेवा वें अपना कर्तव्य समझते रहे । नवम्बर सन्‌ 
१९४० में मालवीसणी के आगह पर एक विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर रहने 
के बाद कायी विश्वविद्यालय # प्रो-वाइस-चान्सचर का उत्तरदायित्व उन्होने 
स्वीकार कर लिया, और सन्‌ १५४२ और १९४३ में ब्रिटिण अधिकारियों के 
प्रकोष से विश्वविद्यालय के हितों को रक्ता के लिए डाक्टर राधाकृष्णन के माथ 
मिलकर महत्त्वपूर्ण कार्प किया । उन्होंने विश्वक्चिलय की अवेतनिक सेवा फी, 
और अवकाम गहण करते रामय विश्वविद्यालय को अपने पिता की स्मृति में 
तीन हजार रुपये का दान दिया । 

इस दान फी भी सिल्षित कहानी हैं। एक दिन सन्‌ १९४२ वे स्ततेत्रता- 

संघर्ष के जमाने में जबकि गुट साहब बहुत ही क्षुब्ध थे, वे मालवीयजी से मिले, 
और आधे पौने घंटे तक दोनो की अकेले में वातचीत हुई। इसके बाद भी 
गुर्दू साहव का क्षोभ पूरे तौर पर दूर नहीं हुआ । उनके चेहरे पर मानसिक 
तनाव के चित्न स्पष्ट ये । पर जब वे जानेंवाले ये, तव मालबीयजी ने साठ पर 
लेंटे-लेटे उनसे कहा-- इकबाल नारायण, राय शाहव के नाम से कोई चन्दा विश्व- 
विद्यालय के खाते में नही है ।” उन्होंने कहा-- महाराज, एक रकम जमा है ।* 
इस पर मालवीयजी ने कहा-- वह तो बदे राय साहब के नाम से है” (यु 
साहब के पिता नही, बल्कि पितामह के नाम से है) । यह सुनकर गुर्दू साहब ने 
फहा कि “हो जायगा” आर्यात्‌ पिता जी के नाम से कुछ दान दे दिया जायेगा । 


हिट: 
बा 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी १७४ 


इसके तुरन्त बाद गुर्दू साहव का चेहरा खिल गया, तनाव के सब चिह्न गायव 
हो गये । इस पुस्तक का लेखक, जो उस समय मालवीयजी के दर्शनार्थ वहाँ 
पहुँच गया था, गुर्दू साहब के चेहरे का उत्तार-चढाव देखकर दग रह गया | 
उसने मालवीयजी के बहुत से चमत्कार देखे और सुने थे, पर मानसिक तनाव 
को दूर करने का तथा पुन पुराना स्नेह और सौहार्द प्रतिष्ठित करने का यह 
निराला ढग कभी नहीं देखा था। सम्भवतः गुर्दू साहब जैसे उदार और शिष्ट 
व्यक्ति ही इस उपचार के पात्र थे। साधारण व्यक्ति पर तो सम्भवत मालवीय- 
जी की इस वात का ऐसा तात्कालिक प्रभाव नही पड पाता । सम्भवतः दोनों 
का हादिक धनिष्ट सम्बन्ध ही इस उपचार की सफलता का मूल कारण था । 
यथपि श्रीमती एनी वेसेंट से ही गुर्दू साहब ने मूल जीवन-्रेरणा प्राप्त की 
थी, पर मालवीयजी ने भी उन्हें, उस समय जबकि वे विद्यार्थी ही थे, अनुप्राणित 
किया था | मालवीयजी को गुर्ट साहब की क्षमता, कर्तव्यपरायणता तथा निष्काम 
सगाज-सेवा की भावना पर पूर्ण विश्वास या । 


१०, भारतीय विधान कोंसिल 


(१६१०-१६२० ) 
कौसिल की शक्ति 


सन्‌ १९१० में मालवीयजी प्रान्तीय कौसिल के गर-सरकारी सदस्यों द्वारा 
केन्द्रीय कौसिल के सदस्य निर्वाचित हुए, और बार-बार निर्वाचित होकर 
सन्‌ १९२० तक वहाँ काम करते रहे । इस जमाने में कौंतिल में निर्वाचित 
सदस्यों की सख्या सरकार हारा मनोनीत सदस्यों की संख्या से कही कम थी । 
निर्वाचित सदस्यो में भी बहुत से पृथक निर्वाचन पद्धति द्वारा किसी विज्विष् 
आध्िक हित या सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, और अधिकतर सरकार का 
समर्थन करते रहते थे । इनमें से कुछ मुसलमान सदस्य साधारण चुनाव क्षेत्रों 
से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर काम करना, और सरकार की नीति-रीति 
के बजाय जनता के हितो को पुष्ठ करना अपना कर्तव्य समझते थे। इनमें 
मिस्टर मुहम्मद अली जिना तथा मिस्टर मजहरुल हक प्रमुख थे। जमीदार वर्ग 
के प्रतिनिधि रावबहादुर बी० एन० शर्मा और राजा साहब महमूदाबाद भी 
प्रगतिशील सदस्यो का साथ देते रहते थे। फिर भी किसी प्रदन पर प्रगतिशील 
शक्तियाँ सरकार के विरुद्ध एक चौथाई से अधिक वोट नही जुटा पाती थी । 
सन्‌ १९१७ में इस्लिगटन पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्तुतियो के विरुद्ध 
प्रस्तावित प्रस्तावों का करीब-करीब सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने समर्थन 
किया, फिर भी उन प्रस्तावों को पास कराने में वे सफल नही हुए। बहुधा 
सरकारी पक्ष निर्वाचित सदस्यो की युक्ति और तकों का ठीक तौर पर उत्तर 
देने के वजाय वोट के जरिये उनके सुझावों को रद्द कर देना ही पर्याप्त समझता 
था। गोखले साहब ने सरकार की इस गतिविधि से क्षुब्ध हो सन्‌ १९१० में 
बडे सन्तप्त हृदय से वाइसराय को सम्बोधित करते हुए असेम्बली में कहा 
था . “हम अच्छे तौर से जानते है कि जब एक बार सरकार ने किसी विपय 
पर विचार निरिचित कर लिया है, तब कौसिल में गैरसरकारी सदस्य चाहे कुछ 
भी कहें, वें उस निर्णय को बदलवाने में व्यावहारिक दृष्टि से निरथंक हैं । * 





१ प्रोसीडिग-गवर्नर-जनरल की कौंसिल (विधायिका), अगस्त 
सन्‌ १९१०, जि० ४९, पृ० २६ । 


भारतीय विधान कौंसिल १८१ 


फिर भी गोखले, मालवीयजी और कुछ दूसरे सदस्य कर्तव्य बुद्धि से तत्परता, 
दढता और भद्गता के साथ सरकार की नीति-रीति की समीक्षा में तथा जनता 
के हितो की पुष्टि में लगे रहते थे। गोखले और मालवीयजी की तत्परता तो 
निःमन्देह विशेष तौर १९ सराहनीय थी । सस॒दीय भद्रता तथा नियमो का पालन 
करते हुए दोनो बहुत ही विवेक के साथ सदा शिष्ट भाषा में करीब-करीब राभी 
सार्वजनिक प्रश्नो पर अपने विचार और सुझाव कौसिल के समक्ष प्रस्तुत करते, 
तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की, और जनहित की वृद्धि की सरकार से 
माग करते। उनकी आलोचना रचनात्मक हीती थी। राष्ट्र का सर्वागीण 
नवनिर्माण ही उनके विचारों का लक्ष्य होता था । 


रचनात्मक समीक्षा 


जनहित की रक्षा और अभिवृद्धि के निमित्त मालवीयजी ने सरकार की 
सैनिक, प्रशासनिक, आर्थिक और वित्तीय नीतियो और गतिविधि की रचनात्मक 
समीक्षा करते हुए माग की कि सैनिक ओर प्रशासनिक खर्चे को घटाकर जनहित- 
कारी निर्माण कार्यों पर अधिक धन खर्च किया जाय, आर्थिक नीतियो को अधिक 
जनहितकारी बनाया जाय, और वित्तीय नीतियो और व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन 
किया जाय जिससे गरीबों पर करो का भार कम पड़े, और विधि विधान देश के 
आधिक और सास्कृतिक निर्माण में सहायक हो । इस उद्देश्य से उन्होंने जनवरी 
सन्‌ १९११ में गोखले साहव के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि सरकार के 
खर्चे की जाच के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सदस्थो की एक जाच कमेटी 
नियुक्त की जाय । इस अवसर पर उन्होने कहा कि पिछले २५-३० वर्षों के अन्दर 
सरकार का खर्चा दुगना हो गया है, उसे कम करना नितान्त आवश्यक है ।* 


बार-बार प्रान्तीय वित्तीय व्यवस्था की कडी आलोचना करते हुए उन्होने 
कहा कि वह “किसी सिद्धान्त पर आधारित नही है ।”२ उल्होने भाग की कि 
“जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति को अच्छे ढग पर बढाने के लिए प्रान्तीय 
राजस्त्र का अधिक वडा हिस्सा युक्त प्रान्त की सरकार की दिया जाय | मै 


१. प्रोसीडिग--गवर्नर-जनरल की कौसिल (विधायिका), १९११, 
जि० ४९, पु० २००-२०१ । 


२, वही, सन्‌ १९१२, जि० ४०, पु० ६८२। 
३. वहीं, सन्‌ १९१२, जि० ५०, पू० ४०४-४०९, ' 
सन्‌ १९१४, जि० ५२, पृ० ६२७-६३० ५ 


रं८९ महामना मदन मोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


सन्‌ १९१४ में उन्होंने माँग की कि सरकार सैनिक, प्रशासनिक और 
अनुत्पादक खर्चो को कम करके शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा तथा देश के 
साधनों और उद्योगो के अभिवर्धन में अधिक घन खर्च करे ।१ इस बात को 
किसी न किसो रूप में वे बराबर दोहराते रहें । 


बडे-वडे भवनों के निर्माण तथा बन्य बडी-बडी योजनाओं की पूर्ति पर 
बहुतसा धन खर्च हो जाने के कारण जनता की सेवाओ में बाधा न पडे, इसलिए 
वे चाहते थे कि लोक-निर्माण (पब्लिक वर््स) विभाग की वृह॒द्‌ निर्माण योजनाओं 
का खर्चा चालू खाते के वजाय पूँजी खाते में डाला जाय, जिसका भुगतान किसी 
योजनाबद्ध नियम से हो। उन्तका कहना था कि “जब किसी कार्य या सेवा से 
मौजूदा पीढी के साथ-साथ आगामी पीढी को भी लाभ पहुँचता हो, तब उसका 
भार भी दोनो को बाँटना चाहिए ।” अत बृहद्‌ रचना-कार्यो की लागत को 
पूंजी खाते में डालना वे न्‍्यायसंगत समझते थे । रे 
कर नीति 

मालवीयजी कर-नीति का ऐसा पुनर्गठन करना चाहते थे जिससे गरीबो 
पर से कर का बोझ हलका हो, और समृद्धिशाली व्यक्तियों पर उसका भार अधिक 
पडे |» वे क्रमिक मायकर (ग्रेजुएटेड इनकमटैक्स) को उत्कृष्ट रूप में न्‍्याय- 
सगत” समझते थे । उनका कहना था कि “यह तो स्वयं-सिद्ध सिद्धान्त हे कि 
जो व्यक्ति शासन से सबसे अधिक लाभ उठाता है, उसे उसके संभरण के लिए 
अपनी आय के अनुपात में सर्वाधिक अंशदान करना चाहिए ।** 


मालवीयजी की माँग थी कि देश के उद्योगो की रक्षा और विकास सरकार 
की शुल्क नीति का लक्ष्य हो। उन्होने आयात-शुल्क्र और उत्पादन-शुल्क की 
समीक्षा करते हुए उद्योगो के सरक्षण के लिए विदेशी माल पर सरक्षण चुल्क 
लगाने की माँग की। उन्होने कहा, “किसी देश के लिए सब समय और सब 
प्रिस्थितियो मे न संरक्षण और न॒स्वच्छन्द व्यापार अवश्य ही लाभदायक होता 


१ वही, सन्‌ १९१४, जि० १२, पृ० ७१८-७२३, १०३१-१०३२। 
वही, मार्च, सन्‌ १९१२, जि० ५०, पृ० ४१८-४१९ | 

वही, फरवरी, सन्‌ १९१७, जि० ५५, पृ० २१२-२१४ | 

वही, मार्च, सन्‌ १९१६, जि० ५४, पु० २४२, पृ० ५४७ । 
वही, जि० ५४, पृ० २४१। 

६, वही, जि० ५४, पृ० २४१-२४२ । 
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रे, 


हैं ।) बदलती परिस्थिति मे प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र को आयात नीति'में हेर॒फेर 
करना पडा है। आज की परिस्थिति में भारत के देशज उद्योगो के हित में 
सरक्षण आयात-शुल्क लगाना अनिवार्य है।* राष्ट्र आ एक बडे उद्योग की 
रक्षा और अभिवृद्धि के लिए उपभोक्ताओ को कुछ काल के लिए उन भौतिक 
हानियो को सहन करना ही चाहिए, जो सरक्षण-शुल्क लगाने पर कीमतों के बढ 
जाने के कारण उठानी पडती है ।* इन कारणो से, उन्होने सरकार से प्रार्थना की 
कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर विदेशी चीनी पर आयात-शुल्क बढा 
दिया जाय ।४ पर उन्होने खालो पर ब्रिटिश उपनिवेशो को किसी प्रकार का बह्ढा 
देने का यह कह कर विरोध किया कि “एक बार निहित स्वार्थों के स्थापित?हो 
जाने पर उन्हें दूर करना कठिन होता हैं ।”" उन्होने सूती कपडो पर से उत्पादन- 
शुल्क उठा लेने की माग की । उन्होने कद्ठा कि उत्पादन शुल्क बेजा और 
हानिकर है ।£ 


भारत के आ्थिक विकास के निमित्त मालवीयजी स्वच्छन्द व्यापार नीति 
का त्याग तथा सकारात्मक औद्योगिक नीति का अनुसरण आवश्यक समझते थे । 
उनकी माँग थी कि सरकार देश के औद्योगीकरण पर रामुचित ध्यान दे १९ उनका 
कहना था कि हमें उद्योग-धंधों मे यथा-सम्भव स्वतन्न होने के लिए प्रयत्न करना 
चाहिए, और उस ममय तक सन्तुष्ट नही होना चाहिए, जब तक हम वे सब चीजें 
तयार न कर सके जिनकी हमे जरूरत है और जिनको तैयार करने के लिए 
आवश्यक भोतिक साधन देश में मौजूद हैं ।* वे चाहते थे कि भारत सरकार 
रेलो का प्रवनच्ध अपने हाथ में ले५, तथा एक स्टेट वेक खोले, जिसके द्वारा देशी 
उद्योगो को चलाने सें सरकारी कोप का प्रयोग हो ।"*” उन्होंने कहा कि जिस 
तरह सरकार कुछ रेलो का, जिनकी वह मालिक है, प्रवन्ध करती है, वैसे ही बह 


वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पु० ४१८। 

वही, जि० ४९, पृ० ४१९। ३ वही, जि० ४९, पु० ४२१। 
वही, जि० ४९, पृ० ४२१। ५. वही, जि० ५८, पृ० २६१-६१ । 
वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० ४०५-४०६ | 

वही, सन्‌ १९१५, जि० ५३, पृ० ४००। 

वही, सन्‌ १९१५, जि० ५३, पु० ४०० । 

वही, सन्‌ १९१८, जि० ५६, पृ० १०९६-११०० । 

१० वही, सन्‌ १९१९, जि० ५८, पृ० ४३७। 
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दूसरी रेलो का भी प्रवन्ध करें ।) उन्होंने कहा कि कम्पन्ती के प्रबन्ध की 
तुलना में राज्य द्वारा प्रवन्ध अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि (१) वह भारत 
सरकार के अधीन होगा, जिसे जनता के प्रतिनिधि प्रभावित कर सकेंगे; (२) 
राज्य का प्रबन्ध जनता के हित में होगा, जबकि मुनाफा ही कम्पनी के प्रवन्ध 
का लक्ष्य है, (३) राज्य द्वारा प्रवन्चित रेलवे में जो नफा होगा, वह जनता के 
लाभ के लिए या करो के घटाने में खर्च होगा; (४) सरकार विशेपज्ञों को 
अधिक संख्या में नियुक्त कर सकेगी, (५) सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति मे 
निष्पक्ष होगी, (६) सरकार ऋण को कम व्याज प्र जमा कर सकेगी, (७) 
विभिन्न रेलो के किराये और मालभाडे में अधिक समनन्‍्वयन हो सकेगा, जो 
भारतीय उद्योगों के हित मे होगा, जबकि इस समच्चयन के अभाव के कारण 
व्यापारियों और उचद्योगो की बहुत कठिताइयो का सामना करना पड़ रहा है, 
(८) कम्पनियों की विवेकहीन, बेतुकी बातो और हुज्जतो से छुटकारा मिलेगा, और 
(९) राज्य-प्रवन्ध सस्ता होगा ।* उन्होने यह भी कहा कि सरकार द्वारा संचालित 
रेलो में भारतीय यात्रियो और व्यापारियों के साथ अधिक अच्छा व्यवहार होता 
है ।* इसी तरह मालवीयजी ने इम्पीरियल बैको की आलोचना करते हुए भाशा 
व्यक्त की कि स्टेट वेक भारत को वैकिय व्यवस्था का मूलस्तम्भ, देश वी बची 
धनराशि का “भण्डार', और देश के विभिन्न विभागो, प्रान्तो और क्षेत्रों के 
कार्यो का पोषण करने का स्रोत होगा, तथा भारत के उद्योगों की वृद्धि मे 
सहायक होगा ।४ 

मालवीयजी की दृढ़ धारणा थी कि इस देश में “हमारी सहानुभूति बा 
किसानो से अधिक कोई हकदार नही ।" उनकी दयनीय दशा का निराकरण वे 
सरकार का परम कर्तव्य समझते थे ।* उनकी माँग थी कि लगान का बोझ कम 
किया जाय, उसे २५०३० प्रतिशत घटाया जाय*, और पिचाई की समुचित 
व्यवस्था की जाय । उनके विचार में नहरो की व्यवस्था रेलवे के निर्माण से 





वही, सन्‌ १९१८, जि० ५६, पृ० १०९६ | 
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अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योकि रेल अकाल नहीं रोक सकतों, जबकि अच्छी 
सिंचाई का प्रबन्ध उसके निराकरण का एक साधन है। किसानो के हिंतो को रक्षा 
के लिए कर्जे की अच्छी व्यवस्था, और ब्याज की दर का निन्‍्यत्रण भी वे जरूरो 
समझते थे ।१ वशिष्ठ, मनु, नारद और व्यास की व्यवस्थाओ का उल्लेख करते हुए 
उन्होने बताया . “इन व्यवस्थापको की राय में १५ प्रतिशत्त प्रतिवर्ष ही व्याज 
की उचित दर है। किन्ही परिस्थितियों में उसे बढाकर २४ प्रतिशत प्रतिवर्ष 
किया जा सकता हैं ।”* इस समय, उन्होने कहा, किसानो को बहुत अधिक व्याज 
देना पडता है। जब तक वक आदि द्वारा सस्ते कर्ज का प्रबन्ध नही होता, तब 
तक ऊँचे व्याज पर. उन्हें. कर्जा लेना ही पडेगा ।३” उन्होने समस्या के समाधान 
के लिए सहकारी कर्जा समितियो के गठन को भ्रोत्साहित करना उचित बताया ।* 


सप्ाज सुधार 


सन्‌ १९१२ में मालवीयजी ने श्रो भूपेन्द्रनाय वसु द्वारा प्रस्तावित विशेष 
विवाह विधेयक का विरोध किया ।* उनका यह विरोध, जो सनातनधरमियों की 
परम्परागत भावनाओं पर आवारित था, प्रगतिशील विधायकों को बुरा लगा । 
पर इसी वर्ष उन्होने श्री मानकजी दादाभाई के “स्त्रियो और लडकियो के सरक्षण 
विधेयक का समर्थन करते हुए देवदासी प्रथा का विरोध किया । उन्होने कहा कि 
मन्दिरों मे लडकियों को समर्पग किया जाय, इसके पक्ष में कोई व्यक्ति कोई 
शास्त्रीय प्रमाण पेश नही कर सकता । पापमय अपमान का जीवन बिताने के 
लिए किसी लडकी को समर्पण करने का किसी सरक्षक, माता या पिता को कोई 
अधिकार नही है । विधेयक की दूसरी धाराओ का समर्थन करते हुए मालवीयजी 
ने कहा कि नावालिग लडकियों में अनैतिक व्यापार बन्द होना चाहिए, और 
सहवास की सम्मति की आयु बढानी चाहिए। प्रस्तावित विधेयक में वेश्याओ 
द्वारा छोटी लडकियों को गोद लेने को, तथा पत्नियों के हस्तान्तरण जैसे घुणित 


व्यवहार को बन्द करने की जो व्यवस्था की गयी थी, उसका भी उन्होने समर्थन 
किया | * 


न 
| 
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वही, सन्‌ १९१२, जि० ५१, पु० ९०॥ 
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१८६ महासना सदल सोहन सालबीख : जीवन ओर नेतृत्व 


श्री मानकजी दादाभाई ने जो प्रस्ताव दलित वर्गों की दशा सुधारने के 
निम्ित्त प्रस्तुत किया था, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने 
उनकी शिक्षा पर समुचित ध्यान देने का सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा ; 
“दलित वर्गो के उत्थान का प्रइन' ' शिक्षा पर निर्भर हैं। उन वर्मो में शिक्षा 
के प्रसार के लिए जो कुछ सरकार कर सकती है, उसे वह करे । सरकार और 
समाज के स्कूल दलित वर्गो के लिए उतने ही खुले हो, जितने दूसरे बच्चो 
के लिए ।) 

ग्लवीयजी ने श्री के० के० चन्दा के इस सशोधन का समर्थन किया 'कि 
सरकार पुण्यार्थ निधि और धर्मार्थ निधि पर वास्तविक नियत्रण प्रतिष्ठित करे।* 


सितम्बर सन्‌ १९१७ में मालवीयजी ने श्री बी० एन० शर्मा के प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए जाग्रह किया कि सरकार मद्यनिषेध की नीति को स्वीकार कर 
२५-३० वर्ष के अन्दर शराबखोरी को विल्कुल बन्द करा दे। उन्होने मद्यपान 
की बढती हुई बुरी आादत णर चिन्ता व्यक्त करते हुए पूर्णहप से उसका निपेध 
जनहित के लिए गरावश्यक बताया । 


शिक्षा का विस्तार 

मालवीयजी ने सव प्रकार और सब स्तर की शिक्षा के विस्तार की पृष्टि की। 
वे प्रारम्भिक शिक्षा को सब सुधारों का मूलाधार मानते थे, और चाहते थे कि 
सरकार सब बच्चो के हित के लिए निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उसकी 
व्यवस्था करे | सन्‌ १९११ में उन्होने गोखले द्वारा प्रस्तावित “अनिवार्य प्रारम्भिक 
शिक्षा विधेयक का समर्थन किया। सन्‌ १९१७ में उन्होने श्री श्रीनिवास शास्त्री 
के और सन्‌ १९१८ में श्री वी० एन० शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 
अनिवार्य, मिशुल्क और सर्वसाबिक' , प्रारम्भिक रिक्षा की समुचित व्यवस्था 
की माँग को पुष्ट किया ।* सन्‌ १९१४ में उन्होंने साध्यमिक शिक्षा के स्तर 
को ऊँचा उठाने का आग्रह किया । उन्होने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर 
इतना ऊँचा हो कि उसे प्राप्त करने पर विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करने तथा 
विश्वविद्यालय की शिक्षा से लाभ उठाने के लिए जधिक योग्य बन राकें । उनका 


किन जी जी 


१, वही, सन्‌ १९१६, जि० ५४, पृ० ३७७-३७९ | 

२ वही, सन्‌ १९२०, जि० ५८, पृ० ६४२। 

३. वही, सितम्बर, सन्‌ १९१७, जि० ५६, पृ० ५४६-५४९ | 

४. वही, सन्‌ १९१७, जि० ५५, पृ० ४६३-४६६,. बही, सन्‌ १९१८, 
जि० ५६, पृ० ९१०-९११। 


भारतीय विधान कौसिल १८७ 


सुझाव था कि इंटरमीडियेट कक्ष की दो वर्ष की पढाई को व्यवस्था सब हाई 
स्कूलो मे की जाय, और बी० ए० की शिक्षा की अवधि दो वर्ष के बजाय तीन 
वर्ष की कर दी जाय ।? मालवीयजी चाहते थे कि विश्वविद्यालयों को शैक्षिक 
सस्थाओं का स्वरूप दिया जाय उन्हे जीवन ओऔर ज्योति का कैन्द्र बनाया जाय, 
वहाँ के विद्यार्थी ज्ञान में ससार के दुसरे प्रगतिशील देशो के विद्याथियो के समान 
हो, तथा उत्कृष्ट समय जीवन विताने के योग्य बन सके, भगवद्धभूत्ति और देक्ष-प्रेम 
से अपने जीवन को अनुप्राणित कर समाज की सेवा कर सके। उन्होने 
सन्‌ १९१४ में उच्च स्तर की प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त विदेश 
ज़ानेवाले विद्याथियो को छात्रवृत्ति देने की माँग की ।* 


अतिवाय प्रारम्भिक घिक्षा 


१८ मार्च सन्‌ १९१० को गोपाल कृष्ण गोराले ने प्रस्ताव किया कि 
प्रारम्भिक दिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए आवश्यक कंदम 
उठाये जायें, और उसके सम्बन्ध में सुनिश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को एक 
कमीशन नियुक्त किया जाय । उन्होंने कहा कि हमारे देश में पिछले चालीस वर्षों 
में प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार तो अवश्य हुआ है, पर उसकी गति बहुत घीमी 
है । संसार के बहुत से देशो ने प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बना कर उसे काफी 
व्यापक बना दिया हैं। उन्होने सुझाव दिया कि इस देश में भी कम से 
कमर लडको के लिए प्रारम्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयत्न किया जाय । 
उन्होंने कहा कि किसी अर्थ में लडकियो की शिक्षा लडकों की शिक्षा से भी 
अधिक आवश्यक है, पर पूरे देश की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर 
अनिवार्यता का सिद्धान्त लडकियों पर लागू न किया जाय। उनका यह भी 
सुझाव था कि अनिवार्य शिक्षा नि शुल्क भी हो। उन्तकी राय मे उन्ही क्षेत्रो में 
प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य बनायी जाय, जहाँ कमर से कम ३३ प्रतिशत बालक 
अब भी प्रारम्भिक शिद्दा प्राप्त कर रहे हो, और जापान की तरह इस देश में 
भी ६ वर्ष से १० वर्ष तक के लडको को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाय भर्थात्‌ 
४ वर्ष अनिवार्यता का काल हो। उनका सुझाव था कि राज्य के वजाय नगर- 
पालिकाओ और जिला-पालिकाओ द्वारा उन्तके निर्णय पर हो किसी भूभाग में 
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय, और उसका खर्चा एक तिहाई स्थानीय 
संस्थाएँ ओर दो तिहाई सरकार वहन करे, जिसके एक भाग का भुगतान केन्द्रीय 





१. वही, सन्‌ १९१४, जि० ५२, पु० १०३२। 


(८८ महासना सदन मोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


सरकार करे। सरकार के इस आदइवासन पर कि वह इस पर विचार करेगी, 
गोखले साहब ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । 

१६ मार्च सन्‌ १९११ को गोखले साहब ने कौंसिल में प्रारम्भिक शिक्षा 
विधेयक" पेश किया ॥ यह विधेयक मूल रूप से उन सिद्धान्तो पर ही आधारित 
था, जिनका उन्होने अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए उल्लेख किया था। विधेयक 
को प्रस्तुत करते हुए गोखले साहब से कहा कि यह विधेयक सरकार को या 
स्थानीय संन्थाओो को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने को वाध्य 
नही करता, यह तो केवल स्थानीय सस्थाओ को इजाजत देता है कि यदि वे 
चाहे तो कतिपय शर्तों के पूरा होने पर प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से अनिवार्यता 
के सिद्धान्त की लागू कर सकती है। उन्होने कहा कि यह विधेयक लम्बी यात्रा 
का पहला कदम हैं । 

मालवीयजी से विधेयक का समर्थन किया । उन्होने आलोचको की शंकाओं 
ओर भापत्तियों का उत्तर देते हुए कहा कि अनिवार्य शिक्षा न्ति शुल्क होनी ही 
चाहिए, पर वित्तोय साधनो की कमी के कारण ब्रिटेन, जापान आदि देशो में 
अनिवार्य शिक्षा को कुछ वर्षों निःशुल्क नही बनाया गया था। भारत में भी 
कुछ समय इसका अनुकरण किया जा सकता हैँं। अनिवार्य शिक्षा को चालू 
करने के लिए जनता को नये करी का बोझ अवश्य बहन करना होगा, पर इस 
पवित्र काम को सम्पन्न करने में उन्हें इसके लिए खुशी खुशी तैयार होना 
चाहिए। उन्होने कहा कि यह आध्षेप कि शिक्षा'पाकर बच्चो का दिमाग फिर 
जायगा एक बेकार बात है। शिक्षा पाकर. बच्चो का दिमाग जरूर फ़िरेंगा, पर 
उसकी दिद्या अशिक्षित वालकों की मानसिक प्रवृत्तियों की दिशा से अधिक 
अच्छी होगी ।? उन्होने स्वीकार किया कि कतिपय सामाजिक प्रथाओ के कारण 
लडकियो के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना कठिन जरूर है, 
पर जिन नगरो में पर्दे को प्रथा चालू नहीं है, और जनता चाहती हैं कि 
अनिवार्यता लडकियों पर लागू की जाय, वहाँ उसे अबब्य लागू कर देना 
चाहिए। जो सिद्धान्त लडको के लिए ठोक समझा जाता है, उसे उचित 
संरक्षणो के साथ अभिभावकों की राय से लडकियो पर भी लागू किये जाने की 
सम्भावना से घबड़ाने का कौन कारण दूँ? उन्होने कहा : “समाज के बाघे 
भाग को ज्ञान की ज्योति से तथा उस उत्कृष्ट जीवन से, जो ज्ञान हारा सम्भव 
है, वंचित रखना बहुत ढुःखदायी बात होगी ।” * 

१, वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० ४६८ । 

२. वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० ४६९ | 


भारतीय विधान कॉसिल श्ष९्‌ 


१८ मार्च सन्‌ १९१२ को ग्रोखले साहव ने प्रस्ताव किया कि प्रारम्भिक 
शिक्षा विधेयक को विचारार्थ प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय । इस प्रस्ताव 
को उपस्थित करते हुए भोखले साहब मे कहा कि जनता ने विधेयक का स्वागत 
किया हैं। देश के अधिकाश उच्चस्तरीय विद्वान्‌ इसके पक्ष में है। कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया है। बहुत-सी सार्वजनिक सभाओं, जातीय 
कान्फ्रेंसी, नगर-पालिकाओ, जिला-पालिकाओ ने भी इसका समर्थन किया है । 
आलोचको के आशक्षेपरों का उत्तर देते हुए गोखले साहब ने कहा कि उनकी राय 
में शिक्षा के विस्तार से ब्रिटिश शासन को कोई खतरा नही है, पर यदि उसकी 
कोई संभावना हो, तो भी ब्रिटिश सरकार को जनता के प्रति अपने कर्तव्य का 
पालन करना ही चाहिए। मुसलमान आलोचको की इस वात का उत्तर देते 
हुए कि अनिवार्य शिक्षा-प्रणाली में उनके बच्चे गैर-मुस्लिम भाषाएं पढने पर 
भमजवूर होगे, गोखले साहब ने कहा कि वे अधिनियम में यह व्यवस्था करने को 
तैयार हैं कि जहाँ पचरीस बालक किसी भाषा को बोलते है, वहाँ उन्हें उस भाषा 
के माध्यम से जिक्षा दो जायेगी, और जहाँ उनकी संख्या इससे कम है, वहाँ मुस्लिम 
समाज को यदि वे चाहेँ तो अनिवार्यता के बन्चन से मुक्त किया जा सकता हैं । 
उन्होने कहा कि वे समोक्षकों की इस बात को स्वीकार करते हूँ कि अनिवार्य 
शिक्षा नि शुल्क भी होना चाहिए, और वे विधेयक में इस सशोधन को स्वीकार 
करने को तेयार है। उन्होने यह भी कहा कि अनिवार्य शिक्षा-पद्धति जहाँ 
एक ओर अभिभावकों को बाध्य करती है कि वे अपने बच्चो को पढने भेजें, 
वहाँ स्थानीय सस्थाओ को मजबूर करती है कि रिक्षा का समुचित प्रबन्ध करें । 


गोखले साहब ने स्वीकार किया कि अनिवार्य शिक्षा-पद्धति से हमारी परेज्ञा- 
नियाँ ओर कम्जोरियाँ दूर नही हो जायेंगी । फिर भी शिक्षा के विस्तार से जन 
सावारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा, जनता के नैतिक और भौत्तिक स्तर को ऊँचा 
उठाने के सरकारी और गैर-+रकारी प्रयत्नो को अधिक सफलता प्राप्त होगी, 
जनता के लिए शोपण और दमन का मुकाबला करना भी अधिक सभव होगा । 

उन्होने केन्द्रीय सरकार से अपील की क्रि यदि प्रान्तीय सरकारें अनिवार्य 
शिक्षा चालू नही करत्रा चाहती, तो वह स्वय स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से इस 
कार्य को सम्पन्न करे । 


भमालवीपजो का भापण 


इस अवसर पर जहाँ सर गगाधर चितनवीस, मानकजी दादाभाई, नवाब 
अब्दुल मजीद, खानवहादुर मिया मुहम्मद शफी आदि ने विधेयक का विरोध 
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किया, वहाँ मौलाना मजहरुलहक, मिशटर महम्मद अली जिना, मानवीयजी आदि 
में इसका समर्थन किया । 


सालवीयजी ने कहां कि राजा और प्रजा दोनो के हितो को रक्षा के लिए 
यह आवदयक है कि प्रत्येक बालक और बालिका शिक्षा प्राप्त करे, और यदि इस 
लक्ष्य को पूरा करना है तो सरकार को यह बात अभिभावकों की इच्छा पर नही 
छोडनी चाहिए कि वे अपने बच्चो को स्कूल भेजें यान भेजें। वालिकाओ के 
सम्बन्ध में अवश्य ही अभी कोई अनिवार्यता का नियम नही वनाना चाहिए । पर 
यदि बालको के लिए भी स्वेच्छा नोति का अयलम्बन किया गया, तो सार्वजनिक 
शिक्षा का प्रसार नही हो सकेगा । किसी हद तक शिक्षा अवश्य प्रसारित होगी, पर 
बहु संख्यक जनता अशिक्षित ही रह जायेगी। प्रत्येक सभ्य देश ने यह स्वीकार 
किया हूँ कि अनिवार्य प्रणाली हो एक ऐसा सुगम मार्ग है, जिसके द्वारा सार्व 
जनिक शिक्षा के लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता हैं। इसके विना किसी देश ने न 
आज तक सफलता प्राप्त की है, और न वह हमें प्राप्त हो सकती है ।* 


अनिवार्यता के नैतिक भौचित्य को पुष्ट करते हुए मालवीयजी ने कहा कि 
प्रययेक थासन के कुछ विभागों में अनिवार्यता के सिद्धान्त को लागू करना 
आवश्यक ही होता है। प्रत्येक शासन व्यवस्था मे शान्ति को बनाये रखने के 
लिए, तथा अपराधों को दबाने के लिए व्यक्तिगत विचारों तथा इच्छाओो पर 
किसी न किसी पअकार का अनिवार्य अकुश लगाना ही पडता है। सम्यता की 
उच्च श्रेणी मे तो समाज की उन्नति के लिए भी वहुत्त से जनोपयोगी मामलो में 
अनिवायंता के सिद्धान्त की शरण लेना ही पडती है ।* 

निधेयक की कतिपय धाराओं का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने कहा 
कि प्रस्तात्रित योजना बहुत ही बुद्धिसगत है, इसमे सुरक्षित उपायों की भरमार 
है। इसे स्वीकार करने पर किगी प्रकार की हानि सभव नही है । इस योजना 
में प्रान्तीय सरकार को इसकी क्षेत्रीय सीमा को मिर्धारित करने का, त्तथा किसी 
विशिष्ट जाति या जनसमूह को अनिवार्यता से मुक्त करने का पूरा अविकार हैं । 
दूसरी तरफ यह योजना कियी क्षेत्र में तभी लागू हो सकेगी, जब उस क्षेत्र से 
सम्बन्धित स्थतिसिपल वोर्ड या डिस्ट्क्ट बोर्ड इसकी माँग करे । इस तरह यह 
धोजना वही लागू की जा सकेगी, जहाँ जनता का वहुमत इसके पक्ष में हैँ । जहां 
बहुमत से इसका विरोध किया जायगा, वहाँ इसका प्रयोग नही किया जा सकता 


१. वही, सन्‌ १९१२, जि० ५०, पुृ० ६०८) 
२. वही, सन्‌ १९१२, जि० ५०, पृ० ६०४ । 
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और प्रान्तीय सरकार किसी विशिष्ट जाति, सम्प्रदाय या जनसमूह के बहुमत को 
ध्यान में रखते हुए उसे इससे मुक्त कर सकती है। ये सब शर्तें कम नही अधिक 
है, पर यदि सरकार आवश्यक रामझे तो कुछ और प्रतिबन्ध भी जोडे जा 
सकते हैं । 

मालवीयजी ने अपने भाषण में वाइसराय लार्ड हाडिग, शिक्षा-सदस्य सर 
हाकोर्ट बटलर, तथा विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के विचारों का विष्लेपण करते 
हुए कहा कि ये सब लक्ष्य की सार्थकता स्वीकार करते है, फिर अनिवार्यता के 
सिद्धान्त को स्वीकार करने से, जिसके बिता लक्ष्य की सिद्धि समव नही, क्‍यों 
हिचकते है ? उन्होने बताया कि बराइसराय ने अपने एक भाषण में शिक्षा के 
विस्तार पर हर्ष प्रकट करते हुए कहा है कि वह लक्ष्य अभी बहुत दूर है, जब 
प्रत्येक वालक या बालिवा, नवयुवक और नवयुवती शिक्षा पा सके, जिससे व्यक्तिगत 
तथा सार्वजनिक, दोनो प्रकार के जीवन में सुन्दरता और पूर्णता आ सके । 
मालवोयजी ने कहा : “शिक्षा के रावध में भारत सरकार अपने उदार भाव 
तथा उच्च लक्ष्य को इससे अच्छे शब्दों में व्यक्त नही कर सकती, पर जिस प्रश्न 
का उत्तर वाछनीय है, वह यह है कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जा सकता हैं ?'' 
उन्होने सर हार्कोर्ट वटलर की इस बाउ को स्वीकार किया कि प्रचलित प्रणाली 
द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक उन्नति हुई है, पर कहा : “प्रारभिक शिक्षा 
को स्वेच्छा प्रणाली द्वारा स्वंसाधारण में फैलाने के लिए बहुत अधिक समय तक 
प्रतीक्षा करनी पडेगी । गोखले साहव ने जो भाकडे प्रस्तुत किये है, उनसे यह 
स्पष्ट हैं कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रगति मौजूदा चाल से रही तो प्रत्येक 


वालक को शिक्षित वनाने में एक सौ पन्द्रह वर्ष और प्रत्येक बालिका को शिक्षित 
बनाने में छ. सो पैसठ वर्ष लगेंगे ।” * 


सरकार का विरोध 


' शिक्षा-सदस्य सर हार्कोर्ट वटलर ने यह तसलीम करते हुए भी कि प्रस्तावित 
विधेयक उदार हैं उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और सभी सरकारी 
भौर गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों एवं कुछ निर्वाचित रादस्यों ने विधेयक के 
विरोध में वोट दिये । केवल १३ प्रमतिणील निर्वाचित सदस्यों ने विधेयक के 
पक्ष में वोट दिये । इस तरह विधेयक रह हो गया। देश के सभी प्रगतिभील 
राजनीतिज्ञों और समाचार पत्नो ने सरकार की नीति-रीति की कही आलोचना 





१. वही, सन्‌ १९१२, जि० ५०, पृ० ६०५-६०६ । 
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की, तथा उसकी भ्रतिगामिता के लिए ब्रिटिश साम्राज्यशाही और नौकरशाही की 
कडे शब्दों में भर्त्संसा की । इस विषय पर जनता का रोपष और क्षोभ वर्षों 
बना रहा । 


२८ फरवरी सन्‌ १९१७ को श्री श्रीनिवास शास्त्री ने भारत सरकार से 
संस्तुति की कि वह शीघ्र ही एक ऐसी योजना तैयार और मंजूर करे जिसके 
जरिये १५ वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा सर्वसाविक, अनिवार्य और नि शुल्क हो जाय, 
ओर युद्ध के बाद वह योजना चालू कर दी जाय । मालवीयजी" और बहुत से 
अन्य सदस्यो ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार की ओर से उसका विरोध 
हुआ। अन्त में २१ भारतीय सदस्यो ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिये, पर 
३२ यूरोपियन सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यो ने तथा शिक्षा-सदस्य मिस्टर 
हंंकरन नायर और बर्मा के प्रतिनिधि श्री माँग वाल ने प्रस्ताव का त्रिरोध किया । 
वह नामंजूर हो गया । 


मार्च सन्‌ १९१८ में रावबहादुर बी० एन० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि 
थद्वि सारा भूराजस्व प्रान्त को हस्तान्तरित नही किया जाता तो निःशुल्क भौर 
अनिवार्य शिक्षा का सारा खर्चा भारत सरकार दे । मालवीयजी ने इस प्रस्ताव 
का समर्थन करते हुए कहा कि उस समय से, जबकि सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा 
के विस्तार के महत्त्व को स्त्रीकार किया है, सरकार के राजस्व और खर्चे में बहुत 
वृद्धि हुई है, प्रशासन और सेना जादि पर कही अधिक धन खर्च किया जा रहा 
है, पर शिक्षा पर जितना चाहिए उतना खर्च नही हो रहा है। जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रो में पर्याप्त प्रयति के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समुचित प्रबन्ध 
नितान्त आवश्यक है।* शिक्षा सदस्य मिस्टर शकरन नायर के इस आक्षेप का कि 
गोखले साहब का प्रारम्भिक शिक्षा विधेयक दोषपूर्ण था, मालवीयजी ने कहा कि 
उस विधेयक में कुछ कमियाँ जरूर थी, पर वह तो पहला कदम था। यदि सरकार 
ने उसे स्वीकार कर उस पर अमल किया होता, तो प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र 
में देश की दशा इस समय कही अच्छी होती ।३ सरकार के विरोध के कारण 


प्रस्ताव नामंजूर हो गया । 





१ वही, सन्‌ १९१७, जि० ५५, पृ० ४६३-४६६ | 
२ वही, सन्‌ १९१८, जि० ५६, पृ० ९१०। 
३. वही, जि० ५६, १० ९११॥ 
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प्रतिन्नाबद्ध कुली प्रथा 

सन्‌ १९१० में गोखले ने नेठाल के लिए प्रतिज्ञावद्ध कुली भरती करने की 
प्रथा को बन्द करने का प्रस्ताव किया | सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया, और नैटाल में कुली भेजना बन्द कर दिया गया। ल्‍ ५ 

सन्‌ १९१२ में गोखले ने प्रस्ताव किया कि प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा बिल्कुल 
बन्द कर दी जाय । मालवीयजी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होने कहा 
कि मानवीय और राष्ट्रीय, दोनो दृष्टियो से यह प्रथा निन्दनीय है । इकरारनामे 
को शर्तें और उसको दण्डःव्यवस्था प्रतिज्ञावद्ध श्रमिक की स्वतन्त्रता का अपहरण 
करती है, उसे दासो जैसा जीवन विताने को बाव्य करती है। उसे राष्ट्रीय 
अपमान और नैतिक पतन सहन करना पडता है, नाना प्रकार के अत्याचारो को 
बहन करना पडता है ।'* 


इसके बाद प्रतिज्ञाबद्ध कुलियो की दशा की जाँच के लिए भारत सरकार 
ने मेकलीन और चम्मन लाल की _ एक कमेटी नियुक्त की। दूसरी तरफ गोखले 
के अनुरोध पर दीनवन्बु सी० एफ एडरूज और पियरसन साहत्र ने फिजी आदि 
स्थातो“का दौरा करके भारतोंय प्रवासियों, विशेषत. प्रतिश्ञातद्ध कुलियो की 
दयनीय दशा का अध्ययन किया । न 


२० मार्च सन्‌ १९१६ को गोखले के निधन के बाद माल॒वीयजी ने प्रस्ताव 
किया कि “भारतीय कुली प्रथा का अन्त करने के लिए शीघ्र से शीघ्र आवश्यक 
उपाय काम में लाये जायें ।” उन्होंने सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी की कडी 
समीक्षा करते हुए एंडरूज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिजी में भारतीय 
कुलियो की दयनीय दशा का विस्तार से विवरण दिया । उन्होने प्रतित्रावद्ध कुली 
प्रथा को सम्राप्त करने की माँग को पुष्ट करते हुए कहा कि इस प्रथा के 
द्वारा “सावारण अशिक्षित, अनभिज्ञ तथा निर्धन गामवासी अपने घरवार, सगे- 
सम्बन्धियो से अलग करके उन दुर स्थानों में जाने को वाध्य फिये जाते है, जहाँ की 
दशा से वे एकदम अपरिचित हैं। वहाँ जाकर उन्हें लगातार पाँच वर्ष तक उन 
परिस्थितियों में काम करना पडता है, जहाँ वे अपने स्वामियो के मोहताज़ है ।- 
उन्हे उन स्वामियो की अचीनता में काम करना पड़ता है, जो उतकी भाषा, 
नीवि-रीति तथा आचार-व्यवहार से अपरिचित हैं ।/* 


१ वही, सन्‌ १९१२, जि० ५०, पु० ३७९-३८२ । 


२. वही, सन्‌ १९१६, जि० ५४, पृ० ३९८। 
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मालवीयजी ने कहा कि इस प्रथा में फेसे भारतीय कुलियो को अपनी पुरानी' 
परम्पराओों को तिलाजलि दे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना होता है, जिसे 
थे स्वतंत्र अवस्था में कभी करने को तैयार नही होते । उन्हें अपने स्वामियों के 
आदेश पर उस प्रकार के काम करने होते हैं जो उनके घाभिक विद्ववासों के 
बिल्कूल ही तरिपरीत होते है, और यदि वे ऐसा करने को तैयार नही होते, तो 
उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की थर्तों के उल्लंघन करने का दोषी ठहराया जाता है ।'१ 


उन्होने कहा कि प्रतिज्ञा-पत्र 'भ्रामक' हैं। न त्तो उसकी हार्तो को समझने 
की कुलिपो में क्षमता हैं और न उन शर्तों को गौराग औपनिवेशिकों से पालन 
कराने की कुलियो में शक्ति है। उन्होने कहा कि यह प्रथा अपने भयंकर परिणामों 
में दासत्व से किसी तरह कम नही हैं। मनुष्य पर केवल आपत्तिजनक कार्य न 
करने का, तथा प्रतिज्ञा-सग करने का ही अभियोग नही चलाया जा सकता, 
बल्कि अपमानजनक हब्द कहने तथा सकेत करने के ऊपर भी अभियोग चलाया 
जा सकता है ।* 

मालवीयजी ने कहा : "कुली प्रथा मनुष्यमात्र के लिए अमिट शाप है, 
उसे “सुधारा नही जा सकता”, उसे “समूल न४” करना ही होगा उन्होने 
बताया : "जहाँ कही कुली प्रथा के अनुसार काम किया गया है, वही वह 
असफल हुई हैं। नैठाल में यह प्रथा काम में लायी गयी थी, कुली जीवन केवल 
पाँच वर्ष का ही रखा गया था, और हम जानते है कि यह प्रथा वहाँ किस 
प्रकार असफल रही । चीनी मजदूर प्रतिज्ञा-बद्ध ठेके में पाँच वर्ष के लिए ट्रान्सवाल 
शैजे गये थे और वहाँ भी वही दशा रही, और अन्त में वह प्रथा बन्द कर 
देनी पड़ी । स्ट्रेट सैटिलमेंट में तथा मलाया स्टेट में केवल छ सौ दिन काम 
करने का समझौता है, किन्तु वहाँ भी कुली प्रथा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से 
गजदूरी चल रही है, और इस परिवर्तन से लाभदायक परिणाम उत्तन्न हुए है ।” * 


सरकार का श्राश्वासन 
भारत सरकार ने भारत-मन्त्री के आदेश पर मालवीयजी के प्रस्ताव को 
इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि कुली प्रथा उस समय खत्म कर दी 


१. वही, सन्‌ १९१६, जि० ५४, पृ० ३९६९ । 
» वही, सन्‌ १९१६, जि० ५४, पृ० ३९६-४०५ । 
वही, सन्‌ १९१६, जिं० ५४, पृ० ४०५। 
वही, सन्‌ १९१६, जि० ५४, १० ४०५ । 


| 
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जायगी, जब औपनिवेशिक मजदूरो का कोई वैकल्पिक प्रबन्ध कर लें । पर इसके 
बाद सरकार में लगभग एक वर्ष तक कुछ नही किया, वह केवल आश्वासन देती 
रही । 

२३ सितम्बर सन्‌ १९१६ को मालवीयजी ने सरकार को नोटिस दिया कि 
वह कौंसिल में प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा को खत्म करने 'के उद्देश्य से एक विधेयक 
प्रस्तुत करना चाहते है। कतिपय सरकारी अफसरो को मालवीयजी की यह वात 
बुरी लगी । उनकी धारणा थी कि युद्ध के जमाने में किसी विवादास्पद विषय 
की कौंसिल में चर्चा करना अनुचित है । पर मालवीयजी अपनी बात पर डठे 
रहे। उन्होने दिल्‍ली में आयोजित एक सभा में कुली प्रथा को खत्म करने की 
माग की । 


गाधीजी ने चेतावनी दी कि यदि यह प्रथा मई सन्‌ १९१७ तक खत्म 
नही की जायेगी, तो इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया जाएगा । जनान्दोलन से 
घबडा कर सरकार ने १ अप्रैल सन्‌ १९१७ को अस्थायी रूप से, और १ जनवरी 
सन्‌ १९२० को स्थायी रूप से प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा समाप्त कर दी । 


सर्वेधानिक निरंकुशता 


माले मिठो सुधारो के जमाने में भारत सरकार साम्राज्यशाही भावना से 
अनुप्राणित पुरानी निरंकुशता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कटिबद्ध रही । 
लार्ड मिंटो ने नये सुधारो को प्रस्तुत करते हुए अपनी नीति को सवैधानिक 
निरकुशता से सम्बोधित किया। वे ब्रिटेन की साम्राज्यशाही की रक्षा के 
लिए पुरानी दमनकारी व्यवस्था को पर्याप्त नही समझते थे, इसलिए वे 
उम्र राजनीतिक प्रयत्नो को दवाने और कुचलने के लिए जनमत की नितान्त 
उपेक्षा करते हुए नये दमनकारी कानूनो को कौंसिल हारा पास कराने में सलस्न 
रहे | इनमें प्रेत अधिनियम, विद्रोह सभा विधान, भारतीय सरक्षा नियम, तथा 
जस्टिस रौलेट कमेटी द्वारा प्रस्तावित विधेयक प्रमुख थे। कौसिल के अन्य 
सदस्पों से कही अधिक मातवीयजी ने इन सब्रका बहुत हो साहस और क्षमता 
से विरोध किया । 


प्रेस विधेषक 


सन्‌ १९१० के प्रारम्भ में ही गवर्नर-जनरल और उनकी कार्यपरिपद्‌ ने 
एक प्रेस विधेयक केन्द्रीय विधान कौंसिल द्वारा पास कराने का निश्चय किया। 
इसकी कुछ धाराएँ भारत के विधि-सदस्य सर एस० पी० सिन्हा को इतनी 
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आपत्तिजनक दिखाई दी कि विधेयक को कौसिल के सामने पेश करने के वजाय 
क्पने पद से इस्तीफा दे देना ही वे उचित समझते थे। जब इसकी सूचना 
गोखले साहव को मिली, तथ उन्होने इस्तीफा न देने का, तथा उसमें संशोधन 
करने के लिए प्रयत्व करने का सिन्हा साहब को मशवरा दिया। काफी बहस के 
वाद वाइसराय के आग्रह पर उनकी कार्थपरिपद्‌ ने प्रेस विधेयक में सिन्हा द्वारा 
प्रस्तुत ये संशोधन स्वीकार कर लिये कि (१) पुराने मुद्रणालयों से जमानत नही 
मागी जायेगी, (२) नया कानून समान रूप से हिन्दुस्तानी और एग्लो इंडियन 
मुद्रणालयो पर लागू होगा, (३) उसमें हाईकोर्ट को अपील करने की व्यवस्था 
होगी । इसके वाद गोखले साहव के वाहने पर सिन्हा साहब संशोधित प्रेत 
विधेयक को विधान कौसित में पेश करने को राजी हो गये, और उन्होने अपना 
इस्तीफा वापस ले लिया। 


गोखले साहव ने परिस्थिति की गभीरता की ओर मालवीयजी का ध्यान 
भाछृष्ट करते हुए उन्हें सलाह दो कि वे कौंसित में प्रेस विधेयक का विरोध न 
करें । इस पर मालव यजी ने गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करने वे बाद गोखले साहब 
को सूचित फ्रिया कि वे अपनी अन्वरात्मा के अनुकूत अपने कर्तव्य का निर्वाह 
करेंगे, चाहे उमफे कारण उनके सम्बन्ध में रारकार को कुछ भी धारणा वन 
जाय । 

८ फरवरी सब १९१० को मालब्रीयजी ने प्रेस विधेयक का डट कर 
विरोध किया । उन्होने कहा कि केवल तीन चार दिन की सुचना के बाद जल्दी 
में विधेयक को पास करना अनुचित है। जिन सस्थाओ ने इसके विरोध में तार 
भेजे है, उन्हें विस्वार के साथ अपने विचार प्रस्तुत्त करने का अवसर मिलना 
ही चाहिए ।? उन्होने कहा कि यह विधान गैरजरूरी है, क्योकि प्रचलित 
फौजदारी दण्डतिधान द्वारा ही रामाचारपत्रो के राजविद्रोहात्मक लेखो के विरुद्ध 
उचित कार्यवाही की जा सकती हैँ । उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाचार 
पत्रो का व्यवहार काफी सन्तुलित रहा हैं। सन्‌ १९०६ और सन्‌ १९०७ में कुछ 
समाचारपत्रो ने 'विरोधपूर्ण कटु वचनो का प्रयोग जरूर किया था, पर इसका 
मूल कारण लार्ड कर्जन की नीति, तथा “सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार तथा 
उनके द्वारा अपशब्दो का प्रयोग” ही था ।* इसके वाद दशा में काफी सुधार 
हुआ है । लगभग दो वर्ष हुए वाइसराय ने स्त्रय॑ स्वीकार किया था कि इस देश 
के अनेक पत्र अपना कार्य सचालन उत्तम रीति से कर रहे है, और उनमें से 


१. वही, फरवरी, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृ० ११२-१२३ । 
२. वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृ० १३० । 
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बहुत कम राजद्रोही हैं ।" उन्होने कहा . “देश के करीब आठ सौ समाचारपतन्नो 
में से केवल छः पत्रो द्वारा किसी एक अपराध को दुहराने से यह सिद्ध नही 
होता कि वर्तमान व्यवस्था में राजद्रोह को या राजद्रोह फैलाने के प्रयत्न को सजा 
देने का कोई प्रवन्ध नही है, और “उसे दवाने के लिए सब समाचार पृत्रो की 
स्वतंत्रता का अपहरण करना, उन पर विज्ेष प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है ।* 
समाज में कुछ लोग अपराधी होते ही है, भर्थात्‌ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग 
करते ही हैं। इसका यह अर्थ नही है कि इस कारण से सबके विरुद्ध कोई 
कार्यवाही की जाय, जौर निर्दीपी को भी सताया जाय ।+ सब नये समाचार पत्रो 
को जमानत देने के लिए वाध्य करना किसी तरह भी न्यायसगत नही है । 
अपराध करने से पहले ही नये समाचारपत्रो के सभी भावी सम्पादको और 
संचालको को राजद्रोही मान कर उनसे भविष्य में सदव्यवहार के लिए जमानत 
तलब करना कैसे न्‍्यायोचित समझा जा सकता है ?४ 


प्रेस विल की कतिपय धाराओ की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने कहा 
कि च्यायालयो के अधिकारों को प्रशासनिक अधिकारियो के सुपुर्द करना सर्वथा 
अनुचित है। प्रान्‍्तीय सरकारें भी गलती कर सकती और करती रही हैं ।* 
उन्होने कहा कि प्रस्तावित विधेयक तो लार्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट से भी 
कडा है । जहाँ सन्‌ १८७८ का अधिनियम प्रान्तीय सरकार को प्रारम्भ मे 
चेतावनी देने का ही अधिकार देता था, वहाँ प्रस्तावित विधेयक प्रान्तीय सरकार 
को प्रारम्भ में ही समाचार पत्र से जमानत माँग लेने का अधिकार दे देता है ।* 


उन्होने कहा कि जनता के हृदय में उस बात का भ्रम पैदा हो गया हैँ कि 
न्याययुक्त आलोचना का अधिकार, जिससे जनता का हर प्रकार का लाभ ही है, 
उससे छीता जा रहा है, भौर इसलिए यदि यह बिल पास हो गया तो देश में एक 
नये असन्तोप का प्रसार होगा ४ 


शीत “न 


वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृ० ११९ । 
वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पु० १२९४। 
वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पु० १३२। 
वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृु० १३२।॥ 
वही, सन १९१०, जि० ४८, पृ० १३३। 
वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृ० १३२। 
वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृ० १३१, १३३। 
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अन्त में मालवीयजी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस विधेयक को 
वापस ले लिया जाय, भोर यदि यह सम्भव न हो ती पुन. विचार के लिए इसे 
स्थग्रित कर दिया जाय |” 


चूँकि गोखले साहव ने सिन्हा से वायदा किया था कि वे प्रेस बिल का 
विरोध नही करेंगे, इसलिए उन्होने उसमें निहित सिद्धान्त का विरोध नही 
किया और विधेयक में कुछ सशोवन हो पेश किये । उनका सुझाव था कि सब 
नये मुद्रणालयों से जमानत नही माँगी जाय, केवल नये मुद्रणालयो के उन प्रशासको 
और संचालको से ही जमानत माँगी जाय जिनके सम्बंध में सरकार को किन्ही 
ठोस तथ्यो के श्राधार पर सन्देह हो । उनका यह भी सुझाव था कि जमानत की 
रकम पाच हजार रुपये के बजाय दो हजार रुपये निश्चित की जाय, और नये 
कानून को कैवल तोन वर्ष तक चालू रखा जाय। सरकार ने इनमे से किसी 
संशोधन को भी स्वीकार नहीं किया। उनका यह संशोधन कि नये अधिनियम 
की भवधि केवल तीन वर्ष हो १६ वोटों के मुकाबले में ४२ वोटो से रद्द 
हो गया । जिन विधायकों ने सशोधन के विरोध में राय दी, उनमें सात 
आठ हिन्दुस्तानी, वाकी सव यूरोपियन थे ।* 


समाचार पत्रो ने प्रेस ऐक्ट की और उसके साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले की 
कडी आलोचना की, और दूसरी ओर मालवीयजी की भूरि-भूरि प्रशसा की । 
मालवीयजी को समाचार पत्रो हारा गोखले की निन्‍्दा बुरी लगी। वे ग्रोखले को 
कायर' था 'सरकार-परस्त' कहना वहुत ही अनुचित समझते थे । वास्तव में गोखले 
और सिन्हा साहव दोनो ही प्रेस विल पसन्द नही करते थे, पर गोखले को शंका 
थी कि यदि गवर्नर-जनरल की कार्यवरिपद का पहला भारतीय सदस्य वर्ष भर 
के अन्दर ही किसी राजनीतिक प्र॒इन पर इस्तीफा दे देगा, तो इसका देश की 
राजनीतिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पडेगा, और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का रुख कडा 
हो जायगा । इसीलिए उन्होने सिन्हा साहब को मशवरा दिया था कि वे इस्तीफा 
न दें और उनसे वायदा किया था कि वे कौंसिल में प्रेस बिल के विरुद्ध वोट 
नही देंगे ! संभवतः उन्हें आशा थी कि सरकार नये कानून का दुरुपयोग नही 
करेगी । पर ६ अगस्त १९१० को ग्रोखले साहब ने बहुत ही संतप्त हृदय 
से कहा कि जिस सावधानी से प्रेस कानून लागू किया जाना चाहिए था, उस 
सावधानी से अधिकाश प्रान्तीय सरकारों ने काम नहीं किया। 
१, वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृ० १३१-१ ३२ | 
२, वही, सन्‌ १९१०, जि० ४८, पृ० १७२-३४७३। 
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कलकत्ता और भद्गबास हाईकोर्ट के चीफ जजो ने अपने फैसलो में स्वीकार 
किया कि प्रेस ऐव्ट की कतिपय घाराओ ने प्रकाशकों तथा मुद्रणालयों के रखने- 
वाले व्यक्तियों पर गम्भीर निर्योग्यताएँ लगा दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज 
स्टीफन ने तो कहा कि इस ऐक्ट के अन्दर सरकार के अधिकार इतने व्यापक हैँ 
कि सरकार चोरो और डकैतो के वर्ग को आलोचना और निन्दा करनेवाले 
समाचार पत्र को भी बन्द करने का आदेश दे सकती है । 


विद्रोह सभा विधेषक्क 


सन्‌ १९१० में ही सरकार ने निश्चय किया कि सन्‌ १९०७ के विद्रोह 
सभा अध्यादेश को पाँच मास तक चालू रखने के लिए कौसिल में एक नया 
विधेयक प्रस्तुत किया जाय। ६ अगस्त सन्‌ १९१० को मालवीयजीने इस 
विधेयक के विरोध में एक तगड़ा भाषण दिया । उन्होने कहा कि यह असाधारण 
व्यवस्था सन्‌ १९०७ की असाधारण परिस्थिति में चालू की गयी थी, और अब 
जब कि सन्‌ १९०९ के नये राजनोतिक सुधारों के कारण स्थिति बदल गयी 
है, जनता में सरकार के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है, इस प्रकार के दमनकारी कानून 
का अन्त हो जाना चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि क्रान्तिकारी पड़्यन्त्र, जो 
गुप्त रीति से होते हैं, सार्वजनिक सभाओ पर प्रतिबन्ध लगा कर खत्म नही किये 
जा सकते । गत तीन वर्षों में इस विधान से क्रान्तिकारी दलो के कार्यो में तनिक 
भी रुकावट नही पडी है। अतएवं यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विधान 
इस मर्ज की दवा हैं। उन्होने कहा कि वे वाइसराय के इस विचार से सहमत 
हैं कि “ब्रिटिश सरकार के प्रति जो दुर्भाव व्याप्त है, वह पारस्परिक समझौते 
तथा मतभेद को हटा देने से दूर हो सकता है”, पर इस समझौते के लिए तो 
पारस्परिक स्वतन्न बहस द्वारा सार्वजनिक मतभेदों का निवारण करना होगा । 
जब कलकत्ता, नागपुर तथा पूर्वी वगाल की पचास हजार व्यक्तियो की बडी-बडी 
सभाएँ भी साधारण १४४ धारा के कानून से शान्ति के साथ हटायी जा चुकी 
हैं, तव इस असाधारण विद्रोह सभा विधान की कौन जरूरत है ? उन्होने कहा 
कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता है, और गोखले साहव 
नें ठीक ही कहा है कि “किसी भी दमन विधान का जब दुरुपयोग किया जाता है 
तव उससे वह बुराई अधिक फैलती है जिसके सुधारने के लिए उसका निर्माण 
होता है ।*! 

१. प्रोसीडिंग-गवर्नर-जनरल की कौसिल (विधान), जि० ४९, पृ० 

५७-६२, ५५०-५५१ । हु 
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, गोखले साहव ने, जिन्होंने सन्‌ १९०७ में ही डावंटर रासविद्ारी घोष के 
साथ विद्रोह सभा विधेयक का विरोध किया था, इस अवसर पर भी उसका डटकर 
ब्रिरोध किया ।,मालवीयजी की तरह उनकी भी धारणा थी कि इस दमनकारी 
कानून को मंजूर करना जरूरी नही है । उन्हें सन्देह था कि सरकार कुछ महीने 
वाद इस कानून को स्थायी बनाने की कोशिश करेंगी । उनका यहू अनुमान सही 
साबित हुआ । 


मार्च सन्‌ १९११ में दूसरा “विद्रोह सभा विधेयक' कौसिल में प्रस्तावित 
किया गया । यह विधेयक सन्‌ १९०७ और सन्‌ १९१० के अधिनियमों से कम 
कडा था । बहुत-सी कडी बातें निडाल दी गयी थी । फिर भी गोखले, मालवीय 
भादि प्रगतिशील रादस्यों ने इसे अनावश्यक और मूलरूप से 'दमनकारी' 
बताते हुए इसका विरोध किया ।? गोसले ने कहा कि उन्हें डर है कि जिस तरह 
प्रान्तीय सरकारों ने प्रेस ऐक्ट तथा पुराने विद्रोह सभा अधिनियम का दुरुपयोग 
किया हैँ, इसी तरह इस नये कानून का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। 
जनता की स्वतंत्रता का निरर्थक भपहरण हो सकता हैं। उन्होने कहा कि वे 
निरपेक्ष सिद्धान्त की सार्थकता पूर्ण रूप से नहीं मानते, और स्वीकार करते है कि 
प्रत्येक सिद्धान्त का प्रयोग परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता हैं। उसका रूप 
परिस्थिति द्वारा नियत्रित होता हैं। पर यह वात मानव स्वतन्रता की तरह 
राजभक्ति के सिद्धान्त पर भी लागू हैँ ।* उन्होने सरकार से अनुरोध किया कि 
वह विधेयक्र वापस से ले, पर सरकार कहाँ सुननेवाली थी? उसने मनोनीत 
सदस्यो के वल पर उसे मंजूर करा लिया। 


भारत रक्षा विधेयक 


सन्‌ १९१४ के विद्व्युद्ध के शुरू होने के कुछ समय बाद सन्‌ १९१५ में 
सरकार ने कौसिल में भारत रक्षा बिल (डिफेन्स आफ इंडिया बिल) पेश किया | 
मालवीयजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी आदि ने मानव-स्वतंत्रता की रक्षा के निमित्त 
विधेयक की कतिपय घाराओ का विरोध करना आवश्यक समझा। उन्होने इस 
बात को स्तरीकार किया कि युद्ध की विपम परिस्थितियों मे देश को रक्षाके 
लिए विशेष अधिकारो का प्रयोग किसी ह॒द तक अनिवार्य है। फिर भी 





१, वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० ५५१९; १५०-५५१ । 
२६ वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० ५५९-५६३ । 
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उनके विचार में कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतत्रता की यथासंभव रक्षा भी जरूरी 
है। मालवीयजी ने राष्ट्रविरोधी तत्वों की जल्दी से गिरफ्तारी का समर्थन 
करते हुए माग की कि साधारण न्यायपद्धति और कानून द्वारा ही उनके 
अपराधों की जाच की जानी चाहिए ।? उन्होंने इस विधेयक की धारा ३ और 
६ का विरोध करते हुए कहा कि इसके जरिए तो वे सभी साधारण अपराध भी 
नयी व्यवस्था के अन्दर आ जाते है, जिनपर साधारण दण्ड व्यवस्था द्वारा मौत, 
कालापानी या सात घर्ष की सजा दी जा सकती है ।* विधेयक की दफा ३ की 
समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि हाईकोर्ट के जज के कम स्तर का कोई 
व्यक्ति स्पेशल ट्राव्युनल का जज न बनाया जाय, तथा उसे मौत की सजा देने 
का अधिकार न हो ।रे उन्होने कहा कि युद्धवन्दी नजरबन्द कर दिया जाता है, 
तब क्या विचाराधीन अपराधियो को नजरबन्दी या कालापानी की सजा देने से 
सामाजिक सुरक्षा और न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा ? मौत की सजा 


में अटल अन्याय का भय है, और यह भय तन बढ जाता है, जब मुकदमे की जाच 
सरसरी ढंग की हो ।४ 


रोलेट बिल 


सन्‌ १९१९ में मालचीयजी ने बहुत रो दुसरे गैर-सरकारी सदस्यो के साथ 
फौजदारी कानून सशोधन विधेयक का, जो 'रौलेट विल' के नाम से प्रसिद्ध है, 
डटकर विरोध किया, और जब सरकार ने इस विरोध की उपेक्षा करते हुए सरकारी 
ओर गैर-सरकारी मनोनीत सदस्यो की मदद से उसे कौंसिल में पास करा लिया, 
तब उन्होने अन्य तीव सदस्यों के साथ कौसिल से इस्तीफा दे दिया। अपने 
मतदाताओ का पुन. विश्वास प्राप्त कर वे कौसिल मे वापस आये, और उन्होने 
वहाँ डट कर बडी दक्षता के साथ कोडायर और डायर के भत्याचारो के लिए 
भारत सरकार और पजाब सरकार की भर्त्सना को, धटनाओ की जाच के लिए 


शाही कमीशन की भाग की । उन्होने वाइसराय लाई चेम्सफोर्ड के इस्तीफे की 
माग को, तथा क्षमा विधेयक का डट कर विरोध किया ।* 





१ वही, सन्‌ १९१५, जि० ५३, पृ० ५०१ । 

२. वही, सन्‌ १९१५, जि० ५३, पृ० ५००, ५०४, ५१२। 
३. वही, सन्‌ १९१५, जि० ५३, पृ० ५०३। 

४. वही, सन्‌ १९१५, जि० ५३, पृ० ४९२, ४९८ । 

५. विस्तृत विवरण के लिए अध्याय १२ देखिये । 
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राजनीतिक सुधार 

दिसम्बर सन्‌ १९१० में प्रयाग में तीसरी वार काग्रेस का वापिक अधिवेशन 
हुआ। सर विलियिम वेडर्न॑बर्न ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों से 
अनुरोध किया कि वे काग्रेस में सम्मिलित हो राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग 
लें, और भाशा व्यक्त की कि गरमदलीय नेता काग्ग्रेस के पुराने नेताओं के साथ 
मिलकर काम करेंगे | 


कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि वह विवान संबंधी नियमों 
को इस प्रकार शीघ्र ही बदले, जिससे मताधिकार के संबंध में जनता के विभिन्न 
अंगो में असंगत भेद, तथा उम्मीदवारों की योग्यवताओ और चुनाव से संबंधित अन्य 
अनुचित श्रतिवन्ध दूर हो। इस प्रस्ताव को श्री सतीशचन्द्र बनर्जी ने प्रस्तावित 
किया, डाक्टर तेजबहादुर सप्रू ने इसका अनुमोदन और नवाब सादिक अली खाँ 
ने समर्थन किया । जिना साहय ने प्रस्ताव किया कि पृथक निर्वाचन की पद्धति 
स्थानीय निकायो मे चालू न की जाय । मिस्टर मजहरुलहक ने इसका अनुमोदन 
और सैयद हसन इमाम साहव ने समर्थन किया । कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया 
कि सर विलिगम वबेडर्नवर्न की अध्यक्षता मे एक शिषप्टमंडल वाइसराय से मिले । 
काग्रेस के सभो पराने अध्यक्षो के अतिरिक्त सर्व श्री भूपेन्द्र नाथ बसु, भ्राम्बिका 
चरण मजूमदार, विशन नारायण दर, तथा नवाब सादिक अली खाँ, मिस्टर 
जिना और सैयद हसन इमाम आदि चौदह सज्जन शिषप्टमंडल के सदस्य 
चुनें गये । 

शिष्टमंडल ने अपने निवेदनपत्र में ग्रामीण जनता की गरीबी भौर दूसरे 
आवश्यक प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान आकष्ट करते हुए वाइसराय से 
प्रार्थना की कि अनुभव की रोशनी में, कौसिल सम्बन्धी तियम (रैगुलेशन्स) 
जिसकी आलोचना हुई है, बदले जाये । इसके जवाब में वाइसराय ने कहा कि 
“इस शिष्टमंडल के बहुत से सदस्य मेरी विधान कौंसिल या प्रान्तीय विधान 
कौंसिलो के सदस्य है, जिनके माध्यम से ये सब प्रदन प्राल्तीय और इम्पीरियल 
विधान कौशिलो के सामने प्रस्तुत किये जा सकते है ।' 

इसके बाद २४ जनवरी सन्‌ १९११ को मालवीयजी ने केन्द्रीय विधान कौसिल 
में प्रस्ताव किया कि सरकार गैर-सरकारी और सरकारी सदस्यो की एक कमेटी 
नियुक्त करे जो इस बात पर विचार करके रिपोर्ट दे कि “सम्राद्‌ की प्रजा के 
विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार में असमानता के कारण, तथा कौसिलो में चुनाव 
चाहनेवाले उस्मीदवारों के चयन पर लगायी गयी कतिपय अयोग्यताओं और 


भारतीय विधान कौंतिल २०३ 


प्रतिबन्धो के कारण जो नन्‍्यायसगत शिकायतें है उन्हें दूर करने के लिए, तथा 
प्रान्‍्नीय कौसिलो में गैरसरकारी बहुमत की व्यवस्था को व्यवहार में अधिक 
प्रभावशाली बनाने के लिए! इंडियन कौसिल एक्ट सन्‌ १९०९ के अन्तर्गत बने 
रेगुलेशन्स में क्या परिवर्तन किये जायें ।” 


इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने बहुत से तथ्यों और तकों 
द्वारा सिद्ध किया कि वे विधान कौसिलें, जिनसे ज्ञानसम्पन्न प्रगतिशील 
भारतीय जनमत पेश करने की भाशा की जाती है, किस तरह विशेष हितो भौर 
साम्प्रदायिक हितो की गढ वना दी गयी है । उन्होने राजाओ, जमीदारो और 
मुसलमानों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व की निन्‍्दा करते हुए मुस्लिम समुदाय के 
विशेष राजनीतिक महत्त्व के विचार की कडी समीक्षा की । उन्होने कहा : 
“कोई ऐसा कारण नही जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हिन्दू, सिक्‍ख, 
ईसाई, पारसी या भारत में रहनेवाली किसी दूसरी जमायत से मुसलमान 
राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण हे ।”* 


मालवीयजी के कतिपय तर्को का उत्तर देते हुए नवाब अब्दुल मजीद खा 
ने कहा * “सो डेढ सौ वर्ष हुए जब मुसलमान इस देश के शासक थे, और हिन्दू 
इस देश का प्रजा वर्ग था। यह कैसे सभव है कि वे लोग जिन्होने प्रभुसता खो 
दी है, उन लोगो की तुलना में किसी राजनीतिक महत्त्व के न समझें जायें जो 
सैकडो वर्ष उनकी प्रजा रहे हो ?”5 


श्री भूपेन्द्र नाथ वसु ने मालवीयजी का पूरी तौर पर समर्थन किया। 
महाराजा वर्दवान ने पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति का समर्थन किया । गोखले साहब ने 
इस विवाद को कौसिल में खडा करने पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि यद्यपि 
मुसलमान अल्पसख्यक है, पर इस कारण उन्तके राजनीतिक महत्त्व को भुलाया 
नही जा सकता, और उस देश में जहाँ हिन्दुओ की भारी बहुसंख्या है, मुसलमानों 
के लिए किसी विशेष व्यवस्था द्वारा श्रतिनिधित्व का प्रवन्ध अनिवार्य है। 
उन्होने अपने ढग से जमीदारी के प्रतिनिधित्व की भी पुष्टि की । गोखले साहब 
ते स्वीकार किया कि कौसिल सम्बन्धी रेगुलेशन्स मे मुसलमानों के लिए अधिक 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी है जिसके लिए भारत सरकार के बजाय 


१, वही, जनवरी सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० १३३ । 


२ वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० १३३-१३८। 
३. वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पु० १३९। 


२३०४. महांमना सदन मोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व॑ 


भारतमन्त्री मुख्यरूप से जिम्मेदार है। पर दो वर्ष के अन्दर, उन्होने कहा, उसे 
बदला नही जा सकता । उन्होने स्वीकार किया कि उम्मीदवारो की क्षमता भादि 
से सम्बन्धित बहुत से नियम अनुचित है, और उन्हें वदलना जरूरी है। उन्होने 
मालवीयजी की इस माँग का भी समर्थन किया कि प्रान्तीय कौसिलो में निर्वाचित 
सदस्यों का, तथा केन्द्रीय कौसिल में गैरसरकारी सदस्यो का बहुमत हो । अन्त में 
गोखले साहब ने मालवीयजी से अनु रोध किया कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।" 


मजहरुलहक साहब ने प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 
वह ओर उनके नेता सैयद अली इमाम सयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हैं और समझते 
है कि संयुक्त निर्वाचन द्वारा देश का उद्धार सभव है।* उमर हयात खा, शमशुल 
हुदा आदि मुसलमान सदस्यो ने, तथा यूरोपियन सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध 
किया । 


सरकार की ओर से लारेन्स जनकिन ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन तथा 
अधिफ प्रतिनिधित्व का आश्वासन देते हुए कहा कि वे सब तरफ से सुझाव सुनते 
को तैयार हैं । प्रस्ताव वापस ले लिया गया । 


सन्‌ १९१२ के शरद सत्र के लिए सालवीयजी ने कौसिल के रेगुलेशन्स के 
सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का नोटिस दिया। उस प्रस्ताव में सरतुति की गयी थी कि 
सरकार सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यो की एक कमेटी नियुक्त करे जो सुझाव 
दे कि रेगुलेशन्स में क्या परिवर्तन किये जायें जिससे (१) मुसलमानों और 
जमीदारो के लिए सुरक्षित स्थानों की तरह केन्द्रीय और प्रान्तीय कौंसिलो के 
सामान्य गैरसरकारी निर्वाचित स्थान भी प्रत्यक्ष मतदान हारा पूरित किये जायें 
(२) मतदान की अर्हता उतनी ही उदार हो जितनी वह मुसलमान मतदाताओो 
के सम्बन्ध मे है, (३) जिन्हे विशेष सुरक्षित स्थानों के लिए मत देने का अधिकार 
है, उन्हें सामान्य चुनाव क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार न हो । प्रत्येक व्यक्ति को 
किसी एक चुनाव में ही मतदान करने का अधिकार हो । 


मालवीयजी का यह प्रस्ताव सर्वथा न्‍्यायसंगत, तकसंगत और प्रगतिशील 
था, पर प्रतिक्रियावादी नौकरशाही इस देश में लोकतान्त्रिक मताधिकार प्रणाली 
को चाल करते के पक्ष में नही थी। इसलिए उसकी सलाह पर वाइसराय नें 
इस प्रस्ताव को कौंसिल में पेश करने की इजाजत नहीं दी। वाइसराय का यह 


१. वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० १४६-१४८ | 
२. वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० १४९५ | 





सारतीय विधान फौसिल २०५ 


कार्य उनकी अपनी जनवरी सन्‌ १९११ की इस राय के विपरीत था कि कोसिल 
के गैरसरकारी सदस्य मतदान सम्प्रन्धी रेगुलेंशन्स पर कौसिलो में विचार कर 
सकते हैं । 


मालवीयजी ने कौसिलो के अधिवेशनों में संवैधानिक और प्रशामनिक 
विपयो की चर्चा जारी रखी। उन्होने सन्‌ १९११ में श्री सच्चिदानन्द सिन्हा 
द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि युक्त प्रान्त में एक्जीव्यूटिव 
कॉसिल गठित की जाय |? उन्होंने २२ फरवरी सन्‌ १९१७ को डावटर 
तेजवहादुर सप्रू के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि युक्तप्रान्त में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर 
के वजाय वर्गर्नर नियुक्त किया जाय और उसकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में 
भारतीय सदस्यो कीसंख्या दूसरे सदस्यों के वरावर हो।* सन्‌ १९१३ में उन्होने 
इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि न्यायालयों को प्रशासनिक अधिकारियों से 


अलग रखा जाय, ताकि देश में शुद्ध न्याय-व्यवरथा प्रतिष्ठित हो सके, और जनता 
को निष्पक्ष न्याय मिल सके । मे 


सन्‌ १९१४ में मालवीयजी ने भारत मन्‍्त्रो की कौरसिल के किसी एक सदस्य 
को भारत की वित्त-तीति के निरीक्षण का अधिकार दिये जाने के सुझाव का विरोध 
करते हुए भारत-मन्त्री और उसकी कौरिल के अधिकारों को सीमित करना 
आवश्यक बताया । उन्होने सुझाव दिया कि भारतमन्त्री की कौंसिल को इस 
तरह गठित किया जाय कि उसके नौ सदस्यो में से तीन भारत की केन्द्रीय और 
ओर प्रान्तीय विधान कौंसिलो के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो, 
तीन सदस्य वे अफसर हो जिन्होंने भारत में कम्र से कम दस वर्ष सेवा की हो, 
और तोन सदस्प ऐसे योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हो जिनका भारत सरकार से 
कोई सम्बन्ध न हो । इस कौसिल की तीन उपसमितिया हो, जिनमें से हरेक मे 
एक भारतीय सदस्य हो ।४ 


सन्‌ १९१६ में इंडियन डिफेन्स फोर्स विल' और वजट पर अपने विचार 
व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने माग की कि फौज के सव पदों के लिए भारतीयों 
और यूरोपियनो की पोजीशन समान हो। भारतीयों को अपनी योग्यता के 
आधार पर फौज में ऊँचा पद प्राप्त करने का अधिकार हो, प्रजातीय विभेद 


१. वही, सन्‌ १९११, जि० ४९, पृ० १६०-१६१॥। 
२. वही; सन्‌ १९१७, जि० ५५, पृ० ३९८-३९९ | 
३, वही, सन्‌ १९१३, जि० ५१, पृ० ३९०-३९२। 
४. वही, सन्‌ १९१४, जि० ५२,;प१० १०२९। 


२०६. महामना मदन मोहन मालवीय : जीवन झौर नेतृत्व 


खत्म किये जायें । उन्होने कहा कि यह अजीब बात है कि सैनिक प्रशिक्षण के 
लिए भारत में स्थापित कालेज में भारतीयों को दाखिल ही न किया जाय |? 


सन्‌ १९१६ में मालवीयजी तथा अन्य १८ निर्वाचित सदस्यों मे मिलकर 
राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में एक मेमोर्‌डम तैयार किया। दिसम्बर सन 
१९१६ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर इस मेमोरंडम में कुछ परिवर्तन 
करके एक योजना तैयार की जो काग्रेस-लीग स्कीम' के नाम से प्रसिद्ध हुई ।२ 


२३ मार्च सन्‌ १९१७ को वजठ पर बोलते हुए मालवीयजी ने मेमोरडम 
तथा काग्रेस-लीग योजना की ओर सरकार का ध्यान भाक्ृष्ट करते हुए माग की 
कि वह शीत्र ही इनके सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया तथा राजनीतिक सुधारो 
के सम्बन्ध में अपनी चीति धोषित करे, ताकि इस सत्र में ही कोंसिल उस पर 
विचार करके अपनी राय व्यक्त कर सके । उन्होने कहा : “युद्ध के बाद ऐसे 
सुधारो की आवश्यकता है जिनसे वर्तमान और भविष्य में भारत के हितो की रक्षा 
हो सके, जिनसे उसकी जनता की कामना पूरी हो सक्रे, और वह अपने देश के 
उचित शासन-प्रबंध में समर्थ हो सके ।” मालवीयजी ने बहुत ही दु ख के साथ 
यह स्वीकार करते हुए कि “हम स्वतंत्र नही है, क्योकि हमारे सभी महत्त्वपूर्ण 
आशिक प्रश्त भारत-मन्‍्त्री की निश्चित नीति के अनुसार तय किये जाते है और 
वे ही भारत के वास्तविक शासन-कर्ता है”, उन्होने माग की कि भारत को 
आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो, विधान कौंसिल को यह निर्णय करने की 
स्वतंत्रता हो कि कौन-कौन से टैक्स लगाये जायें और उनसे प्राप्त धन को किस 
प्रकार व्यय किया जाय । उन्होने आशा व्यक्त की कि “युद्ध के बाद भारत 
सरकार का दफ्तर इंगलैड से हटाकर भारत में ही पूर्ण रूप से स्थापित 


किया जायेगा । २ 


इस्लिगठन फप्तीशन 

१७ मार्च सन्‌ १९११ को श्री सुबाराओ पन्‍्तलू ने भारतीय विधान कौंसिल 
में प्रस्ताव किया कि सिविल प्रशासन के उच्च पदों पर भारतीयो की अधिक 
विस्तृत नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त 
किया जाय । २१ अगस्त सन्‌ १९१२ को लार्ड इस्लिगटन की अध्यक्षता में पब्लिक 


१, वही, सन्‌ १९१६, जि० ५५, पृ० ४१४, रे४३। 


२. विस्तृत विवरण अध्याय ११ में देखिये । 
३. वही, सन्‌ १९१७, जि० ५५, पृ० ८०४-<०७। 


भारतीय विधान फोंसिल २०७ 


सविस कमीशन मुकर्रर किया गया । उसके अन्य सदस्यों में आठ यूरोपियन और 
तीन भारतीय--श्री गोपाल कृष्ण गोखले, सर अब्दुर रहीम और श्री एम० बी० 
चाओला-थे । कमीशन ने अगस्त सन्‌ १९१५ में अपनी रिपोर्ट तैयार की जो 
जनवरी सन्‌ १९१७ में प्रकाशित की गयी । कमीशन का निष्कर्ष था कि चूँकि 
भारत के विभिन्न प्रान्‍्तो और समुदायो के शिक्षा के स्तर में काफी अन्तर है, 
और भारत के स्कूलो में चरित्र के गठन और विकास पर इतना ध्यान नही 
दिया जाता जितना ब्विठेन के स्कूल कालेजो मे दिया जाता है, इसलिए इंडियन 
सिविल सर्विस में भरती के लिए भारत में प्रतियोगिता परीक्षा न शुरू की जाय । 
उसने सस्तुति की कि इडियन सिविल सवित्त के लिए ७५ प्रतिशत और इंडियन 
पुलिस सविस के लिए ९० प्रतिशत अफप्रो की भरती यूरोप में प्रतियोगिता 
परीक्षा द्वारा की जाय, और वाकी स्थानों पर भारत में नामजदगी के जरिए 
नियुक्तियाँ की जायें। उसने यह भी संस्तुति की कि प्रतियोगिता परीक्षा के 
परीक्षाथियो की अधिकतम आयु २४ वर्ष से घटाकर १९ वर्ष कर दी जाय । 
उसने यह भी संस्तुति की कि विभिन्न लोक सेवाओ के वेतनस्तर को ऊँचा 
उठाया जाय अर्थात्‌ उन्हें अधिक वेतन, भत्ते और पेंशनें दी जायें । कमीशन के 
भारतीय सदस्यो को कमीशन की ये सस्तुतियाँ ठोक नही जेंची । सर अब्दुर 
रहीम ने गोखले साहब की राय और सहमति से एक नोट तैयार किया जिसमे 
उन्होने यूरोपियन अफसरी की प्रधानता के सिद्धान्त को चुनौती देते हुए लिखा 
कि स्पष्ट आवश्यकता की हालत में ही यूरोपियनो को भारत की लोक सेवाओ 
में नियुक्त करना उचित समझा जा सकता हैं। भारतीय सदस्यो ने वेतन की 
वृद्धि की संस्तुति का भी विरोध किया। उन्होने कहा कि भारत में वेतन-स्तर 
ब्रिटेन, लका आदि से इस समय ही ऊंचा है, और इसलिए, उनकी राय में, वेतन, 
भत्तो और पेंशनो में वृद्धि का सुझाव ठीक नही है । 


भारतीयों को कमीशन की रिपोर्ट ठीक नही जेंची । उन्होने उसका डटकर 
विरोध किया। २० मार्च सन्‌ १९१७ को सालवीयजी ने भारतीय विधान 
कॉसिल में एक प्रस्ताव ध्वारा भारत सरकार से संस्तुति की कि जब तक विधान 
कौसिल अपनी राय व्यक्त न करे, तब तक इस्लिगटन पव्लिक सविस कमीशन 
की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न की जाय । उन्होने कहा कि कमीशन ने जिन 
सिद्धान्तो को प्रतिपादित किया है वे बहुत ही आपत्तिजनक है, और उनको 
स्वीकार करना किसी तरह भी उचित नही होगा ।) 


१, वही, २० मार्च, सन्‌ १९१७, जि० ५५, पृ० ६९८-७०३ | 


रण्थ सहामना मदन सोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


सितम्बर सन्‌ १९१७ में मालवीयजी ने कौंसिल में इंगलैड के साथ-साथ 
भारत में भी सिविल सविस प्रतियोगिता परीक्षा हो, इसके सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पेश किया । उन्होने समस्या का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए बताया 
कि सन्‌ १८३३ में पालियामेंट ने चार्टर एक्ट द्वारा देश की ऊँची नौकरियों पर 
भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार स्वीकार किया, और मैकाले ने इस निर्णय 
की बहुत प्रशंसा की । सन्‌ १८५५ मे प्रतियोगिता परीक्षा प्रारम्भ हुई। सन्‌ 
१८५८ में महारानी विवटोरिया ने अपनी ज्ञाही घोपणा द्वारा घोषित किया कि 
सम्राज्ञी की भारतीय प्रजा को उप्तकी अन्य प्रजा के समानच उन सब पदो पर 
नियुक्त होने का अधिकार होगा, जिसके लिए वे अपनी क्षमता और सत्यनिष्ठा 
के कारण योग्य हो । पर इस व्यवस्था और घोपणा के वावजूद कोई हिन्दुस्तानी 
प्रशासन के किसी ऊँचे पद पर नियुक्त नहीं किया गया। सन्‌ १८६० में 
भारतीयों को सरकारी नौकरियो में भरती करने का सर्वोत्तम उपाय बताने के 
लिए भारत-मन्त्री ने एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा कि या तो इंगलिस्तान के साथ-साथ भारत में भी यथासम्भव वैसी प्रति- 
योगिता परीक्षा जायोजित की जाय, और इन दोनो प्रतियोगिताओं के परिणामों 
के आवार पर एक लिस्ट तैयार की जाय, या नियुत्तियो की कुल संख्या के एक 
अंश के लिए भारत में अलग से प्रतियोगिता हो जिसमें भारतीय और भारत 
में रहनेवाली अन्य ब्रिटिश प्रजा भाग ले सके । मालवीयजी ने कहा कि कमेटी 
के इन सुझावों पर कोई ध्यान नही दिया गया, और सन्‌ १८७६ तक उसकी 
रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं की गयी । सन्‌ १८७० में पालियामेंट ने एक अधि- 
नियम द्वारा सिविल सविस की कुछ नियुक्तियो के लिए भारतीयों को भरती 
करने के निित नियम बनाने का भारत सरकार को अधिकार दियां। पर; 
यह व्यवस्था “असन्तोषप्रद” सिद्ध हुई। इसके बाद सन्‌ १८८६ में पब्लिक 
सर्विस कमीशन नियुक्त किया गया । इसने भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की 
व्यवस्था करने का विरोध किया । इसके बाद सन्‌ १८९३ में ब्रिटेन की कामन्स 
सभा ने मिस्टर हर्वर्ट पाल के इस श्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि भारत 
और इगलिस्तान दोनो में साथ-साथ समकालिक प्रतियोगिता परीक्षाएं हो। पर 
भारत-मन्त्री ने कामन्स सभा की इस सिफारिश की उपेक्षा की, और उसकी 
कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया । सन्‌ १९११ में भारतीय विधान कोसिल 
में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया गया। सन्‌ १९१२ में एक शाही 
कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में भारत में समकालीन- 
प्रतियोगिता परीक्षा नियोजित करने का विरोध किया। 


भारतीय विधान कॉंसिल र०्दे 


मालवीयजी ने कमीशन के विचार को गलत बताते हुए कहा कि हमारी 
यह दृढ धारणा है. कि भारतीयो के दावे के साथ उस समय तक न्याय नही हो 
सकता, जब तक सिविल सबविस के लिए परोक्षाएँ हिन्दुस्तान और इंगलिस्तान 
में साथ-साथ नही होती । उन्होने बताया कि सन्‌ १९१७ तक इगलिस्तान में 
आयोजित परीक्षाओं द्वारा केवल ८० भारतीय सिविल सविस में दाखिल हो 
सके है, जबकि यूरोपियनों की संख्या २६०० हैं। उन्होने यह भी बताया कि 
इस समय उन पदो पर, जिन पर साधारणतः इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य 
नियुक्त किये जाते हैं, केवल १० प्रतिशत भारतीय है। उन्होने यह भी बताया 
कि सनू १९१२ में ५०० रुपये या उससे अधिक वेतन पानेवाले सरकारी 
अफसरो में ८३ प्रतिशत यूरोपियन और यूरेश्षियन हूँ । 


अन्त में उन्होने वहुत से अग्नरेज राजनीतिज्ञो और प्रशासको के विचारों 
तथा जापान की प्रगति का हवाला देते हुए ब्रिटिश अधिकारियों, भारत सरकार 
तथा इंडियन सिविल सविस के यूरोपियन सदस्यो से अपील की कि वे इस 
समस्या पर संजीदगी से विचार करें, और इसका समाधान करने में हमारी 
सहायता करें ।' 


२४ सितम्बर सन्‌ १९१७ को मालवीयजी ने एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत 
सरकार से सस्तुति की कि यदि इडियन सिविल स्विस में भारतीयो के प्रवेश के 
लिए अलग से भारत में परीक्षा की व्यवस्था की जाय तो ५० प्रतिशत स्थान 
इसके द्वारा भरे जायें। उन्होने कहा कि अपने देश की सविस में नियुक्ति का 
अधिकार हमें अवश्य ही यूरोपियनों से बेहतर है। फिर भी हम सब के लिए 
समान रूप से खुली प्रतियोगिता में वराबर की परीक्षा के लिए तैयार है, पर 
यदि अनुपात निश्चित किया जाय तो वह ५० प्रतिशत से कम न हो, और उसके 
बाद भी लन्दन में भायोजित परीक्षाथो में बैठने की भारतीय नवयुवकों को 
इजाजत हो ।* यूरोपियनों की इस बात का उत्तर देते हुए कि भारत में शासन- 
व्यवस्था का ब्रिटिश स्वरूप बनाये रखना हितकर होगा, मालवीयजी ने कहा कि 
इसके लिए शासन में यूरोपियनो का बाहुल्य और आधिपत्य बनाये रखना जरूरी 
नही है । उन्होने यह भी कहा कि भारत की शासन-व्यवस्था को पूर्णरूप से 
ब्रिटिश भी नही कहा जा सकता, क्योकि ब्रिटेन में प्रचलित व्यवस्था के बहुत 

१ प्रोसीडिग-इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, सन्‌ १९१७, जि० ५६, पु० 

३२५-३३३ । 

२. वही, सन्‌ १९१७, जि० ५६, पृ० ३७० | 

श्र 
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से महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो का यहा पालन नहीं होता। हमारी शासन-व्यवस्या 
भारतीय भी नही है। हमे एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जो 'प्रवानतः 
भारतीय' हो, पर जो ब्विटिश शासन के उन सिद्धान्तों से प्रभावित और संशोधित 
हो जो व्यवहार में हितकर और सही पाये गये है ।* मालवीयजी के इस प्रस्ताव 
का गैर-सरकारी भारतीय सदस्यो ने समर्थव किया, पर सभी सरकारी और 
गैर-सरकारी यूरोपियन रादस्यो ने इसका विरोध किया, और प्रस्ताव २१ बोटो 


के मुकाबले में ३५ बोटो से नामजूर हो गया ) ग 


मालवीयजी ने तीसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार पे संस्तुति की कि 
इंडियन पुलिस सविस के लिए लन्दन के अतिरिक्त भारत में भी प्रतियोगिता 
परीक्षाएं हो, उसमें प्रवेश करने का भारतीयों को भी अधिकार हो, पुलिस 
अफसरो का वेतन न बढाया जाय, और परीक्षाथियों की आयु की शर्त १९-९१ ते 
बढा कर २१-२३ वर्ष कर दी जाय ।* भारतीय सदस्यो ने इस प्रस्ताव का भी 
डट कर समर्थन किया, पर सरकार इसे मजूर करने को तेयार नही हुई, और 
इसलिए कौसिल ने उसे रद्द कर दिया । 


इस्लिगटन कमेटी की संस्तुतियों के विरोध में राववहादुर वी० एन० शर्मा 
और श्री श्रीनिवास शास्त्री ने भी कई प्रस्ताव बौंसिल में पेश किये । बी० एन० 
शर्मा साहब का भस्ताव था कि इंडियन सिविल सर्विस और इडियन पुलिस 
सविस में ब्रिटिश अफसरो के बाहुलय के श्रस _वित सिद्धान्त को स्वीकार न॑ किया 
जाय । मालवीयजी ने इसका समर्थन किया ४ कई दूसरे भारतीय सदस्यों ने 
भी इस प्रस्ताव के पक्ष में भापण किये, पर सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करने 
से इनकार कर दिया | 


श्री श्रीनिवास शास्त्री का पहला अस्ताव था कि सिविल संविस की परीक्षा 
में बैठने की आयु की सीमा को घटाया थे जाये। सरकार के आश्वासन पर 
शास्त्री जी ने उसे वापस ले लिया । शास्त्रीजी का दूसरा भस्‍स्ताव था कि 
इंडियन सिविल सर्विस के वेतन, पेशन आदि में कोई परिवर्तत त किया जाय । 
सरकार के विरोध के कारण यह अस्ताव १७ भारतीय सदस्यों के समर्थन के 
नि मिल जल- 3.5] ] 


वही, सन्‌ १९१७, जि० ५३ ६९ ३६९-३७० । 
वही, सन्‌ १९१७, जि० ५६, १० ३८८-६८९ । 
वही, सन्‌ १९१७, जि० ५६, पुृ० ९१९-९२२। 
वही, सन्‌ १९१७, जि० ५६, पु० ३०३-३०५। 


ल्र्‌जच0 ८० न । 
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ब्रिरुद्ध ३० सरकारी सदस्यों और गैरसरकारी यूरोपियनों के वोटो से नामजूर 
हो गया । उनवग तीसरा प्रस्ताव था कि पुथक्‌ मेिकल रात्रिस स्थापित की जाय, 
पर रारकार इसे भी स्वीकार करने को तैयार नही हुई, भौर १५ वोटो के विरुद्ध 
३५ वोटो रो यह भी नामजूर हो गया। शारत्रीजी का घोथा प्रस्ताव था कि 
सिविल सर्विस की परीक्षा की विपय सूची में भारतीय इतिहास, फारसी, अरबी 
और रांस्कृत विपय भी शागिल किये जायें । इस प्रस्ताव को सरकार ने स्त्रीकार 
कर लिया । 


फ़रव ) सन्‌ १९१८ में श्री श्रीनिवास शास्त्री ने प्रस्ताव किया कि 
हिन्दुस्तान में भरती की जानेवाली नौकरियों में हिन्दुस्तानी भरती किये जायें । 
उन्होने बताया क्रि २०० रुपये से अधिक की १४४० ऐसी नौकरियों में ४०४ 
यूरोपियय और ६३३ यूरेशियन है और केवल ४०३ अर्थात्‌ २८ प्रतिशत 
हिन्दुस्तानी हैं ।* यह स्थिति, उन्होंने कहा, उचित नही है। सरकार ने प्रस्ताव 
स्व्रीकार करने से इनकार कर दिया । 


सिविरा राविस से सम्बन्धित इन सभी प्रस्तावों पर मालवीयजी, श्री बी० एन० 
शर्मा और श्री श्रीनिवास शारनो के अतिरिक्त श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, मिस्टर 
गुहम्मद अली जिना, डावटर तेज बहादुर सप्रू थादि ने काफी जोरदार भाषण 
किये । इन सब प्रस्तावों का सभी सम्प्रदायो और वर्गों के भारतीयों ने समर्थन 
किया, पर रारकार ने किसी की कोई वात नहीं सुनी। सरकार ने अपने 
व्यवहार से मिद्ट कर दिया कि वह अपनी नीति-रोति में परिवर्तन करने को 
तैयार नही है, और भारतीय सदस्यों दी सर्वसम्मत राय को ठुकरा देने में भी 
उसे कोई हिचक्रिचाहट नही है । भारतीय सदरयों ने भी अपने व्यवहार से सिद्ध 
कर दिया कि यूरोपियन और एग्लो इडियन को छोडकर भारत के किसी वर्ग 
या सम्प्रदाय को इस्लिगटन कमीशन की रास्तुतिर्या मजूर नही हे, भौर वे 
भारतीय शासन व्यवस्था में यूरोपियनो का प्राधान्य सहन करने को तेयार 
नही है । न्‍ 


सुरेन्द्रनाव बनर्जी का भ्रच्ताव 


माटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद श्री सुरेन्द्र नाथ 
बनर्जी ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव पेश किया कि “यह कौंसिल वाइसराय 
और भारत-मन्त्री को सुधार श्रस्तावों के लिए धन्यवाद देती हैं और उन्हें 





१ वही, सन्‌ १९१८, जि० ५६, पृ० ६११। ; 
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भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमश" उपलब्धि की ओर यथार्थ प्रवत्त भर 
ठोस कदम मानती है, (२) यह कौसिल गवर्नर-जनरल इन कौसिल से संस्तुत्ति 
करती है कि इस कौंसिल के सब गैर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी सुधारो 
की रिपोर्ट पर विचार करने तथा भारत सरकार को अपनी संस्तुतियाँ करने को 
नियुक्त करें । 

इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा कि यह रिपोर्ट 
एरा बात का अच्छा उदाहरण है कि 'हमारे शासकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
हुआ है और इसलिए अब इरा सरकार के प्रति हमारे व्यवहार और भाव में 
भो ऐसा ही परिवर्तन होना चाहिए ।” यदि 'शान्ति, समझौता और सार्वजनिक 
सन्तोप की ओर हमारे प्रशासक आगे बढते हैं तो साधारण समझ भर देशभक्ति 
की माँग हैं कि हमारी ओर से भी इसी प्रकार की चेष्टा हो ।' 


दिनशा इदुलजी वाचा तथा श्री निवास शास्त्री ने इसका समर्थन किया। 
जी० एस० खापडें, विदुलभाई पटेल, मालवीयजी और जिना साहब ने माटेग्यू के 
प्रति आभार प्रकट किया, पर रिपोर्ट की सिफारिशोी की कमियो की ओर ध्यान 
दिलाते हुए माँग की कि उन्हें संशोधित किया जाय । अच्त में रिपोर्ट पर विचार 
करने के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में गैरसरकारी सदस्यो की एक 
कमेटी गठित हुई । इस कमेटी में नरमदद्धीय नेताओं तथा सरकार के समर्थको 
का वहुमत था। इसलिए नरमदलीय काफ्ेंस में स्वीकृत सुझाव ही कमेटी की 
सिफारिशों का मूलाधघार वन पाये। मालवीयजी और श्री वी० एम० शर्मा ने 
एक संयुक्त नोट में कमेटी के वहुसंख्यक सदस्यो की बहुत-सी सिफारिशों को 
स्वीकार करते हुए काग्रेस के प्रस्तावों के अनुरूप कुछ और सिफारणशों की। 
जमीदारो के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मालवीयजी और श्री वी० एन० शर्मा 
मे भी काफी मतभेद था। कमेटी के जमीदार सदस्यों के आग्रह पर कमेटी के 
अधिकाश सदस्यो ने प्रतिनिधि सभाओ में जमीदारों को अधिक स्थान देने की 
सिफारिश की। श्री वी० एन० शर्मा ने भी कमेटी की इस सिफारिश की 
पुष्टि की, पर मालवीयजी ने एक नोट में इस सिफारिश का विरोध किया । 


युद्ध के लिए अनुदान 

सम्‌ १९१७ में सरकार ने निदचय किया कि युद्ध के लिए भारत एक भारी 
घनराशि ब्रिटेन को दे | भारत-मन्‍्त्री चाहते थे कि भारत १० करोड पाउण्ड (डेढ 
अरब रुपये) युद्ध-कोष में दे । भारत सरकार इतना अधिक घन देना भारत की शर्तति 
के बाहर समझती थी, पर अन्त में वह राजी हो गयी | केन्द्रीय विधान कौंतित 
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में बहुत से निर्वाचित सदस्यो ने इस अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन किया। 
भालवीयजी ने कहा * “यह बोझ अत्यधिक है। इसे चुकाने के लिए ३० वर्ष 
तक ९ करोड रुपये वाधिक के नये कर लगाने होगे। त्रिठेन की तो बात ही 
क्या है, यदि हम स्वशासित डोमीनियनों से आधे भी घनी और समृद्ध होते, तो 
हमने इस बोझ को खुशी खुशी वहन कर लिया होता, पर दुर्भाग्य से भारत बहुत 
गरीब है उसके साघन बहुत सीमित है। उसकी अनिवार्य घरेलू आवश्यकताएँ 
बडी और बहुत जरूरी है। “बजट का यह प्रस्ताव हमें ऐसी स्थिति का मुकाबला 
करने पर मजबूर करेगा, जिसमें एक पीढी के जीवन-काल तक तो बहुत आवश्यक 
किस्म के आन्तरिक सुधार भी वाधाग्रस्त हो जायेंगे ।”१ पर अन्त में उन्होने 
अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । 


भारत सरकार ने नव्बे करोड़ रुपये का भुगतान कर्ज लेकर किया, तथा वाकी 
साठ करोड रुपये भारतीय जनता से वसूल करने की कोशिश की । सिद्धान्तत- 
चन्दा स्वैच्छिक था, पर वास्तव में इसे जमा करने में सरकारी अफसरो ने काफी 
सख्ती से काम लिया । 


सन्‌ १९१८ में सरकारी अ्रवक्ता ने यह स्वीकार करते हुए कि युद्ध के कारण 
जो विश्येष पेंशनें भारतीय सेना से सम्बन्धित ब्रिटिश सैनिको को देनी पडेंगी, 
उनके लिए भारतीय राजस्व दायी नही है, उन्होने प्रस्ताव किया कि भारत इन 
पेशनो की अदायगी का भार बहन करे। उन्होने यह भी कहा कि कौंसिलो के 
गैर-सरकारी सदस्य ही अपने वोट द्वारा इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। पर जब 
मालवीयजी ने यह संशोधन पेश किया कि इसकी रकम गत वर्ष के युद्ध अनुदान 
से दी जायगी, तब अध्यक्ष ने कहां कि इस प्रकार का सशौधन प्रत्यक्ष इनकार 
समझा जायग्ा । मालवीयजी ने सरकार की प्रतिक्रिया की उपेक्षा करते हुए 
संशोधन पर तगडी तकरीर की । उन्होने कहा कि जो सहायता हम दे सकते है, 
वह हमारे साधनों से सीमित है, और इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेने के पहले 
हमें भारतीय जनता के प्रति अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखना होगा, * यह 
भी देखना होगा कि जनता उसे फह्हां तक वहन कर सकती है । जनता की गरीबी 
और जआवश्यकताएँ, उन्होने कहा, जनता के प्रतिनिधियो को १ ८६ करोड रुपये का 





१ वही, मार्च, १९१७, जि० ५५, पु० ५५७। 
र्‌. 


3808 प्र मदत सोहन मालवीय : लाइफ और स्पीचेज, 


२१८ सठहासना सदत सोहन सालवोब : जीवन और नेतृत्व 


नया बोझ जनता पर लादने की उजाजत नही देती |” उन्होंने कहा कि, जैसा 
गाधीजी ने वाइसराय को लिखा है अधिक भन देना हमारी शक्ति के बाहर है।* 
उन्होने यह भी कहा कि सरकार का वार्तव्य हैं कि वह १५० करोड रुपये के भार 
को चुकाने की भी समुचित व्यवस्था करें, ताकि वहू बोझ हमारी प्रगति मे 
बाधक न हो । गरीबो को सताये बगेर युद्ध-जाभ-वर द्वारा ही युद्ध के कर्जे का 
भुगतान हो सकता हैं। यही न्याय संगत भी है । यदि यह नही किया गया 
तो इस कर्जे को चुकाने के लिए तीस वर्ष तक जनता पर भारी करारोपण करना 
होगा और “यह भारी विपत्ति होगी ।* मातवीसजों के इम संशोधन का रामर्यने 
करने को कौसिल के रादस्य तेथार नहीं हुए, तब मालबीयजी ने उसे वापस 
ले लिया । 


सालयोयजी का नेतृत्व 

भारतीय विधान कौसिल में मालरीगजों का काम नि सन्देह बहुत प्रशसनोय 
था । यद्यपि बहुत से ब्रिटिग अफारो की दृष्टि भ गालबीयजी “घास में छिपे साप 
थे, पर नहुत से दुगरे अफसर उनसे मतमेद रसते हुए भी उनके “'घवल चरित्र 
ओर राजनीतिक ईमानदारी” पर विश्वास करतें थे। वे कहते थे कि मालवीयजी 
को न डराया जा राकता है, और न खरीदा जा सकता हे । लार्ठ हाडिग से उनके 
सम्बन्ध बहुत ही मधुर थे। वे लार्द रिपन के वाद हाडिग को ही भारत का 
सबसे अच्छा वाइसराय मानते थे। ला हाडिग को भी गालवीयजी को रचाई 
पर पूरा विश्वास था। जार्ड चेम्सफोर्ड से उनके सम्पन्ध अच्छे नही थे। सन्‌ 
१९१९ में तो इन सम्बन्धो में उस समय अधिक कडबाहुट पैदा हो गयी जब 
मालवीयजी ने चेम्सफोर्ड को पंजाब काड का मुख्य उत्तरदायी घोषित करते हुए 
उन्हें वापस बुलाने की माग की। भारतीय हितो की रक्षा और पुष्टि मे 
मालवीयजी फे क्षमतापूर्ण योगदाव ने उनकी कीति को पहले से कही अधिक 
व्यापक वना दिया । रानू १९१२ में जब उन्होने श्री भूपेन्द्र नाथ बसु द्वारा 
प्रस्तुत 'विशेष विवाह विधेयक का विरोध किया, तब देश के बहुत से प्रगति- 
शील व्यक्तियों को बुरा लगा । पर सन्‌ १९१० में ही '्रेस बिल' के निर्मीक 
विरोध द्वारा मालवीयजी ने देश के प्रगतिशील तत्वों को मोहित कर लिया था, 
ओऔर दो एक बातो को छोड कर दस वर्ष के अन्दर उन्होंने कौंसिल में कोई 
ऐसी बात नही कही, जो देश के प्रगतिशील व्यक्तियों को ठीक न जंची हो । 


है वि 5० लीक २४ पीके जे आय 
१ वही, पृ० ७१२॥ २ वही, पु० ३१२। 
३, वही, पृ० ७१४। 


भारतीय विधान फौसिल २१५ 


फरवरी सन्‌ १९१५ में गोखने साहव का निधन हो गया। उसके बाद तो 
मालवीयजी कोसिल में देश के प्रमुख प्रवक्ता वन गये । नवम्बर सन्‌१९१७ में भारत- 

मनगी माट्स्यू ने अपनी “इंडियन डायरी” में लिखा 'पडित मदन मोहन मालवीय 
कौसिन के सबसे अधिक क्रियाशील राजनीतिज्ञ है ।! सन्‌ १९१९ में रौलेट 
बिल तथा इडेमनिटी विल की विद्धत्तापूर्ण कडी समीक्षा ने तो मालवीयजी की 
प्रतिशठ को चार चाद लगा दिये, उनकी धवल कीति को चमका दिया भौर उसे 
देश के कोने-कोने में फैला दिया । 


पुराने नेताआ मे सर्वश्री सुरेन्द्रयाथ बन्जों, जी० एस० खापर्डे, विदुल भाई 
पटेल, भूपेन्द्रनाथ वसु तथा दिनशा इदुल जी वाचा का योगदान भी बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण था। इस कींसिल के जिन दूसरे सदस्यो ने भागे चल कर भारत के 
राजनीतिक मंच पर बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया और इस कौमिल में भी भच्छा 
काम किया, उनमें मिस्टर मुहग्मद अली जिना, मिस्टर मजहरुल हक, श्रीनिवास 
शास्त्री, डाक्टर तेज वहादुर सभ्र्‌ , श्री सच्चिदानन्द सिन्हा प्रमुख थे । जमीदार 
वर्ग के प्रतिनिधि राववहादुर बी० एन० शर्मा, महाराजा साहब महमूदाबाद, 
महाराज सनेन्‍्द्र चन्द नन्‍्दी, तथा राजा रामपाल सिंह का योगदान भी सराह- 
नीय था । 


११. राजनीतिक जाशति, दमन और सुधार 


विश्वयुद्ध 


सन्‌ १९१४ में यूरोप मे युद्ध प्रारम्भ हुआ, जो आगे चल कर विश्वयुद्ध के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में जमंनी, आस्ट्रिया-हगरी, इटलो तथा तुर्की 
एक पक्ष में थे, ब्रिदेन, फ्रास, रूप और जापान दूसरे पक्ष में थे। सयुक्त 
राज्य अमरीका भी, जिसकी सहानुभूति ब्रिटेन के साथ थी, आगे चल कर 
जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया । 


यद्यपि यह युद्ध वस्तुत' साम्राज्यशाही युद्ध था, अपने साम्राज्यशाही 
आधिपत्य की रक्षा और वृद्धि ही दोनो पक्षों का गुरुय लक्ष्य था, फिर भी ससार 
की प्रगतिशील शक्तियो को अपनी ओर आक्कृष्ट करने के लिए ब्रिटेन ने घोषित 
किया कि संसार में लोकतन्त्र को प्रतिष्ठित करना ही मित्र-राष्ट्रो का मुख्य लक्ष्य 
है। सयुक्त राज्य अमरीका ने इस युद्ध मे सम्मिलित होते समय सब राष्ट्रो के 
आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की । इन घोषणाओ ने तथा विश्वयुद्ध की 
गतिविधि ने परतन्त्र देशो की जनता से आत्मनिर्णय की भावना तथा स्वतन्त्रता 
की माँग को परिपुष्ट किया । 

इस विश्वयुद्ध ने भारत की राजनीति को भी एक नयी गति प्रदान को । 
लाखो व्यक्ति, जो अब तक राजनीतिक प्रक्रियाओ के प्रति उपेक्षित रहते थे, उनमें 
गहरी दिलचस्पी लेने लगे । निम्त मध्य श्रेणी के नगर-निवासियों के साथ- 
साथ ग्रामीण जनता में भी राजनीतिक स्फूर्ति पैदा हुईं। भुस्लिम जबता की 
प्रतिक्रिया हिन्दू जनता की प्रतिक्रियाओं से अधिक तीन्न थी । 


मुसलमानों को प्रतिक्षया 

हिन्दुस्तान के मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। वे तुर्की 
साम्राज्य की अखण्डता को मुस्लिम जगत्‌ के धामिक हितो की रक्षा के लिए, 
खिलाफत के अस्तित्व के लिए आवश्यक समझते थे । भारतीय सेना द्वारा उसका 
विघटन उन्हे असह्ा था। जय कि ब्रिटिश सरकार के पुरानें समर्थक जमीदार 
और नवाब क्षुब्ध थे मध्य-बर्गीय मुसलमान तथा मौलवी लोग भौर उनकी 
समर्थक जनता रुष्ट थी । 


राजनीतिक जागृति, दमन और सुधार २१७ 


इस स्थिति में मौलाना मुहम्मद अली ने मुसलमानों को सलाह दी कि 
मुसलमान हिन्दुस्तान में कोई झगड़ा न खडा करें, अमन और शान्ति बनाये रखने 
के लिए सरकार को अपनी सेवा अपित करें, तथा सरकार न बरव पर चढाई 
करे और न मुसलमानों के उन धार्मिक क्षेत्रो पर आक्रमण करे जो मुसलमान 
शासको के अधीन है । पर ब्रिटिश सरकार ने इस सलाह की उपेक्षा करते हुए 
उन्हें और उनके बडे भाई मौलाना शौकत अली तथा मौलाना आजाद को 
नजरबन्द कर दिया, और आगे चल कर सीरिया, फिलस्तीन, मेसोपोटामिया 
पर चंढाई कर दी, और चहाँ भारतीय सेना भेज दी। इसने मुसलमानों के 
क्रोध को अधिक प्रज्वलित कर दिया। 


देववन्द के शेख-उल-हिन्द मोलाना महमूद-ठल-हसन अरब चले गये, 
अपने शागिर्द मौलाना उवेदुल्ला सिन्धी को काबुल भेजा, और उन्होने स्वय 
तुर्की के सैनिक शासक गालिव पाशा से जहाद का परवाना प्राप्त किया। पर 
शरीफ मक्का ने मौलाना सहमूद-उल-हसन और उनके शिष्य मौलाना हुसैन भहमद 
मदनी को अग्रेजो के हवाले कर दिया, और अमीर अफगानिस्तान ने मौलाना 


उबेदुल्ला साहव को उनके ब्रिटेन-विरोधी पड़यन्त्रो में उन्हें मदद देने से इनकार 
कर दिया | 


क़ान्तिकारी विद्रोह 

बहुत से पुराने हिन्दू क्रान्तिकारियो ने भी इस अवसर पर अपने पड्यत्रो को 
अधिक गतिशील बनाने की कोशिश की। उन्होने बलिन में इडियन नैशनल 
पार्टी गठित की । सर्व श्रो पिलले, हरदयाल, तारकनाथ दास, के० सी० चटर्जी, 
हरेभाव लाल गुप्त इसके प्रमुख सदस्य थे। मुसलमान क्रान्तिकारी बरकतउल्ला 
भी उसके एक सम्मानित सदस्य थे। ये लोग जर्मनी की सहायता से बगाल 
और पंजाब में क्रान्तिकारी विद्रोह को उत्तेजित कर भारत में ब्रिटिश राज्य खत्म 
करना चाहते थे । जर्मनी ने इन्हें अस्त्र शस्त्र देने का भी वचन दे दिया था । 
पर बहुत प्रयत्व करने पर भी जर्मनी के हथियार वगाल की खाडी में नही 
पहुँच पाये । वगाल के क्रान्तिकारियो का प्रयास बिफल रहा । 


काबुल में एक अस्थायी हिन्द सरकार गठित की गयी, जिसके अध्यक्ष राजा 
महेन्द्र प्रताप और प्रधान-मन्‍्त्री बरकतुलला बनाये गये। मौलाना उदवेदुल्ला 
सिन्धी गृह-मस्त्री नियुक्त हुए। पर पजाब सरकार को इस पडयन्त्र का सुराग 
मिल गया, और विद्रोह की योजना बिफल हो गयी । लाला हरदयाल हरा 


र्श्८ महावना सदन मोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


सघठित पार्टी ने युद्ध के जमाने से पंजाब में अपने विद्रोह को तीम्र कर दिया । 
कनाडा और सयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे कुछ सिक्‍सों ने भी विद्रोह में भाग 
लिया, पर एक वर्प के अन्दर पंजाब सरकार ने बहुत से क्रान्तिकारियो को पकड़ 
कर स्थिति अपने काबू में कर ली । 


श्रीमती वेरोंट और घिलक 

इधर रानू १९१४ के प्रारम्भ में श्रीमती एनी वेसेंट कांग्रेस सें शामिल हुईं, 
जून सन्‌ १९१४ के प्रारम्भ में लोकमान्य तिलक माण्डले जेल से छः वर्ष की सजा 
काट कर देश वापस आये, और विश्वयुद्ध के थुरू होने के कुछ महोने वाद 
गाधीजोी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे । ये तीनों युद्ध में ब्रिटिश सरकार की 
सहायता करने के पक्ष में थे। पर जहाँ ग्राधघीजी बिना किसी शर्त या माँग के 
सहायता देना ही उचित समझते थे, वहाँ लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी 
वेसेट का कहना था कि भारतीय जनता के लिए युद्ध में पूरी तौर पर सहायता 
देना तभी सम्भव है, जब उसे यह विश्वास हो कि उसके बलिदान के स्वरुप उसे 
भी भपने देश में अपना राज्य स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा ।' 
लोकमान्य तिलक ने तो स्पष्ट शब्दों मे कहा कि जब तक नौकरशाही जनता के 
अधिकार को स्वीकार नही करती, भारतीय सेना-नायको को फौज में ऊँचा से 
ऊँचा पद देने को तैयार नहीं होती, तब तक वे और उनके साथी फोज में 
भारतीयों को भरती करने में सरकार का साथ नही दे सकते ।* 


श्रीमती वेसेट चाहती थी कि राजनीतिक कार्य के साथ-साथ उनके 
धामिक, सामाजिक और हधैक्षिक कार्यक्रम को भी कांग्रेस स्वीकार कर ले। 
पर जब फीरोज शाह मेहता और उनके साथी उसके लिए तैयार नही हुए, 
तब श्रीमती बेसेट ने कांग्रेस द्वारा केवल राजनीतिक सुधारो के लिए अयत्त 
करने का निश्चय किया । वे लोकमान्य तिलक से मिली, और जब उन्हें विश्वास 
हो गया कि तिलक महाराज ब्रिटिश सम्राद्‌ और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नि 
रखते हुए संवैधानिक ढंग से स्वशासन के लिए प्रयत्त करने को तैयार है, तब 
उन्होने गरम दल और नरम दल में समझौता कराके राजनीतिक नेताओ में पुन 
मेल कराने का प्रयत्न किया । अन्‍्ततोगत्वा दिसम्बर सन्‌ १९१५ में काँग्रेस 
ने अपने विधान मे ऐसा सशोधन स्वीकार कर लिया जिससे लोकमान्य तिलक 


नल हनाजज5 


१ एनो बेसेंट, बिल्डर आफ न्यू इडिया। 
२ प्रधान और भागवत लोकमान्य़ तिलक, पु० ३२०११ 
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भौर उनके साथी अगले वर्ष काग्रेस के वापिक अधिवेशन में भाग ले सके । इस 
कार्य में श्रीमती बेसेंट को मालवीय जी का समर्थन प्राप्त था । 


होमरूल आन्दोलन 


सन्‌ १९१४ में ही श्रीमती एनी वेसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्वशासन 
की मांग को पुष्ठ करने तथा उसके लिए जनमत्त को सुदृढ करने के लिए होमरूल 
लीग कायम करने का निश्चय किया । चूँकि लोकमान्य तिलक के बहुत से साथी 
श्रीमती वेसेट पर पूरी तरह से विश्वास करने को तैयार नही थे, और श्रीमती 
बेसेंट के साथी तिलक महाराज के साथ काम करने से हिचकते थे, इसलिए दोनो 
ने तय किया कि दो होमरूल लीगें कायम की जायें । 


अप्रैल सन्‌ १९१६ में वेलर्गाव में वम्बई प्रान्तीय कान्फ्रन्स ने होमरूल लीग 
स्थापित करने का निर्णय किया । कुछ महीने बाद सितम्बर में श्रीमती बेसेट 
ने अपनी होमरूल लीग स्थापित की । लछोकमान्य तिलक की होमरूल लीग का 
कार्यक्षेत्र बम्नई और मध्य प्रान्तत तक सीमित था, जब कि श्रीमती एनी वेसेंट 
की होमरूल लीग का काम बाकी सब प्रान्तो में फैला हुआ था, और उनकी 
सस्था आल इंडिया होमरूल लीग” के नाम से विख्यात थी। दोनो ने 
एक दूसरे की प्रशसा करते हुए बहुत ही सौहार्द के साथ स्प्रणासन के लिए 
जनता में कार्य किया । दिसम्बर सन्‌ १९१६ में कांग्रेस के वापिक अधिवेशन के 
वाद काग्रेस के पडाल में हा दोनो होमरूल लीगो का सयुक्त अधिवेशन हुआ । 


श्रीमती एनी वेसेंट होमरूल लीग के द्वारा स्वशासन के साथ स्वदेशी, 
राष्ट्रीय शिक्षा आदि का भी प्रचार करती थी। पर लोकमान्य तिलक ने 
स्वद्ासन, होमरूल, तक ही अपनी होमरूल लीग का काम सीमित रखा । उनका 
कहना था कि “लोग स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की गयी है भौर उसके 
सारे प्रयत्त उसीके लिए ही होने चाहिए। इसमें और कोई चीज शामिल 
नही होगी ॥/!*+ 

श्रीमती एनी बेसेट और लोकमान्य तिलक, दोनो ही सम्राट्‌ और शासन 
के मौलिक भेद की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए, सम्राट की सत्ता को स्व्रीकार 
करते हुए शासन के हस्तान्तरण पर जोर देते थे। उन दोनो कां कहना था 
कि जिस तरह ब्रिटेन मे सम्राट ने शासन-सम्बस्धी अपने अधिकार क्षिटेन की 
जनता और उसके प्रतिनिधियो को सौप दिये है, उसी तरह से भारत में उन 

१. प्रधात और भागवत लोकमान्य तिलक, पु० २६६ । 





२२० महामना सदन मोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


अधिकारों वो. भारतीय जनता और उसके प्रतिनिधियों को सौंप देना चाहिए । 
वे स्वतन्त्रता को मानव का जन्म-सिद्ध अधिकार मानते थे, और कहते थे कि 
स्वशासन बिना जीवन नीरस और घृणास्पद है । श्रीमती एनी बेसेंट का कहनों 
था कि ससार की १५ जनता को दमनकारी कानूनों द्वारा बेचैनी की हालत पे 
रख कर संसार में स्थायी शान्ति कायम नही रखी जा सकती ।* 


दृष्टिकोण में कुछ अन्तर होते हुए भी कांग्रेस के सभी पुराने नेता चाहते 
थे कि जनजामृति को ध्यान में रखते हुए नये सर्वधानिक सुधारों के सम्बन्ध में 
सरकार घोषणा करें, और अपने देश के प्रवन्ध में भरपूर योगदान करने के 
समुचित अवसर भारतीयों को प्रदान किये जायें। वे यह भी चाहते थे कि 
भारतीय सैनिकों का पद और गौरव अंग्रेज सैनिको के समान हो, भारतीय 
नवयुवको के लिए सैमिक शिक्षा का समुचित भ्रवनन्‍्ध हो, उन्हें सम्राद्‌ की सेवा 
तथा अपने देश की रक्षा के समान अधिकार और अवसर ग्राप्त हो । 


दिसम्बर सन्‌ १९१५ में श्रीमती एनी वेसेंट ने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की 
अध्यक्षता में काग्रेंस के पुराने जेताओं की एक सभा आयोजित की, और उससे 
अनुरोध किया कि वे प्रस्तावित होम झल लीग में गामिल होकर स्वशासन कें 
लिए. आन्दौलन करे + उन सबने कहा कि किसी दूसरी सस्या हारा काम करने 
के बजाय वे कांग्रेस द्वारा ही स्वशासन के लिए प्रयत्न करेंगे । 


कांग्रेस-लीग सहयोग 
दिसम्बर सन्‌ १९१५ में कांग्रेस ने अपने वम्बई अधिवेशन में निम्चय किया 
कि अन्य सस्थाओ के सहयोग से राजनीतिक सुधारो की रूप-रेखा तैयार की 
जाय । इसी अवसर पर मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में वम्बई में हो 
मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ | भंजहएल हक साहब ने बहुत ही तगडी और 
जोशीली तकरीर की । पर $र४ मुसलमानों द्वारा उत्तात खडा कर देने पर 
अधिवेशन बन्द कर देना पडा। मिस्टर. मुहम्मद अली जिना के प्रयास से 
ताजमहल होटल में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की वैठक हुई । वहाँ निम्वय 
किया गया कि कांग्रेस से मिल कर राजनीतिक सुधारों की योजना तैयार की 
जाय । भप्रैल और नवम्बर सेन १९१६ में काँग्रेस और मुस्लिम लीग के 


प्रतिनिधियों ते सर्वसम्मति से कुछ बातें तय की । 


१, वेंसेंट, बिल्डर आफ न इडिया ! 
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निध्ययकों का मेसोरंड्म 


इधर अवतूबर सन्‌ १९१६ मे केन्द्रीय विधान कौसिल के उन्नीस सदस्यो ने, 
जिनमें मालवीयजी भी थे, एक पत्रक ( मेमोरडम ) तैयार करके वाइसराय 
चैम्सफोर्ड के पास भेजा । इसमें साँग को गयी कि (१) शासन गे जनता का भरपूर 
हाथ हो, और इसके निमित्त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कार्यपरिपदों के कम से कम आधे 
सदस्य भारतीय हो, जिनका चयन जनता द्वारा निर्वाचित विधायकों की राय से 
हो, और उनके अग्नेज सदस्यो का चयन भी ब्रिटेन के अनुभवी राजनीतिज्ञों में 
से किया जाय, अर्थात्‌ इडियन सिविल सर्विस के आदमी कार्यपरिपद्‌ के सदस्य न 
बनाये जायें, (२) प्रत्येक विधान कौसिल में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों का 
बहुमत हो, (३) विस्तृत मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 
द्वारा विधान कौसिल के सदस्यों का चुनाव हो, (४) विधान सभाओो के आधार 
और अधिकार विस्तृत किये जायें, (५) जाथिक मामलो में हिन्दुस्तान पूर्ण 
स्वाधीन हो, (६) प्रान्तीय शासन को स्वायत्तता प्रदान की जाय, (७) प्रत्येक 
प्रान्त में स्थानीय स्वगासन प्रतिष्ठित किया जाय, तथा (८) भारत-मन्त्री की 
कौसिल तोड दी जाय । इन सब के साथ इस पत्रक में यह भी माँग की गयी 
कि यूरोपियनों के समान ही हिन्दुस्तानियों को हथियार रखने, टेरिटोरियल सेना 
में भरती होने, तथा सैनिक कमीशन पाने के अधिकार प्राप्त हो ।* 


सरकारी क्षेत्रों में विधायको के इस प्रयास की बहुत ही बडी आलोचना हुई । 
लार्ड चेम्सफोर्ड ने विधायको के प्रस्तावों को 'भयंकर परिवर्तन' की माँग बताते 
हुए उसकी निन्‍्दा की ।* भूतपूर्व गवर्नर लार्ड सिंडेनहम ने उन्हें 'क्रान्तिकारी 
प्रस्ताव' बताते हुए कहा कि “जर्मनी का कुचक्र काम कर रहा है, और भारत 
को सकट से बचाने के लिए” दमत नीति का अनुसरण आवश्यक है । लाई 
पटलेड, सर माइकल ओडायर आदि बहुत से अफसरो की भी ऐसी ही 
धारणा थी [*ै 


काग्रेस-लीग स्कीस 


दिसम्वर सन्‌ १९१६ के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में काग्रेस और. मस्लिम 
लीग के अधिवेशन हुए। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक भी अपने बहुत 





१. पट्टाभि सीतारमैया हिस्ट्री आफ दी इंडियन नेशनल काग्रेस, जिलद १, 
पृ० ६१९-६२२। 


२. चही, निलद १, पृ० १३२। ३. वही, जिल्द १, पृ० १३२ ॥ 
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भी यही राय थी । पर मुस्लिम लीग के अधिकाश सदस्य इस बात को मानने 
को तैयार नही थे। अन्त में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की विषय निर्धारिणी 
समित्तियो की संयुक्त वैठक में जिना साहव ने कांग्रेस के सदस्यों से इस समय 
पृथक्‌ निर्वाचन को मान लेने की अपील की, और कहा “जब हुम साथ साथ 
काम करेगे तब विभिन्न सम्प्रदायो में पारस्परिक विश्वास पुन प्रतिष्ठित होगा, 
और तब हम संयुक्त निर्वाचन स्थापित कर सकेंगे, और संपूर्ण स्वशासन का मार्ग 
प्रशस्त कर सकेंगे ।! उन्होने यह भी आश्वासन दिया कि वे अपने मुसलमान 
भांइयो को संयुक्त निर्वाचन प्रथा मान लेने को राजी करने का प्रयत्न करेंगे। इस 
चायदे पर कांग्रेसी नेता पृथक्‌ निर्वाचन को उस समय मानने को तेयार हो 
गये । 

अन्य काग्रेसी नेताओं की तरह मालवीयजी भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के 
विरोधी थे । उन्होने इस प्रश्न पर काग्रेस-लीग की संयुक्त वैठक में वादविवाद 
भी किया, पर जब लोकमान्य तिलक आदि राजी हो गये, तब मालवीयजी ने 
भी, राष्ट्र के व्यापक हित्तो को ध्यान में रखते हुए इस आशा से कि आगे चल 
कर विचार-विनमय द्वारा यह दोष दूर किया जा सकेगा, चुप रहना ही 
उचित समझा । क्षाग्रेस द्वारा इस योजना के पास हो जाने पर मालवीयजी ने 
सन्‌ १९१७ में सारे देश में घूम कर इसका प्रचार किया । 


मालदीथजी का प्रचार 

कांग्रेस-लीग योजना को जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि 
हम ब्रिटेन से अपना सम्बन्ध तोडना नही चाहते, पर इसका बना रहना “बहुत 
हद तक हमारे प्रति अग्रेजो के व्यवहार पर निर्भर है । * 

उन्होने यह भी कहा कि काग्रेस लीग योजना द्वारा “सरकार के ढाँचे में 
कोई परिवर्तन नही होनेवाला हैं। पुरानी संस्थाएँ और पुराने विभाग बने 
रहेंगे, पर सरकार का लक्षण अवद॑य बदल जायगा, वह किसी अश्ञ में “प्रति- 
निधि सरकार अवश्य बन जायेगी, प्रशासन का सचालन भारतीयों और 


१. जमनादास द्वारकादास॒पोलिटिकल मेमो०, पृ० १३३ । 

२ आनरेविल पडित मदनमोहन मालवीय लाइफ एण्ड स्पीचेज, 
पु० ५७२ ( युक्त प्रान्त की कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में किया 
गया भाषण, १० अगस्त, १९१७ ) 

३, वही, पु० ५७० । 
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अग्रेजो की संयुक्त समिति के हाथ में होगा, और उस पर जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों का नियंत्रण होगा। इस परिवर्तन से अनर्थ की आशंका करना 
निरर्थल है। योजना में अनर्थ की सम्भावना से बचने के उपाय है, इन 
उपायो को और दृढ किया जा सकता है।) 


स्वशासन, उन्होने कहा, मानव समाज का स्वाभाविक अधिकार है । उसकी 
ओर प्रगति स्वाभात्रिक है। कोई देश किसी दूसरे देश को सदा अपने अधीन 
नही रख सकता । पराधिपत्य नि'सन्देह अस्वाभाविक है। उन्होने कहा कि 
कोई भी जाति इसका गर्व नही कर सकतो कि वह सदा स्वतत्र रही है, और यह 
किसी जाति के लिए शोभा की बात नही है कि वह अपने पूर्ण वभव के दिनो में 
दुसरी जाति के मार्ग में रोडे अटकाये । ब्रिटिश सरकार को शीघ्र ही घोषणा 
करनी चाहिए कि “भारत को स्वशासन प्रदान करना ब्रिटिश नीति का लक्ष्य 
और उद्देष्य है” ।* 


योजना के सेना सम्बन्धी सुझावों की पुष्टि करते हुए उन्होने कहा कि 
भारतीयो को “निरस्त्र रखने और सेना के ऊँचे पदो पर भारतीयों को नियुक्त 
न करने को नीति कठोर ही नही, वल्कि अन्यायपूर्ण है।रै भारतीय जनता को 
सैनिक-शिक्षा से वचित रख कर उसे अयोग्य बनाये रखना “अकल्याणकर 
अदूरदशिता” ही हैं। उन्होने कहा : “सैनिक शाक्ति तथा उसको प्राप्त 
करने की योग्यता किसी जाति विशेष की बपौती नही है” ४ जिस किसी पद 
के लिए भारतवासी योग्यता दिखावें वह उन्हें दिया जाय, यही उनकी माँग है 


उन्होने बहुत से उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया कि सरकार जनता के 
प्रतिनिधियों के प्रस्तावों की किस प्रकार उपेक्षा करती हैं। इसलिए विवान 
कौंसिलो द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशायन को वाध्य 
करना नितानत आवद्यक है ।* 


इसी तरह उन्होने सरकार की आथिक गतिविधि और वित्त नीति की 
आलोचना करते हुए उन पर विधान कौसिल के नियंत्रण को अनिवार्य बताया। 





१. वही, पृु० ५७० । २. वही, पृ० ५६९॥ 
३. मद्रास में भाषण, ३१ जनवरी सन्‌ १९१७। ' 
४. वही। ५३ वही। _ 
६. वही। 
१५ 
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उन्होने कहा कि वर्तमान प्रथा के अनुसार सरकार व्यौरेवार वर्णन के बगैर, 
विना उचित निरीक्षण करवाये भिन्न-भिन्न खातो में स्वेच्छानुसार व्यय बढा 
सकती है । हम ऐसी ही बातो को उठा देना चाहते है ।' 


इसी तरह योजना की विभिन्न माँगो की पुष्टि करतें हुए मालवीयजी ने 
देश के सर्वोत्कृष्ट नेता दादा भाई नौरोजी के आदेशो की ओर जनता का ध्यान 
आक्ृष्ट किया, भौर उन्हें अच्छो तौर से अपने को संगठित कर भान्दोलन करने 
की सलाह दी । मालवोयजी ने बताया कि हमारे नेता दादा भाई का हमें 
आदेश है--भआन्दोलन करो, आन्दोलन करो, देश के कोने-कोने में आन्दोलन 
करो ।” यदि हम वास्तव में अंग्रेजों से न्याय कराना चाहते है, तो त्याग और 
उत्साह के साथ काम करना हमारा कर्तव्य है।* मालवीयजी ने कहा कि 
हमारे लिए खेद की बात होगी, अगर हम अपने पृज्य नेता की वात का 
अनुसरण न करें। हमें कलक लगेगा थदि हम उनकी वात कार्यरूप में 
प्रिणत न करें ।रै 


मालवीयजी की घारणा थी कि अंग्रेज आसानी से वात माननेवाले नही है, 
उन्हें राजी करने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि राष्ट्रीय माँग को देश 
की जनता का समर्थन प्राप्त है, और जनता उसकी प्राप्ति के लिए कटिवद्ध है । 
इसके लिए जनता का संघटन और आन्दोलन आवश्यक हैं | जिले-जिले में काग्रेंस 
कमेटियाँ स्थापित करना, गाँव-गाँव में स्वराज्य का ज्ञान पहुँचाना, और घर-घर 
तथा झोपडे-झोपडे में इसका संदेश फैलाना हमारा कर्तव्य है। यह उचित ही 
नही, वरन्‌ आवद्यक है कि देश के कोने-कोने से, घर-घर से और प्रत्येक मनुष्य 
के मुँह से अपने अधिकार के लिए आवाज निकले। हमें शिक्षित और अपढ 
भाइयो का सम्मिलित और संग्रठित आन्दोलन करना चाहिए ।*४ 


मालवीयजी चाहते थे कि व्यक्तिगत भेद को त्याग कर, भरम दल और 
गरम दल, तथा हिन्दू और मुसलमान का भेद भुला कर एक साथ मिल कर 
स्वराज्य के लिए प्रयत्न किया जाय । उनका अनुरोध था कि हिन्दू-मुसलमानो 
को अपमे-अपने धार्मिक मतपेदो को दुर कर देना चाहिए । हिन्दू और मुसलमान 
दोनो को ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए उसकी सन्‍्तान के साथ प्रेम करना 





निज ती लत 


१. मद्रास में भाषण, ३१ जनवरी, १९१७। 
२, प्रयाग में भाषण, ८ अगस्त, १९१७ | ३. वही,। 
४.  बम्बई में भाषण, ६० जुलाई, १९१७ । 
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चाहिए |" हिन्दुओ भौर मुसलमान दोनो से उनकी विनती थी कि वे एक दूसरे के 
धामिक विश्वासी का आदर करें, एक दूसरे के हृदयी को आघात पहुँचाने से 
रुके ।* वे चाहते थे कि नवयुवक वडो की भाज्ञा न टालें, बल्कि वृद्धों के अनुभव 
भौर योग्यता से लाभ उठावें, तथा वृद्ध नवयुवको को बच्चा समझ कर उन्हें 
त्याग म दें, उनके उत्साह को फीका न करें, वरन्‌ उनको मार्ग दिखायें।* , 


१० अगस्त सन्‌ १९१७ को लखनऊ में पंडित मोत्तीलाल की अध्यक्षता में 
सयक्त प्रान्त की प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेन्स का विशेष अधिवेशन सम्पन्न 
हुआ। इस अधिवेशन में मालवीयजी ने एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण में 
राष्ट्र की राजनीतिक माँगो को पुष्ट करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की कि 
वे उनके लिए आन्दोलन करें ।४ ” उन्होने कहा “हमारा निस्तार मुख्यतया 
हमारे अपने ऊपर निर्भर है ।४” हमारा कर्तव्य है कि हम अपने को सगठित' करें 
विभिन्न स्थानों में स्वराज्य लीग या होमख्ल लीग स्थापित करें, “स्वशासन 
या स्वराज्य के मानवीय धर्म” का, “'महान्‌ मन्त्र” का घर-धर प्रचार 
करें, प्रत्येक भारतीय को उसका तात्पर्य समझायें, और उन्हे अपनी शक्ति भर 
उसके लिए काम करने को प्रोत्साहित करें ।९ 


दमन 


विश्वयुद्ध के जमाने में सरकार ने सुधार और दमन की दुधारी नीति का 
अवनम्बन किया। ब्रिटिश रामनीतिज्ञ अच्छे तौर से जानते थे कि युद्ध के 
कारण भारतीय जनता में भी काफी व्यापक रूप से आात्मनिर्णय और स्वशासन 
की भावना जोर पकडेगी, भर राजनीतिक सुधारो द्वारा ही जनता की भावनाओं 
और भाकाक्षाओ को किसी जश में शान्त किया जा सकता है । 


पर भारत की अग्रेज नौकरणाही को सुधारो से अधिक दमन पर विश्वास 
था। उसकी घारणा थी कि दमन द्वारा क्रान्तिकारी पड़यन्त्रो को कुचला 
जा सकता है, और उसके साथ ही साथ उम्र राष्ट्रवादी सवधानिक भान्दोलनो को 
भी वहुत हृद तक दवाया जा सकता है । वे इस काम को सुधारो की चर्चा से 





१. प्रयाग में भाषण, ८ अगस्त, १९१७॥ २. वही। 

रे. वम्बई में भाषण, १० जुलाई, सन्‌ १९१७।॥ 

४. आनरेविछ पडित मदनमोहन मालवीय ; लाइफ एण्ड स्पीचेज, 
पृ० ५५८-५८४ | ः | 

५. चही, पुृ० ५८४ । ६, वही, पु० ५८४। 
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अधिक आवश्यक समझते थे। भारत में दमनकारी कानूनो को भरमार थी, फिर 
भी भारत सरकार ने युद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ दिन बाद ही भारत रक्षा 
अधिनियम कैन्द्रीय विधान कौसिल से पास करा लिया, और इस कानन को, एवं 
राज्य विद्रोह सभा अधिनियम को और प्रेस अधिनियम को कडाई से लागू किया । 
दण्ड विधान की कुछ दमनकारी धाराओ का भी मनमाने ढंग पर प्रयोग किया 
गया। सन्‌ १८१८ का बंगाल रेगुलेशन नं० ३ भी चालू कर दिया गया । 
प्रवेश अध्यादेश जारी करके विदेश से आने वाले सदिग्ध भारतीयो के प्रवेश, 
अमण तथा निवास पर मनमाने ढग पर रोक लगाने के अधिकार का दुरुपयोग 
किया गया । 


सरकार की दमनकारी नीति ने बंगाल मे ग़जव ढा दिया। तीन हजार 
से अधिक न्वयुवक भारत रक्षा अधिनियम या वगाल रेगुलेशन्स के अन्दर पकड़ 
कर नजरबन्द कर दिये गये। इसमें से कुछ नि सन्देह क्रान्तिकारी थे। 
क्रान्तिकारी पड़्यन्त्र द्वारा वे ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता उलट देना चाहते थे । 
पर अधिकाश निर्दोप थे। सरकार के इस क्रूर व्यवहार ने वगाल के नवयुवकों 
में विशेष रूप से विदेष की भावनाओं को कम करने के वजाय तीत्र कर दिया | 


कोमागाटा मारू जहाज के सिवख यात्रियो के साथ किये गये दुर्व्यवहार ने 
सिदखो में भी विद्रोह की भावना पैदा की । युद्ध से कुछ समय पहले कनाडा की 
सरकार ने यह व्यवस्था की कि वही जहाज-यात्री कनाडा में रहने के लिए प्रवेश 
कर सकेगा जिसने थीच में कही टिके बिना सीधे कनाडा में जहाज से यात्रा की 
हो। चूँकि इस समय हिन्दुस्तान से कनाडा को जाने वाले सभी जहाज हागकाग 
और टोकियो में रकते थे, इसलिए किसी हिन्दुस्तानी के लिए यह शर्त पूरी करना 
सभव नही था । 

इस स्थिति में वावा गुरदित्त सिंह ने बहुत से सिवेखो को हागकाग में इकट्ठा 
करके १४ अप्रैल सन्‌ १९१४ को उन सबके साथ "कोमागाठा मारू जहाज से 
कनाडा के लिए प्रस्थान किया । जब जहाज मार्ग में कही रुके बिना बेंकोवर 
पहुँचा, तब कनाडा के अधिकारियो ने उन्हें जहान से उतरने नही दिया, और 
जहाज को वापस लौटने पर मजबूर किया। जब जहाज २९ सितम्बर सन्‌ 
१९१४ को बजबज पहुँचा तब '्रवेश अध्यादेश” के आधार पर बगाल के 
अधिकारियों ने उन्हें आदेश दिया कि वे फौरन रेल में सवार होकर बीच में कही 
झके बगैर सीधे पंजाब चले जायें। बाबा गुरदित्त सिंह ने कहा कि पंजाब जाने 
से पहले वे भारत सरकार से अपनी शिकायतों की फरियाद करना चाहते है । 


राजनौतिक जागृति, दमन शौर सुधार २१९ 


पर उन्हे इसकी इजाजत नही दी गयी। सिक्‍्ख यात्रियों ने रारकार की आज्ञा 
की अवहेछना करके कलकत्ता जाने की कोशिश की । इस पर झगडा हो गया, 
जिसने उपद्रव का रूप घारण कर लिया। १९ सिदख यात्री मार डाले गये; 
बहुत से गिरफ्तार कर लिये गये, २९ फरार हो गये, और ६० यात्री जिनमें 
२७ मुसलमान थे, ट्रेन ढ्वारा पजाबव चले गये । जो पकड लिये गये थे, उनमें 
से अधिकाश जनवरी में पजाव लौठा दिये गये, और ३१ को जेल में नजरबन्द 
रहने दिया गया । 


सरकार और उनके समर्थक बावा गुरदित्त सिह और उनके साथियो को ही 
इन सब दुर्घटनाओ के लिए उत्तरदायी ठहराते है, पर भारत के बहुत से राष्ट्र- 
वादी राजनीतिज्ञो की राय में जहाँ कनाडा की सरकार का आप्रवासन सम्बन्धी 
कानून तथा शान्तिप्रिय भारतीयो के प्रति उसका व्यवहार सारे भारत का 
अपमान था, वहाँ बजबज में सरकारी अधिकारियो का व्यवहार सर्वथा सहानुभूति- 
विहीन कठोर था। वाबा गुरदित्त सिंह के साथी रोटी रोजी कमाने कनाडा 
गये थे । उनमें विद्रोह की भावना लेशमात्र भी नही थी, और भारत सर्वर बे 
पास यह सिद्ध करने को कोई प्रमाण नहीं था कि भारत लौटते-लौदते खब+- 
विद्रोह की भावना उनमें इतनी तीन्र हो गयी थी कि उनके रूप झच्पिस्द 
अपराधियों का-सा व्यवहार किया जाना अनिवार्य था। दजदज डटे दुईडन 
ते सरकार और जनता के पारस्परिक सम्बन्धो में सौहाई भाज्टा की हम 
अवश्य कर दी । 








पजाव सरकार का व्यवहार तो वयाल 
पजाब के लेफ्टिनेट-गवर्नर सार माइकेल छोह्पर 
को फौज में भरती किया, तथा बुद्ध के द्विए बदीनाररं एदयें से उच्चा झुमा 
किया। उन्होने क्रान्तिकारी पड़यन्त्रों को छबस्ते के आापन्दय संबंधानिक 
राष्ट्रीय भान्दोलन को खत्म करने की के हित की । दें हो उद्चीछ विधायकों 
की माँगो, तथा कांग्रेस-लीग योदना को ह्ये वत्त्ा की ऋत्विक्नरी समझते ये, 
जितना गदर पार्दी से सम्बन्धित नदरुओों को. बंद अहते थे कि म्परटीय 
स्थानीय स्वशासन से ही सतुष्ट | 














(2॥५ 








क्रान्दिक्ारियों आर संदि ० ०. आयी 
सरकार का दमन क्रास्दिक्षा रेप ओर संदिनत ऋवमवकों हक ही को 
ब्द्ड किक 
प्रकार हो हे 223: ने 2 ह 3 इक ने 
नही था। ६व६ कई टॉप्लान क,न्द्र आन »£ा प्चन्ध नह था ड्ह्शे 
यथासम्भव रुकाबदें उुत्तद्ा | बन उदित म८5ान- ८3 अछि 
| एकाउ८ 6« हम छाल | अममनाए छछाीवतव इच्च छ- पथ हु 
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श्रीमती बेसेंट का प्रवेश रोक दिया। बम्बई सरकार ने तो होमरूल 
भान्दोलन के प्रारम्भ होने के तीन मास के अन्दर ही तिलक महाराज के तीन 
व्याख्यानों पर भआपंत्ति करते हुए उनसे एक वर्ष के लिए बीस हजार रुपये का 
मुचलका और दस-दस हजार रुपये की दो जमानतें देने की माँग कौ। जिला 
मजिस्ट्रेट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, पर बम्बई हाईकोर्ट ने उसे रह 
करते हुए कहाँ कि तिलक के इन तीन व्याख्यानों से राजद्रोह का भर्थात्‌ सम्राद्‌ 
के प्रति शत्रुता, विदेष और घुणा' का बोध नही होता । 


'. मद्रास के गवर्नर लार्ड पैटलेंड ने बम्बई सरकार को भी मात कर दिया। 

उन्होने प्रेस एक्ट, के अन्दर दी गयी श्रीमती बेसेंट के समाचार पत्रों की जमानत 
जब्त कर ली, और. श्रीमती बेसेंट को फिर से जमानत दाखिल करने को वाध्य 
किया । उन्होने आदेश जारी किया कि विद्यार्थी राजनीति में भाग न लें, 
राजनीति से संबंधित सार्वजनिक सभाभो और जुलूसो से अलग रहें। जबकि 
बम्बई सरकार ने न्यायालय भें तिलक महाराज पर अभियोग लगा कर उन्हें 
अपनी सफाई पेश करने तथा हाईकोर्ट को उस पर विचार करने का मौका 
दिया, लार्ड पैटलैड ने ऐसा न करके १४ जून, सन्‌ १९१७ को श्रीमती एनी 
बेसेट और मिस्टर जी० एस० अरडेल और श्री वी० पी० वादिया को गिरफ्तार 
करके मजरबन्द कर दिया । पर इसकी प्रतिक्रिया तिलक महाराज पर चलाये 
गये मुकदमे से अधिक तीज हुईं। ससार भर के थियोसाफिस्टों ने नजरबन्दी 
की तीज्न भर्त्सता करते हुए उसे रह करने की माँग की । भारत में जतान्दोलन 
तीत्र हो गया, होमरूल की माँग तेज हो गयी, जबकि जिना साहब धौर 
बहुत से उदार-दलोीय राजनीतिज्ञ होमरूल लीग के सदस्य हो गये, कांग्रेस मे 
नजरबन्दी के विरुद्ध सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ फरने की चर्चा होने लगी । 


,.मालवीयजी ने अपने लेखो और भाषणों में नजरबन्दी की कडी आलोचना 
की, केन्द्रीय विधान कौंसिल के विचार के लिए सरकार के पास इसके विरोध में 
प्रस्ताव का नोटिस भेजा । उन्होने जिना साहब को तार दिया कि भखिल भारतीय 
कांग्रेस कैमेंटी और मुस्लिम लीग कौसिल की समुक्त बैठक बुलायी जाय । सविन्य 
प्रतिरोध के सम्बन्ध में मित्रो से वातचीत करने वे कलकत्ता गये, पर वहाँ उन्हें 
कोई सफलता नही मिली ।* मालवीयजीने प्रथम बार प्रयाग में होमरूल लीग 
के तत्वावधान में भाषण किया, और स्वशासन की तथा श्रीमती एनी वैसेट की 


न्नीन्नलज्जा *+०... #ि+ 


१. सुरेन्द्रनाथ वनर्जी : ए नेशन इन दि मेकिय, पृ० २२३। 
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रिहाई की माँग की। अगस्त सन्‌ १९१७ मे उन्होने इस माँग को प्रान्तीय 
कांग्रेस के अधिवेशन मे फिर दोहराया । 


जुलाई के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की वैठकें हुईं। 
दोनो ने श्रीमती एनी वेसेंट और अली वन्धुओ की नजरबन्दी से रिहाई की 
माँग की। दोनो ने सरकार की दमन नीति की, तथा राजनीतिक सुधारो के सम्बन्ध 
में सरकार के उच्च अधिकारियो के विचारो की समीक्षा करते हुए माँग की कि 
(१) दमन नीति खत्म की जाय, (२) भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का स्वशासित 
प्रदेश बनाने की नीति की ब्रिटिश सरकार शीघ्र घोषणा करे, (३) सुधार थोजना 
की स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्रवाई को जाय, (४) राजनीतिक सुधारों के 
सम्बन्ध में सरकार अपनी बोजना श्षीघ्र प्रकाशित करे। प्रतिरोध की नीति 
और ओचित्य पर काफी विचार-विमर्श के वाद निश्चय हुआ कि प्रान्तीय काग्रेस 
कमेटियो और प्रान्तीय मुस्लिम लीग कौसिलो से अनुरोध किया जाय कि थे इस 
प्रश्न पर विचार करके अपनी राय छः सप्ताह के अन्दर भेजे । 


सितम्बर के पहले पखवाडे में ही सरकार ने श्रीमती एनी बेसेंट और उनके 
दोनो साथियो को इस आश्वासन पर छोड दिया कि वे युद्ध के जमाने में “राज- 
नीतिक आन्दोलन के हिसात्मक और अवैधानिक ज़रीको से परहेज करेंगे ।”/" 
पर मौलाना मुहम्मद अलो नही छोडे गये । 


श्रीमती एनी बवेसेंट से इस प्रकार का आश्वासन लेना निरर्थक था, क्योकि 
उनके होमरूल आन्दोलन का हिंसात्मक और अवैधानिक तरीकों से कोई सबंध 
नही था। वे तो अहिसात्मक सामूहिक प्रतिरोध को भी सवेधानिक तरीका 
स्वीकार नही करती थी, जिसका स्पष्टीकरण उन्होने नजरबन्दी से रिहा होने के 
वाद ही कर दिया। वे जो कुछ करती थी, उसे सच्चे दिल से वैधानिक 
समझती थी । जो भी हो, लार्ड चेम्सफोर्ड उनके व्यवहार से सन्तुष्ट नही थे । 
उनकी धारणा थी कि श्रीमती बेसेंट आम्वासन का ठीक त्तौर से पालन नही कर 
रही है, और सरकार को उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करनी ही होगी। पर 
श्रीमती बेसेंट की पहली नजरबन्दी ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया था कि 
उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का चेम्सफोर्ड को साहस नही हुआ। श्रीमती 
बेसेंट अपने ढंग से अपना कार्य करती रही । दिसम्बर सन्‌ १९१७ में उन्होने 


१. इडिया इन १९१७, पृ० ४२। 
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बड़ी ज्ञान से काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, भौर उसके वाद 
भी वे अपने ढंग पर अपनी सूझबूझ के अनुसार बड़ी तलरता और निर्भीकता प्ले 
काम करती रहीं। उनके विचारों और कार्य-प्रणाली से मतभेद हो सकता है, 
पर उनका साहस और लगन तो अवश्य ही प्रशंसनीय थें। वे जो उचित 
समझती, उसी को कहती और करती थी, फिर उसके सम्बन्ध मे सरकार या 
जनता की कुछ भी प्रतिक्रिया वयो त हो । 


राजनीतिफ सुधार 

ब्रिटिश सरकार के लिए राजनीतिक चेतना की उपेक्षा असभव थी। 
राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता अनुभव करते हुए उनकी चर्चा उसने विश्व- 
युद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ बाद ही शुरू कर दी “थी। सन्‌ १९१४ में उसने 
बम्बई के गवर्नर लार्ड विलिंगडन हारा गोखले से अनुरोध किया कि वें भाषी 
राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में अपनी राय बतायें, और उन्होने अपने निधन से 
कुछ पहले हिंज हाइनेस सर आगा खाँ हारा अपनी राय सरकार के पास 
भिजवा दी । 


, एसी वर्ष ब्रिटिश पालियामेट ने सब पुरानी ज्यवस्थाओ, अधिनियमो को 
इकट्ठा करके गवर्नमेंट आफु इंडिया एक्ट ( भारत श्रशासन भधिनियम ) पास 
किया, और अगले वर्ष एक दूसरे अधिनियम द्वारा उसके कुछ अशो को 


संशोधित किया । 


कटिस-ड्थुक योजना 

सन्‌ १९१६ के प्रारम्भ में ही कटिस आदि की मदद से भारत-मत्री को 
कौंसिल के सदस्य सर विलियम ड्यूक ने प्रान्तो के प्रशासन को दी भागों में वाँट 
कर उसके एक भाग को विधान कौसिल को उत्तरदायी मत्रियो को कुछ शर्तों के 
साथ हस्तान्तरित करने की योजना तैयार की । मई सन्‌ १९१६ में यह योजना 
एक सेसोरडम ( प्रपत्र ) के रूप में भारत सरकार के पास भेज दी गयी। 


भारत सरेकार की योजना' 

जून सन्‌ १९१६ में लार्ड चेम्सफोर्ड ने गवर्नर-जनरल का उत्तरवायित्व ग्रहण 
किग्रा। उन्होने गुप्त रूप से एक दुसरी योजना तैयार की । यह योजना 
ड्यक की अस्तावित योजना से बुरी थी । इसमें विधान कौसिल के विस्तार की 
तो व्यवस्था थी, पर वित्तीय. और प्रशासन के भामलो में विधान 'कौसिलो के 
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नियंत्रण की कोई व्यवस्था नही थी । केन्द्रीय कार्यपरिपद्‌ के भारतीय सदस्य 
सर शकरन नायर को यह योजना पसन्द नही थी। उन्होने बहुत ही विस्तार 
के साथ एक नोद भें इसकी कडी समीक्षा की। भारत-मन्त्री सर आस्टिन 
चेम्बरलेन ने भी इस योजना को अपर्याप्त समझा । उन्होने लिखा . “निर्वाचित 
सदस्यों की सख्या बढाने से कोई लाभ नही, जब तक हम उन्हें वित्त और 
प्रशासन के मामलो में किसी अश पें उत्तरदायित्व देने को तैयार न हो ।”* 
इस पर वाइसराय ने भारत-मत्री को भारत की दशा का अध्ययन करने को 
आमत्रित किया। चेम्वरलैन करीब-करीब राजी भी हो गये, और उन्होने 


सुधारों के सम्बन्ध मे एक घोषणा भी तैयार की । 


भारतभन्त्री चेम्बरलेन का इस्तीफा 


इसी वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १९१६ में मेसोपोटामिया मे हिन्दुस्तानी फौज की 
करारी हार हुई, जिसके कारण भारत सरकार की प्रतिष्ठा को काफी धवका 
लगा, उसकी क्षमता की कडी आलोचना हुईं। उधर अक्तूबर सन्‌ १६१६ में 
केन्द्रीय विधान कौसिल के उन्नीस सदस्यो ने सुधारो के सम्बन्ध में एक मेमोरडम 
तेयार किया, और दिसम्बर में काग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिल कर एक योजना 
तेंयार की जिसका अगले वर्ष बडे जोर से प्रचार किया गया । जुलाई सन्‌ १९१७ 
में मेसोपोटामिया कमीणन की रिपोर्ट पर आस्टिन चेम्बरलेन ने इस्तीफा दे 
दिया, और उनके स्थान पर १७ जुलाई को मिस्टर ई० एस० माटेग्यू भारत- 
मत्री नियुक्त हुए । 


नीति घोषणा 


२० अगस्त सन्‌ १९१७ को भारत-मन्त्री माटेग्यू ने भारत के सम्बन्ध में 
ब्रिटिश रारकार की नीति की व्याख्या करते हुए घोषित किया--शासन के हर 
विभाग मे हिन्दुस्तान के निवासियों को अधिक से अधिक पद दे दिये जायेंगे, और 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना के उद्देश्य 
से स्वायत्त शासन से सम्बन्ध रसनेवाली सस्थाओ का अनवरत विकास किया 
जायगा । इस सम्बन्ध मे प्रान्तीय क्षेत्र मे यथासभव कदम उठाने का भी वचन 


दिया गया। भारत के राजनीतिज्ञो ने कुछ आलोचनाओ के साथ इस घोपणा 
का स्वागत किया । 





१ माटेग्यू * इण्डियन डायरी, पृ० ८॥ 


२३४ मह'मना मदन मोहन मालवौय : जीवन भर नेतृत्व 


बैसेंट का श्रभिभापण 


दितम्बर सन्‌ १९१७ में कलकत्ता में काग्रेस और मुस्लिम लीग के थापिक 
अधिवेशन हुए । श्रीमती एनी वेसेंठ ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उन्होने 
कहा कि यूरोप के साथ-साथ भारत में भी निरकुशता भौर नौकरक्षाही का 
आधिपत्य रात्म होना चाहिए । “भारत की स्वतंत्रता ही भारत की राजभक्ति 
की शर्ते है ।” 'सात्राज्य के लिए भारत की उपयोगिता की भी यही शर्त है।' 
उन्होंने कहा कि भारत स्वतश्रता चाहता है, क्योंकि स्वतयता प्रत्येक राष्ट्र का 
जन्मसिद्ध अधिकार है, और गयोकि एस समय उसके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हित 
बिना उसकी राहमति के ब्रिटिय साम्राज्य के हितो के अधोन बना दिये गये हैं, 
और उसके साथनी का उसकी आवश्यकताओं के लिए उपयोग नही किया जा 
रहा हैं। उस्होने भारत-मन्त्री की घोषणा का स्वागत करते हुए होमरूल और 
स्वशासन की मांग की पुष्टि की, भौर कहा कि केन्द्रीय औौर प्रान्तीय विधान 
कौसिलो में निर्वाचित सदस्यों का भारी बहुमत और थेली पर अधिकार, इन 
दो बातों पर हमे डटा रहना चाहिए । 


काग्र स ने एक प्रस्ताव हारा भारतमन्नी की इस घोषणा पर कि उत्तरदायी 
शासन की स्थापना ही ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है, सन्‍्तोप व्यक्त किया, और * 
मांग की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापवा के लिए पालियामेंट शीघ्र 
ही एक कानून पास करे, जिसमें इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने की 
अन्तिम तिथि भी निश्चित हो । उसने यह भी अनुरोध किया कि काग्र स-लीग 
योजना को उत्तरदायी शासन की पहली किस्त के रूप मे शीघ्र चालू किया जाय । 


कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया । और नेताओं 
की तरह मालवीयजीने भी कहा कि काग्रेस-लीग योजना को स्वायत्त-शासन की 
माँग में उत्तरदायी शासन की स्थापना निहित है, क्योकि जनता के प्रतिनिधियों 
को उत्त रदायी प्रशासन ही स्वायत्तशासित होने का दावा कर सकता है । उन्होने 
कहा कि राष्ट्र भावना की माँग है कि हम स्वय अपने ऊपर शासन करें, और 
इसकी तुष्टि नितान्त आवश्यक है। उन्होने कहा : “जब हम स्वायत्त शासन 
की बात करते है, तब हम उपनिवेशो जैसा स्वायत्त शासन चाहते है । उपनिवेशों 
में शासन परिषदें विधान सभाओ की उत्तरदायी है । इसलिए यह कहना गलत 
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१. रिपोर्ट इडियन नेशनल कांग्रेस सेशन १९१७, पृ० १२-५९ । 


हु स्वयं 
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हैं कि जब हम स्वायत्त शासन को माँग करते है, तव उत्तरदायी शासन से कुछ 
कम चाहते है ।” 

उन्होंने कहा कि शासन-व्यवस्था का उपखण्डो में विभाजन कुछ वर्षों में ही 
प्रशासन को “अप्रिय, क्षमताहीन तथा घुणित वनावे का अचूक उपाय ” है। वह 
वास्तविक युवारो में बाघा उपस्थित करेगा, और इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ साथ केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय 
विवान कौसिल के सदस्यो द्वारा निर्वाचित भारतीयों का केन्द्रीय कार्यपारिषद 
में प्रवेश नितान्त आवश्यक है । उनकी धारणा थी कि यदि जनता के प्रति- 
निधियो को कार्यपरिपद के सदस्यो को चुनने का अधिकार प्राप्त हो गया, तब 
वे लोग, जिनके विचार, 'प्रतिक्रियावादी” है, जो प्रगतिशील नही है, और जिन्हें 
जनता का विश्वास प्राप्त नही है, कार्यपरिपद के सदस्य नही हो पायेंगे । * 


इस सबसे यह स्पष्ट है कि जब कि कुछ प्रशासक कटिस की द्विविव शासन 
व्यवस्था का समर्थन करते थे, मालवीयजी आदि अधिकाश काग्र सी नेता काग्रेस- 
लीग योजना को कटिस की योजना से अच्छा समझते थे। उनका विचार था 
कि प्रान्तीय शासन के कुछ विभागों में बहुत से प्रतिवन्‍्धो के साथ उत्त रदायी 
व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना इतना श्रेयस्कर नही होगा, जितना कि प्रान्त और 
केन्द्र में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की प्रशासन में बराबर की साझेदारी 
और विधान सभाओ का शासन पर व्यापफ नियन्रण । 


भान्‍हेग्यू्‌ 


सन १९१७ के जाडो में २० नवम्बर को भारतमन्त्री मान्टेग्यू हिन्दुस्तान 
भाये । उनके साथ इडिया कौसिल के सदस्य भूपेन्द्रनाथ बसु तथा सर विलियम 
ड्यूक (00००), लार्ड डौनोमौर मौर मिस्टर चारुसे रावर्ट्स भी आाये । 


उन्होने लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ देश की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन 
किया, और इस उद्देश्य से कतिपय महाराजाओ और सरकारी अफसरो के अतिरिक्त 
बहुत से प्रमुख राजनीतिजशञो से वातचीत की । उन्होने नरमदलीय नेताओ को 
यह भी सकेत किया कि नयी सुधार योजना को सफल बनाने के लिए सहयोग के 
समर्थक अलग से अपने को एक साडरेट ( नरम ) पार्टी में गठित करें। इस 
काम में उन्हें काफी सफलता मिलो । बहुत से पुराने कांग्रेसी नेताओं ने इस 





१. वही, पु० ११८-१२५। 


२३६ मंहामंदा सदन सोहन से।लबीय : जौचन और नैतृत्व॑ 


सुझाव का स्व्रागत किया ।! भारत-सन्‍्त्री ने उन्हें डयक मेमोरडम पर आश्रित 
अपनी सुधार योजना का समर्थन करने के लिए भी बहुत हद तक तैयार कर 
लिया। वे मालवीयजी को भी अपनी ओर खीचना चाहते थे, पर भालवीयजी 
तैयार नही हुए। वे काग्रेस-लीग योजना पर डटे रहे। वे ड्यूक की योजना 
का समर्थन करने को तैयार नही थे । उनके विचार में प्रान्तीय शासन के एक 
छोटे से भाग में बहुत सी शर्तों के साथ उत्तरदायी शासन स्थापित करने से 
काम नहीं चल सकता । उन्होने भारत-मन्त्री से स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधान 
सभाओ का अर्थात्‌ जनता के प्रतिनिधियों का थैली पर अधिकार और प्रशासन 
पर नियत्रण भारत की राजनीतिक समस्या का मूल प्रन्‍वत है, और यदि इसकी 
सनन्‍्तोषजनंक व्यवस्था नही हुईं तो आन्दोलन होगा ।* 


सुधार योजना 


जून सन्‌ १९१८ में मान्टेग्यू और चेम्सफोर्ड हारा तैयार की गयी रिपोर्ट 
प्रकाशित की गयी । इसमे मार्ले-नमटो सुधारों की समीक्षा करते हुए, उनकी 
कमजोरियो और कमियो की भोर ध्यान दिलाते हुए, तथा भारतीय राजनीतिज्ञो 
की माँगो और भाकाक्षाओ पर विचार करते हुए नये सुधारों के सम्बन्ध मे 
सस्तुतिरयाँ की गयी । । 


इस नयी योजना में किन्ही अशो में पहली बार विधान-मण्डलो का पृथक्‌ 
अस्तित्व स्वीकार किया गया, तथा केन्द्र में विधान-मडल के दो सदन स्थापित 
करने का सुझाव दिया गया। विधान सभाओ में गैर-सरकारी' निर्वाचित 
सदस्यो को बहुसख्यक स्थान दिये जाने की राय दी गयी | प्रत्यक्ष चुनाव की ग्रथा 
चालू करने की भी संस्तुति की गयी । विधान कौसिलो को बजट स्वीकार करने 
की व्यवस्था की भी सिफारिश की गयी । रिपोर्ट में सस्तुति की गयी कि शासन- 
व्यवस्था को विकेन्द्रित कर कतिपय विपयो का प्रवन्ध प्रान्तीय सरकारो के 
सुपुर्द कर दिया जाय, तथा इनमें से कुछ विपय गवर्नर और उसकी कार्यपरिषद्‌ 
के हाथ में सुरक्षित रहे, और कुछ विषयो का प्रबन्ध आ्रान्तीय विधान सभा को 
उत्तरदायी मन्त्रियो को हस्तान्तरित कर दिया जाय । पर गवर्नर और गवर्नर- 
जनरल को अधिकार हो कि वे जब उचित समझें विधान कौसिल और मन्‍्त्री 
की राय की उपेक्षा करते हुए उन हस्तान्तरित विषयो के प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर 


१ साटेस्यू : इंडियन डायरी, पृ० २१७। 
२. माटेग्यू ' इंडियन डायरी, २७ नवम्बर १९१७ । 
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सकें, और उन्हे सुरक्षित विषयों में बदल कर उनका प्रवन्ध कार्य परिषद्‌ के 
सुपुर्द कर दें। इस योजना मे केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-मण्डलो की राय 
और वोट की उपेक्षा करते हुए गवर्नर-जनरल और गवर्नर को कानून वनाने 
और कर लगाने के विशेष अधिकार की भी व्यवस्था की गयी । 


सन्‌ १९०९ की व्यवस्था की तुलना में प्रस्तावित योजना कही अच्छी थी। 
पर जनजागृत्ति और जनता की जाकाक्षाओं की तुलना में बहुत कम थी । भारत 
के राजनीतिज्ञो में इसके सम्बन्ध में मतभेद था । सभी चाहते थे कि इसमें कुछ 
सुधार हो। पर जहाँ कुछ राजनीतिज्ञ इसकी कमियो और न्रुटियो की ओर 
जनता का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी कडी आलोचना करते थे, कुछ इसकी 
अच्छाइयो पर. विशेष रूप से ध्यान आक्ृष्ट करते हुए उसका प्रयोग करने 
पर जोर देते थे । 


मालवीघजी की समीक्षा 


मालवीयजी ने इस योजना का विस्तृत विद्लेषण करते हुए एक लम्बे लेख 
में स्वीकार किया कि इन सुझावों में वहुत-सी वाते अवश्य ही “उदार” है, और 
उनसे सही दिशा में वास्तविक और हितकारी परिवर्तन होगा। पर उन्होने 
कहा कि इनमें कुछ “भारी कर्ियाँ” हैं, जिन्हें दुर करना जरूरी है।” उनकी 
राय मे रिपोर्ट में, २० अगस्त सन्‌ १९१७ की घोपणा की सकीर्ण व्याख्या करने के 
कारण, उत्तरदायी शासन की ओर प्रगति की गति घीमी है, और. ब्रिटिश जनता 
और पालियामेंट के उत्तरदायित्व पर बहुत अधिक जीर दिया गया है । रिपोर्ट 
में समस्या की दक्ओ का जो विश्लेषण किया गया है, उसके पढने से ऐसा 
आभास होता है कि उत्तरदायी शासन को चालू करने के विरुद्ध जो परिस्थितियाँ 
हैं उन पर बहुत वढा चढा कर विचार किया गया है, और जो ( परिस्थितियाँ ) 
उनके पक्ष में है उन्हे कम किया गया है, उनकी उपेक्षा की गयी है ।* 


उन्होने लिखा कि प्रजा के हिंतो की रक्षा की आवश्यकता पर जौर दिया गया 
है, पर यह भुला दिया गया है कि पिछले ६० वर्षो मे जनता की हितवुद्धि के लिए 
नौकरशाही ने कुछ नहीं किया है। जनता के अभ्युदय से सम्बन्धित सेचाओ को 
चालू करने को वात को धन की कमी की चर्चा करके ठाल दिया गया है । गरीबी' 


१ आनरेविल पडित मदनमोहन मालवीय लाइफ एन्‍्ड स्पीचेंज, 
पु० ६२४ । 
२. वहीं, पृ० ६३३ । 
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और शिक्षा की कमी को जनता को अपने अधिकारों से वचित करने का आधार 
नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका उत्तरदायित्व भुख्य रुप से ब्रिटेन के 
मतदाताओं और उनके एजेम्टो पर है, जिन्‍्होने काग्रेस और विधान कौसिल के 
निर्वाचित सदस्यो की सस्तुतियो की उपेक्षा करते हुए उन्हे दूर करने के लिए 
कुछ नही किया । साम्प्रदायिक मतभेद और तनाव भारत में अवश्य है, पर 
दूसरे बहुत से स्त्रशासित देशो में भी ये किसी न किसी रूप में पाये जाते है । 
भारत के शिक्षित वर्य ने, जिसके हाथ में स्वशासन की पूरी मात्रा सौंपने से 
घबडाह॒ट प्रकट की जाती है, नौकरशाही से कही अधिक जनता के अभ्युदय का 
ध्यान रखा है। प्राकृतिक अधिकार और न्याय के आधार पर भारतीय अपने 
देश के शातन्र में भाग लेना चाहते हैं, और मिस्टर माटेग्यू तथा ला्ड 
चेम्सफोर्ड भले ही अपने को यह समझा लें कि भारत अभी उत्तरदायी शासन 
प्रथा के योग्य नही है, पर भारतीय जनता उनके तर्क से सस्तुष्ट नहीं होने 
वाली है।"* ह 


मालवीयजी ने बताया कि भारतीय शिक्षितों ने ईसाई मिशनरियो के प्रति 
कभी बैर नही रखा, और स्वतस्त्र भारत में भी वे अपना काम चालू रख सकते 
है । उन्होने कहा कि यह समझना भी भारतीय जनता के साथ अन्याय होगा कि 
यदि उन्हें अधिकार मिले, तो वे अग्रेज व्यापारियों भौर कर्मचारियों के विरुद्ध उनका 
प्रयोग करेगे। यह सनदेह कैसे किया जा सकता है कि उत्तरदायी शासन मिलने 
पर भारतीय प्रतिनिधि पुराने आथिक इकरारनामो को रद्द कर देंगे, या वे विदेश 
से व्यापार चालू रखने की, और देश के आधिक विकास के निमित्त विदेशी 
विशेषज्ञों की आवश्यकता की उपेक्षा करेगे ?* 


मालवीयजी ने इस लेख में यह भी बताया कि, “स्त्रशासन की पूरी मात्रा”, 
जिसे भारतीय जनता चाहती है, उसे दे भी दी गयी, तो भी प्रशासन की मौजूदा 
व्यवस्था, जड़ से उखड नहीं जायेगी।* प्रशासव का सम्पूर्ण ठाँचा जी 
सौ वर्ष में बनाया गया है, अठल बना रहेगा। न्याय का शासन हाईकोर्टो के 
अघीन रहेंगा। कानूनों का सौजूदा ढाँवा भी चालू रहेगा। यदि नयी 
विधान कौसिल, किसी अधिनियम को बदलना या रद्द करना चाहेंगी, तो ऐसा 
करने की उसमें शक्ति नहीं होगी, जब तक सरकार का प्रधान उस विधेयक की 





१, वही, पृ० ६४८-५५४ । २. वही, १० ६५६। 
३. वही, पृ० ६५७ | 
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स्वीकार न करें, जिसके हारा यह सब कुछ किया जायगा । मौजूदा पदा- 
धिकारिय्ो द्वारा ही लोकसेवाओ में काम चलता रहेगा, और यदि भविष्य में पचास 
प्रतिशत ऊँचे पद भारतीयो द्वारा भरे गये तो भी बहुत काल के वाद इन सेवाओं 
के आधे भाग का ही भारतीयकरण हो सकेगा ।' 


इस लेख में मालवीयजी ने यह भी बताया कि यद्यपि प्रस्तावित योजना में 
काग्रेस-लीग के कुछ सुझाव शामिल कर लिये गये है, पर उसके अत्यावश्यक 
लक्षण को बर्थात्‌ जनता के प्रतिनिधियों के साथ शासन की शक्ति की साझेदारी 
को बहुत अंश तक छाँट दिया गया हैं, क्योंकि उन्होने कुछ हस्तान्तरित विपयो में 
ही प्रान्तीय विधान सभाभो को अधिकार दिया हैँ । 


उन्होने कहा कि यदि भारतमन्त्री और गवर्नर-जनरल जनता के प्रतिनिधियों 
के साथ शासन का अधिकार उस मात्रो में वाँटने को तैयार हो जिसकी काग्रेस- 
लीग योजना में सस्तुति की गयी है, तो उस योजना में सशोधन और परिवर्तन 
करके उन आपत्तियो का, जिनकी झोर ध्यान भाकृष्ट किया गया है, निराकरण 


किया जा सकता है | 


उन्होने यह भी वताया कि विश्वयुद्ध ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को 
पूरे तौर से सिद्ध कर दिया हैं, पर उसकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए था 
नही दिया गया हैं। मिस्टर भाल्टेग्यू भौर लार्ड चेम्सफोर्ड ने यह तो स्वीकार 
किया है कि भारतीयों की' दृष्टि में फौज में ब्रिटिश कमीशन का भप्रद्न और 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, पर रिपोर्ट में उसके सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव 
नही दिया गया है ।* 


मालवीयजी ने बताया कि रिपोर्ट में हिन्दुस्तान की आधथिक स्थिति की 
कमजोरी तो नोट की गयी है, यह भी स्वीकार किया गया हैं कि भारतीय उसे 
सुधारना चाहते है, और आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक सभी दृष्टि से देश का 
ओऔद्योगिक विकास आवश्यक है, पर उसके लिए कोई ठोस सुझाव नही दिया 
गया है । मालवीयजी ने बताया कि यदि भारत का औद्योगिक विकास ठीक 
तौर पर किया जाना है, तो भारत को वित्तीय स्वशासन प्रदान किया जाना 
चाहिए, अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार में जनता के प्रतिनिधियों को नीति निर्धारित 

करने का अधिकार मिलना चाहिए ।*ै 


१. वही, पृ० ६५७-६५८ । 
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उन्होने माँग की कि “प्रान्तीय सरकार को फौरन स्वायत्त बना देना 
चाहिए, और समय की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए जिसके अन्दर भारत की 
केन्द्रीय सरकार में भी पूरा उत्तरदायी शासन स्थापित होना चाहिए ।”* अगर 
इसके लिए बींस वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी तो हमें पता चलेगा कि हम 
कहाँ है, यद्यपि बहुत से हिन्दुस्तानियों को यह अवधि बहुत लम्बी दिखाई 
देगी ।* उन्होने लिखा कि इस अवधि को निश्चित करने के बाद कम से कम 
पचास प्रतिशत योग्यता-सम्पन्न भारतीयों की फौज तथा सिविल विभागों में 
नियुक्तियाँ की जायें, ताकि भारतीयों को विश्वास हो जाय कि “भविष्य में 
इंगलिस्तान भारत के साथ साझी जैसा, न कि अधीन क्षेत्र जैसा व्यवहार करना 
चाहता है ।*र 


इस लेख में मालवीयजी ने यह भी माँग की कि भारत सरकार की 
एक्जिक्यूटिव कौसिल के आधे सदस्य भारतीय हो, यदि राज्य सभा ( कौसिल 
आफ स्टेट ) स्थापित की जाय तो उसके आधे सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों से 
चुने जायें जिनमें भारतीयों की अधिकता हो, और स्पष्ट तौर पर यह निर्धारित 
करने के बाद कि कुछ राज्य सेवाओ के खर्चे पर, विशेष रूप से देश की रक्षा 
के निमित्त फौजी खर्चे पर, गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल की स्वीकृति के विना 
कोई कटीती नहीं की जायगी, यह निश्चय किया जाय कि बजट लेजिस्लेटिव 
भसेम्बली हारा बहुमत से पास किया जायगा ।ऐ 


प्रान्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में मालवीयजी का सुझाव था कि प्रान्तीय 
विधान सभाओ के सदस्यों की संख्या और बढा दी जाय, भौर मतदान के अधिकार 
को यथासंभव व्यापक किया जाय, ताकि सभी आवश्यक हिंतो का, किसानों का 
भी, उचित प्रतिनिधित्व हो सके। वही सज्जन मन्‍्त्री नियुक्त हो, जिन्हें 
निर्वाचित सदस्यो के बहुसंख्यको का विश्वास प्राप्त हो । यद्यपि वे विशेष रूप से 
किसी विधय के चार्ज में होगे, पर वे प्रान्त की एक्जिक्यूटिव कौसिल के सदस्य 
होगे । कोई संरक्षित विषय नही होगा। यदि किसी विषय का संरक्षण हो 
तो केवल इतना कि ग्रवर्नर-इन-कौसिल की स्वीकृति के बिना सुरक्षा ओर 
सुब्यवस्था विभाग से सम्बन्धित खर्चा कम नहीं किया जायगा। गाड कमेटी 
का सुझाव छोड़ दिया जायगा । सुधारों के जो सिद्धान्त दूसरे प्रान्तों के लिए 


१. वही, पृ० ६६७। २ वही, पृ० ६६७। 
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निश्चित होगे, उन विशिष्ट सरक्षणो के साथ जिनकी वह माँग करें, बर्मा में भी 
लागू होगे ।' 

अन्त में सालवीयजी ने लिखा कि भारत चाहता है कि इगलिस्तान उसके 
प्रति न्‍्यायी हो । उसकी माँग है कि उसके भावी संविधान को निश्चित करने में, 
इगलिस्तान उस न्याय तथा अपना भाग्य निर्णय करने के जनता के अधिकार पर 
अमल करेगा, जिनके लिए वह सम्मवत इतिहास के सबसे अधिक झ्ानदार 
( गौरवपूर्ण ) युद्ध में सलग्न है, ओर जिसमें उसे भारत ने अपने रक्त और 
घन से सहायता दी है। इगलिस्तान और भारत दोनो परीक्षण पर हैं । 
ईश्वर भारतीयो को पूरी मात्रा के लिए आग्रह करने की, और अग्नंजो को उसे 
स्वीकार करने की दुरदशिता की स्पष्टता तथा साहस प्रदान करें ।* 


एकता का प्रयत्न 


काग्र स के नेताओं भौर समर्थकों में भारत-मन्त्री और वाइसराय द्वारा 
प्रस्तुत योजना के सम्बन्ध में गहरा मतभेद हो जाने के कारण काग्र स टूटती 
दिखाई देती थी । मालवीयजी एकता बनाये रखना चाहते थे और इसके लिए 
मध्यमार्ग का अनुसरण आवश्यक समझते थे। वे नये सुधारों को बिल्कुल ठुकरा 
देना या बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेना, दोनो गलत समझते थे। वे 
प्रस्तावित सुधारों का स्वागत करते हुए उनकी त्रुटियो के सुधार के लिए प्रयत्न 
करना चाहते थे। वे इसके लिए देश के प्रगतिशील तत्त्वो में, विशेष तौर पर 
कांग्रे स-जनो में, ऐक्य नितान्त आवश्यक समझते थे। उनका ऐक्य सम्बन्धी 
प्रयास पूरे तौर पर सफल नही हुआ । 


कांग्रेस का विशेष श्रधिवेशन 


अगस्त के प्रथम सप्ताह में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने श्रीमतो बेसेंट को तार दिया 
कि विशेष अधिवेशन कुछ समय के लिए टाल दिया जाय, पर यह नही हो सका । 
सर्वश्री सुरेन्द्रवाथ बनर्जी, दिवशा इदुलनी वाचा, भूपेन्द्रनाथ वसु, अम्बिकाचरण 
मजूमदार आदि काग्रंस के कई पुराने सम्मानित नेता काग्रेस के विशेष 
अधिवेशन में, जो बम्बई में २५ अगस्त १९१८ को आयोजित हुआ, शामिल नहीं 
हुए। उन्हें समझाकर बुलाने के लिए काग्नंस का अधिवेशन एक दिन के लिए 
स्थगित किया गया। पर मालवीयजी के अनुरोध पर भी दिनशा इदुलजी वाचा 
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ने काग्रेस के अधिवेशन मे सम्मिलित होने से इनकार कर दिया । बहुत से 
दूसरे सम्मानित नेता तो वम्बई आये ही नही थे । इस तरह काग्रोस दो भागों 
में वट गयी। फिर भी काग्नंस के इस विशेप अधिवेशन में उपस्थित प्रति- 
निधियो ने, जिनमे कुछ नरमदलीय और अधिकाश गरमदलीय थे, मध्यमार्ग का 
अनुसरण ही उचित समझा । 


विपय समिति की ओर से मालवीयजी ने जो प्रस्ताव पेश किया, उसमे भारत 
में उत्तरदायी शासन को प्रारम्भ करने के लिए भारतमन्त्री और वाइसराय के 
प्रयास की सराहना की गयी। जवकि यह स्वीकार किया गया कि 'कुछ 
दिशाओ में मौजूदा हालतो से उसके कुछ प्रस्ताव प्रगतिशील है', यह भी कहा गया 
कि प्रस्तावित सुधार अपर्याप्त और असन्तोपजनक' है। प्रस्ताव में उत्तरदायी 
सरकार की भोर ठोस कदम लिये जाने के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से आवश्यक 
सशोधन प्रस्तुत किये गये । 


प्रस्ताव मे माग की गयी कि केन्द्रीय सरकार में भी सरक्षित और हस्तातरित 
विषयो की प्रथा अंगीकार की जाय, तथा वैदेशिक मामलो, फौज, नौ सेना, 
देशीय राजाओं से सम्बन्ध, तथा देश की शान्ति और रक्षा से संबधित विपय ही 
सरक्षित विवय हो । संरक्षित विषयो का खर्चा राजस्व पर पहली जिम्मेदारी 
हो। सरक्षित विषयो के लिए उत्तरदायी एक्जिक्यूटिव कौसिल के आधे [सदस्य 
हिन्दुस्तानी हो। राज्य सभा ( कौंसिल आफ स्टेट ) न बनायी जाय, और 
अगर गठित हो तो उसके आधे सदस्य भारतीय हो । सर्टिफिकेशन ( बिलो को 
वाइसराय हारा प्रमाणित करने ) की प्रक्रिया और रेगुलेशन्स द्वारा कानूच बनाने 
की विधि केवल सरक्षित विपयो तक सीमित रहे । पार्लियामेंट के कानून द्वारा 
गारटी दी जाय कि पन्द्रह वर्ष मे पूर्ण उत्तरदायी शासन सारे ब्रिटिश इडिया में 
स्थापित कर दिया जायगा। यद्यपि काम्रेंस की दृष्टि मे प्रान्तो में पूर्ण उत्तर- 
दायी शासन के लिए भारत पूर्णतः योग्य है, फिर भी छः वर्ष के लिए कानून 
पुलिस और न्याय ( जेल को छोडकर ) विभागों को सेरक्षित विषय स्वीकार करने 
को काग्रेस तैयार है। पर इन संरक्षित विषयो के भारधारक सदस्यों में आधे 
हिन्दुस्तानी होगे। केन्द्रीय और श्रान्तीय असेम्वली के अस्सी प्रतिशत सदस्य 
निर्वाचित सदस्य हो । सब कानून असेम्बली द्वारा पास हो, और बजद भी 
असेम्बली के अधीन हो। प्रान्तीय संरक्षित विपयो के खर्चे के लिए प्रान्तीय 
कौसिल की पूरी अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाय। यदि वीच 

अधिक करो की आवश्यकता हो, तो वे पूरी प्रान्तीय सरकार द्वारा, जिसमें 
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हस्तान्तरित और सरक्षित विषय सम्मिलित है, निश्चित हो। यदि किसी 
सरक्षित विषय पर प्रान्तीय सरकार कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है, जिसकी 
स्वीकृति देने को प्रान्तीय विधान सभा तैयार नही है, तव वह उसका विधेयक 
केन्द्रीय सरकार के पास भेज सकती है, जो यदि वह उचित समझे तो उसे केन्द्रीय 
असेम्बली में प्रस्तुत कर सकती है, और वह वहाँ रवीकृत किया जा सकता है। 
प्रान्तीय अन्‍्त्री प्रान्तीय विवान राभा को उत्तरदायी होगे और उनकी पदवी, 
स्टेटस ( महर॒व ) और वेतन एविजिवयूटिव कौंसिलों के सदस्थो के समान होगा । 
भारत-मन्त्री की कौसिल भग कर दी जायगी, तथा दो उपभारत-मन्त्री नियुक्त 
होगे जिनमे से एक भारतीय होगा । इस्मैंड के इडिया आफिस का सब खर्चा 
ब्रिटिश राजकोप से किया जायगा । सरक्षित विपयो के प्रशासन और वित्तीय 
अधिकारी का कट्रोल भारत-मत्री और ब्रिटिश पालियामेन्ट के भधीन होगा । 
काग्र स-लीग योजना के अनुसार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा । सब 
वित्तीय गामलो में भारत सरकार को पूर्ण स्त्रतन्रता प्राप्त होगी ।' 

मालवीयजी का यह प्रस्ताव, जो भारी बहुमत से स्वीकार हुआ, मूलरूप से 
उनके लेख में दिये गये सुझाओ पर आधारित था, मूल भेद इतना ही था कि 
जवकि मालवीयजी का सुझाव था कि बीस वर्ष में पूरा उत्तरदायी शासन स्थापित 
हो जाय, प्रस्ताव में यह अवधि घटाकर पन्द्रह वर्ष वर दी गयी थी और जब 
कि मालवीयजी ने अपने छेख गे गाग की थी कि सब प्रान्तीय विपय उत्तरदायी 
मन्त्रियो को फौरन हस्तान्तरित कर दिये जायें, प्रस्ताव मे छ वर्ष तक कानून, 
पुलिस और न्याय विभागो का सरक्षित विषय बनाये रखने का सुझाव था । 
मालवीयजी ने अपने लेख में सुझाव दिया था कि मन्त्रिगण प्रान्तीय विधान सभा 
के निर्त्राचित सदस्यो को ही उत्तरदायी हो, उसके वहुसख्यक सदस्यों का विश्वास 
प्राप्त करना ही उसके लिए आवश्यक हो, प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई चर्चा 
नही थी अर्थात्‌ इस प्रइन पर निर्वाचित और मनोनीत सदस्यो का भेद नहीं किया 
गया था। दूसरी तरफ जग्कि मालवीयजी के लेख में उपभारत मन्नी, इंडिया 
कौसिल तथा इंडिया आफिस की कोई चर्चा नही थी, प्रस्ताव में इनके सम्बन्ध 
में ठोस सुझाव दिये गये थे । 

इस वम्बई अधिवेशन में सविधान से सम्बन्धित तीन अन्य प्रस्ताव भी पास 
किये गये। पहले प्रस्ताव में काग्रेस-नीग योजना के सिद्धान्तो पर अपनी 
आध्था दोहराते हुए घोषित किया गया कि साम्राज्य के अन्दर स्वायत्त शासन से 
कम कोई चीज भारतीय जनता को सन्तुष्ट नही कर सकती है, और ब्रिटिश 
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कामनवेलथ में स्वतत्र और स्वगासित राष्ट्र का उचित स्थान ही ग्रेठ ब्रिटेन और 
भारत के सम्बन्ध को दृढ़ कर सकता है । दूसरे प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने घोषित 
किया कि भारतीय जनता उत्तरदायी शासन के योग्य है, और वह रिपोर्ट में दी 
गयी इसके विपरीत धारणाओ का खण्डन करती है । 


तीसरे प्रस्ताव द्वारा काग्रेस ने स्वीकार किया कि देश की शान्ति और रक्षा 
के मामलों पर भारत सरकार का पूरा ( अविभाजित ) प्रशासकीय अधिकार 
बना रहे, पर माग की कि ब्रिटिश पालियामैट के कानून ढ्वारा भारतीय जनता के 
मौलिक अधिकार सुरक्षित किये जायें, यह घोषित किया जाय कि सब 
नागरिकों को कानून में समान अधिकार होगे, और किसी फौजदारी या प्रशासनीय 
कानून में सम्नाद की प्रजा में कोई भेद नहीं किया जायगा । सम्राट की कोई 
भारतीय प्रजा व्यायसगत खुले मुकदमे के जरिये साधारण च्यायालय की दण्डाज्ञा 
( सजा ) के अतिरिक्त अपनी स्वतत्रता, जीवन, सम्पत्ति, स्वतत्र भापण और 
लेखन के अधिकार से वचित नही की जायगी। सन्नाद्‌ की किसी भारतीय 
प्रजा को किसी ऐसे मामले में शारीरिक सजा नही दी जायगी, जिसमें ब्रिटिश 
प्रजा को ऐसी सजा देने का विवान नहीं है। प्रेस स्वतत्र होगा, और किसी 
समाचार पत्र या प्रेस के रजिस्ट्रेशन से कोई लाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी 
जायगी। ग्रेट ब्रिटेन की तरह भारत में भी हथियार रखने का सारी भारतीय 
प्रजा को अधिकार होगा | साधारण न्यायालय की दण्डाज्ञा द्वारा ही यह अधिकार 
छीना जा सकता है। इस अधिवेशन में यह भी माँग की गयी कि इडियत 
सिविल सविस में ५० प्रतिशत भारतीय भरती किये जायें, तथा कम से कम 
पचीस प्रतिशत सैनिक कमीशन भी भारतीयों को देने का प्रवन्‍्ध किया जाय । 


बस्वई के विशेष अधिवेशन में उम्र राष्ट्रवादियो का बहुमत था । लोकमान्य 
तिलक उनके प्रमुख नेता थे । यदि वे चाहते तो नरमदलीय प्रतिनिधियों के 
विचारो की बिल्कुल उपेक्षा करते हुए अपने मन का प्रस्ताव स्वीकार करा संकेत 
थे, अपने ढंग से सुझावों की कंडी आलोचना कर सकते थे, पर वे भी 
इस अवसर पर यथासभव एकता बनाये रखना आवश्यक समझते थे और सभी 
विचार-धाराओ के प्रतिनिधियों की सहमति से प्रस्ताव पास किया जाना उचित 
समझते थे । इसी लिए अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जब उनके नाम की चर्चा 
होने लगी, तव उन्होने सैयद हसन इमाम को अध्यक्षता के लिए तैयार किया । 


इस अधिवेशन में समझौते की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में मालवीयजी 
का भी महत्वपूर्ण योगदाव था | उन्होने बम्बई में उपस्थित नरमदलीय तेंताओं 
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से विशेष अधिवेशन में शामिल होने के लिए बहुत विनय की और जब वे नही 
आये तब भी मेल-मिलाप की कोशिश करते रहे । मालवीयजी के प्रयत्नो से ही 
सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव इस रूप में स्वीकार हुआ कि अधिवेशन में उपस्थित 
नरमदलीय प्रतिनिधियो को उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुईं। 
श्रीमती बेंसेन्ट के विचार में यह अधिवेशन तो मालवीयजी का ही था। इसकी 
सफलता का मुख्य श्रेय उन्ही को था । 


मालवीयजी वास्तव में काग्रेस की फूट से दुखी थे। उनको धारणा थी 
कि ब्रिटिश नौकरशाही को हो इससे लाभ होगा, और प्रतिक्रियावादी तत्त्वो को ही 
इससे वल मिलेगा । प्रस्तुत सुधार योजना में भारत के हित की दृष्टि से 
परिवर्तन तभी हो सकता है, जब सब भारतीय राजनीतिज्ञ मिलकर इसके लिए 
प्रयत्न करें । इसलिए वम्बई अधिवेशन के वाद भी मालवीयजी मेल मिलाप के 
लिए प्रयत्न करते रहे । उन्होने नरमदलीय नेताओ से आग्रह किया कि वे 
अलग अपनी सस्था बनाने के बजाय काग्रेस में आकर अपने विचारो से उसके 
निर्णयो को प्रभावित करें । 


मालवीयजी का श्रभमिभाषण 


सन्‌ १९१८ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह मे मालवीयजी ने काग्रेस के वाषिक 
अधिवेशन की दिल्‍ली में अध्यक्षता की। उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
अमरीका के राष्ट्रपति विसन के १४ सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा 
कि विलसन साहब की दृष्टि में अन्तरराष्ट्रीय न्याय का कोई भी ढाचा तव तक 
स्थिर नही हो सकता, जब तक वह सब जातियो और राष्ट्रो के प्रति न्याय तथा 
एक दूसरे के साथ स्व॒तत्रता और सरक्षता के समान अधिकार पर आधित न हो । 
सालवीयजी ने आशा व्यक्त की कि सन्धि कान्‍्फ्रैन्‍्स मे इन सिद्धान्तों को कार्या- 
न्वित करने की कोशिश की जायगी । उन्होने इस वात पर द्.ख प्रकट क्या 
कि सन्वि कास्फ्रेन्स में भारत के प्रतिनिधि को नियुक्त करते समय जनता के 
प्रतिनिधियों से इसके सम्बन्ध में कोई राय नही ली गयी ।* 


उन्होने माग की कि आत्मनिर्णय का सिद्धान्त भारत में भी लाग किया जाय 
और नये विधान की भूमिका में इसे व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि 
पूर्ण उत्तरदायित्त की ओर अगले कदमों के निर्णय मे भारतीय जनता के प्रति- 
निधियो की प्रभावकारी आवाज ( अधिकार ) होगी । उन्होने कहा कि उधार 


१. रिपोर्ट इडियन नेगनल काग्रेस, १९१८ का अधिवेशन, पु? 
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के दूसरे राष्ट्री की तरह हमे भी स्वशासन प्राप्त करने का अधिकार है। केम्पल 
वेनरमैन ने ठीक ही कहा है कि “अच्छी सरकार स्वभासन का विकल्प नही है ।”'* 
उन्होने कहा : “स्वशासन ही हमारी शिकायतों का इलाज है”* “हम राष्ट्रीय 
आत्मविकास का सुअवसर चाहते है ।* रोलेट कमेंटी ने जिस परिस्थिति पर 
खेद प्रकट किया है, उसका इलाज “'दमनकारी कानून बनाना नहीं है, वल्कि 
विस्तृत और उदार सुधारो को देना है” जो असतोप के मूल कारण को दूर 
करेगा और भारतीय जनता में सतोप पैदा करेगा । 


मालवीयजी ने काग्रेश, मुस्लिम लीग, तथा नरमदल की काफ्रेसों के निर्णयो की 
चर्चा करते हुए कहा कि ये तीनो चाहते है कि (२) स्वायत्तशासन का सिद्धात 
केंद्र तथा प्रात, दोनो में व्यवहरित किया जाय, और सुधार की पहली किस्त में 
ही केफद्रीय शासन को भी दो भागो में वॉट दिया जाय, एक सरक्षित, दूसरा 
हस्तातरित, (२) भारत को राजकोप की स्वतत्रता मिल जाना चाहिए, (३) 
राज्यसभा में आधे निर्वाचित सदस्य हो, (४) सरक्षित विपयो की अधिकारिणी 
कार्यपरिपद में आधे सदस्य भारतीय हो, (५) विधानसभाओ को अपने 
सभापति, उपसभापति चुनने का अधिकार हो, (६) विधानसभाओ में निर्वाचित 
सदस्यों का बहुमत अस्सी प्रतिशत हो, (७) सरक्षित विपयो की संख्या जितनी 
कम हो सके उतनी कम हो, हस्तान्तरित विषय अधिक हो, (८) कार्य परिषद 
के सदस्यों तथा मतन्रियों का पद बराबर हो, (९) न्याय और जासन के विभाग 
अलग कर दिये जाये, (१०) भारतीय सिविल सविरा में पचास प्रतिगत तथा 
सम्राट के फौजी कमीशन में पचीस प्रतिशत उच्च पद प्रारम्भ से भारतीयों को 
मिलने चाहिए और सैनिक शिक्षा का देश में ही समुचित प्रवध हो, 
(११) साधारण वैध अधिकारों की--जैसे प्रेस की स्वतत्रता, सार्वजनिक सभाओ 
की स्वतत्नता, खुली अदालत में मुकदमे की सुनवाई का अधिकार - उचित रक्षा 
की जाय, (१२) भारतमत्री की कौंसिल खत्म कर दी जाय ।ं 


दिल्‍ली अधिवेशन के प्रस्ताव 
काग्रोेस के दिल्‍ली अधिवेशन ने दो सशोधनों के साय बम्वर्द अधिवेशन में 
स्वीकृत राजनीतिक सुधार सम्बधी चारो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। 
मुख्य सशोवन प्रातीय व्यवस्था के सबंध में था। जवकि बम्बई अधिवेशन 
१ वही, पु० ३२४।. २. वही, पृ० ३८। . ३ वही, पृ० ३८। 
४ वही, पृ० ३९ । ५ बही पृ० २८-२९ । 
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में कानून, पुलिस और न्याय विभागो को छ वर्प के लिए सरक्षित विपय रखना 
तय हुआ था, दिल्‍लों अधिवेशन में निश्चय हुआ कि जहाँ तक प्रात्तो का सम्बंध 
है पूर्ण उत्तरदायी शासन फौरन प्रदान किया जाय, और ब्रिटिश भारत का कोई 
भाग प्रस्तावित सवैधानिक सुधारों के लाभ से वर्जित न किया जाय । इस 
सज्योधन के साथ साथ यह भी पास किया गया कि गैरसरकारी यूरोपियनो को 
इस आधार पर कि वे खनन और चाय उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते है, पृथक्‌ 
निर्वाचित क्षेत्र बनाने की इजाजत न दी जाय, और यदि इस प्रकार की अनुमति 
दी जाय तो उनका प्रतिनिधित्व सम्बद्ध प्रात की जनसख्या में उनका जो अश् 
है उसके हिसाव से ही हो, भर्थात्‌ अनुपात से अधिक न हो । इस अधिवेशन में यह 
भी निश्चय किया गया कि स्त्रियो को भी पुरुषो के समान वोट का अधिकार 


दिया जाय, और उनके इस अधिकार पर लिग के आधार पर कोई प्रतिवध न 
लगाया जास । 


काग्रेस ने दमनकारी कानूनो को वापस लेने, तथा राजनीतिक कैदियों 
और नजरबदो को छोडने की माग की, और आशा व्यक्त की कि आलमनिर्णय 
का सिद्धान्त भारत में भी लागू किया जायगा। उसे भी एक प्रगतिशील 
राष्ट्र स्वीकार किया जायगा, और भारत को लीग आफ नेशनन्‍्स ( राष्ट्सघ ) 
में वही स्थान दिया जायगा जो स्वश्ासित डोमिनियनो को प्राप्त होगा। 


कांग्रेस ते लोकमान्य तिलक, सैयद हसन इमाम तथा गाधीजी को शान्ति काफ्रेस 
के लिए अपना प्रतिनिधि चुना । 


काग्रेस से किसानो का प्रवेश 


काग्रेस का दिल्‍ली अधिवेशन काफी सफल अधिवेशन था। उसमे ४८६९ 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें ६८८ किसान प्रतिनिधि थे। ४नमें से 
अधिकाश युक्त प्रान्त के थे, जो वुलन्दशहर, अलीगढ, आगरा, बरेली, कानपुर, 
फरुखाबाद, फतहपुर, इलाहाबाद, बलिया, आजमगढ़, अलमोडा, बिजनौर, 
वादा, देहरादून, एटा, इटावा, फैजाबाद, गाजीपुर, गोडा, गोरखपुर, हमीरपुर, 
जालोन, झासी, जौनपुर, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ, 
रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, आदि जिलो से अर्थात्‌ यक्त प्रान्त 
के दो तिहाई से अधिक निलो से आये थे । इसके अतिरिक्त बहुत से किसान 
प्रतिनिधि मध्यप्रदेश के खडवा, बिलासपुर, होशगाबाद से, बिहार के चम्पारन, 
शाहावाद, पटना जिलो से, पंजाब के रोहतक, करनाल, हिसार आदि स्थानों 
से, मद्गास के नैलोर और चिनगलपुर से आये थे। इनके अतिरिक्त राजपूताना 


२४८ भहासना सदन मोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


के भरतपुर विजोलिया के कुछ किसान भी उपस्थित थे। सालवीयजी ने किसानो 
का बहुत हष॑ से स्वागत किया, उनसे प्रतिनिधि शुल्क लिये बिना उन्हें प्रतिनिधि 
की हँसियत से भाग लेने की स्वीकृति दी। नि सन्देह इतनी वडी सख्या 
में पचास जिलो के किसानो की उपस्थिति भारत के राजनीतिक जीवन की 
महत्त्वपूर्ण घटना थी, भारत की राजनीतिक चेतना और जनजागृति का भच्छा 
प्रदर्शन था, इस बात की द्योतक थी कि किसानो मे भी जागृति पैदा होने लगी है 
और भविष्य में भारत के राजनीतिक आन्दोलन में उनका भी योगदान 
होनेवाला हैं । 

अन्त में भालवीयजी ने अधिवेशन के प्रवन्धकों को धन्यवाद देते हुए किसान 
और मुसलमान प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर विशेष रूप से हर्ष प्रकट किया । 
उन्होने कहा. “ईश्वर को सृष्टि में मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नही हैं ।*** लोग 
पुरुष और स्त्री में भेद करते है, पर जहाँ तक ईश्वर की ज्योति का प्रश्न है, दोनो 
में बिलकुल भेद नही है ।" उन्होने कहा कि स्त्रियों को वेशहित के लिए काम 
करना चाहिए, उन्हे भय छोड देना चाहिए। “उन्हें विश्वास करना चाहिए कि 
ईश्वर का तत्व उनमे हैं और उन्हे अपनी रक्षा के लिए दुसरो की आवश्यकता 
नही है। जब तक प्रगति के क्षेत्र में वे आगे नहीं आती, तब तक देश के 
लिए उन्नति करना सम्भव नही है । * 


१. चही, पृ० १५०॥ 
२ चही, पृ० १५१। 


१२, रौलेट अधिनियम ओर पंजाब काँड 


रौलेट कमेटी 


प्रथम विद्वयुद्ध के जमाने में भारत रक्षा विधेयक को पारित कराते समय 
सरकार ने वायदा किया था कि युद्ध के बाद उसे रद कर दिया जायगा । जिन 
राजनोतिज्ञो ने उस समय उप्तका समर्थन किया था उन्होने सोचा था कि जर्मनी 
की पराजय के बाद भारतोयो को भी स्वरतत्र जीवन बिताने का अवसर भ्राप्त 
होगा। पर ब्विटिश मरकार भारत पर अपना आधिपत्य बनाये रखने के लिए 
किसी न किसी रूप में अपनी दमन शक्ति भी बनाये रखना चाहती थी । 

इसलिए १० दिसम्बर सन्‌ १९१७ को भारत सरकार ने न्यायाधीश सिडने 
रौलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। सिडने रौलेट के अतिरिक्त 
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सर वेसिल स्काट, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश 
कुमार स्वामी शास्त्री, कलकत्ता हाईकोर्ट के बकील पर पी० सी० मिन्र और 
इंडियन सिविल सविस के सदस्य बरने लावेट इसके सदस्य थे। इस कमेटी 
ने वद बैठकों में स्थिति की जाँच करके सस्तुति की कि भारत रक्षा अधिनियम 
के स्थान पर उससे मिलता जुलता एक स्थायी अधिनियम पास किया जाय, 


तथा राजविद्रोह की सम्भावनाओं को कम करने के लिए साधारण दण्डविधान 
को सशोधित कर उसे अधिक कडा बनाया जाय । 


कमेटी की रिपोर्ट जुलाई सन्‌ १९१८ में प्रकाशित की गयी। कांग्रेस ने 
तथा बहुत सी दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं ने रिपोर्ट की कडी आलोचना की | 
पर सरकार ने इसकी उपेक्षा करते हुए कमेटी की सस्तुतियो के भाधार पर 


दो विधेयको को, जो रौलेट बिल के नाम से विख्यात हुए, केन्द्रीय कौंसिल से 
पास कराने का निश्चय किया । 


इन दो विधेयको में से पहला विधेयक मूल रूप से भारत रक्षा अधिनियम 
पर आधारित था, और उस अस्थायी अधिनियम की मूल व्यवस्था को बनाये 
रखने की भावना से प्रेरित था। राजद्रोह के क्रान्तिकारी और अराजक कामो 
को दृढता और आसानी से दवा देना ही इस सकठ-कालीन विशेषाधिकार 


विधेयक का उह्देद्य था। यह विधेयक इस प्रकार के प्रयत्नो और पडयत्रो से 
राज्य की ज्यवस्था को सुरक्षित रखने के निमित्त संदिग्ध व्यक्तियों को बिना 


९५०. महामना सदन मोहन सालवीय - जीवन और नेतृत्व 


मुकदमे के अपनी हिरासत में रखने का, तथा उन्हें अपने आचरण के स्वंध में 
जमानत देने के लिए, किसी विशेष स्थान में विशेष शर्तों के साथ रहने के लिए, 
एवं किसी काम को न करने के लिए आदेश देने का प्रान्तीय सरकार को 
अधिकार देता था। इस विधेयक मे इस प्रकार के भादेशों के औचित्य की 
जाँच के लिए एक जज और एक गैर-सरकारी सदस्य की जाँच कमेटी की भी 
व्यवस्था थी । इस विवेयक में सदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई 
के लिए तीन जजो के ऐसे विशेष न्यायालय की व्यवस्था भी थी, जिसके फैसले 
की कोई अपील नहीं थी, भीर जो विशेष क्रियाप्रणाली द्वारा उनको सुनवाई 
कर सकता था। यह निवेयक भारत रक्षा अधिनियमों में गिरफ्तार व्यक्तियों 
को नजर॒बच्द बनाये रखने का अधिकार भी' प्रान्तीय सरकार को प्रदान करता 
था। देश के स्थायी दण्डविधान अर्थात्‌ फौजदारी कानून को संशोवित कर उसे 
अधिक कटा बनाना ही दूसरे विधेयक का उद्देश्य का । 

१८ जनवरी सन्‌ १९१९ को पहला विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित 
किया गया । उभके दो सप्ताह बाद ही गृह सदस्य ने कौसिल मे प्रस्ताव किया 
कि इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय । श्री विटद्ठुल भाई पटेल ने सशोधन 
उपस्थित किया कि इस पर विचार स्थगित किया जाय। सर्व श्री सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी और जी० एस० खापडें तथा महाराजा साहब महमूदाबाद, मौलाना 
मजहरुल हक, जिना साहब और मालवीयजी ने सशोधन का समर्थन करते हुए 
विधेयक का डटकर विरोध किया। उन्होने उसे असामयिक, अनावश्यक, 
दमनकारी बताया, और सरकार को सलाह दी कि वह उसे वापस ले ले। 
गाधीजी ने तो घोषित किया कि यदि विधेयक पास कराया जायगा, तो वे 
उसके विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन करेंगे । 


मालवीयजी का विरोध 

मालवीयजी ने कौसिल में इसका विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक 
एक ऐसे यन्त्र का निर्माण करना चाहता है जिससे प्रजा की स्वतत्रता का 
अपहरण हो सकता है। ऐसे दमनकारी विधेयक पर काफी गभीरता और बहुत 
सावधानी से विचार करना बहुत जरूरी है । कौसिल की साधारण कार्यप्रणाली 
की उपेक्षा करते हुए उसके सम्बन्ध में अपवादात्मक प्रणाली का अनुसरण, 
उन्होने कहा, सर्वथा अनुचित है, क्योकि यदि साधारण प्रणाली का उपयोग 
किया गया होता, तो विधेयक पर विचार करते समय कौसिल को बहुत ने 
विधि-विद्येपज्ञों तथा सम्मानित व्यक्तियों और सस्थाओ की प्रतिक्रियाओं और 
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विचारो का ठोव--ठीक पता हो पाता । उन्होने यह भी कहा कि जिन तथ्यों के 


आधार पर रौलेट कमेटी ने इस विधेयक की सस्तुति को है उन सबको 
प्रकाशित जरिये बिना उसे पास करने को कौंसिल से कहना भी ठीक नही है ।" 


मालवीयजी ने कहा कि भारत रक्षा विधेयक को युद्ध की विशेष स्थिति में 
कौसिल ने पास किया था। युद्ध के वाद शान्ति की स्थिति मे उस प्रकार के 
विधेयक को पारित करना किसी तरह भी कौसिल के लिए उचित नही होगा । 
शान्ति और रा झोते के युग में साधारण न्यायब्यवस्या की उपेक्षा करते हुए 
प्रशासनिक अधिकारियों को विशेप अधिकार प्रदान करता, उन्हें मनम।ने ढग 
पर प्रजा की स्वतत्रता पर आक्रमण करने का अधिकार देना, उचित और 
न्‍्यायसगत नही सगझा जा सकता ।* 


सालवोयजी ने कहा कि वे राउद्रोह की निन्‍दा करते है, क्योकि उनके 
विचार में वह स्वत बुरा है, और हमारे देशवारियों को हानि पहुँचाता है । 
उन्‍-ने कहा कि मैं उन नतयुवकों के लिए हृदय से दुखी हूँ जो राजदब्रोह के 
लिए पथश्रष्ट किये गये है, और उन्हे पथ भ्रष्टता के परिणामों से बचाने के लिए' 
संभव और साध्य न्यायसगत उपायो का समर्थन करने को तेयार हूँ। पर उन्होने 
कहा कि हमें “भारत की उज्ज्वल कीति और प्रतिष्ठा तथा न्याय की प्रक्रिया 
और वातावरण को भी बनाये रखना है ।”?* 


मालवीयजी ने कहा कि रौलेट कमेटी ने जिन तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में 
प्रकाशित किया हैँ, उनको पढने से तो पता चलता है कि सन्‌ १८९७ से पहले इम 
देश में राजद्रोह से रावधित अपराधों का अमाव था, और १८९७ में भी जो 
दो हिंसात्मकः काड बम्बई प्रान्त में हुए, उनका भी राजद्रोह से कोई 
सम्बन्ध नही था। उन्होने कहा कि कमेटी ने यह भी स्वीवार किया हैं कि इस 
समय वम्बई पान्त में राजद्रोहात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन व्यवहार में निमूंल 
हो गया है, तथा युक्त प्रान्त, मद्रास, मध्य प्रदेश एवं बिहार भौर उडीसा में भी 
क्रान्तिकारी भावनाओं का बहुत कम प्रभाव हुआ है । इस प्रान्तो की जनता 
शान्ति-प्रिय है, वह विद्रोहत्मक काम्मो को चापसन्द करती है, यदि कोई क्रान्ति- 
कारी बाहर से आकर कोई उपद्भव करता हैँ, तो उसे जनसाधारण का प्॒मर्थन 
प्राप्त नही होता . इन सबगे यह स्पष्ट है कि कमेटी की राय में पजाव और 
बगाल ही क्रान्तिकारी ओर राजद्रोहात्मक कामो के मुख्य केन्द्र है ।४ 

१ प्रोसीडिस्स--इडियन लेजिस्लेटिव कौसिल, सन्‌ १९१८, जि० ५७। 


२. वही, जि० ५७।॥ ३ वही, जि० ५७। 
४. वही, जि० ५७१ 
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मालवीयणजी ने सरकार से पूछा कि पजाब और बगाल के कतिपय व्यक्तियों 
के विद्रोहात्मक कामो के कारण सारे देश को अपराधी ठहराना, और देशभर के 
लिए दमनकारी कानून चनाना किस तरह न्यायसंगत समझा जा सकता हैँ ।"! 


पजाब की रिथति का विरलेपण करते हुए मालवीयजी ने कहा कि उनकी राय 
में जिन सिकखो ने गदर आन्दोलन में भाग लिया “उनके पास अकोप के पर्याप्त 
कारण थे” और उनके साथ अधिकारियों ने जिस श्रकार का व्यवहार किया 
उसने 'दुर्माग्यवश यम कोपार्नि में आहुति” का काम किया। मालबीयजी में कहा 
कि कमेटी ने यह कहते हुए कि ' यदि बलबाई सव प्रकार का उपद्रव मचाते, तो 
व्यवस्था का सारा ढठाचा भर व्यवस्था राम्वन्धी सभी नियम नष्ट हो जाते, 
यह भी स्वीवार किया हैँ कि अधिक उत्साही, साहसी, शत्ति सम्पन्न 
सिवखों के वीच-वचाव करने से गदर सम्बन्धी विचार श्र उसके प्रयोग की अवधि 
अधिक काल तक नही रही।” मालवीयजी ने पूछा कि “कुछ सिकखों में कुछ काल 
के लिए बुरी भावना रहना सारे प्रान्त पर दमनकारी कानून लादने का पर्याप्त 
कारण कैसे हो सकता है ?* 

वगाल की स्थिति का विश्लेपण करते हुए मालवीयजी ने कहा - 
“सन्‌ १९०५ तक बंगाल में कही भी राजद्रोहात्मक और कान्तिकारी भावनाओं 
का चिह्न नही था”, और उसके वाद लार्ड कर्जन का विश्वविद्यालय अधिनियम 
और बगाल के बटवारे ने बंगाल के सवयुवकों में इस भावनाओं को विकसित 
किया । यदि सरकार अपनी जिद पर डटी न रहती, और अनुभवी नरमदलीय 
राजनो तिज्ञो के शान्तिमय स्वैवाधिक प्रयत्नो पर ध्यान देकर वगाल के विभाजन 
को रद कर देती, तो राजद्रोह की भावनाएँन पत्प पाती। सन्‌ १९११ में 
बंगला भाषा-भाषी क्षेत्रों को फिर एक प्रान्त मे मिला देने के बाद राजद्रोही कामो 
का एक बडा कारण खत्म हो जाता है।* 


मालवीयजी ने स्वीकार किया कि विश्वयुद्ध के जमाने में जर्मनी के ब्रिटेल- 
विरोधी पड्यन्त्रो ने इस देश में राजद्रोह के क्रियाकलापो को प्रोत्साहित किया, 
पर अब जबकि जर्भनी की शक्ति और उसके साथ ही उसके पड्यन्त्रों को 
सम्भावनाएँ नष्ट हो गयी है, राजद्रोह के उन क्रियाकलापो को, जिनका उद्यम 
विद्वयुद्ध से है, नियंत्रित करने के लिए किसी नये कानून की जरूरत नही है । 





१, वही, जि० ५७। २. वही, जि० ५७ । 
३. वही, जि० ५७ । 


सैलेट अधिनियम और पंजाब कांड २५३ 


भारत रक्षा अधिनियम, जो विद्वयुद्ध से सम्बन्धित सन्धि हो जाने के बाद भी 
छ महीने तक चालू रहेगा, उन्हे कन्ट्रोल करने के लिए पर्याप्त है।* 

मालवीयजी ने कहा कि उनकी युक्तियुक्त धारणा है कि नये राजनीतिक 
सुधारो के आरम्भ होने पर वस्तुस्थिति में भी सुधार होगा, जिसके फलस्वरूप 
उन क्रान्तिकारी अपराबों में कमी की आशा की जा सकती है, जिनकी उत्पत्ति 
“देश के राजनोतिक, सामाजिक और आधिक असन्‍्तोप के कारण हुई है |” * 

मालवोयजी ने कहा कि रौलेट कमेटी का यह सन्देह कि “सिपाहियो में 
मन्तोप की भावना जगाना सग्भव होगा”, उन व्यक्तियों की राजभक्ति पर अत्यन्त 
निर्दयतापूर्ण आधात है, जिन्होने अपनी जान पर खेलकर साम्राज्य की रक्षा की 
है, और जिन्हें युद्धकात में “पथश्रण्ट करने के सभी प्रयत्न विफल हो चुके है ।” 
उन्होने कहा : “यदि सरकार उचित मार्ग का अवलम्बन करेगी, यदि सरकार 
व्यवहा रत , यथार्थत और उदारतापूर्वक उन्तके त्याग और बलिदान को स्वीकार 
करेंगी यदि मरकार उन्हें साधारण पश्ु की अपेक्षा अधिक उत्तम जीवन 
व्यतीत करने का अतसर देने के लिए प्रयत्नगील होगी, तो कोई भी दाक्ति 
उन्हें उनकी दृढ राज्यनिष्ठा और राजभक्ति से विचलित करने में समर्थ नही 
होगी । * 

मालवीयजो ने स्व्रीकार किया कि “कोई भी गम्भीर और उत्तरदायी व्यक्ति 
निश्चयपूर्वक नही कह सकता कि युद्ध के वाद भारत में क्रान्तिकारी और राज- 
द्रोहात्मक अपराध नही हो सकते । अमरीका आदि देश इस प्रकार के अपराधों 
से मुक्त नही हुए है। यूरोपीय देशों में भी ऐसे अपराध होते रहते हैं । किसी 
भी देश में देश के अधिकाश निवासियों के राजभक्त होने पर भी एक उन्मत्त, 
एक पथश्रष्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो चित्तविक्षिप्तता के रोग से ग्रसित हैं. राज- 
द्रोहात्मक अपराध कर सकता हैँ। किन्तु इस आधार पर सारे देश के लिए 


प्रस्तावित विधान के समान भयकर विधेयक कौसिल से स्वीकार नही कराया 
जा सकता ।४ 


रौलेट कमेटी ने, उन्होने बताया, स्वीकार किया है कि युद्ध के बाद स्थिति 
सुधर भी सकती है, बिगड भी सकतो है। वह इतनी अच्छी हो सकती है कि जब 
किसी विशेष दण्ड-व्यवस्था की कोई आवश्यकता न हो, पर ऐसी बिगड भी 
सकती है, जिसे साधारण व्यवस्था न सुधार सके, और प्रस्तावित प्रयोग अनिवार्य 


१ वही, जिं० ५७। २. वही, जि० ५७ । 
३ वही, जि० ५७। ४. वही, जि० ५७ । 
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हो जाय । ऐसी स्थिति में मालवीयजी की राय मे हमें इस आधार पर ही काम 
करना चाहिए कि देश को “सुखद विकल्प” प्राप्त होगा । यदि दक्षा बिगडी, 
तो उसे सुधारने के लिए उचित व्यवस्था की जायगी। उन्होने कहा कि हमको 
इस घारणा के आधार पर कि सुखद सम्भावना की सिद्धि होगी ही नहीं 
और दुखद घडिया ही आवेगी, प्रस्तावित व्यवस्था की रचना के निए मत 
देना उचित नही है ।” 

मालबीयजी ने प्रस्तावित विधेयक की विभिन्न धाराओं मे निहित नीतियों 
का विश्लेषण करते हुए कहा कि वे बहुत ही आपत्तिजनक है, नागरिकों की 
स्व्तत्रता का अपहरण करनेवाली है, भौर वे अभियुक्तो को अपने को निर्दोष सिद्ध 
करने की भी न्‍्यायसगत सुविधाओ से वचित करती हे ।* 

मालवीयजी ने सरकार से अपनी स्थिति पर फिर से विचार करनें की 
प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें ता आशा थी कि “विगत महायुद्ध में भारतीयों 
ने जो महान्‌ कार्य किया है, उसको स्वोकार करते हुए भारत सरकार किसी भी 
ऐसे प्रस्ताव का साहस और दृढ़ता से विरोध करेगी, जिसके द्वारा ऐसे विधान को 
स्थायी स्वरूप दिया जाता हो जिसकी सृष्टि भारत रक्षा अधिनिग्रम के रूप में 
केवल युद्ध काल के लिए हुई थी ।7* 


अन्त में मालवीयजी ने कहा “परिस्थिति की माग यह है कि समस्त 
जनता को अधिक उदार व्यवस्था प्रदान कर उनके हृदय को अपनी ओर 
आकर्षित किया जाय, रगभेद का उन्मूलन किया जाय, तथा नये राजनीतिक 
सुधारों को शीत्र कार्यान्वित किया जाय [ऐ उन्होंने कहा : “नौकरियों के प्रश्न 
को अधिक उदारभाव से हल कीजिये, भारतीयों को सेना में कमीशन देने में 
उदार भाव का प्रयोग होने दीजिये, व्यवसाय को प्रोत्साहन और प्रवर्धन भ्राप्त 
होने दीजिये, शिक्षा मे नयी प्रणाली का प्रसार होने दोजिये और नवश्ुवक्रों को 
जीवन-यापन के नये साधन प्रदाव कीजिये, तब देश में क्ृतज्ञता वे भाव व्याप्त 
होगे, देश में सतोप और सज््भावना की वृद्धि होगी, और हमको क्रान्तिकारी 
अपराधों का नाम तक न सुन पड़ेगा । जब यह सब होगा तब भी कही ऐसे 
अपराध दिखाई देंगे, तत्र उनका सामना भी अधिक उग्र नीति के अवलम्बन गे 
नही वल्कि सदय भाव से होना चाहिए, न कि प्रस्तावित विधेयक के प्रयोग 
द्वारा ।” इन शब्दों में मालवीयजी ने रौलेट बिल का विरोध किया ।* 


। १ वही, जि० ५७।.. र्‌ वही, जि० ५७ || 
३ वही, जि० ५७ | ४, वही, जि० ५७ । 


५. वही, जि० ५७। 
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सरकार का आग्रह 


सरकार ने श्री विदुल भाई पटेल के संशोधन को स्वीकार करने से इनकार 
कर दिशा । प्रवर समिति नें, जिरामें सरकार के समर्थकों का भारी बहुमत था, 
विधेयक में निहित सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए सरकार की ननुमति से 
संस्तुति की कि विधेयक तीन वर्ष के लिए ही पारित किया जाय। विट्ठुलभाई 
पटेल, जी० एस० खापर्डे और मालवी*जी ने प्रवर समिति के सदस्यो की हैसियत 
से समिति की रिपोर्ट पर मतभेद का तगडा नोट लिखा। प्रवर रमिति के 
सदस्या की हेसियत से समिति की रिपोर्ट पर बोलते हुए श्री श्ोनिव/स श्षास्त्री 
तथा डाक्टर तेजबहादुर सभ्ू आदि ने सरकार से अनुरोध किया कि जनमत की 
प्रतिक्रियाओ को देखते हुए विधेयक वापत् ले लिया जाय । पर सरकार अपनी 
जिद पर डटी रही और उराने सरकारी रादस्यो के बल पर कौंशिल से विधेयक 
पास करा लिया । 


इस्तीफे 


इस पर मालवीयजी, जिना साहब, मौलाना सजहरुल हक आदि चार 
व्यक्तियों ने कौंसिल को सदस्यता से इस्तीफे दे दिये । जिना साहब का त्याग्रपत्र 
नि.सदेह सबसे तगडा था । उन्होने लिखा कि भारी जनमत के विरुद्ध जिस तरह 
यह कानून प!स कराया गया है, उसने केन्द्रीय कौसिल का खोखलापन सिद्ध कर 
दिया हैँ, साधित कर दिया है कि वह “विदेशी सरकार द्वारा चालित एक मशीन 
है । उन्होने लिखा कि ब्विटिश न्याय पर से जनता का विश्वास डगमगा गया है, 
क्योकि इस कानून द्वारा 'न्याय के मौलिक सिद्धान्तो का उन्मूलन तथा जनता के 
सर्वधानिक सिद्धान्तो का अपहरण किया गया है + जिना साहव ने अपने त्यागपत्र 
में यह भी लिबा कि यह कानून उन सिद्धान्तों के विपरीत हैं जिसकी उद्घो- 
पणा युद्ध काल में भार। सरकार और ब्रिटिश सरवार ने समय समय पर की 
थी । उन्होने लिखा कि उनकी राय में जो सरकार शान्तिकाल में इस प्रकार का 
कानून पास कराती है, वह सभ्य सरकार कहलाने के दावे को खी देती है । 


सालवीयजी का पत्र 


मालवीयजी ने अपने त्यागपत्र के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को अलग से 
एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे अनुरोध किया कि जनता की प्रतिक्रियाओं को देखते 
हुए इस नये कानून को कम-से-कम छः महीने चालू नहीं किया जाय। वाइसराय 
ने इसके उत्तर में लिखा---आपने विधेयक को मार डाला है, वह अब चालू नही 
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किया जायगा । सरकार दूसरे रौलेट बिल को कौंसिल के अगले सत्र में पेद् 
करना चाहती थी, पर जनता के क्षोभ, रोप और प्रतिक्रियाओं को देखकर 
उसने ऐपा नही किया । 


गाधीजी फा आन्दोलन 


इस कानून के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए गाधीजी ने जनता का 
आवाहन किया | भारत सरकार ने उसे दवाने का निर्णय किया, और पजाव के 
गवर्नर सर माइफल ओडायर ने आन्दोलन के साथ राथ पजाब के सारे राज- 
नीतिक जीवन को कुचल डालने का निश्रय किया। गाधीजी ने राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने तथा 'जनान्दोलन में 
आगे बढफर भाग सतेने को' आवाहन किया | सर्वश्रो ठी० ई० वाचा, श्रीनिवास 
आरती, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने एक वक्तव्य हारा गांधीजी के जनानदोलन को 
हानिकर बताते हुए उसका विरोध किया । 

गावीजी ने इराकी उपेक्षा करते हुए नये कानूनों के विरोध में देशव्यापी 
प्रदर्शन करने के लिए ३० मार्च की तारीस निश्चित की। यत्पि आगे चलकर प्रदर्शन 
और हडताल की तिथि ३० मार्च के बजाय ६ अप्रैल कर दी गयी थी, पर दिल्‍ली 
में ३० मार्च को ही जनता द्वारा प्रदर्शन हुए, सारे नगर में हडताल मनायी गयी । 
इस अवसर पर यद्यपि सायंकाल को स्वामी श्रद्धानन्द की अध्यक्षता में आयोजित 
सभा में बिल्कुल शान्ति रही, पर उससे पहले ही रेलवे स्टेशन पर कुछ 
उपप्रेव हुआ, तथा आगे चल कर पुलिस तथा फौज ने गोली चलायी, और उसी 
दिन ८ १० आदमी गोली का शिकार हो गये । सरकार के इस व्यवहार से 
क्षुब्धय होकर मानवीयजी ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये। 
६ अप्रैल को सारे देश में जान्तिपूर्वक हडताल मनायी गयी। 

९ अप्रैल को पंजाव में रामनवमी धूमधाम से मनायी गयी, और हिन्दु-मुस्लिम 
एकता के जोर से नारे लगाये गये । उसी दिन सायंकाल को गाघी जी, जो 
वम्बई से दिल्ली जा रहे थे, पजाब में पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये 
गये। गाधीजी की गिरफ्तारी के समाचार ने दिल्‍ली, पंजाब और अहमदाबाद 
में जनता के रोप और उत्तेजग को काफी वढा दिया । दिल्ली में आन्दोलन 
सत्रह अप्रैल तक चलता रहा, अहमदाबाद में उराने उप>त का रूप घारण कर 
लिया, पर गाधीजी ने वहाँ पहुँच कर १४ अप्रैल को शान्ति स्थापित कर दी । 
पर पजाव में, विज्येपतः अमृतसर में स्थिति ने भयकर रूप धारण कर लिया । 

१७ अप्रैल को गाधीजी ने आन्दोलन वापस ले लिया । 


रौलेट अधिनियम और पंजाब कांड २५७ 
पंजाब कांड 

महात्मा गाधी की गिरफ्तारी के अतिरिक्त डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर 
शैफउद्दीन किचलू की गिरफ्तारी, सर गाइकल ओडायर की नादिरदाही, तथा 
जनरल डायर की क्रूरता पंजाब की भर्यंकर स्थिति के भूल कारण थे। जब 
१० अप्रैल को डावटर सत्यपाल और डाक्टर किचलू की गिरफ्तारी भौर 
निष्कासन के समाचार अमृतसर की जनता को मिले, तब एक उत्तेजित भीड 
डिप्टी कमिश्नर से अपने नेताओं की रिहाई को माँग के लिए उनके निवास- 
स्थान की ओर बढी । पर वह रास्ते मे ही रोक ली गयी, गोली चलायी गयी, 
दो आदमी कत्ल हुए । भीड अपने साथियों की लाशो के साथ नारे लगाती वापस 
चली गयी । पर कुछ देर वाद एक दूरारो उत्तेजित भीड डिप्टी कमिश्नर 
के बगले की ओर बढ़ी । इस भीड पर भी गोलियो का प्रहार किया गया, और 
ग्यारह आदमी मार डाये गये । इससे जनता और उद्विग्न हो गयी, भौर भीड 
ने दो यूरोपियनों को मार डाला, तथा एक गिरजा-धर को आग लगा दी। 
डिप्टी कमिश्नर ने शान्ति को व्यवस्था का सारा भार फौज को सौंप दिया, 
और इस तरह १० तारीस की रात को ही अमृतसर में कर सैनिक शासन 
स्थापित हो गया । 

१३ अप्रैल को वैशाखी के दिन जनरल डायर ने जलियाँवाला बाग में 
एकत्रित निर्दोष निह॒त्थी जनता पर, जिनमें बच्चे और स्त्रियाँ भी थी, बिना 
किसी चेतावनी के इस तरह गोली चलाने को आज्ञा दी कि लोगो को भागकर 
निकलना भी कठिन हो गया। गोली दस सिनट तक चलती रही, १६०० चक्र 
चले, लगभग चार सौ आदमी मारे गये, और १२० आदमी जरुमी हुए", 
जिन्हें अस्पताल पहुँचाने का भी सरकार की ओर से कोई प्रवन्ध नहीं किया 
गधा । भारतीय जनता को आतकित और अपमानित करने के लिए उस सडक 
पर, जहाँ दो यूरोपियन मारे गये थे, हिन्दुस्तानियो को पेट के बल रेगते हुए 
चलने का आदेश जारी किया गया। 
सर माइकल ओडायर 


ओडायर ने जनरल डायर के इन कामो की प्रशंसा करते हुए पंजाब के 
कई जिलो में मार्शल-ला चालू करके वहाँ का सब प्रबन्ध फोजी अफसरो के 
सुपुर्द कर दिया । मार्शल-ला अधिकारियो ने जनता को बुरी तरह अपमानित, 
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आतंकित, ताडित और आहत किया, और इस सबके लिए विलक्षण अमानुपिक 
प्रक्रिकाओो का प्रयोग क्रिया । गशर्वजनिक स्थानों पर रडियो के सामने विल्कूल 
नंगा करके गर्दों को कोडो से बुरी तरह पीठा गया । हजारों विद्याथियों को 
कई दिन तक प्रतिदिन १६ गील चलफ़र हाजिरी देने के लिए बाध्य किया गया। 
पाँच-सात वर्ष के वच्चो को परेड पर जाकर झडे को सलामी देने के लिए मजबूर 
किया गया । लगभग पाँच सी विद्यार्थी और अध्यापक गिरफ्तार करके तीन दिन 
तक लाहौर के किले में बन्द रसे गये । लाहौर के एक गये में सारी बारात को 
कोडो रो पीटा गया । बादगाही मस्जिद छ सप्ताह के लिए बन्द कर दी गयी । 
लाहौर में इस्लामिया स्फूज के छ सबसे बड़े बच्चो को छाँट कर पीटा गया । 
मकानों के मालिकों पर मार्शल-वा सम्बन्धी पोस्टरों की रक्षा का उत्तरदायित्व 
लादा गया। जिन भद्र पुरुषों ने युद्ध में सरकार की राहायता की थी, उन्हें 
भी बहुत अअमानित ढग से नगर में घुमाकर बिना किसी कारण हवालात में 
बन्द कर दिया गया। गिरफ्तार सज्जनों को लोहे के विजड़े में बन्द कर दिया 
गया । हवाई जहाज से जनता पर बम फेके गये, हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
उपहास उडाने के लिए हिन्दु-मुसलमान की जोडियो को हथकडी वाँध कर नगर 
में फिराया गया। ब्रहुत से लोगो को हतकंडियो और रस्सियो में वाँवकर 
पन्द्रह घटे तक खुली ट्रको में रखा गया । हिन्दुस्तानियों के घरो से पानी और 
बिजली काटी गयी, और बिजली के पंखे वहाँ से निकाल कर यूरोपियनो को 
उनके प्रयोग के लिए दिये गये। हिन्दुस्तानियों से उनकी गाडियाँ छीन कर 
यूरोपियनों में वाँट दी गयी ! अश्राप्त न्यक्तियो की जायदादें जब्त कर ली गयी, 
या बर्बाद कर दी गयी, और उनके सम्बन्धियो को बन्चकों के रूप में गिरफ्तार 
« कर लिया गया । बहुत से स्थानों पर निर्दोष व्यक्तियों को दाण्डिक (प्यूनिटिब) 
पुलिस तथा क्षत्तिपुूति का भार वहन करना पडा । 
गवर्नर-जनरल ने एक अध्यादेश द्वारा मार्शल-ला ट्रिव्युनल को अपने ढग 
पर साधारण फौजदारी के अभियोगो की, तथा फौजदारी अदालतों को अर्थात्‌ 
जिलाधिकारियों को साधारण कार्यप्रणाली की उपेक्षा करते हुए सरसरी ढग से 
र्शल-ला से सबधित मृऊदमों को न्यायिक जाच करने का अधिकार दे दिया । 
मार्शल-ला अदालतों (ट्रिब्युनत) तथा सरसरी (समरी) बदालतो द्वारा खुले तौर 
पर न्याय का उपहास उडाया गया। उन्होने मनमाने ढंग पर अभियुक्तो को 
अपनी सफाई पेश करने का मौका दिये विना कडी सजाएँ दे दी । इस तरह इन 
अदालतों द्वारा न्याय की भ्रणहत्या की गयी, उन्हें जनता के सताने का साधन 
बना लिया गया । उनके द्वारा जनता को नैतिक वेदना और भौतिक कष्ट दिये 
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गये । १०८ आदमियो को फासी की, तथा सैकडो को जल्दी-जल्दी आजीवन दण्ड 
की अर्थात्‌ २० वर्ष की सजा दे दी गयी। कुल मिलाकर इन विशेष अदालतो द्वारा 
७००० वर्ष से अधिक का दण्ड दिया गया । 


मार्शल ला के जमाने में सरकार ने समाचारों पर भी इतना कडा नियंत्रण 
(सेन्सर) लागू रखा कि देश के नेताओं तक के लिए स्थिति का सही अनुमान 
लगाना कठिन था । कृतिपयथ समाचारपत्नों और नेंताओ के कहने पर भई में 
दीनबन्धु सी० एफ० एंडरूज ने पजाब जाने की कोशिश को, पर सरकार ने 
उन्हें गिरफ्तार करके वापस लौटा दिया। अभियुक्तो की पैरवी के लिए सर्वश्री 
मोतीलाल नेहरू, चितरजनदास, श्रर्डले नार्टन आदि वकीलो ने पंजाब जाना 
चाहा, पर उन सब को भी पंजाब सरकार ने इजाजत नहीं दी। उस समय 
जबकि गाधीजी ने आन्दोलन बन्द कर दिया था, और सरकार के आदेश पर 
बम्बई प्रान्त से बाहर जाना बन्द कर दिया था, किसी दूसरे नेता या कार्यकर्ता 
के लिए सरकार की आज्ञा के विरुद्ध पजाव में जाने का प्रयास करना सभव 
नही था । 
काँग्रेस कमेटी की चेठक * 

ऐसो स्थिति में १९ और २० अप्रेल को बम्त्रई में मालवीयजी की अध्यक्षता 
में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक हुई | उसने सरकार की भर्त्सना करते 
हुए पंजाब, दिल्‍ली आदि स्थानों पर सरकार के अफसरो और कर्मचारियों हारा 
किये गये अत्याचारो की जाच की माग की, तथा ग्राधीजी पर लगाये गये 
प्रतिवन्‍्धो की कडी आलोचना की । सरकार की १४ अप्रैल की विज्ञप्ति का उत्तर 
तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित की गयी, तथा काग्रेस की भोर से 
नये सुधारी के सम्बन्ध में गवाही देने को जाने वाले शिष्ट-मडल को भादेश दिया 
गया कि वह पजाब के अत्याचारों के सबंध में क्विटेन के राजनीतिज्ञों से वात- 
चीत करे । काग्रेस की ओर से मालवीयजी ने काफी वडा समुद्री तार भी ब्विटेन 
के प्रधान-मंत्री को भेजा । 


८ जून सन्‌ १९१९ को प्रयाग में अखिल भारतोय काग्रेस कमेटी की बैठक 
हुई। इस बैठक में सरकार से भाग की गयी कि फौजी कानून फौरन हटा लिया 
जाय, और घटनाओ की जाच के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय | यह भी 
माग की गयी कि यह कमेटी यह भी जाच करें कि पजाब के लेपिटनेंट-गवर्नर 
सर माइकल ओडायर ने युद्ध के जमाने में फौज में सिपाहियो को भरती करने के 
लिए, तथा युद्ध में चन्दा जमा करने के लिए जो काम किये, और पजाब की 
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दुर्घटनाओ के सवंध में जो आदेश जारी किये गये, वे कहा तक ठीक थे ? कांग्रेस 
कमेटी ने पंजाब सरकार के अफसरो और कर्मचारियो के अत्याचारों की जाच के 
लिए तथा पीडितो की सहायता के लिए मालवीयजी, पंडित मोती लाल नेहरू, 
स्वामी श्रद्धातन्द आदि की एक उपसमिति भी गठित की। कमेटी की ओर से 
मालवीयजी ने ब्रिटेन के प्रवानमत्री और उपभारत-मन्त्री को तार भेजे कि 
प्रस्तावित जाच होने तक फोजी कानून के अन्दर दी गयी सजाएँ स्थगित 
रखी जावे | 


पंजाब से फाम 


इस विषम परिस्थिति में मालवीयजी' ने अत्याचारों को जाँच तथा पीडितो 
की सहायता के लिए पजाव जाने का निश्चय किया, और उन्होने इसको सूचना 
वाइसराय तथा पंजाब सरकार को भेज दी। अमृतसर से २०० मील इधर 
अम्बाला स्टेशन पर उन्हें जगाकर कतिपय सरकारी अधिकारियों ते पंजाब 
सरकार की इस आज्ञा से उन्हे सूचित किया कि थे पजाब में प्रवेश न करे । 
उन्होंने सरकारी अधिकारियो को साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मुझे 
गिरफ्तार करके गाडी से निकाला नही जायग्ा, मैं न तो गाडी से उतरूंगा और न 
वापस जाऊँगा । अमृतसर पहुँच कर एक तागेवाले की सहायता से वे स्टेशन के 
पास की धर्मशाला में चले गये । लगभग एक घटे के बाद जब स्नाव और पूजा- 
पाठ से निवुत्त होकर वे शहर जाने के लिए धर्मशाला से बाहर निकलने लगे, तव 
एक व्यक्ति ने अपने को उस स्थान का मालिक और मुख्य ट्रस्टी बताते हुए 
उनका सामान बाहर निकाल कर धर्मशाला के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया । 
सडक पर उन्हे कुछ नवयुवक मिले। उनसे उन्होने किसी दूसरी धर्मशाला में 
ठहरने के राम्बन्ध में बात-चीत की। इन नवयुवकों ने यह समझकर कि कही 
किसी दूसरी धर्मशाला में भी मालवीयजी को इसी प्रकार की परिस्थिति का 
सामना न करना पडे, उन्हे डाक्टर सत्यपाल के घर चलने की सलाह दी । 
डाक्टर सत्यपाल साहब की धर्मपत्नी उन्हें अपने यहा ०हराने को राजी हो गयी, 

भर मालवीयजी वहा रहने लगे । 

कुछ दिन बाद वे अपने साथ श्री वेकटेश नारायण तिवारी को, जो उस समय 
प्रयाग सेवा समिति के मन्‍्त्री थे, और कुछ स्वयंसेवको को ले आये । एक हजार 
रुपये प्रतिदिन की वकालत का मोह छोडकर पडित मोतीलाल नेहरू भी था गये। 
पंजाब के सुपुत्र स्वामी' श्रद्धानन्द ने भी काम शुरू कर दिया । आगे चलकर 
दीनवन्धु सी० एफ० एडरूज आदि भी पजाब आ गये। जाँच और सहायता का 
काम जोर शोर से शुरू हो गया । 
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जून के अन्तिम सप्ताह में मालबीयजी, श्रद्धानन्दगी आदि अमृतसर में 
विभिन्न घटना-स्थलो को देखने गये । उन्होने उत गिरजाघरो को देखा जिनमें 
आग लगा दी गयी थी। वे जलियावाला वाग भी गये, जहाँ वडी निर्दयता से 
निहत्यी जनता पर गोली चलायी गयी थी । वहाँ उन्होने घायलों से घटना की 
दर्दनाक कहानी, तथा मृतकों करे परिवारों का विलाप सुना । वहाँ उन्हें पता चला 
कि किस तरह छोटे-छोटे भवोध बच्चो को अपनी जान गेँवानी पडी । इसके बाद 
मालवीयजी भीर मोतीलालजी लाहौर, गुजरावाला आदि गये, और वहां उन्होने 
दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, और तथ्यो को इकद्ठा किया। 
उधर दीनवन्चु एडरूज ने बहुत से तथ्य जमा किये। श्री वेंकठेश नारायण 
तिवारी ने सेवा समिति के स्वयसेवको द्वारा जलियावाला बाग के गोलीकाड के 
मृतकों की सूची तैयार करना शुरू की, और वे इस निष्कर्प पर पहुँचे कि उनकी 
सख्या पाच सी के लगभग होगी । उन्होने लाहौर, सियालकोट, गुरदासपुर आदि 
जिलो के गावों में भी आहतो, मृतको और कैदियों के परिवारों की सहायता के 
लिए स्वयसेवक भेजे, और लगभग पाच सौ दु खी परिवारों की सहायता की । 
इन नेताओ ओर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और तत्परता ने पजाब की जनता 
में ढाढस और साहस का सचार किया | प्रारम्भ में कुछ घबडाते हुए, आगे चलकर 
खुले तौर पर, अभियुक्तो और अभिशासितो के सम्बन्धियो और मित्रो ने अपनी 
शिकायतें और फरयादे उन्हें बतायी । 
काग्रेत कमेटी फी वंठक 


१९ और २० जुलाई सन्‌ १९१९ को कलकत्तें में मालवीयजी की अध्यक्षता 
में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक हुईं। मालवीयजी ने कमेटी के 
सदस्यों को पजाव की स्थिति बतायी । कमेटी ने निश्चय किया कि काग्रेस का 
अधिवेशन पूर्व निश्चय के अनुसार दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अमृतसर में 
ही किया जाय । उसने माँग की कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के वजाय 
सम्राट द्वारा नियुक्त कमीशन के जरिये पजाब के भत्याचारो की ठीक तौर पर 
जाँच करायी जाय । कमेटी ने सर शंकरन नायर को, जिन्होने फौजी कानून 
के प्रश्न पर गवर्नर-जनरल की कार्यपरिपद से इस्तीफा दिया था, बधाई दी । 
पजाब उपसमिति के लिए दस हजार रुपये भी जमा किये गये । इसके कुछ 
दिन बाद मालवीयजी ने एक लाख रुपये की अपील की । 

काग्रेस के वापिक अधिवेशन का समुचित प्रवध करने का भार पंजाब के 
सम्मानित नेता स्वामी श्रद्धानन्द ने वहत किया। उनकी अध्यक्षता में स्वागत 
समिति गठित हुईं, जिसने काफी सफलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया । 


रत 


प१३१ महासना सदन सोहन मालवीय : जीवन भीर नेतृत्व 
फेम्रीय कोसिल 


पडित भोतीलाल नेहरू की सलाह से मालवीयजी ने अपमे निर्वाचकों का 
पुनः विश्वास प्राप्त कर केन्द्रीय कौसिल का सदस्य बनने का निश्यय किया, ताकि 
वे वहाँ जाकर सर्वधानिक मंच से पजाव सरकार के अत्याचारो का भंडा फोड 
सके । उन्होने कौंसिल के सदस्य की हैसियत से कौसिल के आगामी सत्र के लिए 
पजाब काड से संवधित लगभग पिचहृत्तर प्रश्नो का नोटिस दिया। उन्होने 
इस प्रस्ताव का भी नोटिस दिया कि पंजाब काड की जाँच के लिए एक शाही 
कमीशन नियुक्त किया जाय। पर गवर्नर-जनरल चेम्सफोर्ड प्रश्न पूछने की 
इजाजत देने को राजी नहों हुए। इस पर सत्र प्रदन समाचारपत्रो में 
प्रकाशित करा दिये गये । 


३ सितम्बर सन्‌ १९१९ को गवर्नर-जनरल ने अपने संसदीय भाषण में 
हंटर साहव की अध्यक्षता में एक कमेंटी नियुक्त किये जाने की घोषणा की । 
वम्बई के प्रसिद्ध वकील और उदार दलीय नेता सर चिम्मनलाल सीतलवाद 
तथा ग्वालियर के न्यायाधीश सुलतान अहमद कमेटी के सम्भावित हिन्दुस्तानी 
सदस्य थे। इस पर मालवीयजी ने संशोधन के रूप में इस आशय के प्रस्ताव 
का नोटिस दिया कि सर आसुतोप मुकर्जी, सर अब्दुर रहीम, और डाक्टर तेज 
बहादुर सप्रू में से एक व्यक्ति हंटर कमेटी का तीसरा भारतीय सदस्य नियुक्त 
किया जाय । गवर्नर-जनरल ने मालवीयजी को इस प्रस्ताव को पेश करने की 
इजाजत नही दी, यद्यपि आगे चलकर भारत सरकार ने लखनऊ के प्रसिद्ध 
बकील श्री चेजनारायण मुल्ला को भी हटर कमेटी का सदस्य नियुक्त कर दिया | 


कमीशन की भाँग 


इस स्थिति मे मालवीयजो ने कौसिल में अपना यह प्रस्ताव पेश किया कि 
पंजाब काड की जाँच के लिए सम्राद्‌ द्वारा एक शाही कमीशन नियुक्त किया 
जाय, ताकि वह निष्पक्ष भाव से भारत सरकार की नीति-रीति की भी जाँच 
'कर सके, और अपनी रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश मन्त्रिमडल के पास भेज सके । वे 
चाहते थे कि इस कमीशन को यह भी अधिकार हो कि वह फौजी अदालतों 
के फैसलो की जाँच करके जहाँ उचित समझे, वहाँ फौजी अदालतो द्वारा दिये 
गये दंडो को कम या रह करने की प्रिवी कौसिल को सस्तुति कर सके । ' 


नह 





१. प्रोसीडिंग इडियन लेजिस्लेटिव कोसिल, सितम्बर सन्‌ १९१९, 
जि० ५८, पूृ० ७२-७९ । 


रौलेट भ्रधिनियम और पंजाब कांड २६३ 


इस प्रस्ताव पर अन्तिम बार बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि देश भर 
में लोगो की यही इच्छा है कि पजाब काड की जाँच के लिए सम्नाट्‌ हारा 
कमीशन नियुक्त किया जाय। अम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश सर 
नारायण चन्दावरकर जैसे सम्मानित व्यक्तियों ने, तथा करीब करीब सभी 
भारतीय समाचार पत्रो ने इसके पक्ष मे अपने विचार व्यक्त किये है। उन्होने 
कहा कि पंजाब के उपद्रवों मे जिन सात अग्रेजो की जानें गयी है, उनके लिए 
उन्हें अत्यन्त शोक है, पर इसके कारण हिन्दुस्तानियो के साथ किया ग्रया 
अन्याय भुलाया नही जा सकता। निष्पक्ष जाँच नितान्त आवश्यक है। चूँकि 
पजाब काड का सम्बन्ध भारत सरकार के कतिपय निर्णयो और भादेशों से 


भी है, इसलिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी से निष्पक्ष जाँच की आशा 
नही की जा सकती ।* 


मालवीयजी ने कहा - “यदि भारत सरकार अथवा सपरिपद्‌ गवर्नर- 
जनरल ने घोषणा की कि लाहौर और अमृतसर में खुल्लमखुल्ला बगावत थी, 
यदि सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल ने लाहौर, अमृतसर तथा अन्य रथानों मे फौजी 
कानून जारी करने की आज्ञा दी, यदि सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल ने इसको उठा 
देने की चारो ओर से माँग होने पर भी उसे जारी रखा, यदि सपरिषद्‌ गवर्नर- 
जनरल ने अपने एक साथी + इस प्रतिवाद पर कि फौजी कानून का अन्त होना 
चाहिए, उसका इस्तीफा लेकर फौजी कानून जारी रखा, तो श्रीमन्‌ आपको 
उन मनुष्यों को क्षमा करना चाहिए, जो यह समझते और कहते है कि पजाव 
में अवलम्बित नीति से भारत सरकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है, और इसलिए वह 
पक्षपात-रहित जाँच कराने में असमर्थ होगी, चाहे पक्षपात अनैच्छिक ही क्यो न 


हो । 72५% 


इन्डेसनिटो विधेषक 


२ सितम्बर को गवर्नर-जनरल ने पजाब काड की जाँच के लिए एक कमेटी 
नियुक्त किये जाने की घोषणा की, और १८ सितम्बर को गृह-सदस्य सर विलियम 
बविसेट ने पजाब काड से सम्बन्धित सरकारी अफसरो और कर्मचारियों की रक्षा 
के लिए इन्डेमनिटी बिल (क्षमा विधेयक) कौपिल मे प्रस्तुत किया । उन्होने कहा 
कि जिन लोगो ने विपम परिस्थिति में सरकार के आदेश पर शान्ति और 
व्यवस्था को बनाये रखने के लिए या पुन स्थापित करने के लिए पूर्ण निष्ठा या 
ईमानदारी से काम किया है, उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होने 





१. वही, जि० ५८, पृ० १४६-१४७। २. वही, जि० ५८, पु० १५० 
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कहा कि प्रस्तुत विधेयक में क्षमा के क्षेत्र बहुत सीमित है । विधेयक किसी व्यक्ति 
को विभागीय सजा से मुक्त नही करता, वह तो सरकारी अफसर या कर्मचारी 
को कानूनी सजा से मुक्त करता है, भर वह भी इस शर्त पर कि उसने जो 
कार्रवाइयाँ की है वे “शुद्ध निष्ठा (सदुभावना) और युक्तिप्तंगत विश्वास में यह 
समझ कर की है कि वे व्यवस्था को बनाये रखने था पुन. स्थापित करने के लिए 
आवश्यक थी ।” उन्होने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को यह शिकायत हो कि जो 
काम व्यवस्था के नाम पर किया गया है, और जिससे उसे क्षति पहुँची है, वह 
इन शर्तों को पूरा नही करता, तो वह इस बात की फरियाद साधारण न्यायालय 
में कर सकता है, क्षतिपूर्ति का दावा कर राकता हैं ।" 


जिस समय यह विधेयक कौसिल के सामने पेश किया गया था, उस समय 
कौसिल के बहुत से निर्वाचित सदस्थ सर्वधानिक सुधारो के सम्बन्ध में संयुक्त 
पालियामेंटरी कमेटी के सामने गवाही देने लन्‍्दन गये हुए थे। जो सदन में मौजूद 
थे, उनमें दिनशा इंदुलली वाचा की धारणा थी कि इन्डेमनिटी बिल के सम्बन्ध 
में सरकार के विचार न्याय-सगत हैं। सरकार द्वारा मनोनीत यूरोपियन संदस्यो 
की भी यही धारणा थी। जिन्होने उस विधेयक का विरोध किया, उनमें मालवीय 
जी का विरोध ही सबसे तगडा था । 


मालवीयजी का घिरोध 

मालवीयजी ने इन्डेमनिटी बिल का विरोत्र करते हुए कोसिल का ध्यान 
सरकारी अफसरो द्वारा घटित अन्यायपूर्ण घटनाओं और कुचक्रों की ओर आश्ृष्ट 
किया । उन्होने बताया कि सिपाहियो ने किस तरह न्याय, कानून और इन्सा- 
नियत की अवहेलना करते हुए बिना किसी चेतावनी के जलियावाला बाग में 
एकत्रित निहृत्थी जनता पर गोली चलायी, भौर सैकडो नवयुवको, वूढो, बच्चो 
और स्त्रियो को भून डाला, तथा आहतों की चिकित्सा तक का कोई प्रबन्ध नहीं 
किया । उन्होने बताया कि किस तरह गृजरावाला मे जनता पर बम गिराये गये, 
लाहौर के विद्यारथियो पर घोर अत्याचार किये गये । उन्हें मोलो चल कर दिन में 
भार बार फौजी अफसर के पास हाजिरी देने के लिए वाध्य किया गया। उन्होने 
बताया कि भारतीय नागरिकों को अपनी सवारी से उतर कर यूरोपियनो को 
सलामी देने के लिए वाध्य किया गया, तथा बहुत से राजभक्त हिन्दुस्तानियो को 
बिना किसी अपराध के पकडक्र पिंजडो में बन्द कर दिया गया। बहुत से 
सम्मानित व्यक्तियों को हथकंडियाँ पहना कर वाजारो में घुमाया गया। उन्होने 


१ वही, जि० ५८, पु० २३८-२८५॥ 
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कहा कि चूँकि सरकार ने उनके प्रइतो का कोई उत्तर नही दिया, उनमें पूछे गये 
सभी तथ्य सही समझे जा सकते है । उन्होने यह भी कहा कि पजाव में अफसरो 
ने फौजी कानून के प्रतिव-्धो का भी ठोक तौर पर पालन नही किया। “फौजी 
कानून के अनुसार चलाये गये मुकदमो में मुद्दई और मुद्दालेह, दोनो में से एक 
का बयान लिये बिना ही और फैसला लिखे बगैर ही भारी दण्ड दे दिये गये हे ।' 


मालवीयजी ने कहा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले यह सिद्ध 
करना चाहिए कि राज्य के विरुद्ध युद्ध या वगावत थी, या विद्रोह की ऐसी घोर 
स्थिति थी कि उसे “युद्ध” कहा जा सके, और उसे दवाने के लिए फौजी कानून 
लागू करना, फौजी अदालतें स्थापित करना, तथा साधारण कानूनो के प्रतिवन्धो 
की उपेक्षा अनिवार्य थी ।* इन बातो की जाँच कराने से पहले इन्डेमनिटी बिल 
पास कराना सर्ववा अनुचित है । यदि सरकार इस वात की जाँच कराने के लिए 
कि फौजी कानून लागू करने लायक घटनाएँ हुई अथवा नही, एक कमेटी गठित 
करना आवश्यक समझती है, तो उससे पहले यह विधेयक कैसे पास किया जा 
सकता है ? 
मालवीयजी ने मार्शल ला को लागू करने और उसे इतने दिनो तक जारी 
रखने के भौचित्य को चुनौती दी । उन्होंने अभुतसर, लाहौर और गुजरावाला 
की स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करते हुए कहा कि वहाँ पर १४ अप्रेल को 
ऐसी स्थित्ति नही यी जिसे भपकर राजविद्रोह या बगावत की स्थिति समझा 
जा सके। १३ अप्रैल को अमृतसर में जलयावाला बाग में नरसंहार घोर अन्याय 
था। पर उसे भी जनता ने जिस तरह वर्दाइत किया उसके बाद मार्शल ला 
घोषित करना, और उसे इतने दिनो जारी रखना अवश्य हो क्र व्यवहार था। 
उससे पहले जो दुघंटनाएँ हुईं वे ऐसी नही थी कि उन्हे राज्य के लिए भयकर 
खतरा समझा जाय 
मालवीयजो ने कहा कि वम्बई सरकार ने गावीजी को अहमदाबाद जाने 
की इजाजत दे दी, और उन्होने वहाँ जाकर शाम्ति स्थापित कर दी, यदि पजाब 
की सरकार भी बम्बई की सरकार का अनुसरण करने को तैयार होती, तो 


सम्भवततः पंजाब में भी मार्शल-ला लागू किये बिना शान्त्रि स्थापित हो 
सकती थी ४ 





वही, जि० ५८, पृ० ३१४-३१५। 
वही, जि० ५८, पृ० ३१७॥ 
वही, जि० ५८, पृ० ३०३-३०६ । 
वही, जि० ५८, पु० ३२० । 


>> 


२६६. महामना सदन मोहन सालवोय : जोवन और नेतृत्व 


मालवीयजी ने कहा कि कौसिल सिद्धान्तो को निर्धारित कर सकती है, पर 
वह न्यायालय नही है, अदालत के किसी निर्णय का भऔचित्य प्रमाणित करना, 
उसे वैध घोषित करना उसका काम नही है । फिर यह कौसिल उन लोगो को, 
जो कैद में है, किसी कानून हारा जेल में बने रहने की व्यवस्था कैसे कर सकती 
है? यह तो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार का कानून बनाना तो अवद्य ही 
गलत होगा । 

मालवीयजी ने यह भी कहा कि इस विधेयक के आमुख में कहा गया है कि 
इसका सम्बन्ध मार्शल-ला के जमाने में की गयी कार्रवाइयो से है, पर विधेयक 
की धाराओ द्वारा उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी क्षमा प्रदान करने 
की व्यवस्था हैँ, जिन्होंने मार्शल-ला की घोषणा से पहले भी अनुचित कार्य किये 
हैँ । यह वात, मालवीयजी ने कहा, किसी प्रकार भी ठीक नही है । जिन विधि- 
विशेषज्ञों ने मार्शल-ला के जमाने में की गयी अनुचित कार्रवाइयो के लिए किन्‍्ही 
शर्तों पर क्षमा की व्यवस्था का समर्थन किया हैं, उन्होंने भी उससे पहले की 
कार्रवाइयो के लिए क्षमा प्रदान करने की वात को ठीक नही वतलाया है । 

मालवीयजी ने यह भी कहा कि सरकार अपने उन अभ्रधिकारियो और 
कर्मचारियों को क्षमा करने की तो व्यवस्था करना चाहती है जिन्होने मार्शल- 
ला के जमाने में या कुछ पहले ज्यादतिया की है, पर उन लोगो को हरजाना 
देने की वात नहीं सोचती, जिन्‍्होने युद्ध के जमाने मे या उपद्रवों को शान्त 
करने में सरकार की भरपूर सहायता की, और उस पर भी उन्हें सरकार के 
कर्मचारियों मे बिना किसी न्‍्यायसगत कारण के केद करके जेल की यातनाएँ 
सहने को मजबूर किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी विस्तार वे साथ दो 
एक उदाहरण भी पेश किये । 

मालवीयजी ने कहा कि विधेयक की बहुत सी धाराएँ “असनन्‍्तोपजनक और 
हानिकर” है, और यदि यह पारित किया गया, तो “घोर अन्याय होगा, जाच 
कमेटी उससे बुरी तरह प्रभावित होगी, तथ्यो की निष्पक्ष जाच सम्भव 
नही होगी । 

मालवीयजी ने कहा - “जाच की प्रतीक्षा करिये, उन घटनाओं की जाच 
हो जाने दीजिये, और जब घटनाएँ निश्चित हो जाये तो शान्ति की रक्षा के 
लिए सद्भाव से उपयुक्त सावधानी से किये गये आवश्यक कामो के दायित्व से 
अफसरो को बचाने को चेष्टा करिये । उस दशा में सञ्जाद्‌ के अफसरों या उनकी 
आज्ञा से काम करनेवाले मातहतों को बचाने के लिए किये जाने वाले कार्य का 





१, वही०, जि० ५८, पृ० ३१८ । 
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कोई समझदार मनुष्य विरोध नहीं करेंगा। पर जब फौजी कानून का अस्तित्व 
ही न्‍्यायसगत सिद्ध नही हुआ हो, जब उसके जारी किये जानें का कारण ही न 
बताया जा सके, उस समय न्याय और साम्यभाव की रक्षा के लिए साधारण 
अदालतों में इन अफसरो को अपने कामो के श्ौचित्य व अनौचित्य का निर्णय 
कराने का अवसर देना ही चाहिए |” 


मालवीयजी ने कहा कि गृह-सदस्यथ का यह कहना ठीक नहीं कि चूँकि 
सरकार ने १४ अप्रैल सन्‌ १९१६ के प्रस्ताव में वचन दिया हैं कि हम उनकी 
सहायता करेंगे, इसलिए उन्होने इसके भरोसे पर जो काम किये हैँ, उनके 
दृष्परिणामो से उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य हैं। मालवीयजी ने कहा कि यह बात 
युक्ति युक्त नही है, वयोकि यदि सरकार का उन्हें भरोसा देना ही ठीक नही था, 
तो बह भरोसा उन्हें कैसे वचा सकता है ?* 


मालवोीयजी ने कहा कि फौजी अदालतो और फौजी कानून की मर्यादाओं 
और सीसाओ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उन्होने बताया कि लार्ड 
हैलूसबरी ने कहा हैं कि सरकार शान्ति के समय फौजी कानून के अनुसार 
फौजी अदालतें नही स्थापित कर सकती, किन्तु जब युद्ध, राजविद्रोह या युद्ध 
कहें जाने योग्य फसाद हो, राजा या उसके कर्मचारी उतनी ही शक्ति का प्रयोग 
कर सकते है, जितनी शान्ति स्थापित करने के लिए आवश्यक हो ।* 


राइट बनाम फ़िट्ज के मुकदमे का विस्तार से विश्लेषण करते हुए मालवीय 
जी ने बताया कि इस मुकदमे के अन्त में जूरी को सम्बोधित करते हुए न्‍्यायावीश 
चैम्बरलेन ने कहा था कि कानून ने विद्रोह को दबाने के लिए मजिस्ट्रंट भादि 
को शक्ति का भ्रयोग करने का अधिकार दिया है, पर “उसे उस आवश्यकता से 
भागे नही बढना है जिसने उसे वह अधिकार दिया है, और उसे अपनी सफाई में 
यह दिखाना होगा कि उसने उस अपराध का पता लगाने के लिए, जिसे उसने 
दण्डित किया है, प्रभावशाली उपायो का प्रयोग किया है, और उसके व्यवहार में 
मनुष्यता के सर्बंसाधारण नियमों का व्यतिक्रम नही दिखाई देना चाहिए! ' ।४ 


मालब्रीयजी ने बताया कि न्यायाघोश स्पेंकी ने फौजी अदालतों की 
मर्यादा और सोमा का विश्लेषण करते हुए कहा है . “बलवे में घोर अत्याचार 
करते हुए पकडे जाने, राजा के शत्रुओ को सहायता देने, अथवा अन्य प्रकार की 


वीनीरीननननन न तन तब 


१. वही, जि० ५८, पु० ३१८१ २. वही, जि० ५८, पृ० ३१८। 
३. वही, जि० ५८, पृ० २९६,३१८ । ४. वही, जि० ५८, पृ० ३२२२ । 
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दुश्मनी करते हुए पकड़े जानेयाले लोगो का विचार ही ऐसे न्यायालयो में हो 
सकता है। ऐसी धाराएँ इसलिए बनायी गयी हैं कि फौजी कडाइया केवल 
हृत्याओो का रूप धारण न करे। परन्तु ऐसे उलझनदार मामले, जिनमें अवस्था- 
जन्य प्रमाणो की, तथा लग्नी जाच की आवश्यकता हो, इन अदालतो की सीमा 
के बाहर रखे गये है ।* 

मालबीयजी ने यह भी बताया कि सर जेम्स फिट्ज जेम्प्त स्टीफन का कहना 
है कि “कानून के अनुकूल सत्ता की स्थापना, तथा व्यवस्था को पुन प्रतिष्ठा के 
निमित्त, तथा उपद्रव दवाने के लिए साम्राज्य के कर्मचारियों द्वारा सैनिक शक्ति 
के सब अधिकारों का धारण किया जाना, और उनसे काम लेता 'फौजी कानून 
कहलाता हैं। इसके अनुसार सरकार के अफप्तरों द्वारा शारीरिक सक्तिका 
उपयोग यहाँ तक कि प्राण लेना और सम्पत्ति का नष्ट करना, न्यायस्र॑गत हो 
जाता हैं। परन्तु उनको निर्दयतापूर्ण तथा अत्यधिक उपायो को काम में लाने 
का अधिकार नही है, * स्टीफन ने यह भी कहा है * “अधिकारियो द्वारा शान्ति 
की स्थापना तथा विद्रोह को दवाने के लिए जैसे उपाय वे आवश्यक समझें उन्हें 
करने में समर्थ है, परन्तु आवश्यकता से अधिक भ्रत्येक अत्याचार के लिए, 
यद्यपि उन्होने विद्रोह तथा युद्ध सबंधी कानूना के अनुकूल ही काम किया हो, 
वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है ।7* 


मालवीयजी ने कहा कि लार्ड हैल्सवरी और सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन मानते 
है कि “'उपद्रवों के शान्त होते ही फौजी सत्ता समाप्त हो जाती है, और साधारण 
न्यायालयों का शासन शुरू हो जाता है ।”* स्टीफन साहब की राय में तो फोजी 
अदालते वास्तव में “किसी प्रकार के भी न्यायालय नही है। वे अधिकारियों 
द्वारा घारण की गयी शक्तियों को काम में लाने अर्थात्‌ उनकी इच्छा के पूर्ण 
करने के लिए बनी हुई एक प्रकार की कमेटियाँ है | * 


भालवीयजी ने कहा कि विधि-विशेषज्ञ डायसो की राय मे सब कानूनों मे, 
जो एक विधान राभा पास कर सकती है, इंडेमनिटी कानून से अन्याय होने 
का सबसे अधिक भय रहता है। यह अपने बाह्य रूप मे ही गैर-कानूची कानूच 
है। यह केवल कडाई करने को ही उत्तेजित नहीं करता, वल्कि कानून और 
मनुष्यता का उल्लंघन करने को भी उत्तेजित करता है ।* 
० « वही, जि० ५८, पु० ३२९ । 
न्‍ 4 क रे बे ३० |; है बी, जि० ५१८, पृ० २९६, ३२९५ | 
५. वही, जि० ५८, पृ० ३२९-३० । ६. वही, जि० ५८, पु० ३४० | 
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इन प्रमाणो के आधार पर मालवीयजी ने माँग की कि (१) हत्या और 
भाग लगाने के अपराधो के अतिरिक्त सब अपराधो की जाँच साधारण न्यायालय 
द्वारा हो, (२) फौजी अदालतों द्वारा दण्डित सभी अभियुक्त छोड दिये जायें, 
और यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति की रिहाई सार्वजनिक शान्ति और 
सुग्यवस्था के हिंत में न सगझी जाय, तो साधारण दण्डव्यवस्था के अनुकूल 
उराके राथ व्यवहार क्रिया जाय, (३) सम्राट द्वारा नियुक्त कगीशन के जरिये 
पंजाब काड के तथ्यों की जाँच करायी जाय, (४) यदि कमीशन की जाँच से 
सिद्ध हो जाय कि रार्वजनिक शान्ति और सुब्यवस्था को बनाये रखने या पुन. 
स्थापित करने के लिए मार्शल ला अनिवार्य था, तब निश्चय किया जाय कि किन 
शर्तों के साथ किस प्रकार के अन्यायमूलक कार्यों के लिए दोपी अधिकारियों 
को दक्षामा प्रदान की जाय, (५) प्रस्तावित इडेमनिटी बिल पर, जिसकी बहुत 
सी धाराए दोपपूर्ण भी है, इस समय विचार न फ्रिया जाय, जाँच से पहले 
क्षमा की व्यवस्था न की जाय ।* 


इंडेमनिटी बिल की विभिन्न धाराओं की समीक्षा करते हुए मालबीयजी 
ने कहा कि यह सिद्ध करमा अफमर का कर्तव्य है कि उसने जो कुछ किया 
है, वह शुद्ध भाव से ही नही, वरन्‌ तर्कयुक्त उचित विचार से भी किया है । 
उन्होने कहा कि पीडितो को इतनी छूट तो मिलनी हो चाहिए कि वे अपने 
ऊपर अन्याय करनेवालों से इतना तो प्रमाणित करावें कि सार्वजनिक शान्ति 
और सुव्यवस्था के विए मनुष्यत्व के नियमो को भग किये बिना उन्होंने उचित 
सावधानी से सब काम किये हैं, पर बिल की धारा ३ और ४ ने यह सब कुछ 
करीब-करीव असभव कर दिया हैं। पीडित के इस अधिकार को बहुत ह॒द तक 
रीमित कर दिया है, उप्ते सारहीन वना दिया है ।* 


सालवीयजी ने कहा कि देश के सब प्रतिष्ठित भारतीय समाचार पनत्नो तथा 
वम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्‍्यायाधीण श्री नारायण चन्दावरकर जैसे सम्मानित 
व्यक्तियों ने भी माँग की है कि जब तक जाँच न हो जाय, इडेमनिटी बिल 
स्थगित रखा जाय । मालवीयजी ने बताया कि "केपिटल पत्र में 'डिचर' 
ने लिखा हैं कि--यह स्पष्ट है कि इडेमनिटी एक्ट को पास करने का काम और 
जाँच कमेटी का निर्णय एक दूसरे के आशय के विरुद्ध होगे। लद॒न के “डेली 
न्‍्यूज' ने प्रस्तावित कमेटी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि--"जाँच 
कमीशन की नियुक्ति से पहले सरकारी अफसरो को बचाने के लिए इडेमनिटी 








१. वही, जि० ५८।॥ २, वही, जि० ५८, पृ० ३२३-३२४ | 
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वि पास कराने की चेष्टा यह दुवारा विश्वास पैदा करती है कि सरकार अफसरों 
की नीति पर पलस्तर फेरना चाहती है ।”'* 

मालवीयजी ने यह कहते हुए कि "शक्तिशाली सरकार को भी लोकमत 
के आगे झुकना पडता है, सरकार से प्रार्थना की कि जब तक कमेटी अपनी 
रिपोर्ट पेश न करे तब तक के लिए वह इस बिल को पास कराने के विधार 
को स्थगित कर दे।* उन्होने कहा : 'मै उनके नाम पर जो अगहीन हो 
गये है, उनके नाम पर जिन्होने वर्णनातीत अपमान सहन किये है, उनके ताम 
पर जो इयर क्षण सम्राद के कैदखानो में अन्याय से राड रहे है, उन स्त्रियों के 
ताम पर जो अपने पतियों पुत्रों, सम्बन्धियो के वियोग पर आँसु वहा रही 
है, इस कानून को कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्थग्रित रखने की प्रार्थना 
करता हूँ । ४ 


सरकार का जवाब 


सरकार की और से सर्वश्री मेनकम हेली तथा टाम्शन आदि ने मालवीयजी 
की बातो का उत्तर देने का प्रयत्न किया । हेली साहब ने कहा कि अमृतसर, 
लाहोर आदि की दशा इतनी भयकर थी कि फौजी कानून लागू करना अनिवार्य 
था। टाम्सन साहब ने मालवीयजी द्वारा प्रस्तुत कतिपय तथ्यों को गलत साबित 
करने की कोशिश करते हुए वैधानिक सीमा के अन्दर रहते हुए मालवीयजी पर 
कड़े से कडे हमले किये। 

२५ सितम्बर सन्‌ १९१९ को गृह-प्तदस्य सर त्रिलियम विसेट ने प्रस्ताव 
क्रिया कि कौसिल द्वारा संशोधित इंडेमसनिटी बिल पास किया जाय | उन्होने 
बिल के सम्बन्ध में गाधीजी के विचारों को उद्धृत करते हुए मालवीयजी से 
विशेष रूप से अपील की' कि थे संशोधित बिल का समर्थन करें। विसेंट साहब 
ने बताया कि मिस्टर गाधी ने “युक्तियुक्त विश्वास” और “सद्भाव का उल्लेख 
किए बिना कहा है कि “हमें इस भाशय की एक धारा इस (बिल) में रहने देनी 
चाहिए कि ऐसे अफसरो पर जिन्होने गोली चलाने की आज्ञा दी, हत्या का फौज- 
दारी मामला या क्षतिपूर्ति का दीवानी दावा न चल सकेगा”, यद्यपि उन्होंने 
यह स्पष्ट कर दिया है कि दोषी अफसरो को सरकार की ओर से दण्ड जरूर दिया 
जाय । विसेंट साहब ने यह भी' बताया कि २० सितम्बर सन्‌ १९१९ के 'यय 
इण्डिया! में यह भी कहा गया है कि “मैं इस विचार से सहमत नही हूँ कि ऐसा 


१. वही, जि० ५०८, पृ० ३३९-३४० । रे. वही, जि० ५८, १० ३४१॥। 
३, वही, जि० ५८, पृ० ३४१ | ४, वही, जि० ५८ पृ० ३४१ | 
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बिल उचित रूप से कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही पास हो सकता है-- यह बिल 
जैसा प्रकाशित हुआ है हानिरहित है, और यह ऐसा है जिसे हमें कमीशन की 
रिपोर्ट के बाद पारा करना पडेगा ।) 


भायवोधजी का विरोध 


मालवीयजी ने विसेंट की अपील के उत्तर में कहा : “'मैं मिस्टर गाधी की 
राय का बहुत सम्मान करता हूँ, पर एक और ऐसी वडी शक्ति है जिसके आगे 
झुकना मेरा कर्तव्य है। यह शक्ति मेरी अन्तरात्मा है, और यह मुझसे कहती है 
कि यह बिल वर्तमान रूप में पास नहीं होना चाहिए ।”* 


मालवीयजी ने पूछा कि क्या गाधीजी की इस राय को पढने के बाद गृह- 
सदस्य भारत सरकार को यह सलाह देंगे कि केवल वम्बई प्रान्त में रहने की 
जो पावन्दी गाधोजी पर लगायी गयी है वह रह फर दी जाय, और क्या वे 
“पजाव भौर दिल्‍ली की सरकारो को भी इसी का अनुकरण करने की आर्थात्‌ 
प्रवेश निपेध की आज्ञाओ को रह करने की सलाह देंगे ।* 


मालवोयजी ने टाम्सन आदि रारकारी प्रवक्ताओ के आश्षेपरो का उत्तर देते 
हुए दावा किया कि जो तथ्य उन्होने अपने पहले भाषण में कौसिल मे प्रस्तुत 
किये थे वे मूलरूप से सही है, और उन घटनाओ भर अपराधों से राबधित 
अफसरो को क्षमा करने रो पहले उनकी ठोक-ठीक जाच आवश्यक है । उन्होने 
टाम्सन साहव के अनावश्यक और व्यक्तिगत भावों के लिए उन्हें “क्षमा” करते 
हुए उनकी वातो की विस्तार से समीक्षा की, और सिद्ध किया कि टाम्सन की 
सब वातें भ्रामक और गलत है। मालवीयजी ने कहा कि घटनाओं का जो 
विश्लेषण उन्होने कौसिल के समक्ष प्रस्तुत किया हैं यदि सरकार उसे गलत 
समझती है, तो वह खुलकर साफ-साफ उनके प्रदनो का जिनका उन्होने नोटिस 
दिया या उत्तर क्यो नहीं देती ? मालवीयजी ने वहा “उपद्रवों को दवाने 
के लिए फौजी सहायता लेना एक बात है, और फौजी कानून जारो करना दूसरी 
वात हैं । प्रकाशित घटनाओ से यह दिखाई देता है कि फौजी सहायता से शान्ति 
स्थापित हो गयी थी, इसलिए दूसरे उपायो की अर्थात्‌ जनता को फौजी अफसरों 
की इच्छा पर छोड कर गहर को उनके हवाले करने की जरूरत नहीं थी ।४ 


बीते 3>-त+>«>++-+«०-+-- 





१, वही, जि० ५८, पु० ५३७। २ वही, जि० ५८, पृ० ५३७ । 
३, वही, जि० ५८, पु० ५३७। ४. वही, जि० ५८, पु० ५४० । 
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मालवीयजी ने कहा कि मानव-अधिकार किसी विशद्येप राजाज्ञापत्र या 
नियम्न पर निर्भर नही है । “मनुष्य के अधिकार स्वयं परमात्मा ने अपने हाथो 
से सुर्य की किरणी के रूप मे ही मनुष्य के स्वभाव में लिख दिये है, भौर वे 
किसी मानव की शक्ति से नहीं मिटाये जा सकते ।” इनमे जीवन-स्वतंत्रता और 
जीवन-रक्षा का अधिकार भी है प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कैसा ही तुच्छ वयो न 
हो, अपनी सरकार से उनका दावा कर सकता है ।* 


मालवीयजी ने स्वीकार किया कि जनता की प्रतिनिधि सभा क्रुछ कामो के 
लिए अधिकारियों को क्षमा जरूर कर सकती है, पर ऐसा करने से पहले उसे 
जाच करके सतुष्ट होना होगा कि “यद्यपि कुछ अन्याय के काम हो गये है तो 
भी स्थिति को और बहुसंख्थक लोगो के कल्याण को देखते हुए इन खेदजनक 
अन्यायों को द्षामा करता चाहिए” ।* 


मालवीयजी ने कहा * “यहा आप हमको ऐसे कानून पर शम्मति देने को 
कह रहे है जिसके द्वारा आप उन कामों को जिनकी जाँच अभी बाकी हैं 
न्यायानुमोदित बनाना चाहते है, और उन कामो के उत्तरदायित्व से जिनकी 
न्यायानुकूलता, भौचित्य और मनुष्यत्व अभी विचाराधीन है, अफसरो को मुक्त 
करना चाहते है | यह तो सर्वथा अनुचित हे । * 


मालवीयजी' ने बताया कि विधिविशेषज्ञ सर जेम्स मेकिन्टाश का मत है कि 
“इूंगलैण्ड का कानून एक मात्र इसी सिद्धान्त पर फोजी कानून का जारी रखना 
सहन करता हैं कि वह आवश्यक था । इसको जारी रखने की न्यायानुकूलता के 
लिए भी इसी आवश्यकता की जरूरत है और जरूरत खत्म हो जाने पर यदि वह 
क्षण भर भी जारी रहे, तो यह गैरकानूनी भत्याचार का प्रयोग हो जायगा |” 
पर प्रग्तुत विधेयक फौजी कानून के लागू होने के समय से पहले किये गये कामो 
को, तथा उन कामो को भी जो फौजी कानून के जारी रहने की लम्बी अवधि में 
किये गये है न्यायानुमोदित और उचित बनाना चाहता है, पर उसे स्वीकार करने 
का कोई युक्तियुक्त और न्याययुक्त कारण नही है ।* 

मालवीयजी ने डायसी के विचारों को उद्घृत करते हुए कहा : “यह 
सुप्रतिष्ठित सिद्धान्त है कि ऊँचे अफसर की कोई भाज्ञा अपने मातहत अफसरों को 
गैरकाननी कार्य के उत्तरदायित्व से नही बचा सकती, और न उसे बचाना ह्दी 
उचित हैं । यदि कोई अफसर अपने मातहत को गरकानूनी कार्य करनें की भाज्ा 


१ वहीं, जि० ५८, पृ० ५५५॥. २. वही, जि० ५८, पृ० ५५५॥ 
३ बही, जि० ५८, पृ० ५६५५।. ४. वही, जि० ५८, १० ५५५। 
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दे तो उस मातहत का कर्तव्य है कि वह उस आज्ञा को न माने ।” “गैरकानूनी 
कार्य करने की आज्ञा राजा भी नही दे सकता”, फिर भला गवर्नर-जनरल राजा 
से अधिक अधिकार का दावा कैसे कर सकता है ?' 


मालवीयजी ने कहा कि “'कौसिल ने कभी किसी को उसकी रक्षा का वचन 
नही दिया हैं, इसलिए यह युक्ति कि अपने अफसरो को रक्षा करना कौंसिल का 
कर्तव्य है बिल्कुल सारहीन है ।/* यदि शासकमडल ने ऐसा वचन दिया है तो 
हरेक अफसर को यह मालूम होना चाहिए कि उसकी शक्ति कितनी है ।* 
उन्होने दृढ़ता से कहा “यदि सरकार के किसी अफमर ने मनुष्यत्व के विपरीत 
तथा अपने अधिकार के बाहर काम किया हो, तो उसको न्यायालय में खडे होकर 
अपने ऊपर लगाये अभियोगो का उत्तर देना चाहिए। 


सैनिको के अधिकारों और कर्तव्यों का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने 
कहा : 'नागरिको की तरह सैनिको का भी यह अधिकार है कि वे शस्त्रधारी 
का सामना शस्त्र से करें, और जानमाल की रक्षा के लिए उचित उपाय ग्रहण करें, 
परन्तु यदि सैनिक निहत्यें और विरोध न करनेवाले मनुष्यों की हत्या करे, 
या उनका अगरभंग करें, स्त्रियों और बच्चो को अगहीन करे या उन्हें मार डालें, 
यदि वाघा न करने वाले लोग काट डाले जाये, तो चाहे सैनिकों के थे काम हो 
या किसी और के, यह हत्या समझो जायेगी और ऐसे लोगो पर देश के कानून 
के अनुसार मुकदमा चलना चाहिए ।* 


इस बात का उत्तर देते हुए कि सैनिको को अपने अफसरो की आज्ञा कोर्ट- 
मार्शल के भय से मानना पडती है, मालवीयजी ने कहा : “आज्ञापालन सैनिक का 
कर्तव्य है, परन्तु गैरकानूनी आज्ञाओं का नही, ऐसी गैरकानूनी आज्ञाओ का नही 
जैसी कि जलियाबवाला वाग में गोली चलाने के लिए दी गयी ।” अपनो राय की 
पुष्ठि में मालवीयजी ने विधिविशेषज्ञ चयसी और जस्टिस स्टीफन के प्रमाण पेश 
किया । डायसी ने अपनी पुस्तक मे, उन्होने कहा, लिखा हैं “सैनिक का कर्तव्य 
अपने अफसर द्वारा दी गयी आज्ञाओ का पालन करना है । परन्तु सिविल अफसर 
की अपेक्षा सैनिक यह कहकर # ि मैंने युक्ति-युक्त आज्ञा-पालन के कर्तव्य से ऐसा 
किया - फिर वह आज्ञा प्रधान सेनापति को ही क्यो न हो--कानून भंग करने के 
उत्तरदायित्व से बच नही सकता ।९ जस्टिस स्टीफन ने अपने एक फैसले में कहा 
१. वही, जि० ५८, पृ० ५५६। २. वही, जि० ६८, पृ० प्‌एद । 
हे वही, जि० ५८, पृ० ५५६ | ४ वही, जि० ५८, पृ० ५५६ | 
५. वही, जि० ५८, पृ० ५५७। ६. वही, जि० ५८, पृ० ५५७ । 
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है--- यह सिद्धान्त कि सैनिक को हर हालत में अपने अफसर की आज्ञा का पालन 
करना चाहिए, सैनिक शिष्टाचार के लिए हानिकारक है, क्योकि इससे कप्तान की 
आज्ञा से कर्नल पर गोली चलाना, अथवा अपने से उच्च अफसर की आभाज्ञा से 
शत्रु से जा मिलना ठीक सिद्ध होता है। मेरी समझ में यह समझना कम भयंकर 
नही कि शान्ति के समय में निरुपद्रवी नागरिको पर गोली चलाना, या विद्रोह 
के समय में स्त्रियों और बच्चो की हत्या करना इसलिए न्याय-युक्त है कि यह 
सब उच्च अफसर की आज्ञा से किया गया है ।" 


महाराजा साहब महमूदाबाद, राजा रामपाल सिंह, मिस्टर सब्चिदानन्द सिन्हा, 
राय बहादुर बी० एन० शर्मा आदि कतिपय सदस्यों ने भी मालवीयजी को बात 
का समर्थन किया, सरकार की ओर से उनपर छीटाकशी की गयी । मालवीयजी 
ने सरकारी प्रवक्ताओ के अनुचित व्यक्तिगत कटाक्षो का सुँहतोड जवाब दिया । 
अपने सम्बन्ध में उन्होने कहा कि मैं कांग्रेस के आदेश पर पंजाब गया था, पर 
यदि वह आदेश न होता, तो भी दु'खी जनता की सेवा के लिए जरूर जाता । 


सरकार अपनी बात पर डटी' रही । उसने बिल पास करा लिया । 


सम्राद की घोषणा 


२४ दिसम्बर सन्‌ १९१९ को सम्राद को ओर से एक घोषणा प्रसारित की 
गयी । इस शाही घोषणा में उन सब राजनीतिक कैदियों को, जो हत्या भादि 
के संगीन अपराधों में दण्डित नही थे, क्षमा प्रदान करते हुए आशा व्यक्त की 
गयी कि “से युग का शुभारम्भ मेरी प्रजा और मेरे अफसरों के इस संकल्प से 
होगा कि वे सर्वमान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करेंगे” । इस घोषणा के 
आधार पर पंजाब काड से संबंधित १८०० कैदियों और नजरबन्दो में से ९६ 
को छोड़ कर बाकी सब छोड दिये गये । इसी तरह मौलाना मुहम्मद अली और 
मौलाना शौकत अली आदि भी नजरबन्दी से मुक्त कर दिये गये, और लाला 
लाजपतराय पर से भी हिन्दुस्तान न आने की रोक उठा ली गयी। 


कांग्रेस का अधिवेशन 

इस परिस्थिति में सन्‌ १९१९ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में पंडित 
मोतीलाल नेहरू को अध्यक्षता में काग्रेस का वाषिक अधिवेशन अमृत्तसर में 
सम्पन्न हुआ। स्वामी श्रद्धानन्दजी नें स्वागत समिति के अध्यक्ष की हैरियत 


१ + वही, जि० ५१८, पृ० ५५७ । 
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से प्रतिनिधियों का स्वागत करतें हुए पंजाब सरकार के अत्याचारों का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। पडित मोतीलाल नेहरू ने भी मार्शल-ला 
में की गयी ज्यादतियों पर रोशनी ठालते हुए सरकार की भत्संना की । 
कांग्रेस ने मग की कि जनरल डायर को अपने अधिकार से फौरन हटा विया 
जाय, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर रार माइकेल ओडायर को फोजी कमीशन की 
सदस्यता से भी श्रलग कर दिया जाय, तथा सम्राद्‌ से अनुरोध किया कि लार्ड 
चेम्सफोर्ड को वापस बुला लिया जाय। कांग्रेस ने सर शकरन नायर के प्रति, 
जिन्‍्होने पजाव में मार्शल-ला चालू रखने के विरुद्ध प्रोटेरट करते हुए गवर्नर- 
जनरल की कार्य-परिपद से इस्तीफा दिया था, आभार प्रकट क्रिया । कांग्रेस ने 
यह भी माग की कि नागरिको के मौलिक अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हो, 
रोलेट भधिनियम थौर भारतीय रक्षा अधिनियम रह किये जायें, और वे सब 
अधिनियम ओर अध्यादेश जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो भवैध समझे 
जायें। उसने क्षमा अधिनियम के लिए सरकार की भर्त्ना की । 


काग्रेस ने तुर्की और खिलाफत के प्रश्नो पर ब्रिटिश मन्त्रियो की पिद्ेषी 
मनोवृत्ति के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए सम्राट की सरकार से अनुरोध 
किया कि भारतीय मुसलमानों की न्‍्यायसग्रत भावनाओ तथा प्रधानमन्त्री की 
प्रतिज्ञाओ के अनुरूप तुर्की वा प्रश्त हल किया जाय, जिसके विना भारत को 
जनता में सन्‍्तोप नहीं होगा।। उसने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव का स्वागत 
किया जिसमें मुसलगानों को रालाह दी गयी थी कि वकरीद पर भारत में 
गोकुशी वन्‍्द कर दी जाय । उसने स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव मुरालमानो की 
ओर से हिन्दू और मुसलमान एकता की ओर सबसे वठा कदम है, और भाशा 
व्यक्त की कि मुसलमानों वी सद्भातता के जवाब में हिन्दू भी पूरे तौर पर 
सद्भावना व्यक्त करेंगे । 


श्री चितरजन दास ने प्रस्ताव किया कि (१) यह काग्र स गत वर्ष की इस 
घोपणा को दोहराती है कि भारत पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य हैं, और इसके 
विपरीत की गयी सब कल्पनाओ का खण्डन करती है, (२) यह काग्रेस संवेधानिक 
सुवारो के सम्बन्ध में पारित दिल्‍ली काग्रस के प्रस्तावों का समर्थन करती है 
और उसकी राय हैं कि नया सुधार अधिनियम अपर्याप्त, असन्तोपषजनक, तथा 
निराक्षाजनक है, (३) यह कार्ग्रेस पालियामेंट से अनुरोध करती है कि वह 
भात्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुकूल भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
के निमित्त जल्द कदम उठाये । 


हा. 
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है--“यह सिद्धान्त कि सैनिक को हर हालत में अपने अफसर की आज्ञा का पालन 
करना चाहिए, सैनिक शिष्टाचार के लिए हानिकारक है, क्योकि इससे कप्तान की 
आज्ञा से कर्नल पर गोली चलाना, अथवा अपने से उच्च अफसर की भाज्ञा से 
शत्रु से जा मिलना ठीक सिद्ध होता है। मेरी समझ में यह समझना कम भयंकर 
नही कि शान्ति के समय में निरुपद्रवी नागरिकों पर गोली चलाना, या विद्रोह 
के समय में स्त्रियों और बच्चो की हत्या करना इसलिए न्याय-युक्त हैं कि यह 
सब उच्च अफसर को भाज्ञा से किया गया हैं” ।* 


भहाराजा साहव महमूदावाद, राजा रामपाल सिंह, मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, 
राय बहादुर वी० एन० शर्मा आदि कतिपय सदस्यों ने भी मालवीयजी की वात 
का समर्थन किया, सरकार की ओर से उनपर छीटाकशी की गयी । मालवीयजी 
ने सरकारी प्रवक्ताओ के अनुचित व्यक्तिगत कटाक्षो का मुँहतोड जवाब दिया । 
अपने सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के आदेश पर पंजाब गया था, पर 
यदि वह आदेश न होता, तो भी दु खी जनता की सेवा के लिए जरूर जाता । 


सरकार अपनी वात पर डटी रही | उसने बिल पास करा लिया । 


सम्राद की घोषणा 


२५ दिसम्बर सन्‌ १९१९ को सम्राद को ओर से एक घोषणा प्रसारित की 
गयी । इस शाही घोषणा में उन सब राजनीतिक कैदियों को, जो हत्या आदि 
के संगीन अपराधों मे दण्डित नही थे, क्षमा प्रदान करते हुए भाशा व्यक्त की 
गयी कि “ये युग का शुभारम्भ मेरी प्रजा और मेरे अफसरों के इस संकल्प से 
होगा कि वे सर्वमान्य उद्देय के लिए मिलकर काम करेंगे” । इस घोषणा के 
आधार पर पंजाव काड से संबंधित १८०० कैदियो और नजरबन्दो में से ९६ 
को छोड़ कर वाकी सब छोड दिये गये । इसी तरह मौलाना मुहम्मद अली और 
मौलाना शौकत अली आदि भी नजरबन्दी से मुक्त कर दिये गये, और लाला 
लाजपतराय पर से भी हिन्दुस्तान व आने की रोक उठा ली गयी । 


फाग्रेस का अधिवेशन 

इस परिस्थिति में सन्‌ १९१९ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में पडित 
मोतीलाल नेहरू को अध्यक्षता में का्रेस का वाषिक अधिवेशन अमृतसर में 
सम्पन्न हुआ। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने स्वागत समिति के अध्यक्ष की हेसियत 


१. बही, जि० ५८, पृ० ५५७ | 
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से प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पजाबव सरकार के अत्याचारो का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। पडित मोतीलाल नेहरू ने भी मार्शल-ला 
में को गयी ज्यादतियो पर रोशनी डालते हुए सरकार की भर्त्सना की । 
काग्रेस ने माग की कि जनरल डायर को अपने अधिकार से फौरन हटा दिया 
जाय, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर रार माइकेल ओडायर को फोजी कमीशन की 
सदस्यता से भी श्र॒लग कर दिया जाय, तथा सम्राद्‌ से अनुरोध किया कि लार्ड 
चेम्सफार्ड को वापस बुला लिया जाय। कागेंस ने सर शकरन नायर के प्रति, 
जिन्होने पजाव में मार्शल-ला चालू रखने के विरुद्द प्रोटेरट करते हुए गवर्नर- 
जनरल की कार्य-परिषद से इस्तीफा दिया था, आभार प्रकट किया । कांग्रेस ने 
यह भी माग की कि नागरिको के मौतिक अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हो, 
रौलेट अधिनियम और भारतीय रक्षा अधिनियम रह किये जायें, ओर वे सब 
अधिनियम और अध्यादेश जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो अवैध समझे 
जायें। उसने क्षमा अधिनियम के लिए सरकार की भर्ताना की । 


कांग्रेस ने तुर्की और खिलाफत के प्रश्नों पर ब्रिटिश मन्त्रियो की बिहेेषी 
मनोवृत्ति के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए सम्राट की सरकार से अनुरोध 
किया कि भारतीय मुसलमानों की न्‍्यायसगत भावनाओ तथा प्रधानमन्त्री की 
प्रतिज्ञाओो के अनुरूप तुर्कों वा प्रश्न हल किया जाय, जिसके बिना भारत को 
जनता में सन्‍्तोप नही होग।। उसने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव का स्वागत 
किया जिसमें मुसलमानों को रालाह दी गयी थी कि बकरीद पर भारत में 
गोकुशी बन्द कर दी जाय । उम्तने स्व्रीकार किया कि यह प्रस्ताव मुरालमानो की 
ओर से हिन्दू और मुसलमान एकता की ओर सबसे वठा कदम है, और आशा 
व्यक्त की कि मुसलमानों की सद्भावना के जवाव में हिन्दू भी पूरे तौर पर 
सद्भावना व्यक्त करेंगे । 


श्री चितरजन दास ने प्रस्ताव किया कि (१) यह कार्रंस गत वर्ष की इस 
घोपणा को दोहराती है कि भारत पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य हैं, और इसके 
विपरीत की गयी सत कल्पनाओ का खण्डन करती है, (२) यह काग्रेस संवैधानिक 
सुधारो के सम्बन्ध में पारित दिल्‍ली काग्रेस के प्रस्तावों का समर्थन करती है 
और उसकी राय है कि नया सुधार अधिनियम आपर्याप्त, असन्तोपजनक, तथा 
निराशाजनक हैं, (३) यह काग्रेस पालियामेंट से अनुरोध करती है कि वह 
आतानिर्णय के सिद्धान्त के अनुकूल भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
के निमित्त जल्द कदम उठाये । 


२७६ भहासता सदन सोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


इस प्रस्ताव का लोकमान्य तिलक, एस० सत्यमूर्ति, मौलाना हसरत मौहानी 
ने समर्थन किया । पर गराधीजी, मालवीयजी, टी० प्रकाशम, विपिनचन्द्र पाल, 
मौलाना मुहम्मद अली और श्रीमती एनी वेसेंट इससे पूरी तौर पर संतुष्ट नही 
थे। ये सब चाहते थे कि मान्‍्टेग्यू के प्रति आभार प्रकट किया जाय, और नयी 
व्यवस्था को कार्याव्वयन् करने का भी किसी न किसी रूप में सकेत हो । इस उद्देश्य 
से गाघीजी, विपिनचन्द्र पाल, तथा श्रीमतो एनी वेसेंट ने संशोधन प्रस्तुत किये । 
गाघीजी ने अपने संशोधन में शाही घोषणा के वाक्यों को दोहराते हुए आशा 
व्यक्त की कि “अधिकारी और जनता सुधारो को कार्यान्वयन करने में इस तरह 
सहयोग करेगे कि पूरा उत्तरदायी शासन शीघ्र मिल पाये ।” इस सशोधन में 
माटेग्यू को उनके प्रयत्नो के लिए धन्यवाद देते हुए सुझाव था कि मूल प्रस्ताव में 
से यह बात निकाल दी जाय कि नये सुधार “असन्तोषजनक” हैं । अन्त में बहुत 
वाद-विवाद के बाद श्रीमती एनी वेसेंट के सशोधन को नामंजूर करते हुए 
चितरजन दास, लोकमान्य तिलक, मालवीयजी तथा विपिन चन्द्र पाल आदि की 
अनुमति से निम्नलिखित सशोधन को स्वोकार करते हुए काग्रेस ने दास साहब 
का मूल प्रस्ताव भारी बहुमत से पास कर दिया-- 


“इस प्रकार का शासन कायम होने तक काग्रेस आशा करती है कि जनता 
सुधारों को इस तरह कार्यान्वित करेगी कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
मिकट भविष्य में प्राप्त हो सके। कांग्रेस महामहिम ई० एस० मान्टेग्यू को, उनके 
परिश्रम के लिए जो उन्होने सुधारो के सम्बन्ध में किया है, धन्यवाद देती है। 


अमृतसर के इस प्रस्ताव से यह साफ है कि काग्रेस के सभी नेता सुधारों 
को अपर्याप्त समझते हुए और पंजाब हत्याकाण्ड से क्षुब्ध होते भी नयी शासन- 
व्यवस्था का बाइकाट करने के बजाय पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 
उसका प्रयोग करना चाहते थे। लोकमान्य तिलक ने तो भागामी चुनावों के 
लड़ने तथा नयी विधान कौसिलो में भाग लेने के लिए अधिवेशन के बाद कांग्रेस 
डिमोक्रेटिक पार्टी को संघटित करना भी प्रारम्भ कर दिया। 


हंटर कमेटी श्र कांग्रेस जाच कमेटी - 

हंटर कमेटी ने २६ अक्तूबर सन्‌ १९१६ को अहमदावाद से अपनी जाच 
प्रारम्भ की । यहा गुजरात काग्रेस कमेटी नें उसके साथ सहयोग किया । २९ 
अक्तूबर को कमेटी ने दिल्‍ली में वहा की घटनाओ की जाच की । यहाँ कारग्रंस 
की ओर से थी चितरंजन दास ने गवाहो से जिरह की । नवम्बर के प्रथम 
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सप्ताह में कमेटी ने पंजाब की घटनाओ की जाच प्रारम्भ की । उसकी पहली 
बैठक में पर्यवेक्षक की हैसियत से मालवीयजी और दास साहब भी उपस्थित थे । 
पर यहा काग्रेंस के नेताओ और, कार्यकर्ताओं ने कहा कि हंटर कमेटी के साथ 
तभी सहयोग करेंगे जब सरकार उनकी ये तीन शर्तें स्वीकार करे । पहली यह 
कि गवाहो से जिरह करने की इजाजत होगी । दूसरी यह कि अदालतों के 
सरसरी फैसलो की परीक्षा के लिए जो जज नियुक्त किये जायें, उनमे से एक 
पंजाब के बाहर का होगा । तीसरी यह कि जाच के दौरान में मुनासिब जमानत 
पर कुछ मुख्य कैदी अस्थायी तौर पर जेल से छोड दिये जायंगे । पजाब सरकार 
ने पहली दो शर्तें मंजूर कर ली, पर वह तीसरी शर्त पूरी तौर से मानने को 
तैयार नही थी । उसने कहा कि यदि हंटर कमेटी किसी कैदी की गवाही लेना 
उचित समझेगी, तो उसका प्रवन्ध कर दिया जायगा, और यदि इस जाच से 
सवधित कोई वकोल किसी कैदी से परामर्श करना आवश्यक समझेगा, तो उसकी' 
सुविधा भी दे दी जायेगी । 

पजाब के कार्यकर्ताओं ने मालवीयजी के नेतृत्व में हंट्रर कमेटी के सामने 
अत्याचारो को साबित करने का निर्णय किया । मालवीयजी भी तैयार हो गये, 
पर गाधीजी इस निर्णय से सहमत नही थे | उन्हे यह बात इतनी बुरी लगी कि 
उन्होने पजाब से चले जाने का इरादा किया। इस परिस्थिति में स्वामी श्रद्धानन्द 
ते उन सव नेताओ और कार्यकर्ताओं को जो तीसरी छर्त की पूर्ति के बिना भी 
हंटर कमेटी के सामने सवृत पेश करने को तैयार थे, समझाया कि वे गाधीजी की 
बात मान कर हंठर कमेटी से सहयोग करने का विचार छोड दे। पंडित मोतीलाल 
नेहरू और देशवन्धचु चितरंजन दास ने, तथा पंजाब के बहुत से कार्यकताओं 
ने स्वामी श्रद्धानन्द की बात स्वीकार कर लो। पर मालवीयजी तथा पजाब के 
दो-तीन नेताओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस पर गाघीजी के 
निवास स्थान पर दूसरी वैठक हुईं, जिसमें उपस्थित सज्जनो ने भारी बहुमत से 
गाधीजी की वात स्वीकार कर ली। भालवीयजी ने स्वयं इसके विरुद्ध अपनी 
राय दी। निर्णय हो जाने पर उन्होने पंजाब गवर्नर के पास भेजे जाने वाले 
बहुसख्यक निर्णय का मसौदा स्वयं ही लिखा, और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ओढ ली । इत धटता की विस्तार से चर्चा करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने 
एक सस्मरण में लिखा है: “निःस्वार्थथन और प्रजातत्रीय भावना का यह 
उत्कृष्ट उदाहरण था। यह उन अनेक अवसरो में केवल एक है जबकि भसालवीय 
जी ने राजनीतिक नेताओ के सामने शान्त किन्तु शानदार उदाहरण पेश किया 
था। अपने समय के महान्‌ नेता महात्मा गाधी तथा भालवीयजी' को समझने में 


२७८ महामना सदन सोहन सालवीय जीवन और नेतृत्व 


यह घटना हमारी काफी सहायता करती हैं । अपनी बात न माने जाने पर 
गाधीजी सरकार को पत्र लिख कर पंजाब छोड कर जाने कौ तेयार थे | पर 
मालवीयजी ! उन्हें बहुमत के सामने सिर झुका देने में कोई कठिनाई नही हुई । 
मालवीयजी की नि'स्वार्थ-प्रियता, सदाशयता, उच्चता, निरभिमानता, तथा 
प्रजातंत्रीय भावना के सम्बन्ध मे इससे अधिक क्या कहा जा सकता है ?”* 


१३ नवम्बर को पजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर कांग्रेस को दो और वाते देने 
को तैयार हो गये । पहली यह कि यद्दि कमेटी के सामने गवाही देने के लिए 
कोई प्रमुख कैदी बुलाया गया, तो वह थोडे समय के लिए गवाही देने के दिन 
इस शर्त पर पेरोल पर छोड दिया जायगा कि को प्रदर्शन नही होगा । दूसरी 
यह कि जाच के दौरान वकील निश्चित समय पर जेल में उस कैदी से मिल 
सकते हैं जिसका नाम गवाही के लिए कमेटी को दिया गया है। दूसरी ओर 
काग्रेस के नेताओं की माग्र थी कि प्रमुख कैदियों को हिरासत में कमेटियो की 
उन बैठकों में भौजूद रहने की आज्ञा दी जाये, जिनमें उस घटना के सम्बन्ध में 
गवाही होती हो जिससे वह सम्बद्ध है, ताकि वह वकील को उन तथ्यों के सबंध 
में जिनकी उसे जानकारी है उचित परामर्श दे सके। कार््नंस की बात सरकार 
मानने को तैयार नही थी, भोौर सरकार की बात गाधीजी' मानने को राजी नहीं 
थे। समझोता नही हो सका । 

इसके बाद काग्रेस की पजाव सब-कमेंटी ने कांग्रेस जाच कमेटी नियुक्त 
करने का निमश्चव किया। गावीजी, अब्बास तेयबजी, श्री चितरजन दास, 
फजलुल हक साहब भौर पडित मोतीलाल नेहरू जाच कमेटी के सदस्य नियुक्त 
हुए। इनमें से फजलुल हक साहव जरूरी काम से कलकत्ते चलें गये, और पढित्त 
मोतीलाल नेहरू ने काग्रेंस का अध्यक्ष चुन लिये जाने पर जाच कमेटी से 
इस्तीफा दे दिया, और इन दोनों की जगह पर श्री मुकुन्द आर० जयकर सदरय 
नियुक्त हुए | श्री के० सन्‍्तानम ने जाच कमेटी के सचिव का काम किया । 

२५ दिसम्बर को सम्राद्‌ की क्षमा घोषणा से पजाब के बन्दी मुक्त कर 
दिये गये । इसके बाद काग्रेंस की पंजाब उपसमिति ने हटर कमेटी के साथ 
सहयोग करने का निश्चय किया। पर यह सभव नही हो सका, और काग्रं स 
जाच कमेटी ने स्वतत्न रूप से जाच करके अपनी रिपोर्ट और निष्कर्षो को जनता 
के सामने पेश करने का निर्णय किया । पर उसने काग्र स उपसमिति के आदेशा- 
नुसार हटर कमेटी के सामने प्रस्तुत सरकारी अफसरों की गवाहियो का भी पूरी 


न 
१ भालवीयजी--जीवन झलकिया, १० १२ ॥ 
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तौर पर उपयोग किया । इस तरह कांग्रेस जाच कमेटी की रिपोर्ट सरकारी 
अफसरो तथा भुक्तभोगी जनता, दोनो के वयानो पर आधारित थी। 


काग्रेस जाबच कसेटी की रिपोर्ट 


२० फरवरी सन्‌ १९२० को गाधीजी, श्री चितरजन दास, मिस्टर अब्बास 
तैयबजी और श्री एम० आर० जयकर ने पजाव काड पर सर्वसम्मत रिपोर्ट पर 
हस्ताक्षर कर उसे कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के पास भेज दिया। रिपोर्ट में 
बताया गया कि पजाब की जनता सर माइकेल ओडायर के शासन की ज्यादतियो 
ओर सछ्तियो से परेशान और रुष्ट थी, तथा रौलेट अधिनियम से भी 
उत्तेजित हो गयी थी, पर सरकार को उलट देने की कोई भावना या साजिश 
नही थी । पजाब की सन्‌ १९१९ की स्थिति की सन्‌ १८५७ की स्थिति से 
तुलना निराधार थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गाधीजी की गिरफ्तारी 
और निष्कासन, तथा डाक्टर सत्यपाल और डावटर सफुद्दीन किचलू की 
गिरफ्तारिया और नजरबन्दिया ही अमृतसर की जनता की उत्तेजना के 
तात्कालिक कारण थे, और रेल के पुल पर भीड पर गोली-वर्षा तथा कई आदमियो 
की उससे मृत्यु ही उत्तेजना और व्यग्रता का कारण थी, जिसका दृष्परिणाम 
जनता द्वारा दो यूरोपियनो की हत्या तथा गिरफ्तार लोगो की वरवादी था। ये 
ज्यादतिया नि सदेह निन्दनीय और दण्डनीय थी। पर इनके कारण सारे नगर 
का शासन सेना के अधिकारियों के सुपुर्द करना सर्वथा अनुचित था । 


कमेटी ने जलियावाला बाग में निर्दोप निहत्थी जनता पर गोली-वर्षा को 
“क्रूरता का पूर्वनियोजित कार्य” बता कर जनरल डायर की निर्दयता तथा 
उच्छुद्धल व्यवहार को कडी आलोचना करते हुए माग की कि उसे सब 
सरकारी पदो से अलग कर दिया जाय । 


कमेटी की निश्चित राय थी कि मार्शल-ला चालू करने का कोई तकंसंगत 
ओऔचित्य नही था। उसे अत्यधिक काल तक जारी रखना तो और भी गलत 
था। हर जगह मार्शल-ला प्रशासन “क्रूर और दसनकारी” था। मार्शल-ला 
ट्रिव्यूनल और समरी कोर्ट जनता को सताने के साधन बना लिये गये थे, और 
उनके द्वारा बुरी तरह से ' न्याय की अ्रूणहत्या” की गयी थी । 


मार्शल-ला अधिकारियो और कर्मचारियो के बहुत से कार्यो की निन्‍्दा 
करते हुए कमेटी के सदस्यों (आयुक्तो) ने माग की कि कर्नल जानसन, कर्नल 
ओबवरायन, मिस्टर वासवर्थ स्मिथ, राय साहव श्रीराम सूद और मालिक साहब 
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खा को सरकारी उत्तरदायित्व और पदों से हटा दिया जाय, निम्नकोटि के 
कतिपय कर्मचारियों की कार्रवाइयो की स्थानीय जाच करायी जाय । 


आयुक्तो ने पजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर माइकल ओडायर को ही सारी 
दुर्घटना का मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए भाग की कि उन्हें “'प्रम्राद के 
सव उत्तरदायित्व कार्यभार से अलग कर दिया जाय ।” आयुक्तो ने काफी विस्तार 
के साथ वाइसराय के कार्यों और दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए उन्हें भी 
पजाब की दुर्घटनाओ का उत्तरदायी ठहराते हुए संस्तुति की कि उन्हें वापस बुला 
लिया जाय । 


हटर कम्मेटों की रिपोर्ट 


भारत सरकार द्वारा २४ अक्‍तूचर सन १९१९ को नियुक्त हटर कमेटी 
ने ८ मार्च सन्‌ १९२० को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कम्रेटी के हिन्दुस्तानी 
सदस्य (श्री चिम्मनलाल रीतलवाद, श्रो जगत नारायण मुल्ला तथा सरदार 
साहबजादा सुलतान अहमद) ओर उसके अगेज सदस्य (लार्ट हटर, जस्टिस 
जी० सी० रेनकिन, मिस्टर डब्ल्यू० एफ० राइस, मेजर जबरल सर जार्ज वरो 
और मिस्टर थामस स्मिथ) एक राय के नही थे। दोनो के निष्कर्षों में मोलिक 
भेद था। इसलिए हिन्दुस्तानी रादस्यों में अंग्रेज सदस्यो से अलग एक अल्प- 
संख्यक रिपोर्ट लिसी, जिसके स्थिति-विश्लेपण और निष्कर्ष वहुसंख्यक रिपोर्ट से 
बहुत भिन्न थे । 

कमेटी के अग्नेज सदस्यों के निचार में अप्रैज रान १९१९ में विद्राह 
(बगावत) की स्थिति थी, जिस पर काबृ पाने के लिए मार्शल-ला घोषित करना 
और सैनिक शासन प्रतिष्ठित करना अनिवार्य था। हिन्दुस्तानी सदस्यों की राग्र 
में उपद्वों को विद्रोह” समझ मार्शल-ला घोषित करना अनुचित, अनावश्यक 
था । उनका निष्कर्ष था कि उपद्रवों के पीछे कोई पूर्वनियोजित साजिश नहीं 
थी, सिविल अधिकारी साधारण सी सैनिक सहायता से उपद्रवों को कन्ट्रोल कर 
सकते थे, मार्शल-ला शासन को चालु करना गलत था, पर उसे यदि ठीक भी 
मान लिया जाय, तो उसे कुछ दिनो के बाद जारी रखना नही चाहिए था | 
कमेटी के अधिकाश सदस्यो ने सरकारी अफसरो के बहुत से कामो को अमानु- 
पिक बताया और मार्शल-ला के अवीन स्थापित न्यायालयों की कार्रवाइयो की 
आलोचना की । 

कमेटी के अग्नेज सदस्यो ने भी स्वीकार किया कि मार्शल-ल्ा अधिकारियो 
के कतिपश्न आदेश “अविवेकपूर्ण” थे, उन्होंने “कोई अच्छा प्रयोजन पूरा नही 
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किया” और वे नागरिको को निरर्थक कष्ट से बचाने के पर्याप्त कौजल से तैयार 
नही किये गये थे ।१” अग्रेज सदस्यो ने यह भी स्वीकार किया कि “सडक पर 
पेट के बल रेंगने की सजा” ने “जहाँ बहुत से निर्दोष व्यक्तियो को निरर्थक कष्ट 
दिया”, “वहा इस अपमानजनक कार्य” ने ऐसी “कटुता और प्रजातीय दुर्भावना” 


पैदा की जो बहुत दिन जारी रही” ।* 


यद्यपि वाइसराय की कार्यपरिपद्‌ के हिन्दुस्तानी सदस्य भियाँ मुहम्मद 
शफी ने अल्पसख्यक रिपोर्ट के निष्कर्पों को ठीक समझा, कार्यपरिषद्‌ के अग्र ज 
सदस्यों ने अधिसख्यक रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। भारत सरकार ने अपने 
परिपत्र में जनरल डायर के व्यवहार वी. किसी ह॒द तक निन्‍दा करते हुए यह 
भी कहा कि “जनरल डायर के कार्य ने किसी हद तक उपद्रवो को फैलने 
से रोका (! 


भारतमन्त्री ने कमेटी की बहुसख्यक रिपोर्ट ओर भारत सरकार के परिपत्र को 
मान्यता प्रदान करते हुए केवल जनरल डायर के व्यवहार की ही निन्‍दा की और 
कमाडर-इन-चीफ की इस आज्ञा का समर्थन किया कि जनरल डायर से ब्रिगेडियर- 
जनरल पद से इस्तीफा दिला दिया जाय । भारत-मन्त्री ने आशा व्यक्त की कि जिन 
कर्मचारियो के दुर्व्यवहार की ओर हटर कमेटी के बहुसख्यक सदस्यो ने सकेत किया 
है उन्हें किसी उचित ढग से चेतावनी दे दो जायगी, और सरकार को विन्दा कसी 
न किसी रूप में नोट कर दी जायगी। अन्त में भारतमन्त्री ने ब्रिटिश सरकार की 
भोर से सब सिविल और फौजी अफसरो के प्रति वाइसराय के आदर का 
समर्थन करते हुए, वाइसराय के प्रत्ति विशेष रूप से आभार प्रकट किया । 


ब्रिटिश पालियामेट के अधिकाश सदस्थो ने जनरल डायर का समर्थन करना 
ही उचित समझा । यद्यपि कामन्स सभा (हाउस आफ कामन्स) ने कोई प्रस्ताव 
पास नही किया, सरदार सभा (हाउस आफ लार्डस) ने ८६ मतो के विरुद्ध 
१२९ मतो से यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह सदन “जन-ल डायर' के 
सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को उस अफसर के प्रति “अन्याय” समझ “क्षोम”! 
प्रकट करता हे, उसकी राय में यह ऐसी मिसाल प्रस्तुत करता है जो “बगावत 
की हालत में भारत की व्यवस्था की रक्षा मे वाधक होगी ।” 


€्छ 


१. हन्टर कमेटी की रिपोर्ट, पृ० ८३ | २ वही, पु० ८३। 


१३, असहयोग आन्दोलन 


बिलाफत का प्रश्न 


युद्ध के जमाने में ब्रिटिश मत्रिमण्डल ने अरबों से वायदा किया कि युद्ध के 
वाद तुर्की के साथ आत्मनिर्णय तथा राष्ट्रीयता के सिद्धान्तो का अनुसरण किया 
जायगा, भोर हिन्दुस्तान के मुसलमानों से वायदा किया कि भ्रास तथा एशिया 
माइनर तुकों से छीना नहीं जायगा । पर गुप्त रूप से उसने यहुदियों से वायदा 
किया कि युद्ध के बाद उन्हें फिलस्तीन में बसाने का प्रवन्ध किया जायगा। रूस 
से वायदा किया कि युद्ध के वाद कुस्तुनतुनिया रूस साम्राज्य मे मिला दी जायगी, 
और फ्रान्स से तय किया कि युद्ध के वाद अरब के एक भाग पर फ्रान्स और दूसरे 
भाग पर ब्रिटेन का अधिकार कितनी न किसी रूप में स्थापित किया जायगा । 


युद्ध के बाद मुसलमानों ने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने जो वायदे अरबों से 
और उनसे किये है, उन सबकी उपेक्षा करते हुए वह तुर्की साम्रज्य को, जिसका 
सुलतान मुसलमानों का खलीफा है, ब्िवकुल नष्ट कर देना चाहती है । उन्हें उस 
समय पता चला कि दरें दानियाल को सेनिक-विहीन कर देने की, छुस्तुतुनिया को 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करने की, फिलस्तीन में यहुदियो को वसाने की, भ्रास 
को यूनानियो को सौप देने की, तुर्की मे हाई कमिश्नर नियुक्त करने की, तथा 
भरव को तीन हिस्सों में वॉटकर प्रादेश (मेन्डेट) के नाम पर दो भागो में ब्विटेन 
का और एक गाग पर फ्रास का प्रभुत्व भ्तिष्ठित करने की योजनाएँ बनायी जा 
रही हे । 


घिलाफत फमेटी 

इन योजलाओ के समाचारो ने भारत के मुसलमानों को विह्नल कर दिया । 
सितम्बर सन्‌ १९१९ में खिलाफत कमेटी गठित की गयी , और २२ नवम्बर सन्‌ 
१९१९ को दिल्‍ली में मिस्टर फजलुल हक्‌ साहव की अध्यक्षता में खिलाफत काम्फ्रेन्स 
का पहला अधिवेशन सम्पन्न हुआ । दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अमृतसर मे 
कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर मुसलमान नेताओ ने हिन्दू नेताओ से 
खिलाफत की समस्या पर बातचीत की। हिन्दू नेताओं ने मुसलमानों की 
भावनाओ के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए उनका साथ देने का उन्हें 


आश्वासन दिया । 
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३१ दिसम्बर सन्‌ १९१९ को मौलाना शौकत अली की अध्यक्षता में 
खिलाफत काफ्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसने खिलाफत के प्रश्न पर 
ब्रिटेन की गतिविधि पर क्षोभ प्रकट करते हुए घोषित किया कि “भारतीय 
मुसलमान उन माँगो पर दृढ़ रहेंगे जो इस्लाम का कानून उन्हें प्रतिपादित करने 
और अभिव्यक्त करने को वाष्य करता है”, और चेतावनी दी कि “यदि ब्रिटिश 
सरकार ने सन्धि काफ्रेत में उन बातो को स्वीकार किया जो हमारे दीन की 
मान्यताओं के प्रतिकूल है, तो उस दा में हमारा व्यवहार उन कर्तव्यों से 
शासित होगा जिन्हें हमारे दीन ने हम पर प्रवलरूप से लागू किया है और उसके 
लिए ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी होगी ।”” इस अधिवेशन में बहुत से 
मुसनमान नेताओ के अतिरिक्त गाघीजी और मालवीयजी भी उपस्थित थे । 


१९ जनवरी सन्‌ १९२० को डाक्टर मुखतार अहमद अन्सारी की अध्यक्षता 
में मुसलमानों का एक शिप्टटमडल वाइसराय से मिला । उसने तुर्की साम्राज्य 
तथा खलीफा की प्रभुसत्ता को सुरक्षा बंगे आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 
घामिक सस्था के साथ साथ लौकिक सस्था के रूप में भी खिलाफत का सतत 
अस्तित्व उनके धर्म का मूल तत्त्व है । वाइसराय ने मुसलमानों की भावनाओ के 
प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि समस्या का निबटारा केवल 
ब्विटेन के हाथ में नही है । इस उत्तर को असन्तोषजनक समझ कर बहुत से 
मुसलमानों ने घोषित किया कि “मुस्लिम विशेषज्ञों द्वारा परिसीमित अरब देश 
तथा मुसलप्तानो के पवित्र स्थान खलीफा के नियत्रण में रहने चाहिए, और “यदि 
सन्धि की झर्तें इस्लाम धर्म और मुसलमानों की भावना के विरुद्ध होगी, तो वह 
मुसलमानों की वफादारी पर बहुत तनाव सिद्ध होगी?" । 


फरवरी सन्‌ १९२० में खिलाफत कमेटी ने मौलाना मुहम्मद अली की 
अध्यक्षता मे एक शिप्टमडल ब्रिटेन को भेजने का निश्चय किया। यह भी निम्चय 
हुआ कि यदि प्रधानमत्री का उत्तर सनन्‍्तोषजनक न हो, तो सारे देश में 'शोक 
दिवस मनाया जाय । मौलाना शौकत अली ने घोपित किया कि उस दिन यह 
प्रस्ताव पारित हो 'के यदि सन्धि की छार्तें भारतीय मुसलमानों की भावनाओ के 


अनुकूल नही होगी, तो मुसलमान ब्विटिद ताज से अपना बफदाराना सम्बन्ध 
तोडने पर मजबूर होगे । 


१ इंडियन एनुअल रजिस्टर, सन्‌ १९२०, पृ० ४६१ । 

२, पट्टाभि सीतारमैय्या हिस्टों आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, 
पृ० १८०। 

३ वहो, पृ० १९१। 
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गांधीजी झा वक्तव्य 


१० मार्च सन्‌ १९२० को गाधीजी ने एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें 
उन्होने कहा--''इंगलिस्तान हमसे उन अधिकारों के अन्यायपूर्ण अपहरण 
की विनम्न आज्ञाकारिता की आशा नहीं कर सकता जो मुसलमानों के लिए 
जीवन-मरण का प्रदन है ।”? उन्होने कहा : “असहयोग कर्तव्य हो जाता हैं जब 
सहयोग का अर्थ अधोगति या अपमान हो, अपनी धामिक भावना पर अघात हो, * 
उन्होने अहिसात्मक असहयोग के तात््विक और व्यावहारिक गुणो की ओर सकेत 
करते हुए एकमात्र व्यावहारिक दृष्टि से ही उसे स्वीकार करने का मसलमानों से 
अनुरोध किया । * ह 


प्रवान भन्ती दा उत्तर 

लन्दन में खिलाफत कमेटी का शिप्ट-मंडल भारत-मत्री के स्थान पर ब्रिटेन 
के मंत्री फिशर से, और उसके बाद २७ मार्च को प्रधान-मन्त्री लायड जार्ज से 
मिला । उन्होने मौलाना मुहम्मद अली से स्पष्ट शब्दो में कह दिया कि तुर्को की 
सलतनत उनकी मातृभूमि पर बनी रहेगी, पर पश्चिमी एशिया पर से उसका 
आधिपत्य खत्म कर दिया जायगा। 


श्रहिसात्मक भ्रान्दोलन 

१९ मार्च सन्‌ १६२० को भारत के मुसलमानों ने सारे देश में 'शोक दिवस' 
मनाया, तथा खिलाफत के अस्तित्व और गौरव को बनाये रखने के लिए हर कुर्वानी 
करने का प्रण किया । १४ मई सन्‌ १९२० को मिन्रराष्ट्रो ने तुर्की से की जाने 
वाले सन्धि की रूपरेखा प्रकाशित की । २ जून सन्‌ १९२० को कतिपय नेताओ 
की कान्फरेन्स में खिलाफत के प्रश्न पर अहिसात्मक असहयोग आन्दोलन का 
कार्यक्रम तैयार करने का निश्चय हुआ । चूँकि इस्लाम धर्म ऐसी परिस्थितियों में 
मुसलमानों को हिंसात्सक सघर्प की इजाजत देता है, इसलिए बहुत से मुसलमान 
“अहिंसा” की शर्त स्वीकार करने से हिचकते थे । पर गाधीजी के समझाने पर 
तथा लखनऊ के मौलाना अब्दुलवारी के फतवा पर वे अहिंसा को नीति के रूप 
में स्वीकार करने को तैयार हो गये । मौलाना साहब का कहना था कि इस्लाम 
हिंसात्मक सघर्प की इजाजत देता है, पर अहिसात्मक संघर्ष को मना नहीं करता, 
परिस्थिति को ध्यान में रख कर नीति के रूप में हिसा के बजाय अहिसा का 


१ वही, पृ० १९१॥ २ वही, पृ० १९१॥ 
३. वही, पृ० १९१ ॥। 
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अवलम्बन किया जा सकता है। १ अगस्त सन्‌ १९२० को खिलाफत कमेटी की 
भोर से आन्दोलन प्रारम्भ हो गया । उस दिन गाबीजी ने “कैमरे हिन्द का 
तमगा सरकार को लौटा दिया । 


हिजरत 


इसी प्रसंग में खिलाफत के प्रति ब्विटिश सरकार की वक्र दृष्टि से क्षुब्ध हो 
मौलवियो के फतवे पर अगस्त में ही सिन्ध तथा सीमा प्रान्त के लगभग १८००० 
मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिंजरत करने की ठान ली। पर कुछ समय 
काबुल में रहने के वाद करीब करीब सब हिन्दुस्तान वापस लौट आये, कुछ 
ताशकन्द चले गये । 


फाग्रेस का विशेष श्रधिवेशन 


३० मई १९२० को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने सितम्बर में पंजाब के 
प्रश्न पर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किय्य था। काग्रेस के 
करीव-करोब सभो नेताओ की राय थी कि इस अधिवेशन मे सिलाफत के प्रश्न 
प्र भी विचार किया जाय । उनकी घारणा थी कि काग्रे। के अधिवेशन में ही 
पुराने निर्णयो को बदल कर नया कार्यक्रम निश्चित किया जा सकता है, और 
कांग्रेस के विरुद्ध या उससे अलग देशव्यापी संघर्ष या आन्दोलन प्रारम्भ करना 
भनुचित है । 

गाधीजी इस विचार से सहमत नही थे । उन्होंने असहयोग आन्दोलन की 
रुपरेखा बताते हुए स्पष्ट कर दिया था कि काग्रेस का चाहे कुछ भी निर्णय हो, 
भान्दोलन शुरू किया जायगा, और १ अगस्त को उन्होने खिलाफत कास्फ्रेच्स की 
ओर से कार्य प्रारम्भ भी कर दिया । 


सितम्बर सन्‌ १९२० के पहले पखवारे में लाला लाजपतराय की अध्यक्षता 
में कलकत्ते में काग्रेस का विशेष अधिवेशन सम्पन्न हुआ । पजाव काड के सम्बन्ध 
में प्रतिनिधियों के विचारों में कोई विशेष अन्तर नहीं था, और इसलिए बिना 
किसी वाद-विवाद के सर्वसम्भति से उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार हो गया । 
पर असहयोग के सम्बन्ध में प्रमुख नेताओं में गहरा मतभेद था | गाघीजी ैवल 
खिलाफत के प्रश्न पर ही असहयोग आस्दोलन प्रारमभ करने के पक्ष में थे, पर 
कुछ लोगो के आग्रह पर स्व॒राज्य की प्राप्ति और पजाव # अन्याय के परिशोधन 
के प्रइतों को भी शामिल कर लिया गया । कौंसिलो, विधालयो और न्यायालयों के 
वहिष्फार के सम्बन्ध में ही सबसे गहरा मतभेद था| पंडित मोतीलाल नेहरू 
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का आग्रह था कि विद्यालयों और न्यायालयो का क्रमिक बहिष्कार हो, भौर जब 
गांधीजी ने उनके इस संशोधन को स्वीकार कर लिया, तब उन्होने गाधीजी के 
प्रस्ताव का समर्थन किया | जून में उन्होंने कौंसिलो के बहिष्कार के विरोध में 
एक पत्र ग्राधीजी को लिखा था, पर इस समय उन्होने इसका कोई विश्लेष विरोध 
नही किया । पर मालवीयजी, चित्तरजन दास, बिपिनचन्द्र पाल आदि नेताओ 
ने प्रस्ताव का डट कर विरोध किया, और विपय समिति में केवल सात वोटो के 
बहुमत से ही गाधीजी का प्रस्ताव स्वीकार हो सका। काग्रेस के खुले अधिवेशन 
में गावीजी ने प्रस्ताव पेश किया, और मोतीलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया । 
विपिनचन्द्र पाल ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि प्रधानमंत्री से 
अनुरोध किया जाय कि वे एक भारतीय मिशन (शिष्टमण्डल) से मिले, जो उनके 
सामने भारतीयों की शिकायतों तथा स्वशासन की माग को पेश करे, और यदि 
प्रधान-मत्री मिशन से भेट करने को, या पूर्ण स्वशासन देने को तैयार न हो, तो 
सक्रिय असहयोग की ऐसी नीति अपनायी जाय जिससे ब्रिटिश जनता समझ ले 
कि भारत अब पराधीन देश के रूप में शासित होने को तैयार नही है, और 
इरा सब काम के बीच जनता गाधीजी के कार्यक्रम पर विचार करे, और इसके 
लिए प्रचार किया जाय ।” 

पडित मोतीलाल नेहरू, डाक्टर शफुद्दीन किचलू, पडित रामभज दत्त चौधरी, 
जितेन्द्र लाल बनर्जी, मौलाना शौकत अली, स्वामी गोविन्दानन्द, सेयद याकूब 
हुरोन, डावटर अन्सारी झादि ने गाधीजी के प्रस्ताव का समर्थन किया। सर 
आसुतोप चौधरी, श्रीमती एनी बेसेट, पडित गोकरण नाथ मिश्र, पडिंत हृदय 
नाथ कुजरू आदि ने प्रस्ताव का विरोध किया । मालवीयजी, श्री चित्त रंजनदास, 
मिस्टर मुहग्मद अली जिना, श्री वेपटिस्टा ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए थी 
बिपिन चन्द्र पाल के सशोवन का समर्थन किया | सर्वश्री एनत० सी० केलकर 
एम० आर० जयकर, कस्तूरी रंगा ऐंयंगार, विजयराघवाचार्य ओर सत्यमूर्ति 
भी संशोधन के पक्ष में थे । 

मालवीयजी ने अपने भाषण में कहा कि वे श्रा विपिनचन्द्र पाल के सशोधन 
से भी प्री तौर पर सन्‍्तुष्ट नही है, क्योकि उनके विचार में सरकार के सामने 
राष्टीय माँग पेश करते समय उसे धमकी देना उचित नही है । पर वे सशोधन 
का समर्थन करते है, क्योकि उनके विचार में प्रस्ताव की तुलना में सशोधन 
अच्छा है । उन्होने कहा कि वह आज की परिस्थिति में असहयोग को 'न्‍्यायसगत 


की ++ज वन ऋ ननाज 


१. वही, पृ० २०३-२०४ । 
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और सर्वधानिक' मानते है, और खिलाफत के प्रदन पर मुसलमानों की भावनाओं 
के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति हैं, गौर वे चाहते हैं कि विजयी राष्ट्र तुर्की 
साम्राज्य के साथ न्याययुक्त सन्धि करें। पर प्रस्तावित असहयोग द्वारा खिलाफत 
की समस्या का समाधान सम्भव नही दिखाई देता । लार्ड चेम्सफोर्ड, उन्होने 
कहा, अप्रैल में वापस जा रहें है, और पजाव काड से सम्बन्धित कई अफसर 
रिटायर हो चुके हैं । अब दो चार अपराधी अफसरो को दण्डित कराने के लिए 
देशव्यापी आन्दोलन चलाना किस तरह ठीक होगा ? स्वशासन ही भअत्याचारो 
के निराकरण का साधन है। उसके लिए देशव्यापी जनान्दोलन नि सन्देह 
आवश्यक है, पर कौंसिलो का बहिष्कार हानिकर हैं। यदि काग्रेस ने उनका 
बहिष्कार किया, तो सरकार के समर्थक वहां घुस जायेंगे । पारस्परिक क्षगडों 
के निपटारे के लिए पचायतो का संगठन ठीर है, पर उनके स्थापित होने से 
पहले सरकारी अदालतो का बाइकाट कैसे हो सकता है ? सब वकोलो के लिए 
अदालतो का काम छोड देना भी सम्भव नहीं है । इस समय जब शिक्षा का 
विस्तार राष्ट्‌ की प्रगति के लिए परम आवद्यक है, विद्यालयों का बाइकाट 
घातक होगा । 


कांग्रेस के खुले अधिवेशन मे गाधीजी का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो 
गया, और उस पर देश में जोर-शोर से काम प्रारम्भ हो गया । नवयुवको ने 
बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया । 


सामयुर अधिवेशन 


दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में श्री सी० विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में 
काग्रेंस का वापिक अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर फिर से विचार 
हुआ | कतिपय नेताओ के आग्रह पर नये प्रस्ताव में स्व॒राज्य को प्रमुख स्थान 
दिया गया। प्रारम्भ में ही घोषित किया गया कि 'भौजूदा भारत सरकार ने 
जनता का विश्वास खो दिया है', और “जनता स्वराज्य लेने को कृतसंकल्प है! । 
इस प्रस्ताव में यह भी घोषित किया गगा कि स्वराज्य ही सब शिकायतों के 
निराकरण का साधन है। स्कूलो और अदालतों के वहिष्कार के प्रस्तावों को 
सशोधित करते हुए कलकत्ता द्वारा निश्चित मान्यताओ को स्वीकार किया गया, 
विधान सभाओ के निर्वाचिको से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र के 
सदस्यो से इस्तीफे की माँग करें। असहयोग के कार्यक्रम में सविनय-अवज्ञा 
ओर लगानवन्दी भी जोड दी गयी । 


रेघण सहामना सदन मोहन सालचीय : जीवन श्रौर नेतृत्व 


श्री चित्तरंजन दारा ने इन प्रस्ताव को सुले अधिवेशन में प्रस्तुत किया । 
गांधीजी ने इसका अनुमोदन, और लाला लाजपत राय ने समर्थन किया । मिस्टर 
मुहम्मद अल्ली जिना ने इसका विरोध किया । ज्वर रे पीडित होने के कारण 
मालवीयजी अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके, पर उन्होने गाधीजी हाय यह 
संदेश भेज दिया कि उन्हें संशोधित रूप में भी प्रस्ताव मजूर नही है। प्रस्ताव 
भारी बठुमत से स्वीकार हो गया । 

इस अधिवेशन में गावीजी ने प्रस्ताव किया कि 'डटियन नेशनल कामेस का 
लक्ष्य घान्त और न्यायगंगत उपायों टारा स्वराज्य प्राप्त करना है।' गाबीजी 
ने वहा "प्रस्ताव के शब्द ऐसे है जिनसे दोनो आर्य निकाले जा सकते है । ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्दर स्वराज्य, अथवा ब्रिटिश साम्राज्य के बाहुर स्वराज्य । इश 
प्रस्ताव में सत्र दलयाजों के लिए गुंजायश हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध 
रसना नाहतें हैं, और जो ब्रिटिश साम्राज्य से गम्यन्ध रराना नही चाहते। 
मालवोयजी और जिना साहव दोतो को यह प्रस्ताव भी पगरद नहीं था। जिना 
साहा ने काश छोट दी, पर भागे चल कर मालनीयजी ने गाधीजी की 
व्याख्या स्वीकार करते हुए नये लक्ष्य पर हस्ताक्षर कर दिये | परन्तु इसके वाद 
भी वे पूर्ववत्‌ रासाज्य के अन्दर स्वराज्य की राम्भावना को सार्थक बनाने में 
संलग्न रहें, और कौन कह सकता है फ्रि यदि साम्राज्य के बाहर स्वराज्य 
मिलना राभव होता, ता गालवीयजी उसे लेने रे इनकार कर देते । 
असहयोग का कार्यक्रम 

उपाधियो का, तथा अवैतनिक मरकारी ओहदो का, भौर स्थानीय निकायो 
की मनोनीत सदस्यता का वहिप्कार, सरकार हारा आयोजित दरवारो और 
रमारोहो गे जाने से इनकार, सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों 
और वालेजो का आनुक्रमिक बहिष्कार, वकीलो और बादियो द्वारा धीरे-धीरे 
अदालतों का बहिष्कार, विधान कौसिलो का उम्मीदवारों और निर्वाचको हारा 
बहिष्कार, सयनिपेधच, विदेशी माल का बहिष्कार, चरसा द्वारा सुन कांतने 
को प्रोत्साहन, कर्घों ट्ारा बुनी खादी का प्रयोग, राष्ट्रीय विद्यालयों को स्थापना, 
निजी शगडो के भमिपटाने के लिए गैरसरकारी पचायतती अदालतो की रथापना, 
छतछात का निवारण, दलित जातियो का उत्थान, तथा हिन्दु-मुस्लिम एकता 
असहगोग आन्दोलन का मुख्य कार्यक्रम था । 


खिलाफत कान्फरेनन 
जलाई सन १९२१ के पहले सप्ताह में खिलाफत कान्‍्फरेन्स से अपने कराची 
हेड 
अधिवेशन में गौलाना महम्गद अली के भाषण के वाद निश्चय किया कि “आज 


असहयोग भ्रान्दोलन र्प६ 


से किसी ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में काम करना या उनकी भरती में 
सहायता करना, या मौन स्वीकृति देना अनैतिक होगा 7” कास्फ्रेन्स ने यह भी 
घोषित किया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने अगोरा सरकार से युद्ध छेडा, तो हिन्दुस्तान 
के मसलमान सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ कर देंगे, तथा पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करके 
काग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारतीय गणतन्त्र का झडा फहरा दगे। 


कांग्रेस का निर्णय 

जुलाई के अन्तिम सप्ताह मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषित 
किया कि “सरकार की सैनिक या असैनिक नौकरी करना अभीष्ट है अथवा 
नही, इस पर अपनी राय व्यक्त करना एक नागरिक का जन्मजात अधिकार है, 
और वह उस सरकार की नौकरी को छोडने की खुली अपील करने का हक 
रखता है, जिफने भारतोय जनता का विश्वास खो दिया है ।”* इसी अधिवेशन 
में काग्रेंस कमेटी ने भारतीय जनता से अपील की कि वह ब्रिदेन के राजकुमार 
के स्वागत का बहिष्फार करे, ओर, विदेशी वस्त्रो का परित्याग कर स्वदेशी 
को अपनाये । 


सितम्बर सन्‌ १९२१ में मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शीकत अली 
सेना के भडकाने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये। तब गाधीजी ने 
मौलाना मुहम्मद अली के कराची के भाषण को स्वय सार्वजनिक तौर पर दोहराया 
और ५ अवतूबर को काग्रेस की वर्किंग कमेंटी ने अपने एक वक्तव्य द्वारा घोषित 
किया कि “किसी भारतोय के लिए किसी भी हैसियत से उस सरकार की 
नौकरी करना राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्रहित के विरुद्ध है जिसने रैलेट 
अधिनियम आन्दोलन के जमाने में जनता की न्‍्यायसगत आकाक्षाओं को दवाने के 
लिए सिपाहियो और पुलिस का प्रयोग किया, और जिसने तुर्कों, अरवो, 
भिन्नियो और दूसरे राष्ट्री की राष्ट्रीय भावनाओ को कुचलने के लिए सेना का 
प्रयोग किया ।* 


सरकार ते कांग्रेस वकिग कमेटी के सदस्यो के विरुद्ध, जिन्होंने इस वक्तव्य 
पर हस्ताक्षर किये थे, कोई कार्यवाही नहीं की । जिन लोगो ने २६ अक्तूबर 
को काग्रेस का प्रस्ताव प्रसारित किया, उनसे भी कोई पूछताछ नही की । पर 


१ पट्टामि सीतारमैया वही, पृ० २१७। 

२ वही, पृ० २१७। ३. वही, पु० २१४। 

४. वही, पृ० २१५। ५ वही, पृ० २१७। 
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२६०. महामना सदन मोहन भालवीय : जीवन और नेतृत्व 


१ नवम्बर को मौनाना मुहमाद अली, मौलाना शौकत अली, शैफुद्दीन किचलु, 
शारदापीठ के शंकराचार्य, मौताना निसार अहमद, पीर गुलाम मुजादीद, तथा 
मौलाना हुरोन अहमद को, जिन्होंने सिलाफत कास्फरेन्श के कराची अधिवेशन 
में भाग लिया था, राजा दें दी । 


५ अवतूुवर को वैंठक में ही कार्मेस वक्रिण कमेंटी ने उन लोगो को प्रान्तीय 
कार्मेंस कमेटी के आदेश पर व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा की इजाजत दें दी, जो 
रारकार द्वारा स्वदेशी के प्रचार के काम से रोके गये हो । इसी वैठक में 
राजकुमार के बहिप्कार का विस्तृत कार्यक्रम निश्चित हुआ, और तय किया गया 
कि जिस दिन राजकुमार भारत में उतरें, उरा दिन सारे देश में हउताल हो । 


नवम्पर के पहले गप्ताह में दिल्‍ली में भस्िल भारतीय कार्मेंस कमेटी की 
बैठक हुई । कमेंटो ने फतवा वन्दियों की सजा की कडी आलोचना की । ज्ान्ति 
ओऔर सुव्यवस्था के नाग पर सरकार टारा मोगलाओं पर किये जाने वाले अत्या- 
चारो की भी कमेटी ने भर्त्तनना की । उसने यह भी निर्णय किया कि सिलाफत, 
पंजाब और स्वराज्य के सम्बन्ध में भारत के निश्चय की सरकार द्वारा उपेक्षा 
के विरुद्ध निर्धारित शर्तें प्री होने पर बरदोली में सामूहिक सबिनय-अवज्ञा' 
आन्दालन प्रारम्भ किया जाय । 


राजकुमार णा बहिष्ार 


१७ नवम्बर को ब्रिटेन के राजकुमार ने वम्बई में पदार्पण किया। सारे 
देश में काग्रेस के आदेश पर हडताल हुई । वम्बई में उपद्रव हुए, जो तीन-चार 
दिन तक चलते रहे, जिनमें लगभग चार सौ आदमी घायल हुए, और ५३ 
आदमियो की मृत्यु हो गयी ! ग्राधीजी ने प्रायश्चित के रूप में पाँच दिन का 
उपवास किया, तथा श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ शान्ति स्थापित करने के 
निमित्त बम्बई नगर में चवकर लगाये | 


इसके बाद काग्रेस तथा खिलाफत कमेटी के स्वयसेवकों की तत्परता तथा 
सरकारी दमन, दोनो ने जोर पकडा। स्वयसेवको ने विदेशी कपडे के 
बहिप्कार तथा राजकुमार के स्वागत के विरोध में डटकर काम किया | सरकार 
ने स्वयसेवकों की भरती को गैर-कानूनी घोषित करके स्वयसेवकों की शक्ति 
को कुचलने का निश्चय किया। क्रिया प्रतिक्रिया ने सविनय-अवज्ञा का हम 
धारण कर लिया | बंगाल में इसका शुभारम्भ चित्तरंजन दासजी की धर्मपत्ली 
बसंती देवी ने किया । धंगाल सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए वगाल 


असहधोग आन्दोलन २६१ 


के बहुत से नवयुवक स्वयंसेवक वन कर निकल पडे । सरकार ने उन्हें गिरफ्तार 
किया । नवयुवको का साहस और उत्साह फीका पडने के बजाय दुगुना हो गया । 
बंगाल सरकार ने लगभग दो हजार स्वयसेवको को पकड कर जेल भेज दिया | 
श्री चित्तरजन दास और मौलाना अब्बुल कलाम आजाद भी अलीपुर जेल में 
बन्द कर दिये गये । आसाम, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और पंजाब में भी दमन ने 
जोर पकडा। काग्रेस के भहिसात्मक सार्वजनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप होने 
लगा। भयभीत करने के आरोप में स्वयंसेवको को पीडित और दण्डित किया 
जाने लगा, भौर जेल में उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाने लगा । दफा 
१४४ का प्रयोग कर सार्वजनिक सभोभो का आयोजन कठिन बना दिया गया । 
समाचारपत्रो पर सरकारी नियंत्रण कडा कर दिया गया । बहुत से अन्य कार्य- 
कर्ताओ के साथ लाला लाजपत राय, पडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर 
लान नेहरू भी गिरफ्तार कर लिये गये । 


सालवीयजी की घारणाए 


मालवीयजी ने असहयोग की नीति को सिद्धान्तत. स्वीकार करते हुए भी' 
उसके कार्यक्रम के कतिपय अज्ञो को अव्यावहारिक और हानिकर बता कर उसका 
विरोध किया । उन्तका मुख्य विरोध न्‍्यायालयो, विधानसभाओ, तथा शिक्षा 
संस्थाओ के बाइकाट पर था। वे न्यायालयों के बाइकाट को अव्यावहारिक तथा 
विधान-सभाओश्रो और शिक्षा सस्थाओ के बाइकाट को हानिकर समझते थे । 
उनकी धारणा थी. कि विधान-सभाओ में भी स्वराज्य के लिए संघर्ष किया जा 
सकता है, सरकार की गतिविधि का तीज विरोध किया जा सकता है, और 
राष्ट्र के हिंत में उनका उपयोग आवश्यक है। वे शिक्षा सस्थाओ की व्यवस्था 
से पूरी तौर पर सन्तुष्ट नही थे। वे सव नवयुवको को दिशप्रेम की शिक्षा देना 
आवश्यक समझते थे । पर वे राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा संस्थाओं का योगदान 
भी स्वीकार करते थे। वे लाला लाजपत राय की तरह शिक्षा संस्थाओ के 
वहिष्कार को 'अनर्थकारी' समझते थे। वे तो चाहते थे कि इन सस्थाओ का 
वहिष्कार करने के बजाय सरकार पर दबाव डाल कर उन्हें अधिक उपयोगी 
बनाया जाय । उनका कहना था कि शिक्षा-प्रणाली के दोषो की समीक्षा करतें 
समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए किउसने प्रसिद्ध विद्वानों को जन्म दिया 
है, ऐसे विद्वान पैदा किये है जिन्‍्होने जीवन के भिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की 
है, जिन्होने देश के मान और मानसिक विकास की वृद्धि की है। वें चाहते थे 
कि विद्यार्थी देश-सेवक बनें, सेवा की क्षमता अपने में विकसित करें, रचनात्मक 
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कार्यों द्वारा देश-सेवा का अभ्यास करे, अपना जीवन जनता के जीवन से आत्म- 
सात करें। वे यदि चाहें तो अपनी अन्तरात्मा के आदेश, पर स्वतंत्रता के निमित्त 
आत्मोसर्ग करें, और अपने जीवन को वलिदान कर दें। पर वे यह नही चाहते थे 
कि बाइकाट के हडबोग में फँसकर विद्यार्थी अपना समय नष्ट करें, अपनी पढाई- 
लिखाई वर्बाद करें। सालवीयजी स्वदेशी के पक्ष में थे। उनका खहर से कोई 
विरोध नही था, पर उन्हे विदेशी कपडो की होलो बुरी लगती थी। उसे वे 
उचित नही समझते थे । वे गाधीजी के अनुरोध तथा काग्रेस के आदेश को ध्यान 
में रखकर केन्द्रीय असेम्बली का वहिष्कार कर सकते थे, वहाँ जाकर काम करने 
का विचार स्थगित कर सकते थे; पर सरकार द्वारा समर्थित शिक्षा संस्थाओं 
की निन्‍्दा करना, तथा उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना उनके लिए 
सम्भव नही था। न वे काशी विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
सकते थे, और न उसका सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करा सकते थे। विश्व- 
विद्यालय के कोर्ट और कौसिल में भारी वहुमत उनका था, जो सरकार से उसका 
सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे । उस बहुमत को अल्पमत में बदल देना भालवीयजी 
के लिए भी नामुमकिन था । यदि मालवीयजी स्वयं उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद 
कर लेते, तो जो कुछ उसका राष्ट्रीय स्वरूप था, वह भी विकृृत हो जाता, और 
उनके दस वर्ष के अथक परिश्रम को बहुत बडी क्षति पहुँचती 


इन सब मतभेदो के होते हुए भी गाधीजी से मालवीयजी के सम्बन्ध अच्छे 
वने रहे । गाधीजी उन्हें अपना बडा भाई समझते रहें, और मालवीयजी गाधीजी 
को सम्मानित भाई कह कर ही सम्बोधित करते रहे । इस बात की चिन्ता न 
करके कि उनकी बात पर घ्यान दिया जायगा अथवा नही, मालवीयजी कांग्रेस 
के भधिवेशनो में तथा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठकों में जाते, और 
वहा अपने विचार रखते, एवं गाधीजी से अकेले मे बातचीत करते, और उन्हें 
अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते रहे । यद्यपि उन्हें असहयोग आन्दोलन की 
कुछ बातें बुरी लगती थी, और उनकी समीक्षा वे समय-समय पर करते रहते थे, 
पर वे इसके साथ ही असहयोग आन्द्रोलन द्वारा जो जनजागृति पैदा हुई थी 
उसको भी स्वीकार करते थे, और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा भी करते थे। 
उनका हृदय उनके साथ था जो अपने विवेक के अनुसार या दूसरे नेताओ के 
आदेश पर संघर्ष कर रहे थे, भपने सुख वैभव को राष्ट्रहित पर न्‍्यौछावर कर 
रहे थे । वे नवयुवको के व्यवहार से क्षुब्ध हो न सरकार से मिल जाने को तैयार 
थे, न चुपचाप घर बैठ जाने को। कर्मनिष्ठ के लिए कर्म-संत्यास लेना, देशभक्त 
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के लिए जनान्दोलन को दवाने में विदेशी सरकार का समर्थन करना, त्यागी के 
लिए त्याग के युग में स्वार्थ की वात सोचना असभव था। 

मालवीयजी लार्ड रीडिंग से मिलते, उनसे देश की समस्याओ पर बातचीत 
करते, पर स्वार्थ सिद्धि के वजाय राष्टृहित की वृद्धि ही इस विचार-विमर्श का 
लक्ष्य होता । उन्होने राजकुमार के बहिष्कार का विरोध किया, इसलिए नही 
कि उनके इस कार्य से सरकारी क्षेत्रों में उनके सान की वृद्धि होगी, बल्कि इस- 
लिए कि उनके विचार में बहिष्कार से निरर्थक कदुतां वढेगी, सरकार किसी 
उपद्रव के बहाने से दमन प्रारम्भ कर देगी । सरकार ने उन्हें अपनी ओर खीचने 
का प्रयत्त किया, पर वह ऐसा नही कर पायी । वाइसराय ने उन्हे नाइठहुड की 
उपाधि से विभूषित करना चाहा, पर उन्होने उसे अस्वीकार कर दिया । 

राष्ट्हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गाधी-रीडिग समझौता कराने की 
अवश्य कोशिश की । इस उद्देश्य से उन्होने लार्ड रीडिंग के बुलाने पर उनसे बात 
करने के बाद गाधीजी से अनुरोध किया कि वे वाइसराय से मिल कर देश की 
समस्या पर उनसे बातचीत करें। कुछ हिचकिचाहट के बाद गाघीजी राजी हो 
गये, और वे मई सन्‌ १९२१ में वाइसराय से मिले भी, पर कोई नतीजा 
नही निकला । 

मालवीयजी ने अपना प्रयास जारी रखा । वे एक तरफ वाइसराय से, और 
दूसरी ओर अलीपुर जेल में मौलाना आजाद और देशवन्धु दास से मिले । वाइस- 
राय इस वात पर राजी थे कि मार्च सन्‌ १९२२ से शासन-सुधार के सम्बन्ध 
में गोलमेज कान्फ्रेस्स की जाय। जब मालवोयजी ते इसकी' सूचना मोलाना 
आजाद भर देशवन्धु दास को दी, तब उन्होने सोचा कि राजकुमार के बहिष्कार 
के कारण ही “भारत सरकार समझौता ढृढने के लिए मजबूर हुई है । हमें स्थिति 
से लाभ उठाना चाहिए, और गोलमेज कान्फरेन्स में मिलना चाहिए”? | उन्हें यह 
स्पष्ट था कि “यह हमे हमारे लक्ष्य की ओर नही ले जायगा, फिर भी यह हमारे 
राजनीतिक सघर्प में एक बडा अग्रवर्ती कदम होगा ।”* यह सोच कर दोनों 
नेता इस शर्ते पर कि गोलमेज कान्फरेन्‍्स से पहले सब काग्रेसी नेता छोड़ दिये 
जायेगे, सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हो गये । इस पर मालवीय 
जी वाइसराय से फिर मिले। वाइसराय ने उन्हें आइवासन दिया कि अलीवन्धु 
और दुसरे वे सब राजनीतिक कैदी, जो विचार-विमर्श में भाग लेंगे, छोड दिये 
जायेगे । मौलाना आजाद और देशबन्धु दास में इस बात को स्वोकार करते हुए 
एक पत्र में अपने विचारो को साफ-साफ लिखकर मालवीयजी द्वारा उसे गाघी 


१. आजाद . इंडिया विन्स फ्रीडम पु० २७। २, वही । 
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जी के पास भिजवा दिया । पर ग्राधीजी ने उनके सुझाव को मानने से इनकार 
कर दिया, जिसका उन्हें आश्चर्य और क्षोभ' था ।* गाघीजी का भाग्रह था कि 
सब राजनीतिक नेता और अलीवन्धु भी विना किसी शर्त के पहले छोड दिये 
जायें, उनकी रिहाई के बाद गोलमेज कन्पफ्रेन्स के प्रस्ताव पर विचार किया 
जाय । 


शिष्टसडल 

इसके वाद भी मालवीयजी समझौता कराने के प्रयास में संलग्न रहे । 
कुछ समय बाद २१ दिसम्बर को वे एक शिष्टमंडल के साथ वाइसराय से मिले। 
इस शिष्टमंडल में मालवीयजी के अतिरिक्त श्रीमती एनी' वेसेंट, महाराजा 
मनीन्द्र चन्द्र नन्दी, मिस्टर हसन इमाम, मिस्टर फजलुल हक, मौलवी' अब्दुल 
कापिम, श्री प्रफुल्ल चन्द्र राय, श्री एम० विश्वेश्वरैया, श्री कस्तुरी रंगा ऐयंगर, 
पंडित हृदयनाथ कुजरू, मुंशी ईदवर शरण, श्री जमनादास द्वारकादास, सेठ 
घनश्यामदास विडला आदि शामिल थे । 

डेपुटेशन का अनुरोध था कि दमनकारी कानून वापस लिये जाये, सब 
राजनीतिक वन्दी रिहा कर दिये जायें, तथा जनमत का प्रतिनिधित्व करनेवाली 
कान्फ्रेन्स बुलायी' जाय। वाइसराय ने उत्तर में कहा कि उन्हें और उन्तकी 
कार्यपरिपद्‌ को सम्मानित सज्जनो और उनके बच्चो को गिरफ्तार करना और 
जेल भेजना अच्छा नही लगता, पर देश में शान्ति और सुवब्यवस्था बनाये रखना 
और नागरिको की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, और जब तक आन्दोलन 
वापस नही लिया जाता, तब तक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक 
कार्यवाही करनी ही होगी। कास्फ्रेन्‍्स बुलायी जा सकती है, पर उसके लिए 
शान्ति के वातावरण की आवश्यकता है। पंजाब काड के शम्बन्ध में भव क्‍या 
किया जा सकता हैं। जो करने को कहा जाता है, वह ठीक नहीं जचता । 
खिलाफत के सम्बन्ध में लार्ड चेम्सफोर्ड ने और मौजूदा सरकार ने काफी तगडे 
प्रतिवेदन भेजे हैं, और इस सम्बन्ध में भारत सरकार अत्र क्या कर सकती है। 
गोलमेज काफ्रेंस बुलायी जा सकती है। पर राजनीतिक सुधार अभी तो चालू 
हुए है, शीघ्र ही उन्हें बदल देवा कहा तक उचित होगा ? फिर यह भी समझ 
लेना चाहिए कि चूँकि ब्निटिश पालियामेट ही राज्यव्यवस्था में परिवर्तन कर 
सकती है, उसे विश्वास दिलाना होगा कि “भारतीय जनता की विपुल संख्या 
सम्राद को वफादार है ।” इसलिए वाइसराय ने कहा, “जो व्यक्ति राजकुमार 
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का अपमान करने में सहायक होता हे, वह भारत को तथा उसके भावी ऐव्वर्य 
को क्षति पहुँचाता हैं ।' 

इसके बाद श्याम सुन्दर चक्रवर्ती ने गाधीजी को समझौते के लिए तार 
दिया । मालवीयजी और श्रीमती एनी वेसेंट के कहने पर पडित हृदयनाथ 
कुजरू ओर श्री जमनादास द्वारकादास गाधीजी से मिलने अहमदाबाद गये । 
बातचीत के बाद उन्हें आशा बंधी कि गाधीजी कुछ समय के लिए आन्दोलन 
बन्द करके गोलमेज कास्फ्रेन्स के लिए राजी हो जायेंगे। पर कलकत्ता लौटने 
पर जब उन्होने गाधीजी के वक्तव्य को पढा, तब उनकी आशा निराशा में बदल 
गयी। इस पर उन्होने एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होने 
गाधीजी के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए लिखा कि शिष्टमडल के आवेदन 
के उत्तर में जो बातें वाइसराय ने कही, उनसे सम्भव हैं कोई सहमत न हो, 
प्र यह स्पष्ट है कि गोलमेज कास्फ्रेन्स प्रत्येक प्रदत पर विचार करने को 
स्वतन्त्र होती । उन्होने लिखा कि वाइसराय का उत्तर शान्तिपूर्ण था, क्योकि 
वे तो यही चाहते थे कि बातचीत के जमाने में दोनो ओर से अस्थायी विराम 
का पालन हो ताकि सदभावना के वातावरण में विचार-विमर्श हो सके ।* 


दूसरी ओर गराधीजी का कहना था कि २४ दिसम्बर की हडताल वापस 
की जा सकती थी, यदि सरकार स्वयसेवको की भरती के सम्बन्ध में प्रवर्तित 
अध्यादेश को वापस लेने को, तथा सत्याग्रहियो और फतवा कैदियो को छोडने 
को तेयार होती । उनकी राय में वाइसराय का उत्तर असन्तोषजनक था, और 
कान्फ्रेन्स में शामिल होकर खाली हाथ लौटना किसी तरह भी काग्रेस के लिए 
ठीक नही होता ।* 


मालवीयजी का प्रयास विफल रहा । राजनीतिक संघर्प जारी रहा । कलकत्ते 
में २४ दिसम्बर को राजकुमार का बाइकाट दिल्‍ली से भी कही अधिक जोर- 
शोर से हुआ । पर मौलाना आजाद और देशवन्धु दास के विचार में “हमने 
राजनीतिक समझौते का एक सु नहरा अवसर खो दिया” |४ 


अहमदाबाद कापग्रेस 


देशबन्धु चित्तरजनदास की अनुपस्थिति में हकीम अजमल खाँ साहव ने जो 
अपनी भद्गता और सद्भावना के लिए सब वर्गों में सम्मानित थे, दिसम्बर सन्‌ 


'इंडिया इन १९२१-१९२२', पु० ३४९-३५१। 
न्यू इण्डिया, २४ दिसम्बर, सन्‌ १९२१ । 

न्यू इण्डिया, २९ दिसम्बर, सन्‌ १९२१। 
आजाद . वही, पु० २८। 


स् 
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१९२१ मे काग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की । देशबन्ध दास 
द्वारा प्रपित भाषण मे, जिसे श्रीमती सरोजनी नायडू ने पढकर सुनाया, सरकार 
की नीति-रीति तथा गतिविधि की कडी &लोचना करते हुए घोषित किया गया 
कि वे इग्लेड के साथ समझौता करने को तैयार है, पर शर्त यह हे कि सरकार 
हमारे जन्मसिद्ध अधिकार अर्थात्‌ स्वतत्रत्ता को स्वीकार करे । 

काग्रेस ने भारी बहुमत से लगान बन्‍्दी प्रारम्भ करने का निश्चय किया। 
मालवीयजी ने प्रतिनिधियों को रलाह दी कि राजनीतिक समझौते का दरवाजा 
खुला रखा जाय, और आक्रमणशील सत्याग्रह प्रारम्भ करने का अर्थात्‌ लगानवन्दी 
शुरू करने का निर्णय न लिया जाय । उन्होने कहा कि जहाँ तक उनकी जान- 
कारो है, पिछले तीन-चार महीनो में सिमरना और श्रास॒ के सम्बन्ध में वाइसराय 
ने भारत-मन्त्री को कई पत्र लिखें है, और यदि इनके सम्बन्ध में कोई अच्छा 
निर्णय हुआ, तो वह उनके प्रयासो का फल होगा । मालवीयजी ने स्वीकार किया 
कि स्वय-सेवको की भरती को गैर-कानूनी घोषित करना रारकार की “गम्भीर 
गलती” थी, और उसका विरोध आवश्यक और न्यायसगत है । पर उनके विचार 
में, उन्होंने कहा, जहाँ यह घोषित करना जरूरी है कि सरकार की इस नीति 
का विरोध करने को काग्रेस कृतसंकल्प है, वहाँ यह बात भी स्पष्ट करना 
आवश्यक हैं कि काग्रेस मौजूदा तनाव बनाये रखना नहीं चाहती । किसो उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए जीवन का बलिदान किया जा सकता हैं। पर जहाँ सम्मान के 
साथ राष्ट्रहित को हानि पहुँचाये बिना उसकी रक्षा की जा सकती है, वहाँ 
आत्मबलिदान की वात सोचना व्यर्थ है। इसलिए जबकि सरकार की नीति के 
उत्तर में काग्नेंस अपनो मौजूदा नीति जारी रखने का निर्णय घोषित करे, यह भी 
कहा जाय कि वह “बुद्धिसंगत शर्तों पर गोलमेज कान्फरेन्स के लिए तैयार हैं” 
और उसके द्वारा सूचित करें कि आप व्यर्थ में सघर्प जारी रखना नहीं चाहते 
उन्होने कहा कि कान्‍्फरेन्स में आधिकारिक ढंग से स्व॒राज्य की माग काग्रेस द्वारा 
पेश की जा प्कती हैं ।* मालवीयजी का सुझाव भारी बहुमत से नामजूर हो गया । 

कांग्रेस ने घोषित किया : “जब सरकार के निरकुश, अत्याचारपूर्ण और 
शक्ति-घातक प्रयोग रोकने के लिए अन्य सभी उपायो का श्रयोग हो चुका है, 
तब सविनय-अवशज्ञा ही सशस्त्र विद्रोह का समय और प्रभावकारी विकल्प है।* 
उसने का्रेंस के कार्यकर्ताओं को भाद्वान किया कि वे “कांग्रेस के आदेशों को 





१ न्यू इण्डिया, ३० दिसम्बर, सन्‌ १९२१५ १० ८। 
२ पढ्टाभि सीतारमैया हिस्ट्री आफ दी इंडियन नेशनल काग्रस 


पृ० २२६। 
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ध्यान में रखते हुए जनता को वैयक्तिक और सामूहिक सविनय-अवज्ञा के लिए 
तैयार करें ।” गाधीजी कार्ग्रेंस के एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिये 
गये, और उन्हें अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के, तथा अखिल भारतीय 
का््रेस कमेटी के सब अधिकारो को प्रयोग करने के अधिकार इन प्रतिबन्धो के 
साथ दे दिये गये कि “वे या उनका उत्तराधिकारी का्नेंस लक्ष्य को नहीं बदल 
सकेगा, और अखिल भारतीय का्नेस की अनुभति लिये बिना सरकार से कोई 
सन्धि नही कर सकेगा । 


अधिवेशन में मौलाना हसरत मुहानी ने पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में प्रस्ताव पेश 
किया, पर गाधीजी ने उसका डटकर विरोध किया, और काग्रं स ने उसे अस्वीकार 
कर दिया । - 


जैसा कि पट्टामि सीतारमैया ने लिखा है, “राजनीतिक विपयो पर मुसलमान 
भौलवियो द्वारा काग्रंस को सलाह देना अहमदाबाद काग्रेस का विशिष्ट लक्षण 
था ।” "कुरान, शरियत और हदीस की रोशनी में राजनीतिक विचारो की 
व्याख्या में उलमा ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया, और कभी-कभी काग्रेंस को अपने 
प्रस्तावों को उनको सलाह की रोशत्ती में बदलना पडा ।॥”* 


स्वदलीय क्ान्फरेन्स 


काग्रेस अधिवेशन के बाद मालवीयजी ने कतिपय अन्य नेताओ के हस्ताक्षर 
से सर्वंदलीय कान्फरेन्स आमत्रित की । उसका काम १४ जनवरी सन्‌ १९२२ 
को सर हांकरन नायर की अध्यक्षता में लगभग ३०० व्यक्तियो की उपस्थिति में 
प्रारम्भ हुआ | ग्राँधीजी ने भी व्यक्तिगत हैसियत से इसमें सम्मिलित होकर 
इसकी कार्यवाही में भाग लिया। छकरन नायर साहव गाधीजी की वातो से 
ऐसे क्षुब्ध हुए कि उन्होने अगले दिन की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया। 
उनके स्थान पर सर विश्वेदवरैया अध्यक्ष बनाये गये, और उनकी अध्यक्षता में 
कान्फरेन्स चलती रही। इस सम्मेलन ने सरकार की दमन नीति की निन्‍्दा की, 
कांग्रेस से प्रार्थना की कि जब तक सरकार से बातचीत चलती है, तव तक 
सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ न की जाय, और सरकार से माग की कि वह खिलाफतत, 
पजाव और स्वराज्य के प्रइनो पर विचार करने के लिए गोलमेज काफ्रेस 
वुलाये, 'क्रिमिनल ला अमन्‍्डमेन्ट एक्ट” के अतर्गत जिन सस्थाओ पर रोक लगा 
दी गयी है उसे उठा ले, 'सेडिशस मीटिंग एक्ट” (राजद्रोह सभा अधिनियम) 


१, वही, पु० २२७१ २. वही, पु २९९। 
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उठा तिया जाय, भीर सभी सजालओआप्त और गिरफ्तार सत्याग्रही और फतवा 
कैदी छोड दिये जायें, और आन्दोलन में भाग लेने के कारण साधारण कानूत 
के अन्दर जो गिरफ्तार या दडित है उनकी जाँच के लिए एक कमेटी बैठा 
दी जाय । 

काग्रेस की वकिंग कमेटी ने राव॑दलीय सम्मेलन की बात मान कर जनवरो 
के अन्त तक सविनय-अवज्ञा बन्द रसने का निश्चय फ्रिया, पर बाइसराय ने 
राम्मेलन की बात मानने से इनकार कर दिया। इस तरह मालवीयजी का यह 
प्रयास भी विफल हुआ, फिर भी इस काफ्रेस का, जिसे गाधीजी “मालवीस 
कार्फंस” कहते थे, अपना महत्त्व था। सुले संघर्ष से $ुछ दिन पहले ३०० 
गैर-का््रेसी राष्ट्रवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के सामने 
इस प्रकार की मांगों को पेश करना, और उनके आधार पर राष्ट्‌ की आकाक्षाओ 
की पूर्ति के लिए प्रयत्व करना नि.सन्देह महत्त्वपूर्ण प्रयास था। 


गावीजी का पत्र 

गाँधीजी ने १ फरवरी को वाइसराय को सात दिन का नोटिस देते हुए 
लिखा कि यदि उनकी शर्तें सरकार ने स्वीकार नही की, तो सविनय अवज्ञा 
प्रारम्भ कर दी जायेंगी । इस पत्र में गाँघीजी ने विधिविहीन दमन की शिकायत 
करते हुए वाइसराय से मांग की कि वे सव असहयोगी वनन्‍्दी जो अहिसात्मक 
कार्यो के लिए दण्डित किये गये है और जिन पर अहिसात्मक अपराबो के नाम 
पर मुकदमे चल रहे हैं छोडे जायें, तथा देश में चालू अहियात्मक कार्रवाइ्यो 
के सम्बन्ध में अहिसात्मक तटस्थता (गैरदस्तंदाजी) की नीति घोषित की जाय । 
प्रेस प्रशासनिक नियंत्रणो से मुक्त किया जाय, और हाल में समाचार पत्रों पर 
जो जुर्माने किये गये है और उनकी जमानतो को जब्त किया गया है, वे उन्हें 
लौटा दी जायें ) उन्होने लिया कि यदि सात दिन के अन्दर सरकार इस सम्बन्ध 
में आवश्यक घोपणा प्रसारित कर दे, तो वह स्वयं उस समय तक के लिए 
आक्रमक ढंग की सविनय अवज्ञा को स्थग्रित करने को तेयार है, जब तक कैदी 
कार्यकर्ता नये सिरे से परिस्थिति पर विचार करके कुछ निर्णय करें । उन्होने 
यह भी लिखा कि यदि सरकार ऐसी घोषणा करे, तो उन्हे देश को यह परामर्श 
देने में हिचक नही होगी कि दोनो ओर की हिंसात्मक रुकावट के विना जनमत 
को गढने का प्रयत्त किया जाय, और अपनी अपरिवर्तनीय माँगो की उपलब्धि 
के लिए उसकी प्रक्रियाओं पर विश्वास किया जाय | ऐसी दशा में आक्रमक 
सविनय अवज्ञा तभी शुरू होगी, जब सरकार तटस्थता चीति से हंठेगी, या 


कक 


व 3 नन्ललेद कक 
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भारतीय जनता की भारी बहुसंख्या की स्पष्ट रूप से व्यक्त राय को मानने से 
इनकार कर देगी ।' 


बुर्घटना 

५ फरवरी को भयानक काड हो गया । पुलिम के दुव्यर्वहार से उत्तेजित 
भीड ने, जिसमें कांग्रेस के कुछ स्वयं-सेवक थे, थाने को आग लगा दी, और 
२१ कान्सटेबिलो और एक सव-इन्सपेक्टर की निर्मम हत्या कर दी। यह 
समाचार पा कर गाघीजी ने सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करने का विचार स्थग्रित 
कर दिया । 


फकाग्रेस चक्षिग कमेटी 


१२ फरवरी को काग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सब काग्रेस कमेटियो को आदेश 
दिया कि राष्ट्रीय सघर्प छेडने की सारी तैयारियाँ बन्द कर दी जायें। उसने 
किसानो को सलाह दी कि वे हर प्रकार की मालगुजारी और लगान शीक्र दे 
दें। उसने समस्त कांग्रेस सगठतो को आदेश दिया कि कानून तोडने के निमित्त 
न कोई जुलूस निकाला जाय, न कोई दूसरी कार्रवाई की जाय, पर ताडी और 
शराब की दुकानों पर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं हारा धरना जारी रखा जा 
सकता है । 
गाधीजी का स्पष्टीकरण 


कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की धारणा थी कि पडित हृदयनाथ कुजरू की 
रिपोर्ट पर, उनके विचारो से प्रभावित होकर और सम्भवत्त. मालवीथजी के 
कहने पर सत्याग्रह बन्द किया गया। पर गाधीजी ने घोषित किया कि इस 
निर्णय में कुंजरू साहब भौर मालवीयजी का कोई हाथ नही है, वह उनकी 
अपनी नीति और सिद्धान्तो पर आधारित है, और वे स्वथ उसके लिए सर्वथा 
उत्तरदायी है। उनका कहना था कि जो समाचार उन्हें विभिन्न स्थानों से 
मिल रहे थे, उनसे स्पष्ट था कि यदि सत्याग्रह बन्द नही किया गया होता, तो 
उन्हें अहिसात्मक असहयोग के बजाय हिंसात्मक संघर्ष का नेतृत्व करना पडता । 


मालचौयजी का फाम 


१० मार्च को सरकार ने गाधीजी को गिरफ्तार कर लिया। १८ मार्च 
को उन्हें छ. वर्ष की सजा दे दी गयी । इस समय मालवीयजी के अतिरिक्त 


१, पट्ामि सीतारमैय्या वही, पृु० २३३-२३५। 


३०० हामना सदन सोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


राजेन्द्र प्रसादजी जेल के वाहर थे। काग्रेस के सामने काफी संकट की स्थिति 
थी। आसाम में उसे कुचला जा रहा था, सारे देश में वेबसी का वातावरण 
था। सब मतभेद भुलाकर काग्रंस की सहायता करना, देश की जनजागृति को 
बनाये रखना मालवीयजी ने अपना कर्तव्य समझा। वे राजेन्द्र बाबू के साथ 
आसाम गये, और वहा काम शुरू किया । राजेन्द्र बाबू ने अपने एक सस्मर॒ण 
में लिखा हैं कि उस समय वहाँ गावो में पहुँचना आसान काम नही था। 
भय-वश न कोई पास आता था, न भाडे की गाडी मिलती थी । कांग्रेस के स्वयं- 
सेवक जहाँ तहाँ मिल जाते थे। ऐसे स्थानो में हम लोग गये तो लोगो में जान 
आयी, जागृति आयी । 

मालवीयजी ने वहाँ जाकर अफीम-विरोधी आन्दोलन चला दिया। उन 
दिनो आसाम में अफीम की बहुत खपत होती थी। नशाबन्दी कांग्रेस के 
कार्यक्रम का अग था ही । मालबत्रीयजी के अफीम के वाइकाट के आन्दोलन के 
कारण कम से कम कुछ समय के लिए दुकानों पर अफीम की विक्री काफी कम 
हो गयी, ओर जनता पर सरकार का आतक भी कम हो गया।" 

मालवीयजी ने पजाब में कई जिलो का दौरा किया, और काफी जोरदार 
जोशीले भाषण दिये। इन भाषणों में मालवीयजी ने हिन्दु-मुस्लिम एकता, 
अस्पुश्यता निवारण, स्वदेशी, खहर आदि क.ग्रेस के रचनात्मक कार्यों को जोर- 
शोर से आगे बढाने की जनता से अपील की, उन्हें सार्वजनिक कामो में सक्रिय 
भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया । उन्होने स्त्रियो से अनु रोध किया कि वे सूत 
काते और खहर की तेयारी में भरसक योगदान करें । उन्होने जनता से अपील 
की कि वह गाधी खट्दर फड में यथाशक्ति चन्दा दें, तथा ६ भप्रैल से १३ 
अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनायें। मालवीयजी ने वयस्क नवथुवकों से अपील 
की कि वे काग्र स के सदस्य बने, प्रत्येक जिले में राजनीतिक संस्था स्थापित कर 
जनता में स्वराज्य के लक्ष्य का प्रचार करें, तथा सबको देश की स्थिति से भवगत 
करायें, अग्न जो को स्पष्ट कर दे कि स्वराज्य की प्राप्ति उनका दृढ़ संकल्प हूं। 
मालवीयजी ने इन भाषणों में सरकार की नीति-रीति की आलोचना करते 
हुए सरकार से आग्रह किया कि वह जनमत को सतुष्ट करने के लिए, तथा 
राजनीतिक गतिरोध का समाधान करने के लिए कांग्रंस से बातचीत करने का 
प्रयत्न करे। उन्होने सरकार को चेतावनी दी कि वह दमन द्वारा जनता की 
भावनाओ और आकाक्षाओ को कुचल नहीं सकेगी,-नीति-रीति को बदल कर ही 
शानन्‍्त वातावरण तथा पारस्परिक सौहार्द प्रतिष्ठित किया जा सकता हैं। 


१, मालवीयजी-जीवन झलकिया, पृ० २। 
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अपने भाषणों में मालवीयजी ने जनता से भी अनुरोध किया कि वह अपगे 
में स्व॒राज्य के उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता और शक्ति परिपुष्ठ करे । 
गुजरावाला की सार्वजनिक सभा में उन्होने कहा कि साधारण अग्नेज की तुलना 
में साधारण हिन्दुस्तानी में देशभक्ति, संयम और आत्मत्याग कम होता है, और 
इन सद्गुणो की कप्ती उनके (भारतीयों के) पतन का कारण हैं। आयरलैड 
जैसा औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अंग्रजो के चरित्र की इन 
विशेषताओं को भारतीय जनता को अपने में पुष्ठ करना होगा । तभी हम अग्ने जो 
के समान व्यवहार किये जाने का दावा कर सकेंगे। उन्होने यह भी कहा कि 
सेना का प्रबंध स्वराज्य की कुंजी है। और जब तक हम सैनिक विषयो के प्रवध 
करने की क्षमता अपने में पैदा नही करते, तब तक स्वराज्य की आशा नही की 
जा सकती । 

पंजाब में कतिपय सरकारी अफसरो के अत्याचारों तथा गैरकानूनी 
कार्रवाइयों के आरोपो की जाच के लिए वे एक कमेटो भी नियुक्त करना चाहते 
थे। भालवीयजी के काम से उद्‌विस्त हौकर सरकार उनकी गिरफ्तारी की बात 
सोचमे लगी थो । लन्दन के प्रसिद्ध दैनिक टाइम्स! ने उनकी गतिविधि की 
कड़ी आलोचना करते हुए लिखा कि क्या पंडित सदन मोहन मालवीय, जो 
अपने आप ही देश के नेता बन बैठे है, पंजाब में फिर सन्‌ १९१९ की स्थिति 
पैदा करना चाहते है ? पर मालवीयजी ने इन सब बातो की उपेक्षा करते हुए 
अपना काम जारी रखा । 


चोरीचौरा 


चोौरीचौरा काण्ड के बाद उस क्षेत्र में पुलिस ने अत्याचार और आतक की 
हद कर दी। बहुत से निर्दोपो को बुरी तरह से मारा-पीटा गया, और सैकड़ो 
निर्दोपोी का चालान कर दिया गया । पुलिस के आतक के कारण स्थानीय कार्य- 
कर्ताओ के लिए अभियुक्तो की सफाई का प्रवन्‍्ध करना भी सभव नही हो रहा 
था। इस काम को सालवीयजी ने अपने हाथ में लिया। उन्होंने वहाँ की जनता 
को रक्षा और सहायता का यथासभव प्रबन्ध किया, प्रयाग हाईकोर्ट के 
कई वकीलो को वहाँ भेज कर सफाई के लिए आवरद्यक तथ्यों को इकट्ठा कर- 
वाया, और कई दिन तक स्वय वकील की हैसियत से हाईकोर्ट में पैरवी की । 
उनके प्रयास से २२९ व्यक्तियों में से, जिल्हें फाँसी की सजा दी जा चुकी थी, 
१४३ को अपील में हाईकौर्ट द्वारा फांसी की सजा नही दी गयी । 


६ 


१४. हिन्दू संगठन 


(१६०९ से १९२८ तक) 

पंजाब हिन्दू सभा 

दिसम्बर सन्‌ १९०६ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' का स्थापना-सम्मेलन 
ढाका में हुआ |. उसके कुछ दिन बाद ही जनवरी सन्‌ १९०७ में पंजाब में हिन्दू 
सभा स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। सब मामलो में सारे हिन्दू समाज 
के हितो के सरक्षण में तत्पर और सतर्क रहना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। 
लगभग दो वर्ष तक इसने कोई विशेष कार्य नही किया । 

जून सन्‌ १९०९ में इसकी ओर से लार्ड मिटो को एक आवेदनपत्र प्रस्तुत 
किया गया, जिसमे सरकार के पक्षपात की शिकायत की गयी, तथा बताया गया 
कि सरकारी नौकरियों के वितरण में मुसलमानों के साथ विशिष्ट व्यहार किया 
जाता है, पंजाव भूमि हस्तान्तरण अधिनियम में जब कि करीब-करोब सभी 
वर्ग के मुसलमानों को जमीन खरीदने की पूरी छूट है, उच्च वर्ग के हिन्दू इस 
अधिकार से वचित कर दिये गये है, तथा कोंसिलों की नयी चुनाव व्यवस्था 
किसी सर्वसामान्य न्‍्यायसंगत नियम पर आधारित नही हैं। निवेदन पत्र में 
चुनाव व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शिकायत की गयी कि किसी सम्प्रदाय 
का राजनीतिक महत्त्व अधिक समझना, और उसके लिए पृथक निर्वाचन का 
तथा विशिष्ट नियमों की व्यवस्था करना सर्वधा अनुचित है। सरकार ने इस 
निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया । 

अवतृबवर सन्‌ १९०९ में लाहौर में पंजाब हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज सर 
प्रतूल चन्द्र चटर्जी की अध्यक्षता में पंजाब हिन्दूं सभा का पहला सम्मेलन 
आयोजित हुआ । राय बहादुर लाला लालचन्द, जो इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 
थे, वास्तव में इस आन्दोलन के प्राण थे। उनकी धारणा थी कि निरन्तर 
संघ॒र्प जगत और जीवन का प्राकृतिक नियम है, और इस संसार में वही जाति 
जीवित रह सकती है_ जो सब॒ल और सुसंगठित हो। वे चाहते थे कि हिन्द 
जाति के हितो के, तथा हिन्दुत्व की रक्षा और अभिवृद्धि के निमित्त सब हिन्दू 
अपने जातीय संगठन को मजबूत करें । उत्को धारणा थी कि काग्रंस न तो 
हिन्दुओ में हिन्दुत्व की भावना को सुदृढ़ कर सकती है, और न हिन्दुओ के 
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राजनीतिक हितो की रक्षा कर सकती है । इन दोनो कामो की सिद्धि तो, उनके 
विचार में, हिल्दु महासभा ढारा ही सम्भव हो सकती है ।! लाल चन्दजी का 
तो सन्‌ १९१२ में देहान्त हो गया, पर उनका चलाया आन्दोलन चलता रहा । 
फिर भी जैसा कि भाई परमानन्द मे लिखा है, “हिन्दू सभा का आन्दोलन 
पंजाब की जनता की कल्पनाञक्ति को आकर्षित नही कर सका । यह आन्दोलन 
हिन्दू समाज के विशिष्ट वर्ग में सीमित वना रहा। जनसाधारण तो उससे 
बिल्कुल ही अप्रभावित रहा ।* 


अखिल भारतीय हिन्दू महासभा 


सन्‌ १९१२ में श्री शादी लालजी ने पंजाव हिन्दू सभा के दिल्‍ली अधिवेशन 
को अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की स्थापना पर जोर 
दिया । कुछ समय वाद हरिद्वार में इसका कार्यालय रथापित हो गया, और 
वही किसी पर्व के अवसर पर इसके अधिवेशन होते रहे । पर सम्भवतः यह 
सस्था पंजाब हिन्दू महासभा से भी अधिक निष्क्रिय थो। सन्‌ १९१६ में इस 
संस्था के प्रधान भन्‍त्री राय बहादुर लाला सुखवीर सिह ने हरिध्वार में हरि की 
पैडियो पर गंगाजल का अविछिन्न प्रवाह होता रहे इस सम्बन्ध मे जो कार्य 
किया वही सन्‌ १९१८ तक उसका मुख्य योगदान था। उसके मन्‍्त्री पण्डित 
देवरत्न शर्मा ने हरिद्वार में रहकर जो थोडा बहुत काम किया, उसका प्रभाव 
देश के सार्वजनिक जोवन पर नगण्य था । 


सन्‌ १९१८ में दिसम्वर के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में कुरोली सदौली के 
राजा रामपाल सिह की अध्यक्षता में अखिल भारतोय हिन्दू महासभा का 
पाँचवाँ अधिवेशन आयोजित हुआ । राजा साहव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
भाशा व्यक्त की कि भारत को भी आत्मनिर्णय के अधिकार प्राप्त होगे। उन्होने 
कहा कि माटेग्यू द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक सुधार उत्तरदायी शासन की 
क्रमश उपलब्धि की ओर ठोस कदम है, और उन्हें कुछ सशोधनो के साथ 
स्वीकार किया जा सकता है। उन्होने साम्प्रदायिकता पर आश्रित निर्वाचन 
पद्धति की भ्रुठियो की ओर ध्यान दिलाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि 
प्रचलित पद्धते में आवश्यक सुधार किया जाय । उन्होने कहा कि हिन्दू महा- 
जज बाई भाई परमानन्द का फोरवर्ड (प्रावकथन), पु० ए-5५, इन्द्रप्रकाद : 


ए रिव्यू आफ दी हिस्ट्री एण्ड वर्क आफ हिन्दू महासभा एण्ड हिन्दू 
सघटन मूवमेन्ट | 


२ भाई परमानन्द * वही, पृ० हए। | 


३०४. महामना मदन सोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


सभा किसी जाति या सम्प्रदाय के न्‍्यायसंगत अधिकारों को भंग्र करना, या 
उनका अतिक्रमण करना नहीं चाहती ! वह तो केवल “दुसरो के आक्रमण से 
हिन्दुओ के न्यायपूर्ण और उचित अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।” 
उन्होने कहा कि हिन्दू धर्म तो कट्टरता, धर्मान्धता और भौतिकवाद के विरुद्ध 
तितिक्षा, विश्वजनीनता तथा आध्यात्मिकता का मूंरूप है। उन्होने कहा कि 
हिन्दू सभा का काम हैँ कि वह हिन्दू समाज के बिखरे हुए तत्त्वों को सगठित 
करे और मिलाये, सारे समाज की उन्नति के उपाय हूँढे, ताकि हम फिर कीर्ति 
और सम्यता के उस शिखर तक पहुँच सकें जहाँ हमारे पूर्वज पहुँच गये थे ।* 
इस सम्मेलन में उत्तरदायी शाप्तन की मांग के पक्ष में, तथा साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व के विरोध में प्रस्ताव स्वीकार हुए । एक प्रस्ताव में कहा गया कि 
सम्प्रदाय के बजाय व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व का आधार हो, पर यदि इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध किप्ती अल्पसंख्यक गैर-हिन्दू समुदाय के साथ रियायत की जाती है, 
तो वैसी रियायत हिन्दुओ के साथ भी की जाय, जहाँ वे अल्प-संख्यक है। इस 
प्रस्ताव मे स्थानीय निकायो मे साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति चालू करने का, तया 
मुसलमानों को आबादी के अनुपात से कही अधिक स्थान दिये जाने का भी 


विरोध किया गया । * 

अप्रैल सन्‌ १९२१ में हरिद्वार में महाराजा बहादुर कासिम बाजार की 
अध्यक्षता में छठा अधिवेशन हुआ । इसमें ननकाना साहव में किये गये अत्याचारों 
के पति क्षोम और रोप प्रकट किया गया, एव दक्षिण में ब्राह्मम और भत्राह्मण 
में तथा पंजाब में सिक्खो और हिन्दुओ में भेद पैदा करने की सरकारी नीति 
की निन्‍दा की गयी, और हिन्दुओ से अनुरोध किया गया कि वे कोई ऐसा 
कार्य नही करें जो हिन्दुओ की एकता को हानिकर हो। एक दूसरे प्रस्ताव के 
जरिये सरकार से अनुरोध किया गया कि उत्तर परिचमी प्रान्त पर केन्द्रीय 
सरकार का शासन बना रहें। इस अधिवेशन में गोरक्षा के सम्बन्ध मे पिछले 
अधिवेशन से कही कडा प्रस्ताव पास किया गया । इस प्रस्ताव में गोरक्षा के 
सम्बन्ध में हिन्दुओ की भावनाओं की उपेक्षा के लिए सरकार के प्रति रोप 
प्रकट करते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है जब हिन्दुओ की स्वय 
'न्यायसंगत और शान्तिमय उपायो हारा! इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, 
और आवश्यक त्याग और तपस्या के लिए तैयार हो जाना चाहिए ।* 

१ इन्द्रप्रकाश : वही, पृ० ८२-८८ । 

२, इन्द्र प्रकाण . वही, पृ० १६३-१६४ | 

३. इन्द्र प्रकाश वही, पृ० १६५-१६७। 
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इस सबसे यह स्पष्ट है कि सन्‌ १९२० तक मालवीयजी का हिन्दू महासभा 
के आन्दोलन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। वें राय वहादुर लाला लालचन्द 
आदि की काग्रेस-विरोधी भावनाओं और घारणाओ को ठीक नही समझते थे, 
और हिन्दुओ के लिए काग्रेस के नेतृत्व का अनुसरण उचित मानते थे, तथा 
स्वय उसके द्वारा देश की सेवा करते रहते थे।'* हिन्दू धर्म के मूल तत्त्वो का ज्ञान 
और अनुसरण वे हिन्दुओ का कर्तव्य समझते थे, पर हिन्दू-पुस्लिम वैमनस्थ को 
उभारना पाप समझते थे ।* उन्होने सन्‌ १९३१ में गोल मेज काफ़ेंस की 
अल्पसंख्यक कमेटी में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह हिन्दू महासभा के संस्थापक 
और प्रवर्तक (फांउण्डर) नही है ।* 
मोपला उपद्रव 


असहयोग के जमाने में ही सन्‌ १९२१ में मालबार में मोपला विद्रोह ने 
साम्प्रदायिकता का रूप घारण कर लिया। मोपलाओो ने हिन्दुओं की बडी 
दुर्गति की। मालवीयजी ने उनकी सहायता के लिए रुपये, अन्न, वस्त्र आदि 
भिजवाये । इस विद्रोह को दवाने के लिए सरकार ने वडी कडाई से काम 
लिया, मोपलाञो को बहुत च्रस्त किया । गाधीजी के लिखने पर मालवीयजी ने 
त्रस्त मोपलाओ के परिवारों को भी आथिक सहायता पहुँचायी । 


मुलतान से उपद्रव 


गाधीजी के गिरफ्तार होने के कुछ दिन वाद सितम्बर सम्‌ १९२२ में 
मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा हुआ, जिसमें मुसलमानों ने हिन्दुओ पर बहुत 
अत्याचार किये। काग्रे स वकिंग कमेटी ने हकीम अजमल खाँ, बाबू राजेन्द्र प्रसाद 
तथा मालवीयजी को जाँच के लिए भेजा । इन तीनो ने तथ्यो का पता लगा कर 
मुसलमानों को ही इसके लिए मूलत- उत्तरदायी ठहराया, हिन्दुओ की दयनीय 
दशा पर दु ख प्रकट किया । हिन्दू स्त्रियों की व्यथा सुनकर तो राजेन्द्रबाबू रो 
पडे, और फिर मालवीयजी और हकीम साहव भी जोर-जोर से रोने लगे । इस 
प्रकार की घटनाओ से देश की रक्षा के लिए मालवीयजी ने मुलतान तथा लाहौर 
में हिन्दु मुसलमानों की मिली-जुली सभाओ में जनता से एकता कायम रखने 


१. सन्‌ १९०९ में काग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मालवीयजी का 
अध्यक्षीय भापण । 


२. मालवीयजी के लेख, पृ० २४-२५ । 

३. राउन्ड टेविल कास्फ्रेस्स, सेकिड सेशन, माइनारिटी कमेरी रिपोर्ट, 
पृ० १३५० । 
२० 


३०६. महासता सदन सोहन मालवीय : जीवन ओर नेतृत्व 


की, तथा झगडा करनेवालो से नागरिक सुरक्षा सेना द्वारा मुकावला करने की 
सलाह दी । क 


मालवीयजी ने १६ रितम्पर सन्‌ १९२२ को लाहौर में मौलाना भब्दुल 
कादिर के सभापतित्व में भापण करते हुए साम्प्रदायिक उपद्रवो पर सन्‍्ताप और 
लज्जा व्यक्त की । उन्होने कहा कि उनकी दृष्टि में “सब अत्त्याचारी धर्महीन 
और नास्तिक है,” “बुराई का परिणाम बुरा होता है”, “हमारे लिए बडे शर्म 
की वात है कि हम थोडी वजह से इन्सानियत को छोड कर दूसरे इन्सानो के 
साथ जुर्म करें ।”* मुलतान में मुसलमानों द्वारा किये गये अत्याचारों पर रज, 
अफसोस और लज्जा प्रकट करते हुए उन्होंने उन हिन्दुओ पर भी “लानत” 
भेजी जिन्होंने वेकसूर मुसलमानों पर हमला किया, चोटें लगायी और मकानों 
की जलाया, पर इस बात पर उन्होने सन्तोप प्रकट किया कि अपने धर्मस्थानो 
पर वार होने पर भी हिन्दुओ ने किसी मस्जिद का अपमान नही किया ।_ अन्त 
में उन्होंने कहा कि इस प्रकार को घटनाओं को “हिन्दू मुस्लिम दो जातियो का 
झगडा करार देना विल्कुल वेजा होगा” । उन्होने कहा : “दुनियाँ में खुदा, परमात्मा, 
अकाल पुरुष एक है ” हिन्दू, सिक्ख, पारसी, ईताई, मुसलमान--सव उस परमात्मा * 
के वन्दे है, उस बाप के बच्चे हैं | वह तमाम हिन्दुस्तानियो का ही नही, तमाम 
दुनिया के इन्सानो का ही नही, बल्कि प्राणिमान्न का रक्षक है। हम सव एक 
पिता की औलाठ है, एक खालिक ही खिलकत है, एक जगत्पिता की, अकाल पुरुष 
की सन्‍्तान है। हमारा यह रिउता पुराना है, मिठाये मिट नहीं सकता ''हम 
सबको चलते फिरते, सोते हर वक्त यह बात याद रखनी चाहिए कि मन्दिर, 
गुरुह्वा रे, मस्जिद, गिरजें सब सम्मान के काबिल है” ।४ उन्होने यह भो कहा 
कि हिन्दुरतान के हिन्दुओं और मुसलमानों का दूसरा रिइता “इल्धानियत 
का, और तीसरा रिश्ता “देशवासी” होने का है ।” उन्होने कहा ' “ए खुदा 
के बन्दो ! अपने खुदा के बन्दो से इज्जत के साथ बर्ताव करो, लडाई करफे 
ईश्वर के सम्मुख जाने के लिए अपने आपको नाकाबिल साबित मत करो” । 
उन्होने बताया कि एक ही देश में रहनेवाले हिन्दुओ और मुसलमानों का कर्तव्य 
है कि वे आपस में एकता कायम करें, और याद रखें कि स्वराज्य के लिए हिन्दूं- 
मुसलमानों की एकता नितान्त आवश्यक हैं ।१ उन्होने यह भी बताया कि जहाँ 

१, सीताराम चतुर्वेदी : महामना पडित मदनमोहन मालवीय, खंड २ 

पु० ७३ । २. वहीं, पृ० ७५ 
३, वही, पु० ७६। ४, वही, पृ० ७८-७९॥ 
५... वही, पृ० ७९ । ६. वही, पृ० ७९।॥ 


ड् 
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“अहिसा हमारा मुख्य धर्म है”, वहाँ “आतताइयो को दण्ड देना भी हामरा कर्तव्य 
है” । आततायी वह है जो “चोरी-डाका मारने, तूटमार करने, आग लगाने, या 
बेकसूरों को सताने के इरादे से हमला करे ।”' उन्होने कहा कि आत्मरक्षा का 
हक कानून भी स्वीकार करता है, और उसका समुचित प्रबन्ध जरूरी है। उन्होने 
सलाह दी कि हर मुहल्ले में “नागरिक सेना” बनायी जाय, और उसके सब संदस्य 
“परमात्मा को याद रखते हुए” प्रतिज्ञा करें कि वे “ईश्वर की पैदा की हुई 
हस्तियो से दुश्मनी नही रखेंगे--हिन्दुस्तान की इज्जत का खयाल रखेंगे”, तथा 
“शक दूसरे के धर्म को इज्जत करते हुए, सब वहनो व भाइयो की इज्जत 
कायम रखेंगे” ।* 


जब मुसलमान गुण्डो के अत्याचारों के कारण हिन्दू मुस लमान क्षगडे और 
हिन्दुस्तानियो की परेशानियाँ बढती चली गयी, नागरिक सेना कही भी ठीक 
तौर पर बन नही सकी, और काग्रेस शान्ति बनाये रखने के लिए कोई प्रभाव- 
शाली कार्य नही कर सको, तथ राजेन्द्र प्रसादजी के अनुरीध पर मालवीयजी ने 
गया में आयोजित हिन्दू महासभा के सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली । 
यह सम्मेलन काग्रेस के अधिवेज्नन के अवसर पर दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में 
भायोजित हआ । 


हिन्दू महासभा ५7 गया सम्मेलन 


मालवीयजी ने हिन्दू जाति की दुर्दशा का विश्लेषण करते हुए धर्म से 
विमुख होना ही उसका कारण वताया । उन्होने कहा : “हमारा धर्म औरो 
के गतो का मान करना सिखाता है, सहनशील होना बताता है, और किसी पर 
आक्रमण करने की शिक्षा नही देता । साथ ही यह भी आदेश देता हैं कि यदि 
तुम्हारे घर्म पर कोई आक्रमण करे, तो अपनी रक्षा के लिए प्राण तक निछावर 
करने में कभी संकोच न करो। इस धर्म को शुद्ध हृदय से और अक्षरश- 
पालन करने मे ही हिन्दु-मुसलमानों में एकता स्थापित हो सकती है। जब 
तक हिन्दू और मुसलमान दोनो ही इतने बलवान्‌ और सगठित नही हो जाते कि 
वे दूसरी जाति के गुण्डो और बदमाशों से अपनी रक्षा कर सकें, तब तक उनमें 
एकता स्थापित नही हो सकती । २ उनकी इच्छा थी कि “प्रत्येक भारतवासी 
पुरुष या स्त्री अपनी रक्षा करने के धर्म को अच्छी तरह समझ ले ।”< उनका 


१ वही पु० ८१॥ २ वही, पृ० ८२। 
३, वही, पृ० ८४। ४ वही, पृ० ८५॥ 
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यह भी निवेदन था कि सब हिन्दू “सच्चे, दृढ़ और अपने धर्म के पक्के हिन्दू 
हो, पर सदा इस बात का ध्यान रखे कि आप (वें) पहले भारतवासी हैं और 
फिर हिन्दू ।” उन्होने हिन्दुओ से यह अपील की कि वे गाव-गाव में हिन्दू सभाएं 
स्थापित करें, अपनी गिरी दशा को सुधारने, तथा उन्नत करने का उपाय सोचें, 
और “अछूतो से प्रेम का व्यवहार करें। उन्हे भी अपना भाई समक्ष छूआछूत 
दूर करें, उनकी अवस्था को सुधारें, और उनकी उन्नति का मार्ग सोचे” ।* 


हिन्दू महासभा का सातवा ्रधिवेशन 


अगस्त सन्‌ १९२३ में काशी में मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा 
का सातवा साधारण अधिवेशन सम्पन्न हुआ | उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में हिन्दू जाति की प्राचीनता, विशिष्टता और गौरव की ओर प्रतिनिधियों का 
घ्यान आक्ृष्ट करते हुए बताया कि लोकमान्य तिलक की राय में “कम से कम 
आठ हजार वर्ष से यह जाति जीवित हैं ।” * मालवोयजी ने कहा, “ऋग्वेद > 
समय से आज तक यह जाति एक जीवित जाति के रूप में चली आती है ।* 
अपने इस अभिमापण में मालवीयजी ने कहा कि बौद्ध, जैन और सिक्ख 
भी वृहद्‌ हिन्दू जाति के अग है। इस सम्बन्ध में उन्होने एक प्राचीन कबि के | 
निम्नलिखित शलोको को उद्धृत किया :-- 
य शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो |! 
वौद्धा: बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिका ॥। 
अर्हन्नित्यय. जैनशासनरताः करम्मेंति मीमासका । 
सोध्य नो विदधातु वाब्छितफल त्रैलोक्यनायो हरिः ॥ 


इन इलोको में कवि प्रार्थना करता है कि 'जिसको शव लोग शिव कह ्‌ 
पूजते है, वेदान्ती लोग, ब्रह्म कह कर, बौद्ध लोग बुद्ध, नैयायिक कर्त्ता, जैन 
धर्म के अनुयायी अहंत, भर मीमासक कर्म कहकर पूजते है, वह तीनो लोको का 
स्वामी आपका सगल करे ।४ 

मालवीयजी ने कहा कि जब कवि ने यह वावय कहे “उस समय सब धर्म 
के अग थे। ऐसा नहीं होता तो कवि इस तरह कदापि नही लिखता | सव 
एक ही धर्म की शाखा मान कर बर्तते थे। जेसे एक महावृक्ष की शाखाए 
होती है ।7+ 


) 





१ वही, पु० ८४२८५ । २. वही; पृ० ९२। 
३. वही, पृ० ९२। ४. वही, पृ० ९३। 
५ वही, पृ० ९३। 


हिन्दू संगठन ३०६ 


उन्होने कहा “'सिक्ख धर्म भी हमारे धर्म का एक अग है। गुरुग्रन्थ में 
भक्तिमाव के जो भजन है, वे श्रीमद्भागवत्‌ के श्लोको के अक्षरशः अनुवाद है । 
पद के पद पढिये वही भाव अनुवाद के रूप में मिलेंगे । उनके दसो गुरु हमारे 
घ॒र्म के गुरु थे, वे परम पवित्र थे ।”"* 


हिन्दू धर्म की विशेषता को चर्चा करते हुए उन्होने बताया कि “एक- 
मेवाद्वितीय॑ ब्रह्म” का सिद्धान्त उसकी प्रमुख विशेपता है । हमारे धर्म ने, उन्होने 
कहा, हमें बताया हैं कि [कट पतग में, हाथी से चीटी तक सब मे एक ब्रह्म 
का अश हैं। एक ही अंन्‍्तर्यामी घट-घट में व्याप्त है । धर्म के पीछे किसी से 
मत लडो |” इसी कारण से, उन्होने बताया, “यद्यपि बौद्ध समय में कुछ 
विद्रोह हुए, तथापि थोडे समय के बाद ही वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी 
हिल मिलकर रहने लगे, तथा विद्वानों की गोष्ठियो और राजदरबारो में 
विप्रमण्डली का भी आदर होता था और बौद्धों का भी ।”* ) 


वर्णाश्रम धर्म का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने कह - “वर्ण में दोष 
भी है, गुण भी हूैँ। आश्रम में भी ऐसा ही है। परन्तु इनमें गुण बहुत है, 
दोष कम ।* 


धाभिक और सास्कृतिक साहित्य के भण्डार की चर्चा करते हुए उन्होने 
उसकी रक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न करना हिन्दुओ का पुनीत कर्तव्य बताया 
और कहा: “इस निधि की रक्षा में हमारी रक्षा, उसके नाश में हमारा 
नाश है ।/४ करी 

भन्त में मालवीयजी नें काफी विस्तार के साथ हिन्दू जाति की सामाजिक 
और साम्प्रदायिक समस्याओ पर प्रतिनिधियों का ध्यान भाक्वष्ट करते हुए “हिन्दू 
सघटन की आवश्यकता” पर जोर दिया, और आशा व्यक्त की कि “जैसे प्रेम 
से वे काग्रस में जाते हैं, उसी प्रेम से हिन्दू महासभा में एकन्र होकर विचार 
करें कि हिन्दू जाति का गौरव, हिन्दू जाति की प्रतिष्ठा किस प्रकार स्थापित 
कर सकेंगे |“ 


उन्होने स्वीकार किया कि “रोग की अवस्था में सबका विचार रोग को दूर 
करने का होना चाहिए”, पर कहा कि “औपधि भोजन नही है * 'स्थायी सुधार 


१. वही, पु० ९४।॥ २. वही, प० ९४। 
३. बही, पृ० ९४। ४. वही, पु० ९६। 
५. वही, पृ० १००। 
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शाइवत, सर्वकालीन है, सामयिक नहीं” और “कोई काम किसी को ऐसा नही 
वारना चाहिए जो राष्ट्रीय आन्दोनन में विरोध पैदा करे |" 


उन्होंने शारीरिक दुर्बलता को हिन्दू जाति की विपत्तियो का एक मूत्र 
कारण बताते हुए उसे दूर करने के लिए ब्रह्मनर्थ ओर व्यायाम को ओर समुचित 
घ्यान देने का आग्रह किया, तथा बालविवाह की प्रचलित प्रथा में सुधार को 
आवश्यक वताया । उन्होने शिक्षा के व्य.गक़ प्रतार, तथा रितियों के सर्वागीण 
विकार की ओर भी प्रतिनिधियों झा ध्यान आऊृष्ट किया | उन्होने विद्वद्‌ मण्डली 
से प्रार्थना की कि थे अन्त्यजोमार और शुप्लि के राम्पन्व में उचित व्यवस्था दें ।* 

उन्होने हिन्दू-मुस्तिमग एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 
स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, “सर्वंहित सावन” के लिए, हिन्दू और मुसलशन 
“भेद भाव शुलाकर” जहाँ तक हो सके देश का काम साव-साथ करें ।ह 


अस्पृश्यता की समस्या 

हिन्दू राभा के सामने अन्त्यग्रों का उत्पान पवसे आयश्यक, पर सयसे कठिन 
रामरया थी। कट्टरवस्वा सवानयी छूने तात्त को प्रचलित व्यवस्था को दृढ़वा से 
धनाये रखना चाहते थे, भीर उनके विरोव के कारण इस विपय में हिन्दू सभा 
को बहुत राबधानों से कदम उठाना पउता था। वह अगतिणील नवयुवकों की , 
भाकादाओं, तथा समय की भावश्यकता को ठीक तौर पर पूरा नही कर पाती 
थी। फिर भी माराबीयजा के प्रवत्नों गे सन्‌ १.२३ में हिन्दू सभा ने निर्णय 
किया कि सवर्ण हिन्दुओं के रामान ही दलित जातियो को सावंजनिक स्कूलों 
में पढने, कुओ तथा पानी के अन्य जरियो से पानी लेने सार्वजनिक सभाओ में 
अन्य लोगो के साथ बैठने, राडको पर चढने तथा देवदर्शन का अधिकार हैँ! 
उराने यह भी निर्णय किया कि प्रत्येक हिन्दू को, चाहें वह किसी जाति का हो, 
समान सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार है । 

सन्‌ १९२५ में हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत 
राय की अध्यक्षता में लाला रामप्रसादजी ने भछूतो और छूद्रों को वेद पाठ 
करने का अधिकार देने का प्रश्न उठाया। इस पर वहाँ बेंठे सदातनधर्मियों3 
में खलबली गच गयी। परिस्थिति को सुधारते हुए मायवीयजी ने कहा, 
"/ईश्वर के दिये हुए श्रधाद सबके लिए सुलभ है। पर बेंदो के अध्ययन करने 

१, वही, पु० १०० । २, वही, पृ० १०१-१०९ | 

३. वही, पु० १०१। 
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के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता है, जो सबके लिए साध्य नही है ।"* 
गीता भूमण्डल में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। उसका अध्ययन और सनन सबके लिए 
सुलभ है। शूद्र और अन्त्यज भी उसका पाठ करके सफल मनोरथ हो सकते 
है। वह वेद ही के समान पूज्य और फलप्रद हैं। मानवजाति के कल्याण के 
लिए उसमें सब कुछ है। आप लोग अयत्न करें कि घर घर में गीता का प्रचार 
हो | प्रत्येक हिन्दू के पास गीता की पोथी रहे । शूद्र जौर अन्त्यज भी उसका 
पाठ करें, और अल्प प्रयास से ही बैदो का मुख्य तत्त्व प्राप्त करें।”) 


अछ्तोद्धार के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा ने जो प्रस्ताव जिस ढंग से 
स्वीकार किये थे वें स्वामी श्रद्धानन्दजी को पसंद नही थे। वे उन्हे पर्याप्त 
नही समझते थे । इसलिए वे हिन्दू सभा के तत्त्वावधान में आयोजित सार्वजनिक 
सभाओ में हिन्दूसभा के लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यक्रम आदि पर भाषण करने के 
बाद कहते थे कि अब हिन्दू सभा की बैठक समाप्त हुईं, और अब मैं व्यक्तिगत 
रूप से कुछ विचार आपके सामने रखूंगा । इसके याद वे अछतोद्धार के सम्बन्ध 
में अपने निजी विचार जनता के सामने प्रस्तुत करते थे। इन विचारों को 
हिन्दू महासभा ने स्वीकार नहीं किया था, और उससे संबंधित सनातनघर्मी 
उन्हें घर्मसगत नहीं समझते थे। पण्डित दीनदयालु व्याख्यानवाचस्पति ने 
श्रद्धानन्दजी की इस गतिविधि का विरोध किया । इससे कटुता पैदा हो ग्रयी, 
जिसे मालवीयजी और लाला लाजपत राय कठिनाई से किसी प्रकार शान्त 
कर पाये | 


शुद्धि की समस्या 


शुद्धि का प्रइन हिन्दु महासभा के सामने दुसरी कडी समस्या थी । बहुत 
से मलकाना राजपूत, जिनके पूर्वज किसी कारण से मुसलसान हो गये थे, इस 
दार्त पर हिन्दू समाज में प्रवेश करने को तैयार थे कि उन्हें उनकी राजपूत 
विरादरी स्वीकार करे । मुसलमान और प्रचलित परम्परा के उपासक सनातन- 
धर्मी दोनो शुद्धि के विरोधी थे। मुसलमान तवलीगु (धर्मप्रचार) के जरिये 
दूसरे धर्मो पर विश्वास रखनेवाले व्यक्तियो को अपने मजूहब (धर्म) में शामिल 
करना अपना अधिकार और कर्तव्य समझते थे। पर शुद्धि-आन्दोलन द्वारा 
मुसलमानों को हिन्दू बनाने की बात उन्हें असह्य थी। वह इस प्रक्रिया को 
हिन्दु-मुस्लिम झ्षयडें की जड समझते थे। उनमें से कुछ का तो कहना था कि 


न --+«+>« 


१, वही, खण्ड १, पृु० ९३-९४। 
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इस समय दुनिया के अन्दर अगर कोई खुला और विश्वव्यापी धर्म है तो वह 
केवल “इस्लाम” ही है, और केवल इस्लाम को ही “तवलीग्‌” का हक हासिल 
है। ग्राधीजी कहते थे कि धर्मपरिवर्तन कराने की दृष्टि से शुद्धि और तबलीग 
दोनों खत्म की जायें। पर मुंसलमान तबलीग बन्द करने की वात सोच भी 
नही सकते थे, फिर भला दूसरे धर्मावलम्बी राष्ट्रीय एकता के नाम पर अपने 
धर्म के प्रचार का अधिकार कैसे छोड सकते थे । मालवीयजी का मुसलमानों 
से कहना था कि “आप अपने धर्स का प्रचार करते है तो आपको यह अधिकार 
नही है कि आप दूसरे भाइयो को अपने धर्म के प्रचार से रोकें।””? इस तर्क 
को गाध्रीजी भी स्वीकार करते थे। सनातनधर्मी भी इस बात को धर्मसंगत 
मानने को तैयार थे। पर किर भी वे किसी ईसाई, मुसलमान को हिन्दू जाति 
में शामिल करना अपने धर्म और मर्यादा के विरुद्ध समझते थे, और इस कारण 
से शुद्धि का विरोध करते थे। मालवीयजी इस विचार से सहमत नही थे । 
उनका विचार था कि ज्ञान का श्रसार प्रत्येक ज्ञानवान का कर्तव्य है ! वे कहते 
थे, “जो लोग अज्ञान के कारण अपने धर्म से विमुख हो जाते है, उनके विषय में 
समस्त हिन्द जाति और विशेषकर हमारे ब्राह्मण भाई अपराधी है जो अपने 
धर्म का ज्ञान अपने अज्ञानी भाइयो में नही फैलातें ।” 

“ज्ञानं भराप्य तु ससारे य. परेष्यो न यच्छति । ) 

शानरूपी हरिस्तस्मे अ्रप्नसन्नी हि लक्ष्यते ॥7 


(अर्थात्‌ संसार में ज्ञान प्राप्त करके जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उसके 
ऊपर ज्ञान रूपी ईव्वर अप्रसन्न से दिखलायी देते है।*) 


भालवीयजी का कहना था कि हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित्त कराना एक 
पडित का घर्म है, और प्रायश्चित्त के वाद दोषी व्यक्ति निर्दोषी हो जाता है, 
उसके बाद उसके पुराने दोष या पाप की चर्चा धर्मविरुद्ध है। अतः हमारा 
कर्तव्य है कि हम अपने भूले-मटके भाइयो को सन्ातन-धर्म का मर्म समझा 
कर, उन्हें प्रायर्चित्त कराकर उनकी शुद्धि करें, उनके साथ सदृव्यवहार करें, 
उन्हें अपनी पंगत में शामिल करें। मालवीयजी का यह भी कहना था कि 
ईश्वरी ज्ञान सबके लिए है, उसका प्रचार हर विद्वान्‌ का धर्म हैं। धर्म की 
व्यापकता और सार्वभौमिकता के लिए उसका विस्तार नितान्त आवश्यक हैं। 
उनके विचार में शास्त्रों में भी इसका विधान है, ऋषियों का आचरण भी 


१. लाहौर में भाषण, २८ जून सन्‌ १९२३। 
२, अस्युदर्या २३, अक्तूबर सन्‌ १९०८ । 
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इसके अनुकूल है। मालवीयजी व्यावहारिकता की दृष्टि से भी शुद्धि े 
अनुष्ठान आवश्यक समझते थे । उनका कहना था : “यदि कोई चाहता है कि 
वह पूजा पाठ किया करे, गगा-स्नान करके भोजन करें, और आपके के हर 
पवित्र मानकर उसकी ज्योति से मुक्ति पाये, तो हम उससे कैसे कह दें 
तुम्हे हिन्दू होते का अधिकार नहीं ?”* उन्होंने कहा : “प्राचीन काल के 
ऋषि समझदार थे । उन्होने इसीलिए असस्यो को समय किया था। यदि आज 
भी यह साधुमडली, पडितमण्डली, विद्वदुमण्डली यह भाज्ञा देदे कि जो छल 
या बल से मुसलमान बनाये गये है उन्हे वापस ले लो, तथा जो और लोग भी 
आना चाहते हो उन्हें भी ले लो, तो आज ही विजय की घोषणा हो जाय । 
विद्वनाथ का लाम लो, और आज ही यह व्यवस्था कर दो कि जो चाहे हिन्हू 
हो सकता है ।”* 
यजी के प्रयास से हिन्दू महासभा ने अपने बनारस अधिवेशन में 
शुद्धि का प्रस्ताव पारित किया। इसके कुछ महीने पूर्व ही ३१ दिसम्बर सन्‌ 
१९२२ को शाहपुरा (मेवाड) के राजाधिराज सर नाहर, सिह के नेतृत्व में आगरे 
में अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें साढे चार लाख 
मुस्लिम राजपूतो को शुद्धि द्वारा हिन्दु विरादरी में सम्मिलित करने का निश्चय 
किया गया । १३ फरवरी सन्‌ १९२३ को अखिल भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा 
गठित की गयी। स्वामी श्रद्धानन्द उसकी प्रवन्ध-समिति के अध्यक्ष चुने | 
गये। उनकी देख-रेख में हजारों अतिथियो की उपस्थिति में मलकाना 
(मुस्लिम राजपूत) काफी वडी संख्य में हिन्दू भाइयो द्वारा बहुत उत्साह भौर 
धूमधाम से हिन्दू राजपूत विरादरी के अंग वना लिये गये । पर शुद्धि के सम्बन्ध 
में हिन्दु महासभा स्वयं कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकी । सनातन- 
घर्मावलम्वियो को इसमें कोई विशेष रुचि ही नही थी। आर्यसमाजियो ने अपने 
पुराने ढंग से आर्य समाज के तत्त्वावधान में काम करना ही उचित समझा । 
परिवतित राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में उन सुसलमान परिवारों की 
दृष्टि में भी धर्मपरिवर्तन सारहीन हो गया, जिनके पूर्वज हिन्दू थे, और जो किसी 
समय फिर से हिल्दू धर्म ग्रहण करना चाहते थे ऐे 
स्न्रियों की रक्षा और उत्थान 
स्तियो की रक्षा और उत्थान हिन्दू समाज की एक दूसरी बढ़ी समस्या 
थी, जिसकी ओर ध्यात देना हिन्दू महासभा के लिए नितान्त आवस्यक था । 
१. हिन्दू महासभा का ७वा अधिवेशन १९ 


९२३, सीताराम चतुर्वेदी + 
वही, खण्ड २, ५७ १०९॥ | चलो हि डे 
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मालवीयजी ने हिन्दू जनता से अनुरोध किया कि वे उन सव सामाजिक कुरीतियो 
को दूर करें जो स्त्रीजाति की उन्नति में बाधक है । स्त्रियों की समुचित रक्षा 
को आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होने कहा कि “जो पुरुष अपनी माता, 
वहन या पत्नी की रक्षा नही कर सकता, उसके जीवित रहने की कोई आवश्य- 
कता नही, और यदि वह मपनी भँखो के सामने अपनी माता, बहिन या पत्नी 
पर आक्रमण देखकर जीता रहता हैं, तो उसका जीने से मर जाना बेहतर है ।”* 

वे चाहते थे कि हिन्दू स्त्रियों में इतनी मानसिक और शारीरिक शक्ति 
विकसित की जाय कि वे स्वयं हिम्मत के साथ गुण्डो से अपनी रक्षा कर सकें । 

वे बाल-विवाह को हिन्दू जाति के ह्ास का एक बहुत बडा कारण समझते 
थे, और उस कुरीति को दूर करना हिन्दू जाति के उत्थान के लिए, विगेपत- 
स्‍त्री जाति के उत्कर्प के लिए, नितान्त आवश्यक समझते थे। सन्‌ १९२३ में 
ही उन्होने हिन्दू महाप्तभा के अधिवेशन में कहा था : “आठ दस वर्ष की कन्याओ 
का विवाह करने से तो रजो-दर्शन के वाद ही विवाह करना श्रेष्ठ है और इसके 
लिए यदि नरक में जाना पडे, तो नरक में जाना अच्छा है, पर बाल-विवाह 
करना अच्छा नहीं ।”* उनका आदेश था कि “लड़की का बारह तथा बड़के 
का अठारह वर्ष की आयु से पहले विवाह कभी मत करो, और यदि कन्या का 
सोलह और वालको का २० या २५ वर्ष की अवस्था में विवाह कर सको, तो और 
भी उत्तम है । हरह्मचर्य का प्राचीन नियम चलामो, तभी हमारे पूर्वजों के समा 
उच्च श्रेणी के पुरुष पैदा हो सकेंगे ।” उन्होने कहा - “मैं २५ वर्ष के विवाह 
को सबसे उत्तम समझता हूँ । उससे उत्तर कर २० वर्ष की उम्र के विवाह 
को समझता हू । १८ वर्ष से पहले तो किसी बालक का विवाह होना ही नही 
चाहिए।”* सन्‌ १९३४ में तो उन्होने रावलपिडी में पजाव सनातन धर्मसम्मेलत 
में घोषित किया कि “सनातन धर्म यही है कि पहले पचीस वर्ष तक ब्रह्मचारी 
रहो ४ 
बहेज की प्रथा 

वे दहेज जैसी दूसरी विवाह सम्बन्धी कुरीतिया भी दूर करना आवश्यक 
समझते थे। वे चाहते थे कि विवाह का उत्सव जितनी सादगी से कै? से किया जा 
प् पजाव हिन्दू सम्मेलन, २३ फरवरी, सन्‌ १९२३ । 
सीचाराम चतुर्वेदी : वही, खण्ड २। 


सीताराम चतुर्वेदी : वही, खण्ड २, पृ० (२०-१३१॥ 
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लेख और भाषण, भाग १, 


पु० १८८ । 
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सके उतनी सादगी से किया जाय, व्यर्थ के खर्चे को जितना घटाया जा सके 
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उतना घटाया जाय । 
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स्न्नी-शिक्षा 


वे स्त्री-शिक्षा पर भी जोर देते थे। वे उसे सारे समाज की उन्नति के 
लिए आवश्यक समझते थे। वे चाहते थे कि “जातीय जीवन के एनरुत्यान के 
लिए स्त्रीशिक्षा के पवित्र कार्य को उत्साह ओर साहस के साथ किया जाय”, 
स्त्रियों के “हृदय और मन की सारी शक्तियों का सम्यक्‌ रूप से विकास किया 
जाय”, “उनकी पूर्ण पुष्टि” की जाय ।* उनके विचार में पुरुषों की तरह स्त्रियों 
को भी देश-हित का कार्य करना चाहिए । उन्हें याद रखना चाहिए कि ईइबर 
का तत्त्व उनमें भी है, और जब तक वे इस मार्ग में अग्रसर नही होगी, तब 
तक देश की उन्नति सम्भव नही होगी । * 


स्त्रियों का सम्मान 


वे चाहते थे कि समाज में स्त्रियों का समुचित आदर हो । हिन्दू मुसलमान, 
जाति और सम्प्रदाय के भेद को भुलाकर, सब माताओ, बहनो और बेटियों का 
आदर करना अपना कर्तव्य समझे, और उनकी मानमर्यादा और गौरव की 
रक्षा करे | 


विधवा-विवाह 


मालवीयजी इस तरह स्त्रियो के सर्वागीण विकास के पक्ष में थे । वे यह भी 
चाहते थे कि विधवाओ की रक्षा, तथा उनके सम्मान और भरण-पोपण की ओर 
भी विशेष ध्यान दिया जाय । 

मालवीयजी की अनुमति से हिन्दू महासभा ने स्त्री जाति की उन्नति के लिए 
बहुत से प्रस्ताव स्वीकृत किये, और बहुत सी सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध अपने 
ढंग पर जनमन को प्रोत्साहित किया | पर उनके भाग्रह क॑ कारण विधवा विवाह 
के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका । 
स्वामी श्रद्धानन्दजी को यह बात बहुत अखरी । पर ४ अवतूबर सन्‌ १९४० को 
इस सम्बन्ध में जब पडित यज्ञनारायण उपाध्याय और पडित महादेव शास्त्री की 
मालवीयजो से वातचीत हुई, और शास्त्रीजी ने उनसे पूछा कि विधवाओं की 
रक्षा फैसे की जाय, और विधवाओों का विवाह कराया जाय अथवा नही, तव 
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१. अम्युदय , मार्गशीर्ष शुक्ल ९, सम्वत्‌ १९६७४ । 
२, कांग्रेस का अध्यक्षीय भापण, सन्‌ १९१८। 


११६ महामना मदन सोहन मालवोय : जीवन ओर नेतृत्व 


मालवीयजी ने कहा कि उनकी राय में “यदि विधवा चाहे तो उसका विवाह कर 
देना चाहिए, पर इसके सम्बन्ध में सनातनधर्मावलम्बियो की सभा की जानी 
चाहिए, और उसके निर्णय के अनुसार सब काम होना चाहिए ।”' शास्त्रीजी से 
इस पुस्तक के लेखक को यह भी पता चला कि मालवीयजी ने स्वय एक विधवा- 
विवाह करा दिया था। पर जब उनकी विधवा बुआ को इसका पता घला, तब 
उन्होने मालबीयजी को बहुत डाँटा फटकारा । पडित यदुनन्दन उपाध्याय ने इस 
पुस्तक के लेखक को बताया कि एक बार मालवीयजी ने, उस समय जव कि वे 
वहुत वृद्ध हो गये थे, उनसे कहा कि यद्यपि उन्होने (मालवीयजी ने) बहुत से 
क्षेत्रों में बहुतो की सेवा की है, पर वे विधवाओ की कोई सेवा नही कर सके । 


संरक्षा की समस्या 


गुण्डो के अत्याचारों से जाति की रक्षा करने के लिए स्व्य-सेवकी का सग्रठन 
महासभा की चौथी बड़ी समस्या थी । मालवीयजी स्वय चाहते थे कि प्रत्येक क्षेत्र, 
नगर ओर मुहल्ले में हिन्दू-मुसलमानों का मिलाजुला नागरिक दल संग्रठित किया 
जाय, और इस दल के स्व्रय-सेवक सब जातियो के गुण्डो से समान रूप से 
निष्पक्ष भाव से सब जातियो के लोगो के जाच-माल की रक्षा करें। पर जब 
ऐसे दल सगठित नहीं हो पाये, तब उन्होने महावीर दल संग्रठित करने की 
हिन्दुओ को सलाह दी । जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया, तब उन्होने कहा 
कि यदि मुप्ततमान चाहे, तो वे भी मुहाफिज दल सग्रठित कर सकते है, और 
अच्छा तो यही होगा कि दोनो दलो के स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा दल के स्वय- 
सेवको की हैसियत से आपस में मिल कर साम्प्रदायिक झगडो के अवसरो पर 
सारी जनता के जान-माल तथः धर्म-स्थानो की रक्षा करें। मालवीयजी ने यह 
भी कहा कि वे महावीर दलो को मुसलमानों पर आक्रमण करने के लिए नही, 
बल्कि हिन्दुओ की रक्षा के लिए संगठित करना चाहते है । दूसरी जातियो पर 
आधिपत्य प्रतिष्ठित करने की या उन्हें चोट पहुँचाने की. उनकी इच्छा नही है । 
वे कहते थे, “हम प्रभुत्व नही चाहते, न ही हम किसी पर अधिकार चाहते हैं ।” * 
वे यह जरूर चाहते थे कि हिन्दू अपनी दुर्बलता को दुर करके आततायियों 
का डट कर मुकाबला करे । पर वे यह नही चाहते थे कि हिन्दू मुसलमानों पर 


१. रामनरेश त्रिपाठी + मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० २४५ | 
२, हिन्दू महासभा का अध्यक्षीय भाषण, १९२३, सीतारास चतुर्वेदी . 
वही, खंड २, पृ० १०० । 
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किसी प्रकार का अत्याचार करें। वे इस प्रकार के कामो को “घृणित” समझते 
थे, और उनकी “निन्‍्दा” करते थे ।* उनका कहना था कि “यदि कोई आदमी 
निर्दोष है और कोई हिन्दू उस पर अत्याचार करता है और आप मना नही करते 
तो आप बुरे है । यदि मुमलमान को अत्याचार करने से नही रोकते तो यह 
कायरपन है ।* उन्होने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा * "जब कही हिन्दुओ 
द्वारा अत्याचार होते मैंने देखा है, तव मुझे दुःख हुआ है। ऐसा करना ठीक 
नही है । बिहार में जो कुछ हुआ था, उससे मुझे सताप हुआ । कटारपुर में जो 
अत्याचार हुआ उसका मुझे दु ख है। वह ठीक नही हुआ, मुझे रोम रोम से दुःख 
हुआ मैंने उसको धुणित समझा । उसकी निन्‍्दा की । * 

जब मार्च सन्‌ १९३१ में कानपुर में दग्रा हुआ और उसमें दोनो ओर से 
अत्याचार हुए, तब उसके बाद ११ अप्रैल सन्‌ १९३१ को कानपुर में एक सार्व- 
जनिक सभा में भाषण करते हुए मालवीयजी ने कहा कि “मैं मनुष्यता का पूजक 
हू, मनुष्यत्व के आगे जाति-पाँति नही मानता । कानपुर में जो दगा हुआ उराके 
लिए हिन्दू मुसलमान इनमें से एक ही जाति जवाबदेह नही है । जवाबदेही दोनो 
जातियो पर समान है। मेरा आप सबसे आग्रहपूर्वक ऐसा कहना है कि अब भविष्य 
में आप अपने भाइयो से ऐसा युद्ध नही करेंगे। वृद्ध, वालक व स्त्रियो पर हाथ नही 
छोडेंगे । मन्दिर अथवा मस्जिद नष्ट करने से धर्म की श्रेष्ठता नही बढती । ऐसे 
दुष्कर्मो से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आप लोगो ने आपस में लडकर जो 
अत्याचार किये है उसका जवाब ईश्वर के सामने देना होगा । जब तक हिन्दू 
मुसलमान दोनो में प्रेम-भाव उत्पन्न नही होगा, तब तक किसी का भी कल्याण 
नही होगा । एक दूसरे का अपराध भूल जाइये और एक दूसरे को क्षमा कीजिये । 
एक दूसरे के प्रति सद्भाव और विश्वास बढाइये। गरीबो की सेवा कीजिये, 
उनको प्रेम से आलिगन कीजिये, और अपने कृत्यो का पश्चात्ताप कीजिये ।” ९ 

इस तरह मालवीयजी साम्प्रदायिक उपद्रवो के युग में भी हिन्दुओ को 
आत्मरक्षा के निमित्त सगठित और सबल होने का उपदेश देते हुए उनसे भाभ्रह 
करते थे कि वे सबके साथ मनुष्यता का व्यवहार करें, किसी के साथ अनाचार 
और अत्याचार न करें, तथा देश की विभिन्न जातियो और सम्प्रदायो में प्रेमभाव 
ओर सौहार्द को बढाने का ध्यान सदा रखें) उन्होने सन्‌ १९२३ में हिन्दू 
महसभा के सम्मेलन में हिन्दू जनता को सम्बोधित करते हुए कहां '-- 

१ वही, पृ० १०१ ॥ २. वही, पृु० १०१।॥ 
३ वही, पु० १०१।॥ न्‍े 
४. सीताराम चतुर्वेदी : वही, खण्ड १, पृ० ९६। 
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' गह कभी मत भूलो कि हमारा देश भारतपर्ग है। इससे भिन्न-भिन्न धर्म 
के लोग रहते बघमते है । उस देश का भला उसी में हैँ कि हम रावमें परर-र मेल 
रहें । यदि मह याद रहा तो ठीक है, नहीं तो हिन्दू सभा निःफत हो जायेगी । 
यदि सहू खाद रहा तो स्वराज्ण पाने में भारी मदद मिलेगी। याद रखो कि 
यदि गिरजे था गरिजद की तरफ़ हमारी नजर उठे, तो आदर दी नजर उठे । 
यदि किसी गुसज़भान या ईसाई के पति कोई शब्द निकले, तो आदर का शब्द 
निकले । नेश्ज्जती हो तो सह लेगा, पर दूसरों का दिल दुसानेबाला शब्द 
कभी ने बोलता । याद रसो, बलवान ज्यादा सहन करता है। कगणोर को 
जतदी गुस्मा आया करता हैँ । ण्दि उस समय आप बल का ध्यान कर रहे हैं, 
तो इसका धगर होना चाहिए । यदि कुछ भाई मगन्दिरों पर भी हाथ उठोयें, तो 
आप उनपर उतना द्वी हाथ उठानो जितना उनकी दुछता दवा रोके । उनसे 
परावर प्रेम रुपो । एक अपनी विवाहिता स्त्री के सिवा अन्य सबको, चाहे वे 
गुसतगाव हो, चाहे ईसाई, उन्हें अपनी माता फे रामान समझी । कही ऐसा न 
हो कि किसी को यह कहने का भौका मिल जाय कि हिन्दू सन्‍्तान अपने धर्म 
को थो बैठी है। अपना आचरण ऐसा बनाओ कि किसी मुगलगान या किसो 
ईसाई की बेजा शिकायत ने हो । अपना लक्ष्य यही हैँ कि -- 


सर्वे न सुल्विनः रान्तु सर्वे सन्‍्तु तिरामया । 

रावें भद्राणि पश्यन्तु गा कश्चिद्‌ दुःसमाप्नुयात्‌ ॥| 
ऐसा लक्ष्य रखो कि उसमे अपनो भो उच्चति हो, और इसरो का भी भला हो, 
कही कियी का अमगल ने हो ।! " 
भहासभा के उद्देश्य 

रन १९२३ में मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा के लक्ष्य भौर 

नया सविधान निश्चित हुआ । “हिन्दू समाज के सभी पंन्थवालो में तथा सभी वर्ग- 
वालो में पारस्परिक प्रेम को वृद्धि करके एकीकरण द्वारा इंग अपने महान्‌ समाज 
को सुसगठित, प्रवल व उत्कर्पोन्मुख बनाना, और उसकी सर्वागीण प्रगति करता 
हिन्दू सभा का मुख्य उद्देश्य था। सघटित हिन्दू जाति व भारत की अन्य धामिक 
जातियो के साथ परस्पर सद्भाव उत्पन्न करके भारत को स्वयं-शासित स्व॒राज्य- 
युक्त एव महान्‌ राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करने के लिए उदसे मित्रता बढाना, 
मालवीयजी के नेतृत्व मे संघटित हिन्दू महासभा का दूसरा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य 
था। हिन्दू जाति के निम्न वर्गों के साथ सब वर्गों की उन्नति करके उन्हें ऊँचा 


१. सीताराम चतुर्वेदी . वही खड २, पृ० ११० । 
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उठाना, हिन्दुओ के हित की जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उसको रक्षा करना, 
हिन्दुओ का सख्याबल कायम रखना व उसे बढाना, ह्न्दु स्त्रियों की स्थिति 
सुधारना, भोरक्षण व गो -सवर्धन करना, हिन्दू जाति के धर्म, सदाचार, शिक्षण 
और सामाजिक, राजकीय और भाथिक उन्नति के लिए प्रयत्त करता, उसके 
दूसरे उद्देश्य थे । हिन्दू महासभा ते अपने विधान में एक टिप्पणी हारा यह भी 
स्पष्ट कर दिया था कि “हिन्दू सभा हिन्दु जाति के किप्ती भी विशेष पन्थ 
का, राजनीतिक पक्ष का, पक्षपात अथवा विरोध नहीं करेगी, अथवा किसी पथ 
के मत में रद्ोवदल नही करेगी । ' 

सालवीयजी की नीति-रोसि 


मालवीयजी ने गया अधिवेशन से लेकर सन्‌ १९२७ तक अर्थात्‌ पाँच वर्ष 
तक हिन्दू महासभा का नेतृत्व किया, और इस जमाने में हिन्दू सहासभा के सब 
उद्देश्यो को सदा अपने सामने रखा । उन्होने हिन्दु समाज को सुसगठित, प्रवल 
(एबं उत्कर्षोत्मुख बनाने का प्रयत्त किया, साहस के साथ आततायियो का 
भुकावला करने का उसे पाठ पढायरा, पर साथ ही साथ मुरालमानों के साथ 
सौहार्द बनाये रखने का उसे उपदेश किया। उनका आदेश था कि (“उन जीवो 
को नही मारना चाहिए जो किसो पर चोट नही करते । मारना उनको चाहिए जो 
आततायी हो, अर्थात्‌ स्त्रियों पर या किसी दूसरे के घन या प्राण पर जो वार 
करते हो, या जो किसी के घर में आग लगाते हो । यदि ऐसे लोगो को मारे 
विना अपना या दूसरो का प्राण या धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है ।” ०) 
उन्होंने हिन्दुओ के कतिपय हितो की रक्षा के निमित्त कांग्रेस के विरुद्ध राज- 
नीतिक दल संघटित किया, पर हिन्दू महासभायों को किसी राजनीतिक पक्ष 
का पक्षपात करने को कभी सलाह नही दी, और स्वराज्य की माँग की प्राथमिकता 
पर सदा ध्यान रखा । उन्होने समाज-सुघार के काम में सनातन-धर्म पर दृढ़ 
निष्ठा रखनेवाले हिन्दुओ की धामिक भावनाओ को सदा ध्यान में रखा, और 
शास्त्रो के प्रमाण के आधार पर ही समाज-सुधार का कार्य सम्पन्न किया । 
विद्वत्‌ परिषद्‌ 


अगस्त सन्‌ १९२३ में काशो से तथा जनवरी सन्‌ १९२७५ में प्रयाग मे 
हिन्दू महासभा के अधिवेशनो के अवसरों पर समाज-सुधार के प्रश्नों पर 


सनातनधर्मी पडितो को व्यवस्था लेने के लिए मालवीयजी ने विह्धत परिपदें 


९ सोताराम चतुर्वेदी महामना मालवीः - 
२ घममपदेश | मे मी क  अ 
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आयोजित की । कुछ पडितो ने परिपद्‌ में भाग लेने से ही इनकार कर दिया, 
कुछ ने परिपद्‌ में आकर समराज-सुधार का समर्थन करने से, प्रचलित प्रथाओ 
में संशोधन करने से इनकार कर दिया । पर कुछ विद्वानों ने शास्त्रों के आधार 
पर शुद्धि, अन्त्यजोद्धार, वाज्-विवाह के सम्बन्ध में व्यवस्था देते हुए किसी 
अंश में समाज-सुधार का समर्थन किया । ये व्यवस्थाएँ मालवीयजी की तितिक्षा, 
बुद्धिकत्ता, अथक परिश्रम का परिणाम थी। वें स्वयं इनसे पूरी तौर पर 
संतुए नही थे। फिर भी वे इन्हे लाभदायक समझते थे । इन्ही के भाधार पर 
हिन्दू महासभा ने शुद्धि, अन्त्यजोद्धार, वाल-विवाह आदि सामाजिक प्रश्नों पर 
प्रस्ताव पास किये । पर बहुत से समाजसुधारको की दृष्ठि में ये व्यवस्थाएं 
किसी व्यापक सामाजिक सिद्धान्त के बजाय झ्ञास्त्रों के प्रमाणो पर आधारित 
होने के कारण अपर्याप्त और अन्तराली थी, पूरी तौर पर कालानुरूप नही थी । 


गौँदो थी सेचा 


मालवीयजी गो-सेवा को मानवमात्र का, विद्येपतत, हिन्दुओ का पुनीत कर्तव्य 
समझते थे, और वे स्वयं इस काम में आाजीवन संलग्न रहे। उनका कहना 
था कि गौ मानवजाति की माता के समान उपकार करनेवाली, वल और 
निरोगता देनेवाली, तथ्य उसकी ग्राथिक उन्नति बढानेवाली देवी है। इसके 
उपकार से मनुष्य कभी उक्तण नहीं हो सकता । गौ समान रीति से मानव मात्र 
की सेवा करती हैं। इसलिए सब जाति, धर्म और सम्प्रदाय के मनुष्यों को गोव॑श 
की रक्षा करने, उसके साथ न्याय और दया का वर्ताव बढाने में प्रेम के साथ 
शामिल होना चाहिए ।' 


गोरक्षा के निमित्त उन्होंने बहुत से सम्मेलनो को आयोजित किया, सनातन 
धर्म सभा और हिन्दू सभा के अधित्रेशनो में गोरक्षा को पुष्ट किया, तथा स्थान- 
स्थान पर गोशालाओ और पिंजरा-पोलो को स्थापित कराने का प्रयत्व किया । 
उन्होने राजाओं, महाराजाओ, जमीदारो और तालुकेदारों से मिलकर गोचर 
भूमि के लिए जगह छुडवायी, एवं मथुरा में आशानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट को 
स्थापित करने मे मदद की । 


ब्राह्मण-प्रत्नाह्मण सौहादं 

सन्‌ १९२४ में हिन्दू महासभा के विशेष अधिवेशन पर पारस्परिक सौहाद 
की वृद्धि की आवश्यकता पर जोर देते हुए मालवीयजी ने कहा : “ब्राह्मण 
अन्नाह्मण दोनो ही एक सभ्यता के अन्तर्गत है । दोनों को भाई-भाई की तरह 
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रहना चाहिए। ब्राह्मणो को चाहिए कि गुण और योग्यता जहाँ कही भी 
मिले, उसका आदर करें । ब्राह्मणो का राम, कृष्ण और बुद्ध की, जो ब्राह्मण नही 
थे, भक्ति करना इस वात का प्रमाण है कि गृण कही भी मिले उन्हे उसका 
आदर करने में संकोच नही होता था । दुख की वात है कि सरकारी नौकरियों 
तथा दो एक मन्‍त्री पदो के लालच से, जो हिन्दुमात्र की एकता के सामने तुच्छ 
वस्तुएं हैं, हम आपस में झगडते है (हमे दूसरो का सुख और शक्ति देखकर प्रसन्न 
होना चाहिए । जब तक हमारी बुद्धि में विकार न आ जाये, हमारे लडने का 
कोई कारण नहीं" क्या महात्मा गराघी अन्नाह्मण नही हैं, और क्या यह सत्य 
नही कि आज देश में जितनी उनकी प्रतिष्ठा है उतनो और फिसी की नही है ? 
मैं अपने ब्राह्मण तथा अन्नाह्मण भाइयों से आपस का भ्रम दूर करने का अनुरोध 
करता हूँ ।*' 


लाला लाजपत राय का अध्यक्षीय भाषण 


अप्रैल सन्‌ १९२५ में कलकत्ते में आयोजित सम्मेलन की लाला लाजपत राय 
ने अध्यक्षता की । अपने अध्यक्षोय भाषण में उन्होने कहा कि घुणा के बजाय 
'प्रेम की वृद्धि ही हमारा उद्देश्य है ।!* पर आत्मरक्षा का समुचित प्रबन्ध प्रत्येक 
व्यक्ति और समाज का पुनीत कर्तव्य है। भहिंसा के नाम पर गृहस्थो को 
संन्यासियो के संन्यासियो के धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती । ऐसा करना वर्णाश्रम धर्म 
के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध होगा।* उन्होने कहा कि वे चाहते है कि बच्चो 
युवकों और युवतियों के जीवन में आनन्द की भावना संचारितत की जाय, उन्हें 
उत्साही, प्रयत्नशील और महत्त्वाकाक्षी बनाया जाय, क्योकि ऐसा कोई राष्ट्र 
स्वत्तता और समृद्धि प्राप्त नही कर सकता जिसके युवक और युवतियाँ अभिलाषा- 
विहीन हो, संसार के प्रति उदासीन हों। उन्होने कहा कि वह मनुष्य जिसे स्वतन्त 
ओर समृद्ध होने की इच्छा नही, कभी सुखी नही हो सकता और वह सच्चे मानो 
में घामिक भी नहीं हो सकता । यह मोक्ष का मार्ग नहीं, विनाश का पथ है ।ऐं 


लाला लाजपत राय ने कहा - “हिन्दुओ ने अब तक राष्ट्रीय नोति का 
अनुसरण किया है, ओर मैं समझता हूँ कि उन्हें इस पर डटे रहना चाहिए । यदि 








१ सीताराम चतुर्वेदी : महामना पडित मदनमोहन मालवीय, खंड २ 


पृ० १२३ ॥ 

२. इन्द्रभकाश ए रिव्यू आफ दी हिस्ट्ी एन्ड वर्क आफ दी हिन्दू 
महासभा, पृ० ९१। 

३ वही, पु० ९१-९२। ४ वही, पृ० ९२-९३॥ क् 
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वे अपनी राष्ट्रीयता को साम्प्रदायिकता से बदल देगें, तो वे अपने किये कराये पर 
पानी फेर देंगे ।! फिर भी हम इस बात की उपेक्षा नही कर सकते कि भारत 
में ऐसे साम्प्रदायिक समूह है जो हमारी राष्ट्रीयता का अनुचित लाभ उग रहे 
है, और अपनी साम्प्रदायिकता को इस हद तक आगे वढा रहे है, जो सारे राष्द 
के हितो के लिए हानिकर है । हिन्दू समाज के लिए तो निश्चित ही अनर्थकारी 
हैं। ऐसी साम्प्रदायिकता का हमें विरोध करना ही होगा, क्योकि वह हमारे 
विचार में चिरस्थायी दासता, चिरस्थायी फूट और अविच्छिन्न पराधीनता का 
कारण होगी । * 

उन्होने कहा . “दूसरे सम्प्रदायो से अपनी जाति की पोजीशन को 
निर्धारित करने के अतिरिक्त हिन्दू महासभा का कोई विज्ञेप राजनीतिक काम 
नही है । हिन्दू साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हैं -- लखनऊ समझौते को 
गलत समझते हँ--प्रतिमिधित्व के सर्वमान्य सिद्धान्त को मानने को तैयार है 
जो सारे हिन्दुस्तान पर लागू हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि निर्वाचन समूह 
रायुक्त होगा, और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व विधान-सभाओं के बाहर लागू नही 
किया जायगा ।४ 


राजनीतिक प्रश्नों पर निर्णय 


इस सम्मेलन में हिन्दू महासभा ने निमश्चय किया कि “चूँकि देश में स्वराज्य 
को स्थापित करने भौर बनाये रखने के लिए शान्ति और सुख के लिए एक 
राष्ट्र का होना भावश्यक हे, ओर राष्ट्रीय संस्थाओं और सेवाओं (वौकरियो) 
में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व एक संयुक्त राष्दू बनाने में हानिकर है, अतः 
हिन्दू महासभा इस प्रथा के परिचलन का दृढताधूर्वक विरोध करती है, और 
वह अपने गैर-हिन्दू भाइयो से प्रार्थना करती है कि वे ऐसी राष्टू विरोधी माँगे 
को छोडें, तथा राष्ट्रीय संहति और एक्य प्रतिष्ठित करने में हिन्दुओो का 
साथ दें ।”५ ॥ 

२३ अगस्त सन्‌ १९२५ को काफी वाद-विवाद के बाद हिन्दू महासभा 
की कार्यसमिति ने निश्चय किया कि हिन्दू सभा चुनावों में अपने प्रत्याशी खडा 
न करे, पर जहाँ इस वात का डर हो कि किसी प्रत्याशी का चुनाव हिन्दुओं 


१. वही, पृ० ९३ । २ वही, १० ९३। 
३, वही, १० ९३-९४ | ४. वही, पृ० ९४ | 


५. वही, पृ० १७० । 
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के हित में नहों होगा, वहाँ उसका विरोध करना हिन्दू मतदाताओं का 
कर्तव्य होगा ।) 

भाई परमानन्द इस निर्णय को ठीक नही समझते थे | वे चाहते थे कि हिन्दू 
सभा रवय॑ प्रत्याशियों को खडा करें, गौर चुनाव लडे। समाचार-पत्रों और 
भाषणो द्वारा उन्होने अपने इस विचार का प्रचार भी किया। पर उनके आग्रह 
के बावजूद अप्रैल सन्‌ १९२६ में हिन्दू महःसभा ने अपने वाधपिक अधिवेशन में 
अपनी कार्यसमिति के निर्णय को स्वीकार कर लिया, पर कार्यसमिति को 
भ्रधिकार दिया कि वह प्रान्तीय हिन्दू सभा के परामर्श से हिन्दू हितो की रक्षा 
के लिए उचित कार्रवाई करे और जहाँ आवशण्यक हो, वहाँ अपने प्रत्याशी खडा 
करें ।* इस प्रस्ताव में हिन्दू महासभा ने सब राजनीतिक पाशियो से प्रार्थना की 
कि वे विधान-सभाओ में विभिन्न धामिक सम्प्रदायों के सदस्यो को अपने सम्प्रदाय 
से विशेष रूप से सम्बन्धित मामले में अपनी स्वतत्न राय देने की छूट देगी ।* 


इसी अधिवेशन में हिन्दू महासभा ने यह निर्णय किया कि उसकी राय में 
“चूंकि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक्‌ निर्वाचन का सिद्धान्त विभिन्न सम्प्रदायो 
को पास लाने के बजाय राष्ट्रीय भावना के विकास में तथा म्युनिस्पैलटियो, 
जिला वोर्डों एव प्रान्तीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि सस्थाओ के नि्रिध्न सचालन में 
बाधक सिद्ध हुआ है, इसलिए सब राजनीतिक विचारो के हिन्दू राजनीतिज्ञ इस 
दोपपूर्ण सिद्वान्त का डट कर विरोध करेगे!। महासभा ने यह भी निश्चय किया 
कि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के हित में लखनऊ पैक्ट का आशिक सशोधन हिन्दुओं 
को स्वीकार नही होगा । इस प्रस्ताव में यह भी माँग की गयी कि प्रान्तीय 
स्वशासन या उत्तरदायी स्वायत्त-शासन की योजना में इस बात की स्पष्ट रूप से 
व्यवस्था कर दी जाय कि जाति या सम्प्रदाय के श्राधार पर नागरिक अधिकारों 
या सरकारी नौकरियो पर प्रतिबन्ध लगाना या भेद बरतना प्रान्तीय सरकारो 
के लिए ग॑ रकानूनी होगा । 

अप्रैल सन्‌ १९२७ में डाक्टर बी० एस० मुजे की अध्यक्षता में हिन्दू 
महासभा ने अपने दसवें अधिवेशन में निश्चय किया कि चूकि केन्द्रीय असेम्बली 
के कतिपय मुस्लिम सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर मुसलमान स्वय सहमत नही, 
इसलिए इस पर कोई राय देना बिल्कुल व्यर्य हैं। फिर भी हिन्दू सभा ने कहा 
कि प्रान्तो के एनर्गठन के प्रश्न का चुनाव-पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, किसी 





१ वही, पुृ० १७३। २. वही, पृ० १७३-१७४। 
३. वही, पुृ५ १७४ | ४. वही, पृ० १७४-१७५ । 
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विशिष्ट समुदाय को बहुसंख्यक बनाने के लिए भी नये प्रान्त का गठन अनुचित ही 
है । इस प्रस्ताव में हिन्दू महासभा ने साम्प्रदायिक समस्या पर विचार विमर्श के 
लिए चार सिद्धान्तो को प्रतिपादित किया (१) सब विधान कौंसिलो के लिए 
संयुक्त निर्वाचन पद्धति, (२) जनसंख्या, निर्वाचको की संख्या या कर जैसे अचर 
(एकरूप) सिद्धान्त के आधार पर विसी निश्चित समय तक के लिए विधान 
सभाओ में स्थानों की संरक्षता, (३) प्रत्येक प्रान्त में मताधिकार की एकरूपता, 
(४) धामिक अधिकारों और रिवाजो का संवैधानिक संरक्षण ।" 


सन्‌ १९२७ में दिराम्बर के अन्तिम राप्ताह में कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन 

के अवसर पर मद्रास में पडित मदन मोहन मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दू 
महाराभा का विशेष अधिवेशन हुआ । मालवीयजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
कहा, “राष्ट्रीयता हिन्दू महासभा का उतना ही लक्ष्य है, जितना हिन्दुत्व” । 
उन्होने बताया कि हिन्दू सभा के दो उद्देश्य हैः “(१) हिन्दू समाज के सव वर्मों 
में अधिक से अधिक एकता और संहति बढाना और उन्हें एक सूत्र में संगठित 
करना, तथा (२) हिन्दुओ श्रौर भारत के दूसरे सम्प्रदायो में सद्भावनाओ को 
प्रोत्साहित करना, और सयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र की उपलब्धि के 
निमित्त उनके साथ मैत्रीपूर्वक ढंग से व्यवहार करना,” उन्होने अपने इस 
अभिभाषण में दक्षिण के हिन्दुओ से ब्राह्मण-अन्नाह्मण के विवाद को खत्म कर 
मेल के साथ राष्ट्रोत्यान के लिए काश करने का अनुरोध किया। उन्होंने 
अन्त्यजोद्धार के लिए सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट 
करते हुए तथाकथित अस्पृ्यो के लिए देव-दर्शन की सुविधाएँ उपलब्ध कराने 
पर विशेष जोर दिया । उन्होने कहा, “केवल यह बात कि कोई मनुष्य अस्पृश्य 
है, उसे मन्दिर में ध्रवेश करने और देवदर्शन से वचित नही करता । यदि उसका 

' हुदय शुद्ध है, तो ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, और मन्दिर में उसे देवाराधन 
करने देना चाहिए । जो व्यक्ति नैतिक रूप मे शुद्ध है, वह व्यक्ति ईख्वर को उस 
व्यक्ति से अधिक प्यारा है जो केवल शरीर से शुद्ध है । ४3 उन्होने अपने इस 
भाषण में विभिन्न सम्प्रदाओ में पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि पर, तथा स्वतन्त्रता 
के लिए सतत प्रयत्न करने पर भी जोर दिया ।* 

१. वही, पृ० १७९-१८० । 

२, इंडियन ववाटरली रजिस्टर, जुलाई-दिसम्बर, १९२७, पृ० ३२५३ । 

३.' वही । डि... वही। 
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अप्रैल सन्‌ १९२८ मे महासभा ने अपने जबलपुर अधिवेशन में पिछले वर्ष 
के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव की सब बातो की इस नयी शर्त के साथ पृष्टि की 
कि किसी प्रान्त में बहुसंख्यको के लिए विधान-मंडलो में स्थानों का संरक्षण नही 
होगा। महासभा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरियों में कोई साम्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, और वे सम्प्रदायो के लिए योग्यता और क्षमत्ता 
के आधार पर, जिनका निर्णय खुली प्रतियोगिता परीक्षण द्वारा होगा, खुली 
रहेंगी । सीमा प्रान्त के सम्बन्ध मे अपने गत वर्ष के निर्णय में हेर-फेर करते 
हुए उसने माँग की कि बलूचिस्तान और सीमा प्रान्त में सामान्य प्रशासनिक 
और न्यायिक व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र स्थापित की जाय ताकि उन्हे भारत 
के भात्री संवैधानिक सुधारो से वचित रखने का कोई कारण न रहे ।' 


पर सिन्ध के सम्बन्ध में महासभा की घारणा पहले जैसी बनी रही। 
मालवीयजी ने महासभा के दूसरे नेताओ और प्रतिनिधियो को समझाया कि 
सर्वदलीय कान्फरेंस की नेहरू कमेटी ने सिन्ध की समस्या पर विचार करने के 
लिए एक उपसमिति नियुक्त की है, उसे विचार करने दीजिये । पर मालवीयजी 
के सुझाव की उपेक्षा करते हुए महासभा ने भारी बहुमत से निम्चय किया कि 
उसकी राय में किसी विद्योष सम्प्रदाय की जनसंख्या को ध्यान मे रखकर किसी 
प्रान्त का विभाजन या किसी नये प्रान्त का निर्माण ठोक नहीं कहा जा सकता । 


मालवीयजी के नेतृत्व की उपेक्षा 


इसके बाद सालवीयजी ने हिन्दू महासभा के काम से बहुत हद तक् अपना 
हाथ खीच लिया। यद्यपि वे हिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष बने रहे, परन्तु उसकी 
नीति-रीति के निर्धारण मे उनका सक्रिय योगदान बन्द हो गया। वास्तव में 
हिन्दू महासभा की गतिविधि और मालवीयजी के दृष्टिकोण में इतना अन्तर हो 
गया था कि उनके लिए उसका नेतृत्व करना संभव नही था। राय बहादुर 
लाला लालचन्द की तरह डाक्टर मुजे और भाई परमानन्द भी काग्रेस की नीति- 
रीति को ही हिन्दुओं की अधोगति का मूल कारण समझने लगे थे। ये दोनो 
नेता सोचने लगे थे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता को स्वराज्य का मूलाधार बता 
कर काग्रेस ने हिन्दुओं के मनोबल को कम किया है, और साइमन कमीशन का 
वहिष्कार हिन्दुओ की भारी गूलती थी । इन धारणाओो पर आधारित नीति- 
रीति मालवीयजी को मजूर नही थी। उनके लिए हिन्दू सभा के साथ काम 
करना असंभव हो गया। जब कि वे अन्त तक साइमत कमीशन का बाइकाट 


१. इन्द्र प्रकाश" वही, पु० १८१-१८२। 
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करते रहे, राजा नरेन्द्र नाथ ने पजाव विधान कौसिल के सदस्य की हेसियत 
से कमीशन से सहयोग किया, और पजाब हिन्दू सभा की ओर से उसे निवेदनपत्र 
प्रस्तुत किया गया । इसी तरह जब कि सन्‌ १९३० में मालवीयजो गोलमेंज 
कान्फरेस में शरीक होने को तैयार नही हुए, डाबटर मुंजे ने हिन्दू महातभा के 
प्रतिनिधि की हैतियत से उसमें भाग लिया। इसी तरह जबकि मालवोयजी 
यह नही चाहते थे कि हिन्दू सभा चुनाओ में भाग ले, हिन्दू महासभा ने सन्‌ 
१९२९ में अपनी कार्यसमिति को चुनावा के राम्बन्ध मे उचित कार्यवाही करने 
का अधिकार दे दिया । 
भाई परमानन्द की समीक्षा 

बहुत से पर्यवेक्षको के विचार में सन्‌ १९२३ और सन्‌ ११९२७ के बोच मे हिन्दू 
संघटन आन्दोलन ने जो प्रतिछज प्राप्त की, उसका श्रेय मालवीयजी, स्वामी श्रद्धानन्द 
भौर लाला लाजपत राय की क्षमता और नेतृत्व को था। पर भाई परमानन्द 
इससे सहमत नही थे । उनके विचार मे “हिन्दू सघटन पूरे राष्ट से स्वत्त प्रसृत 
उपज की तरह उठा, ओर किसी व्यक्तित्व से उसका बहुत कम सम्बन्ध है । 
सघटन, शुद्धि और अछतोद्धार से बने हुए हिन्दू सहृति के स्पष्ट कार्यक्रम के साथ 
देश के सब प्रमुख नगरो में हिन्दू सभाएँ शुरू की गयी। ऐसा दिखाई देता हैँ कि 
मुस्लिम समाज के विरुद्ध क्रोध की जहर के परिणाम से हिन्दु जनता ने 
हिन्दू सघटन आन्दोलन को अपनाया | इस लहर ने कुछ वर्षो में अपनी शक्ति 
खो दी । स्वामी श्रद्धानन्द ही ईमानदारी के साथ आन्दोलन की भावना से चिपे 
रहें, और उन्होने उसे अपनी प्राणशक्ति से पुष्ठ किया। उनके बलिदान ने जिसे 
जनता को नये उत्साह में भर देना चाहिए था, हिन्दू आन्दोलन के नेताओं 
पर उलटा प्रभाव डाला । उत्साह ठढा पड गया, ओर हिन्दू आन्दोलन को फिर 
रोगस्थिति भोगनी पडी । साधारण जनता सघर्पप्रिय है, और सदा उस क्षेत्र में 
काम करना चाहती हैँ जहाँ वह अपने रोष को अभिव्यक्त कर सके । हिन्दू 
सघटन का रचनात्मक कार्यक्रम उसके मनोभावो को अपील नही कर सका । 


शालोचना 


(लता की कठिनाइयाँ, आवश्यकताए, आकाक्षाएं और मनोवृत्तियां हो 
जनान्दोलन का आधार होती हैं। जनान्दोलन तभी जोर पकडता है जब जनता 
किन्‍्ही कारणों से स्थिति से तय आकर उसमे आधारभूत परिवर्तन के लिए त्याग 
ओर बलिदान करने को तैयार हों जाती है, अपने पुराने आचार-विचारो का 


१ इन्द्रप्रकाश वही, भाई परमानन्द का फोरवर्ड, पृ० रशा[यड । 
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उत्सर्ग भी ठीक समझने लगती है । हरेक जनान्दोलन का अपना नेता होता है । 
वही व्यक्ति किसी आन्दोलन का नेता बन सकता है जिसकी क्षमता पर जनता 
को विश्वास हो, जो जनता को उसकी राय में उसकी कठिनाइयो के निवारण 
का, तथा नयी स्थिति का भार्ग-दर्गन करा सके । नेता को भी अपने नेतृत्व की 
दिशा समय के साथ बदलनी होती है । जो व्यक्ति कालानुकूल आन्दोलन की दिशा 
में आवश्यक परिवर्तन करने की क्षमता नही रखता, वह उसका सही नेतृत्व नही 
कर सकता, और उसके नेतृत्व में आन्टोलन दीर्घकालीन नही हो सकता | संघर्प 
आन्दोलन का लक्षण है, पर रचना उसका गुण और लक्ष्य है, तथा जनशक्ति 
को रक्षा और वद्धि उसका कर्तव्य हैं। विभिन्न आवश्यकताओ को पूर्ति के लिए 
जनता को एक ही समय में बहुत से आन्दोलनों में भाग लेना होता है, उनमें 
यथासभव सामजस्य स्थापित करना होता हैं। कभी-कभी एक ही नेता का 
सम्बन्ध कई आन्दोलनो से होता हैं । व्यक्तिगत कारण से भी सामंजस्य स्थापित 
करना उसके लिए अनिवार्य होता है । पर यदि किसी नेता का सम्बन्ध केवल 
एक आन्दोलन से हो, तो भी उसे समाजहित की दृष्टि से सामंजस्य की 
आवश्यकता स्वीकार करना होती है |) 


हिन्दू महासभा के आन्दोलन पर भी ये सब बाते लागू थी। सन्‌ १९२३ में 
उत्तर भारत के हिन्दुओ का मुसलमानों के प्रति रोष और हिन्दू संघटन की भोर 
झुकाव उनकी कठिताइयो, आवश्यकताओ, और मानसिक प्रतिक्रियाओं पर आश्रित 
थे । मालवीयजी, श्रद्धानन्ददी और लाजपतरायजी ने उन्हें पैदा नही किया, 


केवल उनका नेतृत्व किया। उनके अपने नेतृत्व का रूप भी बहुत कुछ परि- 
स्थितियों की चुनोतियो का प्रत्युत्तर था । 


स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दू समाज के पुराने सेवक थे। उन्होने रचनात्मक ढंग 
से समाज की बड़ी सेवा की थी, उसके सास्क्ृतिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण योगदान 
किया था। पर उनके बहुत से सामाजिक और सास्कृतिक विचार सामाजिक 
पूर्वाग्नहों में फंसी हिन्दू जनता को पसन्द नही थे। इसलिए उन जैसे समाज-सेवी 
को भी बृहद्‌ हिन्दू जाति कम से कम सन्‌ १९१८ तक अपना सर्वसम्मत नेता 
स्वीकार करने को तैयार नही हुईं। सन्‌ १९१९ की घटनाओ ने उनके नेतृत्व 
को विकसित किया, उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, पर उसने बृहद्‌ हिन्दू जाति 
के नेतृत्व का रूप तभी घारण किया जब परिस्थितियो से बाध्य हो बहुत से परम्प- 
रावादी हिन्दू शुद्धि और अछ्तोद्धार के सम्बन्ध में श्रद्धानन्दजी के विचारों को 
सुनने ओर किसी हद तक मानने को तैयार हुए। उनके नेतृत्व में रचना और 
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संघर्प का समन्वय था। उन्होने हिन्दुओं को मुमलमानो की चुनौतियो का साहस 
से मुकाबला करने का पाठ पढाया, और समझौता कान्‍्फरेंसो में स्वय निर्भीकता- 
पूर्वक हिन्दू हितों की पुष्टि वी, पर उसके साथ ही वे समाज के पुनर्निर्माण में 
संलग्न रहे । शुद्धि और अन्त्यजोद्धार दोनो ही उनके मूल मन्त्र थे । पर सम्भवत, 
शुद्धि से भी कही अधिक अन्त्यजोद्धार पर उनका आग्रह था, और उनके निर्माण- 
कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक था। राष्ट्रीय गौरव की रक्षा उनके नेतृत्व का 
महत्त्वपूर्ण अंग था। उन्होने हिन्दू महासभा का नेतृत्व करते हुए सरकार के 
कर्मचारियों की कभी खुशामद नहीं की, उनके सामने अपना और हिन्दू जाति 
का सिर झुकाने की बात नही सोची | वे हिन्दू जाति के बल पर परिस्थितियों 
का मुकाबला करना चाहते थे। 

यही बातें लाला लाजपत राय के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । हिन्दू 
जाति के पुनरुत्यान में स्वामी श्रद्धानन्द के समान ही उनकी पुरानी अभिरुचि थी । 
हिन्दू नवयुवकों की शिक्षा, हिन्दू संस्क्ृति का पुनरुज्जीवन, हिन्दू समाज का 
सुधार, दलितोद्धार उनके प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवन के मुख्य धधे थे । उन्होने 
सन्‌ १९०९ में लिखा था . “नैतिकता को मांग है कि किसी दुसरे विचार की 
अपेक्षा बिना न्याय और मानवता की शुद्ध भावना से हमें पतित वर्गो के उद्धार 
का काम शुरू कर देना चहिए - हिन्दुओ का साम्प्रदायिक हित भी इसी में है-- 
हिन्दुत्व का घेरा इन वर्मो के बिना जीवित रह सकता है, पर नि शक्त ढाचे की 
तरह।”” बे हिन्दुत्व की पुष्टि के साथ-साथ देशहित की वृद्धि के लिए काम करना भी 
जुरूरी समझते थे । उन्होने सन्‌ १९०७ में लिखा था; “हमारे लिए उत्क्ृष्टरूप में 
अपेक्षित है कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी पर्याप्त मात्रा में इतना देशभक्त और कर्तव्य- 
परायण हो कि वह इस विचार पर विश्वास और कार्य कर सके कि देश का 
हित सर्वोपरि हैं और सब व्यक्तिगत हिंतो को अभिभूत करता हैं। * उनका सारा 
जीवन देश॑-हित की भावना से अनुप्राणित था, देश की स्वतंत्रता उनके जीवन 
का परम लक्ष्य था। किसी अखिल भारतीय हिन्दू मच का नेतृत्व ग्रहण करने से 
पहले ही उन्होने का््रेस के राष्ट्रीय मंद पर नेता का गौरव श्राप्त कर लिया 
था । उनका आधथिक चिन्तन और उनकी सामाजिक सहानुभूति समाजवाद के रूप 
में रग गये थे । हिन्दू हितो की रक्षा, दलित वर्गो का उत्थान, स्वतन्नता के लिए 
संघर्ष उनके नेतृत्व के मूल मन्त्र थे । वे हिन्दू महासभा को हिन्दू हितों की रक्षा 
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का, भौर काग्र स को स्वतत्रता सघर्प का मंच स्वोकार करते थे, तथा दलितों के 
उत्थान के लिए दोनो मंचो का प्रयोग करना चाहते थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता 
की आवश्यकता स्वीकार करते थे । पर उसके नाम पर हिन्दु हितो को न्यौछावर 
करने को तैयार नही थे । इसी तरह्‌ वे हिन्दू हितो की रक्षा के लिए सतत 
प्रयत्न भावश्यक समझते थे, पर उसके नाम पर स्वतत्रता की माग की उपेक्षा 
अनुचित मानते थे। वे स्वराज्य की कीमत पर अंग्रेजों से समझौता करके हिन्दू 
हिंतो की रक्षा की सम्भावना पर विचार करने को भी तैयार नहीं थे। उनकी 
दृढ धारणा थी कि स्वतत्र भारत पें ही हिन्दुओ के गोरव और हितो की रक्षा 
ओर वृद्धि सम्भव है । किसी परतन्न जात्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्यशाही से न्याय 
की थाशा निरर्थक है, और स्वतंत्रता की कीमत पर कभी किसी से कोई सौदा 
नही किया जा सकता। इसीलिए यद्यपि सन्‌ १९२६ में उन्होंने का्रेस की अडगा 
नीति का विरोध किया, और हिन्दुओं से अनुरोध किया कि वोट देतें समय 
स्व॒राज्य के साथ-साथ हिन्दू हितो की रक्षा का भी ध्यान रखें, पर सन्‌ १९२७ 
में काग्रेस पार्टी के नेताओं से कही अधिक सरकार की दमन नीति, मुद्रा नीति, 
तथा रिजर्व बैक की योजना का विरोध किया, और सन्‌ १९२८ में साइमन 
कमीशन का बहिष्कार किया, नेहरू कमेटी द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक व्यवस्था 
का समर्थन किया, तथा साइमन कमीशन के बहिष्कार में आयोजित जुलूस का 
नेतृत्व किया। जनता की प्रतिक्रिवाओ से यह स्पष्ट है कि वे इन सब अवसरों 
पर हिन्दू जनता के मनोभावो का प्रतिनिधित्व करते थे । 


मालवीयजी के वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन के विकास की प्रक्रिया कुछ 
भिन्न थी। सनातन-धर्म की परम्पराजो से पोषित जीवन में समाज-सुधार की 
भावना बहुत घीरे-घीरे काफी रुकावट के साथ विकसित हुई | पर सन्‌ १९२२- 
२३ की स्थिति में उसने शुद्धि और अन्त्यजोद्धार के दृढ समर्थक का रूप धारण 
कर लिया । इसी तरह हिन्दू जाति के पुनरुत्थान की अभिलाषा ने, जो अब तक 
सास्क्ृतिक पुनर्जीवन के प्रयासों में अभिव्यक्त होती रही थी, हिन्दू मुस्लिम 
वैमनस्थ की भयंकर स्थिति में मालवीयजी को हिन्दू सघटन का समर्थक बना 
(दिया । पर लाला लाजपतराय की तरह वे भी यह समझते रहे कि स्वतस्त्रता में 
टी भारतीय राष्ट्र और हिन्दू जाति का स्थायी हित निहित है, और स्वराज्य 
की कीमत पर ब्रिटिश साम्राज्यशाही से सौदेवाजी जघन्य पाप है, जनता के साथ 
घोर विश्वासघात है। उनका दृढ़ विश्वास था कि हिन्दू जनता स्व॒राज्य चाहती 
है, उसे अपना परम हित समझती है, गौर वह किसी व्यक्ति को चाहें वह कितना 
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ही बडा क्यो न हो अपना सच्चा नेता मानने को तैयार नही है जिसको नीति- 
रीति या क्रिया-कलाप स्वतन्त्रता की ओर बढने में किसी प्रकार बाधक हो । 
मालवीयजी काग्र॑ स को स्वतन्त्रता सघर्प का मुख्य मच स्वीकार करते थे, और 
उसे इस रूप में सुदृढ़ और सबल बनाना सव देशभक्तो का कर्तव्य समझते थे । 
उनको दृष्टि में कांग्रेस की गलत नीतिरीतियो और क्रिया कलापो की खुली 
थालोचना हो सकती थी, और तगडा विरोध किया जा सकता था, पर उसके 
पीठ पीछे या उसके विरोध में साम्राज्यशाही से समझीता, उनकी दृष्टि में, एक 
ऐसा अपराध था जिसे जनता कभी सहन नहीं कर सकती । 


स्वामी थद्धानन्द और लाला लाजपत राय के निधन के वाद जिन व्यक्तियों 
ने हिन्दू महासभा को नया नेतृत्व प्रदान करने का प्रयत्न किया वे पुराने रामाजसेवी 
भौर अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उन्होने देश की स्वतत्नता के निमित्त विभिन्न अवसरों 
पर काफी कष्ट सहें थे। हिन्दू महासभा के आन्दोलम की प्रगति में भी उनका 
महत्त्वपूर्ण योगदान था। उनके विचार हिन्दू महासभा के बहुत से कर्मठ कार्य- 
कर्ताओं के त्रिचारों और भावनाओं से मिलते-जुलतें थे। उन्हें उनका विश्वास 
भी प्राप्त था, और अपनी नीतिरीति को हिन्दू जनता के सामने प्रस्तुत कर 
उसे अपनाने की अपील करने का उन्हें लोकतानिक अधिकार था। वे हिन्दू 
महासभा फे निर्णय पर अपने विचारों और भावनाओं की छाप लगा सके, पर 
हिन्दू जनता को अपनी ओर आकृष्ट नही कर सके । इसका मूल कारण हिन्दू 
महासभा के पुराने नेताओं का विश्वासघात नही, वल्कि हिन्दू जनता की अपनी 
भावनाएं थी । 


नये नेताओं को शिकायत थी कि पुराने नेताओं के अनुरोध पर साइमन कमीशन 
का वहिष्कार भारी गलती थी। उनके इस विचार की पुष्टि भारतमत्री लार्ड 
वर्केनहेड की इस युक्ति से होती है कि यदि हिन्दु कमीशन का वहिष्कार करेंगे, 
तो उसके निर्णय मुसलमानों -े पक्ष में होगे। पर ये नेता भूल जाते है कि 
कमीशन के बहिष्कार का मूल कारण सचेत और प्रवुद्ध हिंदू जनता का रोप था, 
जिसे काग्रेस के नेताओ और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त उन उदारदलीय नेताओं 
ने भी अनुभव किया जो असहयोग और सविनय-अवज्ञा के विरोधी और सहयोग ' 
की नीति के समर्थक थे । यदि इस देशव्यापी रोप की स्थिति में हिन्दू महासभा 
साइमन कमीशन से सहयोग करने की वात पुष्ठ करती, तो वह जनता की 
भावनाओ को अपने पक्ष में मोड नही सकती थी । वह अपने को उससे बिल्कुल 
अलग कर लेती । सन्‌ १९२९ में तो पजाब हिन्दू महासभा के नेता राजा 
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नरेन्द्रनाथ ने विधान सभा के सदस्य की हेसियत से, भर पडित नानक चन्द ने 
पजात्र हिन्दू सभा के प्रतिनिधि की हैसियत से साइमन कमीशन के साथ सहयोग 
किया, पर वे न तो साइमन कमीशन के निर्णयो पर कोई प्रभाव डाल सके, और 
न हिन्दू जनता के मनोभावो को सहयोग की ओर मोड सके। सन्‌ १९३० से 
बहुत से उदारदलीय नेताओं के साथ डावटर बी० एग० मुजे, राजा नरेन्द्र नाथ 
आदि हिन्दू नेताओ ने भी गोलमेज कान्फरेंस में भाग लिया, पर वे जनता के 
मन पर प्रभाव नही डाल सके । नमक सत्याग्रह में हिन्दू युवकों ने, हिन्दू महासभा 
के बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी, डटकर भाग लिया, और सिद्ध कर 
दिया कि उनमें रोप, उत्साह और साहस की कमी नहीं । सन्‌ १९३४ मे ब्रिटिश 
पालियामेंट ने जो व्यवस्था पास की, उसने भी सिद्ध कर दिया कि ब्रिटेन के 
कजरवेटिव दल ने उन हिन्दू नेताओं के विचारों और भावनाओं की उपेक्षा 
करते हुए, जिन्‍्होने गोलमेज कान्फरेंस मे सहयोग की इच्छा से विचार-विमर्श 
में भाग लिया, विधटनकारी स्वततता विरोधी शक्तियों को पुष्ठ करना ही 
उचित समझा । 


भाई परमानन्दजी का यह कहना ठीक हैं कि जिस क्षोभ ने सन्‌ १९२३ 
में हिन्दू महासभा के आन्दोलन को गति प्रदान की, वह चार पाँच वर्ष में ठडा 
पड गया । पर वे यह भूल गये कि पुराना क्षोभ ठडा पड जाने पर आन्दोलन 
की गतिविधि को बदलना अनिवार्य हो जाता है । यह ठीक हैं कि जनता सघर्षप्रिय 
होती है । पर युद्ध और दगो के रूप में सघर्ष भावना की अभिव्यक्ति प्रगतिघातक 
असह्य सकट उपस्थित करती है, ओर सुख की स्वाभाविक इच्छा किसी मनुष्य 
या समूह को सदा लडाई पर डटे नही रहने देती | दुर्भावनाओं भर हानिकर 
प्रथाओ से सधर्ष ही सघर्प शक्ति की अभिव्यक्ति का लाभकर उपयोग है। उस समय 
जबकि त्रिठिश साम्राज्यशाही अपने कुचक्रो द्वारा हरिजनो को हिन्दु जाति रो 
कम से कम राजनोतिक क्षेत्र में विल्कुल अगल कर देना चाहती थी, हरिजनोटार 
का काम रचनात्मक भी था, संघर्षात्मक भी था। साम्राज्यगाही के कुचक्रो को 
नष्ट करने के लिए रचनात्मक ढंग से हिन्दू जाति की सहज सघर्प भावना का 
उपयोग किया जा सकता था। भाई परमानन्द जैसे साहसी, त्यागी और 
कर्तव्यपरायण समाजसुधारक से तो हिन्दू जनता की आत्मरक्षा और संघर्ष का 
सहज भावनाओ को अच्त्यजोद्धार की ओर निर्दिष्ट करने की आशा की जा 
सकती थी। यदि रचनात्मक कार्य जैसे फोके कार्य में जनता की भावनाओं को 
अतर्ग्रस्त करना कठिन था, तो हिन्दू हितो के सम्बन्ध में प्रस्ताव, तथा उनके 
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सम्बन्ध में सरकार से गुप्त था प्रकट वार्ता किस तरह जनता को आन्दोलित कर 
सकती थी । 


हिन्दू जाति का सजग्र वर्ग परतन्त्रता को ही हिन्दू जाति के सब कष्टो का 
मूल कारण समझने लगा था, और वह अपनी सारी शक्ति उसे उखाड फेंकने में 
ही लगा देना चाहता था । उसकी मनोवुत्ति को नया मोड देना असम्भव ही था, 
यदि यह सम्भव भी होता तो हितकर भी होता, यह कहना कठिन है । 

जो भी हो, सन्‌ १९२७ और सन्‌ १९३७ के युग में मालवीयजी द्वारा 
सरकार की साम्राज्यशाही नीतियो और योजनाओ का विरोध, साइमन कमीशन 
का वाइकाट, सविनय-अवज्ञा आन्दोलनों मे योगदान, दूसरी गोलमेज कान्फरेंस में 
राष्ट्रीय माँगो का समर्थन, अन्त्यजोद्धार के लिए परम्परावादियों से संघर्ष, तथा 
प्रधानमन्त्री रेमसे मेकडानेल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के प्रइन पर सरकार और 
कांग्रेस दोनो से संघर्ष अवश्य हिन्दू जनता की संघर्प भावना का प्रतिनिधित्व 
करते थे , जबकि नेहरू कमेटी को रिपीर्ट का समर्थन, तथा हिन्दू महासभा के 
अध्यक्ष श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता मे आयोजित एकता सम्मेलन 
में हिन्दू-मुस्लिम समस्या को सुलझाने का भागीरथ प्रयत्न हिन्दू जनता की शान्ति- 
प्रिय मनोवृत्ति का प्रतीक था । 


छे 
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भी निश्चय हुआ कि मौलवियों और पण्डितो की ओर से घोषणा की जाय कि 
जान-माल तथा इवादतगाह (पूजा के स्थानो) पर हमला करना गुनाह है, पाप है । 


काग्रेस ने अपने अधिवेशन के अन्तिम दिन भर्थात्‌ १९ सितम्बर को उपरोक्त 
कमेटी के निर्णय के अनुसार (१) जनाव अव्यास तैयबजी (२) जनाव टी० के० 
शेरवानी, (३) वाबू भगवान दास, (४) बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन, (५) मास्टर 
सुन्दर सिंह, (६) श्री जार्ज जीसेफ और (७) श्री वी० एच० भरूचा की एक 
जाच कमेटी नियुक्त की । उम्रे आदेश दिया गया कि जहा कही दगे हो, वहा जा 
कर वह उसकी जांच करें, तथा दंगे बन्द करने का उपाय बताये | नेशनल 
पैंट की तेयारी के लिए डावटर एम० ए० अन्सारी और लाला लाजपतराय की 
कमेटी गठित की गयी । तीसरे प्रस्ताव द्वारा समाचारपत्रों पर कड़ा सार्वजनिक 
नियत्रण रखने की व्यवस्था की गयी । चौथे प्रस्ताव द्वारा निश्चय हुआ कि जिलों 
में शान्ति भौर सुरक्षा बनाये रखने के लिए खिलाफत कमेटी, हिन्दू सभा तथा 
अन्य प्रमुख स्थानीय सस्थाओ की सलाह से जिला काग्रेंस कमेटियों के निरीक्षण 
में जिला कमेटिया गठित को जाये। ये कमेटियाँ शान्ति-भग होने पर उसके 
दृष्परिणामो को कम करने का, तथा शान्ति प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें, और 
जनता को प्रोत्साहित करे कि ये प्रतीकारात्मक कार्यवाही के बजाय समझौते के 
जरिये विवाद का क्षमाधान करे । 


इन चार प्रस्तावों में से तीन प्ररतावों पर ठीक से काम नही हो सका । 
जाच कमेटी दंगो के कारणों की जाँच करने भे विफल रही, समाचार पत्र 
अतिरजित ढंग से दगो के समाचार छापते रहे, तथा अशान्त क्षेत्रों में शान्ति 
प्रतिष्ठित करने के निमित्त जिला कमेटिया भी ठीक तौर से गठित नहीं हो सकी । 
दंगे होते ही रहे । पर मौलाना आजाद की सलाह और सहयोग से डाक्टर अन्सारी 
और लाला लाजपतराय ने नेशनल पैक्ट की रूपरेखा अवश्य तैयार कर ली । 


नेशनल पेक्‍्ट 

इस नेशनल पेक्ट में पूर्ण स्वराज्य की मार फिर से पृष्ठ की गयी, और 
रवराज्य मिलने पर संघीय लोकतान्त्रिक सरकार प्रतिष्ठित करना निश्चित किया 
गया । पैवट में स्पष्ट किया गया कि देवनागरी और उर्दू लिपि में हिन्दुस्तानी ही 
राष्ट-भाषा होगी, सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, पर साम्प्रदायिक 
संस्थाओ पर सरकारी धन खर्च नही होगा। यह भी निश्चय किया गया कि 
सरकारी नौकरियों में; तथा शैक्षिक संस्थाओं में सम्प्रदाय, रंग या जाति का कोई 
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भेद नही होगा, सयुक्त निर्वाचन-पद्धति स्थापित की जायगी, तथा विभिन्न 
सम्प्रदायो के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित किये जायेंगे । 
मुसलमान गोहत्या बन्द कर दे, और हिन्दू मस्जिदो के सामने बाजा बजाना 
बन्द कर दें। 
बद्भधाल पेचट 

इस नेशनल पैक्ट की उपेक्षा झरते हुए इसके प्रकाशित होने के पहले हो 
देशबन्धु चित्तरजन दास ने बगाल के कतिपय मुसलमान नेताओ से मिलकर 
बगाल पैक्ट सूत्रवद्ध करके प्रकाशित कर दिया । इस पैक्ट द्वारा निर्धारित किया 
गया कि वगाल में (१) विधान कौंसिल में पृथक्‌ निर्वाचन के साथ जनसख्या के 
आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, (२) हर जिले में स्थानीय निकायो में बहुमंख्यक 
सम्प्रदाय का साठ प्रतिशत, और अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का चालीस प्रतिशत 
प्रतिनिधित्व होगा, (३) मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों में ५५ प्रतिशत 
स्थान सुरक्षित होगे, (४) मस्जिदो के सामने वाजा वजाने की भाज्ञा नही होगी, 
(५) घामिक कुर्बानी के लिए गोहत्या पर कोई रुक्रावट नही होगी, पर गो की 
हत्या इस प्रकार की जायेगी कि उससे हिन्दुओं की घामिक भावनाओो को चोट 
न पहुँचे, (६) धर्म से सम्बन्धित कोई भी कानून सम्प्रदाय विशेष के पिचहृत्तर 
प्रतिशत सदस्यथो की स्वीकृति बिना पास नही किया जायगा, (७) साम्प्रदायिक 
झगडो के निपटारे के लिए प्रत्येक तहसील में हिन्दुओं और मुसलमानों की 
सम्मिलित कमेटियाँ बनायी जायेंगी । 

भालवीयजी ने बगाल पैक्ट का विरोध करते हुए कहा कि यद्यपि पैवंट का सबध 
केवल वगाल से है, फिर भी इसका प्रभाव बगाल तक सीमित नही रह सकता । 
ऐसी दा में प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी टारा राष्ट्रव्यापी प्रइन पर 
कोई समझौता करना अनुचित था । उन्हें सब्देह था कि इस पैक्ट के वाद लाजपत 
राय अत्सारी नेशनल पैक्ट पर ठीक दौर से विचार नही हो सकेगा । लाला 
लाजपत राय भी बहुत क्षुब्ध थे । ; 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में कोकनाडा में कांग्रेस के वापिक अधिवेशन 
के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इन दोनो पैक्टो पर विचार 
किया। पढित मोतीलाल ने प्रस्ताव किया कि दोनो पैक्ट विचारार्थ डावटर 
अन्सारी और लाला लाजपत राय की कमेटी को भेज दिये जायें । वहुत से सदस्यो 
ने बंग्राल पैक्ट को कडी आलोचना की, उसे रह करने की माग की, इसके लिए 
सशोधन प्रस्तुत किया । इस पर कुछ मुसलमानों ने काग्रेस छोडने की धमकी 


न 
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दो | बहुमत से पंडित मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव स्वीकार हो गया । किसी 
कारण से इस अधिवेशन के लिए मालवीयजी कोकनाडा नही गये । पर उन्होंने तार 
द्वारा वंगाल पैक्ट के विरुद्ध अपनी समीक्षा अध्यक्ष को भेज दी। मई सन्‌ १९२४ 
में बंगाल प्रान्तीय कान्फरेंस ने अपने सिराजगंज अधिवेशन मे बंगाल पैक्ट को 
भारी बहुमत से मजूर कर लिया । 
यद्यपि नेशनल पैक्ट की तैयारी गे मौलाना आजाद का भी भरपूर सहयोग 

था, पर उनका झुकाव बंगाल पैक्‍्ट की ओर था । उन्हें इस वात की खुशी थी 
कि गाधीजी की तरह देशबन्धु दास ने भी सकीर्ण साम्प्रदायिकता से ऊपर 
उठकर बंगाल के मुसलमानों की माँगो को पाँच मिनट से स्वीकार कर 
उन्हे बंगाल पैक्ट का स्वरूप दे दिया । उन्होने अपनी पुस्तक 'इंडिया विन्स 
फ्रीडम' में लिसा है कि देशवन्धु दास चाहते थे कि जब तक बगाल और कलकत्ता 
कारपोरेणन की नौकरियों में मुसलमानों की सख्या जनसंख्या के अनुपात के 
घराबर नही हो जाती, तव तक वगाल सरकार द्वारा ६० प्रतिशत और कलकत्ता 
कारपोरेशन द्वारा ८० प्रतिशत नयी नियुक्तियो पर मुसलमान भरती किये 
जाये। आजाद साहब को दुःख था कि चित्तरजनदासजी की असामगिक मृत्यु के 
बाद उनकी घोषणा उनके कतिपय 'भनुयायियों ने अस्वीकार कर दो। नतीजा 
यह था कि “बंग्राल के मुसलमान काग्रेस से दूर हो गये, और विभाजन के पहले 
बीज वो दिये गये ॥”* 

गाधघोजी जा वक्तव्य 

सख्त वीमारी के कारण फरवरी सन्‌ १९२४ में गाधीजी छोड दिये गये । 

साम्प्रदायिक दमस्या का पूरे तौर पर अध्ययन करने के वाद उन्होने मई सन्‌ 
१९२४ में हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया। 
अहिंसात्मक उपायो के महत्त्व की भोर ध्यान आाक्ृष्ट करते हुए उन्होंने लिखा 
कि समस्या को सुलझाने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि तलबार के बजाय 
पंचायत से काम लिया जाय। लोगो को अपने मन से यह भ्रान्त धारणा निकाल 
देनी चाहिए कि अहिंसा कायरो का अस्त्र है। उन्हे यह समझना चाहिए कि 
कायरता की दवा वलप्रदर्शन नही, बल्कि सकट का सामना करना है। हिन्दुओं 
को मुसलमानों के आतक से नही डरना चाहिए, और मुसलमानों को समझना 
चाहिए कि अपने हिन्दू भाइयो को सताना उनकी मर्यादा के विरुद्ध हैं। हिन्दुनो 
को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे बलपूर्वक गोहत्या वन्द करवा सकते 


कक न 90022 कक 
१ आजाद . इंडिया विन्स फ्रीडम, पृ० ९-१२ | 
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हैं, और मुसलमानों को भी यह सभझ्षना चाहिए कि वे बलपूर्वक मस्जिदो के 
सामने बाजा और आरती को नही रोक सकते | हिन्दुओ को उचित है कि वे 
मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो छोड दें कि वे किस तरह का 
प्रतिनिधित्व चाहते है, और इस सम्बन्ध मे उनका जो निर्णय हो उसे उदारता- 
पूर्वक मान लें । राष्ट्रीय शासन में नौकरियों का आधार योग्यता ही होना 
चाहिए, और उसकी जाँच के लिए भिन्नभिन्न सम्प्रदायो के प्रतिनिधियो को एक 
कमेटी होनी चाहिए। शुद्धि और तबलीग का काम ईमानदारी के साथ जेंचे 
हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। गालो गलौज तथा उत्तेजना फैलाने 
वाले लेखो को रोकने के लिए जनमत तैयार किया जाना चाहिए, और नेताओं 
में जो अविश्वास बढ रहा है उसे दूर कर परस्पर विश्वास पैदा करना चाहिए | 
हिन्दुओ को कायरता त्याग कर विश्वास करना सीखना चाहिए, क्योकि विश्वास 
से ही विश्वास का उदय होता है। 


मालवीयजी की घारणा 


मालवीयजी के लिए गाघीजी के वक्तव्य की सब बातें स्वीकार करना 
सम्भव नही था। मिसाल के तौर पर जबकि गाधीजी चाहते थे कि आततायियों 
का सामना साहस के साथ पर अहिसात्मक ढंग से किया जाय, मालवीयजी 
आत्मरक्षा के निमित्त बल का प्रयोग न्‍्यायोचित और अनिवार्य मानते थे। पर 
गावीजी की तरह मालवीयजी भी हिन्दू-मुस्लिम एकता देशोद्धार के लिए 
आवश्यक समझते थे । मालवीयजी चाहते थे कि “हमारे सब सम्बन्ध देश-प्रेम 
की नीव पर स्थापित हो ।?* उन्होने जून सन्‌ १९२३ में कहा था कि अगर 
कोई हिन्दू किसी मुसलमान को मुसलमान होने के कारण हानि पहुचाये और 
कोई मुसलमान किसी हिन्दू को हिन्दू होने के कारण दुःख दे, तो हमारी गणना 
ससार की सम्य जातियो में कभी नही हो सकती हमें एक दूसरे को भाई 
समझना चाहिए। हिन्दू मन्दिर मे जायें, मुसलमान मस्जिद में, और ईसाई 
गिरजा में । लेकिन देश के हित में हम सव को एक हो जाना चाहिए ।”” वे 
चाहते थे कि सब हिन्द और मुसलमान शपथ लें कि “हम धर्म और मत के 
कारण किसी भाई के साथ ज्यादती नही करेंगे, भौर तमाम बहनो, वेटियो और 
माताओ को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे ।”* भालवीयजी का कहना था कि किसी 

१. सीताराम चतुर्वेदी महामना पडित मदन मोहन मालवीय, खंड २, 

पु० ८७१॥ 
२ वही, खड २, पृ० ८७। ३ वही, खंड २, पु० ८९ । 
र्२ 
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धर्मवाले को अपने धर्म का प्रचार करने से रोका नही जा सकता, पर यह काम 
ऐसी रीति से करना चाहिए कि किसी को क्लेश न पहुँचे ।”* 

२३ फरवरी सन्‌ १९२४ को पंजाब हिन्दू सम्मेलन में इसी वात पर जोर 
देते हुए उन्होने कहा * “धर्म-प्रचार का काम बहुत शान्ति और घैय से होना 
चाहिए। जो कोई अपने धर्म से भ्रष्ट होता है, उसे अवश्य बचाने की कोशिश 
करो । परन्तु जो यत्व करो उसमें सदैव इस वात का ध्यान रखो कि परमात्मा 
हमारी सब बातो को देखता और सुनता है । अस्तु, इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि तबलीग और शुद्धि का ज्यादा शोर मचाना या समाचारपत्रो में 
उसका आन्दोलन करते रहना परस्पर मेल में विध्त डालता हैं।/* उनकी 
दृढ धारणा थी कि “जिस किसी को जो घम्मपदेश ग्राह्म हो, उसे उसके ग्रहण 
करने से रोकना पाप है ।” पर वे चाहते थे कि “हिन्दू और शुसलमान दोनों 
अपने धर्म के सिद्धान्तो को अच्छी तरह से समझ पक्के हिन्दू और पवक्‍के 
मुसलमान बनें,” “घामिक जीवन व्यतीत करे, और अपने-अपने दायरे के 
अन्दर काम करें, वहा बहुत-सा काम करने को मौजूद है”'* | मालवीयजी कहते 
थे कि ' हिन्दुओ और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ न्याय का बर्ताव करना 
चाहिए।”* उनका उपदेश था कि “जो बात आपको अपने लिए बुरी लगती हो 
वह और के लिए भी मत चाहो । जो न्याय अपने लिए चाहते हो, वही इ्ेसरे 
भाइयों के लिए भी चाहो ।”* 


ये सव विचार जो मालवीय जी ने गाधी जी के वक्तव्य के पहले ही पंजाब 
हिन्दू महासभा के सम्मेलनो में अध्यक्ष पद से किये भाषणों में व्यक्त किये थे, 
गाधीजी के मई के वक्तव्य के विचारों और भावनाओ के अनुकूल थे । 


भाधीजी का अनशन ओर एकता सस्मेलन 


भाधीजी की कोणिशो के बावजूद अवस्था दिन पर दिन बिगडती गयी । 
धषाम्प्रदायिक तनातनी और दंगे जारी रहे । गाधीजी का घैर्य छूट गया और उन्होने 
सितम्वर सन्‌ १९२४ में २१ दिन का उपवास शुरू किया। जनता पर उनके 
उपवास का प्रभाव किसी हृ॒द तक जरूर पडा। २५ सितम्बर को दिल्‍ली में 
पंडित मोती लाल नेहरू की धध्यक्षता में एकता सम्मेलन आयोजित हुथा, 

खंड २, पृ० ९० | २. वही, खंड २, पु० ११८ ॥। 
बा छा गा धद का ४ नल खंड २, पृ० ११९ | 
वही, खंड २, पृ० ११९॥ ६, वही, पृ० ११६ | 
वही, पृ० ११८ । 








हद हुए २० 


साम्प्रदायिक भर संवंधानिक समस्याएं ३३६ 


और उसमें हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के कारणो पर कई प्रस्ताव पास किये गये । 
ये प्रस्ताव बहुत हृंद तक गाधीजी के उस् वक्तव्य के अनुरूप थे जो उन्होने 
गई मास में हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर प्रकाशित किया था। इनमें मौलिक 
धामिक अधिकारो को मान्यता देते हुए अनुरोध किया गया कि इनका इस तरह 
प्रयोग किया जायगा कि उससे दूसरों की घामिक भावनाओ को कम से कम ठेस 
पहुँचे । इनमें धामिक विश्वासों की अभिव्यक्ति और व्यवहार की स्वतन्त्रता 
तथा धर्मंपरिवर्तन एवं शुद्धि और तबलीग का अधिकार स्वीकार किया गया, 
पर व्यापक सहनशीलता को कर्तव्य निश्चित किया गया, और जनता से अनुरोध 
किया गया कि वह सदा दूसरों की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए अपनी 
घामिक स्वतन्त्रता और अधिकार का प्रयोग करे । तर्क और अनुनय द्वारा ही 
वर्मपरिवर्तन का कार्य किया जाय, आ्थिक प्रलोभन आदि अनुचित उपायो का 
प्रयोग न किया जाय, सोलह वर्ष से कम उमर के बच्चों का धर्मपरिवर्तन उनके 
माता-पिता और अभिभावक के साथ ही किया जाय, घ॒र्मपरिवर्तन के कारण 
कोई व्यक्ति पुराने धर्मावलम्बियों से दण्डित न किया जाय, तथा छुद्धि भौर 
तबलीग का कार्य श्ञान्तिपूर्वक किया जाय । इन प्रस्तावों में स्त्रीकार किया गया 
कि जबरदस्ती गो-हत्या बन्द नहीं हो सकती और न मस्जिदों के सामने 
मुसलमान बाजा वन्द करा सकते हे, पर हिन्दूओ और मुसलमानों से अनुरोध 
किया गया कि वे इन प्रशनो पर एक दूसरो की भावनाओं का आदर करें, और इस 
तरह सदुभावना को पुष्ट करें। सम्मेलन ने घोषित किया कि किसी सम्प्रदाय द्वारा 
किसी दूसरे सम्प्रदाय के व्यक्तियों का सामाजिक या व्यापारिक बहिष्कार या 
सम्वन्ध-विच्छेद निन्दनीय हैं और पारस्परिक सौहार्द के विकास में बाधक है । 
उसने आशा व्यक्त की कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के व्यवहार से अपनी 
धामिक भावनाओं पर आघात अनुभव करे, तो वह कानून की अवहेलना करने 
के वजाय पंचायत या अदालत हारा शिकायत दूर कराने का प्रयत्न करेगा । 
सम्मेलन ने १५ सदस्यों की एक राष्ट्रीय पचायत गठित की, और उसे स्थानीय 
पचायतो को गठित करने का आदेश दिया। ये सब प्रस्ताव मालवीयजी को 
गजूर थे। इनके सूत्रीकरण में मातवीयजी का महत्त्वपूर्ण योगदान था, जिसकी 
भारत के अधिवर्माध्यक्ष (मेट्रोपालिटन) ने बहुत प्रशंसा की थी । 


नवम्बर सन्‌ १९२४ में अम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ । उसमे 
बंगाल सरकार द्वारा जारी किये गये क्रिमिनल ला अमेंडमेट आड्डिनेन्स (फौजदारी 
कानून सशोधन अध्यादेश) की निन्‍दा की, और इस अध्यादेश तथा सन्‌ १८१८ 
के बगाल रेगूलेशन न० ३ को वापस लेने की माँग की । इस समोलन ने सभी 
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राजनीतिक दलो की कमेटी वैठायी, जो साम्प्रदायिक समझौता तथा स्वराज्य 
के लिए एक योजना तैयार करे। कमेटी को आदेश दिया गया कि मार्च सन 
१९२५ तक वह अपनी योजना उपस्थित करे । है 

जनवरी सन्‌ १९२५ में दिल्‍ली में कमेटी की वैठके हुईं। कमेटी दो भागों 
में विभाजित हो गयी। एक उपसमिति के जिम्मे राजनीतिक योजना तैयार 
करना, और दूसरी उपसमिति के जिम्मे साम्प्रदायिक समझौते की रूपरेखा प्रस्तुत 
करना था। दूसरी उपसमिति कोई विशज्ञेप कार्य नही कर पायी, और फरवरी में 
अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी। साम्प्रदायिक समस्याओ पर कोई 
समझौता न होने के कारण राजनीतिक थोजना की रूपरेखा भी तैयार नही 
हो सकी । इस अवसर पर हिन्दू नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रतिनिधित्व 
के किसी ऐसे सिद्धान्त को मानने को तैयार है जो सारे देश में सब पर समान 
रूप से लागू हो, पर शर्त यह है. कि निर्वाचक मण्डल संयुक्त होगे, और विधान 
मंडलो को छोडकर किसी दूसरी निर्वाचित सस्था पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
का सिद्धान्त लागू नही होगा । 


कोहाट के दंगो की जाँच 

एकता सम्मेलन के कुछ दिन बाद कोहाट के दगो की जाच के लिए कांग्रेस 
की वर्किंग कमेटी ने महात्मा गाधी और मौलाना श्यौकत अली को नियुक्त किया। 
दोनो इस काम के लिए कोहाट जाना चाहते थे, पर सरकार ने उन्हें वहाँ जाने 
की इजाजत नही दी । तव उन्होने रावलपिडी में जाकर जाच का काम शुरू 
किया । तथ्यो के सम्बन्ध में उन दोनो की प्रतिक्रिया काफी भिन्न रही ! २६ 
मार्च सन्‌ १९२५ को अपनी और मौलाना शौकत अली की रिपोर्टो को प्रकाशित 
करते हुए गाधीजी ने लिखा कि अब तक लोग यह जानते हैँ कि वे और अलो- 
वन्धु चहुत-सी सार्वजनिक बातो में एक राय रखते है, अब उन्हें यह भी जानना 
चाहिए कि एक दूसरे पर पक्षपात का सन्देह किये बगैर और पुराने सौहार्द को 
बनाये रखते हुए उनका आपस में मतभेद भी हो सकता है ।' 


मानपत्र 

१६ अग्रैल सत्‌ १९२९५ को कलकत्ता कारपोरेशन की ओर से डिप्टी मेयर 
श्री एच० एस० सोहरावर्दी ने मालवीयजी को मानपत्र पेश किया, जिसमें जनता 
के “अधिकारों और स्वतंत्रताओ के अनथक समर्थन”, तथा उनके /हितो की 


िशिनिनीना नल कतार ७७ातारणाााात्राकं दर 
१, यंग इण्डिया, २६ मार्च, १९२५ ! 
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रक्षा” के निमित्त चिन्ता, और राष्ट्र की “अभिवृद्धि और शिक्षा” के निमित्त 
निरन्तर प्रयत्नो के लिए मालवीयजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गयी | मालवीय 
जी के इस उपदेश की कि सब भारतीय “पारस्परिक अविश्वास और सन्देह के 
बगैर भाई-चारे और मैत्री के साथ आपस में मिलकर जीवन वितायें” क्ृतज्ञता 
के साथ सराहता की गयी । इस मानपत्र में यह भी कहा गया कि “हम आपके 
इस “निवेदन” को भी नही भूल सकते कि हम सब “अपनी इच्छा” से “देश-हित 
के लिए “दु ख भोगें, क्योकि “सर्वसामान्य पीडा, सामूहिक प्रयत्न से ही हम 
उस महान्‌ चिरस्थायी शक्ति को पाने की आशा कर सकते है जो भारत में बसने 
वाले विभिन्न सम्प्रदायो को---हिन्दुओ और भमुसलमानो को, वुद्धो और जेनो को, 
सिदखो और पार॑सियो को, ईसाइयो और यहूदियो को --एक महान और शानदार 
राष्ट्र में बाँध पायेगी ।” इस मानपत्र में यह कहते हुए कि “बनारस हिन्दू 
यूनिवर्सिटी के सस्थापक और प्रेरक” के रूप में आपने यह सिद्ध कर दिया है कि 
दृढ़ संकल्पी “निःस्वार्थ कार्यकर्ता” क्‍या कुछ कर सकता है, आशा व्यक्त की कि 
“विश्वविद्यालय, आपके निर्देशन मे, उस व्यापक उदारता और सावंभौमिक सहानु- 
भूति और बन्धुत्व को पुष्ठ करेगा जो वेदान्त की मूलभूत शिक्षाएँ है, भर जिसमें 
इस देश का ही नही, बल्कि सारे ससार का निस्तार निहित है ।” 


इस अवसर पर लाला लाजपतराय को भी एक मानपत्र दिया गया, 
जिसमें उनकी बहुत-सी सेवाओ का उल्लेख करते हुए कहा गया कि “आप उन 
लोगो में से है जिन्होंने अपने देशवासियो को उन्नत करने में, उनके विचार 
विशाल और महान्‌ बनाने में, और उनमें निर्भीकता, बन्धुत्व और स्वाधीनता के 
उस भाव का संचार करने में महान्‌ कष्ट और यातनाएँ भोगी है, जो पराधीन 
राष्ट्र के उत्थान और उन्नति के लिए न स्वकीय हित की दृष्टि से, वरन्‌ मानव 
समाज के कल्याण के विचार से परम आवश्यक है ।” 


दोनो ने कलकत्ता कारपोरेशन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, 
कारपोरेशन के मेयर देशवन्धु चित्तरंजन दास की वीमारी पर चिन्ता करते हुए 
उनके स्वास्थ्य की ईदवर से प्रार्थना की । मालवीयजी ने कहा : “जैसा स्व॒राज्य 
हम चाहते है, वैसा तो अभी प्राप्त नही हुआ है, फिर भी साम्राज्य के दुसरे बड़े 
नगर का शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो रहा है, यह हर्ष और गौरव की 
बात हैं। कारपोरेशन में जिस प्रकार पारस्परिक सहयोग का भाव वर्तमान है, 
वह भारत के भावी स्वराज्य का दयोतक है। 





१, आज: १९ अप्रैल, सन्‌ १९२५, पृ० ४। 
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श्रली बन्चुश्नो फा रोष 

अप्रैल सन्‌ १९२६ में पण्डित मोतीताल नेहरू ने मौलाना मुहम्मद अली से 
भेट की । मुहम्मद अली साहव ने महात्मा गाधी, पडित मोती लाल नेहरू और 
पडित जवाहर लाल नेहरू को छोडकर सब काग्रसी हिन्दू नेताओ को मुसलमानों 
का शत्रु बताया, और सब प्रमुख खिलाफतवालो को राष्ट्रवादी घोषित किया । 
मोलाना शौकत अली साहव अपने छोटे भाई मौलाना मुहम्मद अली से भी कही 
अधिक रुष्ट दिखाई देते थे। थे तो महात्मा गावी और पडित मोतीलाल नेहरू 
से भी बहुत नाराज थे, क्यो कि उनके विचार में उन दोनों ने आपस में एक 
होकर मुसलमानों को टुकडो में वाट दिया है, और वे दोनो “मुसलमानों की 
आवाज को दबाने के लिए” सरकार से “बातचीत” कर रहे हैं। मौलाना शौकत 
अली साहब की धारणा थी कि “उनके हिन्दू दोस्त मुसलमानों से घृणा करते 

” भौलाना कहते थे कि “जवतक हिन्दू उनसे शुद्ध चित्त से सम्मान के साथ 
समझौता नही करते, तव तक हम उनके साथ काम नही करेंगे, ओर यदि वे 
हम से अलग काम करते हैं और निरादर सहते है, तो इसमें हमारा क्या दोप 
है ? यदि वे हमसे लडने का निश्चय करते हैं, तो हम उनसे इस तरह लडेंगे कि 
व उसे बहुत समय तक याद रखेंगे |” एक दूसरे पत्र में मौलाना शौकत अली 
ने डाक्टर सैयद महमूद को निखा “ब्रिटिश शुरू से ही हमारे शत्रु है, उनसे 
कोई समझौता नही हो सकता, हिन्दू हमारे खून के प्यासे है, लेकिन अब हमारे 
अपने आदमी उनका समर्थन कर रहे हैँ, यह बहुत ही दु खदायी है । 


खिलाफत कान्‍्फरेंस 

जून सन्‌ १९२६ में खिलाफत कान्फरेस ने हिन्दु महासभा द्वारा आयोजित 
शुद्धि आन्दोलन का विरोध करते हुए हिन्दुओ को मुसलमान बनाने की नीति का 
समर्थन किया । मौलाना मुहम्मद अली ने कहा कि वे उस दिन की प्रतीक्षा कर 
रहे है जब गाघीजी को मुसलमान वना लें।* कान्फरेंस के अत्यधिक साम्प्र- 
दायिक वातावरण से क्षुव्ध हो मौलाना आजाद भौर डावटर अच्सारी ने उसकी 
कार्रवाई में भाग नही लिया ' 





१, शौकत अली साहब का डाक्टर सैयद महमूद को पत्र, देखिये, ए 
नेशनलिस्ट मुस्लिम एण्ड इंडियन पालिटिक्स, पृ० ९३ । 
२. वही, पृ० ९४। ' ३, क्ृपालानी : गाधीजी, पृ० १०५। 


४. वही । 
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मौलाना आजाद और पंडित घोती लाल नेहरू का प्रयास 


जुलाई सन्‌ १९२६ मे मौलाना आजाद और पडित मोती लाल नेहरू ने 
“इंडियन नेशनल यूनियन” के नाम से एक राष्ट्रवादी संस्था गठित करने का विचार 
किया । इस संस्था की प्रस्तावित घोषणा में बताया गया कि १८ वर्ष या उससे 
अधिक आयु के वे सव लोग इस सस्था के सदस्य हो सकते हैं जो घार्भिक 
स्वतन्त्रता तथा दूसरो के विचारों और प्रथाओ के श्रति पूर्ण सहिष्णुता, एवं 
सम्प्रदायो और व्यक्तियों के सुनिविचत कानूनी अधिकारों के आधार पर साम्प्र- 
दायिक सम्वन्धो के समन्वय के लिए तैयार है । प्रत्येक सदस्य को प्रतिज्ञा करनी 
होगी कि “वह सत्यभाव से स्वीकार करता है कि भारत के सब सम्प्रदायों द्वारा 
सर्वस्रामान्य सयुक्त राष्ट्रीयवा की अनुभूति मे, तथा उनके सद्भावपूर्ण सहयोग में 
ही हिन्दुस्तान की स्थायी समृद्धि और स्वतन्त्रता निहित है, और उसका एकमात्र 
उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र का हित ही होगा।' 

सर तेज बहादुर सप्र, श्री श्रीनिवास शास्त्री, हकीम अजमल खा, 
महराजा साहब महमूदाबाद, डाक्टर अन्सारी, श्रीमती सरोजनी नायडू भादि ने 
इस विचार का समर्थन किया। मालवीयजी न निमत्रित किये गये, और न 
उन्होते इस यूनियन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये । दोनो नेताओं के 
निमंत्रण पर इतने कम लोग इकट्ठें हुए कि आयोजित कान्फरेस को विचार-विमर्श 
का रूप देना पडा, और योजना के सम्बन्ध में आगे चल कर कोई विद्येप 
काम नही हुआ । 


#ँ 
लाड कभविव का भाषण 


१७ जुलाई सन्‌ १९२६ को लार्ड अविन ने चेम्सफोर्ड क्लब में साम्प्रदायिक 
दगो पर क्षोभ प्रकट करते हुए और उनके लिए सरकार और उसके कर्मचारियों 
को निर्दोषी वतातें हुए हिन्दू और मुसलमान नेताओं से अनुरोध किया कि वे 
अपने अपने सम्प्रदाय को सहनशीलता की शिक्षा दें, और इस तरह शान्ति 
प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा करें। अगस्त में केन्द्रीय विधान मण्डल को सम्बोधित 


करते हुए उन्होने सरकारी अफसरो और कर्मचारियों को शान्ति बनाये रखने के 
लिए प्रयत्न करने की अपील की । 


मुहग्मद याकूव का प्रस्ताव 


कुछ दिन वाद मौलाना मुहम्मद याकूब ने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से , 
अनुरोध किया कि धामिक त्योहारो और उत्सवो पर शान्ति की स्थापना के लिए | » 
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उचित कानूनों व्यवस्था की जाय | हिन्दू सदस्यो ने संशोधन पेश किया जिसमे 
सरकार से एक सवंदलीय गोलमेज कान्फरेरा बुलाने का अनुरोध किया गया। 
गृह-सदस्य सर अलेकर्जेंडर मुढीमेन ने गोलमेज कान्फरेंस की निरर्थकता पर 
भाषण व रते हुए अस्ेम्बली के सदस्यों रो अनुरोध किया कि वे झान्ति के निमित्त 
प्रयत्न करें । इसके बाद प्रस्ताव और संशोधन वापस ले लिये गये ! 

मौलवी मुहम्मद याकूव के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा 
कि पुरानी गलतियों को भुलाकर हम सब प्रतिज्ञा करें कि हममे से प्रत्येक जन- 
साधारण के सम्पर्क में आयेगा थभौर जनता को +वल उसके अधिकार ही नही 
बल्कि एक दूसरे के प्रति उसके कर्तव्य भी बतायेगा, उसको कहेगा कि भविष्य 
में वह गलत काम ने करे, सदा ठीक काम करे। यदि हम इन भअत्याचारों को 
गलत समझते हैं तो हमें दृढ़ता से यह वात जनता को बतानी चाहिए । उन्होने 
इस अवसर पर यह भी कहा कि मस्जिद के सामने वबाजा वजाने के सम्बन्ध में 
हमे निष्पक्ष रूप से पुराने स्थानीय रिवाजों का अनुसरण करना चाहिए। गौ- 
हत्या के सम्बन्ध में उन्होंने हिन्दुओं की भावनाओं की भोर ध्यान दिलाते हुए कहा 
कि यह काम इस तरह किया जाय जिससे निरर्थक हिन्दुओं की भावनाओं को 
ठेस न लगे । जो मुसलमान हिन्दुओ के बाजारों और गलियों में गौओ को इस 
तरह ले जाता हूं जिससे हिन्दुओ की भावनाओं को चोट पहुंचती है, वह मुसल- 
मान अवश्य ही निन्‍्दतीय ओर दण्डनीय हैँ। इसी तरह उन्होंने कहा कि वह 
हिन्दू भी निन्‍्दनीय और दण्डनीय है जो उस मुसलमान से ग्राय छुडा लेने का 
प्रयत्त करता है जो उसे आपत्तिहोन ढग पर वृचडसाने में ले जा रहा है।' 


मुप्तलमानो के विचार 

साम्प्रदायिक तनातनी ने काग्रेस की शक्ति को तथा राष्ट्र की माँग को 
वहुत क्षति पहुँचायी । उराने राष्ट्रवादी मुसलमानों की शक्ति और प्रभाव को 
भी बहुत कम कर दिया । यद्यपि जमयतुल-उलमा काग्रेस के साथ रही, पर 
केन्द्रीय खिलाफृत कमेटी ने बिल्कुल साम्प्रदायिक रूप घारण कर लिया। मौलाना 
मुहम्मद अली ने भी कुछ ऐसे वक्तव्य दिये जिनके कारण राष्ट्रवादी शक्तियों 
से उनका सम्बन्ध भी टूटता चला गया। पर डाक्टर भन्सारी आदि राष्ट्रवादी 
मुसलमान काग्रेस » साथ रहे, और अपने ढंग से राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयल 


करते रहे । 
१, लेजिस्लेटिव असेम्बली डिवेट्स, सन्‌ १९२७, जि० पृ० १९२४-२६ | 
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प्रतिनिधित्व के प्रइव पर मुसलमानों में कई मत हो गगे। जिन प्रान्तो 
में मुसलमान अल्पसख्यक थे, उन प्रान्तो के मुसलमान चाहते थे कि सन्‌ १९१६ 
के लखनऊ समझौते के अन्दर उन्हें उनकी सख्या के अनुपात से अधिक जो 
प्रतिनिधित्व दिया गया है वह बना रहे । पंजाब और वगाल के मुसलमान चाहते 
थे कि लखनऊ समझौते मे तब्दीली हो और उन्हें उनकी जनसख्या के अनुपात 
से स्थान दिये जावें। अधिकाश मुस्लिम कार्यकर्ता दोनो बातो का समर्थन करते 
थे। पर क्रुछ मुसलमान उन प्रान्तो मे जहाँ वें अल्प-सख्यक हैं मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्त कम करने को तैयार थे। कुछ मुसलमान पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली 
की बुराइयो को ध्यान में रखते हुए संयुक्त निर्वाचन का समर्थन करते थे । 
पर अप्रैल सन्‌ १९२४ में मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से यही निश्चय किया 
कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रखी जाय, बंगाल ओर पंजाव में संख्या 
के अनुपात से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाय, पर जहाँ मुसलमान अल्प- 
सख्यक है, वहाँ सन्‌ १९१६ का समझौता लागू रहे । 


श्रद्धानन्द का बलिदान 


दिसम्बर सन्‌ १९२६ के अन्तिम सप्ताह में एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍्दजी की, जो उस समय दिललों में बीमार थे, हत्या कर दी। इस कुकर्म ने 
सारे देश में सनसनी पैदा कर दी । सभी हिन्दुओ को, और अधिकाश मुसलमानों 
को इसका क्षोभ था | जैसे ही इसकी सूचना गाधीजो को मिली, उन्होने श्रद्धा- 
नन्‍्दजी के शौर्य और दृढ़ निष्ठा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि स्वामीजी 
“सुधारक'" और “कर्मण्य/' थे वे “जीवित विश्वास” और “साकार वीरता” 
थे। वे कभी भी “सकट से नही डरते थे” । वे 'एक योद्धा” थे, जो ''रोगशण्या 
के बजाय युद्ध-क्षेत्र में” “मरना पसन्द” करता है । 


काग्रेस का अधिवेशन 


उसके दो एक दिन बाद श्रोनिवास ऐयगर की बध्यक्षता में गोहाटो में 
काग्रेंस का वापषिक अधिवेशन हुआ । इन अधिवेशन ने स्वामी श्रद्धानन्द की 
हत्या पर श्ञोक प्रस्ताव पास किया । उसने अपनी कार्य समिति को आदेश दिया 
कि वह हिन्दू और मुसलमान नेताओ की सलाह से हिन्दु-मुस्लिम मतभेद मिटाने 
के लिए उचित उपाय करे। श्री श्रीनिवास ऐयगर ने केन्त्रीय असेम्बली मे हिन्दू 
भौर मुस्लिम सदस्यो से इस सम्बन्ध में वात की । 
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मुस्तलमान विधायकों का निर्णय 


२० भार्च सन्‌ १९२७ को कतिपय मुसलमान नेतानों की बैठक दिल्‍ली में 
हुई । उन्होने मृतलमानों की तरफ़ रे एक तालिका पेश की । वें लोग इन गतों 
पर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान कोसियों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली 
स्वीकार करने को तेप्रार थे कि (१) थिध को अलग प्रान्त बना दिया जाय, 
(२) उत्तर पश्चिमी भीमा प्रान्‍्त तथा बलूचिस्तान को अन्य प्रान्तों के समान 
अधिकार दिये जाये, (३) पजाव तथा बंगाल में गुसलमानों को जनसंख्या के 
अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाय, (४) केन्द्रीय विधान मण्डल में मुसलमानों को 
एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाय । 

इस वक्तव्य के पकाश्षित होने के तुरत बाद इस गोष्ठी मे उपस्थित दो तीन 
सज्जनो ने घोषित किया कि उन्होंने इस समझौते के पक्ष में राय नही दी हैं । 
कई अन्य मुस्लिम नेताओ ने भी संयुक्त निर्वाचन के विरुद्ध अपने वक्तव्य प्रकाशित 
किये, पर मिस्टर जिना ने इन सुझाबों को पुष्ट किया ओर भाशा व्यक्त को कि 
वे एक साथ छाग होगे। 

२३ मार्च को कतिपय हिन्दू विधायकों ने एक बैठक करके निश्चय किया कि 
(१) भारत की राय विधान सभाओं के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली चालू की 
साय, (२) जनसंख्या के अनुपात से हर विधाव सभा में अल्प-संख्यको के लिए 
स्थान (सीटे) सुरक्षित किये जाये, (३) सविधान ट्रारा धामिक और लौकिक 
अधिकारा की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, (४) परान्तो की पुनर्व्यवस्था का प्रश्न 
इर समय खुला छोड दिया जाय ॥ 

मई सन्‌ १९२७ में असिल भारतीय काग्रंस कमेटी ने मुसलमानों के इंच 
सुझावों का यह कहते हुए स्वागत किया कि प्रान्तीय विधान कोसिल की तरह 
केन्द्रीय विधान सभाओं में भी मुसलमानों के लिए सीटें (स्थान) सुरक्षित कर दी 
जायें, तथा भापसी समझौते से पुराने समझौते में सुधार किया जाय । उसने 
कार्यसमिति को आदेश दिया कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओं के 
निर्वाचित सदस्यो, तथा अन्य राजनीतिक नेताओ के परामर्श से मौलिक अवि- 
कारो के आधार पर वह हिन्दुस्तान के लिए सबिधान का मसविदा तैयार करे। 


शिमला एकता सम्मेलन 

सितम्बर सन्‌ १९२७ में शिमला में भिस्टर मुहम्मद अली जिना को अध्यक्षता 
में एकता कान्फरेंस आयोजित की गयी । इस कान्‍्फरेस में काफी बाद-विवाद के 
वाद मालवीयजी, डायटर मुंजे, प्रिन्सिपल दीवानचन्द, सरदार शार्ट्ल सिंह, 
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श्री जयराम दास दौलतराम, हकीम अजमल खाँ, डाक्टर अन्सारी, मौलाना 
अबुल कलाम आजाद और मौलाना मुहम्मद अली की कमेटी गठित की गयी । 
यह कमेटी भी कुछ निश्चय नही कर पायी । अन्त मे मालवीयजी के अनुरोध 
पर सबने मिलकर हिसात्मक कार्रवाइयो को बन्द करने के पक्ष भें एक अपील 
प्रकाशित कर दी । इसमें मतभेदों का समाधान करने के लिए और पारस्परिक 
सौहार्द की वृद्धि के लिए स्थानीय एकता वोर्डो को स्थापित करने की भी जनता 
से अपील की गयी । 


ध्रिसिपल दीवानचन्द के सस्मरण से पता चलता हैं कि इस्त कान्फरेस में अन्य 
हिन्दू नेताओ की तुलना मे मालवीयजी का रुख कही अधिक नरम था। यहाँ 
तक कि प्रिन्समिपल साहव को, जो यह स्वोकार करते थे कि “राजनीति में 
मालवीयजी का स्थान बहुत ऊँचा था”, “यह निम्बय नही था” कि ' राजनीति 
में मालवीयजी स्वभावत" अपने अनुकूल वातावरण में थे ।”* 


कलकत्ता सम्भेलन 


काग्रेस के अध्यक्ष श्री एस० श्रीनिवांस ऐयगर के प्रयास से २७ अवतूबर 
सन्‌ १९२७ को कलकत्ता में दूसरी एकता कानन्‍्फरेंस आयोजित हुई । इसमे सर्व 
श्री एस० श्रीनिवास ऐयगर, टी० प्रकाशम्‌, तुलसीचन्द गोस्वामी, प्रफुल्ल चन्द्र 
राय, जे० एम० सेनगुप्त, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, डावटर 
अन्सारी, दीनवन्धु सी० एफ० एडरूज आदि ने भाग लिया। इस सम्मेलन 
में मालवीयजी और लाला लाजपतराय उपस्थित नही थे । 


इस सम्मेलन में धर्म-परिवर्तन के सम्बन्ध में स्वंसम्मति से यह प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया कि “यह काफरेंस निश्चय करती है कि प्रत्येक व्यक्ति या 
समूह तक या अनुनय से दूयरो का धर्मपरिवर्तत कराने या पुनर्धर्म-परिवर्तन 
कराने को स्वतन्त्र है, पर कोई व्यक्ति या समूह बल, घोखा, या आधिक प्रलोभनों 
की भेट जैसे अनुचित उपायो से ऐसा नही करेगा । अठारह वर्ष से कम आयु 
के व्यक्तियो का धर्मपरिवर्तत नही कराया जायगा, जबतक कि वह उनके माता, 
पिता या अभिभावक के साथ न हो । यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई 
व्यक्ति अपने माता-पिता या अभिभावक के बिना किसी दूसरे धर्म को मानने 
बाले से असहाय पाया जाय, तब उसे ज्लीघ्र ही उसके धर्म के माननेवाले व्यक्तियो 
के सुपुर्द कर दिया जायगा । धर्मपरिवर्तन या पुनर्धर्मपरिवर्तन के बारे मे व्यक्ति, 
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१ महामना सालवीयजी वर्थ सेन्टिनरी कोमिमोरेशन वाल्यूम, पृ०२१- 
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स्थान, या ढंग फो कोई गोपनीयता नही होनी चाहिए । किसी घर्मपरिवर्तन या 
पुरर्धर्मपरिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रदर्शन या आनन्दोत्सव भी नही 
होना चाहिए ।' 
श्री० टी० प्रकाशम्‌ के विरोध की उपेक्षा करते हुए भारी बहुमत में गोबघ 
और मस्जिद के सामने वाजा बजाने के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास हुआ ।* 
दुसरे दिन कलकत्ते में आयोजित अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने भी इन 
दोनो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया ।* 


फाग्रेस का मदरास भ्रविवेशन 

जब दिसम्बर में गोवध सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेस की विपय समिति के सामने 
पेश हुआ, तव देशरत्न राजेन्द्रप्रादजी ने सोचा कि प्रस्ताव की यह बात कि 
“मुसलमान भाँख वचाकर जहाँ चाहे गोवव कर सकते हैँ--हिन्दू जनता कदापि 
नही मानेगी । यदि मुसलमान इस हक का इस्तेमाल करना धघुरू करेंगे, तो इसका 
नतीजा बहुत बड़े पैमाने पर बलवा फुसाद के सिवा दूसरा कुछ न होगा। यह 
किसी तरह भी देश के लिए हितकर न होगा ।४ यह समझ कर उन्होने इसके 
सम्बन्ध में गाधीजी से बातचीत की। गांधीजी के कहने पर दूसरे दिन सारे 
प्रस्ताव पर फिर विचार हुआ, और. धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को वैसा 
ही रख कर जैसा वह पहले था, गोकुशी भौर वाजा सम्बन्धी प्रस्ताव के बजाय 
यह सस्तुति की गयी कि “उन अधिकारों की पूर्वधारणा (पूर्वाग्रह) के बिना 
जिसका हिन्दू और मुसलमान दावा करते हे--एक जहाँ वह चाहें वाजा 
बजाने और जुलूस निकालने का, और दूसरा जहाँ चाहे कुर्वानियाँ करने या 
खाने के लिए गोकुशी का--मुसलमान मुसलमानों से अपील करते है कि वे गायो 
के सम्बन्ध में हिन्दुओ की भावनाओं का जहा तक संभव हो लिहाज रखें, और 
हिन्दू हिन्दुओ से अनुरोध करते है कि वे मध्जिद के सामने बाजा वजाने के मामले 
में मसलमानों की भावनाओ का यथासम्भव लिहाज रखें, और इसलिए यह काँग्र स 
हिन्दू और मुसलमान दोनो से अनुरोध करती है कि गोवध को या मस्जिद के 
सामने वाजा बजाने को रोकने के लिए हिंसा या न्‍्यायालयो का आश्रय न ले! ।* 
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श१५०. शहामना सदन मोहन मालवीय : जीवन श्रौर नेतृत्व 


“कांग्रेस की राय है कि भ्रान्तो की ऐसी पुनर्व्यवस्था अब उन प्रान्तो में 
प्रारम्भ कर देना चाहिए जहा भाषा के आधार पर उसके पुनर्गठन की मांग हैं। 

“फाग्रेंस की राय है कि आन्त्र, उत्कल, सिन्‍्ध और कर्नाटक को अलग 
प्रान्त वना कर यह काम प्रारम्भ किया जा राकता है । 

“भावी सविधान में अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता की गारन्टी दी जायेगी, और 
किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय विधायिका को कोई ऐसा कानून बनाने का अधिकार 
नही होगा जो अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता मे हस्तक्षेप करता हो । 

“अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता का अर्थ है--विश्वास और आराधना की 
रतंत्रता, धाभमिक रिवाजो के पानन को और साहचर्य की स्वत्तत्रता, और 
दूसरों की भावनाओं का उचित आदर करते हुए, बोर दूसरो के इसी प्रकार 
वे, अधिकारों में उस्तक्षेप फ्रिये बिना घामिक शिक्षा और प्रच्रार की स्वतन्त्रता । 

“अन्त साम्प्रदायिक मामलो में कोई विधेयक, प्रस्ताव, आवेदन या सशोधन 
विस्ी केन्द्रीय या प्रान्तीय विधायिका में प्रस्तावित विचार-विमर्शित, या पारित 
नही किया जायगा, यदि उस विधायिका में उनसे प्रभावित होनेवाले सम्प्रदाय 
के सदस्यो की तीन चौथाई बहुसख्या उस विधेयक, प्रस्ताव आवेदन या सशोधन 
के प्रवेश, विचार-विमर्श या पारित किये जाने के विरुद्ध हो ।* 


इस तरह यह प्रस्ताव अन्त करण की स्वतन्त्रता, घामिक साहचर्य, शिक्षा- 
दीक्षा और प्रचार की स्वतन्य॒ता, धर्मानुचरण की स्वतन्त्रता, सयुक्त निर्वाचन 
पद्धति, भाषा के आधार पर प्रान्तो का गठन, दूसरों की भावनाओं का यथीचित 
आदर जैसे लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो पर आधारित था । इसमें पारस्परिक सौहार्द 
की पुष्टि तथा अल्प-संस्यको के सन्‍्तोप के लिए कुछ अन्‍य आवश्यक बातो की भी 
व्यवस्था थी । 


श्रीमत्ती सरोजनो नायड 


इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू ने बहुत ही 
भावोत्तेनक ढग से इसे “संयम और तितिक्षा के मेंगनाकार्टी” के रूप में 
स्वीकार करने की प्रार्थना की । उन्होने कहा, “यह उस एकठा की ओर पहला 
कदम होगा जो आपको उस स्वतत्रता की ओर ले जायगा जिसका आप दावा करते 
, भौर जिसके बिना राष्ट्र की हैसियत से आप कही कुछ नही हैं ३8४ 
उन्होंने कहा, “परतत्रता से निस्तार का घ॒र्म ही भारत का एकमात्र धर्म है 


निनन न ननजलीन न ननीनी न क्‍ ल्‍न्‍औ +++ न लक ली ललित ली ++ 


१, इंडियन ववाटरली रजिस्टर सन्‌, १९२७, जिल्द २, पृ० ३९७-३९८ । 
२. वही, पृ० ४०२ । ३. वही, पु० ३९९ | 
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और आशा व्यक्त की कि उसको सिद्धि के लिए हम अपनी चिरसम्मानित 
परम्पराभो और अभिरुचियो को तिलाजलि देने को भी तेयार होगे। उन्होने 
अन्त में हिन्दु-मुस्लिम एकता को बुनियाद डालने की अपील की, जो हमारी 
स्वतन्त्रता की एक मात्र गारंटी है ।' 


सोलाना आजाद 


मौलाना आजाद ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव 
हमे सन्‌ १९१६ से कही आगे ले जाता है। हम एकता के मार्ग में बडे रोडे 
को यानी पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति को दूर कर रहे है, और राष्ट्रीय सहति प्राप्त 
कर रहे हैं।* उन्होने भाषा के आधार पर प्रान्तो के वँँटवारे का, तथा सीमा 
प्रान्त में राजनीतिक सुधारो को लागू करने का समर्थन किया । उन्होने स्वीकार 
किया कि गोवध और मस्जिद के सामने बाजा बजाने का “कोई आसान हल 
नही है, पर लडनें से या न्यायालयो का दरवाजा खटखटाने से भी काम नहीं 
चल सकता । इसके लिए तो जुरूरी है कि दोनो सम्प्रदाय एक दूसरे के अधि- 
कारो की घोषणा करें, साम्प्रदायिक झगडों को त्याग कर एक दूसरे की भावनाओं 
का आदर करें। यही इस प्रस्ताव में किया गया है ॥7२ 


पण्डित गोरी शंकर श्रादि 


पडित गौरी शकर मिश्र ने माँग की कि पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति के साथ-साथ 
साम्प्रदायिकता के आधार पर स्थानों के संरक्षण की व्यवस्था भी खत्म की जाय । 
भरी जगत नारायण लाल ने कहा कि गोवध थऔर बाजे के सम्बन्ध में प्रस्ताव इतना 
भस्पष्ट है कि उससे झगडे घटने के बजाय वढ जायेंगे । सिंध के श्री चोइथराम 
ने सिंध को बम्वई प्रान्त से अलग करने का विरोध किया । 


पडित गोविन्द वल्लभ पन्‍्त और श्री जे० एम० सेनगुप्त में प्रस्ताव के 
मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह हिन्दू और मुसलमानों के अधिकारों को 
स्वीकार नही करता, वल्कि दोनो के दावों का उल्लेख करते हुए दोनो से 
अनुरोध करता है कि वे अपने दावों पर डटे रहने के धजाय एक दूसरे की 
भावनाओ का आदर करें, तितिक्षा से काम लें। सरदार गाईल सिंह कवीश्वर, 
श्री सत्यमूरति तथा श्री श्रीनिवास ऐयगर ने प्रस्ताव का समर्थन किया । 





१ वही, पृ० ४००। २. वही, पु० ४०२ ।॥ 
३, वही, पृ० ४०२-४०३ | 
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श्रीनि वास ऐयंगर 

श्री श्रीमिवास ऐयंगर ने कहा : “काग्रेस उन दो महापुरुषों की नि सन्देह 
कृतज्ञ है, जिन्‍्होने कारन स के इस मद्रास अधिवेशन को स्मरणीय बना दिया हैं । 
ये महापुरुष भहात्मा गाघी और पंडित सदत मोहन मालवीय है, जिन्होंने अखिल 
भारतीय काग्रस कमेटी वे कलकत्ता प्रस्ताव से पैदा हुई कठिनाइयो को दुर करना 
सम्भव कर दिया है।”* उन्होने कहा कि हम इस प्रस्ताव द्वारा "पक्के अत्यधिक 
साम्प्रदायिकत्ता के युग से पूर्ण राष्ट्रीयता की ओर अपूर्ण राष्ट्रीयता को अस्थायी 
पगडडी से होकर प्रकट हो (उभर) रहे है ।* 
मालवीयजी 

मालवीयजी ने कहा कि सतभेदों को सुलझा कर झगडो को मिटाकर स्वराज्य 
के लिए आगे बढना ही इस प्रस्ताव का लक्ष्य है । इस प्रस्ताव द्वारा पुथक्‌ निर्वाचन 
की पद्धति खत्म होतो हैं। अच्छा होता यदि विधान मडलो में स्थानों का 
रिजर्वेशन भी खत्म हो गया होता । हिन्दू और मुसलमानी को मिलकर एक 
प्रतिनिधि चुनने को तैयार होना चाहिए । चाहे कोई सदस्य किसी सम्प्रदाय या 
बिरादरी का हो, उसे समझना चाहिए कि उसे देश के हित में काम करना है । 
सीमा प्रान्त को भी न्यायिक प्रशासन की सुविधा होनी चाहिए | प्रस्ताव में 
व्यवस्था की गयी हैं कि यदि जनता के वित्तीय और आर्थिक हित में भाषा के 
आधार पर प्रान्तो का पुनर्गठन हो तो होना ही चाहिए । मालवीयजी ने कहा कि 
मुसलमानों को गोवध बन्द कर देना चाहिए हिन्दुओ को मस्जिद के आगे बाजा 
नही बजाना चाहिए । हिंसा को त्याग कर, न्यायालयों मे दौड-दौड कर जाने 
की आदत छोड कर झग़डो को आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए । 
मालवीयजी ने कहा कि हमें उस दिन की प्रत्याशा करनी चाहिए, जब 
हमारे जहाज हमारे आदमियो से चालित हमारा झडा फहराते हुए 
हिन्दसागर में चलें। हम चाहते है कि हमारी सेना हमारे कमान्‍्डरो 
और जनरलो से आदेशित और नियंत्रित हो । हमारी लोक-सेवा के ऊँचे पदों 
पर विदेणी न हो। मालवीयजी ने कहा कि यह तभी संभव है जब सव जाति, 
विरादरी और सम्प्रदाय के लोग मिल कर काम करें। हिन्दू ओर मुसलमान 
एक ईश्वर के बन्दे है, एक माता, भारत के बच्चे है। ६००० मील से आकर 
अंग्रेज हम पर शासन करते है। यह बहुत लज्जा की बात है। इसे धो डालना 
हमारा कर्तव्य है। ब्रिटिश सरकार एक दिन हम पर शासन नहीं कर सकती, 


१, वही, पु० ४०९ । २ वही, पुृ० ४०९-४१० । 








साम्प्रदाथिक और सर्वेधानिक समस्याएं ३५३ 


यदि हिन्दू, मुसलमान, एंगलो इंडियन आदि सव मिलकर अनुभव करें कि एक 
ही परमात्मा और एक ही भारतमाता है । इसी में हम सबका, उन्होने कहा, 
कल्याण है ।' 


मौलाना मुहम्मद अली 

मौलाना मुहम्मद अली ने मालवीयजी के बहुत ही अद्भुत भाषण की प्रशंसा 
करते हुए कहा कि यदि पंडित मदन मोहन मालवीय अपने इस प्रशसनीय भाषण 
के अनुसार काम करें, तो जब अर्ल विन्टरटैन (उपभारत-मन्‍्त्री) हम से कहेगा 
कि वह अल्प-संख्यको का हिमायती है, तव हम उनसे कहेंगे कि यह गुलत है, 
अल्प-संख्यको के हिमायती तो पंडित मालवीय हैं । मौलाना साहब ने बताया 
कि मित्र में पिच्यानवे प्रतिशत मुसलमान और पाच प्रतिशत ईसाई रहते है । 
जूगलोलपाशा का ईसाइयो के साथ ऐसा सद्व्यवहार रहता है कि जब मिलनर 
कमीशन मिस्र गया और उसने ईसाइयो से वात करनी चाही तो सबने कह दिया 
कि जृगलोलपाशा से बातें की जाये । उन्होने बहुत ही भावावेश में भर कर कहा, 
“मैं पडित मालवीय में अपना विश्वास रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं उन्हे 
घोखा नही दूंगा । मैं विश्वास करता हूँ कि वे मुझे घोखा नही देंगे” ।* क्या ही 
अच्छा होता यदि दो बडे नेता इस भावना से अनुप्राणित रहते हुए मिलकर काम 
कर पाते ? 


१. इडियन क्वाटरली रजिस्टर, १९२७, जि० २, पु० ४०८-४०९ । 
२. वही, पृ० ४१०-४११। 
२३ 


१६. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली 


१६२४--१६२६ 
चुनाव 


नवग्वर सन्‌ १९२३ में केन्द्रीय और प्रान्तीय कौसिलो का चुनाव हुआ | अन्‍य 
पारियों की तुलना में स्वराज्य पार्टी को बहुत अच्छो सफलता प्राप्त हुई । जबकि 
लिवरन पार्टी का, जिसने असहयोग के जमाने में सरकार के साथ सहयोग किया 
था, सफाया हो गया, स्वराज्य पार्टो ने बहुत से प्रान्तो में लगभग पचास प्रतिशत 
उन निर्वाचित स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली जिन पर किसी वर्ग, सम्प्रदाय या 
हित के हिन्दुस्तानी खडे हो सकते थे। मध्य प्रदेद में तो उसने कौसिल में बहुमत 
प्राप्त कर लिया । बंगाल में बहुत से मुसलमान निर्वाचको ने स्वराज्य पार्टी का 
समर्थन किया, और उसने पृथक्‌ निर्वाचन पर आधृत मुस्लिम स्थानों को जीत 
लिया । युक्त प्रान्त आदि ३ई प्रान्तो में काग्रेस के करीव-करीब सभी कार्यकर्ताओं 
ने स्व॒राज्य पार्टी के लिए डट कर काम किया, पर मद्रास, विहार, गुजरात के 
अपरिवर्तनवादी तदस्थ रहे, जिसके कारण स्वराज्य पार्टी को पूरी सफलता प्राप्त 
नहीं हो पायी । मिसाल के तौर पर विहार में स्व॒राज्य पार्टी दस-वारह सदस्य 
ही चुनवा सकी । सामन्तशाही और साम्प्रदायिक झक्तियो का सरकार से सहयोग 
बना रहा, और उनकी मदद से मध्य-प्रदेश और किसी हद तक बंगाल को छोड 
कर अन्य सब प्रान्तो में द्विविध शासन आसानी से चाल्तू रखा जा सका। 


नेशनलिस्ट पार्टी का गठन 


सन्‌ १९२३ में मालवीयजी ने एक स्वतत्र उम्मीदगर की हैसियत से 
इलाहावाद-झासी-डिवीजन क्षेत्र से केन्द्रीय असेम्बली का चुनाव लडकर विजय 
प्राप्त की । उन्होने मिस्टर मुहम्भद अली जिना के नेतृत्व मे २४ सदस्यों की 
इडिपेंडेंट पार्टी गठित की । इस पार्टी ने भी निश्चय किया कि यदि सरकार 
राष्ट्रीय माग को स्वीकार करने से इनकार कर देगी, तो उसके विरुद्ध प्रतिरोध 
की नीति का अनुसरण किया जायगा। कुछ शर्तों के साथ इस पार्टी ने ४९ 
सदस्यों की स्वराज्य पार्टी से मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी बनायी । इन दोनो पार्टियों 
के सहयोग के फलस्वरूप महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर सरकारी पक्ष को वहुधा 
पराजित होना पडा | पर यह सहयोग एक वर्ष के बाद टूटने लगा । 


भारतीय लेजिस्लेटिय असेम्नली इृ५४ए 


सैनिक व्यवस्था 


५ फरवरी सन्‌ १९२४ को इंडियन टेरिटोरियल फोर्स और आक्जीलरी फोर्स 
के एकीकरण के प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि भव अंग्रेजो को 
भारत में अपने हिन्दुस्तानी भाइयो के साथ मित्र नागरिको की तरह रहने की 
भनोवृत्ति बना लेनी चाहिए। आक्जलरी फोर्स में केवल अंग्रेजों को भरती करने 
के नियम की कडी आलोचना करते हुए उन्होने पूछा कि जब हिन्दुस्तानी और 
अग्रेज जज साथ बैठ कर हाईकोर्ट में मुकदमो का फैसला कर सकते है, तों क्या 
कारण है कि केवल अंग्रेज जज ही आवजलरी फोर्स का सदस्य हो सकता है ?' 
उन्होने कहा कि भारत की रक्षा का भार, देश के लिए शत्रु से लडने का उत्तर- 
दायित्व, हिन्दुस्तानियों को स्वयं वहन करना चाहिए, और इसके लिए एक 
नागरिक सेना संगठित की जानी चाहिए, तथा सारे देश के स्कूलों में देशभक्ति 
को शिक्षा स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए ।* उन्होने माग की कि एक नागरिक 
सस्थान (सिटीजन एसोसिएशन) गठित किया जाय, वह हर जिले में जा कर 
होनहार नौजवानो को चुने, उन्हें आवश्यक सेनिक शिक्षा दिये जाने का प्रवन्ध 
करे, उन्हें देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित करे, और उन्हें आवद्यकता पडने 
पर “अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन तक अर्पण करने को तैयार करे।” * 
उन्होने यह भी माग की कि राष्ट्रक्षा-विभाग का उत्तरदायित्व एक हिन्दुस्तानी 
को सोौपा जाय, ओर हिन्दुस्तानियो को सैनिक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यक 
सुविधाएँ मुहैया की जायें ।४ 

सर्वसम्मति से केन्द्रीय असेम्बली ने मगवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल से सस्तुति 
की कि शीघ्र ही विवान मण्डल के सदस्यो को शामिल करते हुए एक कमेटी 
नियुक्त की जाय जो आवश्यक जाच के बाद रिपोर्ट करे कि (१) टेरिटोरियल 
फोर्स को संशोधित भौर विस्तृत करने के लिए क्या काम किया जाय, ताकि वह 
स्थायी सेना की रिजर्व सेना की द्रसरी पक्ति का काम कर सके, और (२) 
बताये कि भारत की अस्थायी सेना में तथा आवजीलरी' फोर्स की व्यवस्था से से 
रगभेद को दूर करने के लिए क्या किया जाय ? 

१९ फरवरी सन्‌ १९२५ को एक दूसरे प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी 
ने भारतीय सेना मे उच्चस्तरीय कमीशन के पदो पर नियुक्ति के लिए भारतीय 
लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट १, पृ० २४१॥ 
वही, सन्‌ १९२४, पार्ट १, पु० २४२ । 


वही, सन्‌ १९२४, पार्ट १, पृ० २४२ । 
वही, सन्‌ १९२४, पार्ट १, पु० २४२ | 


नर .थ0 0 छ 


३४५६ सहाप्तना सदन मोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


अफसरो के समुचित परिशिक्षण के निमित्त उच्चस्तरीय सैनिक कालेज खोलने पर 
जोर दिया । उन्होने कहा कि उच्चस्तरीय सैनिक शिक्षा के लिए वीस-पचीस 
भारतीयो को सैन्ड्हुरस्ट कालेज में परिशिक्षित करने से काम नही चलेगा । आठ दस्ते 
की योजना से तो सौ वर्ष में भी उच्चस्तर पर भारतीय सेना का भारतीयकरण 
नही हो सकता । सरकार के विरोध के वावजूद ३७ मतो के विरुद्ध ५९ मतो से 
असेम्बली ने उनके कुछ सशोधनो को स्वीकार करते हुए संस्तुति की कि एक कमेटी 
गठित की जाय जो रिपोर्ट करे कि उच्चस्तरीय सैनिक शिक्षा के निमित्त भारत में 
सैनिक कालेज खोलने के लिए तथा शिक्षित भारतीयों को सैनिक जीवन की ओर 
आकपित करने के लिए क्या किया जाय, और यह भारतीय सैनिक कालेज सेन्ड्हर्स्ट 
के स्थान पर काम करे, या इसका काम सैन्ड्हस्ट और वूलविच कालेजो द्वारा पूरा 
किया जाय औौर बताये कि किस गति से सेना के भारतीयकरण को तेज किया 
जाये ।* 
राजनीतिक साग 

८ फरवरी सन्‌ १९२४ को श्री रंगराचारियर ने भावी सविधान के संबंध 
में एक प्रस्ताव केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्तुत किया। उन्होने संस्तुति की कि 
सरकार रायल कमीशन की नियुक्ति द्वारा, था किसी टूससे ढग से मौजूदा शासन- 
व्यवस्था को इस तरह बदलने के लिए ठोस कदम उठाये, जिससे हिन्दुस्तान 
को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत पृर्ण स्वशासित डोमिनियन स्टेटस और भ्रान्तो 
मे प्रान्तीय स्वायत्त शासन प्राप्त हो रुके । 

इस पर पण्डित मोतोलाल नेहरू ने यह संशोधन उपस्थित किया कि 
“हिन्दुस्तान में पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान 
के प्रतिनिधियों की गोलमेजु काफरेस बुलायी जाय, जो अल्पमत समुदायों के 
स्वार्थों और अधिकारो का पूरा ध्यान रखते हुए हिन्दुस्तान के लिए शासन- 
विधान तैयार करे । यह सविधान नवनिर्वाचित विधान असेम्बली के सामने पेश 
हो, और उसके द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद इसको ब्लिटिश पालियामेंट कानूनी 
रूप प्रदान करे।' 

इस सशोधन पर स्वराज्य पार्टी के नेता ने बहुत ही प्रभावशाली विद्वत्तापूर्ण 
युक्ति-युक्त भाषण किया, जिसे समाचारपत्रो ने बहुत विस्तार के साथ प्रकाशित 
किया, और जिसने शिक्षित नवयुवकों को बहुत ही अनुप्राणित किया। इस भाषण 
में पण्डित मोतीलालजी ने देश में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकार 
की नीतिरीति की कडी आलोचना करते हुए जनता को राजनीतिक भावनाओं 


१. वही, सन्‌ १९२५, जि० ५, पार्ट २, पृ० १२३२-१२२७। 


भारतीय लेजिस्लेटिव भसेम्बली ३५७ 


और मागो को बहुत ही उत्तम ढंग से पुष्ट किया। उन्होने कहा कि असहयोगी 
होते हुए भी हम सहयोग करने को तैयार है, यदि सरकार हमसे सहयोग करना 
चाहे। उन्होने यह भी कहा कि जिन चीजो को हम देण के लिए हितकर समझते 
है उन्हें न करना हमारा काम नहीं । हम तो बुरी चीजो को नष्ट करना चाहते 
है, और चूँकि हम मौजूदा व्यवस्था को बुरा, दोपपूर्ण, देश के लिए हानिकर 
समझते है इसलिए उसे नष्ट कर नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं । 

इडिपेंडेंट पार्टी के नेता मिस्टर मुहम्मद अली जिना भौर मालवीयजी 
ने भी जोरदार शब्दो में पण्डित मोतीलाल नेहरू के संशोधन का समर्थन किया । 
सालवीयजी ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को पुष्ठ करते हुए कहा कि भारतीयों 
को स्वयं अपने देश का संविधान बनाने का, तथा अपनी समस्याभो को सुलझाने 
का अवसर मिलना चाहिए । सविधान का निर्माण, उन्होने कहा, सरकार द्वारा 
नियुक्त कमीशन के वजाय जनता के प्रतिनिधियों की गोलमेज्‌ ही अच्छे तौर पर 
कर सकती हैँ | इस बात का उत्तर देते हुए कि सन्‌ १९१८ में माटेग्यू-चेम्सफोर्ड 
रिपोर्ट की अवहेलना करते हुए उन्होने पूर्ण उत्तरदायी व्यवस्था के लिए बीस 
वर्ष की अवधि निश्चित की थी, मालवीयजी ने कहा कि पिछले चार वर्षों मे 
सरकार ने जिस गलत तरीके से नये सुधारो को कार्यान्वित किया हैं, और जिस 
तरह से गलत नीतियो का अनुसरण करते हुए देश के आधिक हितो को क्षति 
पहुँचायी है, तथा जनता की नागरिक स्वतंत्रता का अपृहरण किया हैँ, उसे देखकर 
ब्विटिश शासन का शीत से शीक्र विलीनीकरण और पूर्ण उत्तरदायी शासन की 
स्थापना ही उन्हें ठीक जचती है । उन्होने यह भी कहा कि असैनिक क्षेत्र मे 
पूर्ण उत्तरदायी प्रशासन प्रतिष्ठित करने के बाद भी सेना के भारतीयकरण करने 
में, तथा सेना की व्यवस्था पर पूरा अधिकार हस्तान्तरित होने मे दस पन्द्रह 
वर्ष लग ही जायेंगे ।* 

केन्द्रीय असेम्बली ने भारी बहुमत से अर्थात्‌ ४८ वोटों के विरुद्ध ७६ मतो 
से सशोधन को पास कर दिया। करीव-करीब सभी निर्वाचित हिन्दुस्तानी 
सदस्यों ने इस तरह नयी शासन व्यवस्था की माग का समर्थव किया । मनोनीत 
सदस्यों में श्री एच० एम० जोशी ने संशोधन के पक्ष मे, तथा श्री पी० एस० 
शिवस्वामी अग्यर ने उसके विरोध में अपनी राय दी । 
बजठ पर बहस 

मार्च सन्‌ १९२४ मे बजठ और वित्त विधेयक पर जोरदार बहस हुई 
नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्यो तथा प्रगतिशील स्वतंत्र सदस्यो ने इटकर रुप 


१. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट १, पृ० ५२७-५३८ । 


डेध८ महासना सदन मोहन सालवीय : जीवन पर नेतृत्व 


की गतिविधि तथा नीतिरीति की आलोचना की, तथा विभिन्न विभागों के 
राम्बन्ध में राष्ट्रहित की दृष्टि से पुरोगागी नीतिर्या प्रतिपादित और पुष्ट की । 


सालवीयजी ने वजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वजट, 
मुद्रा, विनिमय तथा व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित सुनियोजित 
राष्ट्रीय नीति नही है। टैक्सो वा बोझ बढता जा रहा है । व्यय को कम करने 
की ओर समुचित ध्यान नही दिया जा रहा है। उन्होने भाग की कि आन्तरिक 
शान्ति का सब भार पुलिस भोर हिन्दुस्तानी सिपाहियो को सौप कर आन्तरिक 
सुरक्षा के नाम पर नियुक्त २७००० गोरी पलटनो को हटाकर राढे सात करोड 
रुपये वापिक की वचत की जाय । सेना मे उच्चपदों का उत्तरदायित्व ग्रहण 
पारने के लिए योग्य भारतीय नवयुववो को इस तरह तैयार किया जाय कि वीस- 
पचीस वर्ष के अन्दर भारतीय सेना का समुचित भारतीयकरण हो सके, बाह्य 
आक्रमण से देश की रक्षा का सव भार भारतीय नवयुवक स्वयं वहन कर सके | 
रेलवे की नीतिरीति की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि जबकि 
रेलो के निर्माण पर लगभग ८००० करोंड रुपये भारतीय करदाताओ को किसी 
न किसी रूप में लगाना पडे है, राजकोप को व्याज या सुनाफे के रूप में उससे 
कोई प्राप्ति नही हो रही हे । इस शारी पुरानी वागत पर रेलो को उचित दर 
से व्याज राजकोप में अवश्य ही जमा करना चाहिए ।"* 

विभिन्न विभागों की नीति-रीति के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करने को 
निर्वाचित भारतीय रादस्यो ने सीमा शुल्क विभाग, नमक और मफोस विभागों 
एवं आयकर (इनकम टैक्स) विभाग की मागो को नामजूर कर दिया, तथा वन 
विभाग और साधारण प्रशारान की मागो में साकेतिक कटौती कर दी । 


बित्त विधेषक दंग विरोध 

१७ मार्च सन्‌ १९२४ को पण्डित मोतीलाल नेहरू को सलाह से मालवीयजी 
ने केन्द्रीय असेम्बली से वित्त विधेयक को नामजूर कर देने की अपील की। 
प्रान्तीय द्विविध शासन की कडी आलोचना करते हुए उन्होने कहा कि हस्तान्त- 
रित विपयो के कार्यवाहक मन्त्रियो की दशा उस घाया जैसी है जिस पर वर्च्च 
की देखभाल-भरण-पोपण का उत्तरदायित्व हो, पर जिसके पास बच्चों है 
पिलाने के पर्याप्त साधन भी न हो। घन की रामुचित व्यवस्था न होने के 
कारण, उन्होने कहा, हस्तान्तरित विभागों में निर्माण कार्य ठीक तौर पर नही 


नजर उपज मीन कल 
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हो रहा है। प्रान्तीय प्रशासन की बहुत सी दूसरी त्रुटियो की ओर भी ध्यान 
दिलाते हुए उन्होने कहा कि “द्विविधगासन विफल हो गया है”, और उसे शीघ्र 
से शीघ्र “दफना” कर उसकी जगह पर “अधिक स्वस्थ और निर्दोष व्यवस्था की 
स्थापना ही “सरकार की मानमर्थादा और उपयोगिता, तथा जनता के कल्याण 
के लिए लाभप्रद होगी ।* 


केन्द्रीय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि इस प्रकार की 
मिश्रित और निकम्मी व्यवस्था किसी दूसरे देश में नहीं पायी जाती, जहा 
सरकार जनता के प्रतिनिधियो के विचारों की उपेक्षा और विधान सभा के 
निर्णयो की अवहेलना करते हुए अपनी मनमानी कर सकती है । उन्होने प्रकार 
को अपव्यय का दोपी ठहराते हुए कहा कि फौजी खर्चे का भार कम करना 
नितान्त आवश्यक हैं। उन्होने सरकार की कर नीति, शासन नीति तथा 
गतिविधि की कडी आलोचना करते हुए सरकार को जनता की नागरिक और 
घामभिक स्वतन्रता अपहरण करने का दोपी ठहराया, और माग की कि सैचा 
विभाग और गृह विभाग कौसिल के भारतीय सदस्यों के सुपुर्द किये जायें । 
आन्तरिक रक्षा के लिए नियुक्त अंग्रेजी सेना को हटाकर फौजी खर्च घटाया 
जाय, प्रशासनिक व्यय और नमक कर कम किया जाय, उत्तरदायी' स्वशासन की 
स्थापना के लिए कदम बढाया जाय ।* 


भारत-मन्त्री ओलिवियर को, उन्होने कहा, अच्छे तौर पर समझ लेना 
चाहिए कि असेम्बली द्वारा पारित सविधान सम्बन्धी सस्तुतियों को उपेक्षा से 
समस्या का समाधान सम्भव नही है, राजनीतिक सहयोग की प्रक्रिया को बढाने 
के लिए तो जनता की भाकाक्षाओ, और उसके प्रतिनिधियों की बातो पर ध्यान 
देना ही होगा । 


अन्त में मालवीयजी ने कहा . “जब तक टेकक्‍्सो से प्राप्त धन को खर्च 
करने मे इस देश की जनता के प्रतिनिधियों को वे अधिकार प्राप्त नही हो जाते, 
जो ससार से प्रत्येक विधान सभा के सदस्यो को प्राप्त हैं, तव तक हम टेक्सो के 
भार को जारी रखने के पक्ष में अपना नैतिक समर्थन या वोट नही दे सकते ।”' 
इस वात का उत्तर देते हुए कि यदि वें वित्त विधेयक का समर्थन करने को 
तैयार नही थे, तो उन्होने बजट में की गयी मायो का समर्थन क्यो किया, 
मालवीयजी ने कहा कि उन्होने कुछ माँगो का विरोध किया और कुछ पर 


१ वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० १९१५-१९१६ | 
२. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पु० १९१६-१९२० | 
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चुप रहे, समर्थन किसी का नही किया । उन्होने यह भी कहा कि वह भविष्य 
में किसी वित्त विधेयक का समर्थन उस समय तक करने को तैयार नही है 
जब तक सरकार सन्‌ १९१९ की शासन व्यवस्था में उचित परिवर्तन नही 
करती ।* 


सरकारी पक्ष की घमकियो की भोर सबेत करते हुए उन्होने कहा कि 
सरकार यदि घाहे तो वह सन्‌ १९१९ की व्यवस्था वापस ले सकती है, पर 
यदि वह सभ्य सरकारो की तरह शासन करना चाहती' है, तो उस ढोग के 
स्थान पर जो उसने रच रखा है उसे वास्तविकता सच्निष्ट करनी होगी ।* 


व्यापार मंडल के प्रतिनिधि सर पुरुषोमदास ठाकुरदास ने वित्त विधेयक 
का समर्थन काफी जोरदार शब्दो में किया । उन्होने कहा कि वित्तीय व्यवस्था 
के बिना किसी सरकार के लिए कोई काम करना संभव नही है । आधिक मागो 
को पास कर देने के वाद उसके लिए उचित वित्तीय प्रवंध असेम्बली का 
नैतिक कर्तव्य है । पंडित मोतीलाल नेहरू ने मालवीयजी की राय का जोरदार 
शब्दों में समर्थन किया, और आशा व्यक्त की कि सव निर्वाचित सदस्य वित्त 
विधेयक को नामंजूर करके अपनी राजनीतिक माग को पुष्ट करेंगे। 

अन्त में ५७ मतो के विरुद्ध ६० मतो से अर्थात्‌ ३ मतो की अधिकता से 
असेम्बली ने वित्त विधेयक मामजूर कर दिया। इस मतदान से यह स्पष्ट था 
कि यद्यपि साठ प्रतिशत से अधिक निर्वाचित सदस्य सरकार की गतिविधि से 
इतने क्षुब्ध थे कि वे अपने विश्वास और रोप को व्यक्त करने के लिए वित्त 
विधेयक नामंजूर करने को तैयार थे, पर कम से कम एक दर्जन निर्वाचित 
सदस्य, जिन्होंने फरवरी में पंडित मोतीलाल नेहरू के सशोधन का समर्थन किया 
था, बित्त विधेयक नामंजूर करने को तैयार नही थे । 

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों और शिक्षित नवयुवको द्वारा वित्त विधेयक के 
विरुद्ध किये गये मालवीयजी के इस भाषण का लगभग वैसा ही स्वागत हुआ 
जैसा राष्ट्रीय माग पर किये गये पंडित मोतीलाल नेहरू के भाषण का हुआ था । 


ली फकर्मीशन 
९ जन सन १९२४ को मसालवीयजी ने सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर 
द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन पेश किया कि ली कमीशन द्वारा अस्तुत 





१. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पाट हे, पृ० १६९२४ | 
२. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० १९२४। 
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प्रथा को गत फरवरी में असेम्बली हारा पारित स्वशासन की माग से अलग 
नहीं किया जा सकता, और दोनो १९ एक साथ ही विचार किया जा सकता 
है। इस संशोधन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा कि 
कमीशन की सस्तुतियों से यह पता नहीं चल पाता कि उसे इस बात का भी 
ध्यान था कि भारत मे उत्तरदायी शासन प्रतिष्ठित होनेवाला है, और नयी 
शासन-व्यवस्था की आवश्यकताएँ आज जैसी नहीं होगी । कमीशन की कार्य- 
प्रणाली की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बन्द कमरे में गुप्त रूप से 
सरकारी अफूसरो की ग्रवाही लेना और फिर उन्हें प्रकाशित भी नहीं करना 
किसी तरह ठीक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इससे पता ही नही चल 
पाता कि थे गवाहिया किस सिद्धान्त पर आधारित थी। उन्होने यह भी कहा 
कि जब तक ब्रिटेन में भारतीय सिविल सबविस को भरती बन्द नही होती, तब 
तक पुरोगामी उत्तरदायी शासन की आशा नहीं की जा सकती | कमीशन की 
सस्तुतिया, उन्होने कहा, देश की सवैधानिक उन्नति में भारी बाधा पैदा कर सकती 
है, हानिकर सिद्ध हो सकती है । इनकी दोपपूर्ण संस्तुतियो को जनता के प्रति- 
निधि किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते ।' 


सितम्बर सन्‌ १९२४ में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने सारी नेशनलिस्ट पार्टी 
की ओर से एक बडा लम्बा चौडा संशोधन प्रस्तुत किया । मालवीयजी ने इसका 
समर्थन किया । दोनो ने बहुत ही युक्तियुक्त प्रभावशाली भापणों द्वारा संशोधन 
की संस्तुतियो को पुष्ट किया । उन्होने माग की कि इग्लेड में सिविल सविस 
और मेडिकल सर्विस की भरती बन्द कर दी जाय। उन्होने यह भी माग की 
कि भारत में पब्लिक सविस कमीशन (लोकसेवा आयोग) स्थापित किया जाय, 
जिसका संविधान और कार्यक्षेत्र भारत की केन्द्रीय असेम्बली द्वारा निर्वाचित 
कमेटी की संस्तुतियों पर निश्चित किया जाय । उन्होनें यह भी माग की कि 
राजकर्मचारियो को भरती करने और कन्‍्ट्रोल करने के सब अधिकार भारत 
सरकार को हस्तान्वरित कर दिये जायें, और उनका प्रयोग केन्द्रीय और प्रान्तीय 
विधान सभाओ द्वारा पारित कानूनों के आधार पर किया जाय । पडित मोत्तीलाल 


जी का संशोधन जिसमें मालवीयजी का सशोघन भी शामिल था, ४६ मततो 
के विरुद्ध ६८ मतो से पास हो गया ।* 


१. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ४, पृ० २८२४-२८२९ । 
२. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ५, पु० ३१४७ ३१६४, ३३४६- 
३३५८ ॥ 


३६२ सहामना सदत सोहन समालचीय : जीवन ओर नेतृत्व 
मुडीम॑न कमेटी 


२८ फरवरी रानू १९२४ को पडित मोलीलाल नेहरू के राजनीतिक सुधार 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोलते हुए सर मैलकग हेली ने कहा था कि सरकार मौजूदा 
शासन-व्यवस्था की प्रक्रियाओं की गतिविधि की जांच कराने को तैयार है। उन्होने 
वायदा किया था कि यदि गतिविधि के दोपो की जाच के बाद मौजूदा कानून 
के अन्तर्गत नियमों में परिवर्तन करके प्रगति की कोई सम्भावना और ओऔचित्य 
प्रतीत हुआ तो सरकार उसकी संस्तुति करने को भी तैयार है। इसके वाद 
भारत सरकार ने कानून की प्रक्रिया की जाच के लिए, तथा व्यवस्था की गति- 
विधि में सुधार की सम्भावनाओ पर विचार करने के लिए एक धासकीय कमेटी 
नियुक्त की । इसके कुछ समय वाद जुलाई में गृह-सदस्य सर अलेकर्जेंडर मुडीमैन 
की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेंटी गठित की जिसके अधिकाग सदस्य 
हिन्दुस्तानी राजनीतिश थे। गवर्नमेट भाफू इंडिया ऐक्ट और नियमों के 
अन्तनिहित दोपो तथा उसकी भ्रक्रिया को कठिनाइयो की जाच करना, तथा उन 
कठिनाइयो और दोपो को दूर करने के लिए ऐबट के ढाचें, नीति और उद्देश्य 
के अनुरूप सुझाव देता इस कमेटी का काम था। 


काफी जाच के बाद कमेटी ने ३ दिसम्बर सन्‌ १९२५४ को अपनी रिपोर्ट 
तैयार कर ली । कमेटी के भधिकांश सदस्यो ने निर्देश की शर्तों को ध्यान मे रखते 
हुए व्यवस्था की प्रक्रियाओं को सुधारने के निमित्त ऐक्ट के अन्तर्गत नियमो और 
कार्यविधि में संशोधन करने के सम्बन्ध में बहुत-सी संस्तुतियाँ की । पर सर तेज 
बहादुर सप्रू, सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर, डावटर आर० पी० पराजपैय, 
और मिस्टर मुहम्मद अली जिना ने अपनी अल्पसखस्यक रिपोर्ट में बहुसंख्यक 
रिपोर्ट की वहुत-सी संस्तुतियों के औचित्य और महत्त्व को स्वीकार करते हुए 
निवेदन किया कि प्रस्तावित संशोधनों द्वारा राजनीतिक स्थिति की कठिवाइया 
दुर नही हो सकेगी । उन्होने यह भी लिखा कि “किसी ऐसी वैकल्पिक साक्रातिक 
व्यवस्था का आविष्कार भी नही किया जा सकता जो प्रशासनिक और राजनीतिक 
कहिनाइयो का सन्तोपपूर्वक समाधान कर सके' । उन्होने निवेदन किया कि उनके 
विचार में प्रशासन में स्थायित्व को, तथा जनता के स्वेच्छिक सहयोग को प्राप्त 
करने के लिए जुरूरी है कि स्वचालित विकास के प्रवन्धो के साथ सविधान को 
स्थायी आधार पर स्थापित किया जाय, और इस समस्या पर विचार करने के 
लिए रायल कमीशन या कोई दूसरी एजेन्सी नियुक्त की जाय | 


भारतीय लेजिस्लेटिय श्रसेम्बली ३३६े 


राष्ट्रीय माग 

७ दिसम्बर सन्‌ १९२५ को गृह-सदस्य रार अलकर्जेंडर भुडीमैन ने केन्द्रीय 
असेम्बली में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह असेम्बली गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल 
को संस्तुति करती है कि वे 'सुधार जाच कमेटी” की बहुसख्यक रिपोर्ट में निहित 
सिद्धान्त! को स्वीकार करें, और 'राज्य व्यवस्था में सुघार के लिए की गथी 
उनकी विस्तृत संस्तुतियों पर विचार करें ।' 


पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव पर एक संशोधन पेश किया । इसमें 
माग की गयी कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही ब्रिटिश पालियामेट में भारत को 
सर्वधानिक व्यवस्था में उन मूलभूत परिवर्तनो की घोषणा करे जिनसे देश में 
उत्तरदायी शासन स्थापित हो सके। इस सशोधन में यह भी सस्तुति की गयी 
कि सरकार सब भारतीयो, यूरोपियतों और एग्लो-इडियनो के हितो का प्रति- 
निधित्व करने वाली गोलमेज काफरेन्स या भन्‍्य उपयुक्त एजेन्सी गठित करे जो 
इन सिद्धान्तो के आधार पर अल्पसख्यको के हितो को मान्यता प्रदान करते हुए 
शासन-व्यवस्था को योजना तैयार करे, जिसे केन्द्रीय असेम्बली के सामने 
स्वीकारार्थ पेश किया जाय, और उसकी स्वीकृति के वाद पालियामेट को सवेधानिक 
कानून में उसे समाविष्ट करने को भेजा जाय! संशोधन मे जिन मूलभूत सिद्धान्तो 
को घोपणा की माग को गयी, वे थे--(१) भारत के राजस्व और उसकी राजकीय 
सम्पत्ति पर सब अधिकार भारतमन्त्री से ग्रवनर-जनरल-इन-कौसिल को 
हस्तान्तरित किये जायें, (२) सैनिक सेवाएं, राजनीतिक और पेदेशिक ज्पिय 
एवं पुराने कर्जे और भार की अदायगी के प्रदनो को छोडकर जिनकी व्यवस्था 
भारत-मन्त्री के अधीन होगी, वाकी सब कामो के प्रबन्ध और व्यय के लिए 
गवर्नेर-जनरल-इन-को सिल केन्द्रीय विधान मण्डल को उत्तरदायी होगी, (३) 
भारत-मन्त्री की कौसिल खुत्म कर दी जायगी, और उसका पद स्वशारित 
उपनिवेशो के मन्‍्त्री के रादूश बना दिया जायगा, (४) भारतोय सेना का भारतीय- 
करण होगा, और सब प्रकार की सैनिक सेवाओ के लिए भारतीय भरती किये 
जायेंगे, तथा सेना के प्रबन्ध मे सेनाध्यक्ष की सहायता करने के लिए विधान- 
मण्डल को उत्तरदायी अस्त्री नियुक्त किया जायगा, (५) निश्चित समय के लिए 
सेना तथा राजनीतिक और वैदेशिक विपयो के प्रवन्ध पर गरवर्नर-जनरल के विशेष 
साक्रान्तिक, सरक्षित और अवशिष्ट अधिकारों को छोड़कर सब झासनिक विभागों 
का सचालन जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा को.[उत्त रदायी होगा, (६) 
प्रान्तो मे द्विविध शासन-व्यवस्था खत्म करके अन्त -प्रान्तीय और अखिल भारतीय 


शेड महासना सदत सौहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


विषयो पर केन्द्रीय सरकार के साधारण और श्रवशिष्ट अधिकारो की रक्षा करते 
हुए प्रान्तो मे ऐकिक तथा स्वाधीन उत्तरदायी सरकार स्थापित की जायेगी, 
(७) कुछ निश्चित समय के बाद भारतीय विधानमण्डल को भारतीय सविधान में 
यथावश्यक संशोधन करने का पूरा अधिकार होगा ।" 


पडित मोतीलाल नेहरू ने प्रभावशाली ढंग से 'सुधार जाच कमेंटी' की 
अधिसंख्यक रिपोर्ट तथा प्रान्तीय और केन्द्रीय शासन-व्यवस्था की तरुटियो की 
जोलोचना करते हुए संशोधन में निहित मागो को पुष्ठ किया । उन्होने कहा कि 
अब जब कि सरकार ने मौजूदा संविधान के निहित दोपो को करीब-करीब 
स्वीकार ही कर लिया है, इस सदन के लिए एक ऐसे उचित सविधान की माग 
करना जिसमें सब अधिकारों और हितो की रक्षा हो भवश्य ही वुद्धि-सगत है 
आत्मनिर्णय ही, उन्होने कहा, नये सविधान का आधार हो सकता हैं। 
देशबन्धु चित्तरंजनदास के फरीदपुर भाषण के कुछ गंशो को उद्धृत करते हुए 
उन्होने कहा कि यदि सरकार हृदय परिवर्तन के लिए तैयार हो, तो सहयोग की 
प्रक्रिया प्रशस्त हो सकती है ।* 

सुधार जाच कमेटी के सदस्य सर पी० एंस० शिवस्वामी भय्यर ने कहा कि 
अधिसख्यक रिपोर्ट की सभी संस्तुतिया अच्छी है, और उनका कार्यान्वयन लाभप्रद 
होगा, पर उससे समस्या का समाधान नही हो सकता । संशोधन की मागो का 
समर्थन करते हुए उन्होने कहा कि वे सब की सब लिबरल पार्टी ही की मार्गें है । 
सहयोग की कमी, उन्होने कहा, क्षमता की कमी का द्योतक नही हैं ।* + 

सुधार जाच कमेटी के दूसरे सदस्य जिना साहब ने बडे रोषभरे शब्दों में 
लार्ड वर्केनहैड और सरकारी प्रवक्ताओ के विचारो की आलोचना की। उच्होने 
कहा कि सहयोग की कमी की दुह्ाई देकर राजनीतिक प्रगति में अडचन डालना 
गलत है। उन्होने पूछा कि क्या सरकार चाहती हैं कि आजादी हासिल करने 
के लिए हिन्दुस्तान आयरलैड जैसी क्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा करे। अन्त में 
उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान ने आजुदी हासिल करना तय कर लिया है। या 
तो आप (सरकार) उचित भावना से उसका ढंग, समय और परिमाण निश्चित 
करें, वरना वह स्वयं अपने लिए उन्हें निर्धारित कर लेगा। 

२१. बही, सन्‌ १९२५, जि० ६, पार्ट २, १० ८५४-८५५ । 

२, वही, सन्‌ १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ८५५-८६७ | 

३. वही, सन्‌ १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ८७२-८७६॥। 

४. वही, सन्‌ १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ९३८-९४४ | 


भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ३६४५ 


अन्त में मालवीयजी ने बहुत ही आकर्षक ढंग से आपत्तिहीन सयत भाषा 
में सश्ोधन के विरोधियो की आलोचनाओ का उत्तर देते हुए उसका समर्थन 
किया । उन्होने सरकारी पक्ष की इस बात को स्वीकार किया कि पिछले साठ 
वर्षों में देश ने उन्नति की है, पर कहा कि यदि देश स्वतंत्र होता, तो अधिक 
प्रगति कर पाता । उन्होने सर मुहम्मद शफी के वक्तव्य को उद्घृत करते हुए 
कहा कि अधिसंख्यक रिपोर्ट तो वास्तव में अल्पसंख्यक रिपोर्ट है, क्योकि छाफी 
साहव, जिन्होने इस अधिसंख्यक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये हैँ, स्वीकार करते 
है कि यद्यपि उसकी सस्तुतियों द्वारा दशा में कुछ सुधार हो सकता है, पर 
अल्पसस्यक सदस्यों द्वारा प्रस्तावित जाच ही भारतीय राजनीतिज्ञो को सन्तुष्ट 
कर पायेगी | उन्होने भूतपूर्व भारत-मन्त्री लार्ड ओलिवियर के भाषण का 
उद्धरण देते हुए आाद्या व्यक्त की कि भारत-मन्त्री लार्ड बर्केनहेंड उनके विचारों 
पर ध्यान देकर अल्पसख्यक रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति स्वीकार करेंगे। मालवीय 
जी ने कहा कि लार्ड वर्केनहैड की यह वात _कि “हिन्दुस्तान को व्यक्तिक सत्ता 
(774ए[60४॥ ०४४४9) बताना इतना ही निरर्थक है जितना यूरोप को व्यक्तिक 
सत्ता (४०४४) बताना” बिल्कुल हो बेतुकी है, क्योकि जबकि यूरोप बहुत से 
राज्यो में बंटा है जो आपस में बराबर युद्ध करते रहते है, हिन्दुस्तान की 
राजनीतिक सत्ता निविवाद हैं। मिस्टर कोक की शका का समाधान करते 
हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक को राय में, जिसने इस 
विपय पर विचार किया है, वे लोग जो एक देश में रहते है, जो एक प्रभुसत्ता 
की प्रजा है, जो एक शासन-व्यवस्था से शासित है, जो एक विधि-#खला से, 
जो उन सब को समान रूप से प्रभावित करती है, वधे हैं एक राष्ट्र बनाते है, 
चाहे वे धर्मो और मतो में किसी तरह भी विभाजित हों ।१ इस बात को 
स्वीकार करते हुए कि कतिपय बातो में हिन्दुओ और मुसलमानों में भारी मतभेद 
है, मालवीयजी ने कहा कि यदि सन्‌ १९१६ में हिन्दू-मुस्लिम समझौता हो 
सकता था, तो वह अब भी हो सकता है। सरकार हमारी सर्वसम्मत प्रस्तुत 
माग स्वीकार करे, उस पर अमल करना शुरू करे, वाकी राजनीतिक प्रश्न भी 
पारस्परिक परामर्श और समझौता हारा तय कर लिये जायेंगे । असहयोग की 
मनोभावना का मूल कारण, उन्होने कहा, जनता की यह धारणा हैं कि सरकार 
उनपर विद्वास नही करती, उनकी वात नही सुनती । सहयोग की प्रक्रिया को 
बढाने के लिए सरकार को अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी। उन्होने कहा कि 


१, वही, सन्‌ १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ९९६-९९७। 


३६६. महामनर सदन सोहन भालवीय : जीवन और नेतृत्व 


जब सरकार भी स्वीकार करती है कि द्विविध-शासन सफल हुआ यह नही कहा 
जा सकता, तब उसे शालीनता से दफूना क्‍यों न दिया जाय ? उन्होने कहा कि 
केन्द्रीय असेम्बली पालियामेट के अधिकार को चुनौती नही देती, वह तो शान्ति 
ओर युद्ध के प्रश्न पर उसका अधिकार स्वीकार करती हैं। वह कई विषय 
निश्चित समय के लिए पालियामेंट को उत्तरदायी भारत-मन्त्री को सौंपने को 
तैयार है। वह तो केवल यह चाहती है कि देश के आच्तरिक प्रशासन के लिए 
वे व्यक्ति भारत की कार्यपरिपद्‌ के सदस्य नियुक्त किये जाये जिन्हें जनता के 
प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त हो, और वे असेम्बली को अपने कार्य के लिए 
उत्तरदायी हो ।' उन्होने कहा कि यदि सरकार रायल कमीशन नियुक्त करना 
चाहती है तो कर सकती है | पर वह कमीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जनमत 
के सब प्रमुख रंगो के विश्वसनीय प्रतिनिधि शामिल हो, ताकि उसे सम्पूर्ण 
जनता का विश्वास प्राप्त हो ।* 


सर अलेकजेंडर मुडीमैन ने मालवीयजी के इस भाषण की भ्रशसा की, 
पर उनको बात मानने से इनकार कर दिया। फ़िर भी मोतीलालजो का 
संशोधन भारी बहुमत से स्वीकार हो गया । राभी निर्वाचित हिन्दुस्तानी सदस्यों 
ने, जो वहा उस समय उपस्थित थे, उसके पक्ष मे अपना मत दिया । मनोनीत 
गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों मे सर्वश्री शिवस्वामी अय्यर, एन० एम० जोशी, 
डाक्टर एस० के० दत्त प्रभति सज्जनो ने संशोधन के पक्ष में राय दी। नवाब 
सर श्रव्दुल कूयूम जैसे दो चार गैर-सरकारी मनोनीत भारतीयों ने ही संशोधन 
के विरोध में राय दी। सरकारी अफस्तरों के अतिरिक्त यूरोपियनो के प्रति 
निधियो और अंग्रेज मनोनीत सदस्यों का समर्थन ही सशोधन के विरुद्ध भरकार 
को प्राप्त हो सका । 
सानव स्वतत्नता की पुष्टि 
मानव-स्वतंत्रताओं का संरक्षण और समुचित आदर मालवीयजी सम्य 
शासन का पुनीत कर्तव्य समझते थे । इसीलिए उन्होने अपने भाषणों में सरकार 
की दमननीति की आलोचना करते हुए बार-बार माग की कि सब दमनकारो 
कानून वापस लिये जाये । साधारण काननो द्वारा ही विधिवत्‌ राजनीतिक 
अपराधो की भी जाच को जाय। तथाकथित राजनीतिक अपराधी छोड दिये 
जायें। वरना उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाय, उन्हें अपने को निर्दोष 


१. वही, सन्‌ १९२५, जि० ६ पार्ट, २ पृ० ९९९ | 
२. वही, सन्‌ १९२५, जि० ६ पाट, २ पृ० १००१ ॥। 
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सिद्ध करने का मौका दिया जाय । उन्होने यह भी माग की कि जनता को 
मौलिक, नागरिक, और धामिक स्वतत्रताओ को पृष्ठ किया जाय, और दमनकारी 
तरीको से उनका अपहरण कर आतक और अत्याचार की स्थिति पैदा न की 
जाय । उन्होने सरदार खडगर्सिह की रिहाई के प्रस्ताव का समर्थन किया, 
और सरकार की भर्त्सना करते हुए माग की कि श्री बी० जी० हारनीमैन का 
निष्कासन रह किया जाय", और कहा की कि मौलाना हसरत मुहानी पर लगाया 
गया आरोप वापस लिया जाय, वरना उन पर विधिवत्‌ मुकदमा चलाया 
जाय । उन्होने यह भी माग को कि तुर्की को जानेवाले खिलाफत के शिष्टमण्डल 
के सदस्यों को विधिवत्‌ पासपोर्ट दिये जायें, और उन्हे वहा जाने से न रोका 
जाय । जाब्तां फौजदारी की दफा १४४ द्वारा नागरिको की शान्तिपूर्ण गतिविधि 
पर प्रतिवन्‍्ध लगाने की शासनिक प्रंवृत्ति की निन्‍दा करते हुए उन्होने कहा 
कि उन्होने स्वयं छ बार दफा १४४ पर आधृत आज्ञा की अवहेलना करते हुए 
भाषण किये है, पर एक बार भी कही उसके कारण शान्ति भंग नही हुई । 
मालवीयजी ने कहां कि दफा १४४ के जरिये सिक्खो की धार्मिक स्वतंत्रता 
पर प्रतिबन्ध लगाना, और उसकी अवहेलना करने पर उन्हें आहत करना, बुरी 
तरह मारना पीटना सर्वथा अन्याय है । सिक्खो पर किये जानेवाले भत्याचारो 
की बार-बार भर्त्सना करते हुए मालवीयजी ने माग को कि सिकखो के घामिक 
अधिकारो की रक्षा की जाय, उनकी मागें स्वीकार को जाये, उनके साथ 
मानवोचित व्यवहार किया जाय, सिक्ख कैदियों के साथ न्याय हो, और उन्हें 
छोड दिया जाय ।* 
मालवीयजी केन्द्रीय असेम्बली में महाराजा नाभा के प्रइत पर भी सरकार 

की आलोचना करना चाहते थे । पर असेग्वली के अध्यक्ष ने उन्हें ऐसा करने 
की इजाजत नही दी । पर पजाब हिन्दू सभा के अधिवेशन में उन्होने नाभा 
की स्थिति का विश्लेपण करते हुए कहा - “अगर फुलकियो की रियासतों के 
एक बडे राजा को गद्दी से उतारे जाने पर सिक्खो को रंज हो, तो किसी 
इसानी या ईइवरीय नियम से सिकखो का ऐसा अनुभव अनुचित नही कहा जा 
सकता” ।४ उनके वावेला पर कडा प्रतिबन्ध लगाना और इसके लिए उन्हें 
वही, सन्‌ १९२४, जि० ४ पार्ट, २ पु० ९९४-१००० 

वही, सन्‌ १६९२४, जि० ४ पार्ट, २ पु० ८०२-८०३॥ 

वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पु० १९४१-१९४२ | 


सीता राम चतुर्वेदी : महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, खंड २ 
पृ० ११५। 
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मारता पीटना सर्वथा अनुचित है। सिवखो द्वारा ग्रंथ साहव के शान्तिमय पाठ 
पर रोक लगाने का, मालवीयजी ने कहा, सरकार को कोई न्यायोचित अधिकार 
नही है । उन्होने कहा कि जिन सिक्खों ने सख्त कष्ट सहते हुए भी अपना हाथ 
नही उठाया, उनपर “गोली चला देना किसी भी राज्य के लिए लज्जा और 
शर्म की वात है ।? सरकार को समझना चाहिए कि जिसके पास जितनी ही 
अधिक ताकत हो, उतनी ही अधिक उसकी जिम्मेदारी होती है ।* सिबखो की 
समस्या का न्‍्यायोचित समाधान निश्चय ही सरकार का कर्तव्य हैं । 


सितम्बर सत्‌ १९२५ में मालवीयजी में सिक्खो द्वारा स्वीकृत सिवख 
गुरु द्वारा (सप्लीमेंटरी) बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध किया 
कि सिक्‍्ख वन्दी बिना किसी शर्त के छोड दिये जायें। हे 


लोक न्याय की पुष्टि 


लोक न्याय की पृष्टि तथा मानव-स्वतंत्रताओं के संरक्षण के निमित्त 
मालवीयजी ने श्री विट्ठुल भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत स्पेशल लाजू रिपील बिल 
का, त्या सर हरिसिंह गौड द्वारा प्रस्तुत 'क्रिमिनल ला (अमेंडमेंट) ऐक्ट 
सन्‌ १९०८? की बहुत सी धाराओ को रद्द करने का समर्थन किया । उन्होने 
काफी विस्तार के साथ इस कानून के दुरुपयोग की चर्चा करते हुए कहा कि 
जब वह अधिनियम जो “डकैतों और अराजकतावादियो” और क्रान्तिकारियो के 
नियंत्रण के लिए बनाया गया था, “उन लोगो को दण्डित करने और उनकी भन्‍्त- 
रात्मा (स्पिरिट) को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्होने अपराध 
नही किया,” तब यह स्पष्ट है कि उसका “सावधानी, मर्यादा और ईमानदारी से 
प्रयोग नही हो रहा है,” और उसे रद्द कर देना जूरूरी है ।" सरकार के विरोध 
के बावजूद ये दोनो विधेयक बहुमत से पास हो गये । 


सितम्बर १९२४ में मालवीयजी ने बंगाल आइडिनेन्स १ ६२४ के विरोध में 
प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया । मार्च सन्‌ १९२५ में उन्होने बंगाल क्रिमिनल 





१, वही, पृ० ११५। २. वही, पृ० ११५॥ 
३ लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, सन्‌ १९२५, जि० ६, पार्ट ९ 
पु० ५३४-५३५ । 


४. वही, सन्‌ १९२५, जि० ५, पार्ट १, पृ० ९२४-९३३ । 
५, वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ५, पृ० रे५३५-३५३४६ | 
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संशोधन (सप्लीमेंटरी) विल' का विरोध किया, और जब असेम्बली द्वारा उसके 
रद्द किये जाने पर गवर्नर-जनरल ने उसे पास करने की संस्तुति की, तव मालवीय 
जी मे काफी कडे शब्दों में सरकार का विरोध किया। उन्होने कहा कि इस 
प्रकार की सस्तुति अवश्य ही “अवैधानिक” है, यद्यपि भारत की व्यवस्था इसकी 
इजाजूत देती है। इस तरीके से उस विधेयक को पास कराने का प्रयत्त, जिसे 
जनता के प्रतिनिधियों ने असेम्बली में रह कर दिया हो, “भारत के जनमत का 
घोर अपमान” है, और भारत की “संवैधानिक अवस्था को नग्नरूप में खोल कर 
रख देता है ।” विधेयक की कडी समीक्षा करते हुए उन्होनें कहा कि वह 
अनावश्यक है । जिन ९६ व्यक्तियों को बंगाल अध्यादेश के अन्दर गिरफ्तार करके 
नजरबन्द किया गया है, उनमें से किसी एक के विरुद्ध भी मुकूदमा चला कर 
“किसी न्यायालय में उनका अपराध सिद्ध नही किया गया है ।” इस प्रकार के 
“अध्यादेश को पाच वर्ष तक चालू रखना निन्‍्दनीय है ।" 


सीमाशुल्क नीति 


मार्च १९२४ में बजट पर भाषण करते हुए मालवीयजी ने राष्ट्रहित की 

दृष्टि से मुद्रानीति को निर्धारित करने की, सूती कपडो पर उत्पादन शुल्क को 

' खत्म करने की, तथा आयात शुल्क द्वारा भारतीय उद्योगो को वित्तीय संरक्षण 
प्रदान करने की माग की । इन मागो को वे समय-समय पर दोहराते रहे, और 

उनको पुष्ट करनेवाले प्रस्तावों का समर्थन करते रहे। सितम्बर सन्‌ १९२४ में 

उन्होने श्री कस्तुर भाई लाल भाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 

भाग को कि सूती कपडो पर उत्पादन शुल्क (एकसाईजु ड्यूटी) खुत्म की जाय।* 


फौलाद संरक्षक विधेयक 


जब सन्‌ १९२४ में सरकार ने फरोलाद सरक्षक विधेयक असेम्बली में 
प्रस्तुत किया, तब मालवीयजी ने किसी अश्ञ में उसका स्वागत किया। दुसरे 
भारतीय सदस्यो की तरह उन्हें भी इस वात की खुशी थी कि सरकार ने 
आखिर भारत के बहुत बडे उद्योग को आयात-शुल्क द्वारा वित्तीय संरक्षण देने का 
निम्वय किया। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि सरकार आयात-शुल्क से प्राप्त 
घन के एक अश को वदान्यता (वाउन्ठी) के रूप में टाटा तथा दूसरे फौलाद के 





१. वही, सन्‌ १९२५, जि० ५, पार्ट ३, पृ० २८७५-२८७७। 
२. वहीं, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ५, पृू० ४०७२-४०७६ | 
२४ 
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भारतीय देशज उद्योगो को देना चाहती हैँ । पर प्रस्तुत विधेयक में नये विदेशी 
कारखानो को भी वदान्यता (वाउन्दी) दिये जाने की' व्यवस्था थी। यह बात 
मालवीयजी तथा बहुत से दूसरे भारतीय सदस्यों को ठीक नही लगती थी । 
इसलिए विधेयक के इस अश का उन्होंने डट कर विरोध किया, ओर माग की 
कि विधेयक के इस अश को निकाल दिया जाय। मालवीयजी को भय था कि 
बहुत से विदेशी व्यापारी वित्तीय संरक्षण से लाभ उठाकर यहाँ अपना औद्योगिक 
आधिपत्य स्थापित करना चाहते है। उनका कहना था कि यथावद्यक विदेशी 
पूंजी का प्रयोग एक बात है, और देश के औद्योगिक जीवन को विदेशी पूंजी- 
पतियों के हाथ में सौंप देना दूसरी बात है। जहा किसी स्थिति में पहली चीज 
अनिवार्य और लाभप्रद है, वहाँ दूसरी चीज सर्वया हानिकर और भयावह है । 
उनका यह भी' कहना था कि देशज उद्योगो की उन्नति के लिए. जनता को कुछ 
आशिक कष्ट सहने के लिए प्रेरित और बाध्य किया जा सकता है, पर विदेशियो 
के व्यापार की अभिवृद्धि के लिए भारतोय जनता को कष्ट सहने के लिए वाध्य 
करना अन्याय होगा । किसी सभ्य देश मे ऐसा नहीं होता, और यहा भी ऐसा 
करना अवश्य ही अनुचित होगा।' उन्होने कहा कि मै किसी ऐसे देश को नहीं 
जानता जिसमें “साधारण कर-दाताओ पर कर लगाया गया हो, और करो के हारा 
वदान्यता (बाउन्टी) दी गयी हो, केवल , देशज उद्योगो को ही नही वल्कि उत् 
उद्योगों को भी जो देशज न हो और सम्पूर्णतः विदेशी हो ।”* अधिकाश निर्वाचित 
भारतीय सदस्य मालचीयजी की बात से सहमत थे, पर सरकार मालवीयजी की 


बात मानने को तैयार नही थी । 


मालवीयजी स्वयं श्रमिक वर्ग के नेता श्री एन० एम० जोशी की इस बात 
को स्वीकार करते थे कि उद्योगो के संरक्षण के साथ मजदूरों की व्यायसगत 
मागो का भी संरक्षण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि जब 
कोई कम्पनी केन्द्रीय असेम्बली से संरक्षण मागने आती है, तब असेम्बली का, 
जो जनता का, न केवल पूंजीपतियो का, प्रतिनिधित्व करती है, अधिकार है कि 
वह इस आश्वासन का आग्रह करे कि मजदूरों की युक्तिसंगत उचित शिकायतों 
पर विचार किया जायगा, तथा जहा आवश्यक होगा वहा उन्हें दूर किया 
जायगा ।* हा 

“7 कही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २३२०-२३२४। 

२. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २३२८ । 

३, वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २३२३ | 
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साराश, जबकि निर्वाचित सदस्य कुछ संशोधनो के साथ विधेयक को पास 
करना चाहते थे, सरकार को वे सशोधन स्वीकार नही थे। सरकार ने विधेयक 
को वापस लेने की घमकी दी । गतिरोध को दूर करना भावश्यक समझ पडित 
मोतीलाल नेहरू ने दोनों पक्षो को समझौता करने की सलाह दी, और उनके 
माध्यम से सरकार और जनता के कतिपय प्रमुख प्रतिनिधियों में समझौता हो 
गया । इसके आधार पर पण्डित मोतीलालजी ने सशोधन प्रस्तुत किया कि नयी 
कम्पनियों को भी गवर्भर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा वदान्यता (बाउन्टी) दी जा 
सकती है, वशर्ते कि (१) वह इंडियन कम्पनी ऐक्ट, १९१३ के अन्दर बनी और 
पंजीकृत हुई हो, (२) उसके शेयर कैपिटल की' धनराशि कम्पनी के परिपन्न में 
रुपये में व्यक्त को गयी हो, (३) डाइरेक्टरो का एक अश, जिसे सरकार निर्धारित 
करे, भारतीय हो, (४) वह माल तेयार करने की (मैनूफैक्चरिंग) प्रक्रिया में 
भारतीयो को शिल्प वैज्ञानिक (प्राविधिक) प्रशिक्षण की सुविधाएँ मुहँया करे । 


मालवीयजी को यह सशोधन स्वीकार था, और उनकी अनुमति से असेम्बली 
ने इसे स्वीकार कर लिया। पर चूँकि मालवीयजी इससे पूरे तौर पर संतुष्ट 
नही थे, उन्हाने यह सशोधन भी प्रस्तुत किया कि असेम्बली की सहमति से 
ही नयी कम्पनियों को वदान्यता (वाउन्दी) दी जा सकेगी।”? अर्थ-सदस्य 
मिस्टर ब्लेकेट ने मालवीयजी के तर्क का उत्तर न देते हुए उनकी वाकपदुता का 
तिरस्कार करते हुए उनके इस सशोधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 
असेम्बली ने भी इसे नामजूर कर दिया । 


इस पर अन्तिम वार बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि वह ने इसका 
विरोध कर सकते है और न समर्थन । उन्होने कहा कि वह इसका समर्थन नही 
करेंगे, क्योकि इसने विदेशी पूजी की मात्रा पर जो इस देश मे आ सकेगी, कोई 
सीमा नही निद्िचत की है, और भअसेम्बली की स्वोकृति के लिए इस सम्बन्ध में 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने को सरकार को वाध्य नही किया है, वह इसका विरोध 
भी नही करेंगे, क्योकि भारतोय फौलाद उद्योग को यह सरक्षण मुहैया करता 
है, और क्योकि नयी कम्पनियों की बाउन्टी (वर्दान्यता) का श्रशन असेम्बली 
के सामने पेश करना सरकार के लिए सम्भव हैँ ।* 


विधेयक को मोतीलालजी के सशोधन सहित असेम्वली ने पास कर दिया । 


१.६ वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पु० २६६७। 
२. वही, सन्‌ १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृू० २७२९। 


३७२ सहासना सदन भोहन सालवीय : जीवन ओर नेतृत्व 
मुद्रा और विभिमय कमीशन 


जनवरी सन्‌ १९२५ में श्री वंकटपति राजू ने प्रस्ताव किया कि विनिमय 
भर मुद्रा के सम्पूर्ण प्रद] की जाच करने को, और उनके संबंध में संस्तुति 
करने को श्षीत्र ही एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जाय जिसका अध्यक्ष एक भारतीय 
हो, और जिसके अधिकाश सदस्य भी भारतीय हो। मालवीयजी ने इसका 
समर्थन करते हुए बहुत ही मधुर भाषा में सरकार से इसकी बातें मानने का 
अनुरोध किया। पर रारकार ने इस प्रदन पर जाच करने की आवद्यकता को 
स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को शर्तें मानने से इनकार कर दिया। सरकार के 
विरोध के वावजूद ३८ बोटो के मुकाबले में ५२ वोटो से प्रस्ताव पास हो गया । 

अगस्त सन्‌ १९२५ में सम्राद ने मुद्रा और विनिमय कमीशन नियुक्त किया । 
इसके ६ सदस्य अंग्रेज और चार भारतीय थे। इसका अध्यक्ष भी एक अंग्रेज 
हो था। जिना साहव ने २० अगस्त को इस पर विचार करने के लिए 'काम 
रोको प्रस्ताव” प्रस्तुत किया। भारतीय सदस्यों ने कमीशन की बनावट पर 
आपत्ति की। सरकारी प्रवक्ताओ ने जोश में भरकर कहा कि इस प्रकार के 
प्रश्न की जाच के लिए निष्पक्ष और क्षमता-सम्पन्न व्यक्ति ही नियुक्त किये जा 
सकते है । इस पर कुछ गैर-सरकारी सदस्यो ने कमीशन के कतिपय सदस्थो 
की क्षमता गौर निष्पक्षता पर भी टीका टिप्पणी कर दी। इससे तनाव और 
कठुता बढ गयी। मालवीयजी ने कमीशन के किसी सदस्य के व्यक्तित्व पर 
छीटाकणी को अनुचित बताते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह कमीशन में 
तीन हिन्दुस्तानी सदस्पो को और नियुक्त करने की सिफारिश करे।* पर सरकार 
इसके लिए राजी नहीं हुईैं। इस पर सरकार के विरोध के वावजूद ४५ वोदो 
के मुकावले मे ६५ वोटो से प्रस्ताव पास हो गया। सभी प्रगतिशील निर्वाचित 
भारतीय सदस्यों के साथ-साथ मनोनीत सदस्यों में डावटर एस० के० दत्त, 
श्री एन० एम० जोशी, सर शिवस्वामी अग्यर, तथा श्री चिम्मव लाल पीतलवाद 
ने भी प्रस्ताव के पक्ष में सत दिये । 


घजट पर बहस 
मार्च सन १९२५ में स्वराज्य पार्टी और इंडिपेडेंट पार्टी में खिचाव पंदा 
हो गया। वे सब बातो में एक राय नही हो सके, जिसके कारण कई मामलो में 
राष्ट्रीय पक्ष को पराजय का सामना करना पडा स्वराज्य पार्टी के सदस्यो 
१, वही, सन्‌ १९२५ जि० ५, पाट १, पृ० १८५-१८८ | 
२. वही, सन्‌ १९२५ जि० ६, पार्ट १, पृ० १८९-१९१। 


भारतीय लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली ः ३७३ 


द्वारा प्रस्तुत कटौती और विलोपन के बहुत से श्रस्ताव भारी वहुमत से गिर 
गये, और सरकार की बहुत सी आथिक मागें आसानी से मंजूर हो गयी, फिर 
भी अफीम, सूती कपडो पर उत्पादन शुल्क आदि कुछ विपयो से सम्बन्धित 
भसागो पर कटौती के प्रस्ताव पास हो गये, और असेम्बली ने फिर एक बार 
उत्पादन शुल्क को उठा लेने की मागर को पुष्ट किया, तथा सरकार की अफीम 
सम्बन्धी नीति की आलोचना की । मालवीयजी ने माग की कि देश में अफीम 
की खपत कम की जाय, तथा विदेशों को औपधीय प्रयोजनो के लिए ही अफीम 
भेजी जाने की व्यवस्था की जाय । 

१४ मार्च सन्‌ १९२५ को पडित मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव किया कि 
बजट में से कार्यकारिणी परिषद्‌ (एक्जीक्यूटिव) के लिए की गयी ६२०००) के 
अनुदान की साग निकाल दी जाय । जिना साहब और मालवीयजी दोनो 
ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मोतीलालजी ने अपने इस प्रस्ताव को 
केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध निन्‍दा-प्रस्ताव घोषित करते हुए सरकार की गति-विधि, 
नीति-रीति की बहुत ही प्रभावशालो ढंग से कडी आलोचना की । जिना साहब 
ने भी बहुत ही जोरदार शब्दो मे सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय 
पक्ष को पुष्ट किया । 


मालवीयजी ने अपने भाषण में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 
केन्द्रीय शासन-व्यवस्था “एक ऐसी मिश्रित (दोगली) व्यवस्था है जो न तो 
शुद्ध निरंकुशता है और न ही लोकतान्त्रिक सवैधानिक सरकार के सादृश्य है।” 
उन्होने माग की कि गृह और वित्त विभाग भारतीय सदस्यो को हस्तान्तरित 
किये जायें, राष्ट्रीय रक्षा के विभाग का कार्यभार एक भारतीय सदस्य को 
सौपा जाय, वेदेशिक तथा राजनीतिक विभाग का भार भी गवर्नर-जनरल के 
बजाय किसी दूसरे सदस्य के सुपुर्द किया जाय । उन्होने यह भी माग की कि 
केन्द्रीय अप्रेम्बली को रियासतो के मामलो पर भी विचार करने का अधिकार 
प्राप्त हो । उन्होने इस अवसर पर कोहाट मे हिन्दुओ पर किये गये अत्याचारो 
की चर्चा करते हुए उपद्रवों की जाच के लिए एक स्वतंत्र जाच कमेटी नियुक्त 
करने की भी माग की ।) 

इडिपेंडेंट पार्टी के मुसलमान सदस्यो को मालवीयजी की यह बात बुरी 
लगी । जिना साहव ने भी मालवीयजी के इस काम को उचित नहीं समझा। 
उन्होने कहा कि अब जबकि वहा एक प्रकार से शान्ति कायम हो गयी है, 


१. वही, सन्‌ १९२५, जि० ५, पार्ट ३, पृु० २३६९-२३७९ । 


३७४. महामना गदन सोहन मालवीय : जीवन श्र नेतृत्व 


जाच कमेटी की नियुक्ति करके स्थिति को गंदा करना ठीक नहीं होगा । गातो 
लालजी का प्ररताव ४८ मतो के विरुद्ध ६५ मतो से पास हो गया । 
दित्त घिधेषफ 


१६ मार्च सन्‌ १९२५ को श्री बिट्ठुतत भाई पटेल ने वित्त विधेयक पर 
बोलते हुए भसेम्बली रो अपील की कि इस पर विस्तार से विचार ही नही 
किया जाये । उन्होंने अपने भाषण सें जिना साहब पर भी छीटाकणी की । 
उन्होंने कहा कि जिना साहत तो द्विविध शारान (डायरकी) की सफलता पर 
विश्वास करते थे । जिना साहब को पटेल साहब की छीटाकशी बुरी लगी। 
उन्होंने भुंह विगाड कर उसका जवाब दिया, जिसका पटेल साहव ने प्रत्युत्तर 
दिया । पटेल राहव का सुझाव असेम्बली ने स्वीकार नहीं किया । 

१८ मार्च रानू १९२५ को पंठित मोतीछाल नेहरू ने वित्त विधेयक को 
रहू पार देने के पक्ष में बहुत जोरदार भाषण किया। जिना साहब और 
श्री विपिन चन्द्र पाल मे मोतीलालजी के विचार का विरोध किया। विवाद ने 
पारस्परिक प्रत्यारोप और व्यवितिगत कटाक्ष का रूप धारण कर लिया, 
भयकर स्थिति पैदा कर दी। प्रमुख नेताओ के वादविवाद से सरकारी पक्ष 
खुश था। बहुत से राष्ट्रवादी इस निरर्थक विवाद से दुःसी थे। कुछ राष्ट्रवादी 
रादस्य जिना साहब की इस वात से सहमत थे कि जच सब प्रगतिद्ील तत्त्वों ते 
मिलकर दो दिन हुए मोतीलालजी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केकोय 
फार्यपरिपद्‌ पर अर्थात्‌ भारत रारकार पर अपना रोप प्रकट ही कर दिया था, 
तब वित्त विधेयक को रह कर देने का प्रस्ताव पेश करके आपस में विवाद खडा 
करने की कौन जरूरत थी ? इस कटुता की स्थिति में चुप रहना ही मालबीयजी 
मे उचित रागझ्ा। वित्त विधेयक पर न थे बोले, भौर न उन्होने अपना मत दिया। 
४० मतो के विरोध में ७५ मतो से वित्त विधेयक स्वीकार हो गया । 


मालवीयजी की गतिविधि 

स्वराज्य पार्टी और इंडिपेंडेंट पार्टी में बढते हुए वैमनस्थ से मालवीयजी 
दु खी थे । वे दोनो पाटियो के पाररपरिक सौहाद को राष्ट्र-कल्याण की वृद्धि के 
लिए आवश्यक, समझते थे। उनके लिए स्व॒राज्य पार्टी का विरोध करते हुए 
सरकार का समर्थन करना असह्य था। इसलिए उन्होने इडिपेडेट पार्टी के उन 
निर्णयो को मानने से इनकार कर दिया, जिनमें उसने स्वराज्य पार्टी के विरुद्ध 
सरकार के पक्ष में वोट देना निश्चित किया। ऐसे अवसरो पर भालवीयजी 
या तो तव्रथ रह जाते, या खुल कर स्वराज्य पार्टी का समर्यन कर देते थे। इस 
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तरह जब स्वराज्य पार्टी की इच्छा के विरुद्ध इडिपेडेंट पार्टी ने मार्च सन्‌ १९२५ 
में वित्त विधेयक का समर्थन किया, तब मालवीयजी तटस्थ रहे । इसी तरह जब 
जिना साहब ने पडित मोतीलाल नेहरू का विरोध करते हुए रेलवे की मागो पर 
रारकार का समर्थन किया, तथा जब सेना विभाग के सर्चे पर जिना साहव ने 
सरकार के समर्थन में वोट दिया, तव मालवीयजी ने स्वराज्य पार्टी का साथ दिया । 
इसी तरह भारत-मन्‍्त्री के अधीन इंगलैड में होने वाले व्यय के अनुदान के प्रश्न 
पर जिना साहव तटस्थ रहे, उनकी पार्टी के अधिकाश सदस्यों ने रारकार का 
समर्थन किया, मालवीयजी ने विपक्ष में वोट दिया । 
सहयोग 

इस विपम परिस्थिति में भी स्वराज्य पार्टी और इडिपेंडेंट पार्टी ने कुछ 
महत्त्वपूर्ण मामलो मे मिलकर काम किया। १९ मार्च सन्‌ १९२५ को इडिपेंडेंट 
पार्टी ने व्रद्ठु भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत 'स्पेशल लाजू रिपील विल' के पक्ष में 
वोट देकर उसे पास कराया । इसी तरह २० अगस्त सन्‌ १९२५ को 'मुद्रा और 
विनमय कमीशन' पर जिना साहब के काम रोको प्रस्ताव का स्वराज्य पार्टी ने 
समर्थन किया । सितम्बर सन्‌ १९२५ में राजनीतिक सुधारो के सम्बन्ध में पडित 
मोतीलाल नेहरु द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का इडिपेंडेंट पार्टी ने समर्थन किया । 
जनवरी सन्‌ १९२६ में दोनो पाटियो ने मिलकर रेलवे वोर्ड में भारतीयों की 
नियुक्ति पर आग्रह करते हुए रेलवे वोर्ड से सम्बन्धित अनुदान की माग को चजट 
में से निकाल देने का प्रस्ताव पास कराया, तथा माग की कि राजनीतिक 
नजरबन्द रिहा किये जायें, उन पर लगे सब प्रतिबंस्ध हटा दिये जायें । 
फॉसिल का बाइकाट 


काग्रेस के आदेश का पालन करते हुए मार्च सन्‌ १९२६ में पडित मोतीलाल 
नेहरू ने स्वराज्य पार्टी के सदस्यो द्वारा असेम्बली के बहिष्कार का निर्णय घोषित 
किया । उसके बाद असेम्बली,में निर्वाचित सदस्यो की शक्ति आधी रह गयी, और 
वह सरकार के हाथ की कठपुतली बन गयी। उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रस्ताव 
को पास कराना नामुमकिन हो गया । 


दोषारोपण 


गृह-सदस्य सर अलेब्जेडर मुडीमैन ने स्वराज्य पार्टी के निर्णय प्र खेद प्रकट 
करते हुए उसे ही असहयोग की परिस्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया, और 
कहा कि इससे कोई लाभ होनेवाला नही है। कुछ दिन वाद एक प्रस्ताव पर 
बोलते हुए जिना साहव ने स्वराज्य पार्टी पर छीटाकशी की । उन्होने कहा कि 
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जबकि इंडिपेंडेंट पार्टी और उदार दलीय सदस्य सरकार के साथ राहयोग कर 
रहे हैं, केवल सात हजार सदस्यो की काग्रेस पार्टी असहयोग करती है, और 
दावा करती हैं कि वह सारे देश का कार्य है । 


सालवीयजी फा उत्तर 
मालवीयजी ने इस असहयोग की परिस्थिति के लिए सरकार के व्यवहार को 

ही उत्तरदायी ठहराया। उन्होने कहा कि जनता की भाग को पूरा करने के 
लिए सरकार को जो कुछ करना चाहिए था वह उसने नही किया और उसे 
अपना रुखु बदलना चाहिए ।” उन्होने यह भी कहा कि सरकार की वित्तीय 
और राजनीतिक नीतियो के प्रति नापसन्दगी जाहिर करने के लिए वित्त विधेयक 
को रद्द कर देना सर्वथा वैध है, उसे अनुचित बताना गलत है, और उसके लिए 
पडित मोतीलाल नेहरू से कही अधिक वे उत्तरदायी हैं, क्योकि उन्होने ही उसे 
रद करने की सदन से अपील की थी।'* उन्होने कहा कि राष्ट्रीय मास के 
सम्बन्ध में जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस अवश्य करती है। देश में शीघ्र ही 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, यह काग्रेस की दुढ, तीम्र, अमिट इच्छा है, 
और यही कुल मिलाकर देश की मनोभावना है। सरकार के व्यवहार की कडी 
आलोचना करते हुए मालबीयजी ने कहा कि जब सरकार ने सभी राष्ट्रवादियो 
की संयुक्त राजनीतिक माग को ठुकरा दिया, तब वह किस मुंह रो काम्रेस पार्टी 
को असहयोग के लिए दोपी ठहराते हुए सहयोग की माग करती हैं। सरकार 
और जनता के प्रतिनिधियों में अच्छे सम्बन्ध नि'सन्देह भावश्यक है, पर यह 
तभी सम्भव है जब सरकार शासन को जनमत के अनुसार जनहित में बदलने 
को तैयार हो। सरकार को ग्रतिविधि, उसकी नोतिरीति की बहुत ही 
प्रभावोत्पादक ढंग से कडी आलोचना करते हुए उन्होने मौजूदा शासन-व्यवस्था 
को बदलने पर जोर दिया । उन्होने कहा : “उत्तरदायित्व का अभाव भच्छे 
प्रजासन में भारी बाधा है। सरकार को जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी 
होना ही चाहिए” । उन्होने इन शब्दो के साथ अपनी कत्तिपय पुरानी मांगो को 
दुहराते हुए जिना साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि “कार्यपरिषद के 
लिए की गयी माग को वजठट से निकाल दिया जाय ।* पर स्वराज्य पार्टी के 
सदस्यो की अनुपस्थिति के कारण जिना साहब का यह प्रस्ताव ३१ मतो के 
विरुद्ध ४७ मतो से नामंजूर हो गया । 
सा श्छ 

१, वही, सन्‌ १९२६, जि० ७, पार्ट ३, पु०२ १४७ | 

२. वही, सन्‌ १९२६, जि० ७, पार्ट ३, पृ० २४०९। 

३. वही, सन्‌ १९२६, जि० ७, पार्ट हे, पृ० २४०५-२४१४। 


१७, चुनाव संघर्ष 


कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 

सन्‌ १९२५ में सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में पण्डित मोत्तीलाल नेहरू ने 
कांग्रेस के वापिक अधिवेशन में प्रस्ताव किया कि यदि फरवरी सन्‌ १९२६ तक 
सरकार राष्ट्र की माँग स्वीकार न करे, तो स्वराज्य पार्टी विधान कौंसिलो का 
बहिष्कार कर दे। मालवीयजी ने इस भ्रस्ताव में यह संशोधन पेश किया कि 
'दिघान कौंसिली में सब कार्य इस प्रकार किये जायेगे जिससे उत्तरदायी सरकार 
की मिकट भविष्य में स्थापना में उनका सबसे अधिक प्रयोग हो सके, राष्ट्रीय 
उद्देश्य को आग्रे बढाने के लिए जब आवश्यक होगा तब सहयोग किया जायगा, 
और जब आवद्यक होगा तव प्रतिरोध किया जायगा। इस संशोधन का श्री 
एम० आर० जयकर ने अनुमोदन किया। कांग्रेस ने भारी बहुमत से सशोधन 
को नामजूर करते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । इस पर जयकर साहव ने 
घोषित किया कि श्री एन० सी० केलकर, डाक्टर बी० एस० मुंजे और उन्होने 
निश्चय किया हैँ कि स्व॒राज्य पार्टी और विधान कौसिलो की सदस्यता से इस्तीफा 
देकर देश में काग्रेस के इस निर्णय के विरुद्ध प्रचार किया जाय । उन्होने का््रेस 
स्व॒राज्य पार्टी के विरोध में “रिस्पासिंव कोआपरेशन पार्टी (अनुक्रियाशील 
सहयोगिक दल) बनाने का निर्णय किया । मालवीयजी ने भी इंडिपेंडेंट कांग्रेस 
पार्टी के नाम से एक दल गठित करने का निश्चय किया । इस अधिवेशन में 
गाधीजी ने राजनीतिक प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त नही किये, और भागे 
चलकर उन्होने घोषित किया कि वे एक वर्ष तक देश की राजनीति में कोई 
भाग न लेकर केवल रचनात्मक काम करेंगे । 


तेनबहादुर सप्रू का प्रयास 


चुनाव में सक्रिय भाग लेने के लिए सर तेज बहादुर सप्रू कांग्रेस की नीति 
के विरोधी प्रगतिशील राजनीतिज्ञो की एक राष्ट्रवादी पार्टी गठित करना चाहते 
थे। उनकी अध्यक्षता में ३ अप्रैल सन्‌ १९२६ को बम्बई में सर्वदलीय सहमिलन 
सम्मेलन हुआ । सम्मेलन ने स्वराज्य अर्थात्‌ उत्तरदायी शासन और ओऔपनिवेशधिक 
स्वतत्रता को प्राप्त करने के लिए नयी नेशनलिस्ट पार्टी बनाने का निश्चय किया । 
इस सम्मेलन ने सन्‌ १९१९ की राजव्यवस्था को अपर्याप्त और असन्तोपजनक 
स्वीकार किया, पर अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसका यश्चासंभव उपयोग 
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करना आवश्यक समझा । इस काम के लिए मन्त्रिपद को स्वीकार करना भी 
उचित धोपित किया गया । रावैधानिक आन्दोलन को मान्यता प्रदान करते हुए 
'सामूहिक सविनय-भवज्ञा' तथा टैक्सो की गरर-अदायगी (अशोघन)' का विरोध 
किया गया । इस नये संगठन में जिना साहव, ग्रालवीयजी भौर श्रीमती एनी 
बेसेट को शामिल करने का विचार भी व्यक्त किया गया । 


मालवीयजी काग्रेस से पृथक्‌ इरा प्रकार की पार्टी बनाने के पक्ष में नही 
थे। वे तो सब राष्ट्रवादी राजनीतिश्ो को काग्रेस में आमत्रित कर काग्रेस को 
एक सुदृढ राष्ट्रवादी मोर्चा बनाना चाहते थे। उन्होंने दिसम्बर सन्‌ १९२५ में 
काम्र स के कानपुर अधिवेशन में अपने इस सुझाव को प्रस्तुत भी किया था। 
रार तेजबहादुर सप्रू के प्रयास के उत्तर में भी उन्होने यही वात कही । उन्होने 
कहा कि सब राष्ट्रवादी काग्रेस के लक्ष्य को स्वीकार करके कांग्रेस में शामिल 
हो जाये, ओर काग्रेस “अनुक्रियाशील राहयोग” (रिस्पासिव कोआपरेशन) को 
नीति को अपना कर एक बृह॒द्‌ राष्ट्रीय संगठन की हैसियत से स्वराज्य के लिए 
प्रयत्त करे । उन्होंने जनकल्याण की रक्षा और वृद्धि के लिए एक लम्बा-चोडा 
कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया । पर जब मालबीयजी की बात कामग्रेस ने अपने 
अधिवेशन में स्वीकार नहीं की थी, तव मोतीलालजी या काग्रेस की अध्यक्षा 
श्रीमती रारोजनी नायडू उसे कैसे स्वीकार कर सकते थे ? सर तेज बहादुर 
भी काग्रेस के क्री” पर हस्ताक्षर कर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार 
नही थे । इसलिए मालबत्रीयजी को यह बात भागे नही बढ पायी । 

सप्र्‌ साहव द्वारा प्रस्तावित नेशनलिस्ट पार्टी भी गठित नहीं हो सकी । 
श्रीमती एनी बेसेट मे 'रिस्पासिव कोआपरेशन' पार्टी का प्तमर्थन करने का 
निश्चय किया, तथा जिना साहब ने, जो इस प्रकार की पार्टी बनाते के पक्ष में 
थे जो काग्रेस और लिबरल पार्टी फे बीच की हो, एक स्वतत्र उम्मीदवार की 
हेसियत से चुनाव लडना ही उचित समझा । मालवीयजी ने पडित हृदमना। 
कुंजरू, मुंशी ईश्वरशरण आदि उदारदलीय राजनीतिज्ञो को अपनी पार्टी में 
शामिल कर चुनाव मे उनका समर्थन किया । उन्होने श्री सी० वाई० चिन्तामि 
का भी इस चुनाव में समर्थन किया। 


मोनीलालजोी का प्रयास कल 
साम्प्रदायिकता के वातावरण मे विद्युद्ध साम्प्रदायिक नीतियों के आ 


पर साम्प्रदायिक पार्टी या सरथा द्वारा चुनाव लडने के विचार को भी के ५ 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के लोगो ते पुष्ट किया। हिन्दू महासभा ने जनवरस है 


[अल 
चुनाव संघर्ष ३७९ 


१९२६ में ही उसकी चर्चा शुरू कर दी । इस बात से घबडा कर मार्च में पडित 
भोतीलाल नेहरू मे हिन्दू महासभा के वाषिक अधिवेशन में उपस्थित होकर 
उससे ऐसा न करने की अपील की । उनकी इस बात का हिन्दू महासभा पर 
भला क्या प्रभाव पडने वाला था ? उन्हें यह कहकर ही टाल दिया गया कि यदि 
वे मुसलमानों को साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव लडने से नही रोकते 
या रोक पाते, तो फिर हिन्दुओं को ही क्यो रोकते हें ? पर जब मालवीयजी 
ओर लाजपतरायजी ने महासभा के नाम पर चुनाव लडने या लडाने से इनकार 
कर दिया, तब बात खुत्म हो गयी । हिन्दू सभा को सघटित रूप से चुनाव 
लडने का विचार छोडना पडा। दो चार स्थानो पर ही कुछ सज्जनो ने हिन्दू सभा 
के नाम पर चुनाव लड़े, पर किसी प्रमुख राजनीतिज्ञ ने ऐसा नही किया ॥ हिन्दू 
महासभा से संबधित अधिकाश राजनीतिज्ञो ने इडिपिंडेट का्नंस पार्टी और 
रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी का हो समर्थन किया । 
नेहरू-जयकर वार्ता 

अप्रैल सन्‌ १९२६ में मोतीलालगी और जयकर साहब का मन्वि-पद स्वीकार 
करने के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया जो 'सावरमती पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ, पर यह समझौता टिकाऊ नही रहा । इस समझौते मे यह तय हुआ था 
कि सरकार की ओर से फरवरी सन्‌ १९२४ की माँग का उत्तर सन्तोपजनक 
समझ। जायगा, यदि प्रान्तो में मन्तियो को अपने अधिकार, उत्तरदायित्व भौर 
कर्तव्यों के समुचित निर्वाह के लिए साधन सुनिश्चित कर दिये जायें । इसके 
प्रकाशित होते ही श्री टी० प्रकाशम्‌॒ आदि कतिपय कांग्रेसी नेताओं ने इसका 
विरोध किया | इस पर पडित मोतीलाल नेहरू ने अपने एक वक्तव्य में उसकी 
व्याख्या करते हुए कहा कि मन्त्रिपद को स्वीकार करने से पहले तीन बातो को 
पूरा करना आवश्यक होगा--(१) विधान कौसिल को मल्त्री पूरे तौर पर 
उत्तरदायी हो तथा वे सरकार के नियत्रण से मुक्त कर दिये जायें, (२) राष्ट्र 
निर्माण के विभागो के विकास के लिए राजस्व का पर्याप्त अश प्रदान किया जाय, 
(३) हस्तातरित विभागो में लोक-सेवको (सविसेज) का पूरा नियत्रण मन्न्रियो 
को दिया जाय | जयकर साहब को समझौते की यह व्याख्या मजूर नही थी । 
५ मई सन्‌ १९२६ की अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक मे मोत्तीलालजी 
नें घोषित किया कि समझौते की व्याख्या के सम्बन्ध में भारी मतभेद के कारण 
वह खुत्म हो गया है ।" 


१. पट्टाभि सीतारम्मैय्या : हिस्टी आफ दी इंडियन नेशनल काग्रेस, जि० 
९५ पु० ३०००३०१। 


रैे5०. महासना सदन सोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


सोतीलाल-मालवीय चार्ता 


इसके बाद सन्‌ १९२६ में ही मोतीलालजी की मालवीयजी से भी बातचीत 
(ईं। पर इन दोनो में भी नीतिरीति के सम्बन्ध में कोई समझौता नही हो सका । 
मोतीलालजी कानपुर कांग्रेस द्वारा स्वीकृत स्वराज्य पार्टी की नीति से हटने को 
तैयार नही थे, शायद उसमें मौलिक परिवर्तन करना उनके लिए सम्भव भी नही 
था । दूसरी ओर मालवीयजी स्वराज्य पार्टी की पुरानी नीति का अनुसरण 
निरर्थक और हामिकर, अतः उसमे मूलभूत परिवर्तन आवश्यक समझते थे । 


मालवीयजी का सुझाव था कि साम्प्रदायिक समस्याओ पर समझौता न होने 
पर विधायकों को अपना मत अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त करने की छूठ दी 
जाय, अविच्छिन्न विरोध के बजाय विवेचक (डिस्क्रिमिनेटिंग) विरोध की नीति 
भ्पनायी जाय, राजनीतिक विरोध को व्यक्त करने के लिए कार्य-परिषद (एवजी- 
क्यूटिव कौसिल) से संबंधित आधिक माँग पर ही कटौती का प्रस्ताव किया जाय, 
अपव्यय के विरोध में वित्त विधेयक को रद्द कराने का प्रयत्न किया जाय, और 
जब तक राजनीतिक कैदी विशेषतः बंगाल अध्यादेश के अन्दर गिरफ्तार कैदी न 
छोडे जायें, तब तक प्रान्तो में मन्त्रिपद स्वीकार न किया जाय, पर इस शर्त के 
पूरा होने पर प्रान्तीय विधायक बहुमत से मन्त्रिपद को स्वीकार करने का तिश्रय 
कर सकते हैं । 

ये सब बातें मोतीलालजी स्वीकार करने को तैयार नही थे । उनका कहना 
था कि प्रान्तो में मन्त्रिपद तभी स्वीकार किया जाय, जब सब दमनकारी कानून 
वापस ले लिये जायें, और गैर-सरकारी सदस्यो को मनोनीत करने की प्रथा खुत्म 
कर दी जाय, मन्त्रियो को अपने विभागो पर पूरा कन्ट्रोल रखने का अधिकार 
हो, तथा राष्ट्रीय निर्माण के लिए समुचित फंड का प्रबन्ध हो। थे स्वराज्य 
पार्टी की लिस्ट में तब्दीली. करके मालवीयजी के उम्मीदवारों को भी कोई 
स्थान देने को तैयार नही थे। वे सब विषयो पर विचार करने)के लिए काग्रस 
का विशेष अधिवेशन बुलाने को भी राजी नही, थे । 


लाजपत राय का दृष्टिकोण 

किसी नये आधार पर नये साथियो के साथ नयी पार्टी बनाने के बजाय का््रेंस 
के तत्त्वावधान में गठित काग्रेस पार्टी में काम करना, उसे अधिक शक्तिशाली 
बनाना ही लाला लाजपत राय को ठोक जेंचता था । इसलिए पंडित मोतीलाब 
नेहरू के कहने पर उन्होने जनवरी सन्‌ १९२६ में कंग्रेस पार्टी का सर्दस्य 


चुनाव संघर्ष वे८१ 


बनकर मार्च सन्‌ १९२६ में लाहौर में श्लेडला हाल में कांग्रेस पार्टी के समर्थन 
में एक बहुत ही जोशीला, प्रभावशाली भाषण किया, पर भालवीयजी और 
जयकर साहब की तरह वे भी अचर, अविच्छिन्न प्रतिरोध, और अपरिमित 
अवरोध की चीति, तथा सदन-त्याग की प्रतिक्रियाओं को निरर्थक और हानिकर, 
तथा लोकमान्य तिलक द्वारा प्रतिपादित अनुक्रियाशील सहयोग की नीति के 
आधार पर कामग्रेस पार्टी की नोति-रीति का निरूपण श्रेयस्कर समझते थे । जब 
इस सम्बन्ध में उनका और पंडित मोतीलाल नेहरू का कोई सब्तोपजनक 
समझौता नही हो सका, तब वे भी मालवीयजो के साथ हो गये । 


मालवीयजी और जयकर साहव की नीति-रीति में काफो सामंजस्य था। 
इसलिए दोनो ने मिलकर काम करने का निर्णय किया । निश्चय हुआ कि बंगाल, 
मध्य प्रदेश और वम्बई प्रान्त में रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी (अनुक्रियाशील 
सहयोगिक दल) जो पहिले ही गठित हो चुकी है कार्य करेगी । पंजाब, संयुक्त 
प्रान्त, बिहार आदि प्रान्तो में इडिपेंडेंट काग्रेस पार्टी गठित की जायेगी । दोनो 
पाध्यों के निर्वाचित सदस्य केन्द्रीय अमेम्बली में संयुक्त ससदीय पार्टी गठित 
कर काम करेंगे। 


, चुनाव घोषणा-पत्र 


इसके बाद काग्रेस पार्टी नें अपनी चुनाव-घोपणा में पुरानी स्वराज्य पार्टी 
को नीति-रीति और कार्यवाहियो के औचित्य को पुष्ट करते हुए अचर भौर 
निरन्तर प्रतिरोध तथा अपरिमित अवरोध की नोति का पुनः प्रतिज्ञापन किया । 
इस घोषणा में बताया गया कि जबकि स्वराज्य पार्टी ने कांग्रेस के विशेष 
अधिवेशन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद चुनाव में भाग लिया, इडिपेंडेंट 
कांग्रेस पार्टी और रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी कांग्रेस के निर्णय के विरुद्ध, 
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लडना चाहती है । ये दोनो पार्टियाँ 
इस कारण निश्चय ही काग्रेस-विरोधी है, और सुदृढ संघठन के अभाव में देक्ष में 
कुछ ठोस काम नही कर सकेंगी ।* 

दूसरी ओर इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव-घोपणा में स्व॒राज्य 
पार्टी की नीतिरीति और कार्यवाहियो के भौचित्य को चुनौती दी । उसने घोषित 
किया कि स्वराज्य पार्टी की पुरानी प्रतिरोध और अवरोध की नीति निरर्थक 
और हानिकर सिद्ध हुई है, और उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हुए है । 


१. इडियन ववाटरली रजिस्टर, सन्‌ १९२६, जि० २। 


हघ२ महामना गदन ग्रोहन मालवीय * जीवन और नेतृत्व 


सदन को छोडकर चले आने को प्रक्रिया भी बिल्कुल नाकामयाब सावित हुई है। 
इस घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि चूँकि कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के 
बाद जनमत में काफी परिवर्तन हो गया है, और चूँकि काग्रेस की मौजूदा कार्य- 
कारिणी उन प्रदनो पर जो जनता को उद्विग्न कर रहे है देश का भादेश् प्राप्त 
करने के लिए काग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने को तैयार नही है, उन 
कांग्रेसियो के लिए, जो स्वराज्य पार्टी की नीति और कार्यक्रम से सहमत नहीं 
है, कांग्रेस के तत्त्वावधान में एक स्वतंत्र काँग्रेस दल गठित कर आगामी चुनावों 
में देश का आदेण प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है ।' 

इस घोषणा गे इिपेंद्ेंट कार्ग्रंता पार्टी ने विधान सभाओ का गौजूदा 
रांविधान दोपपूर्ण बताते हुए यह भी धोषित किया कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार को 
प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए, जनता के हितो की रक्षा भौर 
वृद्धि के लिए, अन्याय और कुशासन के विरुद्ध उनकी प्रतिरोध की शक्ति को 
पुष्ठ करने के लिए इन विधान कौंसिलो का जितना भी उपयोग हो सकेगा किया 
जायेगा । भप्रान्तीय पार्टी अपने बहुमत से प्रान्त में मन्त्रिपद स्वीकार करने का 
निर्णय भी कर सकती हैँ) साम्प्रदायिक मतभेद के राव मामलो में प्रतियोगी 
गुटों में बुद्धि-संगत यमझौता कराना पार्टी के सदस्यों का कर्तव्य होगा, पर जब 
किसी विपय में कोई ऐसा समझौता नहीं हो पाये, तब पार्टी का प्रत्येक सदस्य 
जिस तरह ठीक और उचित समझे उस तरह विधान कौसिलो में वोट करने 
को स्वतंत्र होगा । पार्टी ने यह भी घोषित किया कि वह॒रिस्पासिव कोआपरेशन 
पार्टी के साथ मिल कर काम करेगी, पर उस पार्टी को अधिकार होगा कि जहाँ 
वह पहले से बनी हुईं है वहाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करे।* 

रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी ने भी अविच्छिन्न प्रतिरोध और भवरोध की 
नीति का विरोध करते हुए अनुक्रियाशील सहयोग की नीति के आधार पर 
देशहित की पुष्टि और वृद्धि के निमित्त विधान सभाओ तथा मन्त्रिपदी का यथासभव 
उपयोग अपना '्येय निश्चित किया । 


चुनाव अभियान 
अपनी तथा नयी पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हुए लाला लाजपतराव 
ने कहा कि इस समय जबकि मुद्दी भर कांग्रेसी मुसलमानों को छोड़कर सारा 
मस्लिम समाज जी-जान से सरकार के साथ सहयोग करने को तेयार है, हिन्दुओं 
' के लिए “असहयोग की मनोवृत्ति से विधान कौसिलो में जाना व्यर्थ नहीं) हानिकर 


१, वही। २. वही | 
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है । कौसिल के साथ खिलवाड नहीं किया जा सकता । मौजूदा स्थिति में 
राष्ट्र और समाज के हित में उनका ठीक-ठीक प्रयोग ही लाभप्रद है। कोई 
व्यक्ति सरकार से सहयोग न करना चाहे, न करे। वास्तव में कोई भारतीय 
देशभक्त ऐसा करना नही चाहता । पर यदि कोई वहिष्कार की मनोवृत्ति से 
अपने को प्रभावित होने देता हैं, तो वह निश्चय ही उन मार्गों और रीतियो में 
घिर जायगा जो देश और हिन्दू समाज के लिए अनर्थकारी होगी ।'* उन्होने 
कहा कि वे मुसलमानों से समझौता करने के पक्ष में है, और स्वीकार करते 
हैं कि “ठोक समय पर ठीक समझौता राजनीति का प्राण है ।? पर वे और 
उनकी पार्टी “हिन्दु अधिकारों की कीमत पर एकता खरीदना नही चाहते ।” 
उनकी पार्टी की धारणा है कि “हिन्दू समाज के प्रति न्याय से राष्ट्रीयता का 
कोई विरोध नही है ।””* उन्होने कहा कि वे “प्रत्येक सम्प्रदाय के न्यायपूर्ण 
अधिकारो से सुसगत, दृढ और वास्तविक राष्ट्रीयता के पक्ष में है, और वे उस 
मनोवृत्ति को पुष्ठ करना चाहते है जो सरकार या किसी दुसरे सम्प्रदाय का 
श्रनुग्रह प्राप्त करने के लिए अपने देश या समाज का सम्मान बेचने को तैयार 
न हो” उन्होने घोषित किया कि वे “यह नही चाहते कि हिन्दू जनता 
कौसिलो में उन्हें भेजे जो हिन्दू राज्य के विचार के समर्थक है, या सरकार के 
साथ प्रत्युत्र सहयोग (काउच्टर अलायस, करने के पक्ष में है ।/९ वे तो यह 
चाहते हैं कि “हिल्दू निर्वाचक सच्चे राष्ट्रवादियो, दृढ़ देशभक्तो, औौर पक्‍के 
हिन्दुओ को भेजे, जो सरकार से इस तरह पर कोई समझौता न करें और उस 
हद तक न झुके जिससे हिन्दू समाज की पोजीशन संकट में पड जाय ।९ 


लाला लाजपतराय की इन सब बातो से मालवीयजी पूरे तौर पर सहमत 
थे। वे मुसलमानों से मिलकर रहना देश के हित में आवश्यक समझते थे, हिन्दू 
राज्य के विचार को गलत रामझते थे । सरकार से सहयोग करने के सम्बन्ध 
में मुसलमानों से होड करना भी वे ठीक नही समझते थे। पर वहिष्कार की 
मनोवृत्ति से सरकार के हर काम में अडंग्रा लगाना भी उन्हें पसन्द नहो था। 
वे इसे अव्यावहारिक और हानिकर मानते थे । उन्होने तो सन्‌ १९२२ में ही 
काग्र स में कौसिलो में प्रवेश करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि 


१. वी० एस० जोशी (सम्पादक) : लाला लाजपतराय, राइटिंग्ज एंड 
स्पीचेज, जि० २, पृ० ३१९। २. , वही, पृ० ३१९ । 


३ वही, पृष८ ३२१॥ ४. वही, पृ० ३१८। 
५ वही, १० ३२१। ६. वही, पु० ३१९। 
७. वही, पृु० ३१९। 


देख महासना मदन सोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


हमें कौसिलो का उपयोग करना चाहिए, जहाँ संभव हो वहाँ सरकार से सहयोग 
किया जाय, जहा जावदयक हो वहाँ उसका विरोध किया जाय । उनका विश्वात 
था कि न्याय पर आाश्चित समझौता ही टिकाऊ हो सकता है, और वे उसके लिए 
सदा तैयार थे । वे मुसलमानों के साथ किसी हृद तक उदारता का व्यवहार करना 
भी ठीक समझते थे, पर वे उनकी सब मार्गें मानने को तैयार नही थे । स्वतंत्रता 
के लिए सतत प्रयत्न करने के साथ-साथ हिन्दु हिंतो की रक्षा करना भी वे हिल्दु 
विधायकों का कर्तव्य समझते थे । उन्हें दुःख था कि स्व॒राज्य पार्टी के हिन्दु सदस्य 
हिन्दू हितो की रक्षा के निमित्त अपने दिल की वात कहने से, अपने निर्वाचको 
की भावनाओ को व्यक्त करने से घबड़ाते है, जिसके कारण बहुत से महत्त्वपूर्ण 
प्रबनो पर, जिनका हिन्दुओ के हिंतो और अधिकारों से गहरा सम्बन्ध होता है, 
ठीक तौर पर विधान कौंसिलो में विचार भी नही हो पाता । 


फड़वाहट 


सन्‌ १९२३ के चुनावों से कही अधिक सन्‌ १९२६ के चुनावों ने मालवीयजी 
और मोतीलालजी के आपसी सम्बन्धों में कडबाहुट पैदा कर दी । भालवीयजी 
मोतीलालजी से छः मास छोटे थे। वे मालवीयजी पर, उनके रहने-सहने के ढंग 
पर, सदा फबतियाँ कसते रहते थे। पर मालवीयजी को सदा ध्यान रहता था कि 
मोत्तीचलालजी उनसे वडे हैं और इसलिए जब वें उनसे मिलते उनके साथ “भदव 
का वर्ताव करते थे। “जैसे कोई छोटा अपने बड़ो के सामने जाता है, वैसे ही 
वे उनके सामने जाते थे ।”* सब्‌ १९२३ के चुनाव में स्वराज्य पार्दी के कार्य- 
कर्ताओं ने मालवीयजी की उन सभाभो को भंग्र करने की, मालवीयजी को 
अपमानित करने की भरसक चेष्ट की, जिनमें उन्होने स्व॒राज्य पार्टी के उम्मीद- 
वार के विरुद्ध प्रोफेसर पी० के० तेलग का समर्थन किया । मोतीलालजी ने स्वयं 
काशी की सार्वजनिक सभा में चुनाव के अवसर पर मालबीयजी पर फवतियाँ 
कसी । पर मालवीयजी मे इस सब की उपेक्षा करते हुए स्वराज्यपार्टी के उम्मीद- 
वारों का दुसरे स्थानो,पर समर्थन किया । 


सन्‌ १९२६ में तवाव इतना बढ गया कि मालवीयजी स्वयं मोतीलालजी 


के विरुद्ध चुनाव में खडा होना चाहते थे, ताकि हिन्दू जनता निम्नय कर सके 
कि उसे किस नेता की नीतिरीति पसन्द है। पर काग्रेस के कतिपय कार्यकर्ताओं 
के अनुरोध पर मालवीयजी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र से ही खडे हो गये | पर 


१. पुरुषोत्तमदास टंडन : देखिये, मालवीयजी, जीवन झलकिया, पृ० हे । 
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इसके दो दिव बाद भोतीलालजी ने लाला लाजपत राय के विरुद्ध रायजादा 
हसराज को काग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से खडा कर दिया। इस 
बात से क्षुब्ध हो लाला लाजपत राय ने अपने जालंधर निर्वाचन क्षेत्र के 
अतिरिक्त लाहौर निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लडने का निश्चय किया। इससे 
कडवाहट काफी वढ गयी। मोतीलालजी वार बार काग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 
रायजादा हपराज और दीवान चम्मन लाल के समर्थन में जालंधर, लाहौर 
आदि स्थानों में भापण करते, और मालवीयजी वहाँ जा कर लाला लाजपत राय 
का समर्थन करते थे। दोनो ओर के कार्यकर्ता एक दुध्षरे पर फब्रती कसते, 
बुरा भला कहते । गालवीयजी को ये वाते पसद नही थी । उनकी उपस्थिति में 
जब एक बार अमृतसर की एक सार्वजनिक सभा में किसी कार्यकर्ता ने मोती' 
लालजी पर छीटाकणी की तो मालवीयजी ने उसे रोक दिया, और आधे घंटे त्तक 
मोती लालजी की इतनी प्रशसा की कि लोग दग रह गये |" 


संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में मालवीयजी के अतिरिक्त लाला लाजपत 
राय ने भी दौरा किया। ये दोनो उन सात नगरो भे भी गये जहा से मोती 
लालजी खडे थे । उन्होने वहा काग्रंस पार्टी की नीतिरीति का विरोध किया, 
अपनी पार्टी की नीतिरीति का समर्यत किया, ध्रान्तीय कौंसिल के लिए खडे 
किये गये अपनो पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की । पर 
उन्होने मोतीलालजी के व्यक्तित्व तथा उनकी उग्मीदवारी के विरुद्ध एक शब्द 
नही कहा । मेरठ की एक सार्वजनिक सभा में मालवीयजी को एक मानपत्र 
भेंट किया गया, और एक कवि ने उनकी प्रशंसा करते हुए पडित मोतीलाल 
नेहरू की निन्‍द करना शुरू की । मालवीयजी ने कवि को कविता पढने से रोक 
कर कहा “मोतीलान जी मेरे बडे भाई है, मैं उनकी शान के विरुद्ध कोई बात 
नही सुन सकता ।** 

इस चुनाव में पडित मोतीलाल नेहरू के त्रिरुद्ध कोई साबु खडे हो गये थे । 
यह सज्जन मालवीयजी को पार्टी के उम्मीदवार नही थे । उन्होने और लाला 
लाजपत राय ने उनके समर्थन में कही कोई भाषण नहीं किया। मोतीलालजी 
की तुलना में उक्त सज्जन का व्यक्तित्व और कार्य नगण्य था, उनके समर्थक 
इसलिए कांग्रेस की नीतिरीति के बजाय मोतीलालजी के व्यक्तित्व पर कीचड 
फेंकते रहते थे । 

१. मालवीयजी, जीवन झलकिया, पृ० १९४। 

२, सीताराम बी £ महासना मालवीयजी, पृ० १५५ ॥ 
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मोतीलालजी को सम्बवत' रान्देह था कि मालवीयजी मे ही उनके विरोध 
में उक्त' साधु को सड़ा किया था, और उसकी अपमानजनऊ बातो में उनका हाथ 
था। पर मोतीलानजी या उनके किसी समर्थक ने इस सन्वेह के समर्थन में कोई 
प्रमाण पेश नही किया । भोतीलालर्जी की जीवनी के लेसक श्री बी० आर७० 
नन्‍्दा ने भी इसकी कोई चर्चा मोतीवालजी की जीवनी में नही की है । 

भोतीलालजी को दुःख था कि इस चुलाव में उनके बहुत से पुराने कार्य- 
कर्ताओं ने, यहा तक कि उनके भतीजे श्यागलालजी ने भी, उनकी पार्दी के 
विरोध में काम किया । उन्हें क्षोत्र था कि उनके पुराने साथियों ने उन्हें हिन्हू- 
विरोधी कहा, उन्हें गोकुगी को कानूनों बनवाने का, तथा काबुल के साथ 
पड्यन्त्र करने का दोषी बताया । चुनाव के बाद उन्होने लाला लाजपत राय के 
उद्द साप्ताहिक “बन्देमातरग” पर उसके काबुल सम्बन्धी आरोपों के लिए 
मानहानि का मुकदमा दागर कर दिया, और माग की कि या तो संपादक क्षमा 
याचना करें, या एक लाख रुपया हर्जाने में दे । मामले ने काफी तेजी पकडी । 
तब गाधीजी ने बीच में पठढफ़र किसी तरह उसे आन्त कराया, मुकृदमा वापस 
कराया । 

मोतीलालजी को यह भी रादेह था कि लाला लाजपत राय भर गालबीयजी 
बिडला के रुपये की सहायता से गोहादी के काग्रेस अधिवेशन पर कब्जा कर 
लेने के प्रयत्न मे हैं। पर उनका यह सन्‍्देह सर्वथा निर्मल सिद्ध हुआ। लाला 
लाजपत राय, जयकर, और केलकर गोहाटी अधिवेशन मे शामिल नही हुए । अणे 
साहब और गुंजे वहाँ गये, पर चुप रहे । मानवीयजी ने कुछ शर्तों के साथ मन्त्रिपद 
स्वीकार कर लेने की वात जरूर की, पर का््रेर ने मोतीलालजी द्वारा श्रस्तुत 
और समयथित स्वराज्य पार्टी के पुराने कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया | इस 
पर मोतीलालजी ने अपने सुपुत्र जवाहरलाल को लिखा कि “हम दृढ़ता से 
सब प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध डटे रहे, और हमने जूवर्दस्त वहुमत से जो चीज 
हम चाहते थे उसे पारा करा दी ।/” " सम्मवतः गोहाटी काफरेन्‍्स मोतीलालजी के 
संसदीय दल की भारी विजय थी, क्योकि जो राजनीतिक प्रस्ताव वहाँ स्वीकार 
हुआ उसमे सविनय-अवज्ञा का औपचारिक राकेत भी नहीं था। * 

इस संदेह और कटुता की स्थिति में भी लाला लाजपत राय ने आम चुनाव 
के बाद लाहौर निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में स्वतन्न उम्मीदवार श्री नन्दलाल 





१ नन्‍दा नेहरूजी, पु० २६९॥ हि 
२ पट्टागि सोतारामय्या : हिस्ट्री भाफ दो इंडियन नेशचल कामग्रस, 
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चैरिस्टर का विरोध करते हुए काग्र स पार्टी के उम्मीदवार श्री चम्मनलाल का 
समर्थन किया, और उनकी विजय में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 


जवाहरलालजी द्वारा पदु श्रालोचना 

पडित जवाहर लाल नेहरू को काग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच 
में चुनाव सघर्प बुरा लगता था। वे समझ नही पाते थे कि “सिद्धान्त के किन 
आधारो ने नयी पार्टी को पुरानी पार्टी से अलग किया ।” ) उनकी राय में नयी 
नेशनलिस्ट पार्टी अधिक नरम दुष्टिकोण प्रस्तुत करती थी, और स्वराज्य पार्टी 
से अधिक दक्षिण-पक्षीय थी। वह निल्कुल हिन्दू पार्टी थी, जो हिन्दू महासभा 
के मिकट सहयोग में काम करती थी ।* उन्होने लिखा, “'नेशनलिस्ट पार्टी ने 
सफलता की वही मात्रा प्राप्त की, पर इस सफलता ने लेजिस्लेटिव असेम्बली 
के राजनीतिक वातावरण को अवद्य ही नीचे गिरा दिया। गुरुत्व केन्द्र अधिक 
दक्षिण की ओर हटा । स्वराज्य पार्टी स्वयं काग्र स का दक्षिण पक्ष था। अपनी 
शक्ति को बढने के प्रयत्त मे उसने बहुत रे संदिग्ध व्यक्तियों को अपने में घुस 
आने दिया, ओर इसके कारण उसके गुण में क्षति पहुँची हैं। नेशनलिस्ट 
पार्टी नें भो इसी नीति का अनुसरण किया, पर अधिक नोचे स्तर पर, और 
खितावबारियो, बडे जमीदारों, उद्योगवतियों आदि का पचरगणी जन्था जिसका 
राजनीति से काई सम्बन्ध नही उसकी पक्ति में आ गया ।” 


नेहरू साहव की आलोचना किसी अश्ष में ठीक थी। नेशनलिस्ट पार्टी हिन्दू 
पार्टी कही जा सकती थी, क्योकि उसके सभी सदस्य हिन्दू थे। कांग्रेस पार्टी 
राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा कर सकती थी, क्योकि इसमें कुछ मुसलमान भी 
थे, और वम्बई कौरिल की कागेस पार्टी का नेता एक पारसी राजनीतिज्ञ मिस्टर 
के० एफ० नारीमान था। इसमें भी सदेह नही कि स्वतत्रता से सबधित मौलिक 
बातो में दोनो पारियों की एक राय थी। फिर भी दोनो को नीति रीति 
में अंतर अवश्य था। इस जअत्तर के आश्र पर काग्रंस पार्टी की तुलना में 
नेशनलिस्ट पार्टी को अधिक नरम और दक्षिण-पथी कहा जा सकता था, पर 
अतर यदि बहुत' बुनियादी नही, तो उसे सतही सी नही समझा जा सकता ॥ 
इसके कारण ही सन्‌ १९२५ में स्वराज्य पार्टी टूटी थी, और उसका संतोपजनक 
समाधान न होने पर दो पाट्यो का बनना स्वाभाविक था। फिर भी इसमे 
संदेह नही कि चुनाव में इन दो पादियो का संघर्ष हितकर नहीं समझा जा 


१. जवाहरलाल नेहरू : आटोबायोग्राफी, पृ० १५७। 
२, वही । ३, वही, पृ० १६० । 
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सकता था । मोतीलाल-लाजपतराय विवाद ने तो संघर्प को और भी अशोभनीय 
बना दिया था । इसमें संदेह नही कि यदि दोनो ने मिलकर काम किया होता, 
तो उम्मीदवारों के चयन का स्तर कही ऊँचा होता। होड में दोनों ओर 
से कुछ गूलत॒ आदमी उम्मीदवार जरूर बनाये गये। पर यदि कांग्रेस को 
शिकायत थी कि मालवीयजी की पार्टी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के विरुद्ध एक 
ऐसे व्यक्ति को खडा किया जिसका भारत की राजनीति में कोई योगदान नही 
था, तो लाला लाजपतराय को इस वान की शिकायत थी कि कांग्रेस की ओर से 
एक ऐसा «्यक्ति अपना श्रत्याशी खडा किया गया जो 'सरकार का मुखबिर” रह 
चुका था। 


यह कहना कि नेशनलिस्ट पार्टी की सफलता ने “लेजिस्लेटिव असेम्बली के 
राजनीतिक स्तर को अवश्य ही नीचे गिरा दिया' विल्कुल निराधार है। लाला 
लाजपतराय, भालवीयजी और जयकर राहव के नेतृत्व में गठित नेशनलिस्ट पार्टी 
का काम केन्द्रीय असेम्बली में कियी तरह भी काग्रेस पार्टी के काम से कम 
गौरवपूर्ण, तगडा और प्रभावकारी नही था। वास्तव में कभी-कभी तो नेशनलिस्ट 
पार्टी के नेता लाला लाजपतराय और उपनेता समालवीयजी का विरोध काग्रेस 
पार्टी के नेता पडित मोतीलाल नेहुह और उपनेता श्री श्रीनिवास ऐयंगर से 
अधिक तगडा होता था । पडित मोतीलाव नेहरू गौर श्री श्रीनिवास ऐयगर के 
पारस्परिक सबंधो से भी जो क्षोभ गौर अव्यवस्था का्ग्रेस पणर्टी में पैदा हो गयी 
थी, उसका शताश भी नेशनलिस्ट पार्टी मे चही था| समाज-सुधार के प्रश्तो पर 
लाला लाजपतराय और गालवीयजी के विचारों में बहुत अतर था। पर उसके 
कारण पार्टी में क्षोभ की स्थिति पैदा नही हुईं। दोनो ने पूरी पारस्परिक 
सद्भावना के साथ अपने विचार असेम्बली में प्रस्तुत कर दिये । पार्टी के साधारण 
सदस्यो को भडका कर अपने को ऊँचा उठाने की, और दूसरे को नीचा गिराने 
की बात तो इन दोनो मे कोई सोच ही नही सकता था । 


जवाहर लाल जी द्वारा मालवीयजी के विचारों की आलोचना 


सन्‌ १९२६ के चुनावों के संदर्भ में ही पडित जवाहर लाल नेहरू ने 

मालवीयजी के विचारों और सेवाओ की भी समीक्षा की । उन्होंने लिखा: 

“मालवीयजी केवल राष्ट्रवादी थे, आथिक और सामाजिक परिवर्तन से उनका 

कोई सम्बन्ध नही था। वे सास्कृतिक, सामाजिक, और आशिक क्षेत्रो में पुरानी 

१ वि० सी० जोशी * लाला लाजपतराय, राइटिंग्ज एण्ड स्पीचेज 
जि० २, पृ० ३२१ । 
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परम्परागत व्यवस्था के सगर्थक थे और हैं। भारतीय राजे-महराजे, तालुकेदार 
और जूमीदार उन्हें ठोक ही अपना थुभचिन्तक मित्र समक्षतरे हैं) जो 
परिवर्तन वे तीश्नरता से चाहने है वह हिन्दुस्तान में विदेशी नियंत्रण का पूर्ण 
विलीनीकरण है । नौजवानी की शिक्षा और अध्ययन वहुत कुछ उनके चिन्तन 
को प्रभावित करते है, और वे इस बीसवी गताव्दी के गतिगील, क्रान्तिकारी, 
युद्धेतर संत्तार को दी० एच० ग्रोन और जान स्टुअर्ट मिल तथा स्लैडस्टन और 
मालें की अर्ध-स्थिर उन्नीसवी शताब्दी के चहगे रो, तथा तीन-चार हजार पुरानी 
हिन्दू संस्कृति और समाजदर्शन के आलोक में देखते है । विरोधो से संपृक्त यह्‌ 
एक अद्भुत रामुच्चय है, और इन विरोधों का सगाधान करने की क्षमता पर उन्हें 
आश्चर्यजनक विश्वास है। विषिज्ञ क्षेत्रों मे उनकी लम्बी सार्वजनिक सेवा ने, 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संरथा की रथापना में उनकी सफलता ने, 
उनकी स्पष्ट सच्चाई और गभी रता ने, उसकी प्रभावशाली वाग्मिता ने, उनके 
सरल स्वभाव भौर आवार्पक व्यक्तित्व ने, भारतीय जनता को, विशेष रूप से 
हिन्दू जनता को, उनका प्रिय वना लिया था, और बहुत से वें लोग भी, जो 
यदि उनसे सहमत न हो और राजनीति में उनका अनुसरण न करते हो, तो भी 
उनका आदर करते और उनसे स्नेह रणते हैं। अपनी आयु और भपनी लम्बी 
सार्वजनिक सेवा के कारण वे भारतीय राजनीति के वरिष्ठ सदस्य है। पर वे एक 
ऐसे वरि्ट है जो कुछ कुछ रामयातीत है और मौजूदा शांसार से सपर्वा-रहित हैं । 
उनकी वाणी ध्यान आकपित करती थी, पर जो नभापा बे बोलते वह बहुतो 
की समझ में नही आती भी, बहुत से उस पर ध्यान नही देते थे १” 


यदि आवेण में आकर जवाहरलालजी ये सब बातें न कहते तो अच्छा 
होता । इनसे तो यही सिद्ध होता है कि मालवीयजी की त्ञार्दजनिक सैदा औौर 
क्षमता तथा उनका शील उनके नेतृत्व का गृलाघार था, भौर उनके व्यच्धित्व 
ने जनता को इतना मोहित कर लिया था कि जब उन्हें उनकी बात्र ठोक नहीं 
जँंचती थी, तव भी वे उनका आदर करते थे। यदि यह वर भी बता दिया 
जाता कि सन्‌ १९२६ में नयी पार्टी के नेतृत्व का उत्तरदापित्व गहण करने 
पहले उन्होने बीस वर्ष प्रान्तीय कौर केन्द्रीय विश्रान कौंसिलों में वहुत ही क्षमता 
के साथ राष्ट्रीय पक्ष का प्रतिनिवित्त किया था, दो यह विल्दुल्त स्पष्ट हो जाता 
कि जो उत्तरदायित्व उन्होंने सन्‌ १९२६ में ग्रहण करने का निम्चय किया उसके 
वे सर्वथा योग्य थे । 





१. जवाहरलाल नेहरू ; बाठोवायोग्राफी, पृ० १५७-१५८ । 
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नेहरूजी स्वीकार करते हैं कि मालवीयजी “राष्ट्रवादी” थे, राजनीतिक 
स्वतंच्रता की उपलब्धि उनके सार्वजनिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। यही तो 
उस समय राष्ट्‌ की सबसे वडी माँग थी, यही तो स्वराज्य पार्टी और काग्रेस 
पार्टी का सुरखुय ध्येय था; इसके लिए सतत प्रयत्न करना प्रत्येक देशभक्त कार्यकर्ता 
का कर्तव्य था। चालीस वर्ष तक अथक प्रय॑त्न करने के वाद भी वे इस कर्तव्य 
के पालन में डटे रहे, यह वया कोई कम बात है ? यदि वे अपनी पुरानी सेवाओं 
से संतुष्ट होकर, या नवयुग के युवक राजनीतिज्नो के तौर तरीके से रुष्ट होकर 
राजनीति से अलग हो गये होते, या किसी आधिक या सामाजिक कार्यक्रम को 
प्राथभिकता देने लगे होते तो वे अपने कर्त॑व्म-पथ से हट गये होते । 


नेहरूजी मे लिखा हैं कि 'मालवीयजी का हृदय अवसर काग्रेसकैम्प में था! । 
नेहरूजी की यह वात अवश्य ही अआआामक है। वें सन्‌ १८८६ भे कांग्रेस मे 
शामिल हुए और उसके वाद जीवन पर्यत काग्रेस में बने रहे। थे कांग्रेस को 
स्वतत्रता संघर्ष का रंगमंच स्वीकार करते थे, और उसके इस स्वरूप को 
विकसित करने के लिए सदा प्रयत्त करते रहते थे। काग्रेस के प्रति उनकी 
निष्ठा अचल थी। उन्होने काग्रेस को छोडने की, था उसके विरुद्ध कोई स्थायी 
राजनीतिक सस्था बनाने की बात कभी सोची ही नही । सन्‌ १९३२ में कांग्रेस 
के दिल्‍ली अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार करते हुए मालवीयजी ने जो वक्तव्य 
दिया था, उसमें उन्होने लिखा था कि “कामग्रेस के प्रायः जन्मकाल से ही उसके 
साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रखने का मुझे सोमाग्य प्राप्त रहा है । कई अवसरो 
पर जबकि कुछ महत्त्व के प्रश्नों पर मेरा मतभेद रहा है, उसके प्रति मेरी 
श्रद्धा-सक्ति में कमी नही पडने पायी ।” प्ालवीयजी की इस निष्ठा के प्रति 
जवाहर लालजी की चाहे कुछ ही राय वयो न हो, डावटर राजेन्न प्रसाद, 
पट्टामि सीतारामैय्या और स्वयं गाधीजी को इसमे कोई संदेह नही था । 

तेहरूजी की यह बात कि 'मालवीयजी परम्परागत आर्थिक, सास्कृतिक 
और सामाजिक व्यवस्था के समर्थक थे, और आधिक और सामाजिक परिवर्तन 
से उनका कोई वास्ता नही था” बिल्कुल ही भ्रामक है। वीसवी शताब्दी के 
प्रथम दशक में मालवीयजी ने युक्त प्रान्त को कौसिल में बजट की आलोचना 
करते हुए जो भाषण किये थे, उनको पढने से तो यह स्पष्ट होता है कि मालवीयजी 
केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नही, बल्कि राष्ट्र का आथिक और 


सास्कृतिक नवनिर्माण भी करना घाहते थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति 


१. 'ज!ं, ७ अप्रैल सन्‌ १९३२। 
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के समर्थक थे, और चाहते थे कि भारतीय विद्यार्थी प्राचीन भारतीय वाइमय 
के साथ-साथ आधुनिक ज्ञाच-विज्ञान और शिल्पशास्त्र का भी अध्ययन करें, 
भीर उनकी सार्थक उपलब्धियाँ ग्रहण करें, तथा राष्ट्र के नवनिर्माण में उनका 
उपयोग करें । उन्होते अपने समकालीत सभी राजनीतिज्ञों की तरह मालगुजारी 
के स्थायी बन्दोवरत की माँग को पुष्ट किया, पर उराके साथ यह भी माँग की कि 
किरानों का लगान पचीस तीस प्रतिशत घटा दिया जाय, और इस घटे लगान के 
आधार पर मालगुजारी का भी स्थायी बन्दोतस्त किया जावे । उन्होने तो एक 
बार भारतीय निधान कोसिल में घोषित किया कि उन्होने बंगाल के ढग के स्थायी 
बन्दोवस्त का कभी समर्थन नही किया । उन्होने कृषि आयोग के सामने गवाही 
देते हुए वहा कि उन्होने पिछले चुनावों मे जभीदारों से स्पष्ट शब्दों में कहा 
था कि यदि वे उनके साथ काम करना चाहते है, तो उन्हें (जुमीदारों को) 
अपने काइतकारो के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा।'" मालवीयजी ने 
कमीशन से यह भी कहा था कि वे चाहते है कि किसानो को अधिक हृए-पुष् 
और ऊँचा जीवन बिताने की सुविधा प्राप्त हो, उनमे आात्मसम्मान तथा आत्म- 
निर्भरता की भावना पुष्ठ की जाये, उन्हें सरकार के प्रभासनिक, माल, तथा 
पुलिस के अफुप्रो एव जमीदारों और उनके कारिन्दों की भोर मुँह उठाकर 
बात करने की शिक्षा दी जाय, उन्हें बताया जाय कि उन्हें नागरिकता के वही 
अधिकार प्राप्त है जो उनके अधिक सम्पन्न राग्री-साथियो को प्राप्त है।* सन्‌ 
१९३१ में उन्होंने नेहरूजी द्वारा प्रस्तुत मीलिक अधिकारो की रूपरेखा स्वीकार 
करते हुए किसानो के उन अधिकारों की माव्यता प्रदान किये जाने की भाँग 
का समर्थन किया, जिसका उल्लेख उस रूपरेखा मे था। सन्‌ १९३६ में नेहरू 
साहब के नेतृत्व में काग्रेस ने जो चुनाव घोषणा तेयार की, उसमें भी किसानों 
के सम्बन्ध मे कोई ऐसी बात नही कही गयी थी, जिसका किसी न किसी रूप 
में मालवीयजी ने उससे पहले ही रामर्थन न किया हो । यह ठीक है कि सन्‌ 
१९२८ भें मालवीयजी ने सर्वदलीय सम्मेलन में जमीदारों के आथिक अधिकारों 
की रक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेण किया था, पर इसका भी यही मतलब 
था कि बिना मुआवजे के, बिना समुचित कानूनी व्यवस्था के, जूमीदारिया जब्त 
नहीं की जा सकती । कुछ नवयुवकों ने इसका विरोध जरूर किया, पर किसी 


१. एग्रीकलचरल कमीशन रिपोर्ट, जिल्द ७, पु० ७३२, पृ० ४२६ 
२, वही, पृ० ७०९। न 
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वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता ने, किसी कांग्रेसी विधायक ने, इसके खिलाफ आवाज नहीं 
उठायी। इस से यह स्पष्ट है कि सन्‌ १९२६-३१ में कृपि व्यवस्था के सम्बन्ध 
में मालवीयजी के विचार उतने क्रान्तिकारी भले ही न हो जितने जवाहर लालजी 
के थे, पर उनमें सुधार और परिवर्तन जरूर निहित थे, और वे कम से कम इतने 
प्रगतिशील जृरूर थे जितनी कांग्रेस की सन्‌ १९३६ की चुनाव घोषणा । 


भालवीयजी चाहते थे कि पुराने कला-कौशल और शिल्पो की समुचित रक्षा 
की जाय, पर वे यह भी चाहते थे कि आधुनिक शिल्प विज्ञान, यंत्र-विज्ञान और 
विद्युत-विज्ञान की शिक्षा का भी देग में समुचित प्रबन्ध किया जाय, और इन 
सबकी मदद से बडे-बडे कल कारखाने खोले जायें, और बडे पैमाने पर देश में 
औद्योगीकरण किया जाय । उन्होने केन्द्रीय असेम्वली में ब्रिटेन के राजनीतिक 
आधिपत्य के साथ साथ उसके आर्थिक आधिपत्य का भी विरोध किया, 
राजनीतिक स्व॒राज्य के साथ साथ आर्थिक स्व॒राज्य की माग को भी पुष्ठ किया । 
जहा उन्होने इस बात की माप की कि वित्तीय संरक्षणो द्वारा भारत से देशज 
उद्योगो की वृद्धि की जाय, वहाँ उन्होने श्री एन० एम० जोशी की इस माग का 
भी समर्थन किया कि मजुदूरों के हितो भर अधिकारों की समुचित रक्षा की 
जाय, भौर ब्रिटिश उद्योगो और भौद्योगिको को बाउन्टी या साम्राज्यिक अधिमान 
देने का विरोध किया। सन्‌ १९२८-२९ में जहा उन्होने कम्युनिस्टो की धर्म- 
सम्बन्धी धारणाओ का विरोध किया, वहा उनकी कतिपय आर्थिक और 
सामाजिक धारणाओ को न्याय सगत और घ॒र्मानुकूल बताया। इस सबके बाद 
मालवीयजी को 'यथा पूर्वस्थितिवादी' नही कहा जा सकता । वे समाजवादी नही 
थे। पर सन्‌ १९१९ मे रेलो के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में जो तक॑ उन्होने दिये वे 
समाजवादी ही थे । फिर सन्‌ १९२६ मे किस काग्रेसी नेता ने अपने की 
समाजवादी घोषित किया था ? वास्तव में उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओ में 
जिस व्यक्ति का झुकाव समाजवाद की ओर दिखाई पडता था, वह नेशनलिस्ट 
पार्टी के नेता लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने नवम्बर सन्‌ १९२० में अखिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के श्रथम अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में 
पूंजीवाद को चुनौती देते हुए कहा था . ' 'सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद 
के जुडवा बच्चे है। वे तीन में एक और एक में तीन है। उनकी छाया, उनके 
फल और उनकी छाल--सभी जहरीले होते है ।”* 

१, इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल सन्‌ १९१८ जि० १६, पृ० १०९८ | 


२, जोशी : लाला लाजपत राय, राइटिंग्ज एंड स्पीचेज जि० रे, 
पृ० ५७१ 
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यह ठीक है कि समाज-सुधार के मामले में मालवीय जी के विचार यथोचित 
प्रगतिशील नही थे, पर केन्द्रीय असेम्बली में इस कमी की पूरति नेशनलिस्ट 
पार्टी के नेता लाला लाजपत राय करते थे। 


यह ठीक है कि मालवीयजी टी० एच० ग्रीन, जान स्टुअर्ट मिल, ग्लैडस्टन, 
के विचारों से प्रभावित थे । यही सिद्ध करता है कि उनका चितन पुरातनवादी 
नही, वल्कि समन्‍्वयवादी था, उनकी उदारवादी धारणाएं व्यक्तिवाद के वजाय 
'सामाजिक उपयोगिता या 'सामाजिक हित' के मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित 
थी, और वे 'पुलिस राज्य' के बजाय कल्याण राज्यँ पर विश्वास करते थे, 
स्वतत्रता और समता पर आश्रित लोकतन पर उन्नकी निष्ठा थी। ये सब घारणाएं 
नि सदेह उन्नीसवी छताब्दी के विचारको द्वारा प्रतिपादित की गयी थी, और 
सम्भवतः उस शताब्दी के अतिम दशक में ही मालवीयजी ने उन्हे ग्रहण कर 
लिया था। वे इन सत्र वातो को बीसवी शताब्दी के भारत के लिए भी, स्वततन्र 
भारत के राजनीतिक निर्माण के लिए भी आवश्यक समझते थे । स्वतंत्र भारत 
के लिए जो सविधान पंडित नेहरू की सहमति से तैयार हुआ वह सर जान स्टुगर्ट 
मिल और ग्लैडस्टन के विचारों से मिलता जुलता लोकतान्त्रिक विधान है, जिसमें 
मुआवजा देकर ही निजी सम्पत्ति के राप्ट्रीयररण तथा जुमीदारी को खत्म करने 
की व्यवस्था है, और समाजवादी समाज को स्थापित करने की कोई चर्चा 
नही है । 


छे 


१८, लेजिस्लेटिव असेम्चली 
१९२७-१९३० 

दलों फी स्थिति 

सन्‌ १९२६ के चलुताव में उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की 
करारी हार और इटठिपेंदेंट कांग्रेस पार्टी की भारी विजय हुईं। मध्य प्रान्त, 
महाराष्ट्र मे भी जयकर साहब की 'रिसपानगिव कोआपरेद्न पार्टी” ने क्षा्रेंस 
पार्ट को हराकर अपने उम्मीदवारों क्रो जिता दिया। दोनो पार्टियों के सभी प्रमुख 
नेता केन्द्रीय असेग्बली के नदस्य निर्वाचित हो गये। इन दोनो पाटियों ने मिलकर 
नेशनलिएटठ पार्टी गठित वी । इऱामे कुछ वे सदरय भी शामिल हूं। गये जिन्‍्होने 
स्‍्वतत्र उम्भीदवार की हैसियत से चुनाव ला था। बीव सदस्यों की इस पार्टी 
के लाला ताजपत राय नेता, भर मालवीय जी उपनेत्ा चुन लिये गये । 

भद्गाग, बगात, विहार थाई प्रान्तो में अत्यधिक सफलता मिलने के कारण 
देन्‍्द्रीय अरोम्यती में काग्रेस पार्टो ही प्रमुग विरोधी दल वा रहा। पर इस 
पार्टी के सदस्यों की सख्या पहुये से कुछ कमर हो गयी, जिसके कारण उसकी 
पोजीशन को धवका लगा। पंडित मोतीलात नेहरू नेता और काग्रेस के अध्यक्ष 
बी० एस० धीनिवास ऐसंगर उपनेता चुने गये । 

असेम्यली में नेशनलिस्ट पार्टी और कार्य स पार्टी ने सब राष्ट्रीय प्रश्मों पर 
मिलकर काम फिया । पर सरकार के वरिछक्ष राफलता प्राप्त फरले के लिए इन 
दोनो पाध्यो की संयुक्त थक्ति भी काफी नही थी । इसके लिए जिना साहब 
की इडिपेइट पार्टी की राहायता की आवश्यकता होती थी । पर पिरोधी पक्ष 
फो इस दल वा पूरा चल नहीं मिल पाता था। कभी कभी जब जिना साहब 
स्वय काग्रेस पार्टी का साथ देने को तैयार हो जाते थे, तब भी उनकी पार्टी के 
सदस्य सरकार का साथ दे देते थे, या तरस्थ रह जाने थे । 

पर काग्रेस पार्टी की अनुशासन-होनता थी विरोधी-पक्ष की परेशानी का 
एक बडा कारण बन गयी थी । इसके कारण बहुघा उस समय जत्रकि मोतीलाल 
जी ने सरकार के विरोध में वोट किया, काग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्यों ने 
वोट नही दिया, संभव है वे उस समय सदन में हो ही नहीं।” वास्तव में 


१, लेजिस्लेटिव असेम्बली डिवेट्स, सन्‌ १९२८, जि० १, पृ० ७०९ | 
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मोतीलालजी स्वय॑ अनुशासन-हीनता से इतने क्षुब्ध थे कि वे केन्द्रीय असेम्बली 
के सदस्य भी बने रहना नही चाहते थे । उन्होने जवाहरलालजी को लिखा-- 
/पार्दी के मामले बद से बदतर होते जा रहे है। मैंने पार्टी के उपनेता श्री 
ऐयंगर को, जो कार्नेस के अध्यक्ष है; पार्टी के सब मामलो में पूरा और 
स्वतन्न अधिकार दे दिया है, जबकि मैने अपने को लगभग पीछे रखा है । उन्होने 
इस वात से लाभ उठा कर रंगा अय्यर तथा दूसरों को भिन्न भिन्न तरीको से मुझे 
बदनाम करने में बढावा देकर पार्टो में मबमुटाव और भसन्‍्तोप को प्रीत्साहित 
किया । जब मैं अनुशासन की कार्रवाई लेने को बाध्य हुआ, तब उन्होंने उन्तकी 
ओर से मध्यस्थता की, और सदस्यो में उनके लिए सहानुभूति बढायी । जब 
कार्यवाही वापस ले ती गयी, तब उन्होने उनको किसी दूसरी बरारत में लगा 
दिया । मेरे सामने यही विकल्प है कि मैं कडाई से बगावत की भावना को दवा 
दूं, या रिटायर हो जाऊ । मैं सोचता हू कि दूसरा रारता ही ठीक होगा, लेकिन 
मैं अभी पूरे तोर पर निर्णय नही कर पाया हैँ” ।* मोतीलालजी ने गाधीजी 
को भी लिखा “मैंने असेम्घली से खिसक जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है । 
पिछले सेशन में मैंने यथासभव अपने को पीछे रबखा। जब सितस्बर में नया 
सेशन होगा, में सग्भवत: यूरीप में हुँगा । गवर्नर-जनरल चाहे तो वह मेरी सीट 
खाली घोषित कर सकते है । पर सुझे डर है कि वे ऐसा नही करेंगे” ।* इस 
पत्र में उन्होने यह भी लिखा कि वे तो स्वय यही चाहेंगे कि असेम्बली से “बाहर 
रह कर जितनी भी अधिक से अधिक सेवा वह कर सकें करें ।”” 5 इसी भवसर पर 
डाबटर अच्सारी ने भी काग्रेस पार्टी की गतिविधि पर एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया । इसका भी मोतीलालजी को काफी क्षोम्त था । 
दिसम्बर सन्‌ १९२७ में कार्मेस ने अपने अधिवेशन में कौसिलो में काग्रेंस 
पार्टी का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित कर दिया, और मई सन्‌ १९२९ में उसने 
सदस्यों वो आदेश दिया कि वे असेम्बली की बैठकों में न जायें। इन कारणों से 
भी वे सन्‌ १९२८ और सन्‌ १९२९ में बहुत ही कम काम कर सके । जनवरी 
सन्‌ १९३० में काग्रेस पार्टी ने अप्तेम्बली का बहिष्कार कर दिया। वास्तव 
में सन्‌ १९२७ के बाद कुछ प्रश्नों को छोडकर जिनमें कांग्रेस पार्टी ,ने भी भाग 
लिया, नेशनलिस्ट पार्टी को ही मुख्य विरोधी दल का उत्तरदायित्व वहन करना 
पडा। काग्रेस पार्टी की अनुपस्थिति के कारण जनता-पक्ष को बार-बार पराजित 
होना पडा । 
१. नमन्‍्दा : नेहरूजी, पृ० २७० । 


२. वही । ३. वही। 
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समाज -सुधार ' 


समाज॑-सुधार के प्रशव्ष पर भालवीयजी के दल में भी मतभेद था। लाला 
लाजपतराय पुराने समाज-सुधारक थे, वे कानून द्वारा सामाजिक कुरीतियो का 
निराकरण सर्वधा उचित और आवश्यक समझते थे। पंडित हृदय नाथ कुंजरू 
ओर मुंशी ईश्वर शरण भी बिल्कुल उनके साथ थे । पर मालवीयजी वाल-विवाह 
आदि कुरीतियो का निराकरण हिन्दु-जाति के उत्थान के लिए आवश्यक समझते 
हुए भी समाज-सुधार के प्रश्नो पर हिन्दुओ के परम्परागत विचारों और 
भावनाओ का ध्याव रखना विधायको का कर्तव्य समझते थे। इसलिए जबकि 
लाला लाजपत राय, पंडित हृदय नाथ कुजरू, मुंशी ईश्वर शरण भादि ने श्री हर 
विलास शारदा द्वारा प्रस्तुत हिन्दु विवाह-विधेयक का डट कर सपर्थन किया, 
मालवीयजी ने उसे जनमत के लिए प्रसारित करने, और उसके पक्ष में जनमत तैयार 
करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होने यह भी कहा कि एक वर्ष से कम 
आयु की विधवाएँ केवल हिन्दुओं में ही नही, वल्कि मुसजमानों और ईसाइयो में 
भी पायी जाती है, और इसलिए बाल-विवाह के सम्बन्ध मे एक ऐसा व्यापक 
कानून पास होना चाहिए जिसका राम्बन्ध सब साश्रदायों से हो' । मालवीयजी 
सोलह वर्ष की क्या और पचीरा वर्ष के नवयुवक के विवाह को ही सर्वोत्तम 
समझते थे। वारह्‌ वर्ष की आयु में कन्या का विवाह तो वे घटिया दर्जे का 
विवाह मानते थे। फिर भी हिन्दू जतता की परपरागत भावनाओं को ध्यान 
में रखते हुए वे कानून द्वारा १२ वर्ष को ही कन्याओ के विवाह की निम्नतम 
सीमा निर्धारित करना उचित समझते थे। उन्होने इसलिए शारदा साहब के 
विधेयक में इस प्रकार के संशोवन का समर्थन किया । उन्होने कहा कि प्रतिनिधि 
व्यवस्था में प्रतिनिधियों के लिए हिन्दू जनता की भावनाओ का ध्याव रखना 
आवश्यक है, बहुत से ऐसे प्रगतिशील देश है जहाँ विवाह की निम्नतम आयु 
बारह वर्ष ही है, भौर यहाँ भी यही आयु निर्धारित करना उचित होगा। उन्होने 
यह भी वहा कि जिन देशों मे विवाह रद्द कर दिये जाते है, वहाँ किसी को 
दंडित नही किया जाता, जबकि प्रस्तुत विधेयक में दण्ड का भी विधान हैं| 
वे भी बाल-विवाह और संसर्ग के कुप्रभाव से समाज की रक्षा के लिए सहयोग 
की सम्मति आयु (एज आफ कंसेंट) १४ वर्ष निर्धारित करने को तैयार थे । 
भालवीयजी का संशोधन नामंजूर हो गया, और मूल विधेयक केन्द्रीय असेम्बली 
ने बहुमत से पास कर दिया । 


१, वही सन्‌ १९२७, जि० ५, पृ० ४४३९-४४४६ | 
२, वही, सन्‌ १९२९, जि० ५, पृ० १०४२-१०५४, ११९५-१२९६। 
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इसी तरह जब आार्य-समाजियो के आगह पर “आर्य विवाह विधेयक 
केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्तुत हुआ, तव शालबीयजी ने यह कह कर उसका विरोध 
किया कि भार्य समाजी तो हिन्दू-समाज का अगर है, उनके लिए अलग विवाह 
सम्बन्धी कानून पास करना नामुनासिव हैं। पर पंडित हृदयनाथ कुजरू मे इस 
विधेयक का भी डट कर रामर्यन किया । 


इसी तरह सन्‌ १९२९ में जबकि मालवीयजी ने यह कह कर कि असेम्बली 
को हिन्दुओ के पर्सनल-ला में हस्तक्षेप नही करना चाहिए, हिन्दू-ला इनहेरिटेंस 
अमडमेट विल (हिन्दुओ के कानून विरासत मे सशोवन विधेयक) का विरोध 
किया, उनकी पार्टी के अधिकांश सदस्यों ते उसके पक्ष में अपना मत प्रदान किया। 


पर फरवरी सन्‌ १९२८ में मालवीयजी ने अछूतोद्धार के निमित्त जयकर 
द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का तथा लाला लाजपत राय टारा प्रस्तुत परिशिष्ट का पूरे 
तौर पर समर्थन किया। श्री एम० आर० जयकर का प्रस्ताव था कि 
“असेम्बली गवर्नर-जनरल-इन-फोमिल को रांस्तुति करती है कि वह 
अछनो तथा दूसरे दलित वर्गों की शिक्षा के निमित्त तथा उनको सब 
सरकारी नौकरियों, विशेषत पुलिस रात्रिस, को खोलने के निमित्त विशेष 
सुविधाएं देने के लिए आदेश निकाले ।” लाला लाजपत राय ने प्रस्ताव 
किया कि इसके अन्त गे यह जोहा जाय कि “भसेम्बेली गवर्नर-जनरल- 
इन-कौ सिल से यह भी संस्तुति करती है कि वह दलित वर्गो की शिक्षा के लिए 
केन्द्रीय कोष से एक करोड रुपया मजूर करे, और यह आज्ञा निकाले कि वे 
सब कुएं जो निजी नही है, वे सव सडक जो सार्वजनिक है, और वे सब संस्थाएं 
जिनका सरकारी पन्‍्डो से अंशतः या पूर्णत. भार्थिक प्रवध किया जाता है, दलित 
वर्गों के लिए खुली रहेंगी, तथा अछूतो की और उनकी जो गछूत तो नही है पर 
सरकारी विवरण में दलित वर्गो में शामिल किये गये है, एक सूची तैयार 
की जायेगी ।” 


प्रस्ताव और सशोधन के पक्ष में बोलते हुए मालवीयजी ने शिक्षा की ओर 
सरकार का विज्येप रूप से ध्यान आक्ृष्ट किया । उन्होने कहा कि उन्हो ने तो सन्‌ 
१९१६ भें ही भारतीय विधान कोंसिल में कहा था कि दलित वर्गों के उत्य।न का 
प्रश्न शिक्षा पर निर्भर है, उन वर्गों में शिक्षा क॑ प्रसार के लिए जो कुछ 
सरकार कर सकती है उसे वह करे । उस समय, मालवीयजी ने कहा, उन्होने 
यह भी कहा था कि “सरकार और समाज के स्कूल दलित वर्गों के लिए उतने 
ही खुले हो जितने दूसरे बच्चो के लिए।” उन्होने कहा कि यदि सरकार 
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प्रति वर्ष कुछ करोड रुपये उनकी शिक्षा पर खर्च करने को तैयार हो, तो 
उनकी समस्या सुलझ जाय । खेद है कि सरकार उनके प्रति सहानुभूति तो बहुत 
प्रकट करती है, पर उनके उत्थान के लिए करती बहुत कम्र है। मालवीयजी 
ने सरकार की शिक्षा-नीति की कडी आलोचना करते हुए आशा प्रकट की कि 
सरकार प्रस्ताव और संशोधन दोनो स्वीकार कर लेगी ।* 


सरकार का उत्तर संतोपजनक नही था। सरकारी प्रवक्ता श्री गिरजाशकर 
वाजपेयी ने लाला लाजपतराय का सशोधन स्वीकार करने से इनकार कर दिया | 
उन्होने कहा कि सन्‌ १९१९ के सविधान के अंतर्गत शिक्षा हस्तान्तरित विपय 
है, जिसका प्रबंध प्रान्तीय विधान सभा को उत्तरदायी मत्रियो के हाथ मे है, 
और जिनपर केन्द्रीय सरकार का कोई विशेष अधिकार या नियंत्रण नही है । 
सरकार, उन्होने कहा, भछूतो और अन्य दलितो के उत्थान के लिए प्रयत्न 
करती रही है, भौर भागे भो करती रहेगी । 


एक अग्रेजू सदस्य ने प्रस्ताव किया कि जयकर साहब के प्रस्ताव में से 
पुलिस सब्रिर का विशेष उल्लेख निकाल दिया जाय। यह संशोधन सदन ने 
स्वीकार कर लिया । पर लाला लाजपत राय का रांशोधन २४ के विरुद्ध ४७ 
रायो से रद्द हो गया, और रारकार की अनुमति से जयकर साहब का मूल प्रस्ताव 
“पुलिस” शब्द निकाल देने पर भजूर हो गया। 

लाला लाजपत राय के संशोधन रद्द होने का मूल कारण स्वराज्य पार्टी की 
उपेक्षा थी । जवकि मालवीयजी की पार्टी के सत्र रादस्यों ने, औद्योगिक सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास ने, मनोनीत मजदुर नेता एन० एम० जोशी ने, ईसाई 
पादरी एन० सी० चटर्जी ने, तथा अपने तीन मुसलमान साथियों के साथ जिना 
साहब ने लाला लाजपत राय के संशोधन के पक्ष में वोट दिये, स्वराज्यपार्टी के 
सदस्य मतदान के समय असेम्बली में उपस्थित ही नही थे । अंग्र॑ज्‌ सदस्यों ने 
सरकारी और मनोनीत सदस्यों के साथ सशोधन के विरोध मे राय दी। 


सुव्रा विधेयक 
भारत सरकार सन्‌ १९२६ में ही स्व॒राज्य पार्टी के रादस्थो की अनुपस्थिति 
एक विधेयक हारा भारतीय रुपये की दर सोलह पेस के बजाय भठरह पस 
कर देना चाहती थी । पर मतदान के समय स्वराज्य पार्टी के सदस्थो के उपस्थित 
हो जाने पर ॒विधेयक पारा नहीं कराया जा सका, और समस्या पर विचार तर्ये 


१, चही, सन्‌ १९२८, जि० ९, पृ० ७१२-७१६। 
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निर्वाचन तक टल गया। सन्‌ १९२७ में सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत 
किया, भारतीय नेताओ भीर विधायको ने फिर इसका विरोध किया। 


मालवीयजी ने करेसी बिल (मुद्रा विधेयक) पर अपने विचार व्यक्त करते 
हुए सरकार की वित्त नीति की करी आलोचवा की। उन्होंने अपने ताबे भाषण में 
राजनी तिज्ञो, अर्थशास्त्र के विद्वानों, तथा सरकारी अफसरों के वक्तव्यों का 
उद्धरण देते हुए सिद्ध किया कि ब्विटिग सरकार द्वारा निर्धारित भारत की मुद्रा 
नीति भारत के हित के बजाय ब्रिटेन के हित को लाभान्वित करती रही हैँ । 
उन्होने माँग की ऐ्िि देश में स्व्र्णमुद्रा के साथ स्वर्णमान प्रतिष्ठित किया जाय, 
भारतीय स्वर्णमुहर तील और शुद्धता में ब्रिटिश अशरफी रावरन के समान हो, 
दोनो की एक जैसी स्थिति हो, एवं जो भी चाहें वह अपने सोने को टकसाल 
द्वारा स्वर्ण मुहर में गढवा सके । उन्होंने कहा कि सरकार ने रुपये के सिक्के 
में दस आने की चांदी लगाकर छः आने की बचत इसलिए ही की थी कि आगे 
चदकर मुद्रा-अतिरिक्त निधि (रिजर्व फन्‍ड) द्वारा स्वर्णमुद्रा चालू की जाय, 
भौर बहुत से विशेषज्ञों ने इसकी रालाह भी दी थी। पर सरकार ने ऐसान 
करके भारी अनर्थ किया है, और भारत के हितो को हानि पहुँचायी है ।' 


उन्होने यह भी माँग की कि साम्प्रति रुपये की दर अठारह पेंगा न बढाकर 
रोलह पेंस ही कायम रक्‍ली जाये। उन्होने प्रिटेंव के भारत-मनी तथा भारत 
के वित्त-सदस्य पर आरोप लगाया कि वे अंग्रेजो की हिंत-वृद्धि के लिए ही रुपये 
की दर अठारह पेरा निर्धारित करतें हैं, क्योकि वे जानते हैँ कि इस त्तरकीब 
से भारत में ब्रविटिण माल १२३ प्रतिशत सस्ता हो जायगा, और उसकी सपत 
बढ जायेगी, तथा भारत में रहनेवाले अग्नेजोी को भी अपना रुपया प्विटेन 
भेजते समय अधिक ब्रिटिश मुद्रा मिल सकेगी। उनकी निश्चित धारणा थी 
कि अठारह पेस की दर भारत के किसानो और भऔद्योगिकों को हानिकारक 
सिद्ध होगी। वित्तीय रारक्षण साढ़े वारह प्रतिशत घट जाने के कारण विदेशी 
माल से प्रतियोगिता (होड) वढ जायेगी, और भारतोय उद्योगो की क्षति होगी । 
किसानो को भी निर्यात मे हानि उठानी पडेगी। उन्हें सोलह पेस के वजाय 
भठारह पेंस के लिए एक रुपया ग्रिल सकेगा । रारकारी अफसरो का कहना था 
कि रुपये की दर ऊँची कर देने से मजदूरों को लाभ होगा, क्योकि उन्हें माल 
सस्ते दामो में मिल राकेगा । इसके जवाब में मालवीयजी का कहना था कि 
“मजदूरों का हित रोजगार में है, उन्हें काम तभी मिल सकेगा, जब पूँजीपत्ति 


१. वही, सन्‌ १९२७ जि० २, पु० १७८१। 


ली 
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उद्योगों में अपनी पूँजी लगाने में लाभ देखेंगे, और यह तभी हो सकेगा जब 
उद्योग उन्हे उचित भुनाफा छोडे । अगर आप उद्योगो को हानि पहुँचाते हो, 
अगर आप विदेशी उद्योगो की होड को अधिक तीक्र (गंभीर) बना देते हो, 
और अगर आप उसके (पूँजीपति) लिए उद्योग चलाना निरर्थक बना देते हो, 
तो उद्योग खत्म हो जायगा भौर उसके साथ ही मजदूर की मजदूरी भी जाती 
रहेगी । इस तरह पूँजीपतियो के साथ-साथ मजदूरों को भी क्षति पहुँचेगी ।”* 


केन्द्रीय असेम्बली मे ६५ सदस्यो ने सोलह पेंस की दर के पक्ष में, और 
६८ सदस्यो ने इसके विपक्ष में वोट दिये, और इस तरह राष्ट्रवादियो का 
संशोधन स्वीकार नही हो सका । 


अन्तिम बार मुद्रा विधेयक पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि मतदान 
से थह प्रत्यक्ष है कि जनता के अधिकाश प्रतिनिधि सोलह पेस की दर के पक्ष 
में है, उन्हें सरकारी सदस्यो और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यो के वोटों के 
कारण ही पराजित होना पडा है। उन्होने उस सवेधानिक व्यवस्था की कडी 
आलोचना की, जिसके अस्तर्गत सरकार केन्द्रीय असेम्बली मे लगभग दो तिहाई 
निर्वाचित सदस्यों को इस तरह पराजित कर सकती हैं। उन्होने कहा कि मौजूदा 
संविधान, जो इतने स्थायी सिविल सर्वेत्टो (सरकारी नौकरो) को अप्रेम्बली में 
बैठने का तथा सरकार को इतने सदस्ये। को मनोनीत करने का अधिकार देता 
है, अवश्य ही “दोषपूर्ण” और “अनैतिक” हैँ । उन्होने माँग की कि सरकारी 
सदस्यो को अपने इच्छानुसार वोट देने की छूट दी जाथ"*, पर सरकार ने 
मालवीयजी की इस माँग की ओर कोई ध्यान नही दिया । 


अन्त में ५१ वोटो के विरुद्ध ६५ वोटों से सरकार द्वारा प्रस्तुत मुद्रा विधेयक 
पास हो गया । इस समय जहाँ एक अग्रेज. उद्योगपति तथा सभी भारतीय 
औद्योगिको ने और सभी राष्ट्रवादी सदस्यों ने विधेयक्र के विरुद्ध वोढ दिया, 
वहाँ मिस्टर मुहम्मद अली जिना, मियाँ मुहम्मद शफी, औद्योगिक इब्नाहीम 
रहमतुल्ला तथा खान बहादुर सरफराज हुसेन खाँ को छोड़ कर जिना साहब 
की इडिपेंडेंट पार्टी के मुसलमान सदस्यो ने विधेयक के विरुद्ध वोट नही दिये। 
यदि इडिपेंडेंट पार्टी का भी पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो जाता तो सरकार की 
पराजय निश्चित थी । 


' १, बही, सन्‌ १९२७, जि० २, पृ० १७७३-१७७९ । 
२, वही, सब्‌ १६९२७, जि० २, पृ० २१३८ । 
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पण्डित मोतीलाल नेहरू स्वयं यह निश्चय नही कर पाते थे कि रुपये की 
कौन-सी दर व्यावहारिक और देश के हित में होगी । वे संभवतः यह चाहते थे 
कि कानून द्वारा कोई दर निश्चित न की जाय, और व्यापार की स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा 
विन्मय का दर व्यवस्थित हो । पर उन्होने अपने दूसरे साथियो के साथ सोलह पेंस 
के पक्ष में वोट दिया । अन्त में उन्होने सरकार से अनुरोध किया कि विधेयक 
वापस ले लिया जाय । पर जब सरकार इसके लिए तैयार नही हुईं, तब उन्होने 
उसके विपक्ष में वोट दिया । 


फौलाद संरक्षण विधेषक 


सन्‌ १९२१ में फोलाद और लोहा उद्योग के वित्तीय संरक्षण के प्रदन,पर 
विचार करने के बाद टेरिफ वोर्ड ने बाउन्टी (वदान्यता) दिये जाने की सिफारिश 
की । सन्‌ १९२३ में टेरिफ बोर्ड ने इस उद्योग के सरक्षण के प्रदन पर फिर 
विचार किया । इस बार उसने सस्तुति की कि आयात णुल्कद्वारा वित्तीय सरक्षण 
की व्यवस्था की जाय । उसने सस्तुति को कि ब्विठेन के सामान पर एक बुनियाद्री 
आयात शुल्क लगाया जाय, भौर दूसरे देशो के माल पर अधिक शुल्क लगाया 
जाय । इन सस्तुतियो के आधार पर सरकार ने फौलाद विधेयक तैयार करके 
भसैम्बली में स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया। 


मालवीयजी का विरोध 


मालवीयजी टाटा के कारखाने के महत्त्वपूर्ण योगदान के बहुत प्रशसक थे, और 
आयात शुल्फ द्वारा भारतीय फौलाद उद्योग का वित्तोय सरक्षण उचित समझते 
थे । पर उनके विचार में प्रस्तावित विधेयक में आवश्यकता ते अधिक सरक्षण 
की व्यवस्था की गयी थी, और उपभोक्ताओ को परिस्थिति की माग से कही अधिक 
बोझ वहन करने को वाघ्य किया जा रहा था। उनकी धारणा थी कि इतने 
अधिक सरक्षण से अन्य उद्योगो पर भी निरर्थक बुरा प्रभाव पडेगा। 


इस विधेयक में अन्य देशो के माल की तुलना में ब्रिटेन के माल पर मायात 
शुल्क की दर कम थी। मालवीयजी ओर सभी राष्ट्रवादी सदस्य इस भेद-मूलक 
शुल्क व्यवस्था के विशेप रूप से विरोधी थे। उनका कहना था कि अन्य 
यूरोपियन ओऔद्योगिको की तुलना में ब्रिटेन के औद्योगिक अपना साल सस्ते दी 
में बेच सके इसके लिए उन्हें अधिमानिक (प्रिफरेनशियल, तरजीही) कर 
द्वारा मदद देना इस असेम्बली का काम नहीं है ।” ब्विठेन के बज 


१. वही, सन्‌ १९२७, जि० १ ॥ [० १०७९-१० ८२ । 
२६ 
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लाग फे निभित्त भारतीय उपभोक्ताओं को आविक बोध बहन करने के लिए 
याध्य करना थे रायवा अनुचित समझते थे ।] 

फाग्रेस स्व॒राज्य पार्टी और जयगर साहब का दल भी इस थाने रे बिल्कुल 
राहमत था । पर मिस्टर मुहम्भद अलो शिना और उनकी पार्टी हम राय से पूरे 
तोर पर सहमत नही थी। उन्हींने विभेदात्मफ भल्क स्यवस्था का रागधंत फ़िया, 
ओर उनको पार्दी फी मदद से बैन्द्रीस अमेम्वला में विधेगड़ वास हो गया। 
देशी उद्योगों का संरक्षण 

गासवीयजी मे सुनो तागा को आग्राल शुत्फ द्वारा सरतक्षण दिये जाने का 
समर्थन करते हुए मांग की कि मित्र के कपडे का भी श्गी तेरद संरक्षग किया 
जाग। इस रामय उन्होंने हा कि "हमें मित्र के उद्योग जौर फरये मे प्रद्योग, 
दोनों को राष्ट्रीय उद्योग” रागशना होगा, औौर दोनों को सेचनुमनि और गहयोग 
पेना होगा । उन्हीने गढ़ भी कहा कि भारस में तेबार हिये गगे गूनी तागे से 
धना परप की रसदेनणी समता जा गाना है। उन्होंमे जागाने की औद्यौगिक 
प्रगति की और सरकार का ध्यान आह फरते हुगू सराहर से अनूरोव किया 
कि यह देश के सथोंगो फो वरना संस्क्षत देसे में कौर उन्हें सादा करने 
में जनता के साथ मिसकर सम करे ।* 

असनिक-परिमानननी पेय (सित्रिव एविसेशन दिल) पर बोलने हुए 
मालगीयजो ने कहां . “आारतोगों के हित में भारत के गौरव के लिए विमानन 
फा प्रिकास किया जाय । क्षरनिक प्रिमासने या तो सरकारी कारोबार हो, या 
एक भारतोय कम्पनी दारा, गिसके अभिकांध दाइरेयटर भारतीय हो, संचालित 
हो।' 
रिजवे बंफ पिधेषफ 

सन्‌ १९२७ में ही सरकार के चित्त सदस्य मे रिजर्व बैक विधेयक प्रस्तुत 
फिया । इस पर सन्‌ १९२८ तक बाद-विवाद चलता रहा । सरक्कार रिजर्व बैक 
फो “दोयर कैपिटल बैक के रुप में गठित करके उसे राजकोप बौर मुद्रा का 
प्रबंध सॉपना चाहती थी। वह सह भो चाहती थी कि सब अनुसूचित बैंको की 


नल 


१. वही, रान्‌ १९२७, जि० १, पृ० १०८२ । 
वही, सन्‌ १९२७, जि० ५, पृ० ४१०६ | 
३, वही, सन्‌ १९२७, जि० २, पृ० १५६७ १५७० | 
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पूँजी।का एक अंश रिजर्व बैक में जमा रहे, ताकि किसी बैक की दुर्व्यवस्था 
के कारण देश को वित्तीय संकट का सामना न करना पडें। वह इस बैक के 
गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और तीन डाइरेक्टरो को स्वयं नियुक्त करना चाहती थी, 
और वह व्यापार मण्डलो और केन्द्रीय कोआपरेटिव बैक को भी कतिपय डाइ- 
रेक्‍्टरो को निर्वाचित करने का अधिकार देने को तैयार थी, पर वह डाइरेक्टरो 
के बोर्ड में विधान सभाओ को प्रतिनिधित्व देने के विरुद्ध थी। उसका विचार 
था कि बेक को राजनोति से अलग रबखा जाय, और इसलिए व्यवस्थापिका 
ह्वारा कोई डाइरेक्टर निर्वाचित या नियुक्त न किया जाय । इस बैक की स्थापना 
के बाद ब्रिटेन के भारत-मन्त्री अपना आथिक नियंत्रण कम करने को तैयार थे। 


कैन्द्रीय असेम्बली के सभी सदस्य रिजव बैक के महत्त्व को स्वीकार करते 
थे, और सुसंघटित केन्द्रीय बैक की स्थापना के पक्ष में थे । पर उसके संघटन की 
रूप-रेखा के सम्बन्ध में सरकार और अधिकाश निर्वाचित सदस्थो में गहरा मतभेद 
था, जिसके कारण उस समय बैक स्थापित ही नही हो सका । जबकि सरकार 
“ज्ञेयर कैपिटल बैक” स्थापित करना चाहती थी, भसेम्बलो के राष्ट्रवादी 
सदस्य ''स्टेट बक” के पक्ष में थे। प्रारम्भ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास 
प्रभूति औद्योगिक “शेयर कैपिटल बैक” के पक्ष में दिखायी देते थे, पर अन्त मैं 
वे भी स्टेट बैक के विचार के पक्ष मे हो गये । असेम्बली के अधिकाश निर्वाचित 
सदस्य चाहते थे ,क रिजर्व बैक पर ॒ विधान मंडल का भी समुचित नियंत्रण हो, 
और उसके सचालन में जनता के प्रतिनिधियों का भी हाथ हो, और इसलिए 
उनकी माग थी कि रिजर्व बैक के कम से कम तीन डाइरेबटर केन्द्रीय असेम्बली 
और राज्य सभा (कौंसिल आफ स्टेट) के निर्वाचित सदस्यो द्वारा चुने जायें, तथा 
कुछ डाइरेब्टरों को भान्‍्तीय विधान कौंसिलो के सदस्य चुने। सरकार इस बात 
को मालने को तैयार नही थी । तिस पर भी प्रवर समिति के अधिकाश सदस्यों 
ने इसकी संस्तुति की । 


केन्द्रीय असेम्बली में वित्त-सदस्य सर वेसिल ब्लेकट ने प्रवर समिति की 
अल्प संख्यक रिपोर्ट की संस्तुतियों का समर्थन किया । मालवीयजी ने अधिसंख्यक 
रिपोर्ट को पेश किया । ,उन्होने वित्त-सदस्य की नीति की आलोचना करते हुए 
कहा कि संसार में कोई देश ऐसा नही जहा दो केन्द्रीय शेयर कैपिटल बैक हो । - 
ऐतिहासिक कारणों से वक आफ इसग्लैड अवश्य छोयर कैपिटल वैक है, पर कई भब्य 
देशो में केन्द्रीय बैक का स्वरूप बहुत अंश में स्टेट वैक जैसा है। स्टेट बैक के 
विचार का समर्थन करते हुए उन्होने कहा : “स्टेट बैक भारत की सारी जनता 
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का बैक होगा, भारत की' सम्पूर्ण जनता उसकी पूजी की मालिक होगी, जो कुछ 
नफा उसे प्राप्त होगा, वह सरकार द्वारा भारत की सारी जनता में वेंटेगा?; दूसरी 
और शेयर कैपिटल बैक मुट्ठी भर घनियों की सम्पत्ति होगा, उनके हित में ही 
उसका संचालन होगा । उन्होने बताया कि इसी समय एक पूजीपति एक करोड 
रुपये के शेयर खरीदने को तैयार है, कुछ दूसरे पृजीपति भी उन्ही की तरह एक 
बड़ी रकम के शेयर खरीद सकते है । ऐसी दशा में, उन्होंने कहा, “रिजर्व बैक 
जनता का बैक नही होगा । फिर राजकोप का प्रवन्ध, मुद्रानीति का निर्धारण, 
तथा दूसरे वेको की पूँजी के एक अंभ का सरक्षण उसके सुपुर्द करना कैये उचित 
समझा जा सकता है ? 'शेयर कैपिटल वेक' का सचालन देश की जनता के हित 
में हो होगा, यह कैसे कहा जा सकता है ?”* 


मालवीयजी ने बताया कि वको के अधिकाश शेयर-होलडर्स (हिस्सेदार) 
बैक के प्रबंध में कोई सार्थक भाग या दिलचस्पी नही ले पाते, सारा सचालन 
कुछ थोडे से व्यक्तियों के हाथ में ही होता हैँ जौर उनकी हितदृष्टि से ही उसकी 
नीति निर्धारित होती है ।* प्रवर समिति के बहुसंख्घको की ओर से यह माग 
पेश करते हुए कि केन्द्रोय भसेम्बली और राज्य राभा के निर्वाचित सदस्यों को 
रिजर्व बैक के तोन डाइरेक्टरो को चुनमें का अधिकार हो, उन्होने कहा कि 
यदि सरकार गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और दो डाइरेक्टर नियुक्त करती है, तो 
जनता के प्रतिनिधियों 'को भी कुछ डाइरेबटर चुनने का अधिकार मिलना ही 
चाहिए। देश का वित्तोय नियंत्रण अवद्य ही जनता के प्रतिनिधियों को 
हस्तान्तरित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनो सदनो के १३२ निर्वाचित 
सदस्पो द्वारा जिस तरह उत्त रदायित्त्वपूर्ण ढंग से भौर आसानो से डाइरेक्टरो 
का चुनाव हो सकता है, उतना सारे देश मे बिखरे शेयर-होल्डरो द्वारा नही 
हो सकता । 


उन्होने अन्त में जोरदार शब्दो में कहा कि जिस प्रकार से सरकार रिजर्व 
बैक गठित करना चाहती है उसका अर्थ तो यह होगा कि एकमात्र देश की 
जनता के हित मे बैक को चलाने के बजाय वह एस तरह चलाया भर संचालित 
किया जायगा जिससे उन हितों की उपेक्षा हो, उनका बलिदान हो, और 


१, वही, सन्‌ १९२७, जि० ४, पु० ३४७१ | 
२ चही, सन्‌ १९२७, जि० ४, पु० ३४६९ । 
' हे. वहीं, सन्‌ १९२७, जि० ४, पृ० ३४६९ । 
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असेम्बली के पास बैंक की प्रक्रियाओ को नियंत्रित करने और रोकने के धर्याप्त 
अवसर भर उपाय भी न हो ।' 


राष्ट्रवादी तत्त्वों और सरकार में संघर्प चलता ही रहा । वित्त-सदस्य सर 
बेसिल ब्लेकट ने महसूस किया कि बहुत से निर्वाचित सदस्यो के तग्रड़े विरोध 
के कारण विधेयक का पास होना कठिन हैं। उन्होंने सोचा कि यदि सरकार 
अपनी बात पर डटी रहती है, तो वह पराजित भी हो सकती है, भौर यदि 
शक्तिशाली राजनीतिक और आथिक हिंतो के विरोध के बावजूद वह दो-एक 
वोट से जीत भी गयी, तो यह विजय रिजर्व बैक के हित में नहीं होगी ।* 
यह सोचकर उन्होने घोषित किया कि वह रिजर्व वैक को स्टेट बैक के रूप में 
स्थापित करने को तैयार है, बशर्ते कि असेम्बली के निर्वाचित सदस्य डाइरेक्टरो 
के निर्वाचन के सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास ऐयगर द्वारा प्रस्तुत “स्टाक होल्डर 
योजना” स्त्रीकार कर लें, जिसमे प्रत्येक होल्डर को केवल एक वोट देने का 
अधिकार था, और जो अपने वोटो से कुछ ट्रस्टियो को चुनेंगे जो रिजर्व बैक 
के डाइरेक्टर चुनेंगे । वित्त-सदस्य का यह सुझाव बहुत से निर्वाचित सदस्यो को 
मजूर था भौर यदि वे चाहते, तो इस रूप में विधेयक आसानी से पास हो 
सकता था। पर उन्होने विधेवक पर अच्तिम निर्णय अगले सत्र के लिए स्थग्रित 
कर दिया । 


इसके बाद उन्होने लन्दन जा कर विधेयक के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री से 
बातचीत की । वापस लोटने पर उन्होने १ फरवरी सन्‌ १९२८ को दूसरा 
रिजर्व वेक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया जिसमे उसे शेयर-होल्डर 
वैक का रूप दिया गया था, पर अप्ेम्बली के अध्यक्ष विद्ठल भाई पटेल ने ब्रिटेन 
के द्वाउस आफ कामन्‍्स की परम्पराओं के आधार पर उसकी अनुमति नही दी, 
तब पुराने विधेयक के ऊपर ही विचार प्रारम्भ हुआ । 


प्रवर समिति की बहुसंख्यक रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार पुराने विधेयक 
की धारा ८ में यह सशोधन प्रस्तुत किया गया कि बैक के तीन डाइरेक्टर 
केन्द्रीय विधान मण्डल द्वारा चुने जायें । यह संशोधन ४९ वोटो के मुकाबले में 
५० वोटो से अर्थात्‌ एक वोठ के बहुमंत से नामजूर हो गया । इसके बाद पूरी 
घारा ८ पर वोट लिये गये, और यह घारा एक वोट से अर्थात्‌ ४८ वोटो के 


१. वही, सन्‌ ६१९२७, जि० ४, पृ० ३४७५। 
२. कोटमेन : इडिया इन १९२७-२८, पु० २७। 
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मुकाबले में ४९ वोटो से नामंजूर हो गयी । जहाँ सरकारी सदस्यों ने, श्री एन० 
एम० जोशी को छोडकर अन्य मनोनीत सदस्यों ने, तथा ब्रिटिश व्यापार मंडलो 
के प्रतिनिधियों ने धारा ८ के पक्ष में वोट दिये, वहाँ नेशनलिस्ट पार्टी के करीब 
करीब सभी सदस्यो ने विपक्ष में वोट दिये । जिना साहब के नेतृत्व में गठित 
इंडिपेंडेंट पार्टी के भी बहुत से सदस्यो ने, तथा सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, 
सर आर० के० पण्मुखम्‌ चेट्टी, मिस्टर फजल इन्नाहीम रहमतुल्ला ने भी विरोध 
में ही वोट दिये । काग्रेस स्व॒राज्य पार्टी के उपनेता श्री श्रीनिवास ऐयंगर 
तथा उसके बहुत से दूसरे सदस्यों ने भी सरकार के विपक्ष में राय दी। पर 
किसी कारण से स्वराज्य पार्टी के नेता पण्डित मोती लाल नेहरू और उसके 
लगभग पचास प्रतिशत सदस्यो का सहयोग विरोध पक्ष को प्राप्त नही हो सका ।' 

दूसरे दिन अर्थात्‌ १० फरवरी को वित्त-सदस्य सर वेसिल ब्लेकट ने 
निर्वाचित सदस्यो पर असहयोग का दोपारोपण करते हुए रिजर्व बैक विधेयक 
वापस लेने की घोषणा की। इस अवसर पर जमुनादास मेहता, मिस्टर 
जिना, मिस्टर फजल इब्राहीम रहमतुल्ना, श्री पण्मुखम्‌ चेट्टी, मालवीयजी और 
लाला लाजपत राय ने कहे शब्दों में सरकार के व्यवहार की आलोचना की, और 
वित्त-सदस्य से अधिक भारत-मन्त्री को इसके लिए मुख्य रूप से दोपी बताया । 
दूसरी ओर से यूरोपियनो के प्रतिनिधि मिस्टर एच० सी० कोक ने सरकार का 
समर्थन करते हुए कहा कि रिजर्व बैक जैसे आधिक सस्थान को राजनीति से 
अलग रखना ही व्यापारी वर्ग उचित समझता है । 


मालवीयजी ने सरकार के इस व्यवहार को भारत-मन्त्री की ऋरता बताते 
हुए कहा कि यह वित्तीय स्वशासन के सिद्धान्त के विरुद्ध है। उन्होने कहा कि 
यदि हम इस विधेयक को अपने ऊपर लादने देते तो यह बैक जनता का हिंत- 
वर्धक बैक नही होता, वल्कि ऐसा वैक होता जो जनता को उस तरह से राष्ट्रीय 
जीवन का निर्माण नही करने देता जिस तरह उसे विकसित करना चाहिए।' 
उन्होने कहा कि वे “वित्तीय नियंत्रण को भारत-मन्त्री से भारत सरकार को नही, 
बल्कि जनता के प्रतिनिधियों को हस्तान्तरित कराना चाहते है ।* ह 

श्री जसनादास मेहता ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पास 
हो जाने पर तो जनता के प्रतिनिधियों को मुद्रा नीति की परीक्षा करने के 


१, लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट, सन्‌ १९२८, जि० १, १० २१२। 
२ लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेठ, सन्‌ १९२८, जि० १, पृ० २७६। 
३ वही, सन्‌ १९२८, जि० १, पृ० २७६। 
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उतने भी अधिकार नही रह जाते जितने इस समय हैं ।! मिस्टर फजल इब्बनाहीम 
रहमतुल्ला ने कहा कि जब बैक जनता के हित के लिए है, तब जनता के प्रति- 
निधियो को सरकार से अपनी बात भनवाने का अचवर्य अधिकार है, और 
सरकार को जनता के प्रतिनिधियो पर विधेयक लादने का या यह कहने का 
अधिकार नही कि वें सदन के सशोधनों और सुक्षावों को मानने को तैयार नहीं 
है ।* मिस्टर पण्मुखम चेट्टी ने कहा कि “प्रात कान वित्त-सदस्य की घोषणा 
राहत, अपमान और दुःख की भावनाओं से ग्रहण की गयी है, राहत क्योकि 
हमें उपहास और विडम्बना से छुटकारा मिल जाता है, दु ख क्योकि हम वित्त 
शासन की सम्भावना से वचित कर दिये गये है, और अपमान क्योकि हम ह्वाइट- 
हाल के तानाशाह के शिकार बना दिये गये है ।/* 


लाला लाजपतराय ने कहा $ “जबतक वे (सरकार) अल्प संख्या की मदद 
से इस सदन पर अपने सुधार लादने का इरादा करेंगे, जैसा कि उन्होने सुद्रादर 
के प्रश्न पर किया है, तब तक उन्हें इस सदन में ओर बाहर जनता के प्रतिनिधियों 
के ठोस विरोध का सामना करना होगा । अगर सरकार जनमत का विरोध 
करती है, तब जनमत सरकार का विरोध करेगा? ।४ मिस्टर कोक के भाषण 
का जवाब देते हुए लाला लाजपत राय ने कहा कि यूरोपियन व्यापारियों की 
राय को देश की राय समझने की आदत छोड देता चाहिए, और जितनी जल्दी 
ही इसे छोड दिया जाय उतत्ता ही अच्छा है ।* उन्होंने यह भी कहा कि 
यूरोपीयन व्यापारी समाज की सहायता से और उन थोडे से सदस्यो की राय से 
जिन्हें वे (सरकार) अपने साथ फुसला कर मिला सके, इस देश में शासन करने 
का प्रयत्न निष्फ न होगा और यध्यसभव मतैवय और शक्ति से उसका विरोध 
किया जायग्रा ।* यदि सरकार एक वोट से विपक्ष को पराजित कर सकती है, 
तो विरोबी दल भी एक वोट से उसे हरा सकता है। कुछ थोडे से व्यक्तियो को 
छोडकर, जो किसी न किसी कारण से सरकार के साथ है, सभी जानकार भारतीय 
सरकार की राय के विरुद्ध है, भौर वे जनता के प्रतिनिधियों का नियत्रण चाहते 
है। उन्होने यह भी कहा कि जब यूरोपीयन व्यापारी राजनीति का प्रश्न उठाते है 
वही, सन्‌ १९२८, जि० १, पृ० २७४ । 
वही, सन्‌ १९२८, जि० १, पु० २८४। 
वही, सन्‌ १९२८, जि० १, पु० २८० । 
वही, सन्‌ १९२८, जि० १, १० २७८-२७९ | 
वही, सन्‌ १९२८, जि० १, प० २७९। 
वही, सन्‌ १९२८, जि० १, पृ० २७९। 
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तो क्या वे कह सकते है कि उन्तका अपना व्यापार राजनीति से मुक्त है। इस 
अवसर पर भी कम से कम प्रत्यक्ष रूप से असेम्बलली को पण्डित मोतीलाल नेहरू 
की प्रतिक्रिया का पता नही चल सका । 


बजट पर बहुत 
/ बजठ भौर वित्त विधेयक की बहसो में केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों मे 
काफी दिलचस्पी और तत्परता से भाग लिया । यद्यपि बजट के दो तिहाई से 
अधिक भाग पर केन्द्रीय असेम्बली को वोट करने का कोई अधिकार नही था, 
फिर भी करीब-करोब सभी विभागों से सम्बन्धित किसी न किसी माँग पर 
केन्द्रीय असेम्त्ली को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, और उन माँगो 
पर साकेतिक कटौती के प्रस्ताव पेश करके असेम्बली के सदस्य प्रशासन के 
विभिन्न विभागों को नीति-रीति और क्रियाकलापो की समीक्षा कर सकते थे । 
इसी तरह वित्त विधेयक में संशोधन पेश करके वे सरकार की वित्त नीति पर 
प्रभाव डालने का प्रयत्न कर सकते थे । असेम्बली के सदस्यों ने अपने इन दोनो 
अधिकारों का यथासंभव प्रयोग करने का प्रयत्त किया। उन्होने अपने कठौती 
के प्रस्तावों तथा वित्तीय सशोधनो द्वारा प्रशासन को लोकप्रिय दिशा में मोडमे 
का प्रयत्त किया। उन्होने माँग की कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय, 
रेलवे की सब सेवाओं का भारतीयकरण हो, तीसरे दर्जे का भाडा कम किया 
जाय, तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, 
पोस्ठकार्ड और लिफाफो की कीमत कम की जाय, चमक-कर घटाया जाय, देश 
की औद्योगिक व्यवस्था का संरक्षण और विस्तार वित्त-नीति का एक प्रमुख लक्ष्य 
हो, भायात शुल्क और निर्यात शुल्क को निर्धारित करते समय इस लक्ष्य पर 
विजद्येष रूप से ध्यान रखा जाय । उन्होने यह भी माँग की कि प्रशासनिक लोक 
सैवाओ तथा सेना का भारतीयकरण किया जाय । 


सरकार पर अविश्वास 

सन्‌ १९१९ की संवैधानिक व्यवस्था में केन्द्रीय भसेम्बली को गवर्नर-जनरल 
या उसकी कार्य परिषद के सदस्यो के वेतन को मजूर करने का कोई अधिकार 
नहीं था| पर उनकी यात्राव्यय की मद पर वोट देने का' अर्थात्‌ उससे संबंधित 
मांग को स्वीकार करने का असेम्बली को अधिकार अवश्य था। इस गद की 
मांग पर कटौती का प्रस्ताव पास करके गसेम्बली सरकार की चीति के विरुद्ध 
अविद्दवास प्रकट कर सकतो थी। असेग्बली के सभी प्रगतिशील तत्त्वो ने मिल 
कर प्रत्येक वर्ष इस प्रकार अपना अविश्वास प्रकट किया । 
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वित्त विधेयक को मजूर किया जाय अथत्रा नही, इस वात में भारतीय 
सदस्यों में काफी मतभेद था। मुस्लिम सेंट्रल पार्टी के साथ-साथ जिना साहब 
को इडिपेंडेंट पार्टी भी वित्तविधेयक को बिल्कुल रद्द कर देना ठीक नही समझती 
थी । भारतीय औद्योगिक वर्ग के सदस्यो की भी यही राय थी। पर काग्रेस 
पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी वित्तविधेयक को नामंजूर करने के पक्ष मे थी, यद्यपि 
इन दोनो पाटियो के कुछ सदस्य इस विपय पर अपना वोट नहीं देते थे । 
मालवीयजी वित्तनीति की आलोचना करते हुए वित्तविधेयक को नामजूर करने 


देते ०० ०० आप 


के पक्ष में अपना मत देते रहेते थे। 


मार्च सन्‌ १९२७ में वित्तविधेयक का विरोध करते हुए मालवीयजी ने 
कहा : “ैक्सो द्वारा जो धन वसूल किया जाता है उसके व्यय को सुव्यवस्थित 
करने का जब हमें अधिकार नही, तब टैक्‍्सों के लगाने का उत्तरदायित्व भी 
हम नही ले सकते |”) गाँवों को दयनोय दशा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए 
उन्होने माँग की कि नयी दिल्‍ली के निर्माण पर बहुत-सा रुपया खर्च करने के 
बजाय गाँवो की दशा सुधारने में, तथा भारतीय जनता को भौद्योगिक शिक्षा जौर 
शिल्पविज्ञान की शिक्षा देने में अधिक रुपया खर्च किया जाय। 


१७ मार्च सन्‌ १९२८ को अस्लेम्बली को वित्तविधेयक नामजूर करने की 
सलाह देते हुए मालवीयजी ने कहा कि युद्ध के बाद भारी करारोपण (टेक्सेशन) 
उस समय बनाये रखना जबकि उसकी जरूरत नही है “जनता के प्रति अपराध 
है ।”* उन्होने सविधान की वित्तीय व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि 
सरकार के खर्चे के ऊपर केन्द्रीय असेम्बली का नियत्रण नगष्य है, क्योकि जब कि 
दो तिहाई बजट पर असेग्बली का कोई अधिकार ही नही है, एक-तिहाई बजट 
के सम्बन्ध में भी असेम्बली के वोट की अवहेलना करते हुए गवर्नर-जनरल 
अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर कटौती की रकम पुनः स्थापित कर सकता 
है।* उन्होने सरकार की मुद्रानीति की कडी आलोचना की*, और बहुत क्षोभ के 
साथ कहा कि खर्चा कम करने के सम्बन्ध में सरकार ने इंचकेप कमेटी की 
सस्तुतिभो पर उचित ध्यान नही दिया ।* उन्होने कहा कि वित्तीय और सैनिक 


१. वही, सन्‌ १९२७, जि० ३, पु० २७२७। 
वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पु० १६५४। 
वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पु० १६५३-१६५४ । 


वही, सनू १९२८, जि० २, पृ० १६६६ । 
वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पु० १६५५ । 
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प्रशासन इतना बुरा है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति यह कह सकता हैं कि “जब 
तक मौजूदा व्यवस्था कायम है तब तक सरकार की वफादारी उसका कर्तव्य नही 
है ।”१ उन्होंने कहा कि हमारी माँग है कि (१) वाइसराय की कौंसिल केविनेट 
की तरह व्यवहार करे, और जनता के प्रतिनिधियों को उत्तरदायी हो, तथा (२) 
अपने वित्तो पर भारत का नियन्त्रण हो |* उन्होंने कहा कि हम अपने देश के गृह 
विभाग, वित्त विभाग, उद्योग-विभाग और भारत सरकार के दूसरे विभागो पर 
वन्ट्रोल करने का अधिकार चाहते है ।* 

५ मार्चे सन्‌ १९२९ को वजट पर बोलते हुए मालवीयजी ने फौजी खर्चे 
को कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि भीतर के दंगो को श्ञान्त करने के 
लिए ब्रिटिग सैनिको का प्रयोग न किया जाय | उन्होंने माग्र की कि रुपये की 
दर फिर से १६ पैस निर्धारित की जाय, तथा किसानो को बेकों से कर्ज लेने 
की सुविधाएँ मुहय्या की जायें। जनता की बहुत-सी कठिताइयो की चर्चा करते 
हुए उन्होने कहा कि जब तक शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नही होता, 
प्रशासक वर्ग जनता को उत्तरदायी नहीं बनाया जाता, तब तक जनता की 
कटिनाइयो का निराकरण और समस्याओं का ससाधान नहीं हो सकता । 

१२ मार्च सन्‌ १९२९ को पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक्जीक्यूटिव कौसिल 
की माग में कटौती का प्रस्ताव पेश किया । मालवीयजी ने काफी कड़े शब्दों में 
मरकार की नीति-रीति, गतिविधि की समीक्षा करते हुए मोतीलालजी का समर्थ 
किया ।" कटौती का प्रस्ताव ५२ वोटो के विरुद्ध ६३ वोटों से स्वीकार हो गया। 

२० मार्च सन्‌ १९२९ को वित्त विधेयक पर बोलतें हुए मालवीयजी ने 
माग की कि अनिवार्य विलम्ब के वगैर देश में औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमीनियन 
स्टेटस) प्रतिष्ठित किया जाय ।* 


सेना नीति 
केन्द्रीय असेम्बली के आग्रह पर सन्‌ १९२५ में लेप्टिनेट-जनरल सर 
एडरू स्कीन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित को गयी। इस कमेटी भे 


वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पृ० १६६८ । 
वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पृ० १६६८ । 
वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पु० १६६९ | 
वही, सन्‌ १९२९, जि० २, प० १५५६-१५६२॥। 
वही, सन्‌ १९२९, जि० २, पृ० १८००-१८०८ | 
वही, सन्‌ १९२९, जि० २, पु० २९४०-२२४६ | 
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सर्वसम्भति से संस्तुति की कि आठ यूनिट की योजना को खत्म करके एक 
ऐसी योजता चालू की जाय जिसके जरिये सन्‌ १९५२ तक भारतीय सेना में 
कि।-कमीशन अफप्तरो में आधी सख्या भारतीय अफसरों की हो! कमेटी ने 
सर्वंसम्मति से यह भी संस्तुति की कि सन्‌ १९३३ में भारत मे सेंडहर्स्ट के स्तर (व 
पैनिक कालेज खोला जाय, भारतीयों को सेना के सब विभागों में भरती किया 
जाय । उसने यह भी सस्तुति की कि जब तक भारत में सेंडहरस्ट जैसा सैनिक 
विद्यालय नही खुलता भर्थात्‌ १९३३ तक सेंडहर्स्ट कालेज में दस के स्थान 
पर बीस भारतीय प्रतिवर्ष भरती किये जायें। उसकी यह भी संस्तुति थी 
कि कार्नवेल और वूलविच के सेनिक विद्यातयों में भी निम्वित सख्या में 
भारतीय नवयुवक भरती किये जायें, तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में सैनिक 
शिक्षा का यथोचित प्रवच्ध किया जाय । 


कमेटी में अपनी रिपोर्ट नवम्बर सन्‌ १९२६ में भारत सरकार के पास 
भेज दी थी। पर सरकार ने उसे अप्रैल सन्‌ १९२७ मे प्रकाशित किया । इस 
बीच में मार्च सन्‌ १९२७ में बजठ की सेना विभाग की भद पर केन्द्रीय 
भसेम्बली में वहस हुई । 

पंडित हृदयनाथ कुंजरू ते इस मद की माँग पर सौ सौ रुपये की कटौती 
के दो प्रस्ताव वेश किये। एक प्रस्ताव का सम्बन्ध “भारतीय प्रादेशिक सेला” 
(इंडियन ठेरिटोरियल फोर्स) और दूसरे का सम्बन्ध सैनिक नीति थौर व्यय 
से था। कुंजरू साहव के ये दोनो प्रस्ताव ४४ वोटो के विरुद्ध ६३ वोटो से 
पास हो गये । 

इसके बाद सेना विभाग की माँग पर बोलते हुए सालवीयजी ने सरकार 
की सेना-तीति की कडी आलोचन्ता की, और माँग की कि सेना पर खर्चा 
घटाया जाय, सेना का वजट ५५ करोड रुपये से घटा कर चालीस करोड कर 
दिया जाय । उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा का भार भारतीयों को स्वय ग्रहण 
करना चाहिए, और इसके लिए उन्हे तैयार रहना चाहिए । भारतीय सेना को, 
उन्होने कहा, प्रविटिश सेना की दुम नहीं होना चाहिए। उन्होने राष्ट्रीय रक्षा 
कौंसिल के गठन का सुझ्ञाव प्रस्तुत किया, और आजा व्यक्त की कि 'भारतीय 
रियासते भी इस. प्रयात्ष में साथ देंगी ।** 


' यद्यपि जिना साहव और उनकी पार्टी के कतिपय सदस्यों ने कुंजछ साहब 
के कटौती के प्रस्तावों का समर्थत्त किया था, पर सेना विभाग की सारी माँग 





१. वही, सन्‌ १९२७, जि० ३, पृ० २३०९-२३१० | 
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रद्द करने की वात्त उन्हें ठोक नही जँंची, और वे तटस्थ रहे। फिर भी ४६ 
रायो के विरुद्ध ५५ रायो से सारी मांग रह कर दी गयी । 


२४ मार्च सन्‌ १९२७ को वित्त विधेयक पर बोलते हुए मालवीयजी ने 
पाहा कि ब्रिटेन का सैनिक कार्यालय एक तानागाह है, जो भारत पर अत्याचार 
करता हूँ, मनमाने ढंग पर अपनी आक्रमणमील साम्राज्यशाही योजनाओं को 
भारत पर लाद देता है, उसे साम्राज्यिक युद्धों गे भाग लेने पर, और उसका 
खर्चा बहन करने पर मजबूर करता है। उन्होंने सरकार की अग्रवर्ती नीति 
(फारवर्ड पालिसी) की समीक्षा करते हुए यहा कि थक्रमणशील नीति का 
भारत की रक्षा से कोई विश्येप राग्वन्ध नही है, वह तो विशुद्ध साम्राज्यिक नीति 
है, ब्रिटिण साम्राज्य का विस्तार ही उसका लक्ष्य हैं। बहुत से अंगेज अफस्तरो 
भीर विश्येपश्षो के विचारों का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि अफगान युद्ध का 
सारा सर्वा भारत के वजाय ब्विटेन को वहन करना चाहिए था। उन्होने कहा 
कि ब्रिटिश सेना के अंग के रुप में ही, तथा ब्रिटिश साम्राज्य के हिंत में ही गोरो 
सैना भारत में रहती हे, और इसलिए उसका सब खर्चा ब्रिदेन को ही वहन 
करना चाहिये ।* 


सस्‍्फीन फस्सेटी की रिपोर्ट पर बहस 

१ अप्रैल उन्‌ १९२७ को स्कीन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी, 
और २५ गगस्त को डाक्टर वी० एस० मुंजे ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव 
पेश किया कि १५ वर्ष के अन्दर ही सेना के आधे उच्चाधिकारी भारतीय 
आफिसर बना दिये जायें। स्कीन की संस्तुतिओ के अनुसार भारतीय सेडहर्स्ट 
कालेज खोला जाय, और सेना के उन विभागों में भी भारतीय भरती किये जायें 
जिनमें वे जब तक भरती नही किये जाते है । 


कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास ऐयंगर ने संशोधन पेण किया कि यद्यपि 
ब्रिटिश युवको के भरती करने का विचार भारतीय जनमत के तथा भारत के 
राजनीतिक लक्ष्य के विरुद्ध है, फिर भी केन्द्रीय असेम्बली की राय है कि 
(स्कीन)कमेटी की सर्वसम्मत संस्वुतिथों से भारत में सेना के भारतीयकरण में ठोस 
घुरुआत होगी, और इसलिए वह गवर्नर-जनरल-इन-कौसिल को संस्तुति करती 
है कि वे उन संस्तुतिओ को स्वीकार करने की तथा शीघ्र हो उन्हें कार्यान्वित 


करने की कृपा करेंगे । 


जन्‍के मपपमज>>+. >जननरी सननफमनननीी “ीििननजनओन 3७ 
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अन्त में मत विभाजन के बिना श्री श्रीनिवास ऐयेगर का संशोधन 
असेम्बली ने स्वीकार कर लिया । 


कमाडर-इन -चीफ की घोषणा 


हि 


मार्च सन्‌ १९२८ में कमाडर-इन-चोफ सर विलियम वर्डबुड ने बजट 
की वहस में भाग लेते हुए सरकार की सेना नीति को घोषणा की | उन्होने 
भारतीय सेडहरस्ट कमेटी की कतिपय सस्तुतिओ को स्त्रीकार करते हुए दो तीन 
महत्त्वपूर्ण संस्तुतिओं को मानने से इनकार कर दिया । उन्होने घोषित किया 
कि भविष्प में प्रति वर्ष १० के वजाय २० भारतीय नवयुवक सेडहर्स्ट मे भरती 
किये जाग्रेगे, और दाइस राय-कमीशन प्राप्त अफसरों के उच्चस्तरीय परिशिक्षण 
के लिए प्रतिवर्ष दस-पाँच स्थान सैडहर्स्ट में संरक्षित रहेगे। उन्होने यह भी 
घोषित किया कि वृूलविच और कारनवैज में भी प्रतिवर्ष छ' भारतीय भरती 
किये जायेंगे । इस तरह प्रतिवर्ष ३७ भारतीयों को उच्चस्तरीय सेनिक शिक्षा 
के लिए भरती किया जायेगा। पर सरकार, उन्होने कहा, कमेटी की यह 
सस्तुति स्वीकार करने को तैयार नही है कि सन्‌ १९५२ तक भारतीय सेना में 
आधे उच्चस्तरीय अफसर भारतीय होगे। उन्होने यह भी घोषित किया कि 
भाठ यूनिटो की योजना चालू रहेगी, और रौडहर्स्ट जैसी उच्चस्तरीय दीक्षिक 
स था भारत में इस समय स्थापित नही की जायेगी । अन्त में उन्होंने कहा कि 
सरकार चाहती हैं कि सर्वेधानिक विकास के साथ-साथ सेना का भी भारतीय- 
करण हो, औपनिवेशिक सेनाओ को तरह राष्ट्रीय भाधार पर भारतीय सेना 
भी सगठित हो, पर भारतोयकरण की नीति ऐसी पूर्व निश्चित समय के 
सापक्रम हारा निर्धारित नही को जा सकती । 


विरोध 


१० मार्च सनू १९२८ को जितना साहव ने सेनापति की घोषणा पर विचार 
करने के लिए सदन में काम रोकों प्रस्ताव पेश करने की इजाजत माँगी । 
सरकार के प्रवक्ता सर बेसिल ब्लेकट ने यह स्वीकार करते हुए कि प्रश्न 
सार्वजनिक महत्त्व का हैं कहा कि इस पर तोन-चार दिन के बाद “सेना विभाग 
के अनुदान पर बहस करते समय विचार किया जा सकता है। पर 
मालवीयजी आदि ने जिना साहब का समर्थन किया । मालवीयजी ने कहा ; “यह 
प्रश्न कि भारत में सैनिक कालेज खोला जाय अथवा न खोला जाय, देश की 
जनता के सामने जीवन-मरण का प्रदन हूँ । इस देश में भावी उत्तरदायी शासन 
का सारा प्रइत इस पर निर्भर है, और इसलिए इस प्रश्न से सम्बन्धित घोषणा 
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पर जनता को प्रतिक्रियाओं को गीघ्न से शीघ्र व्यक्त करना नितान्त आवश्यक 
है ।' अध्यक्ष ने प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दे दी । जिना साहव का अस्ताव 
बहुमत से पास हो गया। १४ मार्च को दीवान चामन लाल ने सेना की माँग पर 
कटौती का प्रस्ताव पेश किया, जो बहुमत से पास हो गया । 

१७ मार्च सन्‌ १९२८ को वित्त विधेयक का विरोध “करते हुए मालवीयजी 
ने फौजी खर्चे को भारत की आवश्यकता और सामर्थ्य से अधिक बताते हुए 
कहा कि उसे कम करने के लिए सेना का भारतीयकरण, तथा जापान के ढंग 
पर सेना क। गठन आवश्यक हे । उन्होने कहा कि भारत की रक्षा की समुचित 
व्यवस्था, उसके गोरव की पुष्टि, तथा खर्चे की. कमी इन सबके लिए ब्रिटिश 
सैनिको और अफसरो के स्थान पर योग्य भारतीयों की नियुक्ति आवश्यक है । 
उन्होने माँग की कि आन्तरिक सुरक्षा का भार भारतीय सैनिको के सुपुर्द कर 
दिया जाय, तथा आन्तरिक दंगो को शान्त करने के लिए अंगेज सनिको का प्रयोग 
न किया जाय, क्योकि उससे अग्रेजो भौर भारतीयों में कटुता पैदा होती है ।* 
उन्होने यह भी माँग की कि प्रति वर्ष लगभग पाँच हजार ब्रिटिश सैनिक कम 
कर दिये जायें, और धीरे-घीरे आन्तरिक सुरक्षा के साथ-साथ वाह्म सुरक्षा का 
भार भी भारतीय सैनिकों के सुपुर्द कर दिया जाय ।” उन्होने उच्चस्तरीय 
सैनिक कालेज खोलने का आग्रह करते हुए कहा कि इस समय हमारे सैनिक एक 
मात्र भूतिभोगी (मर्सिनरी) है, उनमे देशभक्ति और राजभक्ति को भावना का 
संचार किया जाय, और भारतीय सेना को सच्चे मानो में राष्ट्रीय सेना बनाया 
जाय ।४ 

१९ सितम्बर सन्‌ १९२९ को श्री एम० आर० जयकर के भ्रस्ताव पर 
बोलते हुए मालवीयणी ने कहा : “जिस तरह बुद्धि किसी विशेषवर्ग को 
इजारादारी नही है, इसी तरह सैनिक भावना (शौर्य) भी किसी विशेष वर्ग की 
इजारादारी नही है” ।" उन्होने कहा कि जिस तरह शिवाजी ने सच जातियो के 
तवयुवकों को अपनी सेना में भरती किया और गुरुगोविन्द सिंह ने जाति-पाँति 
को उपेक्षा करते हुए सुदृढ़ सिबख पथ स्थापित किया, उसी तरह सब सम्प्रदायो 


१ वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पृ० १२४३ | 
२, वही, सन्‌ १९२८, जि० २, १० १६५८ | 
३. वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पृ० १६६३। 
४. वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पृ० १६६२ । 
५. वही, सन्‌ १९२९, जि० ४, पू० ६००५॥। 
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और जातियो के योग्य नवयुवको को भरती करके भारतीय सेना का निर्माण 
किया जाय । उन्होने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के नवयुवकों को विभिन्न सस्थाओ 
में शिक्षा दिये जाने का विरोध करते हुए कहा कि सेना में देशभक्ति का सचार 
करने के लिए जिस पर देश का भविष्य निर्भर है, यह भावश्यक है कि सब 
सैनिक रंगरूट, चाहे वे किसी जाति या सम्प्रदाय के हो, " समान नियमों के 


अधीन”, बिना किसी पार्थक्य के, समान रूप से एक ही सस्था में साथ-साथ 
शिक्षा प्राप्त करें, तथा जीवननिर्वाह करे, खेले-कूदें और काम करें ।' 


पब्लिक सेफ्टो बिल 


सितम्बर सन्‌ १९२८ में विदेश से आने वाले कम्युनिस्टो की भतिविधि और 
कामो पर खास तौर पर रोक लगाने के लिए सरकार ने “पब्लिक सेफ्टी बिल' 
(साव॑जनिक सुरक्षा विधेषक) के नाम से असेम्बली में एक विधेयक प्रस्तुत किया । 
कांग्रेस और नेशनलिस्ट पाटियो के सदस्यों के अतिरिक्त कतिपय जन्य सदस्यों ने 
भी विधेयक का डटकर विरोध किया। अन्त में उसके पक्ष और विपक्ष में बोटो 
की रा्या बराबर रही, तब ब्रिटेन की कामन्स सभा की परम्परा का अनुकरण 
करते हुए असेम्व॒ली के अध्यक्ष विद्ठुल भाई पटेल ने विपक्ष में अपनी राय दी 
और विधेयक नामजूर हो गया । 


फरवरी सन्‌ १९२९ में सरकार ने दुबारा विधेयक को असेम्बली में पेश 
किया और सदन ने बहुमत से उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया। पर जब 
१ अप्रेल > समिति की रिपोर्ट सदन से पेश करने का प्रस्ताव आया, तब 
अध्यक्ष ने कहा कि इस विधेयक का मेरठ के साजिश (विद्रोह) मुकदमे से काफी 
सम्बन्ध है, इसलिए सरकार या तो मेरठ मुकदमे तक इस विधेयक पर विचार 
स्थगित कर दे, या मुकदमा वापस ले ले ।* ४अप्रेल को गृह सदरय केरार 
साहब ने सदन के नियमों की व्याख्या करते हुए कहा कि भुकदमे को वापस 
लिए बिना विधेयक को प्रवर समिति की रिपोर्ट पर बहस हो सकती है, और 
सरकार अध्यक्ष की दोनो बातों में से कोई भी बात मानने को तैयार नही है । 
इस पर दो दिन तक कुछ अन्य प्रमुख सदस्यो को राय सुनने के बाद ११ अप्रैल 
को अध्यक्ष ने विधेयक पर विचार करना वर्जित कर दिया ।* 


१. वही, सन्‌ १९२९, जि० ४, पु० १००५-१००६। 
२. वही, सन्‌ १९२९, जि० ३, पृ० २६५३। 
३. वही, सन्‌ १९२९, जि० ३, पु० २९८७-९१ । 
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दुसरे दिन कर्थात्‌ १९ अप्रैल को वाइसराय ने क्रेल्दीय विधान : 
दोनो सदनो को संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी 
अध्यक्ष का निर्णय नियमों के मूल अभिप्राय के अनुकूल नहीं है, पर । 
अन्दर उनका निर्णय हो प्रामाणिक है। दूसरी ओर, उन्होने कहा, 
समुचित्त सुरक्षा के लिए विधेयक को कानून को शक्ल देना मेरी सरव 
राय भें जरूरी है, और इसलिए उसे अध्यादेश के रूप में जारी किया जा 
इसके वाद पटेल साहव ने वाइसराय को लिखा कि अध्यक्ष की रूलिंग (व्य 
पर आक्षेप करना सर्वथा अनुचित था । इस पर वाइसराय मे अपने निजी 
के पत्र द्वारा अध्यक्ष को सूचित किया कि उनकी रूलिग पर श्राक्षेप कर 
उनका कोई इरादा नही था ।* 
मालवीयजी ने सितम्बर सन्‌ १९२८ तथा फरवरी सन्‌ १९२१९ में ५ 
सैपठी बिल का विरोध किया । इसे उन्होंने “अनावश्यक तथा उसकी घ 
को “आपत्तिजनक” बताया । उन्होने कहा कि इरा विधेयेक टारा कम्यु 
के प्रसार को, उसकी ओर नवयुवकों की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सब 
“सब हउतालें प्रारम्भ से अन्त तक गलत नही है । हडतालो के समर 
मजदूसे के लिए विदेश से भेजी सहायता को गैर-कानूनी घोषित १ 
उन्होने कहा, अवश्य ही अनुचित होगा। उन्होने कैनेडा भोर आस्ट्रेलि 
कानूनों की प्रासगिक धाराओं के उद्धरण देते हुए कहा कि सरकार के 
कहना कि प्रस्तुत विधेयक उन कानूनों की व्यवस्था के अनुकूल है, विल्कुल 
हैं। जबकि आस्ट्रलिया और कैनेडा के कानूवों में किसी जांच के बाद, अप्ि 
द्वारा प्रस्तुत सफाई पर विचार करने के बाद, किसो विदेशी को निष्य 
का दण्ड देने की व्यवस्था है, प्रस्तावित विधेयक में बिया किसी भुकदां 
अभियुक्त को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिये बर्गर प्रशासन अधि' 
को निष्कासन का अधिकार दिये जाने की व्यवस्था है। न्यायिक अधि 
को प्रशासनिक अधिक्रारिओ के सुपुर्द करना, बिता न्यायिक जाँच (ट्रायल 
सजा देना, उन्होने कहा, नि.सन्देह अन्याय है, सुब्यवस्था के नाम पर प्रशास 
निरंकुशता स्थापित करना है ।* उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रसिद्ध वि 
१ वही, सन्‌ १९२९, जि० ४, पृ० १६११ 
२, वही, सन्‌ १९२८, जि० हे, प्‌ ८५६ | 


३ वही, सन्‌ १९२९, जि० १, १० ५९३ ॥ 
४. वही, सन्‌ १९२८, जि० ३, पृ० ८५७-८५८; वही, सब १९: 


जि० १, प०७० ५८८। 
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प्रोफेसर ओोपेनहाइमर के विचारों का उद्धरण देते हुए कहा कि अच्तर्राष्ट्रीय 
कानून कहता है कि हमें दूसरे राज्यो को जनता के साथ उसी सम्य आधार पर 
व्यवहार करना चाहिए जिस पर हम अपनी जनता के साथ व्यवहार करते है।'* 
मालवीयजी ने यह भी कहा कि सरकार के समर्थक “पाइनीयर” समाचार पत्र 
ने भी यह स्वीकार किया है कि “किसी आदमी को पूरी तौर पर यह जानकारी 
कराये विना कि उसे किस 'अभियोग का सामना करना है दण्ड दे देना अन्याय 
है। जब्र तक अभियोग सिद्ध न हो और सबधित व्यक्ति को जबाब देने का पूरा 
भौका न मिला हो, तब तक एक कुख्यात कम्युनिस्ट को भी निर्वासित करना 
ब्रिटिश न्याय नही है ।” ” 


मालवीयजी ने कहा कि जिस तरह ब्रिटेन में हडतालो को पारस्परिक 
परामर्श द्वारा शान्‍्त करने की कोशिश की जाती है, उसी तरह भारत में भी 
की जानो चाहिए । उसके लिए “कठोर अधिकार की कौन जरूरत है? 
उन्होने भऔौद्योगिक श्रमिकों की दयनीय दशा का विश्लेषण करते हुए कहा कि 
सरकार को दगो (विस्फोहो) पर आश्चर्य है, जबकि “मुझे आइचरय्य है कि ये 
दगे पहले क्यो नहीं हुए, और कही अधिक संझया में क्यो नहीं हुए ?”४ 
पठानो के अत्याचार और अमानुषिक व्यवहार द्वारा हडताल को बन्द कराने 
का प्रयत्न निन्‍दनीय है । बम्बई की दुर्व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार की 
वित्तीय नीति पर है, उसमे रुपये की दर अठारह पैस निश्चित करके ऐसी 
ओऔद्योगिक स्थिति पैदा कर दी है कि वम्बई के बहुत से पूजीपति स्वयं 
चाहते है कि हडताल जारी रहे, ताकि उन्हे माल तैयार करके उसे भोदामो में 
जमा करते रहने, की जरूरत न पडे ।* दशा को सुधारने के लिए वित्त नीति 
बदलनो होगी, मजदूरों की आथिक स्थिति को ठीक करना होगा । 

उन्होने कहा कि नवयुवकों को कम्युनिज्म के प्रभाव से बचाने के लिए 
उनमें देशभक्ति की भावना को सचरित करना होगा, उनकी स्वराज्य की भाग 


वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पृ० ५९२। 
वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पृ० ५९४। 
वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पृ० ५९४। 
वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पु० ५९८ । | 
वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पु० ५९८-५९९ | 
बही, सन्‌ १९२९, जि० १, पु० ६०२; 
वही, सन्‌ १९२८, जि० रे, पृ० ८५५॥ 
२७ 


की लत जा 0 ५७ 
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को पूरा करना होगा । यदि ये अपने देश में स्वशासन प्रतिष्ठित नही करते, 
तब ये संसार में कही भी अपने साथी मनुष्यों द्वारा मनुष्य की तरह व्यवहार 
किये जाने के पान नही है ।* उन्होने कहा कि यदि सब दलों से समधित राष्ट्रीय 
माग को सरकार स्वीकार करने को तैयार नही होगी, तो नवयुवकोी की भावना 
उग्र होगी, उनमें भारत और ब्रिटेन के बीच पूर्ण विच्छेद हो--यह भावना 
बढ़ेगी, जिसे हथियारो द्वारा दबाया नही जा सकेगा ।* 

कम्पुनिज्म के सिद्धान्तो की चर्चा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि 
कम्पुनिज्म रात्य, न्याय, धर्म और प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है ।* उन्होने 
कहा कि राष्ट्रवादी हिंसा भीर शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति के अपहरण या 
अधिग्रहण के कम्युनिस्ट रिद्धान्त को ठोक नहीं समझते। उन्होने कहा कि 
कानून की उचित व्यवस्था को छोड किसी अन्य उपाय से कानूनी ढंग से उपाणित 
सम्पत्ति के उपभोग में बाधा पहुंचाने के हम विरुद्ध है । उन्होने यह भी कहा 
कि हम नही चाहते कि “यथोचित कानून और उस कानून के अन्दर उचित 
प्रशासनिक आज्ञा को छोड कर” कियी दूसरे ढग पर “किसी व्यक्ति को उसकी 
सम्पत्ति के उपभोग (उपयोग) से वचित किया जाय ।”" इस वात में सदन के 
सब निर्वाचित सदस्य सरकार के साथ है, और कम्युनिस्टो की रीति-नीति के 
विरुद्ध है । 

पर मालवीयजी ने कहा कि वे कम्युनिस्टो की इस वात को स्वीकार 
करते है कि “समाज का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि जो उसके लिए 
काम करे वह पुरस्कृत किया जाय”,९ और उसे सुखी जीवन व्यतीत करने की 
सुविधा प्राप्त हो । उन्होने कहा कि वे कम्युनिस्ट सकलतवाला के इस विचार 
से भी सहमत है कि “राव मनुष्यो का जन्म एक ढंग से हुआ है, ओर सब ही 
वृद्धि और विकास के समान नियमों के अधीन है । यदि सब को एक प्रकार की 
विक्षा दी जाय, तो परिणाम भी एक जैसा होगा, केवल उसकी आकृति और 
अभिव्यक्ति ही एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेद दिखला पायेगी ।””* समाज 

१. वही, सन्‌ १९२९, जि० ९, पु० ६०४ | 

२, वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पु० ६०४ । 
३. वही, सन्‌ १९२८, जि० ३, पु० ८५२। 
४. वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पु० ५८७-प५८८ | 
५, वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पृ० ५८८ | 
६. वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पृ० ५८६-५८७ | 
७, वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पु० ५८७। 
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की इस कम्युनिस्ट कल्पता को भी स्वीकार करने को वे तैयार थे कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी सव आवश्यकताओं की पूरो-पूरी पूर्ति के अनुरूप पुरस्कार: मिलना 
चाहिए; जब तक वह व्यक्ति अपनी योग्यताओ के अनुसार ईमानदारी के साथ 
समाज के लिए काम करता है ।' उन्होंने घोषित किया कि यह सब सिद्धान्त 
तो प्राचीन भारतीय सस्कृति के अनुकूल है और इनके आधार पर समाज का 
निर्माण आवश्यक और अनिवार्य है । 

देड डिस्प्पूट्स बिल 

मजदूरो के क्रियाकलापो पर विशेषतः हडतालो पर, प्रतिबन्ध लगाने के 
लिए सरकार ने भसेम्व॒ली में ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पेश किया। मजदूरों की, 
भोर से ट्रेंड यूनियन काग्रेस के नेता दीवान चम्मन लाल ने उसका 
विरोध किया | काग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के अन्य बहुत से सदस्यों 
ते भी उसका विरोध किया। शाल्तिपूर्ण उपायो द्वारा झगडो का निपटारा 
इस विधेयक का लक्ष्य बताया जाता था। पर दीवान चम्मन लाल आदि की 
घारणा थी कि इस विधेयक द्वारा औद्योगिक मजदूरो के हितो की पूरी तौर पर 
रक्षा नही होती, और मजदूरो के हको को अनुचित ढंग पर सीमित किया जा 
रहा है । सर्वश्षी जमनादास मेहता, वी० वी० जोग्या, एस० श्रीनिवास ऐयंगर, 
एम० एस० अणे आदि ने भी विधेयक का विरोध किया। भौद्योगिक फजल 
इन्नाहीम रहमतुल्ला ने विधेयक को कडा बनाने पर जोर दिया । उन्होने इसके 
लिए एक संशोधन भी भ्रस्तुत किया। पर भारी बहुमत से वह नामंजूर हो 
गया। केवल १३ सदस्यो ने संशोधन के पक्ष में राय दी । 

३८ बोटो के विरुद्ध ५६ वोटो से विधेयक पास हो गया। जब कि 
काग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टो के अधिकाश सदस्यों ने, तथा उनके नेता 
मोतीलालजी और मालवीयजी ने विधेयक के विपक्ष में वोट दिये, जिना साहब 
ने किसी तरफ वोट नही किया, और उनकी पार्टी के अधिकाश सदस्यों ने विधेयक 
के पक्ष में अपने वोट दिये । मिस्टर फजल इन्नाहीम रहमतुल्ला ने इस धारणा 
से कि सदन ने उनका सशोधन स्वीकार नही किया, विधेयक के विरोध में वोट 
दिया। पर जिन १२ सदस्यो ने उनके संशोधन का समर्थन किया था, उत्त 
सब ने विधेयक के पक्ष में वोट दिया। सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, सेठ 


घनद्याम दास बिडला आदि कतिपय भौद्योगिको ने भी किसी तरफ वोट 
नही दिये । 


१. वही, सन्‌ १९२९, जि० १, पु० ९८७।॥ 
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व्यक्तिगत स्वतन्त्रता |. ॥ 

' “जिस तरह मालवीयजी ने पब्लिक सेफ्टी बिल,का विरोध किया तथा 
ट्रेंड.डिस्प्यूट्स, बिल के।, विरुद्ध वोट दिया, उससे यह स्पष्ट है कि वे संपत्ति के 
अधिकार से कही अधिक मानव व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता और गौरव की रक्षा, 
तथा सबके लिए सुख्ती जीवन की व्यवस्था को महत्त्व देते थे । वे इन्हें मानव 
के मौलिक अधिकार मानते थे । वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र 
सम्मानित जीवन व्यतीत करने की, तथा अपने व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएँ 
प्राप्त हो। वे कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति और जनसमूह को संस्था संगठित 
करने का, सभा ओऔर प्रदर्शन आयोजित करने का, अपने विचारो को प्रकाशित 
करने का, भाषण करने का, तथा अपने साथियो को सलाह देने का, तथा उनके 
साथ हडताल करने का न्यायसंगत और युक्तिसगत अधिकार है। उन्होने 
असेम्बली में बार बार माँग को कि मानव के इन अधिकारों की कानून द्वारा 
रक्षा की जाय, और जो मौजूदा कानून और व्यवहार इनके विरुद्ध है, उन्हें 
बदला जाय । उन्होने जोरदार शब्दों में सरकार को निन्‍्दा करते हुए कहा : 
“जब तंक भीड हिसात्मक नही हो जाती या गैरकानूनी काम नही करने लगती, 
कानून के अन्दर किसी मनुष्य को सगीन प्रयोग करने का, या भीड में किसी 
मलुष्य पर गोली चलाने का कोई अधिकार नही है, और यदि वह ऐसा करता है 
तो वह अपने खतरे पर ऐसा करता है ।”* 


घामिफ स्वतन्त्रता 


धामिक स्वतन्त्रता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा 
कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के सिद्धान्तो और मतो पर अपने विचार 
व्यक्त करने का, उन पर बादविवाद करने का अधिकार है, पर जिन बातो से 
साथियों की भावनाओं को आधात पहुँचे उन्हें उसे बचाना ही' चाहिए। इस 
तरह धार्मिक महापुरुषों, धर्म के प्रवर्ततो, अवतारो, धर्मगुरुओ के सम्बन्ध में 
बातचीत करते समय उनका व्यक्तित्व श्रद्धापूर्ण सम्मान का अधिकारी समझा 
जाना चाहिए, अर्थात्‌ उनकी चर्चा सम्मानपूर्वक की जानी चाहिए। 
नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपत राय भी इस बात से सहमत थे । 'वे 
भी धामिक व्यक्तित्वोकी अब्लील आलोचना के विरोधी थे, तथा धर्म और 


जज 


'१, वही, सन्‌ १९२७, जि० १, पृ० १०२९ । 
२. वही, सन्‌ १९२७, जि० ४, पृ० ३९४७-३९५० । 
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श्रेष्ठ धामिक व्यक्तियो के साभिप्राय अपमान को “अपराध मानते थे और कानून 
हारा उसे बन्द कर देना देश में शान्ति और सौहार्द प्रतिष्ठित करने के लिए 
आवद्यक समझते थे । 
फांप्रेस के निर्णय | 
मालवीयजी काग्रेस के लाहौर अधिवेशन के निर्णयों से पूरी तौर पर 
सन्‍्तुष्ट नही थे । वे अब भी भीपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में थे, उसे ही पूर्ण 
स्वतन्नता मानते थे, और काग्रेस के विधान में घोषित 'स्व॒राज्य/ की व्याख्या 
अनावश्यक समझते थे। वे विधान सभाओं का वहिष्कार भी उचित नहीं 
समझते थे। वे चाहते थे कि वहाँ भी सरकार का डटकर विरोध किया जाय, 
स्वराज्य के लिए संघर्ष किया जाय । उनका यह भी कहना था कि काग्रेस के 
वजाय जनता के प्रतिनिधियों को स्वयं बहिष्कार के प्रइत पर॒विचार-विमशु 
करके निर्णय करना चाहिए था। काग्रेस ठिकट पर निर्वाचित सदस्यो के लिए 
कांग्रेस के नियंत्रण और आदेश की अवहेलना या उपेक्षा करना ठीक हो अथवा 
न हो, पर नेंशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सालवीयजी इस प्रइन पर 
कांग्रेस के निर्णण को मानने के लिए बाध्य नही थे । 'भत. मालवीयजी और 
नेशनलिस्ट पार्टी के दूसरे सदस्यों ने तुरन्त इस्तीफा देने के बजाय वेन्‍्द्रीय 
असेम्बली के बजट सत्र में भाग लेने का निर्णय किया । आन्ध्र के प्रमुख नेता 
टी० प्रकाशम, आसाम के प्रमुख नेता ठी० आर० फूकन, उडीसा के नेता नील 
कंठ दास, पजाव के मजदूर नेता दीवान चम्मन लाल तथा भद्रास के एम० के० 
आचार्य और के० वी० रंगास्वामी ऐयंगर और बंगाल के एस० सी० मित्र और 
अमरनाथ दत्त, आदि काग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी असेम्बली का बाइकाट नही 


किया, और उनमें से अधिकाश ने 'स्यू स्वराज्य पार्टी! के नाम से एक नया दल 
गठित कर लिया। क 


नेजट 


् 


५ मार्च सन्‌ १९३० को बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी 
ने कहा कि यह बजट हमें याद दिलाता है कि भारत एक ऐसी व्यवस्था के अधीन 
है जिसमें सरकार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उत्तरदायी नही है, और 
वह इंग्लैंड से प्राप्त आदेशो से नियत्रित इच्छा के अनुसार प्रशासन का सचालन 
करती है ।' उन्होने कहा कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत “जनता के प्रतिनिधियों 


१. वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पृ० १३३३ | 
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के लगातार प्रोटेस्ट के बावजूद” सर्च बढ़ता चला जा रहा हैं ।१ उन्होंने बहुत 
ही सन्तप्त हृदय से कहा कि उससे “अधिक दुष्ट सरकार” कौनसी हो सकती 
है जिसमें जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सरकार द्वारा नियत 
नियमों के अन्तर्गत जनता द्वारा निर्वाचित जनता के प्रतिनिधियों को यह भी 
अधिकार नही कि वे रारंकार फो मजबूर कर सके कि जो द्रव्य उनके वोटो से 
एकत्रित किया जाता है उसे जैसा वे ठीक समझते है वैसे ही सर्च किया जाय।* 
उन्होने कहा कि ऐसी “बुरी शासन-व्यवस्था से जितनी जल्दी हमारा पिंड छूटे 
उतना ही भारत भीर बाह्य जगत में मानव जाति के लिए अच्छा होगा । हैं 


मालवीयजी ने सरकार को सेसानीति की आलोचना करते हुए कहा कि 
जबकि यूरोप के राजनीतिज्ञों की धारणा है कि राजस्व का २० प्रतिशत से 
अधिक सेना पर खर्च न किया जाय, भारत सरकार इसकी भोर ध्यान नही दे 
रही है। जबकि सभी देशो ने युद्ध के बाद सर्चे को घटाकर करो में काफी कमी 
कर दी है, इस देश में अब भी जबता को युद्धकालीन करो का भार वहन 
करना पड़ रहा हैं। सरकार की मुद्रा नीति की भर्त्सना करते हुए उन्होने 
कहा कि १६ पैस के बजाय १८ पैस की दर निश्चित करके सरकार ने भारतीय 
उद्योगों और वित्तीय स्थिति को भयंकर विपत्ति भें डाल दिया है । उन्होने 
कहा कि सरकार एक ओर आय-कर में वृद्धि की माँग करती है, और दूसरी 
ओर कपड़ो पर लग्राये जाने वाले कर में ब्रिटेन के कपडो पर ५ प्रतिशत 
की छूट चाहती है। यह कहां का न्याय हैं ? सरकार चाहती हैं कि राजस्व की 
वृद्धि के लिए सूती कपडो पर आयात छुल्क ११ प्रतिशत से बढ़ा कर १५ प्रति- 
शत कर दिया जाय, भर उन्र कपठो पर जो ब्रिटेन से नहीं भाते है ५ अ्रतिद्त 
संरक्षण घुल्क लगाया जाय । इस तरह सरकार ब्रिटेन के कपड़ो पर आयात 
शुल्क में ५ प्रतिशत की छूट देती है। इस सुझाव को श्रस्तुत करते समय, 
मालवीयजी ने कहा, सरकार हमें यह नहीं बताती कि इस छूट से हिन्दुस्ताव 
को वया लाभ होगा । पिछले पाँच वर्षों में सूती कपडो में जापान का व्यापार 
३३० लाख गज बढ गया है, जबकि उसी जमाने में लंकाशायर का व्यापार 

हिल: 3 डिक मिड 7 4020 20 200, 22 


बही, सन्‌ १९३०, जि० ३, पृ० १३३३ । 
'बही, सन्‌ १९३०, जि० ३, पृ० १३३३ | 
वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पृ० १३१४ । 
वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पृ० १३३४ 
वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पृ० १३१३४-१ १३५ । 
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३८० लाख गज घट गया है ।' प्रस्तावित अधिमान के जरिये ब्रिटेन के व्यापार 
को लाभ अवश्य होगा, वह सम्भवतः हिन्दुस्तान में जापान के इस व्यापार को 
खत्म कर देगा, पर कया इससे हिन्दुस्तान को भी कोई लाभ होनेवाला है ? 
उन्होंने बताया कि फिसकल कमीशन (शुल्क आयोग) की धारणा है कि इस प्रकार 
की व्यवस्था से अधिमान-प्राप्त देश के व्यापार को भवश्य लाभ होगा, पर शुल्क 
की भीची दर के कारण सरकार की आमदनी घटेगी, और उपभोक्ताओ को कोई 
लाभ नही होगा ।* ऐसी हालत में टेरिफ बोर्ड से पूछे विना ब्रिठेन के माल को 
५ प्रतिशत का अधिमान देना सर्वथा अनुचित है । 


कठोती का प्रस्ताव 

७ मार्च सन्‌ १९३० को श्री एन० सी० केलकर ने प्रस्ताव किया कि 
एक्जीव्यूटिव कौंसिल से सम्यन्वित वित्तीय माँग को घठाकर एक रुपया कर 
दिया जाय । उन्होने कहा कि भारत सरकार जनता को उत्तरदायी नही हैं और 
कटौती का यह्‌ प्रस्ताव इस सर्वधानिक स्थिति के विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव है ।, 
उन्होने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव गाघीजी के अल्टीमेटम के अनुरूप है जिससे 
सिद्ध होता हैं कि जो लोग कौंसिल में रहकर काम कर रहे है और जो इसे छोड 


कर बाहर चले गये है उनका ध्येय एक ही है । 


कटोती के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि इस समय 
कोई भी ऐसा स्वाभिमानी भारतीय नही है जो' सर्वेधानिक प्रगति के प्रद् को, जो 
राष्ट्र के सम्मान और हितो से बहुत सम्बन्धित है, केवल ब्रिटिश सरकार के निर्णय 
पर छोडने को तैयार होगा ।* उन्होने भारत सरकार से साँग की कि वह ब्रिटिश 
सरकार से अनुरोध करे कि वह गोलमेज काफरेन्स को शीक्र बुलाने का कष्ट करे 
और घोपित करे कि वहू सहमत है कि “विधान के मंशोधन” द्वारा भारत में 
“डोमिनियन स्टेट्स” श्रतिष्ठित किया जायगा ।४ उन्होने कहा कि यदि ब्रिटिश 
सरकार इस प्रकार की घोषणा करे, तो वह वायदा करते है कि महात्मा गाधी 
उसे स्वीकार कर लेंगे, और अपना आन्दोलन बन्द कर देंगे।" 


वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पु० १३३८ । ' 
वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पु० १३३६-१३३७। 

वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पु० १४०४। 

वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पुृ० १४०७। 

वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पृ० १४०७ । 
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जिना साहब ने कटोती के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। 
उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार को समझ लेना चाहिए कि हिन्दू हमसे 
समझौता करें अथवा न करें, वे हमारे साथ भागे बढें या न बढ़ें, हम आगे बढेंगे, 
जोर हम एस देश में मुसलमानों भौर दुसरे अल्प सख्यको के लिए संरक्षणों की 
समुचित व्यवस्था के साथ उत्तरदायी शासन-व्यवस्था चाहते है ।* 


कंटीती का प्रस्ताव ३९ वोटो के मुकाबले में ५० वोटों से रह हो गया। 
कटौती के प्रस्ताव के विरोध में वोट देनेवालो मे केवल २९ भारतीय थे, जिनमें 
अधिकाणश गवर्नर-जनरल हारा मनोनीत थे। इस तरह लगभग तीन चौथाई 
निर्वाचित हिन्दुस्तानी निन्‍दा का प्रस्ताव पास करने के पक्ष में थे । कांग्रेस पार्टी 
द्वारा असेम्बली का वाइकाट ही भारतीय पक्ष की पराजय का मूल कारण था । 


चल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी 


१० भार्च सनू १९३० को सरदार वल्लभभाई पटेल की ग्रिरफ्तारी पर 
सरकार फी भर्त्सना करते हुए मालवीयजी ने आशा व्यक्त की कि सरकार दमत 
के बजाय सुलह की नीति का अनुसरण करेगी, तथा सारत को उसके जन्म-सिद्ध 
अधिकार को देने का वायदा करेंगी, और इस तरह संघर्ष और कष्टो को ठा 
कर सनन्‍्तोष और जानन्द का अवसर प्रदान करेगी ।* पर यदि सरकार ने इस 
बात का वायदा नहीं किया कि संविधान का आगामी संशोधन “डोमिवियन 
स्टेटस के भाधार पर जाधघारित होगा, तो यह मामला “लीग आफ नेशन्स के 
पास भेजा जायगा, और सम्पूर्ण जगत के जनमत के कठघरे में सरकार को सड़ा 
होना होगा ।/* 
सूती कपड़ा उद्योग (संरक्षण) विधेयक 

भार्च सन्‌ १९३० के दूसरे सप्ताह में सरकार की ओर से एक आयात शुल्क 
विधेयक प्रस्तुत किया गया । इसमे सब देशो के सूत्ती कपड़ो के आयात पर 
११ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगा देने की व्यवस्था थी, भौर 
यह भी प्रस्ताव था कि ब्रिटेन के माल को छोडकर अन्य देशों के माल पर 
५ प्रतिशत संरक्षण शुल्क और लगेगा। मालवीयजी और दूसरे वहुत से 
निर्वाचित सदस्य ब्रिटेन के माल पर ५ प्रतिशत की छूट ठीक नही समझते थे । 

१. वही, सव्‌ १९३०, जि० २, पृ० १४०८ । 

२. वही, सन्‌ १९३०, जि० २, पु० १५२२॥ 

है. वही सत्‌ १९३०, जि० २, पृ० १५२२ | 
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उन्होने इस साम्राज्यिक अधिमान का डटकर विरोध किया । वाणिज्य-सदस्य ने 
चोपित किया कि यदि उनकी यह बात स्वीकार नही की गयी, तो वह पूरा 
विधेयक वापस ले लेंगे। इससे भयभीत होकर औद्योगिक वर्ग के बधिकाश 
विधायक इस छूट का समर्थन करने को तैयार हो गये । जिना साहब ने भी, जो 
स्वय एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे, इस भय के कारण विधेयक का पूरी 
तौर पर समर्थन करना ही उचित समझा।" वित्त-सदस्य से यह भी कहा कि 
इस छूट या अधिमान का विरोध गोलमेज काफरेन्‍्स के कामो में बाधा पहुँचा 
सकता है। ॥ 

सालवीयजी को ये बातें बुरी लगी। उन्होने इस प्रकार की धमकियो को 
/विधिविहित निरंकुशता का अत्याचार” बताकर सरकार की भर्त्सना की । 
उन्‍होंने कहा कि सरकार की मुद्रा नीति ने बम्बई के उद्योग की दशा बहुत 
विगाड दी है, और उसे इस समय २० प्रतिशत संरक्षण की जरूरत है और यदि 
हमारी, शक्ति होती तो हम इतना संरक्षण ,उसे जरूर दे देते । यदि सरकार! 
इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करने को तैयार हो, तो वह और उनकी पार्दी 
उसका समर्यन करेगे । , पर वह और उनके साथी बह्विटिश साल पर ५ प्रतिशत 
की ,छूठ देकर उस पर १५ प्रतिशत और दूसरे देशो के माल पर २० प्रतिशत 
का भ्ायात शुल्क लगाने की व्यवस्था का समर्थन करने को तैयार नही है । 


मालवीयजी की धारणा थी कि प्रस्तावित व्यवस्था से बम्बई के उद्योगों को 
कोई दीर्घकालीन लाभ होने वाला नही है । उनका विश्वास था कि “सरकार के 
प्रस्ताव से बम्बई के औद्योगिको को “मल्पकालिक” और “दिखावटी राहत” भत्ते 
मिल जासे, पर “वदान्यता (वाउन्दी) का विष” आगे चलकर “भारी संकट 
उप्रस्थित,कर देगा ।* वदान्यता के बल पर लंकाशायर दूसरे देशो के व्यापार 
को धवका देकर भारत के बाजार में छा जायेगा, और “बम्बई का उद्योग बहुत 
देर तक लंकाशायर का मुकाबला नही कर सकेगा” ।* सालवीयजी को इस बात 
का भी भय था,कि अधिसान के जरिए भारत के बाजार पर कब्जा करके लंका- 
शायर जब उचित समझेगा तव कपडो की कौसत बढा देगा, और हम उसे रोक 


॥7 


१ वही, सन्‌ १९३०, जि० ३, पृ० २४३० । 
२ वही, सन्‌ १९३०, जि० ३, पु० '२६२६ | ' 
३. वही, सन्‌ १९३०, जि० ३, पृ० २६१५ । 
४. वही, सन्‌ १९३०, जि० हे, पृ० २६२१ 
५. वही, सन्‌ १९३०, जि० ३, पृु० २६२६ ॥ 
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नही सकेंगे ।' इस तरह प्रस्तावित व्यवस्था सारे देश के लिए हानिकर सिद्ध 
होगी। बम्बई के औद्योगिको को, मालवीयजी ने कहा, अच्छी तौर पर समझ लेना 
चाहिए कि “बम्बई समृद्ध तही हो सकता, जगर भारत कगाल और विक्ृत हरे 
जाता है, और देश में मन्‍्दी हो जाती है ।”* 


उन्होंने कहा ः “सरकार विप की एक बडी बूँद के साथ हमें दूध का 
प्याला देना चाहती है, मेरी आपसे विनती है कि आप उसे लेने से इनकार 
कर दे और इस महान्‌ देश को जनता की हैसियत से अपने जन्म-सिद्ध अधिकार 
के रूप मे विशुद्ध और निर्मल दुध का प्याला लेने का आग्रह करें।” 


मालवीयजी ने कहा कि उनके लिए उनका देश ही सर्वोपरि है । उसका 
चिन्तन ही उनका मुख्य विपय है। बम्बई के उन मित्रों को, जिन्होंने 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को बहुत आधिक सहायता दी है, समझना चाहिए 
कि वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के हिंत पर देश का हित क्ुर्बान नही किया जा 
सकता । उन्होने कहा “मैं अपनी भात्मा और अपने परमात्मा के प्रति निछ्ठाहीन 
हो जाऊंगा, यदि मै हिन्दू यूनिवर्सिटी के हिंतो या किसी दुसरे हित को अपने 
और अपने देश के हिंती के बीच टिकने दूँ । यदि सौ हिन्दू यूनिवर्धिटियो का 
बलिदान करना भी आवश्यक होगा, तो मै आशा करता हूँ कि ईश्वर मुझे शक्ति 
प्रदान करेगा कि मै बिना हिचक के उन्हें बलिदान कर दू, और अपने देश के 
हित का बलिदान न करूँ” ।४ 


मालवीयजी को सनन्‍्देह था कि भारत सरकार स्वयं लंकाशायर के कपडो 
को अधिमान शुल्क या वदान्यता देने के पक्ष में नही थी, और ब्रिटिश सरकार 
के दबाव और आग्रह से बाध्य होकर ही उसने इस प्रकार का प्रस्ताव असेम्बली 
के सामने पेश किया । उन्होंने सरकार से माँग की कि इस विषय पर जो 
पत्रव्यवहार भारत मन्त्री से हुआ हैं, वह भसेम्बली के पटल पर रखा जाय, 
और जब सरकार ने ऐसा करने से इनकार किया तब मालवीयजी ने कहा - हमने 
उस पत्र को पेश करने की माँध की जो भारत सरकार ने सम्राद्‌ के मन्त्री को 
भेजा है, पर भारत सरकार ने उस पत्र को भ्रस्तुत नहीं किया । इसलिए जैसा 
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कि हरेक वकील कहेगा, अनुमान यही है कि वह गवाही जो पेश नही की जाती 
वहू उस पार्दी को जो उसे पेश नही करती अवश्य हो हानिकर होगी ।' 


भारत सरकार और भारत-मन्‍्त्री के व्यवहार को अनुचित घोषित करते 
हुए उन्होने वहुत ही सन्तंप्त हृदय से कहा “विदेशी सरकार की अधीनता सबसे 
बडा अभिशाप है. जो किसी राष्ट्र पर हो सकता है। वह जनता के पुरुपत्व को 
नष्ट करता है और भयंकर मात्रा में मैतिक स्वभाव को प्रभावित करता है। 
विदेशी नौकरशाही सरकार एक ऐसी सस्था है जो उत्त लोगो को भ्रष्ट कर देती 
हैं जिन पर वह अपना अधिकार, आश्रय, और प्रभाव का प्रयोग करती हैं । 
उसकी मौजूदगी ही भ्रष्टाचारी प्रभाव रखतो है।' * 


मालवीयजी की दृढ धारणा थी कि भारत सरकार का व्यवहार और उसकी 
घम्तकी उद्घोषित वित्तीय स्वतन्त्रता का अपहरण करती है। उन्होने माँग 
की कि सरकार उस घोषणा का आदर करना अपना क्ंव्य समझ निर्वाचित 
सदस्यों के निर्णय को स्वीकार करे, , और सरकारी सदस्य विधेयक पर वोट न 
करें। उन्होने असेम्बली के अध्यक्ष श्री विट्टल भाई पटेल के समक्ष व्यवस्था 
की आपत्तियाँ प्रस्तुत की। इन पर अपना निर्णय व्यक्त करते हुए सभाध्यक्ष ने 
कहा कि उचित यही होगा कि सरकारी सदस्य संशोधन पर वोट न करे ताकि 
भारतमन्त्री असेम्बली के निर्वाचित सदस्यो की राय का ठीक-ठीक पता लगा सकें, 
वित्तीय स्वतन्त्रता के निमित्त निश्चित कर सके कि सरकार की राय और भसेम्बली 
के निर्णय में से कौन वात ठीक है ।* उन्होने यह भी घोषित किया कि वित्तीय 
स्वतन्त्रता की घोषणा और मर्यादा के अन्दर असेम्बली विधेयक के एक अंश को 
स्वीकार करते हुए दूसरे अश को नामजूर कर सकती है ।* पर चूँकि भध्यक्ष 
का इस प्रकार का सुझाव सरकारी सदस्यों को वोट न देने के लिए बाध्य नही कर 
सकता था, उन्हीने अध्यक्ष की राय की अवहेलना करने करा निश्चय किया | 
वाणिज्यलत्ती ने भी अपनी धमकी वापस नही ली। इस पर मालवीयजी के 
संशोधत पर वोट हक ।हने अध्यक्ष ने कहा, “मैंने सरकार को कुछ सुझाव 
दिया था, और उन्होने उस्ते स्वीकार नही किया । वाणिज्य-सदस्य ने इस सदन 
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को जो घमकी दी है, वह्‌ वापस नहीं हुई, और इस दृष्टि से मैं अभिलेख में दर्ज 
करता हूँ कि इस महत्त्वपूर्ण विषय पर असेम्वली कोई भी निर्णय ले, वह इस 
सदन का स्वतन्त्र वोट नही होगा ।? सरकारी सदस्यों ने मालवीयजी के संशोधन 
के विरुद्ध वोद दिये, और संशोधन ४४ वोटो के मुकाबले में ६० वोटो से 
तामजूर हो गया । मिस्टर पन्मुखम चेट्टी का संशोधन ४२ वोटो के मकाबले में 
६२ वोटो से स्वीकार हो गया । मालवीयजी ने वोटो का विश्लेषण करते हुए 
कहा कि जिन सदस्यों ने उनके सांशोधन के विरुद्ध वोट दिये उनमे २६ सरकारी 
सदस्य थे । इस तरह गैरसकारी सदस्यों का बहुमत उनके संशोधन के पक्ष में 
था | इसी तरह जिन सदस्यों ने श्री पन्मुखम चेंद्री के संशोधन के पक्ष में राथ 
दी उनमें २६ सरकारी सदस्य थे। गैरसरकारी सदस्यों के वोटों का विश्लेषण 
करने से पता चलता हैँ कि सेठ धनद्यामदास बिडला ने मालवीयजी के संशोधन 
के पक्ष में राय दी और सर पन्मुखम्‌ चेट्टी के संगोधन के विरोध में वोट दिया, 
बाकी सव ओऔद्योगिको ने मालवीयजी के संशोधन का विरोध किया और मिस्टर 
पनन्‍्मुखम्‌ चेट्टी के संशोधन का समर्थन किया । बम्बई के नरम दलीय सदस्य सर 
कावसजी जहाँगीर ते भी सरकार का साथ देना ही उचित समझा । नेशनलिस्ट 
पार्टी ओर नयी' स्वराज्य पार्टी के सभी सदस्यों ने, जिनमें पंडित हृदयनाथ कुजर, 
मुन्शी ईश्वर शरण, श्री एन० सी० केलकर, श्री एम० एस० भणे, श्री एम० 
भार० जयकर, श्री टी० प्रकाशम, श्री ठी० आर० फूफन, श्री नीलकंठदास, दीवान 
चम्मनलाल भी थे, मालवीयजी के सशोधन के पक्ष में और चेट्टी साहब के 
सक्ोधन के विरुद्ध राय दो । कुछ मुसलमान सदस्यों ने, जिनमें युक्तप्रान्त के 
जनाब मुशहिर हुसैन किदवाई और बंगाल के डावटर अब्दुल्ला सोहरावर्दी भी 
थे, मालवीयजी के सश्योधन का समर्थन तथा चेट्टी साहब के संशोधन का विरोध 
किया, पर मिस्टर जिना और उनकी इडिपेंडंट पार्टी के करीब-करीब सभी 
सदस्यो ने, जिनमें डाक्टर जियाउद्दीन और डाक्टर के० एल० हेदर तथा मौलाना 
मुहम्मद याकूब भी थे, मालवीयजी के विरोध में तथा चेट्टी साहब के पक्ष में 
राय दी । चेट्टी साहब का सशोधन मूलरूप से सरकारी प्रस्ताव के पक्ष में था. 

उसमें और सरकार के प्रस्ताव में केवल शब्दों का हेर-फेर था। चेट्टी साहब का 
संशोधन, जो सरकारी सदस्यों के वोट से पास हुआ, ब्रिटिश माल पर १९ 
प्रतिशत और दूसरे विदेशी माल पर २० प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के पक्ष 
में था । 

हक मम कल ली] 
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इस विधेयक पर अन्तिम वार बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि जब 
अध्यक्ष के सुझाव की अवहेलना करते हुए सरकारी सदस्यों के वोट से प्रस्ताव को 
पास कराने का निश्चय सरकार ने कर लिया है, तब मेरी पार्टी का सदन में रहना 
व्यर्थ है ।* इस विधेयक की बहस में अब और भाग लेना “पाप” होगा ।* यह 
कहकर, वे और उनकी पार्टी के सब सदस्य सदन छोडकर चले गये । इसके बाद 
दीवान चम्मन लाल ने भी यह कह कर कि वे मालवीयजी से सहमत है, नयी 
स्वराज्य पार्टी के दुसरे सदस्यों के साथ सदन छोड दिया। इन पा्यों की 
अनुपस्थिति में सरकार ने भासानी से विधेयक पास करा लिया। 


इस्तीफा 


कुछ दिन बाद मालवीयजी ने असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । 
उन्होने अपने ९ पृष्ठ के त्यागपत्र में काफी विस्तार के साथ सरकार की 
प्रशासनिक, सैनिक, आथिक भौर वित्तीय नीति की समीक्षा को । उन्होने कहा 
कि वें मौजूदा वैधानिक सुधारो को अपर्याप्त और असन्तोपजनक समझते है । 
फिर भी यदि सरकार ने सुधारों की भावना के अनुरूप काम किया होता, तो 
देश का कुछ भला हो सकता था। पर सरकार ने ऐसा नही किया । पिछले 
दस वर्ष के अनुभव ने सिद्ध कर दिया हैं कि वह सरकार, जो असेम्बली को 
उत्तरदायी नही हैं और उसके द्वारा हटायी नही जा सकती, सरकारी और मनो- 
नीत सदस्यो के अपने गृढ हारा और उन वोटों की सहायता से जिन्हें वह 
अपने अधिकार और आश्रय (पेट्रोनेण) के बल पर जुटा सकती है, किसी भी' 
प्रस्ताव को कार्यान्वित कर सकती है, और जनता को सहायता और राहत 
पहुँचाने से इनकार कर सकती है, चाहे वह्‌ कितनी ही आवश्यक क्यो न हो । 
उसने यह भी प्रदर्शित कर दिया है कि “इन सुधारो के बावजूद ब्रिटेन के हितो 
में भारत का शोषण करने की भारत सरकार की शक्ति बहुत कम घटी है 
ओर उसने अपनी इस शक्ति का प्रयोग पहले की तरह ही रवच्छन्दता से किया 
हैं। यह साफ हो गया है कि मौजूदा असेम्बली उस समय “जनता के हितो को 
रक्षा करने में असमर्थ है जब सरकार द्वारा उन पर प्रह्मर किया जाय या उन्हे 
जोखम में डाला जाय ।” उन्होने लिखा कि आयात घुल्क विधेयक पर सरकार 
का व्यवहार संसार के किसी निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण के समक्ष न्‍्यायसंगत सिद्ध 
नही किया जा सकता । इसलिए, उन्होने कहा, मैंने निश्चय किया है कि “अव 
मैं असेम्बली का सदस्य रहकर उस संविधान का समर्थन न करूं जिसके अन्तर्गत 
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मेरी जनता के ऊपर इस प्रकार का अन्याय लादा जा सकता है। इस व्यवस्था 
के स्थान पर एक अच्छी व्यवस्था प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न मे ही मैं अब अपना 
समय लगाऊँगा | मुझे आजा है कि इस देश की जनता के साथ न्याय के निमित्त 
और संसार के सभ्य राष्ट्रों के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा बनांये रखने के लिए आप 
और दूसरे न्यायप्रिय अंग्रेज उस बडी तव्दीली को प्रतिष्ठित करने में हमारी 
सहायता करेंगे जो हमें अपने मामलो के प्रवन्ध की वही स्वतंत्रता प्रदान करेंगी, 
जो आपको अपने देश मे प्राप्त है । 

इसके बाद श्री विट्ठल भाई पटेल ने भी असेम्बली की भध्यक्षता भौर 
सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । 


साइमन रिपोर्ट की आलोचना ु 


मालवीयजी के इस्तीफे के बाद अप्रेम्बली का दस बारह दिन का एक 
छोटा-सा सत्र जुलाई में आयोजित किया गया। इस सन्न में १० जुलाई को 
वित्त-सदस्य ने गोलमेज कान्फरेन्स के खर्चे के लिए २,६६,००० रुपये के अनुदान 
की माँग पेश की । सेन्ट्रल मुस्लिम पार्टी के सम्मानित सदस्य मिया मुहम्मद 
शाहनवाज ने १०० रुपये की कटौती का सणोधन पेश करते हुए साइमन 
कमीशन की संस्तुतियो की कडी आलोचना की। काफ़ी बहस के बाद 
४१ वोटो के विरुद्ध ६६ वोटो से कटीती का प्रस्ताव पास हो गया, और इस 
तरह कमीशन की रिपोर्ट करीव करीव सभी निर्वाचित भारतीय संदरयो ने रह 


कर दी । 


समीक्षा 

असेम्बली में कांग्रेस पार्टी ही सबसे बडी पार्टी थी । उसके पूर्ण पहयोग 
के बिना किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर सरकार को हराना असम्भव था। पर 
हसके लिए नेशनलिस्ट पार्टी का सहयोग भी नितान्त आवश्यक था। उसने डट 
कर सरकार का विरोध किया। तीन वर्ष के अन्दर किसी भी प्रश्न पर 
नेशनलिस्ट पार्टी की उपेक्षा के कारण विरोधी पक्ष को हार का सामना नही 
करना पड़ा। वित्त विधेयक को रद करने के प्रइम पर नेशनलिस्ट पार्टी के 
. क्रतिपय सदस्य तटस्थ रहे, पर इस प्रइत पर स्वराज्य पार्टी के सब सदस्यों ने 
भी अपने नेता पंडित मोती लाल नेहरू का साथ नही दिया । बहस में नेशनलिस्ट 
पार्टी का योगदान फिसी तरह काग्रेस पार्टी से कम नहीं रहा । मालवीय जी, 
लाला लाजपत राय, मिस्टर जयकर, मिस्टर केलकर, मुंशी ईश्वर शरण, 


लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली ४३१ 


पंडित हृदयनाथ कुंजक आदि ने हर प्रदन पर सरकार की नीतिरीति और 
क्रियाकलापो की कडी समीक्षा की । वास्तव में सुद्राविधेयक, रिजर्व बैक विधेयक, 
पब्लिक सेफ्टी बिल (सार्वजनिक रक्षा विधेयक) पर तथा सीमा छुल्क आदि 
कतिपय प्रइनो पर मालवीयजी के भाषण सबसे उत्तम और उनकी समीक्षा 
सर्वोपरि थी। साइमन कमीशन, सैनिक नीति, तथा राजनीतिक सुधार के 
प्रदनो पर सरकार को काग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टी के अतिरिक्त जिना साहब 
की इंडिपेंडेंट पार्टी के तगडे विरोध का भी सामना करना पडा । इन प्रश्नो पर 
जिना साहब की समीक्षा भी काफी महत्त्वपूर्ण होती थी । समाज-सुधार के प्रश्नो 
पर मालवीयजी का योगदान नगण्य था, पर नेशननिस्ट पार्टी के नेता लाला 
लाजपत राय और उसके सम्मानित सदस्य मुंशी ईश्वर शरण और पंडित हृदय 
नाथ कुजरू का योगदान भरपूर शा । मजदूरों की समस्याओ पर काग्रेस पार्टी के 
सदस्य और मजदूर आन्दोलन के नेता दीवान चम्मन लाल और जमनादास 
मेहता का कार्य भी सराहनीय था । 


] 


१८, साइमन कमीशन ओर नेहरू रिपोर्ट 


साइमन कम्तोशन 


नवम्बर सन्‌ १९२७ में संवेधानिक प्रगति की जाँच के लिए सर जान 
साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश पालियामेट ने सात सदस्यो का एक स्टैटयटरी 
कमीशन नियुक्त किया । इस कमीशन के राभी सदस्य पालियामेंट के यरोपियन 
सदस्य थे और इसकी नियुक्ति इस सिद्धान्त पर आधित थी कि भारत के 
संविधान की गतिविधि का निर्णय क़रना ब्रिटिश पालियामेंट का हो उत्तरदायित्व 
है। फममीशन की नियुक्ति की घोषणा करते हुए वाइसराय ने यह भी कहा कि 
सम्राट्‌ की सरकार की राय में गवाहियाँ लेने में कमीशन का काम आसान हो 
जायगा, यदि वह केन्द्रीय विधान मंडल के निर्वाचित और मनोनीत गैरसरकारी 
सदस्यो को अपने में से एक कमेटी नियुक्त करने को आमन्त्रित करे, और उसे 
लिखित रूप में अपने विचार कमीशन के सामने पेश करने का मौका दे । 


बाइकाट 

भारतीय समाचारपन्नो भौर राजनीतिज्ञों ने इसकी कडी आलोचना की | 
सरकार को उदारदलोय नेताओं के सहयोग की आशा थी, पर वे भी सरकार 
के साथ सहयोग करने को तैयार नही हुए । वे ब्निटिश पालियामेंठ के संवैधानिक 
क्रधिकार को स्वीकार करते थे। पर उन्हें कमीशन में किसी एक हिन्दुस्तानी 
का भी नियुक्त न किया जाना अखरता था, भौर केन्द्रीय विधान मडल की 
पंयुक्त कमेटी का साक्षी या परीक्षार्थी के रूप में कमीशन के सामने उपस्थित 
होना अपमानजनक दिखाई देता था | जिना साहब बहुत क्षुब्ध थे । करीब-करीब 
सभी प्रगतिशील संस्थाओ के प्रमुख नेताओं ने कमीशन के विरुद्ध वक्‍तव्य 


प्रकाशित किये । 


पघालवीयजी के वक्तव्य 

मालवीयजी ने साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले ही ब्रिटिश सरकार से 
तार द्वारा माँग की थी कि कमीशन में हिन्दुस्तानी सदस्यो की संख्या यूरोपियनो 
के बराबर हो, भौर स्पष्ट शब्दो में चेतावनी दे दी थी कि यदि कमीशन में 
हिन्दुस्तानी नही रखे गये, तो हिन्दुस्तात उसका बाइकाठ करेगा। जब कमीशन 


साइमन फर्मीशच और नेहरू रिपोर्ट ४३ 


नियुक्त हो गया, तब अन्य नेताओं की तरह मालवीयजी ने भी जनता को उसके 
बाइकाट की सलाह दी । उन्होने जनता से अपील की कि “वह दृढ-प्रतिज्ञ होकर 
जितनी शीघ्र हो इस शासन-अ्रणाली का अन्त कर देने के लिए प्राणपण 
से तैयार हो जाये”, तथा “प्रतिज्ञा करे कि वे अपने देश भाइयो के साथ 
जाति-पाँति का भेद छोडकर अपने ही सदृश उनके जीवन, उनकी प्रतिष्ठा, 
प्था उनकी स्वतंत्रता का भादर करेंगे, तथा जातिगत या व्यक्तिगत स्वार्थ के 
लिए देश के स्वार्थ का बलिदान नही करेंगे” ।' २४ नवम्बर के इस लेख में 
मालवीयजी ने सलाह दी कि (१) जनवरी सन्‌ १९३० तक पूर्ण स्वराज्य ले 
लेने की घोषणा की जाय, (२) सभी दलो भीर विचारों के प्रतिनिधि काग्रेस के 
भद्रास अधिवेशन में उपस्थित हो, (३) प्रान्‍्तीय कौसिलो और केन्द्रीय 
असेम्बली के सब निर्वाचित सदस्य काग्रेस के सदस्य समझे जायें, (४) नवनिरभित 
काग्रेस फरवरी सन्‌ १९२८ में पूर्ण स्वराज्य के उपयुक्त शासन-विधांन 
तैयार करे ।* 

मालवोयजी ने अपने इस लेख में यह भी लिखा कि ब्रिटिश सरकार और 
जनता को यह भी सूचित किया जाय कि “यदि वह कांग्रेस हारा प्रस्तावित 
राज्यव्यवस्था को पूर्णतः अथवा परस्पर निर्णीत॒ परिवर्तनो के साथ स्वीकार 
नही करतो, तो काग्रेस को वाष्य होकर भारतीय जनता को यह आदेश देना 
पडेगा कि वह असहयोग का चरम स्वरूप धारण करें, अथति करो का देना 
बन्द कर दे, तथा ब्नलिटिश वस्तुओ के पूर्णतः बहिष्कार का आन्दोलन करे” | 3 


मालवीयजी यह चाहते थे कि भारतीय नागरिक समाज स्थापित किया 
जाय, जिसके द्वारा प्रत्येक गाव और नगर में नागरिकता को शिक्षा भौर 
व्यावसायिक शिक्षा का प्रवन्ध किया जाय, तथा भरत्पेक भारतीय में अपने को 
भारतीय राज्य का स्व॒तन्त्र नागरिक समझने की भावना पैदा की जाय ।हं 


उनकी यह भी इच्छा थी कि नवनिर्मित काग्रेंस की समितियों में पर्ण 
विश्वसनीय नेता हो, जो दो वर्षों तक अपने सभी अन्य कामो को छोडकर 


छराज्य की प्राप्ति के निमित्त अपना तन, सन, घन सब कुछ लगा दें, और 
जनता को इसकी शिक्षा दें ।५+ 





१ न्‍ 


हिन्दुस्तान टाइम्स, २४ नवम्बर, सन्‌ १९२७ | 
२, वही। ३, वही। 
४. वही । ५, वही । 


४३४ महामना सदन मोहन मालवीय : जीवन और नेतृत्व 


ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल 


२५ नवम्बर को भारत-मन्‍्त्री लार्ड वर्केनहेंड ने पालियामेंट में कहा कि 
केन्द्रीय विधान मंडल को साक्षी समझ बैठना किसी तरह न्याय संगत नहीं 
होगा। वे तो ईमानदारी से सहयोगी के रूप में कमीशन से सहयोग करने को 
निमंत्रित किये गये है । प्रधान-मन्त्री वाल्डविन मे इस आदवासन की ओर संकेत 
करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि ब्विटिश पालियामेंट को अपना उत्तर- 
दायित्व स्वयं वहन करना होगा, कोई दुसरी प्रतिनिधि संस्था उसमें हिस्सेदार 
नही बनायी जा सकती । 


मालचीयजी फी प्रतिक्तिया 


इस पर २७ नवम्बर को मालवीयजी नें एक लेख में कहा कि यचपि 
पालियामेट में केन्द्रीय कमेटी के सम्बन्ध में सहयोगी और समकक्ष जैसे शब्दो 
का प्रयोग किया गया है, पर कमीशन की किसी कार्य-प्रणाली द्वारा वे समकक्षता 
प्राप्त नही कर सकते ।॥ इसलिए हिन्दुस्तान का वहिष्कार जारी रहेगा ।" 


बहिष्कार 

, दिसम्बर में कांग्रेस, हिन्दू महासमा, अखिल भारतीय लिवरल फेडरेशन 
आदि संस्थाओं ने ब्रिटिय सरकार की नीतिरोति की आलोचना करते हुए 
साइमन कमीशन के बहिष्कार की जनता तथा विधान कौसिलो से अपील की । 
लिवरल फेडरशन ने अपने वापिक अधिवेशन में निर्णय किया कि कमीशन 
की योजना स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योकि वह अपने देश के भावी 
संविधान के बनाने में समता के आधार पर भाग लेने के अधिकार से भारतीय 
जनता को वंचित करती है । हिन्दू महासभा ने भी थोजना को आपत्तिजनक 
और अपमानजनक घोषित करते हुए जनता से अपील की कि वह किसी भजिल 


भौर किसी रूप मे कमीशन से सहयोग न करे । 

कांग्रेस | 

।.. काँग्रेस ने भी डावटर अन्सारी की अध्यक्षता में भायोजित अपने मद्रास 
अधिवेशन में हर मंजिल में और हर प्रकार से कमीशन के बाइकाट का निर्णय 
किया । उसने विधान कौसिलो के निर्वाचित सदस्यो से अपील की कि वे कमीशन 
के साथ सहयोग करने से इनकार कर दें। उसने स्थानीय कांग्रेस संगठनों को 
आदेश दिया कि वे बाइकाट को प्रभावशाली वनाने के लिए उसके सम्बन्ध में 


१, हिन्द्रस्तान टाइम्स २७ नवम्बर, १९२७, 
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जनता में प्रचार करे, तथा जिस दिन कमीशन भारत आये उस दिन सारे देश 
में उसके विरोध में हुइताल और प्रदर्शन “आयोजित किये जायें, और जब 
कमीशन किसी नगर में जाये तब वहाँ भी विरोधी प्रदर्शन हो। उसने जनता 
को आह्वान किया कि वे इन प्रदर्शनो .में भाग लेकर उन्हें सफल बनाये । इस 
अधिवेशन में कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि देश की दूसरी पा्ियो के 
सहयोग से भारत का सविधान तैयार किया जाय । इसी अवसर पर काग्रेस,ने 
राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास करते हुए कतिपय उन 
समस्याओ का समाधान प्रस्तुत किया जिनके कारण हिन्दुओ और भुसलसानो के 
पारस्परिक सम्बन्धों में उलझने पैदा हो रही थी । इसी अधिवेशन में काग्रेस ने 
पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्ष में भी प्रस्ताव पास किया। 


मुस्लिस लीग की अ्रतिक्तिया 


साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रदन पर गहरा मतभेद हो जाने के 
कारण मुस्लिम लीग दो टुकडो में बेंट गयी । एक के प्रमुख नेता जिना साहब 
ओर दूसरे के सर मुहम्मद शफी थे । जिना साहब को सर अली इमाम, डाक्टर 
अच्सारी, मौलाना आजाद, और मौलाना मुहम्मद अली आदि का, और शफी 
साहब को सर अमीर अली, और हिज हाइनेस आगा खा, डाक्टर मुहम्मद इकबाल, 
मौलाना हसरत मोहानी आदि का समर्थन प्राप्त था। दिसम्बर के अन्तिम 
सप्ताह में दोनो गुटो ने एक दूसरे पर दोपारोपण करते हुए मुस्लिम लीग के 
नाम पर अलग-अलग अधिवेशन किये । शफी साहव की अध्यक्षता में आयोजित 
अधिवेशन में सहयोग के पक्ष में, तथा जिना साहब के नेतृत्व में आयोजित 
अधिवेशन में बाइकाट के समर्थन में प्रस्ताव पास हुए । 


राजनीतिक समझौते के सम्बन्ध मे मुस्लिम विधायकों का मार्च सन्‌ १९२७ 
का सुझाव शफो साहब की लीग स्वीकार करने को तैयार नही थी । उसने 
राजनीतिक सुधारो से सम्बन्धित मद्रास काग्रेस के प्रस्ताव को भी नामजर-कर 
दिता। पर कलकत्ते में आयोजित मुस्लिम लीग काफरेन्‍्स ने काग्रेस का प्रस्ताव 
इस शर्त पर स्वीकार किया कि जब सिन्ध अलग प्रान्त बना दिया जायेगा 
तथा सीमाप्रान्त और बलू चिस्तान में राजनीतिक सुधार लाग कर. दिये 
जायेंगे, ,तब सयुक्त निर्वाचन-पद्धति भी चालू हो जायगी। ऐसी स्थिति में 
जनसंख्या के आधार पर विधान मण्डलो में स्थान सुरक्षित होगे ; पर जिस 
छनुपात से हिन्दू अपने बहु-संख्यक प्रान्तो में मुसलमानो को अधिक स्थान देने 
को तैयार होगे, उसी अनुपात से सीमा प्रान्त, सिन्ध और वलुचिस्तान में 


उरे६इ महामता मदन मोहन भालवीय : जीवन ओर नेतृत्व 


हिन्दुओं को स्थान दिये जायेंगे । इसके वाद लीग के कलकत्ता अधिवेशन में 
मालवीयजी ने भारत को “समृद्धि और अधिकार के नये युग में” प्रवेश कराने 
के लिए एकता को सुदृढ करने की अपील की । उन्होंने कहा : “हम यह याद 
र्सेँ कि हम पहले हिन्दुस्तानी भौर बाद को हिन्दू और मुसलमान है, हम एक 
दूसरे के साथ न्याय का व्यवहार करे, और यदि हमने ऐसा किया तो स्वराज 
कोई रोक नहीं सकता।” इसके वाद जिना साहब ने कहा--जलियांवाता 
बाग शारीरिक हृत्वाकाउ था, साइगन कमीशन हमारी आत्माओ पर कुठाराधात 
है | एकमात्र गोरो का फीशन नियुक्त करके लार्ड वर्वोनहेंड ने स्वशासन के 
लिए हमारी अयोग्यता घोपित की है। में पडित भालवीय का स्वागत करता 
हूँ। में कांग्रेस ओर हिन्दू महासभा के मंचों से हिन्दुओं के मैनी के हाथ का 
स्वागत करता हैं। मुझ्ते यह भेट उन रब रियायतों से अधिक प्रिय हैं। हमें 
मेत्री के हाथ को कस कर पकडना चाहिए। यह शुभ दिन हैं और इसके 
लिए हमको लाड्ड वर्केनहेड को धन्यवाद देना चाहिए ।' 


कमीशन फी कार्य-प्रणात्री 


७ फरवरी सन्‌ १९२८ को कमीशन की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सर 
जान साइमन का लिएा पत्र वाइसराय ने प्रकाशित किया। इस पत्र में बताया 
गया कि कमीरान का काम सात अंग्रेज थौर सात हिल्दुस्तानियो के बीच संयुक्त 
स्वतन्त्र काफरेन्स वार रूप धारण करेया। केन्द्रीय विषयो के सम्बन्ध में सात 
हिन्दुस्तानियों का चुनाव केन्द्रीय विधाव मण्डल करेगा। कमीशन अपनी 
रिपोर्ट सम्नाद्‌ को सरकार को भेजेगा, हिन्दुस्तानी सदस्य अपनी रिपोर्ट 
केन्द्रीय विधान मंडल को भेज सकते है। वे चाहे तो उनकी रिपोर्ट कमीशन 
की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में नत्यी की जा सकती है। जब विभिन्न श्रान्तो 
की स्थिति की जाँच के लिए कमीशन अ्रास्तो में जायेगा, तव वह वहाँ की 
प्रान्तीध विधान कौंसिल हारा निर्वाचित सात हिन्दुस्तानी संदस्यो के साथ 


काम करेगा । 
भारतीय मेताओ को साइमन साहव की यह योजना पसन्द नही थी । 


उन्होने ८ फरवरी को दिल्ली में इकट्टें होकर घोषित किया कि थे कमीशन के 
बहिष्कार पर अडिय है, और कमीशन की शर्तों पर उसके साथ सहयोग करने 


को पैयार नही हैं। २० फरवरी को जिना साहंव से असेम्बली के साथियों से 
है 20 किक अल अरे कक जपसील |! 
१, इण्डियन क्याटरली रजिल्टर, सन्‌ १६२७, जि० २॥ 
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सलाह करने के बाद साइमन कमीशन के बाइकाट के निर्णय को दुहराते हुए 
सब पा्ियो के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सब राजनीतिक संस्थाओं से अपील 
की कि वे आपस में मिलकर साम्प्रदायिक समस्या हल करें, भारत के संविधान 
की रूपरेखा तैयार करके कनवेंदन द्वारा इसे स्वीकार'करायें, तथा उसकी स्थापना 
के लिए प्रयत्न करें! 


फेन्द्रीय असेम्बली हारा वाइकाट 


१६ फरवरी सन्‌ १९२८ को लाला लाजपत राय ने केन्द्रीय भसेम्बली में 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह असेम्पली गवर्नर-जनरल इन-कौसिल को संस्तुतति 
करती है कि सदन को कमीशन का गठन और योजना विल्कुल नामजूर है, और 
इसलिए वह किसी अवस्था और ढंग मे कमीशन से सहयोग नहो करेगी । इस 
प्रस्ताव को पेश करते हुए उन्होने बहुत ही कठे शब्दों में त्रेिटिश सरकार की 
आलोचना करते हुए स्पष्ट कहा कि समता के आधार पर ही जनता के 
प्रतिनिधि सरकार से सहयोग कर सकते हैं। सरकार की इस घमकी का जवाब 
देते हुए कि यदि अंग्रेज चले जायेंगे तो देश मे अराजकता फैल जायेगी, उन्होने 
कहा कि किसी विदेशी या विदेशी सस्था हारा सगीन की नोक पर कानून की 
भराजकता लागू करने से वडी अराजकता क्या हो सकती है ?'* 


इस प्रस्ताव पर सेट्रल मुस्लिम पार्टी के सम्मानित सदस्य सर जुलफिकार 
अली खाँ ने सशोधन पेश किया कि “यह असेम्वली गवर्नर-जनरल-इन कौसिल 
को सस्तुति करती है क्रि वह सम्राट की सरकार को इस असेम्बली की यह राय 
बता दे कि भारतीय साविधिक आयोग (इण्डियन स्टैट्यूटरि कमीशन) द्वारा 
प्रस्तुत कार्यप्रणाली असेम्व॒ली के स्वीकारात्मक विचार के योग्य है” 


लाला लाजपत राय के प्रस्ताव का समर्थन जोरदार भाषणो द्वारा सर्वश्री 
एस० श्रीनिवास ऐयंगर, एम० आर० जयकर, मुहम्मद अली जिना, टी० सी० 
गोस्वामी, मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास , ठाकुरदास, रगा धय्यर तथा मालवीय 
जी ने किया | सरकार की ओर से श्री केरार, सर भूपेन्द्र मित्र, सर बेसिल ब्लेकट 
ने सर जुल्फिकार अली खाँ साहब के संशोधन का समर्थन किया । 


मालवीयजी ने कहा कि वे आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मानते हे । 
उनके विचार मे जनता द्वारा जनहित में जनता की सरकार ही सर्वोत्तम है।” 


१ नौमानः मुस्लिम इंडिया, पृ० २६९ । 
२. भसेम्बली डिवेद्स, सन्‌ १९२८, जि० १, पु० ३८४। 


डंदेघ.. महासना संदन सौहन सांलवौय : जीवन और नैतृत्व॑ 


“भारत के संविधान का निर्माण”, उन्होने कहा, “भारतीयों के सुपुर्द ही 
किया जाना चाहिए । ब्रिटिश पालियामेन्ट उसे नियमानुसार कानूनी रूप 
देदे। उन्होंने कहा, “हम स्वतन्त्रता चाहते है, भौर हमारा दावा हं कि 
हम अपना शासन स्वय चलाने के योग्य है, और भग्रेज जवर्दस्ती हमें अपने 
अधिकार के अधीन बनाये रखना चाहते है ।” उन्होने कहा - “अपना अधिकार 
प्राप्त करने के वास्ते युद्ध और समझौता, यहो दो तरीके हैं। हम इस 
समय समझौते हारा अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्त मे है। पर यदि हम 
इसमें विफल हुए तो शासन की मौजूदा पद्धति से छुटकारा पाने के लिए इस 
देश की जनता दूसरे उपायो को, हर सभव और न्यायसगत उपाय, को अपनाने 
के लिए सोचने को बाध्य होगी ।*' 


लाला लाजपत राय का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार हो गया । ६८ सदस्यों 
मे उसके पक्ष मे और ६३ ने उसके विरोध में राय दी । 


इसके कुछ दिन बाद ०्जट पर बहस के दौरान में १३ मार्च सन्‌ १९२८ को 
पण्डित मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमोशन के खर्चे के लिए अनुदान की माँग का 
विरोध किया । मालवीयजी ने मोती लालजी की राय का समर्थन किया । दोनो 
की राय थी कि जिसने कमीशन नियुक्त किया उसे ही उसका खर्चा वहन करता 
चाहिए। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जबकि कमीशन काम कर रहा है, 
तब उसके लिए अनुदान नामजूर करना अवैधानिक होगा। इसके उत्तर में 
मालवीयजी ने कहा * "भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की भआकाक्षाओों का 
ध्यान रखे बिना भारत की ओर से रुपया खर्च करना सरकार का सर्वाधिक 


अवैधानिक कार्य है ।/* ५९ रायो के विरुद्ध ६६ रायो से असेम्बली ने अनुदात 
की माँग रद्द कर दी । 


| 
बाइकाट प्रदर्शन 

कांग्रेस की तरह मनेशनलिस्ट पार्टी ने भी साइमन कमीशन के विरुद्ध 
आयोजित प्रदर्शनो मे भाग लिया । जहाँ भी कमीशन गया वहाँ जनता ने उसके 
विरुद्ध प्रदर्शन किये, 'साइमन वापस जाओ ' के नारे लगाये । पुलिस ने प्रदर्शन- 
कारी जनता को बुरी तरह मारा पीठा । लखनऊ में पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत 
और पण्डित जवाहरलाल नेहरू पर भी भ्रह्मर किये गये । पर लाहौर में तो उसने 

मन 


१, वही, सन्‌ १९२८, जि० १, पृ० ४८८ ! 
२. वही, सन्‌ १९२८, जि० २, पु० १३८३ | 
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अपनी बबरता की हद कर दी । वहाँ प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय 
कर रहे थे। मालवीयजी उसमें शामिल थे । लालाजी के नेतृत्व में जुलूस शान्ति 
के साथ आगे बढता चला जा रहा था। सरकार ने रोक के लिए एक 
स्थान पर सड़क पर काँटेदार तार लगवा दिये थे, जिसे तोडकर साइमन कमीशन 
के सदस्यो तक पहुँचना किसी के लिए भी सभव नही था। फिर भी पुलिस के 
अफसरो और सारजेण्टो ने वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को इस तरह पीढा 
कि कुछ दिन वाद १७ नवम्बर को उन्तका निधन हो गया । 


१४ फरवरी सन्‌ १९२९ को पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने केन्द्रीय 
असेम्बली में लाला लाजपत राय के निधन पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 
प्रस्ताव में गवनर-जनरल-इन-कौंसिल से संस्तुति की गयी थी कि वे “भारत- 

न्‍त्री और उनके द्वारा ब्विटिश सरकार को ' असेम्बली का यह सदेश पहुँचा दें 
कि यह सदन लाला लाजपत राय के निधन पर २५ नवम्बर सन्‌ १९२८ को 
किये गये मजदूर दल के प्रइन पर उप-भारत-मन्त्री अर्ल विंटरटेन के अपमान- 
जनक उत्तर पर अपना रोप प्रकट करता है, गौर विश्वास करता है कि लाला 
लाजपत राय के निधन में उस चोट से जल्दी हुईं, जो उन्हें लाहौर में साइमन 
कमीशन के आगमन पर बहिष्कार-प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पुलिस के हाथो 
पहुँची थी, तथा उसकी राय है कि ब्वायड कमेटी द्वारा जो जाँच की गयी वह 
अवास्तविक थी, और जान वूझकर पुलिस द्वारा किये गये अपराधो को उचित 
सिद्ध करने तथा छिपाने के लिए नियुक्त की गयी थी । 


पडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने मिस्टर व्वायड के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का 
विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत की 'नयी पीढी का सरकार पर से विश्वास 
बिल्कुल उठ गया है', और “लाला लाजपत राय के कत्ल ने ब्रिटिश सरकार के 
प्रति अनम्य विहेप के हमारे भाव को केवल पुष्ट कर दिया है! । 


मुंशी ईईइवर शरण ने सशोधन उपस्थित किया कि मूल प्रस्ताव के स्थान 
पर यह कहा जाय कि “ असेम्बली गवर्भर-जनरल-इन-कौसिल से संस्तुति करती 
हैं कि वे गृहसदस्य, पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित मदन मोहन मालवीय, सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, नवाब सर साहबजादा अब्दुल कयूम, भौलवी मुहम्मद 
याकूब और मुझ्ी ईइवरशरण की एक कमेटी उन आरोपो की जाँच के लिए 
नियुक्त करे जो असेम्बली की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपत राय पर 
प्रहार, तथा उनके द्वारा उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में किये जाते है, और कमेटी 
को भादेश दे कि वहु अपनी नियुक्ति के एक भास के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे” 


डैंड०. महामना सदन मोहन सालवीय : जीवन ओर नैतृत्व 


',. रामजादा हंसराज ने, जो लाहौर के जुलूस मे लाला लाजपत राय के साथ थे 
सब हाल विस्तार से बताते हुए कट्टा कि पुलिस सिर्फ लाला जी को पीटना चाहती 
थी, और यदि सब चोट उनको लगती तो उनकी वद्दी मृत्यु हो गयी होती । 
सर्वक्षी जयकर, मोतीलाल नेहरः और जिना ने सरकार की कंडी भालोचना की । 


गालवीयजी ने वहां कि यदि रारकार निष्पक्ष जाँच कराने को तैयार नहीं 
हैं तो उसे चुपके रो लाला लाजपत राम और लाला हँसराज णैसे सम्मानित 
व्यक्तियों का बयान स्वीकार करना चाहिए । उन्होंने कहा कि जनता की दृढ़ 
धारणा हैं कि पुलिस वा आधात पूर्व-निमशित था। उन्हें शक हैं कि जिस 
अनजान व्यक्ति ने जाला लाजपत राय पर कुछ देर छवरी लगायी, उसने पुलित 
को लालाजी को पहचनवाने के लिए ऐसा किया था। मालवीयजी ने कहा कि 
प्रदर्शन शान्त था, उसे शान्त रराने में लालाजी का महत्त्वपूर्ण हाथ था, प्ान्ति- 
पूर्ण प्रदर्शन करने का सव नागरिकों को आधकार है। उन्होंने वताया कि यदि 
दफा १४४ नहीं लगायो गयी होती, तो लालाजी और वह प्रदर्शन में सम्मिलित 
नही होते । पुलिस के दुर्न्यपह्ार से, गालवीयजी ने फहा, लाला लाजपत राय 
को घारोरिक चोट से भी यही अधिक्व मानसिक चेंदना हुई। वे समझ नहीं 
पाते थे कि उन जैसा व्यक्ति भी इस तरह एक साधारण पुलिस अधिकारी हारा 
सबके सामने पीठा जा सकता है। भाउतवीयजी ने बतासा कि दो डावढरों का 
बयान हैँ कि चोट ने लालाजी फी मृत्यु में जल्दी कर दी । इस बयान की उपेक्षा 
नही की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस सामले में सरकार के व्यवहार ने 
मौजूदा णासन-व्यवस्था के विरुद्ध जनता में असन्तोष बढा दिया है। सरकार 
लाला हंसराज के वयान को स्वीकार करके पश्चाताप प्रकट क्यो नही करती ? 


काफी लम्बी यहस के बाद ४५ वोटों के विरुद्ध ५७ वोटो से मुंशी ईश्वर 
शरण का संशोधन असेम्बली ने पास कर दिया। लि, 


सर्वदलीय फांफरेन्स 

१२ फरवरी सन्‌ १९२८ को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन भायोजित किया 
गंया। इसमें निम्चय हुआ कि उत्तरदायी शासन के आधार पर हिन्दुस्ताव के 
लिए विधान तैयार किया जाय, लेकित जिन्हें पूर्ण स्वराज्य व्‌: विश्वास ४ 
उन्हें उसके लिए प्रयत्न करते रहने की स्वतन्त्रता होगी । इसके बाद १ द्म 
को बम्बई में सर्वदलीय काफरेन्स की बैठक हुई । यहां आह पक 
यार करने को पंडित मौतीलाल नेहठ की अध्यक्षता में एक कमेटी ग 


धाइंमन कमौशन और भेहरू रिपोर्ट डढं१ 


गयी । मोतीलालजी के अतिरिक्त सर्वश्री-तेजवहाडुर सभ्र, अली इमाम, 
एम० आर० जयकर, एम० एस० जणे, शुएव कुरेशी, जी० आर० प्रधान, तथा 
सरदार मगल सिंह कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए । पडित जवाहर लाल नेहरू 
ने कमेटी के मन्‍्त्री का काम किया । 


' कमेंटी के सामने साम्प्रदायिक प्रदत्त ही सबसे जठिल प्रइन था। जवकि 
सिवख ' प्रतिनिधि सरदार मंगल सिंह किसी भी सम्प्रदाय के लिए स्थानों के 
संरक्षण के पक्ष मे नही थे, कतिपय हिन्दू सदस्य अल्प-संख्यको के लिए स्थान 
सुरक्षित किये जाने के पक्ष मे थे। मुसलमान सदस्य चाहते थे कि अल्पसंख्यक 
ओर बहुसख्यक दोनो हालतो में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित हो । 
अन्ततोगत्वा इस प्रदन के कुछ अश को पूरी काफरेन्स के निर्णय पर छोड़ते हुए 
कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गयी । इसका कुछ अश जवाहर लालजी की सहायता 
से, मोतीलालजी ने, और कुछ अश सर तेजबहादुर सप्रू ने लिखा। 


लखनऊ अधिवेशन ४ 


अगस्त के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में काफरेन्प्त का अधिवेशन हुआ । 
उसमे कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हुआ, तथा सिंध और पंजाब के प्रतिनिधियों 
ने आपस में बातचीत करके सर्वसम्मति से कुछ निर्णय किये, जिन्हें काफरेन्स ने 
स्वीकार किया । सिंध के प्रतिनिधियों ने तव किया कि स्वराज्य मिलने पर 
सिध एक अलग प्रान्त होगा । पजाब के मुसलमान प्रतिनिधियों नें निश्चय किया 
कि वे सयुक्त निर्वाचन के साथ नेहरू रिपोर्ट की प्रतिनिधि सम्बन्धी स्तुति 
स्वीकार.करते है, भौर यदि निर्वाचन-पद्ति वयस्क मताधिकार पर आश्रित हो, 
तो किसी सम्प्रदाय के लिए कोई स्थान सुरक्षित न किया जाय, पर दस वर्ष के 
बाद स्थिति पर फिर से विचार किया जा सकता है। मास्टर तारा सिह, और 
ज्ञानी शेर सिंह ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। 


मालवीयजी' ने कांफरेन्स में प्रस्ताव किया कि उन राजनीतिक पार्दियो की 
स्वतन्त्रता पर कोई रोक लगाये बिना जो पूर्ण स्वतन्त्रता पर विश्वास करते है, 
यह काफरेन्स निरिचित करती है कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रतिष्ठित किया 
जाय, भौर उसका स्तर स्वशासित डोमितियन से किसी प्रकार कम न हो । कुछ 
बहस के वात बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार हुआ । 


सालवीयजी ने यह भी प्रस्ताव किया कि कमेटी की संस्तुतिओं में सम्पत्ति 
के मौलिक अधिकार को नागरिको के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाय। 


४ंडर महामना संदन सोहन सालवीय : जीवन ओर नेतृत्वे 


इस प्रस्ताव का आशय यह था कि भारतीय कामनवेल्थ की स्थापना के समय 
जिन लोगों के अधीन जो जायज (ला-फुल) सम्पत्ति होगी, उस पर उनका प्रा 
अधिकार माना जायगा, और उसके उपयोग की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता होगी। 
प्रस्ताव स्वीकार हुआ । 


कमेटी ने पण्डित मदन मोहन मालवीय, छाला लाजपत राय, डा० एनी 
घेंसेंट, डावंटर अन्सारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री सी० विजयराघवाचार्य 
तथा मिस्टर अब्दुल लतीफ कयसूरी को भी कमेटी में शामिल कर लिया। 


नेहरू कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट पर लाला लाजपतराय के अतिरिक्त, जो 
साइमन कमीशन के बहिष्कार में आयोजित जुलूस में चोट खाने के कारण 
बीमार हो गये थे, वाकी सबके हस्ताक्षर थे। पर लाला लाजपत राय ने २७ 
अवतूबर सन्‌ १९२९ को ही अपने एक भाषण में कहा था-- “नेहरू रिपोर्ट के 
सिद्धान्त ही वे सिद्धान्त हैं जिन पर इस समय हिन्दुस्तान के लिए लोकतात्रिक 
संविधान तैयार किया जाता सभव है। वह अल्पसंख्यको को काफी भारटी 
(सुरक्षा) प्रदाव करता है, भौर वह उनके लिए राष्ट्र के राजतीतिक और 
आध्िक कार्यों मे ठोस और प्रभावकारी भाव सुनिश्चित करता है |" उन्होने 
कहा कि यह रिपोर्ट जैसी है मैं जी-जान से इसका समर्थन करता हूँ, और “मै 
सारे हिन्दुस्तान के हिन्दुओ को सलाह दूँगा कि वे क्रीडकौशल मिश्रित विशुद्ध 
देशभक्ति की भावता से इसे स्वीकार करें और इसका समर्थन करे । * 


काग्रेस ने नेहरू कमेटी द्वारा प्रस्तावित सविधान को “भारत की राजनीतिक 
ओऔर साम्प्रदायिक समस्याओं की ओर एक बड़ा योगदान” मानते हुए उसका 
“स्वागत” किया, पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि ३१ दिसग्वर सन्‌ १९२९ 
तक या उससे पहले इस्त संविधान को सरकार ने मजूर नही किया, तो कांग्रेस 
उसे मानते रहने को तैयार नहीं होगी, और उसके बाद सरकार को कर या 
अन्य जाथिक सहायता नदी जाय इस वात की जनता को सलाह देते हुए 
अहिसात्मक मेसहयोग फिर चालू कर दिया जायगा । 


सर्वदलीय 'कांफरेन्स का कलकत्ता अधिवेशन 
दिसम्बर में सर्वदलीय काफरेन्स की बैठक में कतिपय उपस्थित सज्जनो ने 
मांग की कि मालवीयजी द्वारा प्रस्तावित सम्पत्ति सम्बन्धी धारा प्रस्तावित 


6 अटल कक 3.4 न्‍ 
, , १. जोशी : लाला लाजपत राय स्पीचेज एंड राइटिस्स, जि० २, पृ० ४४४॥ 
। २९. वही, पृ० '४४९ | 
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संवैधानिक योजना में से निकाल दी जाय। मालवोबजी ने इस सुझाव का 
विरोध करते हुए कहा कि यदि नयी व्यवस्था समझौते तथा रजामन्दी से बताना 
है, तो जमीदारों की भावनाओं का भी ध्यान रखना ही होगा, तथा जमीदारो 
और सेतिहरो के बीच में न्‍्यायसगत और उचित सम्बन्धों को प्रतिष्ठित करने 
का प्रयत्व करना ही होगा । उन्होंने यह भी कहा कि सम्पत्ति संबंधी प्रस्तावित 
धारा एक सुप्रसिद्ध परम्परा है जो प्रत्येक लोकतान्त्रिक सविघान में पायी 
जानी है। जब्ती से सम्पत्ति की रक्षा ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होने यह 
भी कहा कि यदि न्याय की प्रतिष्ठा तथा देश के हित में जमीदारी व्यवरथा 
में परिवर्तन कभी आवश्यक समझा जाय, तो यह धारा उसमे बाघक नही होगी । 
उन्होने कहा कि भारतोय पालियामेठ भूमिस्वामियो को समुचित मुआवजा दे कर 
कानून द्वारा सम्पूर्ण भूमि प्राप्त कर सकती है। उन्होंने इस विचार का खण्डन 
करते हुए कि मौजूदा सरकार के अधीन स्वामित्त्व के जो कुछ अधिकार प्राप्त 
हुए है वे सब दोपपूर्ण है, कहा कि निजी सम्पत्ति की परम्परा बहुत पुरानी है । 
सकोवन दामजूर हो गया । 

इस काफरेन्स में कतिपय उम्रवादी सदस्यों ने औपनिवेजिक स्वराज्य अर्थात्‌ 
डोमिनियन रटठेटस के सुझाव का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज्य का समर्थन 
किया, और इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये । बुछ बादर्णववाद के बाद 
सब सशोधन नामंजूर हो गये, और भौपनिवेशिक स्व॒राज्य की व्यवस्था स्वीकार 
हो गयी । मालवीयजी ने इस विवाद में कोई भाग नही लिया । पडित मोतीलाल 
नेहरू ने कामेस की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि चूँकि नेहरू 
कमेटी द्वारा तेयार की हुई व्यवस्था देश के प्रमुख दलो मे सबसे अधिक सहमति 
की द्योतक है इसलिए काग्रेस उसे स्वीकार करती हैं, भौर निश्चय करती है 
कि वह उसे अपना लेगी, यदि ब्रिटिश पालियामेन्ट ३१ दिसम्बर सन्‌ १९२९ तक 
उसे पूरी तौर पर स्वीकार कर ले । 


सर अली इमाम, डावटर अन्सारी, मौलाना अवुल कलाम आजाद, राजा साहब 
महमूदाबाद आदि मुसलमान नेता कमेटी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था स्वीकार 
करने को तैयार थे । करीव-करीब सभी ईसाई और पारसी भी इसे ठीक समझते 
थे। कांग्रेस, लिवरल दल, और नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित सभी हिन्दू नेता भी 
इसे स्वीकार करते थे। हिन्दू सभा के नेताओं का भी कोई विशेष विरोध नही 
था, यद्यपि सिन्ध के सम्बन्ध में उनमें मतभेद अवश्य था, और बंगाल के कतिपय 
हिन्दू नेता अपने प्रान्त में अपने हितो की रक्षा के निभ्चित्त जनसंख्या के भनुपात 
से हिन्दुओं के लिए विधान सभा में स्थान सुरक्षित रखना चाहते थे। पर सेंट्रल 


डैंडंड. सहामना सदन मोहन सालवीय - जीवन और नेतृत्व 


खिलाफत कमेटी और भुस्लिस लीग नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतिओ से इतनी, असंतुष्ट 
थी कि उनके प्रतिनिधियों ने सर्वदलीय काफरेन्स में भाग लेने से भी इनकार 
कर दिया । सेंट्रल सिवख लीग भी संतुष्ट नही थी । 


इस परिस्थिति में काफरेन्स ने डाक्टर अन्सारी की अध्यक्षता में एक कमेटी 
साम्प्रदायिक प्रइनो पर विचार करने के लिए बनायी। मालवीयजी भी इस 
कमेटी के सर्दस्थ बनाये गये । कमेटी ने मुस्लिम लीग तथा केन्द्रीय खिलाफत 
कमेटी के प्रतिनिधियो से बातचीत की, सेन्ट्रल सिक्ख लीग के सदस्यों से भी 
मुलाकात की। कमेटी ने कुछ बातें स्वीकार की, कुछ सुझाव रह कर दिये, 
भौर कुछ माँगो पर कोई सर्वसम्मत राय नही व्यक्त की । उसने यह स्वीकार 
किया कि संविधान तब तक सशोधित नहीं होगा या बदला जायेगा जब तक 
प्रततावित सशोधन या तब्दीली भारतीय पालियामेण्ट के 'दोनों सदनो से अलग 
अलग उपस्थित सदस्यों के अस्सी प्रतिशत बहुमत से स्वीकार न हो, भौर जब 
तक दोनों सदतो की सयुक्त बेठक में उसे अस्सी प्रतिशत उपस्थित सदस्य 
स्वीकार न करें। कमेटी ने संस्तुति की कि अवशिष्ट अधिकार केन्द्रीय विधान 
मंडल में ही निहित रहें । कमेटी ने हिन्दु समा बगाल की यह बात मानने से 
इनकार कर दिया कि बगाल में हिन्दुओ के लिए उनकी जनसख्या के अनुपात से 
स्थान सुरक्षित किये जायें। कमेटी इस बात पर सहमत नहीं हो सको कि 
मुसलमानों के लिए केन्द्रीय विधान सभा मे एक तिहाई स्थान सुरक्षित किये 
जायें, और सिवखो के लिए पंजाब विधान सभा में तोस प्रतिशत स्थान 
सुरक्षित रहे । 

डावटर अन्सारी ने कमेटी की रिपोर्ट काफरेन्स में पेश की । जिना साहब 
ने इस अवसर पर वहाँ उपस्थित हो रिपोर्ट की, आलोचना की । उन्होने हिन्दू- 
मुस्लिम समझौते को देश की उच्चति के लिए नितान्त आवश्यक बताते हुए 
मुसलमानों के हितो की रक्षा के लिए कई संशोधन पेश किये । उन्होने प्रस्ताव 
किया कि केन्द्रीय विधान सभा में संयुक्त निर्वाचन द्वारा एक तिहाई निर्वाचित 
स्थान मुसलमानों को दिये जायें। उत्होते काफरेन्स से यह भी अनुरोध किया 
कि यदि वयस्क मताधिकार लागू न हो, तो पंजाब और बंगाल के मुसलमानों 
के लिए जनसंख्या के अनुपात से विधान सभाओो में स्थान सुरक्षित रखने की 
संस्तुति की जाय, और इस प्रइन पर दस वर्ष के बाद फिर विचार किया जाय। 
उनका एक प्रस्ताव यह था कि अवशिष्ट अधिकार प्रान्तो को सौंपे जायें। 
उन्होंने यह भी कहा कि सिंध का पृथवकरण और उत्तर पंश्चिम आन्त में 


साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट ४४५ 


राजनीतिक सुधारो की व्यवस्था नेहरू रिपोर्ट के लागू होने पर निर्भर नही 
की जा सकती । जिना साहब ने वहा कि मुसलमानों से यह कँसे भाशा 
की जा सकती हैं कि यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किये बगैर सिन्ध 
को बम्बई प्रदेश से अलग करने के लिए, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में 
राजनीतिक सुधारो की व्यवस्था को चालू करने को तैथार हो जाय, तो मुसलभान 
उन्हें नामजूर कर दें। 

सर तेज बहादुर सप्रू ने अवशिष्ट अधिकारों को केन्द्र मे बनाये रखने पर 
आग्नह करते हुए जिना साहब की अन्य वातो पर गभीरता से विचार करने का 
काफरेन्स से अनुरोध किया । उन्होने नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों के मौचित्य 
पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि जिना साहब जिद करें तो केन्द्रीय असेम्बली 
में मुसलमानों को तैतीस प्रतिशत स्थान दे दिये जायें। अखिल भारतीय ईसाई 
काफरेन्स के प्रतिनिधि रलिया राम तथा रेबेरेन्ड आर० बनर्जी ने साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व का विरोध करते हुए कहा कि 'यह राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने 
में ही विफल नही हुआ है, राष्ट्र की जीवत-शक्ति को भी नष्ट कर रहा है । श्री 
एम० आर० जयकर ने भी जिना साहब के सशोधनों और सुझावों का विरोध 
किया। काफरेन्स ने उन सबको रह कर दिया । मालवीयजी ने जिना साहव के 
सशोधनो पर अपनी कोई राय व्यक्त नही की । 


जब काफरेन्‍्स ने सेंट्रल सिक्ख लीग के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से 
इनकार कर दिया कि सिक्खो को पजाव की विधान राभा में तीस प्रतिशत 
स्थान दिये जायें, तव उसके सब प्रतिनिधि काफरेन्स छोडकर चले गये । इस पर 
ईसाइयो के प्रतिनिधि रलिया राम ने प्रस्ताव किया कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी 
सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान में सिषख अख्पसंख्यको को प्रान्तीय और केन्द्रीय 
विधान सभाओ में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में वहो अधिकार प्राप्त हो जो किसी 
दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को दिये जाने की व्यवस्था की जाय । मालवीयजी 
ने सिकलो की भाग को न्‍्यायसंगत बताते हुए डावटर आलम के इस सुझाव का 
समर्थन किया कि पंजाब के हिन्दू, मुसलमान और सिवख स्वयं एक काफरेन्‍्स में 
इस बात पर निर्णय करें । उन्होंने सरदार मगल सिंह की इस वात का समर्थन 
किया कि प्रतिनिधित्व के प्रदन पर साम्प्रदायिकता के बजाय राष्ट्रीयता के दृष्टि- 
कोण से विचार किया जाय । उन्हें इस वात की खुशी थी कि पजाब के हिन्दुओ 
ने अपने लिए स्थानों को सुरक्षित करने का प्रइत काफरेन्‍्स के सामने लपस्थित 
नही किया । 


४४८६. महामना मदन मोहन सालबीय : जोवन ओर नेतृत्व 


काफरेन्म की इस वैठक में सरदार मेहताव सिंह ने यह प्रस्ताव किया कि 
साम्प्रदायिकता त्रिल्कुश सत्म कार दो जाय, और प्रस्तावित योजना को आवश्यक 
रांशोधन के सिए नेहद करगेेटी के पास लौटा दिया जाय । पर सी० विजय- 
राघवाचार्य की सलाह से अध्यक्ष ने, इरा अवरथा में जबफि मुसलगानो के लिए 
स्थानों को सुरद्षित रसने की वात स्प्रीकार हो चुकी है, इस प्रस्ताव को नियम- 
विरुद्ध बता कर उसे प्रस्तुत करमे की जाज्ञा नहीं दी। फ़िर भी डाक्टर एनी 
बेस्ेन्ट ने श्री रलिया राम के सिवस सम्पन्धी प्रस्ताव पर चोलतें हुए कहा कि 
साम्अदायिकृता को बिल्कुल मिटा दिया जाय । उन्होने बहुत दुःस के साथ कहा 
कि निर्धनता ओर अभकाज़ से संघर्ष करने के बजाय साम्प्रदायिकता से संघर्ष 
करने में और एक रांविधान बनाने में इतना सगय बर्बाद करना पड रहा हैं 


इस तरह सर्वदलोय काफरेन्स सविधान की रूप-रेखा तैयार करने में सफल 
रही, पर साम्प्रदायिक समस्या को सुलसाने में विफत रहो। करीब करीव सभी 
हिन्दू नेता उसे स्व्रीकार करने को तैयार थे। कांग्रेस से सम्बन्धित नेशनलिस्ट 
मुसलमान भी उसऊा पूरी तौर पर समर्थन करते थे। पर हिजहा रनेंस सर गाया 
खा, सर मुहम्मद शफी, मौलाना मुहग्मद अली जादि बहुत से मुस्लिम नेता 
उसे स्वीवार गही करते थे । उन्होने दिल्‍ली में आयोजित मुस्लिम काफरेन्स में 
चौदह सूनी कार्यक्रम निश्चित किया । जिना साहब क्षुब्ध थे। पर उन्होने भी 
अन्त में इस चौदह सूतो को स्वीकार कर लिया और ये सब जिना साहब के 
नाम से प्रसिद्ध होने लगे। फिर भी जब मार्च सन्‌ १९२९ में पडित मोतीलाल 
नेहरू ने केन्द्रीय असेम्यली में प्रस्ताव किया कि एक्जीक्यूटिव कौसिल के लिए 
जो वित्तीय व्यवस्था बजट मे की गयी है, वह निकाल दी जाय, तव मालवीयजी 
और जयकर साहव के साथ-साथ जिया साहव ने भी इसका समर्थन किया । 
सबने डोमीनियन स्टेट्स की प्राप्नि राष्ट्र का लक्ष्य बताते हुए उस ढंग का 
उत्तरदायी शासन शीघ्र हो स्थापित किये जानें की माय की । जो मुसलमान 
सदस्य मोतीलालणी और जिना साहब से पूरी तौर पर सहमत नही थे, उनमे 
से अधिकाश तटस्थ रहे, और प्रस्ताव ५२ रायो के विरुद्ध ६३ रायो से स्वीकार 


हो गया । ह 
४ 


२०. नमक सत्याग्रह और गोलमेज कांफरेन्स 


बाइसराय फो पत्र 


जून सन्‌ १९२९ में भारत-मन्‍्त्री के निमन्‍्त्रण पर वाइसराय लार्ड अविन 
ने प्रधान-मन्त्री, भारत-मन्त्री आदि से भारत की स्थिति पर विचार-विमर्श करने 
के लिए लन्‍्दन जाने का निश्चय किया । 


उस समय मालवीयजी ने उन्हें देश की राजनीतिक स्थिति पर एक पत्र 
लिखा, जिसमें उन्होने वाइसराय को बताया कि जनता पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिए उतावली है, और यद्यपि अधिकाश विवेकशील अब भी औपनिवेशिक 
स्वराज्य के पक्ष में हैं, जनमत का झुकाव पूर्ण स्वराज्य की ओर इतनी तेजी से 
बढ रहा हूँ कि किसी सभा में कुछ थोडे से सम्मानित व्यक्ति ही किसी विरोती 
प्रदर्शन की रुकावट के बगर औपनिवेशिक स्व॒राज्य थर्थात्‌ डोमिनियन स्टेटस 
की चर्चा कर सकते है। उन्होने यह भी लिखा “जनता में यह भावना जोरो 
से फैल रही है कि ब्रिटेन उसकी स्थापना के लिए राजी न होगा, और सपघर्ष 
करके ही स्वतंत्रता जीतनी होगी।” उन्होने लिखा . “भावनाओं की उत्तेजना 
तथा ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के समर्थव्रो की स्थिति की कमजोरी का कारण 
ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा का अभाव है कि संविधान के 
आगामी सशोधन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स” की स्थापना सम्भव हैं ।” उन्होने 
भाशा व्यक्त की कि मजदूर सरकार समस्या पर अच्छो तौर से विचार करके 
कोई ऐसा काम करेगी जिससे जनता को विश्वास हो कि औपनिवेशिक 
स्वराज्य की माग पर सजीदगी से विचार किया जा रहा है। अन्त भे उन्होने 
शाशा की कि लन्‍्दन से वाइसराय महोदय कोई ऐसा समझौता नही लायेंगे, जो 
औपनिवेशिक सरकार की स्थापना से कम हो, और ब्रिटिश इंडिया तथा भारतीय 
रियासतो के मान्य प्रतिनिधियों की काफरेन्स आमन्त्रित की जायेगी ।"* 


वाइसराय ने मालवीयजी को तो उनके पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, 
पर सर तेज बहादुर सप्रू और श्री विदुल भाई पटेल को जरूर लिखा कि समस्या 
को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया जायगा, और भाज्या व्यक्त की कि वे दोनो 


१. प्रोसीडिंगज राउण्ड टेबिल काफरेन्स, सेकिण्ड सेशन, पु० १२२०- 
११२१। 
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भी इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे । उन्होने पटेल साहव को लिखा कि वे 
कांग्रेस के नेताओ को आधे मार्ग पर मिलाने का प्रयत्न करेंगे । 


घाइसराय की घोषणा 


लन्दन में ब्निठिश मंत्रिमण्डल से बात-चीत करने के बाद ३१ भवतुवर 
सन्‌ १९२९ को वाइसराय ने ब्रिटिश सरकार के मन्तव्य की घोषणा की । 
उन्होने घोषित किया कि आगामी शरदूऋतु में लन्‍्दन में एक गोलमेज काफरेन्स 
निमंत्रित की जायेगी, जिसमे ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतो और ब्रिटेन की 
समस्त पार्टियों के प्रतिनिधि मिलकर नये भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार 
करेंगे। उन्होने यह भी कहा कि उन्हें ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने यह स्पष्ट रूप से 
कहने को अधिकार दिया है कि उसकी राय मे सन्‌ १९१७ की घोषणा में यह 
अन्तनिहित है कि भारत को संवैधानिक उन्नति का स्वाभाविक परिणाम, जैसा 
वहा सोचा गया है, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है । 


वाइसराय के वक्तव्य की संभावना पर काग्रस के अध्यक्ष मोतीलाल नेह॒ए ने 
काग्न स वकिंग कमेटी की वैठक बुनायी । दूसरे बहुत से नेता भी जमा हो गये । 
१ नवम्बर सन्‌ १९२९ की दिल्ली में नेताओं की काफरेन्स हुई । 


काफरेन्स में उपस्थित नेताओं ने वाइसराय की घोषणा का स्वागत किया 
और आशा व्यक्त की कि गोलमेज काफरेन्स डोमीमियन स्टेटस की स्थापना को 
तिथि निश्चित करने के वजाय भारत के लिए डोमीनियन सविधान तैयार करने 
के लिए बैठेगी | उपस्थित नेताओ ने अपने वक्तव्य मे यह भी लिखा कि शान्ति- 
पूर्ण वातावरण को स्थापित करने के लिए मेल मिलाप की नीति अपनायी जाय, 
शासन में नयी उदार भावना संचारित की जाय, शासन परिषदों और विधान 
सभाओ के सम्वन्धो को शस्तावित, लक्ष्य के अनुकूल बनाने का प्रयत्त किया 
जाय, संवैधानिक तरीको और व्यवहारों को अधिक मान्यता प्रदात की जाय 
ताकि जनता अनुभव कर सके कि नया युग ध्रारम्भ हो गया है । 


। ब्रिटेन के राजनीतिक क्षोंत्रों मे वाइसराय' की घोषणा का कोई विशेष 
स्वागत नही हुआ । लार्ड रीडिग, 'लार्ड वर्केनहिड आदि के भआाक्षेपो का उत्तर 
देते हुए भारतमन्त्री वेजबुड बेच ने कहा कि वाइसराय की घोषणा तो सन्त 
१९१७ की घोषणा की व्याल्या हैं। उस पर लायड जा ने भारत-मन्त्री का 


उपहास उड़ाया । डे 
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पालियामेंट की बहस ने घोषणा का प्रभाव कम कर दिया। फिर भो 
भारतीय नेताओं ने वाइसराय की घोषणा के आधार पर सहयोग की प्रक्रिया 
को चाल रखने का प्रयास जारी रखा। सप्रू साहब ने इस सम्बन्ध में वाइसराय 
और पडित मोतीलाल नेहरू से बातचीत की, और उनके अनुरोध पर मोतीलाल 
जी के निमत्रण पर १६ नवम्बर को प्रयाग में दूसरी काफरेन्स सम्पन्न हुई। 
इसने वाइसराय की घोषणा पर पालियामेंट की बहस को निराशाजनक बताते 
हुए दिल्‍ली काफरेन्स की घोषणा का समर्थन किया, और आशा व्यक्त की कि शीक्र 
ही स्पष्ट उत्तर दिया जायगा । 


इसके बाद पटेल साहव और सर तेज वहादुर सप्र्‌ ने वाइसराय से फिर 
बातचीत की । २३ दिसम्बर सन्‌ १९२९ को महात्मा गाधी, पडित मोतीलाल 
नेहरू, प्रेजीडेंट पटेल, सर तेजवहादुर सप्रू और मिस्टर जिना वाइसराय से 
मिले। इस भेंट में काग्रेस को ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक 
सरकार इस बात का आद्वासन नही देती कि डोमीमियन सविधान की तैयारी' 
ही काफरेन्स वा उद्देश्य होगा और ब्रिटिश सरकार उसका समर्थन करेंगी, तब 
तक काग्रेस के लिए उसमें शाप्मिल होना सभव नहीं होगा। वाइसराय ने इसके 
उत्तर में कहा कि प्रत्येक प्रतिनिधि को अपना सुझाव काफरेन्‍्स मे प्रस्तुत करने की 
स्वतत्रता होगी, और काफरेन्स में मरतंक्‍्य की प्रत्येक मात्रा ब्रिटेन के विचारों पर 
अपना प्रभाव डालेंगी ही । उन्होने यह भी कहा कि काफरेन्स सहमति की अधिक 
से अधिक मात्रा जानने के लिए बुलायी गयी है, और उनके या सम्राट की 
सरकार के लिए काफरेन्स के काम के सम्बन्ध में कोई पूर्व-धारणा निश्चित 
करना या पालियामेंट की स्वतंत्रता सीमित करना सभव नही है। इस अवसर पर 
सप्रू साहव और जिना साहब ने गाधीजी और मोततोलालजी को बहुत समझाने 
का प्रयत्न किया, पर उनका कोई प्रभाव नही पड पाया । मोतीलालजी ने साफ 
शब्दों में कह दिया कि कोई हिन्दुस्तानी डोमोनियन स्टेटस से कम लेने को तैयार 
नही होगा, और वाइसराय का गोलमोल आइंबासन स्वोकार नही किया जा 
सकता । 
महात्मा गाधी और पण्डित मोती लाल नेहरू वाइसराय के उत्तर से संतुष्ट 
नही' थे, पर श्री तेज बहादुर सप्रू और जिना साहव उसे पर्याप्त समझ कर 
) काफरेन्स में भाग लेने को राजी हो गये । लिवरल फेडरेशन ने वाइसराय की 
३१ अक्तूबर को घोषणा का स्वागत किया, चूँकि उसने आधिकारिक रूप से इस 
राय की पुष्टि को कि भारत के लिए डोमीनियन स्टेट्स ही सन्‌ १९१७ की 
२९ 
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घोषणा में निदिष्ट था, चूँकि वह निश्चित रूप से स्वीकार करतो है कि ब्रिटिश 
भारत और भारतीय रियासतें मिल कर सयुक्त भारत बनायें, औौर चूंकि वह 
भारत के भावी सविधान के बनाने में ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के साथ समता के स्तर 
पर परामर्श करने के अधिकार के भारतीय 'दावे को स्वीकार करती है। 
मालवीयजी इस काफरेन्‍्स में भाग लेने को राजी नहीं हुए, पर सरकार के 
निमंत्रण पर हिन्दू सभा के नेता डाक्टर मुंजे, राजा नरेन्द्र नाथ उसमें भाग लेने 
को राजी हो गये । श्री एम० आर० जयकर भी तैयार हो गये । 


कांग्रेस का निर्णय 


दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 
कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन हुआ। काग्रेस ने निश्चय क्रिया कि गोलमेज सम्मेलन 
में भाग लेना व्यर्थ है, विधान सभाओ का वहिष्कार किया जाय, प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से भावी चुनावों में कोई भाग नही लिया जाय । यह भी निर्णय किया 
गया कि विधान की धारा १ में वणित 'स्व॒राज्य' शब्द का आर्य पूर्ण स्वतत्रता 
होगा । उसने राष्ट्र से रचनात्मक कार्यक्रम उत्साह से चलाने का अनुरोध किया, 
भौर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का अधिकार दिया कि वह जब चाहे तब 
सीभित क्षेत्रों में या 'व्यापक रूप से, जिन प्रतिवन्धो के साथ ठोक समझे, सविनय 
बवज्ञा भौर कर-बन्दी शुरू करे । 
पूर्ण स्व॒राज्य दिवस 


२६ जनवरी को काग्रेस के भादेश पर सारे देश में पूर्ण स्व॒राज्य दिवस 
मनाया गया। जनता ने ब्रिटिण शासन के दुराचारो को काफी विस्तार के साथ 
बताते हुए प्रतिज्ञा की कि ,अहिसात्मक ढंग से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए 
बे "ब्रिटिश सरकार से सब स्वैच्छिक सहयोग को खत्म करने की, तथा सविनय 
अवज्ञा की और करवन्दी की तैयारी करेंगे” । उन्होने “सत्य संकल्प” किया कि 
वे काग्रेस के उन आदेशो का पालन करेंगे, जिन्हें वह समय-समय पर पूर्ण 
स्वराज्य की स्थापना के लिए जारी करे। 


ग्यारह सूत्र 

३० जनवरी सन्‌ १९३० को गाघीजी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक “यंग- 
इंडिया” मे नमक-कर का अन्त; लगान में पचास भ्रतिशत को कमी, विदेशी 
कपडे पर संरक्षक आंयात, सोलह पेंस रुपये की दर, फोजी खर्च में तथा सरकारी 
अफपरो के वेतन में कमी, पूरी तौर पर नशाबन्दी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, 
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नागरिक अधिकारों की रक्षा, खुफिया पुलिस की' वर्खास्तगी, हथियार रखते 
की छूट, तथा तटवर्ती नौका परिवहन का भारतीय पोतो के लिए सरक्षण-- 
ये ग्यारह मार्गें पेश करते हुए लिखा कि यदि सरकार इन्हें स्वीकार करने को 
तैयार हो तो सविनय अवज्ञा' शुरू नही वी जायगी । 


यद्यपि बहुत से कांग्रेसी नेता गाघीजी के इस बयान को पसन्द नही करते 
थे, फिर भी फरवरी मे अखिल भारतीय काग्रेंग कमेंटी ने गाधीजी को संघर्ष का 
नेता स्वीकार करते हुए उन्हें उसकी गतिविधि निश्चित करने का अधिकार 
दिया । इस प्ररताव में काग्रेंस ने आशा व्यक्त की कि आन्दोलन के प्रारम्म हो 
जाने पर काग्रेसजन सविनय प्रतिरोध की हर सभव सहायता करेंगे, तथा हर 
स्थिति में अहिंसा का पालन करेंगे। वर्किंग कमेटी ने यह भी आशा व्यक्त की' 
कि जब यह अभियान जनान्दोलच का रूप धारण कर लेगा, तब वकील और 
ब्रिद्यार्थी सरकार से अपना सहयोग विच्छेद कर उसमे सक्रिय भाग लेगे। 


वाइसराय को पत्र 


२ मार्च को गाधीजी ने वाइसराय को एक लम्बा पन्र लिखा, जिसमें उन्होने 
काफी विस्तार से यह बताते हुए कि ब्रिटिश सरकार की नीति-रीति के कारण 
हिन्दुस्तान की गरीव जनता का किस तरह शोपण हो रहा है, और उसकी 
दक्ाा किस तरह दयनोय होती जा रही है, सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करने का 
अपना निर्णय व्यक्त किया । उन्होने लिखा कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्णरूप 
से अहिसात्मक होगा और वह नमक कानून को तोडने से प्रारम्भ किया जायगा, 
क्योकि उनकी राय में गरीव आदमी की दृष्टिकोण से यह कर सबसे अधिक 
अन्यायपूर्ण हैं। उन्होने यह भी लिखा कि जिन “बुराइयो” की'पत्र में चर्चा की 
गयी है, उन्हे दुर करने को यदि वाइसराय तैयार हो, तो आन्दोलन स्थगित 
किया जा सकता है। अन्यथा १२ मार्च से प्रतिरोध का कार्य प्रारम्भ हो 
जायगा ।' 


) प 


डॉडी यात्रा 


पत्र का सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर १९२ मार्च को गाधीजी ने 
साबरमती आश्रम के ७९ साथियों के साथ नमक कानून तोडने के लिए डाडी 


१ पट्टामि सीतारमया : हिस्ट्री आफ दि इडियन नेशनल काग्रेंस, खण्ड १, 
पु० ३७४२-३७६ । 
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की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जनता ने इनका भव्य स्वागत किया। वे 
स्वयं इकट्टी भीड़ को खहदर, नशावन्दी तथा अस्पृद्यता-निवारण का उपदेश देते 
हुए अहिसात्मक संघर्ष में भाग लेने की सलाह देते जाते थे। उनका कहना था 
कि ब्रिटिश शासन से भारत का नैतिक, भोतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक 
अधघः:पतन हुआ है भौर इसलिए वह “इस शासन को अभिशाप” समझते है 
और इस “शासन-व्यवस्था को नष्ट” करना चाहते है । वे यह भी कहते जाते 
थे कि “हमारा युद्ध अहिसात्मक है। हम किसी को मार डालना नही चाहते, 
पर इस सरकार के अभिशाप को मिटा देना हम अपना कर्तव्य” समझते है? । 
गाघीजी ने ६ अप्रैल को डाडी में नमक कानून को तोडकर सत्याग्रह शुरू कर 
दिया। यद्यपि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू और 
श्री जे० एम० सेनगुप्त बहुत पहले गिरफ्तार कर लिये गये थे, पर सरकार ने 
गांधीजी को फौरन गिरफ्तार नहीं किया | वे लगभग चार सप्ताह अपने ढंग 
से अपना काम करते रहे । पर जब गाधोजी ने घरतसन्ना में सत्याग्रह करने का 
निर्णय किया, तव मई के पहले सप्ताह में वह गिरफ्तार करके यरवदा जेल 
भेज दिये गये । ' 

पेशाचर कांड | ' 

२३ अप्रैल सन्‌ १ ९३० को पेशावर में भारी जुलूस निकाला गया । दुसरे 
दिन खान अब्दुल गफ्फार खा गिरफ्तार कर लिये गये। इस पर जनता ने 
पेशावर में फिर जुलूस मिकाला । उस जुलुस पर फौज ने गोली चलायी । लगभग 
२२५ आदमी भाहत हुए। यह समाचार पा कर कि इस गोलीकाड में बहुत 
से आदमी मारे भये, मालवीयजी मई सन्‌ १९३० मे पेशावर चल दिये। रास्ते 
में कई स्थानों पर पंजाब की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। रास्ते में 
ही उन्हें आज्ञा मिली कि वे पेशावर में प्रवेश नही कर सकते, पर वे आगे 
बढते चले गये । इस पर सरकार ने उन्हें पेशावर से कुछ दूर एक स्टेशन पर 
रोक कर दूसरी गाडी से वापस कर दिया। इस अवसर पर मोती लालजी ने 
काँग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष की हैसियत से श्री बिल भाई पढेल की अध्यक्षता 
में एक जाच कमेटी नियुक्त की । सरकार ने पटेल साहब को भी पेशावर नही 
जाने दिया । पेशावर की स्थिति बहुत समय तक सरकार को परेशान करती 
रही । वे खुदाई खितमदगारो का साहस कुचल न सके । 





२ वही, पृ० ३८९४ । 


मेक सेत्याग्रह और गौलमेज कॉफरैन्स डरे 


काँग्रेस वकिंग कमेटी 


मई सन्‌ १९३० में प्रयाग में कांग्रेस की वकिंग कमेटी की बैठक हुई। 
उसने गांधीजी के नेतृत्व तथा संवितय अवज्ञा के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा प्रकट 
करते हुए सब वर्ग के लोगो से अनुरोध किया कि वे स्वतंत्रता-संघर्ष में भाग 
लें, और अपनी शक्ति भर कुर्वातिया करें। उसने नमक सत्याग्रह को जारी 
रखते हुए उन प्रान्तों में जहाँ रैयतवारी भूमि-व्यवस्था चालू है, लगान बन्दी को, 
तथा अन्य प्रान्तो में चौकीदारी टैब्स न देने की सविनय अवशज्ञा छुरू करने की 
अनुमति दी । उसने मध्य प्रदेश तथा बम्बई में वन सम्बन्धी कानूनों को तोडने 
के प्रथत्तो का अनुमोदन करते हुए निडचय किया कि दूसरे भ्रान्तों में प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेंटी की स्वीकृति से इस प्रकार के दुसरे कानूनों को तोद्ा जा सकता 
है। उसने विदेशी वस्त्रो के पूर्ण बहिष्कार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकइष्ट 
करते हुए विदेशी कपड़ों की दुकानों की पिकेटिंग करने का कांग्रेस कमेटियों 
को भादिश दिया | वकफिंग कमेटी ने जनता से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश 
वस्तुओं के वहिष्कार को कारगर बनाने का, तथा ब्विटिश् वैकिंग, इंश्योरेंस, 
शिपिंग आदि सस्याओ का बहिष्कार करने का प्रयत्त करे। कमेटी ने प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी को आदेश दिया कि नशावन्दी का प्रचार किया जाय, तथा शराब 
की दुकानों का पिकेटिंग विया जाय । कमेटी ने हाथ से कते और हाथ से बुने 
कपडे के उत्पादन की वृद्धि की आवश्यकता की ओर भी ध्यान भ्राकृष्ट किया । 


संघर्ष भौर दमन 

गाधीजी की गिरफ्तारी और कांग्रेस कमेटी के नये प्रस्ताव के घांद 
आन्दोलन ने और जौर पकड़ा । सत्याग्रहियो मे धरसन्ता, वादला आदि नमक 
डिपो पर बार वार आक्रमण किया, स्त्रियों ने जोरशोर से विदेशों कपडो 
तथा शराब की दुकानो की पिकेटिंग की । जगह जग्रह पर गैरकानूनी ढंग पर 
नमके बनाया गया। विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभाएँ और जुलुस 
आयोजित किये गये, जिनमें हजारो नरनारियो और बच्चों ने बहुत ही साहस 
भौर उत्साह से भाग लिया। वम्बई में निश्चय हुआ कि प्रतिमास की चार 
तारीख को गाघी दिवस, और अन्तिम रविवार को झडा दिवस मनाया जाय । 
मध्य अदेश और वम्बई प्राप्त में जगलो का कानून जोरशोर से, तोडा गया । 

सरकार ने ,आन्दोलन को दबाने के लिए, कई नये दमनकारी अध्यादेश, 
तथा सार्वजनिक सभाओं को बन्द करने के लिए आदेश जारी किए। सभाभो 
और जुलूसो को भंग करने के लिए बडी निर्देयता के साथ निह॒त्थी जनता 
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पर लाठियो का प्रहार किया गया । सरकार के अपने बयान के अनुसार मई में 
। विभिन्न स्थानों पर चोदह्‌ बार गोली चलायी गयी, जिसमें ५० से अधिक 
लोग मारे गये, और ३०० से अधिक घायल हुए। आन्दोलन को दवाने के 
“लिए सरकार के कर्मचारियों और पिदठुओ ने विदेशी कपड़ो और शराब की 
दुकानों पर . पिकेटिंग करनेवाले स्वयं-सेवको के साथ दुव्य॑वहार , किया। 
,भन्‍्दोलन और दमन, का यह चक्र जून में भी चलता रहा। सरकार के 
, एक वृष्तव्य से, पता चलता है कि १५ जुलाई तक प्रेस आध्यादेश के अन्दर 
' १ समाचार-पत्रो से दो लाख चालीस हजार रुपये की नयी ' जमानतें 
। सींगी गयी गा हे बा है 


/समभोौते का प्रयास । 
' २० मई को गाधीजी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद जार्ज ' स्लोकाम्बे 
' उनसे जेल में मिले। उसके बाद स्लोकाम्बे साहव ने समझौते के सम्बन्ध में 
 क्राग्नेस के स्थानापन्न अध्यक्ष पडित मोती लाल नेहरू से बातें की ।। इसके बाद 
सप्रू साहब भौर'जयकर साहब द्वारा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 
वात चीत कई महीने चलती रही, पर कोई समझौता नही हो पाया। लाई 
अविन ने समझौते के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री को कई पत्र लिखे। पर कंजर- 
' बैटिंव पार्टी के नेताओं के विरोध/के कारण ब्विटेन की मजदूर सरकार ने 
वाइसराय की बात न मानना ही ठीक समझा'। 


कांग्रेस वकिंग कमेटी 
२७ जून को पडित मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रयार्ग मे कांग्रेस 
की वर्किग कमेंटो की वेठक हुईं। कमेटी ने विदेशी कपडो तथां ब्रिटिश माल' के 
बाइकाट को ' अधिक तीज्र बनाने के लिए काग्रेस कमेटियो को आदेश दिया। 
कमेटी नें यह भी आदेश दिया कि उन सरकारी कर्मचारियों और पिद्‌ठुओं का 
सामाजिक बहिष्कार किया जाय जिन्‍होने स्वय-सेवको के साथ अनुचितु' अपमान- 
! जनक व्यवहार किया है। कमेटी ने यह भी आदेश दिया कि फौज और पुलिस 
के कंर्तव्यों के सम्बन्ध में उसके ७ जून के प्रस्ताव को, जिसकी कापियाँ सरकार 
में जब्तें कर ली है, अधिक से अधिक प्रसारित किया जाय। कमेटी ने सरकार 
की मुद्री नीति की कडी आलोचना करते हुए जनता को सलाह दी कि वह अपने 
"निर्यात का मंल्य स्वर्ण मे वसूल करे, सरकार के प्रति अपने 'आधिक दावों को 
' स्वर्ण में लेने' को आग्रह करे, तथा अपनी मुद्रा सम्पत्ति को स्वर्ण में 22% 


' ध्रश्त्त करे । 
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इसके बाद सरकार ने काग्रेस, वर्किंग्ग कमेटी को गैरकानूनी ,घोषित कर 
दिया । पंडित मोती लाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गये, और उन्होने सरदार 
बल्लभ भाई पटेल को, जो तीन मास की सजा काट कर रिहा हो गये थे, अपनी 
जगह पर स्थानापन्न अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। मालवीयजी विंग कमेटी के 
सदस्य बना लिये गये । 


जुलाई के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में सरदार बलल्‍लभ भाई पटेल की 
अध्यक्षता में काग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुईं । मालवीयजी भी इस बैठक 
में उपस्थित थे। चूँकि बम्बई में कमेटी अभी तक अवैध घोषित नही हुईं थी, 
इसलिए सरकार के हस्तक्षेप के बिना तीन दिन तक उसकी वैठकें होतो रही । 


तिलक जयस्तो 


३१ जुलाई को रात को तिलक जयन्ती मनाने के लिए श्रीमती हंसा 
सेहता के नेतृत्व में एक वुह॒दु सार्वजनिक जुलूस निकाला गया, जिसमें वल्लभ- 
भाई पटेल, मालवीयजी, जयरामदास दौलतराम, मनिवेन पटेल, श्रीमती कमला 
नेहरू, श्रीमती अमृत कौर, डाक्टर हाडिकर आदि शामिल थे। बम्बई 
सरकार ने दफा १४४ लगाकर जुलूध्ष पर रोक लगा दी। जुलूस तितर-बितर 
होने के बजाय सडक पर बैठ गया, और सारी रात वर्षा में वहां ही डटा रहा । 
प्रातः काल वम्बई के गृह-सचिव हाटसन की आज्ञा से प्रतिष्ठित नेताओं और 
महिलाओ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और बाकी जुलूस को लाठियो 
की मार से तितर-बितर कर दिया गया। मालवीयजी आदि सभी नेताओं 
को २०० रुपया जुर्माना या १५ दिन की सजा दे दी गयी । इनमें से सरदार 
वल्लभ भाई पढठेल और श्री जयरामदास दौलतराम यरवदा जेल भेज दिये 
गये, जहाँ उन्होने १४ और १५ अगस्त को अन्य कांग्रेसी नेताओ के साथ सत्र 
साहब और जयकर साहब से बातचीत की। मालवीयजी की ग्रिरफ्तारी और 
सजा की सूचमा पा कर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लगभग सौ विद्यार्थी 
सत्याग्रह करने को बम्बई चल दिये, पर उनके वहाँ पहुँचते-पहुँचते मालवीयजी 
छोड दिये गये । सुना जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने उनका जुर्माना अदा 
कर दिया था, जिसका मालवीयजी को बहुत क्षोभ था । + 


4 ह 
जेल से छूटने के बाद मालवीयजी सत्याग्रह के सम्बन्ध में दौरा करना 
चाहते थे । इसके लिए उन्होने एक कार्यक्रम भी तैयार कर लिया था। पर जब 
उन्हें पता चला कि सरकार ने. दिल्ली में काग्रेस की वकिंग कमेटी पर रोक 
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लगा दी है, भौर वह वहाँ उसकी बैठक नहीं होने देना चाहती, तव भालवीयजी 
दोरे का कार्यक्रम स्थगित कर दिल्‍ली चल दिये । 


4 रू दर ड़ ४ रु ॥। 
गिरफ्तारी ह । 

२० अगस्त सन्‌ १९३० को दिल्‍ली में डावटर अन्सारी की अध्यक्षता मे 
उनके मकान पर ही काग्रेस की विंग कमेटी की बैठक हुईं । कमेटी का काम 


समाप्त होते-होते डाक्टर अन्सारी, मालवीयजी आदि कमेटी के सभी उपस्थित 
सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये । सवकी छ -छ. मास की सजा दे दी गयी । 


4 रे 


/ + मालवीयजी प्रयाग की नैनी जेल में भेज दिये गये । यहाँ उन्होंने पढित 
जवाहर लाल नेहरू के बहनोई रणजीत एस० पण्डित से जर्मन भाषा सीखना 
शुरू की, तथा स्वयं कैदियों को कथा सुनायी । उन्होने यहाँ पंडित जवाहर बाल 
नेहरू से भारतीय राजनीति पर भी काफी वातचीत की, जिससे पारस्परिक 
सौहार्द में काफी वृद्धि हुई । जब मालवीयजी जेल में बीमार पड़ गये, तब वे 
अस्पताल भेज दिये गये, और २४ दिसम्बर को प्रधान-मन्त्री रमसे मेकडोनल्ड के 
आदेश पर रिहा कर दिये गये । 


सरकार का रोंप 


सरकार मालवीयजी की गतिविधि से बहुत क्षुव्ध थी। वह अपना सारा 

रोप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पर उतारना चाहती थी। उसमे विश्वविद्यालय 
पर यह भारोप लगाकर कि वहाँ उम्र राजनीति का प्रचार होता है और वहाँ का 

वातावरण राजनीतिक है, उसे वापिक अनुदान देना बन्द कर दिया । वह चाहती 

थी कि विश्वविद्यालय आइ्वासन दे कि भविष्य में उसके व्यवहार में मौलिक 
परिवर्तन होगा, विश्वविद्यालय मे उप विचार के साम्राज्य-विरोधी राजनीतिज्ञो 

को अपने विचार व्यक्त करने की इजाजत नही दी जायेगी, जिन भ्रष्यापको ने 

सविनय अवज्ञा में, भाग लिया है उन्हे बर्खास्त कर दिया जायगरा, और जिव 

(विद्याथियों ने उसमें भाग लिया है उन्हे निकाल दिया जायगा। मावीयबी 
सरकार के आरोप और, उसके सुझावों को मानने को तैयार नहीं थे। इन 

सव भप्रश्नो पर उस समय ही जबकि वे जेल में थे, उनकी सलाह से विश्वविद्यालय 

ने केमद्रीय और प्रान्तीय अधिकारियों के साथ पत्र-ध्यवहार किया, जिसका 

विस्तृत विवरण “बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के अध्याय में दिया गया हैं। जल 

चने छटने के बाद उन्हें सरकार के कड़े दृष्टिकोण के कारण जिन कठिताइयों का 
विश्वविद्यालय को सामना करता पड़ रहा था, उनके निराकरण पर बहुत समय 
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लगाना पडा । उन्होने सरकार के अधिकारियो और जनता दोनो को स्पष्ट कर 
दिया कि वे सरकार की शर्तें मातने को और उन शर्तों के साथ सरकारी अनुदान 
या आधिक सहायता लेने को तैयार नही है । यह संघर्ष फरवरी सन्‌ १९३१ तक 
चलता रहा, और अविन-गाघी समझौते के बाद ही शान्त हुआ । 
संघर्ष ; 
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के दमन और आतक की उपेक्षा 
करते हुए कांग्रेस वकिंग कमेटी के निर्णयी और गाधीजी के भादेश के अतलुसार 
जोश भौर साहस के साथ संघर्प जारी रखा, और वकिग कमेटी हारा निर्धारित 
कार्यक्रम की करीब-करीबव सभी बातो को कार्यान्वित करने की कोशिश की । 
मुद्रा सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रचार वें नही कर सके, शायद उसे भव्यावहारिक 
समझ कर उस पर उन्होने कोई विशेष ध्यान ,नही दिया, पुलिस और सैनिकों 
'से सबधित प्रस्ताव का भी वे कितना प्रचार कर पाये, इसका भी पत्ता नही 
चलता, पर सारे देश में कार्यकर्ताओं और स्वयं-सेवको ने डटकर विदेशी कपडो 
और शराब की दुकानों का पिकेटिंग किया, तथा ब्रिटिश माल के बहिष्कार पर 
विशेष रूप से जोर दिया | बंगाल तथा बिहार और उडीसा में तो ब्रिटिश माल 
'के बहिष्कार में इतनी सफलता प्राप्त हुई कि सन्‌ १९३० में उसका आयात 
केवल पाँच प्रतिशत रह गया। करनाटक के कनारा जिले में ताडी-विरोधी 
अभियान में तीन लाख ताड और खजूर के वृक्ष काट डाले गये । शराब और 
ताडी की बिक्री बहुत कम हो गयी । सरकार की आवकारी से आमदनी सभी 
प्रान्तो में कम हो गयी । वह मध्य प्रदेश में ६० प्रतिशत और, केरल में ७० 
प्रतिशत कम हो गयी | प्रत्येक प्रान्त में विभिन्‍त स्थानों और अवसंरो वर विशेष 
रूप से विदेशी कपड़ो की होली, तथा ताडी के प्रयोग के विरुद्ध प्रचार होता रहा । 
कातून के विरुद्ध नमक का बनना भी जारी रहा, पर धीरे-धीरे इसका महत्त्व 
कस हो गया । दफा १४४ की अवहेलना करते हुए सभाओं भौर जुलूसो का 
ताँता भी अन्त तक जारी रहा । मध्य प्रदेश में जगलो के कानूनो को भी काफी 
सफलता के साथ तोडा जाता रहा, जिसमें बहुत से वनबासियों ने सक्रिय योगदान 
किया । ,शोलापुर में आन्दोलन ने इतना जोर पकड़ा कि अपने अधिकार को 
पुनः स्थापित करने के लिए सरकार को वहाँ १५ मई को ही मार्शल-ला लागू 
करना पडा। कर्नाठक में केनरा जिले में तथा गुजरात के बारदोली और 
बोरसद के किसानो ने लगान बन्दी का जोर-शोर से सत्याग्रह किया। बिहार 
के कतिपय जिलों में चौकीदारी टैक्स को देना बन्द कर दिया गया, और 
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युक्तप्रान्त में अक्तूबर सन्‌ १९३० में मालगुजारी और लगान, दोनो की अदायगी' 
बन्द कर देने का अभियान प्रारम्भ किया गया। बंगाल के मिदनापुर जिले 
'में भी लगान-बन्दी हुई । 


गोलमेज कांफरेन्स 

१२ नवम्बर सन्‌ १९३० को लन्दन में सम्राद के स्वागत-सन्देश से गोलमेज 
काफरेन्त प्रारम्भ हुई, जो १९ जनवरी सन्‌ १९३१ तक ब्रिटेन के प्रधाममंत्री 
मेकडोनल्ड की अध्यक्षता मे चलती रही । लार्ड चान्सलर लार्ड सेनके फ्रेडरल 
स्ट्रक चर कमेटी के अध्यक्ष चुनें गये । 'छः दिन तक काफरेन्‍्स के पूरे अधिवेशनो में 
कांफन्रेस के सदस्यों ने भारत की राजनीतिक स्थिति और संवैधानिक समस्याओं 
पर 'अपने विचार व्यक्त किये। सर तेज वहादुर सप्रू , मिस्टर' मुहम्मद बली 
जिना, महाराजा वीकानेर, महाराजा पटियाला, महाराजा अलवर, नवाब भोपाल 
आदि ने अखिल भारतीय सघ? के विचार को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया । 
लन्दन की कंजरवेटिव पार्टी की ओर से लार्ड पील, ने और लिबरल पार्टी की ओर 
से लार्ड रीडिंग ने भावी संविधान में अपनी-अपनी पार्टी की धारणाओं को 
बताया । श्री श्रीनिवास शास्त्री, मिया मुहम्मद शफी, डाक्टर अम्बेदकर, महाराजा 
'रीबां, कर्मल गिडने आदि ने भी अपने अपने विचार काफरेन्‍्स के समक्ष उपस्थित 
किये । 


लार्ड पील और लार्ड रीडिंग की बातो से यह स्पष्ट था कि ब्रिटेन की 
कंजरवेटिव और लिबरल पार्टिया केन्द्र में उत्तरदायी शासन-व्यवस्था स्थापित करने 
को तैयार नही थी। भारतवासी यूरोपियय और एग्लो-इंडियन भी कुछ शर्तों 
के साथ प्रान्तो मे ही उत्तरदायी व्यवस्था के विस्तार के पक्ष में थे । खा अब्दुल 
कयूम खा को केवल सीमा-प्रान्त की चिन्ता थी। मिस्टर फजलुलहक, सर मुहम्मद 
शफी और सर पी० सी० मित्र ने राष्ट्रीय माय की चर्चा करते हुए अल्प-संख्यको 
के हितो पर ही अधिक जोर दिया । पर ब्रिटिश भारत के अन्य करीब करीब 
सभी प्रतिनिधियों ने प्राल्तीय स्वायत्त-शासन के साथ साथ केन्द्र में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना तथा ब्रिटिश कामनवेल्थ में बराबर के डोमीनियन पद को 
'राष्ट्र की माय घोषित किया, इसी पर सब से अधिक जोर दिया। मौलाना 
मुहम्मद अली थे तो कहा कि वे पूर्ण स्वराज्य के समर्थक है। ब्रिटिश भारत के 
अधिकांश प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि राष्ट्रीय माय स्वीकार 
हो जायगा, पुरानी व्यवस्था के भाघार पर शान्ति 
रखी जा सकेगी । भारतीय नरेशो की बातो से यह 


नही होगी, तो संघर्ष तीत्र 


॥] 


और व्यवस्था प्रतिष्ठित नही 
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स्पष्ट था कि जबकि महाराजा रीवा को भारतीय संघ की सार्थकता और ओऔचित्य 
पर सन्देह था, कुछ राजे और नवाब इसका स्वागत करते को तैयार थे, पर उन 
शर्तों के साथ जित पर समझौता होना कठिन मालम होता था | 


सारी काफरेन्स की ६ बैठकों के बाद विभिन्न विपयो पर विचार करने के 
लिए उपसमितिया गठित की गयी और उनकी रिपोर्टों पर अन्त में १६ और 
१९ जनवरी सुत्‌ १९३१ को पूरी कांफरेन्स में विचार हुआ । उपसमितियों 
की रिपोर्ट पूरी तौर पर सन्तोषजनक नहीं थी।. गहरे मतभेद के कारण 
चहुत से महत्त्वपूर्ण विषयों पर कोई निर्णय ही नही लिया जा सका। जो निर्णय 
हुए भी, उन्हें भी 'अन्तरिम' समझा गया । फेडरल स्टूब चर समिति ने यह तो 
निश्चय किया कि ब्रिटिश भारत से सम्बन्धित प्रान्त उन अधिकारों के आधार 
पर जो भारत सरकार उन्हें हस्तान्तरित करे उन रियासतो को मिलाकर जो 
स्वेच्छा से ऐसा चाहें, एक भारतीय संघ स्थापित करें, पर महाराजा रीचा और 
महाराजा धोलपुर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि 
उनकी स्वीकृति अस्थायी है, सघ व्यवस्था की पूरी रूप रेखा तैयार हो जाने पर 
ही वे मिश्वय कर सकते है कि वे संघ में शामिल हो भथवा न हो । इस समिति 
ने अस्थायी तौर पर॑ वित्तीय संरक्षणो के सम्बन्ध में भी कुछ फैसले किये। 
अल्प-सख्येक कमेटी सर्वसम्मति से कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नही ले सकी, और 
काफरेन्स की बैठक में मुसलमानों की ओर से खान बहादुर हाफिजु हिदायत हुसैन 
ने घोषित किया कि अल्पसंख्यक और अस्पुश्य वर्ग हिन्दुस्तान के लिए स्वशासन 
की व्यवस्था करनेवाले किसी संविधान को मानने को राजी नहीं हो 
सकते, जब तक उनकी मां युक्तियुक्त ढँग पर पूरी नहींकी जाती।' 
डावटर अम्बेदकर ने भी यह बात स्वीकार करते हुए कि “जीवन के भ्रत्येक 
क्षेत्र मं-राजनीतिक, आथिक और सामाजिक-अ्रत्येक व्यक्ति को एक मूल्य के भादर्शा 
की उपलब्धि ही” अस्पुश्य वर्गों का लक्ष्य है, घोषित किया कि जिस प्रकार 
बहुत ही सीमित सताधिकार के आधार पर नया विधान तैयार किया जा 
रहा है; वह भारत की सरकार को उच्चवर्गो द्वारा जनता पर शासन जरूर बना 
देगा” * | उन्हें इस बात का क्षोभ था कि जबकि दूसरे अल्प-संख्यको के 
अधिकार ब्रिटिश सरकार मे राजनीतिक कारणो से बहुत पहले ही स्वीकार कर 
लिये है, प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध मे अस्पुद्य वर्गों के दात्रे की उपेक्षा की जा 
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रही है ।” उन्होने यह भी कहा कि केन्द्रीय शासन के नौकरथाही ढांचे 
में परिवर्तन पर ध्याव जरूर दिया गया है, पर परिवर्तन दिखावटी है, 
महत्त्वपूर्ण नहीं है, उत्तरदायित्व वोगस है, वास्तविक नही है” 
श्री० जे० एन० वसु ने काफरेन्स के निर्णयो की समीक्षा करते हुए कहा। 
“बहुधा जनता के साधारण अधिकारों की उपेक्षा करते हुए निहित स्वार्थो 
की सेवा की गयी हैं" ।” मजदूरों के अभिवक्ता थी शिवराव ने कहा कि 
फाफरेन्स ने मजदूरों की एक वात भी स्वीकार नही की है, भौर जब तक भागे 
चलकर प्रस्तावित प्रस्ताव ठीक तौर पर संशोधित नही होते, नयी व्यवस्था 
मजदूरों के लिए हितकर नही हो सकती ।* भारतीय संघ पर अपने विचार 
व्यक्त करते हुए सर शफात गहमद खाँ ने कहा कि भारतीय नरेशो का भारत 
के राजनीतिक अखाड़े में प्रवेश सन्देह से खाली नही है, पर ऐसा दिखाई 
देता है कि सघ को स्थापित किये विना केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था की 
स्थापना असम्भव है। इसलिए, उन्होने कहा, भारत असमंजस में फंस 
गया है। “नरेशों के बिता मौजूदा निरंकुश शासन जारी रहेगा, नरेशो 
के साथ विधान श्राकार में लोकताल्त्रिक होगा, व्यवहार में अल्पतल्त्रीय 
होगा” । श्री एच० पी० मोदी ने कहा - “सघीय व्यवस्था विकसित हो अथवा 
न हो, भारत को केन्द्र में स्वायत्तता की इतनी पर्ण मात्रा मिलनी चाहिए 
जितनी परिस्थिति इजाजत दे ।”९ उन्होने रिपोर्ट में लिखित बहुत से वित्तीय 
संरक्षणों पर भी आपत्ति करते हुए कहा “पूर्ण वित्तीय और करनसम्बन्धी 
स्वायत्तता भारत की अवाधित मांग हैं।/* श्री चन्द्रशेवर बरुआ ने कहा 
'कि भारत के राजनीतिक विकास के समय कुछ सरक्षणो की व्यवस्था अनिवार्य 
है, पर उनकी व्यवस्था करते समय यह नही भूल जाना है कि हमारा उ्ृश्य 
हिन्दुस्तान को इतनी अधिक स्वतन्त्रता देना है जितनी इस साम्राज्य की दूसरी 
डोमिनियनें उपभोग कर रही है, और उसे इतनी जल्दी देना है जितनी वह 
व्यावहारिक हो ।* 


यथ्पि भर्धगोरो के प्रवक्ता कर्नल गिडने को क्षोभ था कि उनके हिन्दुस्तानी 
भाइयो ने यूरोपियनों के निहित व्यावसायिक हितों को मानते से इतकार 
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कर दिया,” पर कंजवेंटिव पार्टी के प्रवक्ता ला्ड पील और लिवरल पार्टी के 
प्रवक्ता लार्ड रीडिग गोलमेज काफरेन्स के निर्णयो से काफी सन्तुष्ट थे। भारत- 
निवासी यूरोपियनो के प्रवक्ता मिस्टर ग्ोविन जोन्स तथा सर हुवर्ट कार भी 
काफी सन्तुष्ट थे। वे यह और चाहते थे कि (१) रियासतो को प्रतिनिधित्व का बड़ा 
अश मिलें, ताकि वे 'उसके जरिये स्थिरता और प्रशासनिक अनुभव ला सकें, 
(२) विधान मंडलो में ताज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, जिसे साक्रान्तिक काल 
खत्म होने पर घटा दिया जाय, (३) कार्यपालिका की पदावधि पालियामेंट 
का जीवन-काल हो, या जब तक वे विधान मडल के दो तिहाई सदस्यों का 
विश्वास न खो दें, या गवर्नर जनरल उन्हे बर्खास्त न कर दे ।* 


काफरेन्स की आखिरी बैठक में श्री जाधव ने तथा भरी चन्द्रशेखर बरुआरे 
आदि ने सरकार से अनुरोध किया कि शान्ति का वातावरण स्थापित करने के 
लिए राजनीतिक बन्दी छोड दिये जायें । सर तेज बहादुर सप्र्‌ ने भी प्रधानमन्त्री 
से अनुरोध किया कि वे अपने अभिभाषण में राजनीतिक बन्दियो की रिहाई की 
घोषणा करें। उन्होने भारत के राजनीतिज्ञो से भी अनुरोध किया कि वे संघर्ष 
को बन्द कर देश की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में रचनात्मक योगदान 
करे । 
प्रधान-मन्त्री की घोषणा 


प्रधानमन्त्री मेकडोनल्ड ने अपने अन्तिम भाषण में काफरेन्स की सफलता 
पर अपना हर प्रकट करते हुए संरक्षणो के औचित्य को समझाते हुए तथा वास्त- 
विक प्रगति के लिए सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए घोषित किया कि 
“मैं चाहूँगा कि यह काफरेन्स भारत और हमारे बीच के सम्बन्धों में एक नया 
अध्याय प्रारम्भ करे। यदि सर तेज बहादुर सप्रू की भारत को और हमें की 
गयी अपील की भारत में सुनवायी हुई, और सिविल शान्ति घोषित और सुनिश्चित 
कर दी गयी, तो सम्राट्‌ की सरकार उनकी अपील का, जो उनके बहुत से साथियों 
द्वारा भी पुष्ठ की गयी है, उचित उत्तर देने में पीछे नही रहेगी ।”* 

अन्त में उन्होंने घोषित किया: “सम्राट की सरकार की राय है कि 
भारत के शाप्षन के लिए उत्तरदायित्व केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलों पर 
उन प्रतिवन्धो के साथ रखा जाय जो संक्रान्ति-काल में कतिपय दायित्व के 
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अनुपालन की गारन्टी के लिए तथा अन्य विशेष स्थितियों का सामना करने के. 
लिए आवश्यक हो, और जो उन गारन्टिओ से यूक्त हो जिन्हें अल्प-संख्यक अपनी 
स्वृतन्त्रताओं और अधिकारो की रक्षा के लिए आवश्यक, समझें । इस मूलभूत 
नीति की: व्याख्या करते हुए उन्होने कहा कि (१) संरक्षित ,भधिकार इस तरह 
तैयार किये जायेगे और प्रयोग मे लाये जायेगे कि वे नये संविधान द्वारा पूर्ण 
उत्तरदायित्व की ओर श्रगति में बाधक न हो। (२) केन्द्रीय शासन, द्विसदनीय 
विधानमंडल में गठित अखिल भारतीय संघ होगा, जिसमें भारतीय रियासतें और 
ब्रिटिश भारत दोनो शामिल होगे । (३) श्रघीय आधार पर गठित विधान मंडल 
को प्रशासन (कार्यपालिका) उत्त रदायी होगा । (४) रक्षा सम्बन्धी मामले और 
वैदेशिक विषय गवर्नर-जनरल के हाथ मे रक्षित रहेगे। (५) ,भाकस्मिक सकट 
में राज्य में शान्ति बनाये रखने का तथा अल्पसंख्यकों के सवैधानिक अधिकारों 
के अनुपालन कराने का विशेष उत्त रदायित्व गवर्नर-जनरल का होगा, और उसे 

पूरा करने के लिए उचित अधिकारो की व्यवस्था की जायगी। (६) वित्तीय 
उत्त रदायित्व उन शर्तों के साथ हस्तान्तरित किया जायगा जो भारतमन्त्री के 
अधिकार के अधीन लिये वित्तीय आभारो को पूरा करने के लिए, तथा भारत 
की वित्तीय स्थिरता और साख को अक्षण्ण बनाये रखने के लिए जरूरी हो, 
(७) इस तरह मौजूदा परिस्थिति में केन्द्रीय विधानमडल और कार्यपालिका 
दोनो का द्विविधता का स्वरूप होगा, (८) गवर्नरों के प्रान्त पूर्ण उत्तरदायित्व 
के आधार पर गठित किये जायेगे, (९) प्रान्तीय विपयो का क्षेत्र इस तरह 
निर्धारित किया जाँयगा, जिससे प्रान्तो को स्वशासन की अधिकतम सम्भव मात्रा 
प्राप्त हो सके, और संघीय सरकार का अधिकार उन प्रबन्धी तक सीमित होगा 
जो संधीय विषयो के प्रशासन के लिए और संविधान द्वारा निश्चित अखिल 
भारतीय विषयो के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जरूरी हो, (१०) गवर्नरो 
के लिए निम्ततम विशेष अधिकार इस तरह सुरक्षित किये जायेगे कि वे विशेष 

परिस्थितियों में शान्ति सुरक्षित रख सकें, तथा पब्लिक स्विसिज (लोकसेवाओ) 

और अल्पसख्यको के कानून द्वारा निश्चित अधिकारों को बनाये रख सकें। 

(११) प्रान्तीय विधानमंडलो का विस्तार किया जायगा, और वे अधिक उदार 

मताधिकार पर आधारित होगे; (१२) संवैधानिक प्रवन्धों द्वारा राजनीतिक 

प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त, इस बात की भी गारन्टी दी जायगी कि धर्म, प्रजाति, 

सम्प्रदाय या जाति के भेद स्वयं नागरिक (सिविक) निर्योग्यताएं नही धरने ।' 
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सम्रभोत्ता ४ ग 

२५ जनवरी सन्‌ ११३१ को गाघीजी तथा कांग्रेस वकिंग कमेटी के , अन्य 
सब सदस्य छोड दिये,गये। १५ फरवरी को काग्रेस की ओर से ,गाधीजी ने. 
वाइसराय से बातचीत शुरू की । कुछ दिन तक बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण ढंग 
से होती रहो । पर बाद को इतना गतिरोध पैद| हो गया कि समझौता असम्भव 
दिखाई देने लगा । सर तेज बहादुर सप्रू और श्री श्रीनिवास शास्त्री ने गतिरोध 
दूर करने की भरसक कोशिश की । अन्त में ५ मार्च को प्रात. काल एक बजे 
गाधीजी और वाइसराय में समझौता हो गया । ! 

५ मार्च को भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा समझौते की शर्तें प्रकाशित 
की । इस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया कि गोलमेज काफरेन्स में उसकी 
विचाराधीन योजना पर विस्तार के साथ विचार किया जायगा । सघ व्यवस्था, 
भारतीय उत्तरदायित्व, तथा भारत के हितो में देश की रक्षा, वैदेशिक मामले, 
भल्पसर्यको की पोजीशन, भारत की आथिक साख और, दायित्व की अदायगी 
आदि विपयो के सम्बन्ध में संरक्षण या प्रतिवन्‍्ध इस विचाराधीन योजना के मुख्य 
अंग है। विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि प्रधानमन्त्री की १९ जनवरी 
की घोषणा के अनुसार सवेधानिक सुधार की योजना पर होने वाले विचार- 
विमर्श में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए उचित कार्यवाही 
की जायगी । 

पडित जवाहर लाल नेहरू को यह समझौता पसन्द नही था। वे इसे आत्म- 
सम्पंण समझते थे । पर अन्त में वे इसे स्वीकार करने को राजी हो गये, और 
काग्रेस वकिंग कमेटी ने इसे सर्वसम्मति से मजूर कर लिया, और सविनय अवज्ञा 
को-वापस लेकर पिकेटिंग आदि के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये। 
सरकार की ओर से भी समझौते को कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक 
कार्यवाहियाँ की जाने लगी । 
फराची अधिवेशन 

समझौते के कुछ दिन बाद मार्च में ही सरदार वल्‍लभ भाई पटेल की 
अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । उसने गाधी-अधिन समझौते 
का समर्थन किया, पर यह्‌ स्पष्ट कर दिया कि उसका ' पूर्ण स्व॒राज्य का लक्ष्य 
अक्षण्ण बना रहता है, और यदि उसके प्रतिनिधि को गोलमेज काफरेन्स में 
हिस्सा लेने का अवसर मिला, तो वह वहाँ इस' लक्ष्य के लिए प्रयत्न करेगा, और 
विज्ञेप रूप से देश की “सरक्षण सेनाओ पर, वैदेशिक मामलो पर, वित्त पर, कर 
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सम्बन्धी भौर आधिक नीतिओ पर नियन्त्रण प्राप्त करने की कोशिश करेगा। 
प्रतिनिधि मंडल एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण हवारा भारत में ब्रिटिश “सरकार के 
वित्तीय निर्णयो (ट्रै जैवशन्स) की जाँच कराने का भी अधिकार प्राप्त करने का 
प्रयत्त करेगा, ताकि यह निर्णय हो सके कि दातव्यों में कितना भारत को और 
कितना इंगलिस्तान को देना है। वह इस बात का भी श्रयत्त करेगा कि भारत 
और इंगलिस्तान दोनो में से प्रत्येक को अधिकार हो कि वह “्वेच्छा से 
साक्षादारी सत्म कर सफे, और भारत उस समाधान को स्वीकार करने को 
स्वतन्त्र होगा जो स्पष्टतः उसके हिंत में आवश्यक हो ।” 

कांग्रेस ने गाधीजी को गोलमेज काफरेन्स के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
किया, और काग्रेंस वकिंग कमेटी को अधिकार दिया कि वह ग्राधीजी के नेतृत्व 
में काम करने के लिए अन्य प्रतिनिधियो को भी नियुक्त कर सकती है। 

काग्रेस ने इस अवसर पर सरदार भगत सिंह और उनके साथी सर्व श्री 
सुखदेव और राजगुरु के बलिदान पर भ्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव में 
काग्नेस ने राजनीतिक हिंसा को नापसम्द करते हुए तथा इन तीनो नवयुवकों के 
शौर्य और कुर्बानी की प्रशंसा करते हुए राय जाहिर की कि “इन तीनो की फासी 
निरर्थक बदले का काम है, तथा राष्ट्र की सर्वसम्मत छोटी सो माय का सकल्पित 
तिरस्कार है ।” उसने यह भी कहा : “रारकार ने दो राष्ट्रो के बीच सद्भावना 
की वृद्धि करने का, जो इस समय सर्वसम्मति से आवश्यक है, तथा उस दल को 
जो निराशा से पराभूत हो हिंसा करते हैं; शान्ति के मार्ग की ओर आकपित 
करने का सुनहरा अवसर खो दिया है ।* ' 

इस प्रस्ताव को जवाहर लालजी ने पेश किया, और मालवीयजी ने इसका 
अनुमोदन किया । मालवीयजी ने बहुत ही संतप्त हृदय से भगतर्सिह आदि 
क्रान्तिकारियो के बलिदान” के प्रति भपनी श्रद्धाआ्जलि अर्पित करते हुए 
नौजवानो के क्रान्तिकारी कार्यों के लिए सरकार की स्व॒राज्य-विरोधी ग्रतिविधि 
को उत्तरदायी ठहराया, पर 'अहिंसात्मक कार्यक्रम' पर अपनो भास्था प्रकट करते 
हुए उन्होने नौजवानों से कहा ः “यदि आप वास्तव में भगतर्सिह से प्रेम करते 
हो, तो प्रण करो कि हम शान्तिमय मार्ग पर चलते हुए विदेशी राज्य को ज्यीघ्र 
से शीघ्र हटायेंगे। ; 
साम्प्रदाषिक निर्णय । 

जलाई सन १९३१ में मालवीयजी और डाक्टर अन्सारी को रजामनन्‍्दी से 
कांग्रेस वकिय कमेटी ने, साम्प्रदायिक समस्या पर एक योजना तैयार की जो 
एक चक्तव्य के रूप में प्रसारित की ययी । योजना में जिसे वकिय कमेटी विशुद्ध 


ब्त्क 


नमक सत्याग्रह और गोलमेज फॉांफरेन्स डद५ 


सम्प्रदायवाद भीर विशुद्ध राष्ट्रवाद पर आश्रित भ्रस्तावों में समझौता घोषित 
करती थी निर्धारित किया गया कि (१) सविधान की मौलिक अधिकार 
सम्बन्धी व्यवस्था द्वारा सब सम्प्रदायो को उनकी संस्कृतिओ, भाषाओ, लिपिओ, 
घामिक विश्वासो और व्यवहारों तथा धामिक स्थायी निधिओ की ग्रारंटी दी 
जायेगी, (२) संविधोन की विश्येष व्यवस्था द्वारा प्रत्येक सम्प्रदाय का पसंनल 
ला सुरक्षित किया जायगा, (३) विभिन्‍न प्रान्तो में अल्पसंख्यकों के राजनीतिक 
और दूसरे अधिकारो की रक्षा केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा,' (४) 
सब वयस्क पुरुषो और स्त्रियों को वोट देने का अधिकार होगा, हर हालत में 
यह अधिकार एक-सा होगा और इतना विस्तृत होगा कि वह प्रत्येक सम्प्रदाय 
की जनसंख्या के अनुपात को निर्वाचक सूची में अभिव्यक्त कर सके, (५) भारत 
के भावी सविधान में संयुक्त निर्वाचन ही भ्रतिनिधित्व का आधार होगा। सिंध 
में हिन्दुओं के लिए, आसाम में मुसलमानों के लिए, पजाब मे तथा उत्तर 
पश्चिम सीमा प्रान्त में सिकखो के लिए, तथा उन प्रान्तो में जहाँ वे जनसंख्या 
के २५ प्रतिशत से भी कम है, हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए संघीय और 
प्रान्तीय विधान सभाओं भें उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित होगे 
और उन्हें दुसरे स्थानों पर चुनाव लडने का अधिकार होगा, (६) नियुक्तियाँ 
निर्दलीय आयोग द्वारा की जायेंगी जो निम्न योग्यताए निर्धारित करेगा, तथा 
लोकसेवा की कार्य-कुशलता और देश की लोक-सेवाओ में उचित हिस्से के 
लिए सब सम्प्रदायो को समान अवसर के सिद्धान्त को ध्यान में रखेगा, (७) 
संघीय ओर श्रान्तीय मंत्रिमण्डल के गठन में संवैधानिक परम्परा (कन्वेंशन) 
द्वारा जल्पसख्यको के हितो को मान्यता दो जायेगी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त 
ओर बलूचिस्तान को सरकार और प्रशासन का ढाँचा दूसरे प्रान्तो के ढाँचो के 
समान होगा, (९) सिन्ध एक पृथक प्रान्‍्त बनाया जायगा, बशतें कि सिन्‍्ध 
की जनता पृथक्‌ प्राल्त के वित्तीय बोझ को वहन करने को तैयार हो, (१०) देश 
का भावी विधान संघीय होगा, अवशिष्ट अधिकार संघ की इकाइयो में निहित 
होगे, जव तक कि और जाँच के वाद यह सिद्ध न हो जाय कि यह भारत के 
सर्वोच्च हितों के विरुद्ध होगा ।* 

सौलिक अधिकार 


अगस्त सन्‌ १९३१ में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने कराचो कांग्रेस में 
प्रस्तावित मौलिक अधिकारो के प्रस्ताव को किसी हद तक सशोधित कर 
१. वही पृ० ४८०-४८१॥ 
३० 
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निश्चित किया। इस प्रस्ताव में नागरिकों की मौलिक स्वतन्व॒ताओं, उनके 
धार्मिक, सांस्क्ृतिक और शैक्षिक अधिकारो की व्याख्या के अतिरिक्त किसानो 
भर मजदूरों के आथिक हितों की रक्षा के सम्बन्ध में भी निर्देशन थे। यह 
प्रस्ताव निःसन्देह मौलिक अधिकारों से सुसज्जित लोकतान्त्रिक कल्याणराज्य 
की रूपरेखा प्रस्तुत करता था। प्रस्ताव के शुरू में ही घोषित कर दिया गया 
था कि "काग्रेस की ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन विधान में” 
इन बातो की व्यवस्था रहनी चाहिए, या स्वराज्य सरकार को यह अधिकार 
होना चाहिए कि वह इनकी व्यवस्था कर सके । 


इस तरह ग्रोलमेज सम्बंधी कराची का प्रस्ताव, साम्प्रदायिक समझौता 
सम्बन्धी काग्रेस वकिंग कमेटी का वक्तव्य, और मौलिक अधिकार सम्बन्धी 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का यह प्रस्ताव कांग्रेस के लक्ष्य, सिद्धान्तो और 
नीति को अच्छी तौर पर स्पष्ट कर देते है। मालवीयजी को काम्रेस के ये तीनों 
प्रस्ताव मंजूर थे, यद्यपि पूर्ण स्वतन्त्रता की उनकी व्याख्या में औपनिवेशिक 
स्वराज्य के सिद्धान्त की पुट थी । 

सरकार गोलमेज कांफरेन्स में काग्रेस को बीस प्रतिनिधि देने को तैयार 
थी । कतिपय काग्रेसी नेता भी चाहते थे कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल १५ सदस्यो 
का हो । पर अन्त में यही निदपचय हुआ कि अकेले गाधीजी ही कार्यस का 
प्रतिनिधित्व करें। वाइसराय ने गांधीजी को विश्वास दिलाया था कि वे 
मालवीयजी, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा डाक्टर अन्सारी को भी गोलमेज 
काफरेन्स में आमन्त्रित करेंगे, पर उन्होने डाक्टर अन्सारी को आमंत्रित 
नही किया । 


२१, गोलमेज कांफरेन्स का दूसरा सत्र 


लन्दन यात्रा | । 

२९ अगस्त सन्‌ १९३१ को “राजपूताना' जहाज से गाधीजी, और बहुत से 
दूसरे महानुभाव गोलमेज काफरेन्‍्स में भाग लेने लन्‍्दन के लिए रवाना हुए । 
रास्ते में नवाब भूपाल ने गराधीजी और मालवीयजी से बातें की । गराधीजी 
कांग्रेस की मांग पर अडिग रहे । इससे कम पर वे सरकार से कोई समझौता 
करने को तैयार नही थे । मालवीयजी ने भी नवाव साहव से स्पष्ट शब्दों में कह 
दिया--"जीवन-मरण का प्रइन है, मै लन्‍्दन इसलिए नही जा रहा हूँ कि पोने 
सोलह आना लेकर लौटू । ग्राधीजी का साथ मैं हरग्रिज नही छोड़ैगा ।” नवाब 
भूपाल ने कहा--“फिर तो बात टूटेगी।” मालवीयजी ने कहा, “चाहे जो हो।”"* 


१२ सितम्बर को मालवीयजी और ग्राघीजी लन्दन पहुँचे । वहा एक सभा 
में दोनो का स्वागत, तथा गराधीजी का भाषण हुआ । इसके बाद मालवीयजी ने 
गाधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुए सेठ घनश्यामदास 
विडला से कहा--“'गाधीजी कपडे नही पहनते, कही इन्हें कुछ हो न जाये। मैं 
ईदवर से प्रार्थना करता हूँ कि रोग हो तो मुझे हो, मौत आये तो मुझे आये ।”* 
गांधीजी 


१५ सितम्बर सन्‌ १९३१ को गाधीजों ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी (संघ 
ढाचा समिति) में पहली बार बोलते हुए काग्रेस के इतिहास और पोजीशन की 
कुछ चर्चा करने के बाद दावा किया कि वह भारत की प्रमुख राजनीतिक और 
राष्ट्रीय संस्था है, जो देश के 'सब हितो और वर्गों” का प्रतिनिधित्व करती है । 
यद्यपि उसने रियासतों के आन्तरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, फिर 
भी उसने समय-समय पर राजाओं की भी सेवा की है ।* काग्रेस, उन्होने कहा, 
'किसानो की संस्था है और बनती चली जा रही है” और गरीब जनता की सेवा 
वह अपना कतंव्य समझती है ।४ अपने सम्बन्ध में उन्होंने कहा, 'एक समय था 

१. घनव्यामदास बिडला की डायरी के कुछ पन्ने, पृ० २६ । 

२. वही, पृ० ३१। *. 


३, राउंड टेविल कान्फ्रेन्स : सेकिड सेशन जि० १, पु० ४३ । 
४. वही, पृ० ४३ । 
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जब मैं ब्निटिश प्रजा होने ओर कहे जाने पर गर्व करता था। पर कई वर्षों से 
मैंने अपने को “प्रिटिश प्रजा' कहना बन्द कर दिया है। मैं अपने को प्रजा के वजाय 
“विद्रोही कहा जाना चाहूँगा । लेकिन मैं अब नागरिक होने को आकाक्षा करता 
हूँ, साम्राज्य में नही कामनवेल्थ में, अगर ईश्वर की इच्छा से सम्भव हो तो 
चिरस्थायी साश्षेदारी में, पर ऐसी साझेदारी में नही, जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे 
पंर आध्यारोपित हो ।'"* | 


हि राष्ट्रीय माय के सम्बन्ध में काग्रेस के निर्णयों को भ्रस्तुत करते हुए उन्होंने 
काग्रस के प्रस्ताव को पढ कर सुनाया और कहा कि यह उसका आदेश पत्र हैं 
जिसकी पुष्टि उनका कर्तव्य है। इस प्रस्ताव की कतिपय बातों की व्याख्या करते 
हुए गांधीजी ने कहा कि कांग्रेस वित्तीय ऋण को आअदायगी से इनकार नहीं 
करती, पर जानना चाहती है कि उसका कितना भार भारत पर वाजिव हैं।' 
उन्होने कहा कि कांग्रेस अनिवाय॑ रूप से सम्बन्ध विच्छेद की वात नही करती, 
वह तो केवल “सम्बन्ध विच्छेद करने के अधिकार” का दावा करती है, और 
चाहती है कि सम्बन्ध स्वैच्छिफ हो, दो बिल्गुल बरावरो के बीच में हो, दोनो के 
“पारस्परिक हित” में हो ।९ 
गाधीजी की इस व्याख्या से स्पष्ट था कि यदि ब्रिटिश मंत्रिमण्डल और 
पालियामेंट भारत को स्वतंग्ता देने को, केन्द्र और प्रान्त दोनो में उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने को, सेना, वेदेशिक विषय, वित्त, सीमा शुल्क भौर 
आधिक नीति पर वन्‍्द्रोल देने को, तथा सरक्षणो के सम्बन्ध में कांग्रेस फे विचारों 
पर समुचित ध्यान देने को तैयार होती, तो काग्रेस भी भारत को ब्रिदिश 
कामनंवैल्थ का स्वैच्छिक स्वतंत्र सदस्य बनाने को राजी हो जाती । 


१७ सितम्बर को गाधीजी ने कहा कि यहा उपस्थित हम सव भारतीय 
“राष्ट्र हारा, जिसका हमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चुने हुए नहो है, हम 
सरकार द्वारा चुने हुए है” भीर प्रतिनिधियो की सूची में स्पष्ट खाली स्थान है, 
अर्थात्‌ जिन्हें यहां होना चाहिए नही हैं । उन्होने माय की कि सरकार क्या देना 
चाहती है, उसे बताये, ताकि उस पर विचार किया जा सके ।* सरकार के इस 
भाक्षेप का उत्तर देते हुए कि कांग्रेस भारत में अपनी समानान्तर (पैरेलल) 
सरकार स्थापित करना चाहती है, गाधीजी ने कहा $ “यद्यपि मौजूदा सरकार ने 


किन भि+न 


१. वही, पृ० ४३ । २, वही, पृ० ४६। 
३. वही, पु० ४५। ४. चही, पु० १५७ । 
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हम पर धृष्टता के साथ समानान्तर सरकार स्थापित करने का दोप लगाया है; 
मैं इस अभियोग को अपने ढंग पर मंजूर करूंगा । यद्यपि हमने कोई समानान्तर 
सरकार स्थापित नही की है, हम निःसन्देह किसी न किसी दिन मौजूदा सरकार 
को हटा देने की, और यथोचित प्रक्रिया में विकास के पथ में उस सरकार का 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने की भी भकाक्षा करते है ।' 


जबकि करीब-करीब सभी चाहते थे कि संघीय विधान मडल के दो सदन 
हो, गाघीजी की राय में एक सदन ही पर्याप्त था ।" इसी तरह जबकि मता- 
घिकार को अधिक व्यापक बचाने को आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी 
अधिकाश वयस्क मताधिकार के पक्ष में नही थे, गाघीजी इसके पक्ष में थे, पर 
उन्होने प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के बजाय परोक्ष चुनाव पद्धति का समर्थन किया ।* 
उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि हिन्दु-मुस्लिम-सिक्ख ग्रन्थियो को सुलझाने 
के लिए वे उन तीनो के सम्बन्ध में “विशेष व्यवहार” की बात सोचने कौ तैयार 
है, पर वे अन्य वर्गों और हितो के लिए “विशेष प्रतिनिधित्व" की व्यवस्था के 
विरुद्ध है । 


उन्होने संयुक्त राज्य अमरीका की तरह के दो प्रकार के सुझु्य न्यायालयों 
की स्थापना का विरोध किया। वे नही चाहते थे कि एक ऐसा सुप्रिम कोर्ट 
हो जो सघ के सविधान, संघ के कानून, संघ सरकार के भादेशो से सम्बन्धित 
मामलो पर निर्णय करे, और दूसरा ऐसा सुप्रिम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय 
हो जो प्रान्तीय कानूनो और आदेशो से सम्बन्धित सामलो की अपील सुने ॥ वे 
चाहते थे कि भारत के फेडरल कोर्ट का क्षेत्राधिकार यथासंभव विस्तृत हो, वही 
देश का सर्वोच्च मुख्य न्यायालय हो, उसे सघीय कानूनो और भआदेशो के साथ 
साथ प्रान्तीम कानूनो और आदेशो से सम्बन्धित मामलो की अपील सुनने का 
का भी अधिकार हो।* गाधीजी की यह भी सागर थी कि सविधान में जनता 
के मौलिक अधिकारो की भी व्यवस्था हो, न्यायालयों द्वारा उनका न्यायिक 
संरक्षण हो, भौर इस सम्बन्ध में रियासतें फेडरल कोर्ट का न्‍्यायाधिकार स्वीकार 
करें ।* उन्होने काफरेन्स में उपस्थित राजाओ को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि रियासती जनता के अपने प्रतिनिधि नही है, उनके हितो और आकाक्षाओं 
के प्रतिनिधित्व का भार भी जाप पर है। अच्छा यही होगा कि इस सम्बन्ध में 


१. वही, पृ० १६२। २. वही, पृ० १६० । 
३. वही, पृ० १५९। ४. वही, पु० १६३। 
५. वही, पृ० ७२१ । ६. वही, पु० ७२९। 
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आप कुछ ऐसा निश्चय करें कि आप को प्रजा अनुभव कर सके कि राजाओं द्वारा 
उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है ।* ग्राधीजी ने कहा : “फेडरल कोर्ट को सर्वोच्च 
न्यायालय की पोजीशन प्राप्त हो, जिसके बाहर कोई व्यक्ति जो भारत में रहता 
हो, न जा सके ।* उन्होने कहा कि मेरे विचार में "जितने अधिकार आप 
फेडरल कोर्ट को देंगे, उतना ही अधिक विश्वास हम संसार और राष्ट्र में प्रेरित 


कर सकेंगे ।* ९ 


१७ नवम्वर सन्‌ १९३१ को फेंडरल स्टूकचर कमेटी में गराधीजी ने सेना 
ओर वेदेशिक विपयो पर पूरे नियत्रण की माग की, और कहा कि मौजूदा सेना, 
ब्रिटिश “आधिपत्य की सेना है”, भौर “यह सारी सेना भंग्र कर दी जाय, 
यदि वह भारत के नियंत्रण में हस्तान्तरित नही होती । 


१९ नवम्बर सन्‌ १९३१ को ग्राधीजी ने अंग्रेजों के व्यापारिक हितो के 
संरक्षण की विद्येप व्यवस्था का विरोध किया । उन्होने प्रस्तावित संरक्षणो को 
भारतीय जनता के हितो के विरुद्ध बताया । उन्होने प्रजाति के आधार पर 
किसी प्रकार का पक्षपात या विरोध दोनो को गलत बताया । 


मालधघीय जी 
मालवीयजी ने गराधीजी की तरह कांग्रेस को राष्ट्र की प्रमुख संस्था बताते 
हुए उसकी ओर से प्रस्तुत गाधीजी के अधिकाश विचारों तथा राष्ट्रीय माँग का 
समर्थन किया, तथा उन सब पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया । उन्होने 
पूर्ण स्वतन्त्रता, पूर्ण उत्तरदायी शासन, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था, 
वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, स्विसिज (लोकसेवाओ) के भारतीय- 
करण तथा ब्रिटेन के साथ स्वतन्त्र भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की 
डटकर' पुष्टि की । स्वतन्त्रता के लिए वे प्रान्तीय स्वशासन के साथ-साथ केन्द्र में 
उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी आवश्यक समझ्षते थे | वें गाधीजी के इस विचार 
से सहमत थे कि बाह्य शक्ति द्वारा प्रशासित और संचालित सुदृढ केन्द्र और 
, सुदृढ प्रान्तीय स्वशासन दो विरोधी विचार है, प्रान्तीय स्वशासन भौर केन्द्रीय 
, उत्तरदायित्व का साथ-साथ कार्यान्वयन नितान्‍त भावद्यक है ।” उनकी धारणा 
थी कि “केन्द्रीय सरकार प्रशासमिक व्यवस्था का प्राण है, भौर जब तक वह 


१. वही, १० ७२२। २. वही, पुृ० ७२२ । 
३. वही, पृ० ७२३ । ४. वही, जि० २ पृ० १००१, १००३ ॥ 
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निर्दोष और स्वस्थ आधार पर प्रतिष्ठित नही होती, तब तक निर्दोष प्रान्तीय 
व्यवस्था असंभव है।" उन्होने कहा कि भारत में राष्ट्रीय स्वशासन को स्थापित 
किए बिना जनता की भावनाओ की तुष्टि तथा अखिल भारतीय संघ की स्थापना 
नामुमकिन है । शान्ति और सुव्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए उत्तरदायी 
शासन के मूलभूत सिद्धान्तो के आधार पर केन्द्रीय व्यवस्था का पुनर्गठन नितान्त 
आवद्यक है । 


मालवीयजी गाघधीजो के इस विचार से भी सहमत थे कि संरक्षण भर्थात्‌ 
सेना राष्ट्र के अस्तित्व का तत्व है, और जब तक किसी राष्ट्र का संरक्षण 
किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियत्रित है, तब तक वह राष्ट््‌ नि.सन्देह उत्तर- 
दायित्व ढंग से शासित नही समझा जा सकता।” उन्तका कहना था कि 
राष्ट्रीय संरक्षण का उत्तरदायित्व स्वशासन का महत्त्वपूर्ण अग है, और 
सेना पर केन्द्रीय विधान सभा का पूरा नियन्त्रण स्वस्थ उत्तरदायी प्रशासकीय 
व्यवस्था की स्थापना के लिए नितानत भावश्यक है। वे चाहते थे कि सेना का 
नियन्त्रण भारतीय सदस्य को हस्तान्तरित कर दिया जाय, जो राष्ट्रीय सरकार 
के दुसरे मन्त्रियो की तरह केन्द्रीय विधान सभा को उत्तरदायी हो, और संकट- 
कालीन परिस्थिति में ही मन्त्रिमण्डल की राय से गवर्नर-जनरल सेना के संचालन 
ओर प्रबन्ध का भार स्वयं ग्रहण कर सके । अपने विचार को स्पष्ट करते 
हुए मालवीयजी ने कहा : “जब मैं सेना को भारतीय सदस्य के अघीन 
रखने की बात कहता हैँ, तब मेरा तात्पर्य वेसे ही अधिकार से है जैसा कि 
प्रत्येक सम्य शासन के अधीन सदस्य को दिया जाता है ।” वे राष्ट्र की प्रगति 
के लिए सेना का पुनर्गठन और भारतीयकरण भी आवश्यक समझते थे। उनके 
विचार में भारतीय जनता के लिए राष्ट्रीय राजस्व का पैतालिस प्रतिशत सेना 
पर खर्च करना अवश्य ही कष्टदायक है। वे चाहते थे कि स्थायी सेना को 
घटाकर एक नागरिक सेना गठित की जाय जो संकट में काम में लायी जा 
सके । उनकी धारणा थी कि नागरिक सेना का व्यय स्थायी सेना की तुलना 
में कम होगा, और उसके द्वारा “जनता मे राष्ट्र की रक्षा की भावना” भी 
जागृत और विकसित होगी ।" देश के आधथिक भार को कम करने के लिए वे 
गोरी पल्टनो को घठाना भौर हटाना आवश्यक समझते थे। उनका प्रस्ताव था 


की ज5 


१. इण्डियन राउंड टेविल काफरेन्स, सेकिड सेशन, फेडरल स्ट्रकचर 
कमेटी, जि० २, पु० १९२३॥ २. वही, पु० १००१०” 
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कि गोरी पतन का वह भाग जो देश की आस्तरिक सुरक्षा के लिए नियत, है 
ब्रिटेन वापस बुला लिया जाय, तथा उसका दूसरा भाग भी धीरे-धीरे कम करके 
भारतीय सेना का पूर्ण भारतीयकरण कर दिया जाय । वे चाहते थे कि भारतीय 
सेना में सब जाति, सम्प्रदाय, और वर्ग के भारतीय भरती किये जायें, और 
उन्हें हर प्रकार के अस्त्रशस्थरों की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाय, ताकि भारतीय 
नवयुवक सेना के प्रत्येक विभाग में काम करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। 
उन्होने बताया कि उन्होने विश्वयुद्ध के बाद गठित रोलिसन कमेटी को कहा था 
कि सैनिक शिक्षा के लिए भारत में एक उच्चस्तरीय कालेज तथा कुछ सैमिक 
स्कूल स्थापित हो, और सरकार से वायदा किया धा कि यदि वह इस काम 
के लिए घन लगाने में असमर्थ हो, तो सैनिक कालेज के लिए घन एकत्र करने 
को वे तैयार है। इसके बाद सरकार ने देहरादुन में एक स्कूल स्तर को सैनिक 
पशिक्षा सस्था अवदय स्थापित की, पर वह देश की सैनिक आवश्यकता के लिए 
पर्याप्त नही समझी जा सकती । उनकी धारणा थी कि भारतीय सेचा का 
पुनर्गठण भौर परिशिक्षण सेना के भारतीय सदस्य का उत्तरदायित्व 
होना चाहिए ।' 


कॉफरेन्स के सभी भारतीय सदस्य श्रान्तीय स्वशासन के साथ ही केन्द्र 
में उत्तरदायी शासन की स्थापना के पक्ष में थे। देशी नरेज्ञों ने तो साफ तौर 
पर कह दिया था कि वे अखिल भारतीय सघ में तव तक गामिल नही होगे जब 
तक केन्द्र मे उत्तरदायी शासन व्यवस्था गागू नही की जाती । सभी प्रान्तीय 
सदस्य सेना के भारतीयकरण के भी पक्ष में थे। पर सर तेज बहादुर सप्रू और 
श्री श्रीनिवारा शास्त्री आदि चाहते थे कि कुछ काल के लिए सेना का भारतीय 
सदस्य केन्द्रीय विधान मण्डल के बजाय ग्रवर्नर-जबरल को उत्तरदायी हो ।' 
मालवीयजी इस सुझाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जिस तरह 
मालवीयजी गोरी पलटन कम करके और हटाकर तथा नागरिक सेना को 
संघटित करके भारतीय सेना का सारतीयकरण करना चाहते थे, वह गतिविधि 
भी सम्भवत बहुत से भारतीय सदस्यों को अव्य्रावहारिक दिखाई देती थी, 
कस से कम वे इतने आमही नही थे जितने मालवीयजी । लार्ड रीडिग भादि 
अंग्रेज सदस्य तो इसे विल्कुल ही मानने को तैयार नही थे।९ सर तैज 
बहादुर सभ्रू की यह भी राय थी कि वैदेशिक मन्‍्त्री भी गवर्नर-जनरल की 


कील अप कि 
१ वही, ९८०-९९१॥ २, वही, पृ० ९७२, १००८ । 
३, वही, पृ० ९८६१ । ४. वही, पृ० ९९७ । 
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ही उत्तरदायी हो, वह भारतीय मन्सम्रिमण्डल का सदस्य होते हुए इस विभाग 
के प्रवन्ध के लिए विधान मण्डल को उत्तरदायी नहो।' यही राय 
की श्रीनिवास गात्ती की थी ।+ पर मालवीयजी की' तरह श्री० ए० आर० 
ऐयंगर चाहते थे कि रक्षा और वैदेशिक विषय, दोनो ही विधान मडल के 
अधीन हो ।* 

गाधीजी की तरह मालवीयजी भी वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। 
'दोनो का विचार था कि इससे जनता का राजनीतिक स्तर ऊँचा उठेगा। 
पर जबकि गाधीजी का शझुकाव परोक्ष निर्वाचन पद्धति की ओर दिखाई देता 
था, मालवीयजी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में थे। इसी तरह जबकि 
गाघीजी एक सदनोय विधायिका के पक्ष में थे, मालवीयजी दो सदन आवृद्यक 
समझते थे, और दुसरे सदन में रियासतो के प्रतिनिधियों को चालीस प्रतिशत 
स्थान देने को तैयार थें। पर जबकि विधेयको का संशोधन वे दूसरे सदन 
का मुख्य काम समझते थे, द्रव्य विधेयको (मनी बिल्स) पर पहले सदन का 
ऐकान्तिक अधिकार ही वे उचित समझते थे। रियासतो के प्रवक्ता चाहते 
थे कि दोनो सदनों के अधिकार समान हो, और पहले सदन में भी रियासतो 
के प्रतिनिधियों के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित किये जायें । मातवीयजी 
इन बातो को स्वीकार करने को तेयार नही थे । 


काग्रेस के पूर्णस्वराज्य सम्बन्धी निर्णय को ध्यान में रखते हुए गाधीजी 
ब्रिटेन से भारत के भावी मैन्नी१र्ण सम्बन्ध को “स्वैच्छिक समान साझादारी” 
के नाम से सम्बोधित करते थे, मालवीयजी अपने पुराने अभ्यास के अनुरूप 
उसे पूर्ण “भपनिवेशिक पद (डोमीनियन स्टेटस)” कहते थे। यद्यपि भाषा 
भिन्न थी, दोनो के विचार और भाव एक जैसे थे। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के 
वयोवुद्ध सदस्य लार्ड वेलफोर ने सन्‌ १९१५ में ही ब्रिटिश सरकार की ओर से 
घोषित कर दिया था कि पूर्ण स्वतन्त्र उपनिवेश 'कामनवेल्थ के समान और 
स्वतन्त्र सदस्य है । इस रूप में ही सन्‌ १९२५ में देशवन्धु चितरजन दास ने 
अपने फरीदपुर भाषण में ब्रिटिण कामनवेल्थ की सदस्यता के विचार का 
समर्थन किया था | सन्‌ १९३१ में ब्रिटिश पालियामेट ने भी वेस्ट मिनिस्टर 
स्टेचूट में दास साहब के विचार के विल्कुल अनुरूप ही कामन्वेल्थ की सदस्यता 
की व्याख्या की थी । काफरेन्‍्स के अन्य सभी सदस्य 'डोमीनियन स्टेटस! को 
ही भारत का राजनीतिक ध्येय स्वीकार करते थे । 


१, वही, पु० १०१० । २८ वही, पु० १००८ 
हें. वही, पु० १०२३१ 
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गाघीजी की तरह मालवीयजी भी उन ब्रिटिश व्यापारियों को, जो भारत 
में कोई व्यापार कर रहे थे, यह विश्वास देने को तैयार थे कि उनके व्यापार, 
उद्योग तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा कानून या आदेश पारित नही 
किया जायगा जो समान रूप से भारतीय औद्योगिको और व्यापारियों पर लागू 
न हो । पर दोनों में से कोई भी यह आश्वासन देने को तैयार नही था कि किसी 
प्रकार का भेदमूलक कानून या भेदमूलक आदेश जारी नहीं किया जायगा। 
गाधीजी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब जनता की आथिक दशा को सुधारने 
के लिए भारत सरकार को बहुत से ऐसे कानून पास करना होगे जिन्हे औद्योगिक 
वर्ग या सम्पत्ति-सम्पन्न अपने विरुद्ध समझ सकते हैं। मालवीयजी ने कहा कि 
देश के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार को नाना प्रकार से भारतीय 
उद्योगो को ऐसी सहायता देनी होगी जो भारत में चालू विदेशी उद्योग व्यापार 
को रामान रूप से नही दी जा सकती । उन्होने कहा : “भारत में व्यापार करने 
वालो के हको की चर्चा एक वात है, भारत के देशज उद्योगों की न्यायसगत 
उपायो द्वारा उन्नति करना दूसरी वात है । भारत में व्यापार करने वाले विदेशी 
और अग्रेज अपने व्यापारिक अधिकारों की रक्षा माँगने के हकदार हैं, पर वे भारत 
में भारतीय देशन उद्योगो के समान सहायता और संरक्षण मागने के अधिकारी 
नही है । इन कारणी से वेन्थल की इस माग का विरोध करते हुए कि अंग्रेजो 
के व्यापार का संरक्षण भारतीय व्यापार के समान हो, और कोई भेदमूलक 
कानून पास न हो, तथा गराधीजी के सुझाव की भाषा को किसी अंश में सग्योधित 
करते हुए मालवीयजी ने प्रस्ताव किया कि कैवल प्रजाति, धर्म या रग के आधार 
पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो हिन्दुस्तान में विधिसंगत ढंग से रह रहा है 
था प्रवेश करता है न कोई भेदमूलक कानून पास किया जायग्रा न कोई भेदमूलक 
प्रशासनीय कार्यावाही की जायेगी ।* मालवीयजी और गाधीजी के विचार में 
इस प्रकार की व्यवस्था हारा विदेशी व्यापारियों के न्यायसंगत हितों की 
भरपूर रक्षा हो सकेगी । इस सम्बन्ध में लार्ड रीडिंग से, जो बेन्थल की तरह 
सब श्रकार के भेदमूलक कानून के विरुद्ध थे, और चाहते थे कि ब्रिटिश उद्योग 
और व्यापार की भारत के उद्योग व्यापार के समान ही रक्षा हो, मालवीयजी 
का विवाद भी हुआ । 

श्री एम० आर० जयकर, श्री श्रीनिवास शास्त्री, श्री ए० आर० ऐयंगर 
प्रभृति बहुत से दूसरे नेताओं ने मालवीयजी के विचारो का समर्थन किया । 


१, वही, पृु० ११२३। २. वही, पृ० ११२४, ११३०। 
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श्री श्रीनिवास शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देशी उद्योगों को प्रोत्साहित 
करने के लिए जो भी सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, उसका भार जनता 
को सहन करना होता है, जिसे वह राष्ट्र के हित में वहन कर सकती है, पर 
विदेशी उद्योगो को वही सहायता देकर भारतीय जनत। को भार वहन करने 
के लिए वाध्य करना न्‍्यायसंगत नही समझा जा सकता । भारतीय भऔौद्योगिको 
के प्रतिनिधि सर फोरोज सेठना और सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने भी 
वैन्थल के विचारो का विरोध करते हुए मालवीयजी के विचारों का समर्थन 
किया । उन्होने बहुत से दृष्टान्त देते हुए बताया कि भारत में अंग्रेज भौद्योगिको 
ने भारतीय व्यापार और उद्योगो की प्रगति में किस तरह रोडे भटकाये, और 
कहा कि कामनवेल्थ की सदस्यता के नाम पर अग्रेज भौद्योगिक उन सुविधाओं 
की आशा नही कर सकते जिनसे भारत के औद्योगिक विकास को क्षति पहुंचे । 
सर पुरुपीत्तमदास ठाकुरदास ने कहा कि जिस समान साक्षादारी की चर्चा 
बेन्थल साहब करते है, वह तो भारत के आधिक विकास में बाधा डालेगी, 
देश के आथिक सुधार ओर उन्नति पर अनुद्धार्य बन्धकपन्न लागू कर देगी, और 
काफरेन्‍्स में विचाराधीन राजनीतिक स्तर की उन्नति को निरर्थक कर देगी” ।” 


सम्पत्ति अधिकार 


गांधीजी ने सम्पत्ति-सम्बन्धी हितों की रक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया 

कि किसी मौजूदा स्वत्व में जो न्यायसंगत ढंग से प्राप्त किया गया है, भौर जो 
राष्ट्र के उत्कृष्ट हितो के विरुद्ध नही है, हस्तक्षेप नही किया जायगा, बजुज एक 
कानून के जरिये जो इन स्वत्वो पर लागू हो। जब मालवीयजी का ध्यान 
सम्पत्ति सम्बन्धी उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया, जो उन्होने सन्‌ १९२८ में 
लखनऊ में सर्वदलीय काफरेन्स में प्रस्तावित किया था, तब उन्होने उसे मानते 
हुए भी गराधीजी के इस प्रस्ताव का समर्थन करना न्यायोचित बताया, अर्थात्‌ 
उनके विचार में इन दोनो में कोई मौलिक विरोध नहीं था।* गाघीजी 
ओर भालवीयजी दोनो ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उसकी रक्षा 
और वृद्धि के निमित्त सव सभ्य देशो में वैयक्तिक सम्पत्ति और स्वत्वो में कानून 
द्वारा हस्तक्षेप और परिवर्तन होता ही रहता है। अपने इस तर्क के समर्थन में 
भालवीयजी ने कई देशो की संवैधानिक धाराओ का उदाहरण देते हुए स्पष्ट शब्दो 
में कहा कि ब्रिटिश शासतर में सरकारी अफसरो ने राष्ट्र के हितो की उपेक्षों 


१. वही, पृ० १०७५। वही, पृ० ११२९ । 
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'करते हुए गलत तरीके से राष्ट्र की सम्पत्ति पर कतिपय व्यक्तियों का स्वत्व 
प्रतिष्ठित कर दिया है, उन सब्र स्वत्वो की तुलना न्यायसंग्रत विधि से प्राप्त स्वत्तों 
से नही की जा सकती । गलत तरीको से प्राप्त स्वत्व की जाच कानून के आधार 
पर न्यायालयों द्वारा अवश्य ही न्यायसंगत है।' सर तेज बहादुर सप्रू का विचार 
था कि स्थायी प्रदानों का फिर से संपरीक्षण न्यायोचित नही होगा।' 


अल्पसंख्घक कमेटी 


२८ सितम्बर सन्‌ १९२३१ को अल्पसंख्यक कमेटी की पहली बैठक हुई । 
कुछ बातघीत के बाद कमेटी की बैठक तीन दिन के लिए स्थगित हो गयी। 
१ अक्तूबर को गाधीजी ने कहा कि बैठक को एक सप्ताह के लिए और स्थगित 
कर दिया जाय, ताकि किसी छोटी सी' थोष्ठी में या वैयक्तिक विचार विमर्श 
द्वारा शान्ति के वातावरण में समाधान ढूँढा जा सके। कई सदस्यों मे इसका 
विरोध किया, पर अन्त में बैठक एक सप्ताह के लिए मुलतवी कर दी गयी । 
इसके बाद गांधीजी ने काफरेन्स के बहुत से सदस्यों से अनौपचारिक ढंग से 
साम्प्रदायिक समस्या पर बातचीत की, पर कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं निकल 
पाया । है 


८ भवतूबर को अल्पसंख्यक कमेटी की दूसरी वैठक हुई। गाधीजी ने गम्भीर 
खेद और गम्भीरतर चदाम़त के साथ स्वीकार किया कि वह प्रतिनिधियों से 
अनीपचा रिक बातचीत द्वारा साम्प्रदायिक समस्या फ्रा कोई समाधान निकालने में 
बिल्कुल विफल रहे है! उन्होने ग्रह भी कहा कि विफलता के क्रारण भारतीय 
प्रतिनिधियों की बनावट में निहित थे। करीब करीब हम सब पाध्यो या ग्रुपो 
के निर्वाचित प्रतिनिधि नही है, वल्कि सरकार की नामजदगी से ही यहाँ है । 
समाघान के लिए जो व्यक्ति अनिवार्य रूप से आवद्यक है, वे भी यहाँ नही पाये 
जाते । गाधीजी को सलाह थी कि अल्पसंख्यक कमेटी की वैठकी उस समय तक 
के लिए स्थगित कर दी जाये जब तक सविधान की बुनियादी बातें तय नही हो 
जाती, और यदि उसके बाद भी साम्प्रदायिक प्रइन बने रहे, तो संविधान में 
व्यायिक ट्रिब्युनल की नियुक्ति क़ी व्यवस्था कर दी जाय, जो इसका निर्णय 
करे ।* ' 





१. वही, पृ० ११२७, ११२९ । २. वही, पृ० ११२७। 
३. राउंड टेबिल काफरेन्स, सेकिन्ड सेशन-माइनारिटी कमेटी, जि० २। 


गोलमेज कांफरेन्स का दूसरा सन्न ४७७ 
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इसके बाद अल्पसंख्यक कमेटी तो पाँच सप्ताह के लिए स्थग्रित हो गयी, 
पर साम्प्रदायिक समस्या बराबर परेशान करती रही । गाधीजी की इस वात 
के जवाब में कि बुनियादी राजनीतिक और सव्वैधानिक प्रइनो के तय हो जाने 
के वाद ही वास्तविकता के आधार पर साम्प्रदायिक समस्या का समाधान संभव 
है, मुसलमान प्रतिनिधियो का कहना था कि मुसलमानों के लिए उनके अधिकारों 
भौर हितो का समुचित प्रवन्ध तथा राज्याधिकार मे उनके हिस्से का निर्णय ही 
सर्वाधिक बुनियादी प्रश्न है। सर शफात अहमद खाँ ने घोषित किया : “जब 
तक साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं होती और हमें (मुसलमान प्रतिनिधियों को) 
पता नही चलता कि उनकी स्थिति क्या है, तब तक अन्य विषयो पर हमारे 
विचार-विमर्श में कोई यथार्थता नहीं है ।/) मिस्टर मुहम्मद अली जिना 
भऔर सर मुहम्मद शफी ने घोषित किया कि जब तक मुसलमानो की माँगें और 
संरक्षाएं संविधान में शामिल नही हो जाती तब तक वह उन्हें मंजूर नही 
होगा ।* गाँधीजी का यह सुझाव कि प्रत्याशित सविधान में अनिश्चित प्रशइनो पर 
निर्णय करने के लिए न्यायिक ट्रिव्युनल की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी 
जाय, मुसलमान प्रतिनिधियों को मंजूर नही था, क्योकि वे तो सबसे पहले साम्प्र- 
दायिक प्रद्नो पर सर्वसम्मत निर्णय भारत के सर्वधानिक ढाँचे को निश्चित करने 
के लिए जरूरी समझते थे । 


अल्पसंख्यक पेकट 

इस गतिरोध और तनाव की स्थिति में यूरोपियन समुदाय के नेता ब्वान्धल 
साहब ने सब अल्पसंख्यको से बातचीत करके एक अल्पसंख्यक पैव्ट तैयार 
करवाया । सिवख इस पैक्ट में शामिल नही किये गये । यह पैक्ट पृथक निर्वाचन 
पद्धति गौर पृथक्‌ प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर आधारित था, और उसके 
समर्थकों का दावा था कि वे भारतीय जनता के ४६ प्रतिशत व्यक्तियों का 
प्रतिनिधित्व करते है। सर हेनरी गिडने का कहना था कि 'हममें से जिन्होंने इस 
भ्रपन्न पर हस्ताक्षर किये है, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक और फूट पैदा 
करने के उद्देश्य से ऐसा नही किया है।” 'उन्तका लक्ष्य तो विभिन्‍न संम्प्रदायों के 





९१६ वही, जि०, पृ० १००८ ॥ 
२. वही, पृ० ९६४-९६५; पृ० १२१३-१२१४ 
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दृष्टिकोण और हितो की यथासंभव स्पष्ट व्याख्या करके और उन्हे सीमित कर के 
सहमति का यथासंभव बड़ा सामूहिक माप प्राप्त करना था! । 


१३ नवम्बर सन्‌ १९३१ को अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक हुईं। प्रधानमत्री 
मेकडोनल्ड ने कमेटी का ध्यान अल्पसख्यक पैक्ट की ओर दिलाते हुए कहा कि 
साम्प्रदायिक प्रश्न की गुत्थी संविधान की तैयारी में रकावट पैदा कर रही है । 
गाघीजी ने कहा कि पैक्ट के समर्थक चाहे कुछ कहे, कांग्रेस ब्रिटिश भारत हो 
नही, बल्कि सारे भारत की ८५ प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करती है । 
उन्होने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए साम्प्रदायिक प्रश्त का निर्णय करने 
के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक ट्रिब्युनल का सुझाव पेश किया । 
उन्होने यह भी कहा कि हिन्दू, मुसलमान और सिवखों को जो हल मजूर 
होगा उसे कांग्रेस स्वीकार कर लेगी,/ पर वह किसी दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए 
विशेष रिजवेशन या विशेष निर्वाचन पद्धति का समर्थन नही करेगी । 


प्रधानमंत्री मेकडोनल्ड की अनुमति से हिज हाइनेस आगा खाँ ने अल्प- 
संख्यक पैक्ट पेश किया और कहा : "हम यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि इस 
कठिन और उलझी समस्या के ऊपर बहुत सावधानी और चिन्ता के साथ सोचने 
के बाद हम इस समझौते पर जाये है, और उसे पूरा स्वीकार करना चाहिए । 
इस समझौते के सब अंश अन्योन्याश्ित है, और समझौता पूरा का पूरा लागू 
होता है या गिर जाता है ।” 

प्रधानमंत्री नही चाहते थे कि पैक्ट की सार्थकता पर कोई वाद-विवाद 
हो, पर विवाद छिड ही गया । कुछ सदस्यों ने इसका समर्थन और कुछ ने 
ने इसका विरोध किया । बहस ने तनाव की गम्भीर स्थिति पैदा कर दी । 


मालवीयजी अल्पसंख्यक कमेटी में अन्त तक चुप रहे। उन्होने इस 
तरह गराधीजी का मूक समर्थन किया । केवल एक बार जब सर मुहम्मद शफी 
ने मालवीयजोी की ओर संकेत करते हुए क़हा कि यहां हिन्दू-महासभा के 
प्रवर्तत भी मौजूद है, तब मालवीयजी ने कहा कि मैं उसका प्रवततक या 


संस्थापक नही हूँ ।' | 


, अन्त में प्रधान-मन्त्री रेमजे मेकडोनल्ड ने विश्वास दिलाया कि अवत्क जो 
काम गोलमेज कांफरेन्स में हुआ है उसे बेकार नही होने दिया जायगा, सरकार 


१. राउन्ड टेबिल कांफरेन्स-सेकिड सेशन-माइनारिटी कमेटी प्रोसीडिंग, 
जि० २, १पृ० १३५० । 
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अपने पुराने वायदे पर अमल करती रहेगी। सर चिम्मनलाल सीतलवाद 
की इस बात की ओर संकेत करते हुए कि मेकडोनल्ड साहब स्वयं इस प्रन्थी 
को सुलझाएँ, उन्होने पूछा कि 'क्या कमेटी के सब सदस्य मुझसे साम्प्रदायिक 
समस्या का समाधान करने की, मेरे निर्णय को स्वीकार करने की प्रार्थना 
पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं ”" इस पर श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा 
फ्रिइस ओर के हम सब राजी है। इस पर मेकडोनल्ड ने कहा कि मैं 
किसी एक व्यक्ति या ग्रुप की नहीं, बल्कि कमेटी के सब सदस्यो की स्वीकृति 
चाहता हूँ ।* 

इसके बाद मालवीयजी, डावटर मुजे, राजा नरेन्द्र नाथ तथा डाक्टर 
एस० के० दत्त ने एक पत्र द्वारा मेकाडोनल्ड को सूचित किया कि वे चाहते 


हैं कि वे इस समस्या का निपाटरा करें, पर किसी मुसलमान ने इस प्रकार 
का कोई पत्र मेकाडोनल्ड को नही भेजा । 


फेन्द्रीय उत्तरदायित्व 


भारतीय प्रतिनिधियो की परेशानी का सबसे वडा कारण तो नये भारत- 
मन्‍्त्री को गतिविधि थी जिससे काफरेन्स टूटती नजर भाती थी। वे सब की बात 
सुनते जाते थे, पर अपनी बात स्पष्ट रूप से नही कहते थे । वें साइमन कमीशन 
को रिपोर्ट से काफी प्रभावित दिलाई देते थे। उन्होने ९ नवम्बर सन्‌ 
१९३१ को ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को लिखा था कि “जब तक पार्टियाँ प्रान्तीय 
स्वशासन के रूप में अनुभव और शाक्ति के साथ केन्द्र का ढाँचा निर्णय करने 
को नही बन जाती, तब तक संघ पर विचार करना समय से पूर्व है। इस 
बात को स्वीकार करना संघ को पाँच वर्ष के लिए सम्भवत. दस वर्ष के 
लिए भुलतवी करना है।”? इस गोपनीय नोट का हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों 
को सम्भवत कोई पता नहीं हो सका, पर भारत-मन्त्री की गतिविधि से उन्हें 
ऐसा दिखाई देता था कि वह पारस्परिक परामर्श की प्रक्रिया का अन्त कर, 
केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रदन को खटाई में डालकर साइमन 
कमीशन के सुझावों के आघार पर प्रान्तीय स्वशासन ही प्रतिष्ठित करना 
चाहते हैं। इससे भारतीय प्रतिनिधियों के साथ-साथ ब्रिटेन के मजदुर दल 
के प्रतिनिधि भी विचलित थे । 


१ वही, पृ० १३८६। २ वही, पृ० १३८७। श 


३ ताराचन्द्र : हिस्ट्री आफ दी फ्रीडम मूवमेट इन इंडिया, जि० ३, 
पु० १७५। 


डैंघ०. महामना मदतें सोहन भालवीय : जीवन और नेतृत्व 


इस विषम परिस्थिति में सर तेज बहादुर सप्रू, सर चिमनलाल सीतलवाद, 
सर काउसजी जहाँगीर, सर फिरोज सेठना, श्रीमती सुबरायन, श्री' श्रीनिवास 
शास्त्री, श्री: रामचन्द्र राव, दीवान वहादुर मुदालियर, श्री एम० आर० जयकर, 
श्री ताम्बे, श्री एन० एम० जोशी, थश्री जाधव, श्री वी० बी० गिरि तथा श्री' 
शिंवराव ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के अध्यक्ष लार्ड सेनके को एक पत्र लिखा, 
जिसमे उन्होंने लिखा कि हमारी यह निश्चित राय है कि सधीय आधार पर 
उत्तरदायी व्यवस्था को भविष्य में स्थापित करने का केवल आश्वासन पाकर 
पहली किस्त के रूप में प्रान्तीय स्वशासन को आरम्भ करने के विचार का 
जरा-सा भी समर्थन करने को भारत की कोई भी प्रतिष्ठित पार्टी तैयार नही 
होगी । यदि सम्राट्‌ की सरकार यह कदम उठाना ही चाहती है, तो वह हमारी 
सहमति से नही, वल्कि हमारी सलाह के बिल्कुल विरुद्ध होगा, और इस काम 
के लिए सरकार को सम्पूर्ण और अनन्य उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करना होगा । 
हम गत १९ जनवरी को सरकारी घोषणा की पूर्ति की माँग करते है, जिसकी 
कुछ दिन हुए प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय सरकार की भोर से साफ तौर पर पुष्टि 
की थी। केन्द्र मे उत्त रदायित्व की स्थापना को भविष्य की लिए छोड कर किसी 
तये वक्तव्य या प्रान्तीय स्वशासन के विधेयक की प्रस्तावना में घोषणा को 
पुनरावृत्ति को हमारा समर्थन नही होगा, और भारत में उसे विश्वासघात भर 
देंश की आवशध्यकताओ के सर्वथा अपर्याप्त समझकर बुरा माना जायगा। 


ब्रिटिश लेबर पार्टी के सम्मानित प्रतिनिधि प्रोफेसर लीज स्मिथ ने भी इस 
पत्र की बातो को ठोक समझते हुए उनकी पुष्टि में उस पर हस्ताक्षर कर दिये 
थे। उन्होने फेडरल स्ट्रवचर कमेटी गे भावी राजनीतिक प्रक्रिया पर अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रान्तीय स्वशासन को 'व्यवस्था मठारह मास में 
चालू की जा सकती है, जबकि अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था को बनाने में 
तीन वर्ष या उससे कुछ अधिक समय लगेगा, फिर भी उनके विचार में जल्दी 
में प्रान्तीय स्वशासन को अलग से चालू करने से कही भच्छा होगा कि केर्द 
और प्रान्त दोनो में साथ-साथ उत्तरदायित्व शासन स्थापित किया जाय।' 
भारतीय प्रतिनिधियों ने इस बात का पूरी तौर पर समर्थन किया । 


तेज बहादुर सप्ू ने कहा कि “केन्द्र में उत्तरदायित्व से पृथक्‌ प्ॉन्तीय 
स्वशासन का मैं अन्य विरोधी हूँ--इस अवसर पर श्रान्तीय स्वशासत्र को 


१, वही, जि० २, फेडरल स्ट्रवचर कमेटी, पु० ११६५-११६७ । 
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स्वीकार करके हम अपने भविष्य को हानि पहुँचाने को तैथार नहीं हैं 
श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा “जनता केवल श्रान्तीय स्वशासन से सन्‍्तुष्ट 
नही होगी, और सन्देह और अविश्वास के वातावरण में भयकर स्थिति पैदा 
होगी, जो भविष्य के लिए बहुत हानिकर होगी ।”* दीवान बहादुर मुंदीलियर 
से कहा कि वह जस्टिस पार्टी की ओर से यह स्पष्ट कह देना चाहते है कि 
उसके लिए, जिसने सदा ब्रिटेन से सहयोग किया है, केन्द्रीय उत्तरदायित्व के 
अभाव में प्रान्तीय स्वशासन की योजना कार्यान्वयन करना, तथा असन्तुष्ट ज॑नता 
के आन्दोलन का दमन करना असम्भव है ।” भारतीय भमजदूरो के नेता एन० 
एम० जोशी ने कहा कि श्रमिक वर्ग जनता के कल्याण की वृद्धि के लिए 
स्वशासन चाहता हैं, और समझता है कि जब तक पूर्ण स्वशासन प्रतिष्ठित नही 
होता, तब तक देश के राजनीतिज्ञो और सरकार के लिए जनकल्याणकारी 
रचनात्मक कार्यो पर अपना ध्यान केन्द्रित करना संभव नही है ।* एम० आऑर० 
जयकर ने कहा : "मेरे देश ने स्वतन्च्र होने का निश्चय कर लियां है। अब 
प्रइन यह है कि क्या आप उसे वह सदिच्छा से देंगे ताकि हिन्दुस्तान से आपके 
सम्बन्ध बने रहें और दोनो के व्यापारिक सम्बन्ध चालू रहे, या उसे कटुता के 
वैकल्पिक ढग से देना चाहते है ।”+ श्रीमती सुबरायन ने कहा “इस समय 
सारे भारत की दृष्टि प्रान्त पर नही बल्कि केन्द्र पर जमी हुई है । वही हंमारी 
राष्ट्रीयता का प्रतीक है। जो सुधार मिलेंगे उनका मूल्याकन एकमात्र केन्द्र में 
प्राप्त उत्तरदायित्व की मात्रा से होगा । उसकी भस्वीकृति था स्थगन सारे देश में 
जनता के सर्व वर्गों और श्रेणियों में बहुत ही दु खद निराशा पैदा कर देगा।”९ 


पी 


श्री पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास ने अपनी ओर से तथा अपने साथी 
धन श्याम दास बिडला एवं अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जमाल मुहम्भद की 
ओर से भारतीय प्रतिनिधियो द्वारा प्रस्तुत पत्र का समर्थन किया । उन्होने कहा 
कि “भारतीय अधूरे सुधारो से तग आ गये है”, भौर उन्हें सन्तुष्ठ करने के 
लिए “केन्द्र में सच्चे ठोस सुधार” बहुत आवदयक है । उन्होने कहा कि यंदि 
भारत में ब्विटिश व्यापार की रक्षा करनी है, तो जो थोडी सी सदूभावना बच रहो 
है उसे ब्रिटिश सरकार की सदभावना से सीचना होगा, वरना कम्युनिज्म- और 





१. वही, पृ० ११६९। २. वही, पृ० ११७७-११७८ । 
३ वही, पु० ११७२। ४. वही, पु० ११७३-११७४ | 
५. वही, पृ० ११७६१ ६. वही, पृ० ११७६ । 


३१ 


उपर महामना सदन सोनन मालवीय : जीवन भर देतृत्व 


बालशेविज्म का वृक्ष बढेगा, जिसके लिए जानकारो की दृष्टि में भारत सरकार 
और ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी समझी जायेंगी? । 


मालवीयजी ने कहा कि यदि प्रान्तीय स्वशासन ही स्वीकार करना था 

तो फिर गाधीजी यहाँ क्यो निमंत्रित किये गये, और काफरेन्स में रियासतों के 
राजे-महाराजे तथा राजनीतिज्न क्यो इकट्ठं किये गये, क्योकि जब तक केन्द्र में 
उत्त रदायी पद्धति स्थापित नहीं होती तब तक वे अपनी रियासतो को संघ में 
सम्मिलित करने को तैयार नही हैं। उन्होने कहा कि १९ जनवरी सन्‌ १९३१ 
को प्रधान-मन्त्री मकडोनल्ड ने अपनी घोषणा में केन्द्रीय भौर प्रान्तीय विधान 
पालिकाओ पर भारतीयों को शासन का उत्तरदायित्व सौंपने का वचन दिया 
था, और भव यदि सरकार केवल प्रान्तीय स्वशासन प्रतिष्ठित करेंगी, तब 

भारतीय जनता उसे “विश्वासघात” का दोषी अवश्य ठहरायेंगे, वे समझेंगे कि 

उन्हें “ठगा गया है” और “अशान्ति दस गुनी बढ जायेगी” ।* मालवीयजी ने 

कहा कि मिस्टर जिना और सर मुहम्मद शफो भी कहते है कि वे राष्ट्र की प्रगति 

में बाधा नही डालना चाहते, केवल अल्पसंख्यकों के हितो की समुचित रक्षा चाहते 

है। भारत और ब्रिटेन के पारस्परिक सम्बन्धो के बडे प्रश्न पर समझौता हो 
जाने पर अल्पसंख्यको के हितो को रक्षा का प्रश्न समझौते द्वारा तय किया 

जायगा ।* 

अन्त में भूतपूर्व भारत-मन्त्री' वेजबुड बेन ने बहुत ही सतप्त हृदय से कहा 

कि “ग्रेट ब्रिदेन और भारत के सम्बन्धो में इस प्रकार की काफरेन्स पहले कभी 

देखने में नही आयी--क्या यह सहयोग मौन सरकार से नष्ट कर दिया जायगा, 

'जो हमारी टिप्पणियाँ लिख लेगी, पर उन पर कुछ कहेगी नही और अन्त में 
एक ऐसा मनमाना आदेश निकालेगी........जो इस कमेटी की इच्छाओं के विरुद्ध 

होगा । इस क्षण भारत में शान्ति और भारतीय जनता में सहयोग और सब 

कुछ दाँव पर है, और मैं बहुत गम्भीरता से अनुरोध करता हूँ कि हमे सरकार 

से आश्वासन मिले कि वह अपने अनुमोदन द्वारा, जो इस कमेटी की सर्वेसगत 

भाँग है, दोनो देशों की जनता में शान्ति और सद्भाव का सागर खुला रखेगी ।* 


पिलीनरी सेशन 
काफी निराशा और असन्तोष के वातावरण में पूरी काफरेन्स का अधिवेशन 
२८ नवम्बर सन्‌ १९३१ को प्रारम्भ हुआ | बहुत से प्रतिनिधि इसलिए अतन्तुष्ट 


१. वही, पृ० ११७९ । २ वही, पृ० १२२४। 
३. वही, पृ० १२२४ । ४. वही; १० १२२९ | 
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थे कि उनकी वातों पर ध्यान नहीं दिया गया । वहुतो को इस बात का क्षोभ 
था कि जितना काम हो सकता था नही हुआ, ओर ब्विटेन के प्रतिनिधि मंडल 
'ने फेडरल स्टरक्चर कमेटी के विचार-विमर्श को सफल बनाने में पर्याप्त योगदान 
नही किया । ब्रिटेन की नेशनल गवर्नमेण्ट के मौन ने तथा तरह-तरह की खबरों 
ने, एवं धौलपुर-पटियाला ग्रुप के राजाओं के दृष्टिकोण ने, ओर अल्पसंख्यक कमेटी 
की विफलता ने बैन्थल जैसे थोडें से प्रतिनिधियों को छोडकर, जो भारत की 
राजनीतिक प्रगति में रोडे अटकाना हो अपना कर्तव्य समझते थे, बाकी सर्बको 
परेगान और उदास कर दिया था। फिर भी ब्रिटिश भारत के, अधिकाश 
प्रतिनिधियों की. यही कामना थी कि रियासतें किसी तरह भारतीय संध में 
सम्मिलित होने को राजी हो जायें, और यदि वे राजी नहो तो भी नये 
राजनीतिक सुधार धानतो तक सीमित न रहें । कर्नल गरिडने, हाफिज हिदायत 
हुसैन, मिस्टर फजलुल हक, गजनवी आदि कुछ लोगो को छोडकर बाकी सभी 
हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि चाहते थे कि प्रान्तो के साथ ही साथ केन्द्र में, भी 
उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय । 


गाधीजी ने इस अवसर पर अपने विचारो को स्पष्ट करते हुए कहा: 
“भारत को वास्तविक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। उसे किसी नाम से पुकारा 
जा सकता है। गुलाब किसी दूसरे नाम से भी उतनी ही मीठी सुग्रन्ध देगा, 
पर उसे स्वतन्त्रता का गुलाब होना चाहिए ।”* उन्होने कहा . ''मैं ग्रेट क्षिटेन का 
साथी बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं हुबहू उस स्वतन्त्रता का उपयोग करना 
चाहता है, जिसका आप उपभोग कर रहे है, और मैं इस साझेदारी को केवल 
भारत के लाभ के लिए नहीं, केवल पारस्परिक लाभ के लिए ही नही चाहता 
इसलिए भी चाहता हूँ कि वह भारी बोझ जो संसार को कणो में पीस रहा है 
उसके कंघो से उठ सके ।/ 3 


४... $ 

गाधीजी ने कहा कि काग्रेंस उन सरक्षणों को देने के लिए. वचनबद्ध 
है जिन्हें “भारत के हित मे प्रमाणित किया जा सके” | यह संरक्षण अवश्य 
ही “ग्रेट ब्रिटेन के हित में भी होना चाहिए”, पर भ्रस्तावित संरक्षण भारत 
के हित में नही है, इसलिए उन्हें स्वीकार नही किया जा सकता ।४ 





१. इण्डियन राउड टेविल कान्फरेस, पिलीनरी सेशन प्रोसीडिग्ज, 
पृ० २६९ । २. वही, पृ० २६९ । 
३. वहो, पृ० २७९। ४. वही, पृ० २७१। 
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उन्होने स्वीकार किया कि जब तक अल्पसंख्यको की समस्या नही सुलझती, 
तब तक भारत के लिए स्वराज्य नही, पर उन्होंने कहा जब तक विदेशी शासन 
के रूप में पच्चर सम्प्रदाय को सम्प्रदाय से, वर्ग को वर्ग से अलग करती रहती 
है, तब तक कोई वास्तविक सजीव समाधान नही हो पायेगा, इन सम्प्रदायों में 
' कोई जीवित मित्रता नही होगी ।* 

। राजाओं को सम्बोधित करते हुए ' गाधीजी ने कहा कि यदि वे कुछ 
मौलिक अधिकारों को सारे भारत की सामान्‍य थाती के रूप में स्वीकार करते 
भोर यदि वे इन अधिकारों की न्यायालयों द्वारा जाँच किये जाने की अनुमति 
देते, और “क्षपनी प्रजा के लिए प्रतिनिधित्व का एक अश जोडते, तो वे अपनी 
प्रजा को बहुत कुछ सन्तुष्ट कर पाते, तथा सारे संसार और सारे भारत को 

' दिखा पाते कि वे भी लोकतान्त्रिक भावना से उत्साहित है, वे विशुद्ध निरकुश 
रहना नही चाहते, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन के सम्राद जाज की तरह स्वैधानिक राजा 
बनना चाहते है ।* 

मालवीयजी ने बहुत संतप्त हृदय से कहा कि यहाँ भारत की समस्या 
पूरी तौर पर नही समझी गयी है--यहाँ यह वातावरण नही है कि जिसमें 
भारत की जनता की सही दशा और जो भारत माँगवा है उसकी सच्चाई 
की मान्यता हो सके ।” उन्होने कहा कि जनता को आर्थिक दशा आधी 
भी इतनी अच्छी ,नहीं जितनो उसे होना चाहिए, और “हम उनको इस 
दयनीय दशा से उधार नहीं सकते जब तक हमारे हाथ में हमारे मामलों के 

। प्रबन्ध करने का अधिकार न हो ।/४ भारतीय जनता की स्वतत्वता की 
अभिलाषाओ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्हे यह कह कर भी सन्तुष्ट 
नही किया जा सकता कि सरकार अपनी गतवर्ष की प्रतिज्ञा पर दृढ हैं, या बया 
संविधान बनाने में दो या तोन वर्ष लगेगे।” उन्होने कहा कि आवश्यक बातो 
प्र सहमति की घोषणा तुरन्त होनी चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही एक अभाव- 
शाली प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा जाय जो तीन मास में भारत की दशा की 
सही जानकारी प्राप्त करके भारतीय जबता की ,कामनाओ का दर य करे, 
और उसके बाद शीघ्र तया सविधान तैयार किया जाय। उन्होने कहा कि उन 
युक्तियुक्त संरक्षणों की व्यवस्था की जा सकती है जो भारत के हिंच में हो, पर 


, '१., वहीं, पु० २७३ ॥ २, वही, पृ० २७४ | 


३. ' वही; पृ० २७५ । ४. वही, पृ० २७९ । 
५. बही, पु० २८० | 
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जब तक सेना पर खर्चा घटाकर आधा नही किया जाता, और जब तक यह 
निश्चय नही हो जाता कि दूसरी स्वतंत्र सरकारो की तरह हमें भी खर्चे के सारे 
बजट को पुनरायोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा, हमें यह विचार क़रने का 
कि कौन सी बचतें चालू को जायें, वैसा ही अधिकार होगा, जैसा दूसरी 
स्वतन्न सरकारो को है”, तब तक '“उत्तरदायी सरकार या उसकी छाया की बात 
करने से क्या लाभ है ?” उन्होने कहा “हममें से कोई नही चाहता कि जनता 
सरकार के विरुद्ध विद्रोह करे, हम चाहते है कि कानून का आदर किया जाय, 
पर कानून को भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, और व्यक्ति को 
वह देना चाहिए जिसे वह सरकार से दावा करने का अधिकार रखता है ।”* 
उन्होने कहा “भारत की जनता को स्वतंत्रता का अधिकार उतना ही है, जितना 
आपको ।”'* अन्त में उन्होने ईश्वर से प्रार्थथा की कि वह अग्रेजो की अधिकारों 
को हस्तान्तरित करने को सद्वुद्धि, उदारता और शक्ति प्रदान करे ।ऐ 


प्रधानमन्न्नरी की घोषणा 


१ दिसम्बर सन्‌ १९३१ को प्रवान मन्‍्त्री सेकडोनल्ड ने काफरेन्‍्स के पूर्ण 
सत्र में सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि मौजूदा नेशनल गवर्न॑मेन्ट 
आश्वासन देती है कि पुरानी गवर्नमेन्ट द्वारा घोषित नीति ही उसकी नीति 
है। उन्होने उस नीति-वक्तव्य के कुछ बश्ञों को उद्धृत करते हुए उद्घोषित 
किया कि सरकार अखिल भारतीय सध को “भारत की सर्वधानिक समस्या का 
एक आश्याजनक समाधान” समझती है और उसको स्थापित करने का प्रयत्न 
करेगी । उन्होने यह भी घोषित किया कि सम्राट्‌ की सरकार साक्रातिक काल के 
लिए कुछ रिजवेंशन और सेफगाई के साथ उत्तरदायी सघ सरकार के सिद्धान्त 
को स्वीकार करती है, और इस बात से सहमत है कि गवर्नरो के प्रात्तो में 
ऐसा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय जो अपने क्षेत्र में अपनी नीतियों को 


कार्यान्वयन करने में वाह्य हस्तक्षेप और आदेशो से अधिक से अधिक सम्भव 
स्वतत्रता' का उपभोग करें [* 


उन्होने कहा कि अखिल भारतीय सघ को स्थापित करने में काफी समय 
लगेगा, जबकि प्र|।न्तो में वास्तविक स्वशासन की व्यवस्था शीघ्र ही आसानी 


१ वही, पृ० २७९। २. वही, प० २८२ । 


३. वही, पु० २८२ ॥ ४. वही, पृ० २८२॥। 
५. वही, पृ० २९० | ६. वहो, पृ० २९१। 
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से की' जा सकती है । इसलिए कुछ लोगो का सुझाव है कि प्रान्तीय स्वशासन 
की दिशा में शीघ्र कदम उठाया जाय, पर चूंकि काफरेन्स चाहती है कि एक 
ही विधान में केन्द्र ओर प्रान्त दोनो की व्यवस्था हो, इसलिए सम्राट की सरकार 
'इस समय प्रान्तों मे उत्तरदायित्व के विस्तार की विश्षा में जल्दी करना नही 


चाहती, पर इस सम्बन्ध में “कोई अटल निर्णय लेना भी आवश्यक नही 
'समझती”, क्योंकि “विचार गौर परिस्थितिया वदल सकती है”? ।* 


प्रधान-मंत्री ने घोषणा की कि कुछ विशेष संरक्षणो के साथ उत्तर-पश्चिम 
सीमा प्रान्त में सन्‌ १९१९ के राजनीतिक सुधार शीघ्र ही चालू कर दिये 
जायेगे, और यदि वित्तीय स्थिति सन्‍्तोपजनक पायी गयी तो सिन्ध को अलग 
प्रान्त बना दिया जायगा । उन्होने वायदा किया कि विभिन्न समस्याओ पर 
विचार करने के लिए कमेटियाँ नियुक्त की जायेंगी | संघ को स्थापित करने के 
लिए उसकी समस्याओ को विचार-विमर्श द्वारा हल करने का प्रयत्न किया 
जायगा । साम्प्रदाधिक समस्या की गम्भीरता पर काफरेन्स का ध्यान, आकर्षित 
करते हुए उन्होने कहा “निसग्रिक अधिकारो की व्यवस्था से ही समस्या का 
समुचित समाधाव सभव नही है, अल्पसख्यकों के लिए विदयेप अतिनिधित्व की भी 
व्यवस्था करनी होगी जिस पर काफी विचार करना होगा, ताकि वे एक तरफ 
अपने उद्देश्य के लिए पर्याप्त हो, भौर दूसरी ओर वे प्रतिनिधि उत्तरदायी 
शासत के सिद्धान्तो पर इतना अतिक्रमण न करें कि वे निरर्थकता के वराबर 
हो जायें ।* * 


प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि इसमें (१) भारत 
के लिए डोमीनियन स्तर की स्वतंत्रता और समता की कोई घोषणा नही थी, 
(२) गवर्नर-जनरल के विशेष सुरक्षित अधिकारों, तथा वित्तीय ओर व्याव- 
/ सायिक सरक्षणो की सीमाओं की भी सुस्पष्ट व्याख्या नहीं थी, (३) इस बात 
का भी पूरा आद्वासन नही था कि प्रान्तो और केन्द्र, दोनो में उत्त रदायी व्यवस्था 
साथ-साथ स्थापित की जायेगी, (४) केन्द्र मे उत्तरदायी शासन के प्रन्‍्त को 
अखिल भारतीय संघ की स्थापना के साथ इस तरह जोड दिया गया था कि 
'राजाओ की रजामन्दी के बिना केन्द्र में उत्तरदायित्व का शुभारम्भ असंभव हो 
गया था, (५) जनता के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध 
में कोई आदइवासन नही था, (६) यह भी स्पष्ट नही था कि अनिर्णीत प्रइतो पर 
विचार-विमर्श के लिए गोलमेज काफरेन्स का तीसरा सत्र होगा । 





१, वही, १० २९२। २. वही, १० २९५ । 


गोलसैज कॉफरेन्स फा दूसरा सेन ४८७, 


चिन्ता. ., । । 

प्रधानमन्‍्त्री की इस घोषणा से कही अधिक भारत-मन्त्री सर सेमुअल होर्‌, 
की कडी प्रशासनिक नीतिरीति चिन्ताजनक थी। ग्ोलमेज काफरेन्‍्स के पहले 
सत्र के बाद सहयोग की प्रक्रिया को बढाने का प्रयत्न किया गया था, इस बार 
गाधीजी के यह आश्वासन देने पर भी कि वे सविनय अवज्ञा प्रारस्प करना 
नही चाहते और विचार-विमर्श के लिए समय देने को तैयार है, कांफरेन्स के 
खत्म होते-होते दमन जोरो से प्रारम्भ कर दिया गया। जब इसका समाचार 
लन्दन में मालवीयजी को मिला, तब वे वहाँ प्रधानमन्त्री तथा ब्रिटिश मत्रिमण्डल 
के कई अन्य सदस्यो, विरोधी दलो के नेताओ, दो भूतपूर्व वाइसरायो से, और 
कुछ प्रसिद्ध वकीलो से मिले, और उन्होने उनका ध्यान विशेष रूप से काले 
कानून के भयकर स्वरूप की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि उन्हें 
वापस लिया जाय । 


सम्राट से भेंट 

लन्दन में गोलमेज काफरेन्स के अवसर पर मालवीयजी को सम्नाट्‌ पंचम 
जार्ज से भेंट हुईं। पहुँचते ही बादशाह ने उनसे पूछा कि क्‍या वे मिस्टर गाघी के 
अनुयायी है । मालवीयजी ने कहा कि नही, मैं उनका सहयोगी हु । इसके बाद 
ही बादशाह ने कहा कि यदि हिन्दुस्तान में हमारे एक भादमी पर भी वार 
होगा, तो उसके लिए मै एक लाख आदमी यहा से भेजूगा ।! इसके उत्तर मे 
मालवीयजी ने कहा कि 'आप यह क्या कह रहे है ? आप हमारा हक स्वीकार 
करें, और हिन्दुस्तान चलकर दरबार करें, औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा 
करें, इससे हमारे देश के सब लोग “धन्य-धन्य” कहेंगे, और एशिया में आपका 
कीतिमान होने लगेगा । आपके एक आदमी पर वार हो और उसका बदला 
लेने के लिए एक लाख श्रादमी यहा से भेजें जायें, यह प्रइन हल करने के लिए 
हम यहाँ नही भाये है ।” इसके बाद भारत-सम्राद ने बात का सिलसिला बदल 


दिया, तथा रुखाई और घमकी की भावना छोड कर प्रेम और सद्भाव का प्रदर्शन 
करते हुए बातचीत करने लगे,। 


समीक्षा 


काफरेन्स में मालवीयजो, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री ए० रंगास्वामी 
ऐयगर तथा सेठ घनव्यामदास बिडला ने गघीजी का समर्थन किया, जबकि 
अन्य प्रतिनिधि बहुत हद तक उनके प्रति उपेक्षित रहे । श्री श्रीनिवास जास्त्री 
भादि कत्िपय प्रतिनिधियो को शिकायत रही कि मालवीयजी ने अपनी बातें 
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कहकर समस्याओं के समाधान में योगदान करने के बजाय बड़ी निष्ठा के साथ 
गांधीजी का समर्थन किया । 

! लन्दन जाने से पहले ही मालवीयजी ने राजव्यवस्था, साम्प्रदायिक समस्या 
तथा मौलिक अधिकारों पर पारित काग्रेस के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया 
था। काफरेन्‍्स में उनका समर्थन मालवीयजी का कर्तव्य था। आगगा खा- 
होर-बेन्थल के कुचक्रो से घबड़ा कर राष्ट्रीय मागो को प्रतिपादित करने के 
वजाय कृचक्रो की गृत्थियों में अपने को फेंसा लेना कौन बुद्धिमानी होती ? 
उन्होने गाँधीजी का भरपूर समर्थन जरूर किया। काफरेस्स में कौन ऐसा 
व्यक्ति था जिसके विचारों से मालवीयजी के विचार अधिक मिलते थे ? और 
जहाँ नही मिलते थे, वहाँ उन्होंने उसे काफी साहस से व्यक्त किया। मिसाल के 
तौर पर याँघीजी द्वारा प्रतिपादित एक सदनीय विधान सभा के बजाय उन्होंने 
द्विसदतीय विघान मडल का समर्थन किया, गाधीजी के परोक्ष निर्वाचन का 
विरोध करते हुए उन्होने प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को पुष्ट किया । उन्होने बहुत 
ही खुले शब्दों में घोषित किया कि वह डोमीनियन स्टेट्स के पक्ष में है, 
और. बह्विटिश कामनवेल्थ में स्वतन्त्र और समान प्रभुसत्तासम्पन्न राज्यव्यवस्था 
को ही पूर्ण स्व॒राज्य मानते है। वित्तीय और सम्पत्ति सम्बन्धी सरक्षणो 
के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव गाधीजी ने किये उनका कुछ संशोधनों के साथ ही 
मालवीयजो ने समर्थव किया। दोनो ने इन प्रस्तावों के पक्ष में भिन्न तक 
उपस्थित किये, और जिन तर्को के आधार पर मालवीयजी ने उनकी पुष्टि की, 
उन्ही के आधार पर सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और कतिपय उदार दलीय 
सदस्यों ने उनका अनुमोदन किया । इसी तरह मालवीयजी ने ग्राधीजी से कही 
अधिक विस्तार के साथ सधीय व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तावों का विश्लेषण 
किया । इस तरह कुछ बातों मे उन्होने गाधीजी के विचारों का समर्थन किया, 
कुंछ प्रस्तावों पर सप्रू साहब के विचारों की पुष्टि की, और कुछ विषयों पर 
अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त किये । 

'करीब करीब सभी ब्विटिश राजनीतिज्ञ मालवीयजी के विचारों से सहमत 
नही थे। भारत के भूतपूर्व वाइसराय और ब्रिटिश लिबरल पार्टी के प्रमुख 
प्रवक्ता लार्ड रीडिय से तो कई बार उनका विवाद भी हुआ । फिर भी, जता 
कि सर तेजबहादुर सप्रू ने अपने एक संस्मरण में लिखा है, “इस कानॉन्‍्स मे 
कोई भी ऐसा हिन्दुस्तानी नहीं था जिसे मालवीयजी से अधिक मात्रा में ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञो का सम्मान श्प्त था ।/* 


' 9. हिल्दस्तान रिव्य, दिसम्बर, सन्‌ १९४६, १० ३२५४ | 


२२, दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन, एकता 
कांफरेन्स, हरिजनोद्धार 
१६३२-३४ 
लार्ड विलिगडन 
लार्ड अविन के उत्तराधिकारी लार्ड विलिंगडन, जो वम्बई और मद्नास के 
गवर्नर रह चुके थे, पुरानी साम्राज्यशाही मनोवृत्ति रखते थे। उन्होने दूसरी 
गोलमेज काफरेन्‍्स के जमाने से ही भारतमन्त्री सर सेमुअल होर की अनुमति से 


दसन आरम्भ कर दिया था। यद्यपि यह दमन देशव्यापी था, पर सीमाप्रान्त, 
युक्तप्रान्त, और बंगाल में उसका विशेष जोर था | 


पत्र-ध्यवहार 

२८ दिसम्वर सन्‌ १९३१ को ग्राधीजी लब्दन से बम्बई वापस आये | 
कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने प्रान्त की गम्भीर स्थिति उन्हें बतायी। इसके बाद 
२९ दिसम्वर को गाधीजी ने वाइसराय की तार दिया, जिसमें उन्होने युक्तप्रान्त, 
सीमाप्रान्त और बगाल के बष्यादेशों और गिरफ्तारियो की, तथा सीमाप्रान्त के 
शोली-काड की चर्चा करते हुए पुछा कि “व्या इसका मतलब यह हैँ कि हमारे 
बीच में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध खत्म हो गये है, या आप चाहते है कि मैं जापसे मिलू 
औौर कांग्रेस को परामर्श देने में मार्गदर्शन प्राप्त करूँ ।” इस तार से यह स्पष्ट 
था कि कांग्रेस की नीति निश्चित करने से पहले गाधीजी वाइसराय से बात 
करना चाहते थे । 


३१ दिसम्बर को वाइसर|य के निजी सचिव ने गाघोजी को सूचित किया 
कि वाइसराय “आपसे उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने को 
तैयार नही होगे जिन्हे भारत सरकार ने सम्राद्‌ की सरकार की पूरी सहमति से 
बंगाल, युक्तप्रान्त और उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में करना आवश्यक पाया है । 
ये उपाय हर हालत में चालू रखने होगे, जब तक कि वे उस उद्देश्य को पूरा 


१. पट्टाभि सीतारमैय्या, हिस्द्री आफ दो इंडियन नेशनल काग्रेस, जि० १, 
पृ० ५११। 
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न कर पायें, जिसके लिए वे लागू किये गये थे, अर्थात्‌ अच्छे शासन के लिए 
आवश्यक कानून और व्यवस्था की संरक्षा”,* पर वाइसराय उनसे “'सेंट करने को 
भौर उन्हें यह बताने को तैयार है कि सहयोग की उस भावना को वनाये रखने 
के लिए, जो गोलमेज काफरेन्स की कार्यवाहियो को अनुप्राणित करती थी, थे 
अपना व्या प्रभाव डाल सकते है ।* 


यह तार निश्चय ही निराशाजनक था। इसका मतलब तो यही था कि 
वाइसराय गाधीजी की बात सुनने को तैयार नही थे, उन्हें केवल भपनी बात 
समझाना चाहते थे । 


१ जनवरी को गाधीजी ने वाइसराय के सचिव को एक दूसरा तार दिया 
जिसमें उन्होने वाइसराय के उत्तर पर क्षोभ प्रकट करते हुए, तथा उनके तकों 
का उत्तर देते हुए वाइसराय से अनुरोध किया कि कोई शर्त लगाये वगैर मिला 
जाय, और वे वाइसराय से वायदा करते है कि वे उन तथ्यों की जो उनके सामने 
रखे जायेंगे निष्कपट बुद्धि से विचार करेंगे। उन्होने कांग्रेस वकिंग कमेटी का 
सत्याग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव भेजते हुए लिखा कि यदि वाइसराय उनसे मिलने को 
तैयार हो तो सविनय अवज्ञा का कार्य स्थगित कर दिया जायगा, इस आशा पर 
कि अन्त में उस पर असल करने की आवश्यकता ही नही होगी । * 


बाइसराय ने सविनय अवज्ञा की धमकी के साथ विंग कमेटी और 
गाधीजी' की शर्तों पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया । , 


॥ 
सविनय अवकज्ञा 


२ जनवरी सन्‌ १९३२ को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सविनय अवज्ञा के 
सम्बन्ध में १२ सूत्रीय कार्यक्रम निश्चित किया । उसमें अहिंसा पर विशेष जोर 
दिया गया । उसमें आदेश दिया गया कि उन्हीं स्थानों पर सविनय अवज्ञा 
भारम्भ हो, जहाँ जनता संघर्ष के अहिसात्मक लक्षण को समझती हो, और जात- 
माल की क्षति बवर्बाश्त करने को तैयार हो । घोर उत्तेजना की स्थिति में भी 
विचार, वचन और कार्य मे अहिंसा का पालन किया जाय, क्षति पहुँचाने के इरादे 
'से सरकारी अफसरो, पुलिस और राष्ट्र-विरोधी तत्त्वो का सामाजिक बहिष्कार 
न किया जाय, क्योकि वह अहिंसा की भावना के विरुद्ध है । वही लोग जुलूस मौर 


5 १. वही, पृ० ५११२।' 
२, वही, पृ० ५१२।॥ 
३. वही, पु० ५१२-५१४। 
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प्रदर्शनो में भाग लें जो अपनी जगह से हटे बगैर लाठी और गोली का प्रह्मर 
सहन करने को तैयार हो । पूरी तौर पर भहिसा का ध्यान रखते हुई शराब 
तथा विदेशी वस्त्रो की दुकानो का स्त्रियो द्वारा पिकेटिंग हो । इस कार्यक्रम द्वारा 
कांग्रेसजनो को आदेश हुआ कि वे हाथ का कता और हाथ का बुना खद्दर ही 
प्रयोग करें । विदेशी कपड़ो का वहिष्कार, बिना लाइसेन्स के नमक का वनाना 
और, जमा करना, ब्षिटिश माल और सस्थाओं का वहिष्कार, एवं अनैतिक कानूनों 
तथा जनता को हानि पहुँचानेवाले कानूनो और आदेशो का, और अध्यादेशों 
के अन्दर जारी की गयी नन्‍्यायविहीन आज्ञाओं का सविनय उल्लंघन उसके अंग 
घोषित हुए ।' 

४ जनवरी को प्रातःकाल गाधीजी और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिये 
शये, और चार नये अध्यादेश जारी' कर दिये गये। कुछ दिन के अन्दर ही वे सारे 
देश पर लागू कर दिये गये, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार 
कर लिये गये, कांग्रेस और उससे सम्बन्धित संस्थाएं गैरकानूनी घोषित कर दी 
गयी, और उनकी चल और अचल सम्पत्तियाँ जब्त कर ली गयी । नये अध्यादेश 
पुराने अध्यादेशो से भी अधिक कडे, तीत्र और व्यापक थे, मानव अधिकारों पर 
कुठाराघात थे । अराजकता से देश की रक्षा करना, सुशासन के ढाँचे को बनाये 
रखना, इनका उद्देश्य बताया जाता था। पर सुशासन के आधारभूत सिद्धान्तो की 
भवहेलना, तथा क्रूर अवेधानिक उपायो हारा जनान्दोलन का दमन ही' अध्यादेशो 
पर आश्रित शासन का वास्तविक लक्ष्य था। मानव गौरव का अनादर, नागरिक 
स्वतन्त्रताओं का अपहरण, वैधीकृत आतंक की स्थापना अध्यादेश शासन के प्रमुख 
ध्येय थे। 

कांग्रेस के आदेश के अनुसार सरकार के कानूनों, भध्यादेशों और भादेणो 
की सविनय अवज्ञा इस जनान्दोलन का मुख्य काम था। सरकार की निषेघ- 
आज्ञाओ का उल्लघन करते हुए सभाएँ करना, जुलूस निकालना, तथा गाधी 
दिवस, मोती लाल दिवस, सीमा प्रान्त दिवस, शहीद दिवस और झडा दिवस 
भनाना, एवं साहस के साथ पुलिस की लाठियो के प्रहार को सहन करना काग्नेंस 
के कार्यकर्ताओं और स्वयसेवको का साधारण काम था। सभी प्रान्तो में ब्रिटिश 
माल और ब्रिटिश संस्थाओं के वहिष्कार का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया, 
शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रो की दुकानो का डटकर घरना दिया गया । 
तमक का बनाना भी जारी रहा । मध्यप्रदेश, करनाटक, युक्तप्रान्त, मद्रास प्रान्त 


१. वही, पृ० ५१४-५१७। 
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तथा बिहार के कतिपय स्थानों में जगलो का कानून तोडा गया। युक्तप्रान्त और 
बंगाल के कुछ भागों में लगानवन्दी का काम भी हुआ । 


मालवीपजो के प्रयात 

भारत को वापस आते हुए मालवीयजी रास्ते में पेरिस रुक गये, और वहाँ 
उन्होने सिलवा लेंबी आदि विद्वानों तथा कतिपय राजनीतिजो से भेंट की, तया 
उन्हें एक भोज दिया । जब उन्हें यह समाचार मिला कि वाइसराय गाधीजी से 
बातचीत करने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने प्रधानमन्धी, भारतमन्त्री तथा 
वाइसराय को तार दिये कि गाधी जी से सहय्रोग प्राप्त करने या प्रयत्न किया जाय, 
और भाशा व्यक्त की कि समझौते द्वारा काग्रेस और सरकार के धीच में विवाद- 
प्रस्त बातो का निपटारा किया जायगा । 

बम्वई आकर तोन चार दिन तक परिसत्यिति का अध्ययन करने के वाद 
उन्होंने २९ जनवरी सन्‌ १९३२ को एक पत्न में परिस्थिति का विस्तार के साथ 
विडलेपण करते हुए वाइसराय से अनुरोध किया कि “दमन नीति का अवतस्थन 
करके आपने जो भारी भूज की है उसको सुधारें, काले कानूनों को वापस लें, 
भीर महात्मा गाधी की तथा इस नीति के अनुमार जो दूसरे लोग कैद किये गये 
हैं उन सभी स्थत्रियो, पुरुषो तथा वालको को छोड दें, जो जुर्माने वसूल हो चुके हो 
वे लीटा दिये जायें, तथा देश में फ़िर कानून का राज्य स्थापित किया जाय । 
जिन विद्येप बातो के विषय में कुछ प्रान्तो में सरकार और जनता में मतभेद है, 
उन्हें तय करने के लिए महात्माजी तथा अन्य काग्रेसी नेताओं को सरकार 
आमंत्रित करें, भीर सब लोग मिलकर उन स्थानों में जा कर सब तरह ते 
सनन्‍्तोपजनक स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न करें, और जब आप इस प्रकार 
ह्षान्त परिस्थिति उत्पन्न कर चुकें, तव महात्मा गाधी और अन्य व्यक्तियो को शासत- 
सुधार सम्बन्धी बडे प्रइतो पर विचार करने के लिए निमंत्रित करें, थौर उन्हे 
भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाने के प्रयत्त में सहायता करने का भवसर 
दें, जिससे उसे ग्रेट ब्रिटेन की बराबरी का गौरव प्राप्त हो जाय, और इत अकार 
इंगलैंड और भारत के वीच ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाय जो दोनो के लिए 
सम्मानन्ननक और हितकर हो ।" ” 

२८ फरवरी सन्‌ १९३२ को उन्होनें लन्दन को एक समुद्री तार भेजने का 
प्रयत्न किया, जिसमे उन्होंने संक्षेप में भारत की परिस्थिति का दिग्दशंन कराने 


१. सीताराम चतुर्वेदी : महासना पंडित मदन मोहन मालवीय, 


खण्ड ३, १० १९५-२१०॥ 
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के निमित्त कुछ ऐसी चुनी हुई घटनाओं का जिक्र किया, जो उस तारीख तक 
भारत सरकार की उस दमन-नीति के कारण देश के सभी भागों में हो रही थी, 
जो सत्याग्रह आन्दोलन को दवाने और काग्रेस को कुचलने के उद्देदय से जारी 
थी | पर सरकार ने उस तार को लन्दन नही जाने दिया । 


स्वदेशी आन्दोलन 

इस बीच काशी में सालवीयजी ने अपनी अध्यक्षता में अखिल भारतीय 
स्वदेशी संघ स्थापित किया । डावटर प्रफुल्लचन्द्र राय, डावटर भगवान दास, 
पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और श्री मुशीर हुसैन किदवई उपाध्यक्ष, तथा श्री 
शिवराव, आचार्य जे० बी० कृपालानी और प्रोफेसर मुकुट बिहारीलाल मन्‍्न्री 
मनोनीत किये गये । इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार था, पर जनता की 
राजनीतिक चेतना को दृढ़ करना, तथा उसके उत्साह को बढाये रखना भी' 
उसका परोक्ष लक्ष्य था| भन्‍्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कांग्रेस के 
कार्यकर्ताओं ने भी इसका स्वागत किया। कई प्रान्‍्तो और नगरों में इसकी 
प्रान्‍्तीय और जिला शाखाएँ स्थापित हुई, पर बंगाल और उत्तर प्रदेश में ही 
सबसे अधिक काम हुआ । बम्बई में 'स्वदेशी लीग' ने, तथा मद्रास में “बाई इंडिया 
लीग ने भी काफी काम किया । 


मालवीयजी के आदेश पर स्वदेशी सघ के तत्त्वावधान में २९ भाई 
सन्‌ १९३२ को अखिल भारतीय स्वदेशी दिवस मनाया गया। देश के विभिन्न 
नगरो में बहुत उत्साह और उल्लास के साथ जुलूस निकाले गये, और सार्वजनिक 
सभाएँ को गयी । इस अवसर पर मालवीयजी' ने एक वक्तव्य प्रसारित किया, 
जिसमें उन्होने ब्रिटिश भारत की जनता के साथ-साथ देगी रियासतों के राजाओं, 
सरकारों और प्रजा से भी स्वदेशी सघ और स्वदेशी प्रदर्शनी आयोजित करने 
का अनुरोध किया । उन्होने लिखा : “स्वदेश का अर्थ हैं अपना देश और, स्वदेशी 
के मतलब हैं. अपने देश के लोग और अपने देश की चीजें ॥ भारत जिस तरह 
ब्रिटिश भारत को जनता का देश है, उसी तरह देशी रियासतो के लोगो और 
राजाओं का देश है, और मातृभूमि की भलाई के लिए स्वदेशी आन्दोलन को 
प्रोत्साहित करना देशी रियासतो के राजाओं और वहाँ की जनता का उतना 
ही कर्तव्य है जितना ब्रिटिश भारत की जनता का” । इस वक्तव्य में उन्होंने यह 
भी लिखा, “जनता का आधिक सुधार किसान और कारखानेदार दोनों के उद्योग- 
घंघो की उन्नति पर निर्भर है। स्वदेशी आन्दोलन में संचरन लोगो को इन 
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दोहरे कामों को ध्यान में रखना चाहिए, किसानो की भलाई के लिए घरेलू उद्योग- 
धंधो को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ।”* 


बहुत ही शानदार जुलूस के वाद, जिसमें सब वर्गों और राजनीतिक विचारों 
के लोगों ने बहुत जोश के साथ भाग लिया, वाराणसी के टाउनहाल में 
मालवीयजी की अध्यक्षता में विराट समा हुईं। मालवीयजी ने अपने भाषण में 
कहा कि ग्रोखले 'रबदेशी' को 'देश के प्रति गराढ़ प्रेम' कहते थे, और गाघी उसे 
'कामधघेनु' कहते है। हमारा कर्तव्य हैं कि हम सकत्प करें कि स्वदेशी चीजें ही 
काम में तायेंगे भर जो चीज हमारे देश मे नहीं बनती, उतठाका प्रयोग यथा 
सम्भव टाय देंगे। रचदेशी ही खरीदो, रवदेशी हो वेचो--इसका खूब प्रचार होना 
चाहिए ।* 

मालवीयजी के भादेश पर पंडित रामनारायण मिश्र के अथक प्रयत से 
वाराणसी मे सेंट्रल हिन्दू स्कूल के मैदान में स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। इसका 
उद्घाटन करते हुए मालवीयजी ने देश को आथिक और ओद्योग्रिक स्थिति का 
चित्र खीचते हुए जनता से अनुरोध किया कि वे स्वदेशी के क्षत को धारण कर 
निष्ठा, लगन भीर त्याग के साथ राष्ट्र के आथिक और म्ौद्योगिक उन्नति फे 
निमित्त स्वदेशी के पवित्र आन्दोलन में भाग लें । 


मालवीयजी के इन क्रियाकलापो का अंग्रेज अफसरों पर क्या प्रभाव हुआ, 
उसका अनुमान इस बात से किसी हद तक हो सकता है कि जब अगले वर्ष 
मई सन्‌ १९३३ में इस पुस्तक का लेखक वनारस जिला हरिजन सेवक सघ के 
भन्‍त्री की हैसियत से बनारस जिले के अंग्रेज पुलिस सुपरिटेडेंट से मिला, तब 
उन्होने बहुतसी इधर-उघर की वातें करते हुए कहा : “मैं नही 'जावता कि 
मालवीयजी का स्वदेशी कहा खत्म होता है, और उनको राजनीति कब शुरू 
होती है ।” 
कांग्रेस फी भ्रध्यक्षता 
,, १४ मार्च सन्‌ १९३२ को कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम 
आजाद की गिरफ्तारी पर उनके आदेश पर श्रीमती सरोजनी नायडू मे का्मस 


के संचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। वें २६ मार्च को मालवीयजी से 
, मिलने बनारस आयी । यहा उन्होने मालवीयजी से देश की दक्षा तथा कांग्रेस के 


१,  शाज', २९ मई सन्‌ १९३२॥ 
२. भज!, १ जून सन्‌ १९३२ । 
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भावी कार्यक्रम पर कई घटे बात की । इसके आस-पास ही गोलमेज काफरेन्स 
'की परामर्श-समिति के अध्यक्ष लार्ड लोथियन ने मालवीयजी को लिखा कि आप 
कमेटी को अपनी राय दीजिये । मालवीयजी ने इसके उत्तर में लिखा कि जब 
तक सब आई्डिनिंस (अध्यादेश) वापस नही लिये जायेंगे, सब राजनीतिक कैदी 
छोडे नही जायेंगे, और सरकार अपनी दमननीति बन्द नही करेगी, तब तक मैं 
किसी कमेटी से सहयोग करने की बात सोच भी नही सकता। 


दिल्‍ली के कार्यकर्ताओं से बात-चीत करने के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू 
ने निश्चय किया कि अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में मालवीयजी की 
अध्यक्षता में काग्रेस का वाषिक अधिवेशन किया जाय । जब स्थानापन्न अध्यक्षा 
श्रीमती सरोजनी नायडू ने मालवीयजी को अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार 
करने को लिखा, तब उन्होने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए एक 
छोटा-सा वक्तव्य प्रकाशित किया | उन्होने लिखा--“काग्रेस के प्रायः जन्मकाल 
से ही उसके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त रहा है। कई 
अवसरों पर जवकि कुछ महत्त्व के ्रइनो पर मेरा मतभेद रहा है, उसके प्रति 
मेरी श्रद्धा भक्ति में कमी नही पडने पायी । मैं सदा काग्रेस द्वारा ही देश-सेवा 
का यत्त करता रहा हेँ। अत इस अवसर पर काग्रेस के घिद्धान्त, विचार और 
कार्य का पथ-प्रदर्शक बनने का आदेश मेरे लिए धर्मादेश है, जिसका पालन करना 

अवश्य ही मेरा कर्तव्य है ।* 

२० अप्रैल को मालवीयजी ने एक लम्बा तार ब्रिठेन को भेजने के लिए 
तैयार किया । उसमें उन्होने २० अप्रैल तक की घटनाओ का विश्लेषण करते 
हुए सरकार के दमन की कड़े शब्दों में निन्‍दा की । उन्होने लिखा कि यद्यपि 
सरकार की घोषणा के मुताबिक जब तक ६६ हजार ६ सौ आदमी गिरफ्तार 
किये गये है, पर वास्तव में उनकी संख्या ८० हजार से कम नही है । उन्होंने 
लिंखा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें ५ हजार से अधिक स्त्रियाँ है । 
इन गिरफ्तारियो में से बहुत-से लोगो का सम्बन्ध काग्रेस के झंडे के फहराने से है । 
लगभग ४२६ स्थानों पर झंडा फहराने के अभियोग में हजारो नागरिक गिरफ्तार 
कर लिये गये है। ये गिरफ्तारियाँ, उन्होने लिखा, सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण 
है। उन्होने यह भी लिखा कि बहुत से सम्मानित नागरिक बिना किसी न्याय- 
संगत कारण के ग्रिप्तार कर लिये गये और जब छोडे गये, तव उन्हें आदेश 


१. आज, अप्रैल सन्‌ १९३२ । 
२. 'भार्जा, ७ अप्रैल सन्‌ १९३२ । 
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हुआ कि वे नियत समय पर आज्ञानुसार पुलिस थाने में हाजरी दें । इस अपमान- 
जनक आदेश का उल्लंघन करने पर इस आरोप पर उन्हें कडी सजाएँ दे दी 
गयी । जब कैदियों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने के नियम वधाये भये 
थे, उस समय कहा गया था कि राजनीतिक कैदी 'ए* श्रेणी में रहेंगे, पर इप 
आदइवासन को उपेक्षा की जा रही है, तीन सौ-चार सौ राजनीतिक कैदियों को 
छोड कर बाकी संब बी” भोर 'सी' श्रेणी मे रक्खे गये हैं । कांग्रेस के अवैतनिक 
कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज, और. श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसे 
सम्मानित व्यक्ति सी श्रेणी में है । महात्मा गाधी की धर्मपत्नो कस्तूरवा गाधी 
भी कुछ समय तक 'सी' श्रेणी में ही रखी गयी थी । जेल में कैदियों के साथ 
जिलाधिकारियो का व्यवहार अमानुपिक, निन्दनीय और अन्यायपूर्ण है। सरकार 
के अत्याचार भौर दमन से समस्या सुलझनेवाली नहीं है ।' 

सरकार ने मालवीयजी का यह तार लन्‍्दन नहीं जाने दिया। इस पर 
उनके सुपुत्र गोविन्दजी ने उनके निजी सचिव की हैसियत से उसे पुस्तकाकार में 
प्रकाशित कर दिया । भारत के कुछ समाचारपत्रो में भी वह प्रकाशित हो गया। 


भारत सरकार ने काग्रेस की स्वागत समिति को गैर-कानूनी घोषित करते 
हुए उसके पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमती सरोजनी नायडू 
को आदेश हुआ कि वे बम्बई से वाहर न जायें, काग्रेस के हजारो प्रतिनिधियों 
को रास्ते में रोक लिया गया, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर ग्रिरपार 
किया जाने लगा । इस पर भी अधिवेशन किये जाने का निर्णय वना रहा। 
२३ अप्रैल को सरकार के आदेश की उपेक्षा करते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू 
बम्बई से दिल्‍ली रवाना हुईं, पर कुछ दूर जाने पर उन्हे गिरफ्तार कर तिया 
गया, और दुसरे दिन उन्हे एक वर्ष की सजा दे दी गयी । मालवीयजी से भी 
कहा गया कि वे दिल्‍ली न जायें, पर उन्होंने इसकी उपेक्षा की, और भरे 
सुपुत्र गोविन्दजी, तथा डाक्टर मंगल सिंह और श्री र॑जीत पण्डित के साथ 
दिल्‍ली चल दिये । जमनापुल पर चारो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये। 

इन तमाम वातो के बावजूद मिद्चितत समय पर चांदनी चौक में पठाषर 
के पास लगभग १५० काग्रेंत कार्यकर्ता इकट्ठें हुए, और उन्होंने एक कार्यकर्ता 
की अध्यक्षता में, जिसका साम सेठ रणछोड़दास घोषित किया गया, कर्म 
का अधिवेशन विधिवत्‌ सम्पन्न करके दस मिनट के अन्दर पूर्ण स्व॒राज्य, अहिसा; 
सविनय अवज्ञा और बाइकाट के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये ! इतने मे 


१. सोताराम चतुर्वेदी : महामना पंडित सदन मोहन मालवीय, खण्ड है । 
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पुलिस के बहुत से. सिपाही वहां पहुंच गये, और सब कार्यकर्ता गिरफ्तार करू 
लिये गये, जिन्‍्होने पुलिस गाडी में चलते-चलते प्रस्तावों की छपी प्रतियाँ जनता 
में वितरित की | इसके बाद नौ बजे से बारह बजे के बीच में बहुत से जत्यों ने' 
चादनी चौक में आने का प्रयत्न किया। इनमें एक जत्था स्त्रियों का, दूसरा जत्था 
मौलाना हफीजुल रहमान की अध्यक्षता में मौलवियो का था, और तीसरा जत्या 
सिक्‍्खो का भी था जिन्‍्होने बहुत ही शान के साथ शीशगज गुरुद्वारे से चांदनी 
चौक जाने का प्रयत्त किया । सभी जत्ये बीच में ही रोक कर गिरफ्तार करं 
लिये गये । इस तरह दोपहर १२ बजे तक ८०० कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये । 
सायंकाल को फिर काग्रेसी जत्यो ने आना शुरू किया । पर इस वार पुलिस ने 
गिरफ्तार करने के बजाय मार-पीट कर जत्थों को तितर-बितर करने को 
प्रयत्त किया । ' 


भारत-मन्त्री फी घोषणा 


इसके बाद भारत-मन्त्री सर सेमुएल होर ने पालियामेंट में घोषित किया कि 
सरकार उन भारतीयों से सहयोग करने को तैयार है, जो पारलियामेंट द्वारा 
निर्धारित नीति के अनुसार सहयोग करने को राजी हो ; 


मालवीयजी फा वक्तव्य 


२ मई को मालवीयजी और उनके साथी छोड दिये गये। ३ मई को 
मालवीयजी ने प्रयाग से एक लम्बा वक्तव्य प्रसारित किया, जिसमें उन्होने कहा 
कि दिल्‍ली का अधिवेशन साबित करता है कि काग्रेस ने लोगो के दिलों -में 
कितनी गहरी जड जमा ली है, ओर इस बडी संस्था की ओर से जो आन्दोलन 
हो रहा है, उसे दबाने का प्रयत्न करना ब्रिटिश सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार 
के लिए भी कितना व्यर्थ है।" भारतमन्त्री के वक्तव्य की समालोचना करते 
हुए उन्होंने कहा कि भारत-मन्त्री और श्रधान-मन्त्री ने पालियामेंट में जिन 
“सरक्षणो पर जोर दिया है” उन्हें गाधीजी और काग्रेस की वकिंग कमेटी 
“भारत के लिए सन्तोषजनक नही समझते”, ओर उन्हें “चुपचाप मान लेना 
काग्रेस के लिए सम्भव नही है ।”* काग्रेस तो भारत के लिए इंगलैड तथा 
स्वाधीन देशों के समान ही स्वाधीनता चाहता है । “भारत और इंगलैड के बीच 
मित्रता की यही शर्त है”, और यही दोनो के लिए सम्मानयुक्त है ।” २ इस 

१. भआर्जा, ४ मई सन्‌ १९३२। 

२, वही । 

३ वही। 

३२ 
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वक्तव्य में उन्होंने यह भी लिखा कि भारत-मन्त्री को भारतीयों के स्वभाव के 
सम्बन्ध में श्रम है कि उस समय जब कि “भारत के अस्सी हजार पुत्र और 
पुत्रिया जेल में बन्द है *** कोई स्वाभिमानी भारतीय भारत में नयी योजना 
को कार्यान्वित करने को सरकार से समझौता करने का कोई प्रस्ताव स्वीकार 
कर सकता है ।" 


सांप्रदापिक निर्णय भौर गाधी जी का अनशन 


: ,१७ अगस्त १९३२ को प्रधान-मन्त्री मेकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक समस्या पर 
अपना निर्णय प्रकाशित किया । राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह निर्णय नि सन्देह 
हानिकर था | पृथक्‌ निर्वाचन द्वारा पुयक साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार ही 
इसका लक्ष्य था। पृथक निर्वाचन पद्धति द्वारा अस्पृुश्यों के लिए भी पृथक 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था उसका (एक विशिष्ट लक्षण था। गाधीजी को इस 
कारण उस पर विद्येप रूपसे आपत्ति थी। उन्होने १३ नवम्बर सन्‌ १९३१ 
में ही गोलमेज कांफरेन्स की अल्पसंस्यक् कपेटो में कह दिया था कि वे 
अपनी जान पर खेल कर हिन्दू समाज से हरिजनों (अस्पृदयों) को पृथक करने 
का विरोध करेगे । 


११ मार्च १९३२ को उन्होने जेल से ही भारत-मत्नी सर सेमुअल् होर को 
चेतावनी दे दी थी कि यदि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व 
की व्यवस्था की जायेगी, तो वे उसके विरोध में आमरण अनशन करेंगे। 
उन्होंने लिखा कि उन्तकी राय में पृथक्‌ निर्वाचन अस्पृश्यो भौर हिन्दुत्व, दोनो के 
लिए धातक हैं। वह हिन्दू समाज को 'विघटित” कर देगा और अस्पृश्यो को 
'हानिकर” होगा । उन्होंने लिखा कि उनके लिए यह प्रश्न राजनीतिक नही, 
बल्कि नैतिक मौर घामिक है ।” 

१८ अगस्त सन्‌ १९३२ को गाघधोजी ने प्रधान-मन्त्री मेकडोनल्ड को सुचित 
किया कि वे २० सितम्बर को दोपहर से किसी प्रकार का भोजन लिये बिना 
आमरण अनशन करेगे, पर वह बन्द कर दिया जायगा, यदि ब्रिटिश सरकार 
अपनी इच्छा से या जनमत के दबाव पर, अपने निर्णय को बदल देगी, और 
अस्पृश्य वर्गों के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन की योजना वापस ले लेगी, जिनके 


१ वबही। है 


२ पट्टाभि सीतारमैय्या हिस्ट्ी आफ दी इडियन नेशनल कांग्रेस, जि० ९ 
पृ० ५३९-५४१ । 
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प्रतिनिधि साविक निर्वाचन क्षेत्रों से सामान्य सामूहिक मताधिकार के अन्दर, 
फिर वह चाहे कितने ही क्यो न हों, चुने जाने चाहिए ।' 

. ८ सितम्बर सन १९३२ को प्रधान मंत्री ने गाधीजी को लिखा कि सरकार 
की योजना में दलित वर्ग हिन्दू समाज के गग बने रहेंगे, और हिन्दू निर्वाचको 
के साथ बराबर स्तर पर मतदान करेंगे, लेकिन पहले बीस वर्ष के लिए निर्वाचक 
के रूप में हिन्दू समाज का अंग रहते हुए वे विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की सीमित 
सख्या हारा अपने अधिकारों और हितो की सुरक्षा के साधन प्राप्त करेंगे, जिसकी 
आज की परिस्थिति में आवश्यकता हैँ ।* उन्होने लिखा कि इस योजना में दलित 
वर्ग के मतदाता सामान्य हिन्दु निर्वाचको की सूची में होगे, और चुनावों में ऊँची 
जाति के प्रत्याशियों को उनके वोटो की याचना करनी होगी, भौर उन्हें ऊँची 
जाति के मतदाताओं की, इस तरह हर प्रकार से हिन्दू समाज की एकता 
वनायी रखी गयी है ।* प्रधान मन्त्री ने गाधीजी को सूचित किया कि दलित 
वर्गों के लिए थोडे से ही स्थान सुरक्षित किये गये हैं, भौर सरकार का यह 
निर्णय दोनो पक्षो को सहमति से ही बदला जा सकता हूँ । 


इसके उत्तर में भाधीजी ने प्रधान-मत्री को सूचित किया कि उनकी राय 
में दलित वर्गो को दो वोट मिल जाने से ही वे या हिन्दू समाज विघटन से नही 
धच पाते । दलित वर्गों के लिए पृथक्‌ चुनाव क्षेत्र की स्थापना में मुझे विष के 
इंजेक्शन का वोध होता है, जो हिन्दुत्व को नष्ट करने के लिए अभिकल्पित है, 
और जो दलित वर्गों का कोई हित करने वाला नही है ।* उन्होने यह भी सूचित 
किया कि उनका निर्णय भी अपनी जगह पर अठल है । “१ 

ये सब पत्र १२ सितम्बर को प्रकाशित कर दिये गये । भामरण भनशन 
की सूचना ने सारे देश में तहलका मचा दिया । बहुत से सज्जनो ने गराधीजीं 
से आमरण अनशन न करने का अनुरोध किया, पर वे अपने निर्णय पर दृढ रहे । 
सप्र्‌ साहब ने माग॑ की कि गाधीजी रिहा कर दिये जायें, पर जिन शर्तों पर 
सरकार उन्हें छोडने को तैयार थी वे उन्हे मजूर नही थी । 


२० सितम्बर को गाघीजी का अनशन आरम्भ हुआ । दलित वर्गों के नेता 
श्री एम०सी० राजा ने पृथक्‌ निर्वाचन व्यवस्था की निन्दा में एक वक्तव्य प्रसारित 
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किया । मालवीयजी ने हिन्दु नेताओ को काफरेन्स आमत्रित की । पहले दिल्ली 
भोर बम्बई में, अन्त में पूना में हिन्दू नेताओं ने बातचीत की, और २५ सितम्बर 
को गाघीजी की अनुमति से, तथा श्री एम० सी० राजा और डाक्टर अम्बेदकर 
की सहमृति से एक समझौता निश्चित किया गया, जो “पूना पैक्ट” के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 


पुना पैक्‍्ट 

इस पैक्ट द्वारा केन्द्रीय अस्तेम्बली में हरिजनों के लिए साविक (जनरल) 
स्थानों के १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये । इसी तरह प्रान्तीय विधान 
कौंसिलो के लिए भी साबिक स्थानों में हरिजनों की संख्या निश्चित कर दी 
गयी, जो साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा निश्चित संख्या तथा हरिजनों की जनसंख्या 
के अनुपात से अधिक थी । चुनाव के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि प्रत्येक हरिजन 
स्थान के लिए हरिजन मतदाता चार ह्रिजन प्रत्याशी चुनेंगे, और इनमें से एक 
साधारण चुनाव द्वारा साविक क्षेत्रों में सव मतदाता मिलकर चुनेंगे। यह प्रथा 
दस वर्ष तक चालू रहेगी, पर पारस्परिक समझौते से हरिजनो द्वारा प्रत्याशियों 
का चुनाव इसके पहले भी खत्म हो सकता है ।' 

यह पैक्ट हरिजन और सवर्ण हिन्दू नेताओं के हस्ताक्षर से २५ सितम्वर 
को निश्चित हुआ, और २६ सितम्बर को सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया, 
और उसी दिन सायंकाल ५-१५ बजे ग्राधीजी ने अपना अनशन समाप्त कर 
दिया । इस प्रयाप्त की सफलता में मालवीयजी का महत्त्वपूर्ण योगदान था। पर 
उनके साथ ही साथ सर्वश्री अमृतलाल ठककर, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, 
साजेन्द्रप्रसाद,, एम० आर० जयकर, हृदयनाथ कुंजरू, चुन्नीलाल मेहता, 
घृनश्याम दास बिडला, एम० सी० राजा, वी० आर० अम्बेदकर तथा श्रीमती 
सरोजनी नायडू का भी भरपृर योगदान था। 


बस्बई मे घिराद सभा 

जन्मजात अस्पृश्यता के निवारण के लिए सवर्ण हिन्दुओ द्वारा सतत प्रयल 
इस समझौते का आवश्यक अंग था । इसका शुभारस्म २५ सितम्बर को धम्बई 
में मालवीयजी की अध्यक्षता में आयोजित विराट सभा में किया गया । बम्बई 
के अतिरिक अन्य भ्रान्तो के भी बहुत से सम्मानित हिन्दू नेताओं की उपस्थिति 
से सभा को काफरेन्‍्स का रूप प्रदान कर दिया। काफरेल्स ने निश्चय किया कि 
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अब से हिन्दुओं में अपने जन्म के कारण कोई अछूत नही सम्कझ्ञा जाय़गा, और 
जो अब तक ऐसे माने गये है उन्हें हुसरे हिन्दुओ के समान ही सार्वजनिक कुमों, 
सावंजनिक़ सडकों, सार्वजनिक विद्यालयों तथा दूसरी सावंजनिक्र संस्थाओं को 
प्रयोग करने का अधिकार होगा । इस अधिकार को पहले क्षवसर पर ही कानूनी 
मान्यता दे दी जायेगी, और यह स्वराज्य संसद के ण्हले मधिनियमो में सै।होगा, 
यदि उसे स्वराज्य से पहले हो ऐसी मान्यता प्राप्त नही हो गयी है। काफरेन्‍्स में 
यह भी निश्चय हुआ कि न्‍्यायसंगत और शान्तिसय उपायो द्वारा मन्दिरो में प्रवेश 
के सन्ब॒न्ध में लगी रुकावटो के साथ उन सब सामाजिक असमर्थताओ को, जो इस 
समय तथाकथित अछूतो पर लागू है, दुर कराना भी सब हिन्दू नेताओं का 
कर्तव्य होगा ।* 

इस काफरेन्स ने अस्पुश्यता-निवारण संस्थान (एन्टी अनट्चेब्िलिटी लीग) 
स्थापित करने का भी निर्णण किया। सेठ घनश्यामदास बिडला अध्यक्ष, और 
श्री अमृतताल ठक्कर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। बिडला साहनब्र की देख़-रेख में 
ठक्कर साहब की तत्परता और कार्यकौशल से सस्थान ने तेजी से प्रगति की । 
सारे देश में इसकी शाखाएँ स्थापित हो गयी, और उसके तत्त्वावधान में 
अस्पृद्यता-विरोधी प्रचार के साथ-साथ बहुत-सा हरिजन हितकारी रचनात्मक 
कार्य हुआ। आगे चल कर यह संस्था 'हरिजन सेवक सघ' के नाम से विख्यात 
हुई । इसे ध्रगतिशोल हिन्दू जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था | 


आमरण अनशन के बाद जेल की पाबन्दियाँ फिर से गाधीजी पर ज़गा दी 
गयी । पर गाधीजी के आग्रह पर अस्पृद्यता-निवारण से प्म्बन्धित उनके काग्रों 
पर से सरकार ने रुकावर्टे हदा ली । 


एकता कांफरेन्स 


बम्बई में ही मौलाना आजाद और सैयद महमूद मालवीयजी से मिलें और 
उनसे हिन्दु-मुस्लिम समस्या पर बातचोत की । उसके बाद डाक्टर सेयद महमूद 
भौलाना शोौकत गली से मिले । अक्तूबर के पहले सप्ताह में मौलाना आजाद, 
सौलाना शौकत अली और डाक्टर सैयद महमूद ने बम्बई कौंसिल के मुसलमान 
सदस्थो को सूचित किया कि मुस्लिम हितो के संरक्षणो के साथ संयुक्त निर्वाचन 
के आधार पर हिन्दू-मुस्लिम समझौता करने को मौलाना शौकत अली तैयार हो 
गये है, तथा मौलाना आजाद और डाक्टर सैयद महमूद मुसलमानों को भागों 


सिनग-+-+--+---न 


१. वही, पृ्‌० ३६ 


भ०२३ महांसना मदन मोहन मालवीय ३ जीवन ओर नेतृत्व 


"को मनवाने के लिए हिंच्दुओ पर दबाव डालेंगे। इसके बाद कतिपय मुस्लिम 
'मेताओ ने एक काफरेन्‍्स में जमा होकर एकता काफरेन्स के विचार का स्वागत 
"किया, और मुस्लिम मागो के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव मंजूर किया । एक वक्तव्य 
द्वारा मुस्लिम कांफरेन्स के अध्यक्ष डाक्टर इकवाल ने इस प्रस्ताव को पसन्द 
किया । 


इसके बाद मालबवीयजी के नेतृत्व में इलाहाबाद में एकता काफरेन्‍्स 
आयोजित हुई । उनके अनुरोध पर श्री. सी० विजयराघवाचार्य ने दो चार दिन 
सम्मेलन की भष्यक्षता की । पर मालवीयजी को ही उसके संचालन का भार 
मुख्यतः वहन करना पड़ा । इकहत्तर वर्ष की आयु में उन्हें अकसर दिल में 
बारह-चौदह घटे काम करना पडता था। अन्त में २४ दिसम्बर सन्‌ १९३१ को 
एकता सम्मेलन कमेटी ने सर्वसम्मति से एक समझौता किया । 


है 
4 


. इस समझौते में कहा गया कि इस सम्मेलन की राय में जनता को पूर्ण 
उत्तरदायी तथा सरकार के पूर्ण अधिकारो से सम्पन्न केन्द्रीय सरकार ही भारत 
की आवश्यकताओ को पूरा कर सकती है, और जनहित को सुरक्षित रख सकती 
है। सम्मेलन ने माग की कि रक्षा, वैदेशिक नीति, वित्तीय अधिकारों के साथ 
केन्द्रीय शासन, उन संरक्षणो के साथ जो भारतीय हितों के लिए प्रामाण्य रूप से 
आवश्यक हो, भारतीय जनता को हस्तान्तरित कर दिये जायें । उसने यह भी 
निश्चय किया कि प्रान्तीय सरकारें स्वाधीन हो, और प्रान्तीय विधान सभाओो 
को पूरे तौर पर उत्तरदायी हो । यह भी निश्चय हुआ कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारो के अधिकारों की विस्तृत सूचिया तैयार को जायें, तथा अवशिष्ट 
ख्रधिकारो का प्रयोग प्रासाग्रिकता तथा अनुसूचित विषयो से घनिष्ठता के आधार 
पर केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारो द्वारा किया जाये । यह भी निश्चित किया 
गया कि न्याय की दृष्टि में सब नागरिक समान होंगे । सबको सार्वजनिक सडकी, 
सार्वजनिक कुओ तथा अन्य सार्वजनिक स्थलो के प्रयोग का समान अधिकार 
'होगा, और उन सबकी स्वतत्रता ओर जीवन की राज्य द्वारा रक्षा की जायेगी । 
इन सब भामलो में घमं, सम्श्रदाय, जाति, प्रजाति, और लिय के , आधार पर 

''तगरिकों में कोई भेद नहीं किया जायगा । कानूनों या प्रशासनिक व्यवस्थाओं 
* द्वारा अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के नागरिकों के सम्बन्ध में न कोई भेदमूलक व्यवहार 
स्थापित किया जायगा, और न किसी भेदमूलक ढंग पर उनकी व्याव्या वी 
जायेगी, या उनका प्रयोग किया जायगा। साधारण सार्वजनिक व्यवस्था और 
शिष्टता के अधीन प्रत्येक नागरिक को विश्वास की स्वतंत्रता; तथा अपने पर की 
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स्वतंत्र अभिव्यक्ति और व्यवहार की गारटी होगी । प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय 
को अपने खर्चे पर परोपकारी, धामिक, सास्क्ृतिक, दैक्षिक और सामाजिक 
संस्था स्थायवित करने का, तथा संचालन और प्रवन्ध करने का, और उनमें अपनी 
भाषा और लिपि प्रयोग करने का, एवं अपने धर्म के अनुसरण करने का समान 
अधिकार होगा । निजी ससर्ग, व्यापार और घर्म, एवं प्रेस, प्रकाशन और 
सार्वजनिक समाभो और भाषा और लिपि के प्रयोग के स्वत्तत्र प्रयोग पर कोई 
प्रतिवन्‍्ध नही लगाया जायगा। प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के अनुसार 
हथियार रखने का अधिकार होगा । सिवेखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता 
होगी । स घारण लिपि के रूप में हिन्दी और उर्दू अक्षरों के प्रयोग के अधिकार 
के साथ हिन्दुस्तानी केन्द्रीय सरकार की भाषा होगी । अंग्रेजी के उपयोग की 
इजाजत होगी । प्रान्तो में प्रान्तीय भापा सरकारी भाषा होगी, पर हिन्दुस्तानी 
और अंग्रेजी के उपयोग की इजाजत होगी । मौलिक अधिकारों का प्रारूप बनाने 
के लिए जो कमेटी नियुक्त की जायगी वह इन बातो को, तथा नेहरू रिपोर्ट 
को बुनियादी अधिकार सम्बन्धी सस्तुतियों को, एवं कराची में स्वीकृत कांग्रेस 
के प्रस्तावों को ध्यान में रखेगी । 


यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक सम्प्रदाय के धर्म, संस्कृति और 
परसनल ला की पूरे तौर पर रक्षा की जायगी, और उसफऊे लिए (१) बुनियादी 
अधिकारो से सम्बन्धित परिच्छेद में प्रत्येक सम्प्रदाय को संस्कृति, भाषा, लिपि, 
शिक्षा तथा धर्म को स्वीकारोक्ति और व्यवहार की एवं धर्मादा कोष के अधिकार 
की गारंटी दी जायेगी, (२) सविधान की विशिष्ट व्यवस्था द्वारा परसनल ला 
सुरक्षित किया जायगा, (३) विभिन्न धरान्तो में अल्पसझग्क सम्प्रदायों के 
राजनीतिक और अन्य अधिकारो की रक्षा का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के 
कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत होगा, (४) सम्बन्धित सम्प्रदाय के जनमत के समर्थन पर 
ही किसी सम्प्रदाय के परसनल ला में तब्दीली हो सकेगी, (५) मुसलमानों के 
परसनल ला में इस्लाम के सिद्धान्तों के आधार पर ही कोई तब्दीली की जा 
सकेगी । यह भी निईचय हुआ कि यदि किसी सम्प्रदाय के दो-तिहाई विधायकों 
की राय में विधान सभा द्वारा पारित कोई बिल उनके धर्म को या धर्म पर 
आधारित किसी सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता हैं, या यदि एक तिहाई 
विधायकों की राय में कोई बिल बुनियादी अधिकारो को प्रभावित करता है, तो 
ये विधायक उस बिल के पारित होने के एक मास के अन्दर अपनी आपत्ति विधान- 
सभा के अध्यक्ष को भेज सकते है, और वह उसे गवर्नर या गवर्नर-जनरल के 
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पास भैज देगा, जो उस विल के प्रघलन को एक साल के लिए रोक देगा और 
उसके बाद उसे विधान-सभा के पास फिर से बिचार करने के लिए भेज दिया 
जायगा । उसके बाद गवर्नर या गवर्नर-जनरल स्वनिर्णय द्वारा उसे स्वीकार या 
रह कर सकता है, और उसकी वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में विचार क्रिया 
जा सकता हैं । 

इस सम्मेलन में यह भी निश्चम हुआ कि सेना प्रान्तीयता से निर्मुक्त 
होगी, और सभी जाति और सम्प्रदाय के योग योग्यता के आधार पर उम्रमें 
भरती हो सकेंगे । भरती बरतें समय परिवार की सैनिक परम्परा का ध्यान 
रखा जायगा, पर इस परम्परा के अभाव के कारण किसी भारतीय नागरिक को 
सेना में भरती करने से रोका नही जा सकेगा । 


यह भी निम्चय हुआ कि केन्द्रीय और प्रान्तीय मन्प्रिमण्डल विधान-समायो 
को स्युक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, और उनमें संसैधानिक परम्परा (कनवेन्याव) 
हीरा प्रमुप ,अल्पसस्यक सम्पदायों के सदस्थ भी शामिल किये जायेंगे, जिर्हें 
संवधित सम्प्रदाय के बाफी विधायकों का समर्यन प्राप्त हो। यह भी निम्यय 
हुआ कि सम्प्रदाय, जाति, धर्म, प्रजाति था लिंग के आधार पर कोई भारतीय 
सागरिक न तो सरकारी नौकरी से वचित किया जायगा, और न उसकी पदोन्नति 
या प्रतिस्थापन किया जा सकेगा । सब नियुक्तियाँ निर्दलीय केन्द्रीय और प्रान्तोय 
पब्लिक सविस कमीशनो (लोक सेवा आयोग) द्वारा होगी, जिसमे सभी प्रमुस 
सम्प्रदायों के सदस्य होगे । एक कमेटी नियुक्त की जायेगी जो सरकारी नौकरियों 
में क्षमता बनाये रखते हुए योग्यताओ को निर्धारित करेंगी, जिससे उनमें विभिन्न 
सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व हो सके । 

यह भी निश्चय हुआ कि सव विधान-सभाओ के चुनाव संयुक्त निर्वाचन 
पद्धति द्वारा होगे, पर दस वर्ष तक मुसवमानों के लिए केन्द्र में, बंगात भीर 
पंजाब में, तथा उन प्रान्तो में जहाँ वें. अल्पसस्यक है, कतिपय स्थान सुरक्षित 
रहेंगे । इसी रह पजाव और केन्द्र में सिबसो के लिए, तथा पंजाव, बंगाल और 
सिन्‍्ध में हिन्दुओ के लिए संयुक्त निर्वाचन पद्धति के अन्तर्गत निश्चित अनुपात 
से स्थान सुरक्षित रहेंगें, और इसी प्रकार का प्रक्‍न्ध हिन्दुओ के लिए उत्तर 
पश्चिम सीमा-प्रान्त में मी किया जायगा । यह निश्चय किया ग्रथा कि केन्द्रीय 
विधान-सभा सें मुसलमानों के लिए ३२ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे, १ स्थान 
एंग्ली-इंडियन के लिए सुरक्षित होगा, और बाकी स्थान आम चुनाव क्षेत्र होगे.। 
बंगाल में मुसलमानों के लिए ५१ प्रतिशत, भर हिन्दुओं के लिए ४४ प्रतिशत 
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स्थान होंगे । इस अनुपात में विद्योेप निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है । पंजाब में 
भुसलमानो के लिए ५१ प्रतिशत, हिन्दुओ के लिए २७ प्रतिशत, सिक्‍्खों के लिए 
२० प्रतिशत, और भारतीय ईसाइयो के लिए ३ स्थान और एंगलो इंडियन के 
लिए एक स्थान सुरक्षित रहेगा । सिन्ध में हिन्दुओ के लिए ३७ प्रतिशत स्थान 
सुरक्षित होगे। जिन प्रान्तो में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उन प्रान्तो में 
सन्‌ १९१६ के काग्रेस-लीग समझौते के अनुसार गुरुत्व के साथ उनके लिए 
स्थान सुरक्षित होगे । इस दस वर्ष की अवधि में जबकि संयुक्त निर्वाचन पद्धति 
के अन्तर्गत कतिपय साम्प्रदायिक समूहो के लिए विधान-समभाओ में स्थान सुरक्षित 
होंगे, मौलाना मुहम्मद अली का फामूला (नुसखा ) चुनाव के परिणांसो की घोषणा 
में प्रयोग किया जायगा, अर्थात्‌ उन उम्मीदवारों में से जिन्हें सम्बन्धित सम्प्रदाय 
के कम से कम तीस प्रतिशत वोट मिले है वह चुना जायगा जिसे सबसे अधिक 
वोट सयुक्त निर्वाचन में प्राप्त हैं । यदि किसी भी उम्मीदवार को अपने सम्प्रदाय 
के तीस प्रतिशत वोट भी प्राप्त नही है, तो उनमें से उन दोनो में से जिन्हें अपने 
सम्प्रदाय के सबसे अधिक वोट मिले हैँ, वह चुना जायगा जिसे सब निर्वाचको 
के सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए है । 


कुछ हर्तों के साथ सिन्ध को भी एक अलग प्रान्त बनाना निश्चित हुआ, 
पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सिन्ध का पृथककरण देश के साम्प्रदायिक 
समझोते का अविछिन्न अंग है, और यदि किसी कारण से पूरा समझौता लागू नही 
होता तो यह पृथक्‌करण भी लागू नही होगा । 


यह भी निश्चय हुआ कि उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में उसी तरह की सरकार 
और शासन-व्यवस्था संस्थापित की जाय जैसी अन्य प्रान्तो में है, और प्रशासन 
की साधारण सर्वेघानिक पद्धति बलूचिस्तान में भी लागू की जाय । 


अन्त में यह निश्चय हुआ कि इस समझौते के विभिन्न अंग परस्पर संबंधित 
है, और पूरा समझौता एक अविभाज्य इकाई समझा जायगा और लागू 
किया जायगा । 


मुसलमानों की इस राय पर विचार करने के लिए कि उनके विवाह और 
तलाक के मामलो का निर्णय कंरने को काजी नियुक्त किये जायें, एक कमेटो 
नियुक्त को गयी ।* 


१ इण्डियन क्वाटरली रजिस्टर, सनू १९३२, जि० २। 
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एकता कांफरेन्स के बाद भालवीयजी ने एक काफी लम्धा वक्तव्य प्रसारित 
किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आँकने पर 
इस समझौते में कई दोष दिखाई देंगे, पर इसका कारण तो वह परिस्थिति है 
जिसमें उसे तैयार करना पडा है। फिर भी राष्ट्रीय एकता के बडे लक्ष्य को 
ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि यह एक श्रेष्ठ प्रासाद है जो जनता 
की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और आत्मनिर्णय की भागाओ भर भाकाक्षाओं को, 
एवं उनके राजनीतिक, सामाजिक और आधथिक उत्थान को प्रतिष्टापित करता 
है। उन्होने आता व्यक्त की कि समझौते ने एकता और सदुभाव की जिन 
शक्तियों को पैदा किया हैं वें सव पाट्यो को जनहित की वृद्धि की दिक्ा में 
प्रेरित करेंगी । इस समझौते के जरिये यूरोपियनों की मदद से हिन्दुओ और 
मुसलमानों के दरमियान एकता भासानो से प्रतिष्ठित हो सकती है । अगर बंगाल 
में जो अत्यधिक प्रतिनिधित्व यूरोपियनों को दिया गया है उसका एक भाग 
वे छोडने को तैयार हो जायें, तो समस्या भासानी से हल हो जाती है और 
उन्हें भी हिन्दुओ और मृसलमानो की सद्भावना प्राप्त होगी, जिससे वे कौंसिल 
में “अधिक नैतिक प्रभाव” डाल सकेंगे । मालवीयजी ने इस वक्तव्य में यह भी 
कहा कि यदि यूरोपियन राजी न हो, तो भी हिन्दु और मुसलमान आपस में 
मिलकर दूसरे अल्पसंख्यकों के सहयोग से ऐसा समझौता कर सकते है, जिसे 
प्रधान-मन्त्री को सानना पडेगा । 


गतिरोघ 


उसके वाद बंगाल की समस्या सुलझाने के लिए सालवीयजी, मौलाना 
आजाद, राजेन्द्र प्रसाददी आदि कतिपय नेता यूरोपियनों तथा हिन्दुओं और 
मुसलमानो के प्रतिनिधियो से बातचीत करने के लिए कलकत्ता गयें। यूरोपियतों 
मे बात करने से इनकार कर दिया। हिन्दू नेताओं से मालवीयजी और राजेल 
प्रसादजी ने कई दिन बातचीत की । अन्त सें बगाल के हिन्दू नेताओ ने 
यह सुझाव पेश किया कि हिन्दू और मुसलमान दोनो मिलकर यूरोपियनों के 
अत्यधिक प्रतिनिधित्व का विरोध करें, पर बंगाल के मुसलमानों के श्रमुख नेता 
फजजुल हक साहब इसके लिए तैयार नही हुए ।' 


१. चौधरी खलीकुज्जमा पाथ बे टु पाकिस्तान, पृ० ११९ । 
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मुसलमानों का विरोध 


वास्तव में सर फजले हुसेन इस एकता-सम्मेलन को पसन्द नही करते थे । 
उनके इशारे पर सम्मेलन के जमाने मे ही २० नवम्बर सन्‌ १९३२ को आल 
इंडिया मुस्लिम काफरेन्स की वकिंग कमेटी, आल इंडिया मुस्लिम लीग की 
कौंसिल, और जमयैत-उल-उलमाए हिन्द (कानपुर) की वकिंग कमेटी की संयुक्त 
काफरेन्स ने निश्चय किया कि उनकी राय में समझौते का प्रस्तावित 
आधार मुसलमानो के हितो के लिए हानिकर तथा अव्यावह्ारिक और भग्राह्म 
है। १० दिसम्बर सन्‌ १९३२ को राजा साहब सलीमपुर द्वारा आयोजित 
सर्वदलीय मुस्लिम काफरेन्स ने भी २० नवम्बर के निर्णय की पुष्टि की। इन 
दोनो कांफरेन्सो ने मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय को मुस्लिम दृष्टिकोण से 
किसी हद तक दोषपूर्ण बताते हुए भी उसे स्वीकार करना उत्तरदायी स्वशासन 
की प्रगति के लिए आवश्यक समझा । इस तरह भुसलमानो के एक बडे समूह 
का झुकाव एकता-सम्मेलन के निर्णयो से अधिक साम्प्रदायिक निर्णय की 
ओर था '* 


भारत-मन्‍्त्री फी घोषणा 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में भारत-मन्त्री सर सेमुएल होर ने घोषित 
किया कि केन्द्रीय असेम्बली में पृथक निर्वाचन हारा मुसलमानों के लिए एक 
तिहाई स्थान सुरक्षित किये जायेंगे । इस घोषणा का मुसलमानो में व्यापक रूप 
से स्वागत हुआ और एकता-सम्मेलन के सब निर्णय खाई में पड गये । 


सुभापचन्द्र बोस की राय में यद्यपि काफरेल्स किसी सफल निर्णय पर नही 
पहुँच पायी, फिर भी उसका नैतिक महत्त्व था, उसने वातावरण को साफ करने 
में वडा काम किया ।* 


मुस्लिम यूनिटी बोर्ड 


इसके बाद चौधरी खलीकुज्जमा साहब ने जिन्होने एकता-सम्मेलन के काम 
में बडी दिलचस्पी ली थी, मुस्लिम लीग के नेता राजा साहब सलीमपुर की 
अध्यक्षता में मुस्लिम यूनिटी बोर्ड गठित किया, जिससे निश्चय किया कि पाहठियो 


१. इण्डियन काटरली रजिस्टर, सन्‌ १९३२, जि० २, 
२. वही। 
३. सुभापचन्द्र बोस . इण्डियन स्ट्रगिल, पृु० २५१ । 
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का सर्वसम्मत समझौता ही साम्प्रदायिक निर्णय का विकल्प है ।” बोर्ड के अध्यक्ष 
राजा साहब /सलीमपुर तो पृथक निर्वाचन पर आश्ित मेकडोनल्ड़ के साप्रदायिक 
निर्णय को मौलाना मुहम्मद अली के फार्मूले पर आश्रित संयुक्त निर्वाचन पद्धति 
से अच्छा समझते थे, और वे एकता-सम्मेलन के निर्णयो को स्वीकार करने को 
तैयार नही थे। बोर्ड के सेक्रेटरी चौधरो खलीकुज्जमा साहव का एकता-सम्मेषत 
के निर्णयो में भरपूर योगदान था, और थे मुहम्मद अली फार्मुला के समर्थक थे। 
पर वे भी आगे चल कर पृथक़ साम्प्रदायिक निर्वाचत्र को ठीक समझने लगे थे। 
उन्होने अपनी आत्मकथा में लिखा है--“सर सैयद अहमद खाँ के सुयोग्य उत्तरा- 
(धिकारी नवाव मोहसन-उल-मुल्क ने मुसलमानों के लिए जो अद्वितीय मूल्यवान्‌ 
अधिकार प्राप्त किया, वह पृथक्‌ निर्वाचन था, जिसके विरुद्ध हमने व्यूह की 
रचना ही नही की, वल्कि उनकी निन्‍्दा की जिन्होंने उसका समर्थन किया |” 


कलकत्ता अधिवेशन 


काग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष अणे साहब ने अग्रेल सन्‌ १९३३ के पहले सप्ताह 
में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन करने का निर्णय कर मालवीयजी से उसकी 
अध्यक्षता करने का अनुरोध किया । मालवीयजी उसके लिए तैयार हो गये, पर 
जब वे नियत समय पर कलकत्ता के लिए रवाना हुए, तब आसनन्‍्सोल स्टेशन पर 
वे और उनके साथ श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू और डाक्टर सैयद महमूद भी 
ग्रिरफ्तार कर लिये गये । इसी तरह अणे साहब और लगभग एक हजार प्रति- 
निधि भी रास्ते में ही रोक लिये गये । स्वागत समिति के अधिकारी और सदस्य 
भी पकड़ लिये गये । जो प्रतिनिधि कलकत्ता पहुँच पाये उनमें से भी अधिकाश 
अधिवेशन से पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये । 


फिर भी पूर्वघोषित समय पर और पूर्वधोषित स्थान पर कई सौ प्रतिनिधि 
इकट्ठें हो गये । श्रीमती' सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन 
सम्पन्न हुआ । पुलिस ने उपस्थित प्रतिनिधियों को बुरी तरह आहत किया | फिर 
भी प्रतिनिधियों ने बहुत धैर्य के साथ विषय-निर्धारिणी समिति द्वारा निश्चित 
सात अस्ताव स्वीकार किये। अधिवेशन ने इन प्रस्तावों द्वारा लाहौर कांग्रेस के 
वूर्ण स्व॒राज्य” सम्बन्धी प्रस्ताव की, तथा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के 'सविनय 
अवशज्ञा' सम्बन्धी प्रस्ताव की फिर से पुष्टि की, विदेशी कपडे और ब्रिटिक्ष माल के 





१.  खलीक्रुज्जमा : पाय वे टु पाकिस्तान, पृ१२० । 
२, चौधरी खलीकुज्जमा वही, पृ० ९१। 


दूसरा सविनय अवज्ञा भ्रान्दोलन, एकता फॉंफरेन्स, हरिजनोद्धार ५०६ 


बाइकाट कौ, तथा खद्दर को अपनाने की जनता से अपील की, एवं घोषित किया 
कि भारत की जनता ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये हुए संविधान को और श्वेतपत्र 
की योजना को स्वीकार नही करेगी। काग्रेस ने देश को गाघीजी के भनगन 
की सफलता पर वधाई देते हुए भाशा व्यक्त की कि शीक्र ही छुआछूत दूर हो 
जायगी । उसने कराची काग्रंस के बुनियादी अधिकारों के प्रस्ताव को भी फिर 
से पुष्ट किया। 


मालवीयजी का अभिभाषण 


काग्रेस के कलकता भधिवेशन के लिए जो अध्यक्षीय भाषण मालवीयजी से 
तैयार किया था, उसमें उन्होने सरकार की दमन नीति की निन्‍्दा करते हुए. 
कहा : “यह अनुमान है कि पिछले पन्द्रह महीनों में कई हजार स्त्रियो और 
बच्चों सहित लगभग एक लाख बीस हजार मनुष्य गिरफ्तार और कैद कर 
लिये गये हैं” । पर “सरकार”, उन्होने कहा, “इस प्रकार आन्दोलन बन्द नही 
कर सकेगी.। 


इवेत पत्र की निन्‍दा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने 
नये विधान को ऐसे दम्भ-भरे अधिकार को मानकर बनाया है कि भिटिश 
पालियामेंट का यह कर्तव्य और नैतिक भार हैं कि वह इस बात का निर्णय 
करे कि कहाँ तक और किन-किन नियंत्रणो और सरक्षणो के साथ वह भारत 
को अपने घरेलू शासन में अधिकार देगी। सरकार को इस मनोवृत्ति की भर्त्सना 
करते हुए उन्होने आशा व्यक्त की कि कोई भी स्वाभिमानों भारतीय, जो 
भातृभूमि के प्रति अपना उचित घमर्मं समझता है, श्वेतपव्र से सम्बन्धित किसी 
भी मामले में भाग नही लेगा, जब तक कि ब्रिटिश सरकार अपनी वर्तमान 
नीति में परिवर्तत न करे, और भारतीयों को बराबरी का सम्मान न दे, जो 
इंग्लैंड की तरह ही अपने देश का स्वयं प्रवन्‍्ध करने के अधिकारी हैं। उन्होंने 
कहा : “भारत और इगलैंड का सम्बन्ध विषाक्त आधार पर स्थित है,, और 
सरकार फे लिए उचित मार्ग यही होगा कि वह अपना व्यवहार जनता के 
अनुकूल तथा स्वतंत्रता, समानता, पारस्परिक सदूभाव और मैत्री के आधार पर 
स्थिर करे, भौर वे ह्वेष और दुर्भाव दूर हो जिनका वर्तमान परिस्थिति में एक 
भात्र अनिवार्य प्रतिफल सविनय अवज्ञा है” ।* 


१. इंडियन क्वाटरलो रजिस्टर, सनु १९३३, जि० १। 
२, वही । 
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' मालवीयजी ने अंग्रेज विधि-विशेषज्ञों के प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध 
किग्रा कि किन्‍्ही परिस्थितियों में सरकार के कानूनो और भआज्ञाओं की सविनय 
अवज्ञा संवैधानिक है। उन्होने कहा : “सरकार के उस कानून की अवज्ञा, थो 
अन्यायपूर्ण भौर दमनात्मक है और जनता की प्राथमिक स्वतंत्रताओ का अपहरण 
करठा है, जनता का एक ऐसा महत्त्वपूर्ण संवेधानिक अधिकार है जिसके द्वारा 
जनता विधान सभा तथा निरकुश शासक को अपने अधिकार को विवेक और 
न्याय की सीमा में प्रयोग करने को बाध्य कर सकती हैं ।”" 


मालवीयजी ने कहा : “हमारी सबसे बडी स्वतंत्रता विचार की स्वतंत्रता 
है। इसके द्वारा सरकार भी अपने कतंव्य के अधीन हो जाती है । इसमे सब 
काल में सत्यता को अमरत्व प्रदाव किया है ओर ससार के उन लोगो के पवित्र 
रक्त से अपनी अज्ञानता धोयी है, जिन्होने उसे प्रकाशित किया था। भतः हमारा 
यह कर्तव्य है कि हम लोग ऐसे कानून और आज्ञा का विरोध करें जिससे हमारे 
सहमिलन भौर सम्भाषण की स्वतत्रता का अपहरण होता है। महात्मा गाघी ने 
ऐसी परिस्थिति में अहिसात्मक सविनय अवज्ञा के प्रयोग की भारतीयों को 
छ्िक्षा देकर मानव समाज को महान्‌ सेवा को है। यह प्रतिवाद वेध और 
अहिसात्मक है” ।* 


भालवीयजो का वक्तव्य 

अधिवेशन के बाद श्रीमती सेन गुप्ता को छ महीने की कडी सजा दे दी 
गयी, पर मालवीयजी तथा बहुत से दूसरे बन्दी छोड दिये गये । मालवीयजी 
आसनसोल से सीधे कलकत्ता गये, और वहाँ उन्होने पुलिस के सिपाहियो और 
यूरोपियन सारजेन्टो के अत्याचारों और अमानुषिक व्यवहार की जाँच की, 
आहतों के बयान लिये। वाराणसी वापस भाकर ९ अप्रैल सन्‌ १९३२ को 
उन्होने ६ पृष्ठ का एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया । इसमें उन्होने बताया कि 
लगभग २,५०० प्रतिनिधियो ने अधिवेशन में भाग लेने का भ्रयत्व किया, लगभग 
एक हजार रास्ते में गिरफ्तार कर लिये गये, १४०० से अधिक कलकत्ता पहुंच 
गये, इनमें से अधिकाश को अधिवेशन से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर बिया। 
फिर भी पुलिस की सतकता के बावजूद श्रीमती नलनी सेन गुप्ता की अध्यक्षता 
में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और सात प्रस्ताव पास हुए। इस अवसर पर 


१ वही। ' ! 
२. वही । 
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पुलिस ने प्रतिनिधियो को खूब मारा पीटा, पर वे सब यातनाओ को सहते हुए 
कपने कार्य में डटे रहे । इस वक्तव्य में मालवीयजी ने काफी विस्तार के साथ यह 
भी बताया कि अधिवेशन से पहले ही जो प्रतिनिधि गिरफ्तार किये गये थे, इनमें 
से बहुतो को पुलिस थाने में ले जाकर सार्जेन्टो ने बहुत ही अमानुषिक ढंग से 
भाहत किया, कई आहतो को तो अस्पताल भेजना पडा। अपने वक्तव्य के अन्त में 
भमालवीयजी ने लिखा कि अधिवेशन में मारपीट की वात तो समझी जा सकती है, 
पर हिरासत में कैदियो को पाशविक ढग में आहत करना किसी तरह भी ठीक 
नही समझा जा सकता । आहतो के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए 
मालवीयजी ने उन्हें उनके धैर्यपूर्ण साहस पर बधाई दी, और लिखा कि उत्तके मौन 
कष्ट शीघ्र उस व्यवस्था को खत्म कर देंगे जो इस अपराध पर कि वे अपने देश 
के लिए वही स्वतन्त्रता चाहते हैं जो उनके दमन करनेवालो को अपने देश में प्राप्त 
है, लोगो के साथ इस तरह निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की, तथा उन्हें अपमानित 
करने की इजाजत देती है । 

मालवीयजी के इस वक्तव्य के वाद लेजिस्लेटिव असेम्बली के २५ सदस्यों ने 
भारत सरकार के गृहमस्त्री को लिखा कि मालवीयजी के आरोपो की जाच 
करायी जाय । गृह-सदस्य सर हेरो हेग ने उन्हें उत्तर दिया कि वगाल सरकार 
को आरोपो को जाच कराने के लिए लिखा जा रहा है। मई में ब्रिटिश पालिया- 
मेंठ के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतमन्त्री सर सेमुअल होर 
ने कहा कि वगाल सरकार ने ये सब आरोप गलत बताये है । इस पर मालवीय 
जी ने भारत-मस्त्री को लिखा कि उनके आरोपो की सार्वजनिक खुली जाच 
करायी जाय, और वे उन्हें सही साबित करने को तैयार है, पर यदि सरकार इसके 
लिए तैयार नही है, तो उन पर मुकदमा चलाया जाय । भारतीय समाचार-पत्नो 
ने भी सरकार की निन्‍दा करते हुए मालवीयजी की इन मागो को दोहराया । 
बहुत से आहत सज्जनो ने भी मालवीयजी के वक्तव्य की पुष्टि में समाचार-पत्रो 
को अपनी आपवीती को सूचना दी । इस पर भी भारतमन्त्री ने मार्गन जोन्स के 
प्रशत का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार किसी पर मुकदसा चलाना नहीं 
चाहती । जिन्हें दुर्व्यवहार की शिकायत है वे यदि चाहें तो न्यायालय में दावा 
दायर कर सकते है । 


गतिविधि 
दूसरे सविनय , अवज्ञा आन्दोलन के जमाने में एक बार चौधरी खलीकुज्जमा 
मालवीयजी से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आन्दोलन को बन्द करने की 


३ 
रन 
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घोषणा की जाय । इस पर भरी जगन्नाथ प्र साद रावत ने मालवीयजी से अकेले में 
बात की, और उनसे अनुरोध किया कि वे इस प्रकार का कोई वक्तव्य न दें। उसके 
बाद मालवीयजी ने खलीकुज्जमा साहब से कह दिया कि जिसने आन्दोलन चलाया 
है, वही उसे बन्द कर सकता है । 

खलीक साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि “मालवीयजी, सर टी० 
बी० सप्रू और डाक्टर अच्सारी को इस बात पर राजी करने के लिए कि वे सविनंय 
अवज्ञा आन्दोलन को बन्द कराने के लिए गाधीजी पर अपना प्रभाव काम में 
लावें, वे इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, दिल्ली दौडते फिरे” ।१ 

मालवीयजी के निजी पत्रो के देखने से पता चलता है कि एक बार मद्रास 
के प्रसिद्ध नेता श्री सत्यमूति ने मालवीयजी को लिखा कि वे वाराणसी या किसी 
दूसरे कंन्द्रीय स्थान में उन कांग्रेसजनो की एक सभा आयोजित करें जो इस 
समय जेल से बाहर है, और उस सभा में कौसिल शम्बन्धी कार्यक्रम पर विचार 
किया जाय । पर मालवीयजी ने यह नही किया । ; 


प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जब प्रान्तीय काफरेन्‍्स के लिए धन 
इकट्ठा करते की मालवीयजी से प्रार्थना की गयी, तब उन्होने कहा कि इस समय 
रुपया इकट्ठा करना तो कठिन है, उनके मकान को गिरवी रख कर रुपया 
जुटाया जा सकता हैं। जब लोगो को इसका पता लगा, तब उन्होने काफरेन्स 
के लिए रुपया दे दिया । 

डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है कि सन्‌ १९३२-३३ के सकट काल 
में मालवीयजी “अपने दुर्दमनीय आत्मबल और अपूर्व, शक्ति द्वारा कांग्रेस के 
कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित और अनुप्राणित करते रहे” । उन्होने यह भी लिखा है 
कि “"सन्देह और कठिनाई के अवसरो पर काग्रेस के कार्यकर्ता उनके (मालवीयजी) 
के पास जाते और कभी निराश होकर नही लौटते थे ।”* श्री जयप्रकाश नारायण, 
जो कांग्रेस सचिव की हैसियत से उस समय सारे देश में भ्रमण करते थे, 
मालवीयजी की आदमियत और उनके सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बहुत प्रभावित 
हुए । उन्हे मालवीयजी उत्मेरणा और अ्रोत्साहन के महाल्रोत, पीडितो के बे 
सहायक, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के पक्के समर्थक प्रतीत हुए । आचार्य नरेत्र 
देव और युक्त प्रान्‍्त के दुसरे बहुत से नेताओ और कार्यकर्ताओं का भी ऐसा ही 
अनुभव था। 

१. खलीकुज्जमा : पाथ वे टु पाकिस्तान, पृ० १२० । 
'३, पंट्टाभि सीतारमैया : वही, पृ० ५८९ | 
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गांधीजी का अनशन 


२ मई सन्‌ १९३३ को इक्कीस दिन के उपवास का निर्णय कर गाधीजी 
ने मालवीयेजी को आश्ीवाद के लिए पत्र लिखा। मालवीयजी ने गाधीजी को 
लिखा 'क्षापका २ तारोख का पत्र कल सायंकाल मिला, परमात्मा की आप 
पर कृपा हो । जैसा कि मैंने उपवास दिवस के अपने भाषण में कहा था मेरी 
यह तिश्चित घारणा है कि भगवान्‌ ने ही आपको इस निर्णय का आदेश दिया 
है। मैं उन्ही से प्रार्यना कर रहा हूँ कि वें इस महान्‌ ब्रत को सफलतापूर्वक 
पूरा करने की आपको गक्ति दे, और मेरा विश्वास हैं कि वे आपको शक्ति देंगे। 
मेरा अनुरोध है कि आप अनन्य भाव हो जावें । जो भगवान्‌ हमारा रक्षक और 
सहायक है, उसके अतिरिक्त अन्य राभी विचारों को यथाशक्ति अपने मन से 
निकाल दोजिय। हादशाक्षर मन्त्र (* नमो भगवते वासुदेवाय) के जप॑ के 
साथ-साथ दिन के किसी भाग में श्वास-प्रश्वास के राय _शोहम का भी अभ्यास 
कीजिये। प्रकाश भौर जीवन की धारा को अन्तर में बनाये रखने _में यह 
अभ्यास सहायक होगा। कुछ महान त्पसियों की दृष्टि आपके तप की भोर लगी 
है, और असख्य जन आपकी सफलता के लिए प्राथना कर रहे हैँ । अपने पास के 
वातावरण को सब प्राणियों में स्थित वासुदेव की चर्चा के अतिरिक्त अन्य बातो 
से अधिक से अधिक मुक्त रखिये । भगवान्‌ के इस आदेश और प्रतिज्ञा को ध्यान 
में रसिये--'मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मतृप्रसादात्‌ तरिष्यामि । स्वास्थ्य ठीक होते 
ही आप से मिलूंगा ।* 





'.ग़ाधीजी ने तार द्वारा उत्तर दिया “आपके आशीर्वाद मेरे लिए सुखकारी 
हैं। में आदेश का तत्त्वत पालन कर रहा हैं। वचपन से ही राम नाम मेरा 
,पाबीज रहा है। मैं अच्छा हूँ और शान्ति का अनुभव करता हैं । अनुरोध करता 
हैं कि आप भाने का कष्ट ने करें” ।* 


८ मई सन्‌ १९३३ को गाधीजी ने आत्मशुद्धि तथा हरिजनोद्धार के मिमित्त 
२१ दिन का अनशन प्रारम्भ किया, और उनके परामर्श पर काग्रेस के स्थानापत्न 
अध्यक्ष अणे साहब ने छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया । इस समय 
गाधीजी ने, जिन्हें अनशन के कारण सरकार ने रिहा कर दिया था, भाज्ञा व्यक्त 


१. महामना मालवीयजी बर्थ सेन्टिनरी कोमिमोरेशन वाल्युम, पृ० १८२ 
(तिलोचन पन्‍्त का लेख) । 

२. वही, पृ० १८२॥ 
द्रेरे 
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की कि सरकार अध्यादेश वापस ले लेगी, भर सब राजनीतिक कैदियो को छोड़ 
देगी । पर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नही दिया । 


, विट्वंल भाई पदेल और सुभाष चन्द्र बोस को, जो उस समय यूरोप में थे, 
गाधीजी की ये बातें पसन्द नहीं आयी । उन्होने एक संयुक्त वक्तव्य में लिखा कि 
सवितय अवज्ञा को स्थगित करने के निर्णय ने पिछले तेरह वर्ष के कामों पर 
पानी फेर दिया | यह निर्णय, उन्होंने लिखा, सविन्य अवज्ञा की, और गाघीजी के 
नेतृत्व की विफलता का, और इस बात का द्योतक है कि अधिक उम्र नीति और 
नेतृत्व की आवश्यकता है ।' जनता पर इस वक्तव्य का कोई विद्येप प्रभाव नहीं 
पड़ा । सुभाष वाबू ने स्वयं स्वीकार किया कि “मित्रो ने भी सोचा कि उस 
समय जब उनका (गांधीजी का) जीवन अनशन के कारण खतरे में था, महात्मा 
की भालोचना करना घृणित काम था। 


जो भी हो, गाधीजी के इस अनशन ने हरिजनोद्धार के आन्दोलन में नयी 
जान डाल दी। सारे देश में वहुत्त से कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जोरशोर से 
अस्पृश्यता के निवारण के लिए काम किया, और २९ मई को हरिजन दिवत 
मनाया, जुलूस निकाले, और सभाएँ की । 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 


जुलाई के दूसरे सप्ताह में गाधीजी के आदेश पर अणे साहब ने धोषित किया 
कि उन सब लोगो से, जो काग्रेस संगठन से किसी प्रकार की सहायता की आशा 
बिना व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की क्षमता रखते हो, ऐसा करने की भाशा की 
जाती हूँ । 


गांधोजी ने अपने सावरमतो आश्रम को भंग कर आश्रम-निवासियों को 
व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी, और स्वयं इसी उद्देश्य से ९ अगस्त को 
दास गाव में जाने का निश्चय किया ! पर रात को वे और ३४ आश्रम-निवासी 
| गिरफ्तार कर लिये गये । ४ अगस्त को वे इस आदेश के साथ छोड दिये गये कि 
वे यरवदा ग।व को छोड कर पूना में रहँगे। गाधीजी ने इस आदेश को मानने 
से इनकार कर दिया। इस पर वे उसी दिन गिरफ्तार कर लिये गये, भीर 
उन्हें एक वर्ष की सजा दे दी गयी। 


न अमन ८३५२० सन नम 
१. सुभाषचन्द्र बोस ; इडियन स्ट्रगल पृ० २६२ । 
२ सुभाष चन्द्र बोस . वही, पु० २६३ । 
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गाधीजी की गिरफ्तारी और सजा के समाचार ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के 
अभियान को ग॒ति प्रदात की। विभिन्न प्रातो में सैकडो व्यक्तियों ने सत्याग्रह 
किया । १४ अगस्त को कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एस० माघवराव अणे ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह किया । उसके कुछ दिन बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शार्दूल सिंह 
गिफ्तार कर लिये गये । उन्होने गिरफ्तार होने से पहले कार्यवाहक अध्यक्ष और 
डिक्टेटरो की प्रथा खत्म कर दी, और सत्याग्रह ने जुद्ध व्यक्तितत सविनय अवज्ञा 
का रूप धारण कर लिया । 


हरिजन आन्दोलन 


इधर गांधीजी ने जेल में फिर अनशन शुरू कर दिया, और वे २३ अगस्त 
कौ बीमारी के कारण बिना किसी शर्ते के छोड दिये गये । उन्होने निश्चय किया 
कि वे ३ अगस्त सन्‌ १९३४ तक हरिजनोद्धार का कार्य ही मुख्य रूप से करेंगे, 
वे स्त्रयं सविनय अवज्ञा नही करेंगे, पर उसके सम्बन्ध में दूसरों को सलाह 
दे सकेंगे । 


। ९ नवम्बर सन्‌ १९३३ को गांधीजी ने 'हरिजन सेवक सघ' के तत्वावधान 
में हरिजनोद्धार के निमित्त देशव्यापी दौरा प्रारम्भ किया, जो नौ महीने के वाद 
२९ जुलाई सन्‌ १९३४ को वाराणसी में समाप्त हुआ। इस दौरे में गाधीजी से 
अस्पुद्यता-निवारण के धामिक और नैतिक स्वरूप को व्याख्या करते हुए सवर्ण 
हिन्दुओं से अनुरोध किया कि वे जन्मजात अस्पृश्यता की घृणित भावना को 
त्याग कर हरिजनो के साथ आत्मीयता का व्यवहार करें। उन्होने वार-वार 
कहा कि ऊँच-तीच और अरपृष्यता की भावनाएं हिन्दू समाज के अभिशाप है, 
और उनसे छुटकारा पाना समाज और जीवन की पवित्रता और उत्कर्प के लिए 
बहुत जरूरी है। इस दोरे में उन्होने लगभग १२,५०० मील की यात्रा की और 
८ लाख रुपये हरिजन कार्य के लिए जमा किये। उन्हें पूना और देवघर में 
छतछात के समर्थकों के हिसात्मक दुर्व्यवहार का, तथा लालनाथजी के उत्तेज- 
नात्मक कृत्यो का सामना करना पडा । फिर भी जब ५ जुलाई को गाधीजी को 
पता चला कि उस समय जबकि लालनाथजी हरिजनोद्धार की सभा में अस्पश्यता 
के पक्ष में बोलना चाहते थे तो जनता ने उन्हे पोटा, तब गाघीजी ने इस व्यवहार 
की निन्‍्दा करते हुए लालनाथजी को सभा में अपने विचार व्यक्त करने को 
निमंत्रित किया, और घोषित किया कि वे सात दिन का उपवास करेंगे, जिसे 
उहोने दौरे के खत्म होने के वाद ७ अगस्त से १३ अगस्त तक किया । 


५१६ ' महासना सदन सोहन सालवीय : जीवन ओर नेतृत्व 
'अन्त्यजोद्धार ! 


, मालवीयजी अपने ढंग पर सनातन धर्म महासभा के माध्यम और सहयोग 
से धर्म-प्रचार करते हुए सवर्ण हिन्दुओ को सनातन धर्म के उदार सर्वजनीन 
सिद्धान्तो का, तथा हरिजनो को सदाचार का उपदेश देते हुए अन्त्यजोद्धार का 
काम करते रहे । जब जुलाई सन्‌ १९३४ में गाधीजी हरिजनोद्धार के काम से 
वारांणसी आये, तब उनकी सभा में ही उनकी अनुमति से श्री देवनायकाचार्य ने 
अन्त्यजोद्धार के कार्य को शास्त्रविरुद्ध प्रमाणित करने का प्रयत्त किया । इसके 
बाद मालुवीयजी ने अपने भाषण में शास्त्रो का भ्रमाण देते हुए कहा कि हमारे 
सनातन धिर्म की महिमा है कि मनुष्य चाहे किसी जाति में रहे, किन्तु ध॒र्म से 
चले तो उसका उद्धार हो सकता है। मैं धर्मग्रल्थो के अध्ययन के अनुसार कहता 
हूँ कि हरिजनो को भी देवदर्शन का लाभ मिलना चाहिए। यही अभिलापषा 
गाधीजी की भी होगी । स्कन्द पुराण में ही इसका प्रमाण हैं कि यदि चाण्डात कि यदि चाण्ड! 
सदाचारी हो, तो वह ब्लाह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य के समान आदर पाने के योग्य हो 

"लय बॉय यक्‍00+०७५ 
जाता है ॥यदिं ऐसी हो सकता है तो फिर हम अपने अछत' भाइयो को सदाचारी 
बयो न या ? हम उनको सदाचारी वनाकर दिखा दें कि जो भाई छोटे से 
छोटा हो उसे भी हिन्दू धर्म ऊंचा उठा सकता है |) उन्होने कहा कि सदावार 
ऐसी वस्तु है जिससे नीच कुल में उत्पन्न होकर भी मनुष्य ऊँचा सम्मान पा 
सकता हैं । इस प्रकार का उपदेश महात्मा गांधी भी आपको देते है । वे चाहते है 
कि इन लोगो की तकलीफ दूर हो ! यदि कुएँ पर हमारा एक मछूत भाई रामदास 
जाता है, जिसके सिर पर चुटिया है, जो एकादशी व्रत रखता है, सत्यनारायण की 
कथा सुनता है गंगा-रनाव करता है, यदि वह प्यासा रह गया तो समझ लो कि 
हमारे पूर्व पितर सब प्यासे रह गये । चाडाल भी हमारा अंग है। हमारा धम 
है कि स्मृति मे उनके लिए जो मार्ग दिखाया गया है, उसका उन्हे उपदेश दें।” 
उन्होने कहा कि “आज चार-पाँच करोड़ हिन्दू भछत कहे जाते है । इनमें भछूता 
वे ही लोग है जो मैले काम करनेवाले है । वे मानव जाति की वह सेवा करते हैं, जो 
कोई नही कर सकता । यदि वे एक दिन भी अपना काम बन्द कर दे, तो हमारी 
क्या दुगंति होगी, विचार कर लो। भगवान्‌ ने कहा--'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः 
ससिरद्धि लभते नरः'-- अपने अपने. काम में लगे हुए लोग मेरा-पद_पा सकते है। 
मे भंगी चमार अपना काम करें, फिर जब स्थान करके सूर्य वारायण को 





पं 


१ सीताराम चतुर्वेदी महामना मालवीय जी, पृ० ६५ । 
२ वही, पुृ० ६६। 
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* झ्लर्घ्य दें, मन्त्र जपें तो बोलो उनका मंगल होगा कि नही ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
झूद्र तथा अन्त्यज सबके लिए भगवान्‌ के दर्णन का अधिकार है । जहाँ मन्दिर के 
अधिकारी प्रसन्नता से जाने का अवसर दें, वहाँ यर्भद्वार के बाहर से ही दर्शन 
करा दें । जहाँ आजा न हो वहाँ न जाये । अन्त में मालवीयजी ने कहा * “हमे 
इन अछूतो को जल देना है, रहने को स्थान देना है, गौर इन्हें शिक्षा देनी है 
मैं तो चाहता हैं कि उनके चार करोड़ धरो में मूर्तियाँ रखी हो, ओर भगवान्‌ 
का भजन हो, तभी तो मंगल होगा ।? 


मालवीयजी के नेतृत्व में सतातन घ॒र्मं महासभा ने अन्त्यजोद्धार का समर्यन 
करते हुए निर्णय किया कि अस्पृश्य कही जानेवाली जातियो को सर्वसाधारण 
कुएं, तालाब, बावली, वाग, सडक, सराय, व्मशान घाट तथा सर्वसाधारण स्कूलो 
और सभाओ में जाने के लिए कोई रोक नही होनी चाहिए । उसने यह भी निर्णय 
किया कि “जो जातियाँ अस्पृष्य मानी गयी है, वे भी सनातन धर्म को माननें- 
वाली हैं और सनातनवर्मी होने के कारण उनको देव-दर्शन का अधिकार है 
आर उनको गर्भ मन्दिर के बाहर से सर्वमान्य मर्यादा के अनुसार दर्श्षन पाने का 
भवसर देना चाहिए। महासभा ने मन्दिरों के प्रवन्ध-कर्ताओं से अनुरोध किया 
कि वें सपने अपने मन्दिर की स्थिति के अनुसार इन जातियो को देवदर्णन 
प्राप्त करने का प्रवन्ध कर दें ॥ उसने यह भी निर्णय किया कि इन जातियो के 
लोगो की “सनातन धर्म के अनुयायी होने का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त करने में 
सहायता की जाय, तथा जहाँ-जहाँ वर्दीक्षित हिन्दू सन्तान है, वहाँ-वहाँ ब्राह्मण 
से लेकर अन्त्यज पर्यन्त पुरुष और स्त्री समस्त सनातन-धर्मावलम्बीः सन्तान को 


जिनको दीक्षा नेने को श्रद्धा हो, तद्देशीय मर्यादा के अनुसार शव पंचाक्षर मन्त्र 
की दीक्षा दी जाय” | 


इसी अबसर पर मालदीयजी ने हरिजनोद्धार के निमित्त 'अन्त्यजोट्धारविधिः 
नाम से एक पुस्तक प्रकाश्षित की। इसमें उन्होंने बहुत सी पौराणिक कथाओं 
का उल्लेख करके बताया कि देवदर्शन का उन सबको अधिकार है, जिनका 
उस पर विश्वास हो, और उसके ढारा निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो सकता है। मन्त्र 
दीक्षा के महात्म्य की काफी विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया : 

“यथा काञ्चनता याति कार्य रसविधानत, । ? 


[ 


तथा दीक्षाविधानेन द्विजत््व॑ जायते नृणाम्‌” ) 





९२५ वही, पृ० 5७9 ॥ 


भ५१८ महामता सदन सोहन सालवीय , जीवन ओर नेतृत्व 


'जिस तरह रस के विधान से कासा काश्नन हो जाता है, इसी तरह दीक्षा 
द्वारा मनुष्य द्विजत्व अर्थात्‌ श्रष्ठती प्राप्त कर लेते है । 

मालवीयजी ने यह स्वीकार वरते हुए कि जन्म ही वर्ण का मूलाघार 
है सनातन धर्म! के नाम से प्रकाशित लेख में बताया कि 


(तप. श्रुतश्न योनिक्च ब्य॑ श्राह्ममणारणम्‌ (पातझलि) )>) 

तप, ज्ञान और जन्म ब्राह्मण के कारण है भर्थात्‌ 'पर्ण ब्रह्मणत्व' के लिए 
तीनो भावश्यक है । 

उन्होने बताया कि श्रीम:द्भागवत में नारद ने विभिन्न वर्णों के लक्षणों का 
वर्णन करते हुए कहा है 

/“यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त॑ पुंसो वर्णाभिव्यज्ञकम्‌ । 

यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनिव विनिदिदयेत'” ।* 

(भर्थात्‌ “जिस पुरुष को जिस वर्ण को प्रकट करनेवाला जो लक्षण कहा गया 
है, जहाँ वह लक्षण दूसरे मे भी दिखाई दे तो उसको उसी गुणवाले वर्ण के नाम 
से बताना चाहिए। 

मालवीयजी ने / कहां कि इसी तरह युधिष्ठिर ने तक्षक के एक प्रथ्न का 
उत्तर देते हुए कहा है-- 

“द्ने तु यद्‌ भवेलू लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते । 
न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्म णः” ।* 
"सत्य॑ दान॑ क्षमा शीलमानृशंस्ये तपी घृणा । 
दृहयन्ते यत्र नागेन्‍्द्र स ब्राह्मण इति स्मृत.” ॥२ 
“यन्रेतलू लक्ष्यते सर्प वृत्त .स॒ ब्राह्मणः स्मृत, । 
यत्रेतन्न भवेत्‌ सर्प तं शूद्रमिति निदिश्ेत ” 
('बूद में यदि ब्राह्मण के गुण हो भौर ब्नाह्मण में वे गुण न हो, तो न वह शूटर 
शूद्र है और न वह ब्राह्मण ब्राह्मण ।' 
हे नागेन्द्र, जिसमे सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिंसा, तप, दया दिखायी दे, 
उसको ब्राह्मण कहते है । ) 
१. भागवत ७-११-२५। 
२, महा भारत, वनपर्व, १८०-२५ । 
३. महा भारत, वनपर्व, १८०-२१। 
४, महा भारत, वनवर्व, १८००-२६ | 





वूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन, एकंता कांफरेन्स, हरिजनोद्धार ५१६ 


(जहाँ अच्छा शील स्वभाव दिखायी दे, उसको ज्राह्मण कहना, जहाँ वह 
दिखाई न दे उसे शूद्र कहना चाहिए ।) 


मालवीयजी ने “अन्त्यजोद्धार विधि' में धर्मव्याध और ब्राह्मण के वार्तालाप 
की चर्चा करते हुए बताया कि धर्मव्याध ने ब्राह्मण से कहा--- 
“शूद्रयोनी हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठत' । 
चैश्यत्वं लभते ब्ह्मत क्षत्रियत्वं तथैव च ॥|" 
भार्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्पमभिजायते” ॥* 
शुद्॒योनि में भी उत्प में भी उत्पन्न हुला पुरुष यदि अपने में अच्छे गुण सम्पन्न करे, 
तो हे ब्राह्मण, वह वैश्य हो जाता हैँ और क्षत्रिय भी। यदि वह सुदाचरणपूर्ण 
जीवन वितावे तो उसमें ब्राह्मण की योग्यता भी प्राप्त हो जाती है ।' 
व ता उसमे बाह्य का वाययता भा श्रात्त हा जाता 
उन्होने कहा कि महाभारत में यह भी कहा गया है * 
“यस्तु शुद्रो दमे सत्ये धर्में च सततोत्यितः । 
ते ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ हिज:” ॥४ 
“बर्णोत्कर्पमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । 
यथाध्पकर्ष पापेन इति छास्त्रनिदर्शनम्‌” ॥ हे 


'जो शूद्र मन ओर इन्द्रियो के रोकने में, सत्य में, धर्म में, सदा लगा रहेता है, 


उसको मैं ज्राह्मण मानता हैँ। ब्राह्मण चरित्र से ह चरित्र से ही होता है।' 

मनुष्य पुष्य कर्मो के करने से वर्ण में ऊपर उठ जाता है थौर नीच कर्म 
करने से नीचे गिर जाता हैं। यह शास्त्र का कहना है । 

'सनातन घर्म' के लेख में, जो जुलाई सन्‌ १९३४ में लिखा गया था, 
मालवीयजी ने यह भी बताया-- 

“आद्रोषपि शीलसम्पन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेतु । 

ब्राह्मणोषपि क्रियाहीन शाद्वात्‌ प्रत्यवरो भवेत्‌'” ॥“+ 

बीज यु. बानू घुद्र भी ब्राह्मण हो जाता हैं और क्रियाहीन ह्मण 

भी छूद्र से नीचे गिर जाता है। बज 








१. महाभारत, वनपर्व, २१२,११। 
२. महाभारत, वनपर्ब, २१२.१२। 
३. महाभारत, वनपव, २१५॥ 

४. महाभारत, शान्तिपर्व, १६१। 
५. महाभारत, वनपर्व, १८० २५। 


५२९०. सहामना सदन भोहन सालवीय : जीवन भौर नेद्वृत्व 


इस प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण देते हुए मालवीयजी भपने इस लेस के अन्त 
में कहते हैं : “यदि ऊपर लिखे विचार शास्त्र के अनुकूल है तो इन्ही के अनुसार 
भछूतो की आधिक दद्या सुधार कर, सदाचार सिखा कर, उनको मन्‍्त्रदीक्षा देकर 
उनका उद्धार करना हमारा धर्म है। ईसाई, मुसलमान जिन अछूतो को अपने 
घ॒र्म मे मिलाते है, उनको अपने समाज में बरावर का स्थान देते है । अछूत 
सनातन धर्म समाज के अंग है; इनकी उन्नति करना, इसके दुःख दारिद्य को दूर 
करने का यत्न करना, इनको सामान्य और धामिक शिक्षा देना, और समाज के 
दुसरे अंगों के समान इनकी रक्षा करना ओर इनको आगे बढाना, हमारा आवश्यक 
कर्तव्य हैं । उससे हमारे धर्म की रक्षा और वृद्धि होगी, और धर्म को किसी 
प्रकार की हानि नही पहुँचेगी । हिन्दू जाति का इसी में गला होगा, ऐसे ही 
मार्ग का अवलम्यन करने से. सनातनधर्म की महिमा, पूर्ण रीति से स्थापित होगी। 
इसी प्रकार धर्मबुद्धि से धर्म के प्रश्नों का निर्णय करने से और उनके अनुसार 
चलने से समाज में घामिक एकता और शक्ति स्थापित होगी ।'** 


'अत्ययजोद्धार विधि' मे उन्होने पुराणों के बहुत से प्रमाण देते हुए बताया कि 
शूद्र, अतिशूद्र आदि को भी सवर्ण हिन्दुओं की तरह भगवान्‌ की भक्ति करने 
का पूरा अधिकार है, और वे सब भी भगवदुभक्ति द्वारा गीरव और सद्गति प्राप्त 
कर सकते है, और उत्तके इस पविश्र कार्य में वाधा पहुँचाने का किसी को कोई 
अधिकार नही है । मालवीयजी ने बहुत से प्रमाणो को उद्घृत करते हुए बताया 
कि काशीखण्ड में लिखा है : 


“शालिगराम-शिला येव पूजिता तुलसीदलेः । 
स पारिजातमालाभि पृज्यतें सुरसद्मनि ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य: शूद्रो वा यदि वेतरः । 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञेय सर्वेत्तिमश्च स / ॥ 


गर्थात्‌ 'तुलसीदल से शालिग्राम की पूजा करनेवाले चाहे कोई भी हो वह 
देवताओं के यहाँ पारिजात की माला से पूजा जाता है। विष्णुभक्ति से युक्त, 
ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर अन्त्यज को सर्वोत्तम समझना चाहिए ।* 


१, महामना पंडित मदन मोहन मालवीमजी के लेख और भाषण भाग ६ 
धामिक पृ० १३-१४ | | | 
२. काशी खण्ड अध्याय १८, इलोक ६२, ६ ३। 
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उन्होने बताया कि 'पद्मपुराण उत्तरखण्ड' में आया है कि कलियुग में विष्णु 
के ध्यात्,में, लगे हुए शूद्र धन्य होते हैं । वे इस लोक में सुख भोगकर परलोक में 
विष्णु पद प्राप्त करते है । 
“कलौ घन्यतमा. शूद्रा विष्णुष्यात्तपरायणा, । 
ह इहलोके सुख॑ भुव्त्वा यान्ति विष्णो. सनातनम्‌” ॥ 


मालवीयजी ने बताया कि चण्डालादि विषयक कथादि में अर्थवाद की 
कल्पना करना ठीक नही है। शिष्टो का यह वचन है कि “भगवान्‌ के नाम में 
जो मनुष्य अर्थवाद की सम्भावना करता है, वह नरक मे गिरता है। 
“अर्थवादं हरे्नाम्ति सम्भावयति यो मर । हि 
स पापिष्ठो मनुष्याणा निरये पतति स्फुटम्‌” ।र | 
भालवीयजी का कहना था कि “अन्त्यजो में जो कुछ भी चभुटि समझी जाती 
है, उसका सबसे प्रवधल कारण उनमे विद्या-प्रचार की कमी है ।/* उनकी घारणा 
थी कि अन्त्यजो को भी विद्या का अधिकार है । उन्होने बताया, कि देवी पुराण, 
में,आया है कि विद्या कुल की, जाति की, रूप की, और पुरुष सम्बन्धी पात्रता 
की परवाह नही करती है । किन्तु जो कोई भी उराको पढता हैँ, उसका, उपकार 
करती है । ; 
“न हि विद्या कुल जातित्प॑ पौरुपपात्रतामु 
वद्धते सर्वलोकाना पढिता उपकारिका ॥ऐं 
उन्होने बताया कि यही पर एक इलोक बडे गौरव का है : 
“अन्त्यजा भपि या प्राप्य क्रीडन्ते ग्रहराक्षसे: । 
सा विद्या केन मीयेत यस्या: कोइल्य, समोधषि न | 


भर्थात्‌ 'जिस विद्या के प्रभाव से या विद्या को पढ कर अन्त्यज भी चन्द्र 
सूर्यादि ग्रह और पराक्रमशील राक्षतों के साथ खेला करते हैं, और जिसके 
बरावर इस ससार में और कोई भी नही है, उस विद्या की उपमा किससे हो 
सकती है ?+ ह 


$ 


१ महामना पडित मदनमोहन, मालवीयजी के लेख और भाषण, साग-१० 
(धामिक) पृ० २६६ । 





२. वही, पृ० २७१। ; 

हे. वही, पृ० २८३ । 
४... वही, पृ० २८४॥ 

५. वही, पु० २८४। 


४२२ महामता सदन सोहन सालवीय : जीवन भर नेतृत्व 


मालवीयजी ने बताया कि शूद्रो को द्विज-सेवा के अतिरिक्त भ्राद्ध, देवपृजन, 
दर्दान, गर्भाधानादि द्वादश संस्कार, ब्रत उपवास, पौराणिक भन्त्रजप, मालाधारण, 
स्तुति, दया, दान और अहिंसा आदि अनेक धर्मो का पूर्ण अधिकार है ।* 


याजवल्क्य ने, उन्होंने कहा, अन्त्यज पर्यंत सब थूद्रों को सत्य, अस्तेय, 
शोच, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दया और थान्तिधर्म का उपदेश किया है । 
“अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह, । 
दान दमी दया शान्ति. सर्वेपा धर्मताधनम्‌” ॥* 
मालवीयजी ने बताया कि मनुरमृति में भी दिया गया हैं । 
“अहिंसा सत्यमरतेय झौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिक धर्म चातुर्वण्येईत्वीनू मनुः 


मालवीयजी ने बताया कि भगवान्‌ कृष्ण ने श्रमोद्धगवद्गीता में कहा है 
कि यदि दुराचारी भी मुझे अनन्यमाव से भजता है, तो उसे साधु ही समझना 
चाहिए, वह "घर्मात्मा हो जाता है और “शाश्वच्छान्ति प्राप्त कर लेता है। 
"यही बात है कि भगवान्‌ रामचन््र एक अन्त्यजजाति की चुढिया स्त्री शवरी 
की 'कुटिया में गये, और उसके भर्घा, फन, फूलादि को ग्रहण किया । यही बात है 
कि जाजलि जैसा तपस्वी ब्राह्मण एक बनिया तुलाधार के पास धर्मोपदेश 
सुनने गया, गौर एक तपसस्‍्वी ब्राह्मण धर्मोपदेश के लिए धर्मव्याथ के पास 
गया । 


सारांश 

मालवीयजी के वक्तव्यो, भाषणों भौर लेसो से यह स्पष्ट हैं कि हिन्दू समाज 
कौर हिन्दू धर्म की रक्षा, कीति और अभिवृद्धि के लिए एवं तथाकथित 
अस्पुद्यों के अभ्युदय और नि.श्रेयस के लिए छूतछात की श्रथा का घर्मानुकूल 
परिशोधन मालवीयजी नितान्त आवश्यक समझते थे । वे जन्म को वर्णोंका 
मूल-आधार मानते थे । पर उनके विचार में अन्त्यज शूद्र वर्ण का अंग है, तथा 
शील, सदाचार भर भगवद्धूक्ति द्वारा अन्त्यज पर्यन्त सभी शूद्र हिजल प्राप्त 
कर सकते हैं, लोक में आदरणीय और सम्मानित होकर अभ्युदय ओर निःश्रेयत 


९१८ वही, पृ० २७८ ॥ 
२. वही, पृ० २६९। 
३, वही, पृ० २६८ । 
४, वही, पृ० २७२। 
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की सिद्धि कर सकते है, परमानन्द प्राप्त कर सकते हैँ । उनकी दृढ धारणा थी 
कि वेदों के अध्ययन तथा वेदमन्त्रों के जप तथा वैदिक तप का अधिकार शूद्रो को 
भले ही न हो, पर धर्मज्ञान और लौकिक विद्या प्राप्त करने का, सर्वसामान्य 
शील और सदाचार पालन करने का पौराणिक मन्त्रो की दोक्षा लेने और उनका 
जप करने का, तथा भगवान्‌ की विधिवत्‌ आराधना करने का उन्हे पूरा 
अधिकार हैं। कोई व्यक्ति उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित नही कर सकता । 
ज्ञाह्मण, क्षत्रिय और वैद्य वर्णों से सम्बन्धित व्यक्तियों का कर्तव्य है कि शास्त्र- 
विहित शील, सदाचार और भगवद्धृक्ति द्वारा वे स्वय द्विजत्व के वास्तविक 
अधिकारी बनने का प्रयत्न करें, और अन्त्यज परयन्त सब शूद्रो को उसका 
उपदेश दें, उनके साथ आत्मौपम्य व्यवहार करें, तथा उनके उत्कर्ष में उनकी' 
यथोचित्‌ सहायता करें। यही सनातनधर्म का आदेश है, इसी में सनातनघर्म का 
गौरव है । 


२३, साम्प्रदायिक निर्णय 


साम्प्रदाधिक निर्णय 


१७ अगस्त सन्‌ १९३२ को'ः प्रधान-गन्त्री मेकडोनल्ड ने अपना साम्प्रदायिक 
निर्णय घोषित किया । पिछले बीस वर्षों में एक राजनीतिक नेता की हैसियत 
से थे कई वार साग्प्रदायिक निर्वाचन-पद्धति के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर 
चुके थे । १२ जनवरी सन्‌ १९३१ को तो उन्होने प्रधान-मन्त्री की हैमियत से 
भी कामन्स सभा में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की निन्‍दा की थी। वे सयुक्त 
निर्वाचत्त प्रणाली के समर्थक रामझे जाते थे) सम्भवत इसी कारण मालवीयजी, 
डाक्टर मुंजे, राजा नरेन्द्र नाथ और डावटर एस के दत्त में, जो सयुक्त निर्वाचन 
के पक्ष में थे, साम्प्रदायिक समस्या पर अपना निर्णय देने की उनसे प्रार्थना की 
थी; और सम्भवतः इसी कारण से पृथक निर्वाचन के समर्थक मुसलमानों में 
से किसी ने भी उनके निर्णय या फैसले को मानने का उन्हें कोई आश्वासन नही 
दिया था । 


पर मेकाडोनल्ड का साम्प्रदायिक निर्णय, जिसे उन्होने “भवार्ड” (पंचनिर्णय) 
के नाम से घोषित किया, लोकतान्त्रिक भावना के वजाय सम्प्रदायवादी और 
पृथकतावादी प्रेरणाओ और प्रवृत्तियो पर आधारित था। वह नि सन्‍्देह 
लोकतान्त्रिक संहृति का विनाशक तथा सामाजिक विघटन को बढानेवाला था | 
मेकडोनल्ड ने उन सब शक्तियो की उपेक्षा करते हुए जो विभिन्न जातियो, 
सम्प्रदायो, वर्गों को एक सूत्र में बाँधने के पक्ष में थी, विघटनकारी तत्त्वों को 
ही भारत का वास्तविक प्रवक्ता स्त्रीकर करते हुए उनकी भाकाक्षाओं की तुष्टि 
ही' ठीक समझ्षी । 


मेकाडोनल्ड ने अपने साम्प्रदायिक निर्णय हारा भारतीय निर्वाचको को 
मुसलमान, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, भारतीय ईसाई, सिक्स, व्यावसायिक और 
औद्योगिक वर्ग, जमीदार, मजदूर, विश्वविद्यालय आदि कोटियो में विभाजित 
कर दिया, और इन सब के लिए पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति द्वारा पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
की व्यवस्था की । अर्ध-योरे और यूरोपियनों के लिए भी पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था की गयी । व्यावसायिक वर्ग को प्रजातीयता के आधार पर विभाजित 
कर यूरोपियन व्यापार-मंडलो के प्रतिनिधित्व का अलग से प्रवन्ध कर दिया । 


सास्प्रदाधिक निर्णय पर२५्‌ 


मेकडोनेल्ड का साम्प्रदायिक निर्णय कश्रिटेत को साम्राज्यवादी कंजवेंटिव 
पार्टी के राजनीतिज्ञो की बडी विजय थी। जिस तरह उन्होने मजदूरो के नेता 
मेकडोनल्ड की सहायता से सन्‌ १९३१ में ब्विटेन फी लेवर पार्टी को पराजित 
किया, इसो तरह सन्‌ १९३२ में मेफ़डोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के माध्यम 
से वे भारत की राष्ट्रवादों शक्तियो को मुसबीत में डालने में सफल हुए । ऐसे 
महानुभाव की न्‍्यायभावना पर विद्वास करना, जिसने अपनी पार्टी के साथ 
गद्धारी की हो, और उससे पचनिर्णय की प्रार्थना करना मालवीयजी की सबसे 
बडो राजनीतिक गलती थी । 


मालवीय-जिना चार्ता 


अप्रैल सन्‌ १९३४ मे सालवोयजी की जिना साहव से बातचौत हुई। 
लिना साहव मे उनसे कहा कि जब तक कोई अच्छा विकल्‍प (सबस्टीट्यूट) तय 
नही पाता, तथव तक मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय को रवीकार करके 
सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना का विरोध किया जाय । मालवीयजी साम्प्रदायिक 
:निर्णय मानने को तेयार नही थे । वे पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति के स्थान पर सयुक्त 
निर्वाचन-पद्धति लागू करने के पक्ष में थे। यदि कोई पारस्परिक समझौता न हो 
पाये, तो सन्‌ १९१६ को काग्रेस-लीग योजना द्वारा निश्चित निर्वाचन व्यवस्था 
भी चालू रखने को वे तैयार थे। उनका यह भी सुझाव था कि पंजाब में जहाँ 
मुसलमानों को प्रान्तीय कौसिल में ४९ प्रतिशत स्थान मिले हूँ, मुसलगान कम 
से कम एक बार उन चार विशिष्ट (स्पेशल) स्थानों से जो विश्वविद्यालय, व्यापार 
भौर श्रमिक वर्ग को दिये गये है, खडे न हो | जिना साहब को (ये बातें मजूर 
नही थी। इसलिए विना किसी अच्छे परिणाम के बातचीत खत्म हो गयी । 
रांची फांफरेन्स 
' २ और ३ मई सन्‌ १९३४ को राची में स्वराज्य पार्टी को संघठित करने 
के लिए काफरेन्स आयोजित हुईं। इस काफरेन्स में निश्चित हुआ कि केन्द्रीय 
असेम्बली के चुनाव लडे जायें। स्व॒राज्य पार्टी का विधान और कार्यक्रम निर्धा- 
रित हुआ। स्वेतपत्र को रह करने के लिए प्रयत्त करना, राष्ट्रीय सांग की 
तैयारी के लिए संविधान सभा को बुलाने को माँग करना, उन सब कानूमो, 
अध्यादेशों और रेगूलेशनों को जो राष्ट्र के स्वस्थ विकास में तथा पूर्ण स्वराज्य 
की उपलब्धि में वाधक है रह करवाना, सब राजनीतिक कैदियों की रिद्दाई के 
लिए प्रयत्न करना, उन सब कामो, कानूनों और. प्रस्तावों का विरोध करना जो 
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देश का शोपण करने को परिकल्पित है, गाँवों का संगठन करना; श्रम, मुद्रा, 
विनमय तथा खेती भादि में सुधार कराने का प्रयत्त करना, एवं कांग्रेस के 
रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाना स्वराज्य पार्टी का कार्यक्रम निश्चित हुआ। 
साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कुछ निश्चय नही किया गया । 


चक्तव्प 


९ मई सन्‌ १९३४ को मालवीयजी ने लाहौर से एक वक्तव्य प्रसारित किया 
जिसमें उन्होने सलाह दी कि जुलाई में काग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया 
जाय जो सविनय अवज्ञा को स्थग्रित कर कौंसिल के कार्यक्रम को चालू करे, 
जिसका संचालन स्वराज्य पार्टी के बजाय कांग्रेस द्वारा ही हो। उन्होंने इस 
वक्तव्य में यह भी कहा कि राची में आयोजित स्वराज्य पार्टी ने साम्प्रदायिक 
निर्णय पर अपनी राय को स्थगित करके ठीक नही किया । “पृथक्‌ निर्वाचन 
पद्धति के फौलादी ढाँचे से समन्वित साम्प्रदायिक निर्णय तो हमें विभाजित करने 
और सदा परतंत्रता में बनाये रखने के लिए तैयार किया गया है, भौर इसलिए 
हम सब भारतीयों को मिल कर उसको निन्‍्दा करनी चाहिए । कांग्रेस साहस 
के साथ घोषित करे कि ऐसा कोई विधान जो सयुक्त निर्वाचन पर आधारित न हो 
स्व्रीकार-योग्य नही होगा । संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में देशव्यापी प्रचार किया 
जाना चाहिए”। इवेत-पत्र की आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा कि “उसका 
उद्देंदय तो उत्तरदायी सरकार का रूप और उपकरण प्रदान करते हुए सारे 
अधिकार को शभ्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के हाथ में बनाये रखना, और भारतीय 
सविधान की ऐसी नीव डालना है जिस पर लोकप्रिय स्वशासन या उत्तरदायी 
शासन का निर्णय कभी हो ही नही सके, जौर भारत की डोमीनियन स्टेट्स 


जैसी स्वतंत्रता भी प्राप्त न हो सके” ।* 


गाल इंडिया फांग्रेस कमेटी 

१८ और !९ मई सन्‌ १९२४ को मालवीयजी की अध्यक्षता में पढना में 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ । कमेटी ने ग्राधीजी के 
वक्तव्य को स्व्रीकार करके सामूहिक सत्याग्रह को बन्द करने का, और गराषी 
जी को विशेष स्थिति में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की इजाजत देने का निर्णय 
किया । इसके बाद गाधीजी मे कौसिलो में प्रवेश करने के सम्बन्ध में एक भ्रस्ताव 
पेश किया । उन्होनें कहा कि वे अब भी कौंसिलो के वहिष्कार को ही ठीक 
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समझते है। पर यह समझकर कि कांग्रेस में बहुत से लोग कौसिलो में, काम 
करने के पक्ष में है, वह एक व्यावहारिक आदर्शवादी के रुप में इस प्रस्ताव को 
प्रस्तुत करते है । पर उन्होने कहा . “कांग्रेस आत्महत्या करेगी, यदि उसका 
ध्यान कैंवल कौंसिलो के कार्य मे लगा रहेगा। इस तरह स्वराज्य नही मिल 
सकता, स्वराज्य तो जनता की व्यापक चेतना द्वारा ही भा राकता है ।" 
अणे साहव ने प्रस्ताव का मनुभोदन करते हुए कहा कि यद्यपि स्वराज्य कौसिलो 
हारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी यदि संगठित प्रयत्न किये जायें, तो 
कोंसिलो द्वरा रुकावर्टे दुर की जा सकती हैँ। मालवीयजी ने पहले प्रस्ताव 
को व्याख्या करते हुए कहा कि सविनय अवज्ञा और कौसिलो में प्रवेश परस्पर 
विरोधी नही है, वे एक दुसरे के साथ चल सकते हैं। अन्त में कांग्रेस कमेंटी 
ने सोशलिस्टों के संशोधन को सत्तर प्रतिशत बोटो से नामंजूर करते हुए गाधीजी 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव द्वारा कमेटी ने निश्चय फ्िया कि 
भालवीयजी और डावटर अन्सारी अधिक से अधिक पच्चीस सदस्यों का 
पालियामेटरी बोर्ड गठित करें। ण्ह बोई अखिल भारतोय काग्रेस कमेटी के 
अधीन काम करेगा, और जो नियम वह वबनायेगा वे क्राग्मेस विंग कमेटी के 
पास उसकी रवीकृति के लिए भेजे जायेंगे । २५ व्यक्तियों का जो बोर्ड गठित 
हुआ, उसके अध्यक्ष डावटर अन्सारी बनाये गये । सर्वश्रो विधानचन्द्रराय और 
भूलाभाई देसाई प्रधान-मन्त्री नियुक्त हुए । यह भी निम्चय हुभा कि डावटर 
वन्सारी की अनुपस्थिति में मालवीयजी अध्यक्ष का काम करेंगे । 


कांग्रेस के निर्णय 


जून सन्‌ १९३४ में काग्रेस की विंग कमेटी ने सरकार के श्वेत-पत्र भर 
साम्प्रदायिक निर्णय पर एक प्रस्ताव पाप्त किया । उसने घोषित किया कि इवेत- 
पत्र किसी तरह भी भारतीय जनता की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करता, सभी 
राजनीतिक पावियो से न्यूनाधिक तिरस्कृत कर दिया गया है, काग्रेस के लक्ष्य 
से कम पडता है, यदि वह उसकी ओर प्रगति को रोकता न हो। ब्वेतपत्र का 
एक मातन्न सन्‍्तोपजनक विकल्प वयस्क मताधिकार हारा निर्वाचित संविधान 
सभा से तैयार किया संविधान है । इस सभा में यदि आवश्यक हो तो प्रमुख अल्प- 
संल्यको के प्रतिनिधि अपने अल्पसस्यक निर्वाचकों द्वारा चुनें जा सकते है। इस 
प्रस्ताव में विंग कमेटी ले कहा : “दइ्वेत-पत्र के गिर जाने पर साम्प्रदायिक 
_िर्णय आपसे भाप गिर जाता है । संविधान सभा का कर्तव्य होगा कि वह अन्य 
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' बातो के साथ-साथ प्रमुख अल्पसंख्यको के प्रतिनिधित्व का तरीका निश्चित करे 
'और'हितो की रक्षा की व्यवस्था करे। चूंकि साम्प्रदायिक निर्णय पर देश के 
विभिन्न सम्प्रदाय बुरी तरह विभक्त है, और चूंकि काग्रेंस भारतीय राष्ट्र से 
सम्बन्धित सभी सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, इसलिए 
काने स'उस' समय तक जब ' तक मतभेद बना है साप्रम्दायिक निर्णय को व 
' स्वीकार कर सकती है, न रह कर सकती है। ' पर साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस 
की'नीति की व्याख्या जरूरी हैं। कार्ग्रेस 'किसी ऐसे समाधोन को प्रतिपादित 
नही कर सकती जो विशुद्ध राष्ट्रीय न हो | पर राष्ट्रीयता से गिरा हुआ सुझाव 
भी वह मांतने को बचनबद्ध है, यदि सबन्धित पार्टियां उस पर सहमत है भर 
उंस समाधान को भी अस्वीकार करने को वचनवद्ध है जिस पर संबधितं पाया 
सहमंत न हो । दूसरे आधारो पर गंभीर आपत्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय माप- 
दण्ड से साम्प्रदायिक निर्णय बिल्कुल असन्तोपञजनक है, यह भी स्पष्ट है कि 
साम्प्रदायिक निर्णय के अशुभ परिणामों को रोकने का उपाय यही है कि सर्व- 
सम्मत समाधांव का मार्ग और उपाय ढूढा जाय, न कि इस घरेलू मामले पर 
ब्रिटिश सरकार था किसी दुसरे बाह्य अधिकारी से अपोल की जाय” 


' इस तरह कार्ग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरकार की प्रस्ताचितं व्यवस्था की कडी 
आलोचना करते हुए उसे नामंजूर कर दिया। उसने मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक 
निर्णय को सर्वथा दोपपूर्ण बताया, पर निम्चय किया कि परिस्थिति को ध्यान 
में रखते हुए वह उसे न तो मंजूर करती है और न रद्द करती है । 


मालवीयजी को काग्रस का यह निर्णय पसन्द नही था। वे चहिते थे कि 
काग्नेस प्रधान-मत्री के साम्प्रदायिक निर्णय को स्पष्ट शब्दों में रह करने की 
घोषणा करे । चूकि कार््रेस का नेतृत्व॑ इसके लिए तैयार नही था, मालवीयजी 
ने पालियामेंटरी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। उनके साथी एस० एम० अण नें 
काग्नोंस की वकिंग कमेटी से त्यागपत्र दे दिया । पर गाघीजी के आग्रह पर और 
आश्वासन पर कि इस प्रइन पर फिर विचार किया जायगा, दोनो ने अपने 


, त्यागरपत्र वापस ले लिये । 


९ जलाई को वाराणसी में कारग्रंस वर्किंग कमेटी ने इस प्रइन पर फिर से 
विचार करने के बाद पुराने निर्णय पर डटा रहना ही उचित समझा। इस पर 
इन दोनो मे फिर इस्तीफे दे दिये । 
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नेशनलिस्ठ सुसलमानो फा दृष्टिकोण 
१८ जुलाई सन्‌ १९३४ को कांग्रेस पालियामेंटरी बोर्ड के सदस्य चौधरी 
खलीकुज्जमा ने बोर्ड के सेक्रेटरी मिस्टर आसफ गली को लिखा कि साम्प्रदायिक 
निर्णय के सम्बन्ध में हिन्दु महासभा के विरुद्ध तगड़ा मोर्चा कांग्रेस को 
मुसलमानों का विश्वास॒ प्राप्त करने में सहायक होगा, और मुसलमानों का 
सहयोग हो भारत के भविष्य को शानदार और कामयाब बना सकता हैं । 
इसलिए उन्होने लिखा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, महासभा रो समझौता करने 
के बजाय उसके विरुद्ध चुनाव अवश्य लडना चाहिए | पर मुरालमान उम्मीद- 
वारो का प्रदंव बहुत कठिन है। हमारे हिन्दु दोस्त यह नहीं समझ पाते कि 
हमारे लिए .मुप्लमान उम्मीदवारो को कार्ग्रेस के टिकट पर खडा होने के लिए 
राजी करना मुमकिन नही है, क्योकि वे जानते हैं कि चुनाव में यह बात उनके 
लिए महाभार होगी। वम्वई में किये गये सकेत का प्रभाव इतना फौरी 
> (तुरन्त) नही होगा कि वह उनके दिमाग में ऐसी तब्दीली पैदा कर दे जिसका 
मौजूदा चुनाव पर प्रभाव पड पाये । कुछ समय बाद यह मुसलमाना को शान्त 
अवश्य कर देगा, पर इसमे समय लगेगा । इसलिए जो कुछ हम कर सकते है, 
वह यही है. कि अपने सम्प्रदाय के नेतृत्व को प्रतिक्रियावादियों से छीनने के 
लिए मुस्लिम यूनिटी बोर्ड के टिकट पर जो काग्रसा के साथ सहयोग करने को 
तँयार है, कुछ चुनाव लडे जायें ।) 


इससे कुछ मास पहले फरवरी सन्‌ १९३४ में जिना साहब और खली- 
कुज्जमा साहव की बातचीत हुई थी । जिना साहव ने खलीक साहव से कहा 
कि यदि वे उतका साथ नही देगें, तो वह हिन्दुस्तान लौट कर नही आयेंगे । 
इस पर खलीक साहव ने जवाब दिया : “साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जो 
स्टेंड मैंने लिया है उसके बाद हम एक दूरारे के बहुत करीब भा गये है, और 
कौन जानता है कि भविष्य में हम कामन लक्ष्य के लिए मिलकर काम न 
करते हो ।”६ 

९ अगस्त सन्‌ १९३४ को “मुस्लिम यूनिटी वोर्ड' ने चुनाव लडने का निम्चय 
किया, चुनाव घोषणा तैयार की, तथा कई उम्मीदवारों का चयन किया, जिनमे 
काने स पालियामेटरी बोर्ड के सदस्य मिस्टर तसदुदुक अहमद खाँ झेरवानी भी थे। 





१. चौधरी खलीकउज्जमा : पाथवे टु पाकिस्तान, पृ० १२७ । 
२. चौधरी खलीकउज्जमा : वही, पृ० १३१। 
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४२०. महामना सदन मोहन सालवौय . जीवन ओर नेतृत्व 


डावटर अन्सारी काग्नंस व्किंग कमेटी के फैसले को बिल्कुल ठीक समझते 
थे। वे साम्प्रदायिक निर्णय को ठोक नही समझते थे, पर उनकी द॒ढ धारणा 
थी कि जबतक समझौते के जरिये उसका कोई विकल्प तय नही हो पाता, तब 
तक उसे रद्द करना उचित नही होगा | 

काग्न स के दूसरे मुसलमान नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी करीब-करीब 
यही विचार थे। वे मालवीयजी और भणे साहब के इस्तीफे से खुश थे।* 
कम से कम चौधरी खलीकुज्जमा साहब तो मालवीयजी और अणे साहब को 
ही नही, सोशलिस्टो को भी, सम्प्रदायवादी ही समझते थे। उनकी धारणा थी 
कि इन सोशलिस्टो से, जो “सोशलिस्टों से अधिक हिन्दू है, सम्प्रदायवादी अधिक 
“सोशलिस्ट कम है”, एक जुदा (पृथक) मंच से भी सहयोग करना 
नामुमकिन होगा । * 
समीक्षा 

पर सुभाषचन्द्र वोस और जवाहरलाल नेहरू काग्रस के निर्णय को बहुत 
अच्छा नही समझते थे। सुभाष बाघू का कहना था कि दवेतपन्न की तरह 
साम्प्रदायिक निर्णय को भी तुरंत रह कर देना चाहिए, चाहे उसका विकल्प 
तुरंत मिल पाये या नही  । उन्हें दुःख था कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के आग्रह 
पर कमेटी को यह हास्यास्पद निर्णय करना पडा कि वह साम्प्रदायिक निर्णय को 
न तो स्वीकार करती है और न नामंजूर करती हैं। ऐसा दिखाई देता है कि 
नेशनलिस्ट मुसलमान सम्भवतः अनजाने अपने साम्प्रदायिक धर्मावलम्बियों को 
लीक में प्रवेश कर रहे है ।* 

सन्‌ १९३४ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भी नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी 
की गतिविधि की समीक्षा करते हुए लिखा : “काग्रंस में बहुत से मुसलमान 
थे | उनकी संख्या काफी बड़ी थी और उनमें बहुत ही योग्य, लब्धप्रतिष्ठ और 
लोकप्रिय मसलमान शामिल्र थे । इन काग्रेंसी मुसलमानों में से बहुतो ने मिल 
कर अपने को 'मस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी! के नाम से एक ग्रुप में गठ्ति किया, 
और उन्होने साम्प्रदायिक मुसलमान नेताओं से सघर्ष किया । प्रारम्भ मे उन्हे 

समें कुछ सफलता प्राप्त हुई, और मुसलमान बुद्धिजीवियो का एक बडा अश 


१. चौधरी खलीकउज्जमा : वही, पृ० १३२॥ 


वही, पृ० १३२ । 
सुभाव चन्द्र धोस : इण्डियन स्ट्रगिल पृ० २६८ | 


वही, पृ० २६८ । 


ल्प्ै 


डे 
है. 


:, साम्प्रदायिक निर्णय श३१ 


हि 


उनके साथ दिखाई देता था। पर वे सब उच्च-मध्य श्रेणी के लोग थे, और 
उनमें ग्रतिशील व्यक्तियों की कमी थी । वे अपने पेशे और व्यवसाय में लगे थे, 
और जनता से उनका सम्पर्क टूट गया था | वास्तव में वे कभी जनता के पास 
गये ही नही। बैठकों में जमाव, पारस्परिक समझौते और पैक्ट यही उनका 
तरीका था, और इस खेल में उनके प्रतिद्वन्द्दी साम्प्रदायिक नेता अधिक दक्ष 
थे। धौगे-धीरे उन्होने नेशनलिस्ट मुसलमानों को एक पोजीशन से दूसरी 
पोजीशन पर खदेडना शुरू किया, और उन्हे एक-एक करके उन सब, सिद्धान्तो 
को छोडने पर मजबूर किया जिनके लिए वे खडे थे। नेशनलिस्ट मुसलमानों ने 
अगले अपवान (रिट्रीट) को रोकने की तथा छोडी बुराई की नीति का अनुसरण 
कर अपनी पोजीशन को ' दृढ़ करने की कोशिश की | पर इसने सदा दूसरे 
अपवान का और दूसरी छोटी बुराई के विकल्प का रास्ता दिखाया । एक समय 
आया जब कुछ भी नही बचा जिसे वें अपना कह सकें, कोई बुनियादी सिद्धान्त 
नही था जिस पर त्रें खडे थे, वजुज एक के और वही उनकी गुट का लगर था, 
यानी संयुक्त निर्वाचन-पद्धते। लेकिन छोटी बुराई की नोति ने उनके सामने 
घातक विकल्प उपस्थित किया, और वे बिना उस लगर के कठिन परीक्षा से 
बाहर निकले । बस आज वे उस सिद्धान्त और व्यवहार के लेशमात्र से भी 
वंचित खडे है जिसके आधार पर उन्होने अपना ग्रुप बनाया था, और जिसे 
उन्होने गर्व के साथ अपने मस्तूल शिखर पर लगाया था । एक ग्रूप की हैसियत 
से नेशनलिस्ट मुसलमानों की विफलता और बिलोपन--व्यक्तिगत हैसियत से थे 
जव भी प्रभावशाली नेता है--एक दयनीय कथा हैं। इसे कई वर्ष लगे और 
उसका अन्तिम अध्याय इसी वर्ष (१९३४) में ही लिखा गया है” ।* 

रमजे भेकडोनल्ड के साम्प्रदाधिक निर्णय की समीक्षा करते हुए नेहरूजी ने 
लिखा $ “साम्प्रदायिक निर्णय एक प्रत्यक्ष वेतुकी चीजु है । उसे स्वीकार करना 
असम्भव था, क्योकि जब तक वह बना रहता था तब तक किसी प्रकार की 
स्वृतत्रता अलस्य थी ।, इसलिए नहीं कि वह मुसलमानों को बहुत देता है। 
सम्भवतः जो कुछ वे भागते हैं वह करीव करीब सभी उन्हे दुसरे रूप में दिया जाना 
संभव था । * 'ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिन्दुस्तान को एक दूसरे को संतोलन और 
निष्प्रभावन करते हुए आपस में बहुत से पृथक्‌ भागों में बाट दिया, ताकि विदेशी 
ब्रिटिश तत्त्व सर्वोपरि रह सके । उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अधीनता अनिवार्य 
बना दी” ।* 


१, जवाहरलाल नेहरू * आटोबायोग्राफी, पु० १३९। 
२. वही, पृ० ५७६ | 


४२१ भहाप्तना भदन मोहन मालयोय : जीवन शौर नेतृत्य 


साम्पदायिक निर्णय पर काग्रंस फी भोति फ्री समीक्षा करते हुए जवाहर 
लालजी ने लिया : “गाम्प्रदायिक निर्णय पर कार्रेंस का दृष्टिकोण विलक्षण था, 
ओर परिस्थितियों के संदर्भ में वह इससे भिन्न कैसे हो राकता था ? वह उनकी 
पुरानी घटरव और दुर्घल नीति का अनिवार्य परिणाम था । परिणामों पर ध्यान 
दिये बरगर पहली अपयरथा में दृद्ठ नीति का ग्रहण करना और अनुसरण करना 
अधिक गौरबपूर्ण और रहो होता । चूकि काग्रेत उसके लिए तैयार नही, उसके 
लिए जो मार्ग उगने अयनाया उसके अतिरिक्त दुश्तरा मार्ग नही था” ।" 


राजेन्द्र श्रसादजी ने अपनी 'आत्मकया! में काग्रोस के निप्चय का समर्थन 
परते हुए लिया हूँ; “वकिग कमेटी के एस निर्णय का यह अर्थ नही था कि 
वह उसका समर्थन करतो है अथया उस्ते न्‍्यायरागत रामझती हैं। उसमें उसकी 
मिल्दा करे घब्दों मे की थी। पर बह उसका बिरोध नहीं करना चाहती थी, 
प्योकि बिरोध का अं होता दूसरों के साथ गुल्लमगुल्ता शगढा और यह विरोध 
अनायश्यफ भी था। कमेटी ने तो सारे विधान फो हो नामंजूर कर दिया था। 
एस लिए विधान का यह अक्ष भी सग्रके साथ नामंजूर हो गया था। अलग से 
नागंजूर करने का बर्य यह भी होता था कि हम परोक्ष रूप में शौर अशों को 
गान लेते हूं, तभी तो एक अद को विशेष रुप से नामंजूर करते हैं। साथ ही 
विधान फा यही अज्ञ ऐसा था जिसको बदलने का अधिकार हमारे हाथ में था, 
किसी दूसरे अंश को बदलने को दाक्ति हमको विधान द्वारा नही मिली थी। 
इन्टी विचारों से प्रेरित होकर बकिंग कम्रेटो ने अपना निश्चय व्यक्त किश् था, 
जिसका शाराश यह था कि कमेटी सारे विधात को भामंजूर करती है और 
सारे विधान फे साथ यह अश्य भी गिर जायग्रा, और यद्यपि वह उसे राष्ट्रीयता 
की दृष्टि रो घातक रामधती है तथापि उपरोक्त कारणों से न उसे स्वीकार करती 
हैं, भौर न विरोध करतो है ।' 


एन राबसे यह रप्ट हैं कि कार्य स के दो प्रमुस वामपक्षो नेता, जवाहर 
लाल नेहरू और सुभाषचन्द्र, नेशनलिस्ट मुसलमानों के व्यवहार से, गैकडोनल्ड 
के साम्प्रदायिक निर्णय से, तथा उस पर कान स वकिय कमेंटी के दृष्टिकोण से 
असन्तुष्ट थे । जबाहर लाल इस दृष्टिकोण को पुरानी दुर्वल नीतियों का अनिवार्य 
परिणाम समझ कर उसका किसी अंश में समर्थन करते थे । राजेन्द्र प्रसादजी 


जल 


१. वही, पृ० ५७५-५७६ । 
२. राजेन्द्र प्रसाद * आत्मकथा, पु० ४१६॥ 





साम्प्रदायिक निर्णय प्रऔ३ 


ने विंग कमेटी के निर्णय के पक्ष में जो बात कही है, वह किसी अंश में सत्य होते 
हुए भी सर्वथा ठीक नहीं समझी जा सकती । यह बात कि जब कमेटी ने सारे 
विधान को ही नामंजूर कर दिया था, तब विधान का यह अंश (साम्प्रदायिक 
निर्णय) भी सबके साथ नामंजूर हो जाता है और विधान के किमी एक गंश 
को विशेष रूप से नामंजूर करना भ्रामक होता, विंग कमेटी के इस निर्णय 
से मेल नहीं खाती कि वह साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार करती है और 
न रद्द करती है। यह ठीक है कि साम्प्रदायिक निर्णय को समझौते के जरिये 
बदला जा सकता था। वकिग कमेटी कह सकती थी कि वह सारे विधान के 
साथ-साथ साम्प्रदायिक निर्णय को भी रहू करती है, परन्तु जब कि वह 
समझौता द्वारा साम्प्रदायिक समस्या का समाधान कर साम्प्रदायिक निर्णय को 
बदलने का प्रयत्न करेंगी, सारे देश की सामूहिक शक्ति द्वारा प्रस्तावित विधान 
का प्रतिरोध करेगी । यदि प्रस्ताव इस रूप में पाप्त कर दिया गया होता, तो 
मालवीयजी, अणे साहब भौर बगाल के काग्र सी नेता संभवत. सन्तुष्ट हो जाते, 
और कांग्रेस का खुला विरोध नही करते । 


फाप्रेत नेशनलिस्ट पार्टी 


१८ और १९ अगस्त सन्‌ १९३४ को कलकत्ते में मालवीयजी की अध्यक्षता 
में आयोजित राष्ट्रवादियों की सभा में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाने का निश्चय 
किया गया । इस दल के निर्णयो का स्पष्टीकरण करते हुए मालवीयजी ने एक 
विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया । इसमें उन्होने बताया कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी 

'घोर्ड की सदस्यता से उनके त्यागपत्र का यह भाशय नही है कि उन्होने कांग्रेस 
से चिरकाल के लिए एकदम सम्बन्ध त्याय दिया हैं। काग्रस से साम्प्रदायिक 

निर्णय के अतिरिक्त और किसी बात में उत्तका मतभेद नही है। उन्होने 

बताया कि उत्तका विश्वास है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति तथा पालिया- 

मेंटरी बोर्ड ने इस साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जिस नीति को स्वीकार 

किया है वह काग्नंस की उस नीति भोर सिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल है जिसका 

पालन और पोपण वह अपने जन्म-दिन से कर रही है और यह नोति अवद्य 

ही देश के कल्याण के लिए “घोर घातक” गौर “विद्येपत' हिन्दुओं के लिए--- 
दोषपूर्ण और अग्राह्म” है । उन्होने यह भी घोषित किया कि जिस दल को वे 
सघठित करना चाहते है, वह केवल राष्ट्रीय भाव के आधार पर काम करेगा 
वे कक शी सर्वथा साथ देगा जो साम्प्रदायिक प्रदन का सर्वसम्मतत 
लए प्रयत्नशील है । उन्होने यह भी घोषित किया कि इस दल 
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के विचार में जब तक सम्बन्धित सम्प्रदायों की सम्मति से कोई नया निर्णय 
नही होता, तब तक लखनऊ के समक्षौते की सब बातें वदस्तूर बनी रहें । उन्होंने 
यह भी बताया कि उनका दल "नेहरू रिपोर्ट” की संस्तुतियों का समर्थन करता 
है, और वह साम्प्रदायिक प्रदन पर बातचीत के समय “जुलाई सन्‌ *(९३१ की 
काग्रेश की उस थ्रोजना पर काम करेगा, जिसे महात्मा ग्राधी ने गोलमेज 
काफरेन्य के रागन रकया था और जिसका समर्थन राष्ट्रीय विचार के देश के 
सभी मुसलमानों ने किया था ।/* 


इस वक्तव्य में कांग्रेस, मेहर कमेटी, राष्ट्रीय मुस्लिम काफरेन्म के निर्णयों 
के, तथा मार्टेग्यू-चेग्सफोर्ड रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्टों के उन 
उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए, जिनमे पृथक्‌ निर्वाचन के बजाय संयुक्त निर्वाचन 
पद्मति का समर्थन किया गया था, इस वात पर सेद प्रकट किया गया कि ब्रिटेन 
की राष्ट्रीय सरकार ने इन सं न्‍्यायसगत विचारों की अवहेलना करते हुए 
कैयज पृथक निर्वाचन की रक्षा नहीं की, बल्कि उसके सिद्धान्त को कही-कही 
राम्बद्ध सम्प्रदायो की इच्छा के विस्द्ध भी नवीन ढंग से और भी विस्तृत 
कर दिया ।* 


देश को जनता को पर्रह प्रकार के पुयक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर 
देने की भर्त्सना करते हुए कहा गया कि पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति हारा बंगाल 
और पंजात्र में बहुसंब्पफ सम्प्रदाय के लिए स्थान सुरक्षित करना साम्प्रदायिक 
निर्णय का सबसे अधिक आतक्षैपपूर्ण अंग है। जैसा कि नेहरू रिपोर्ट में बताया 
गया हैं “बहुसंस्थकों के लिए स्थान सुरक्षित रसना केवल उत्तरदायी शासन 
को ठुफराना हो नहीं है, बल्कि उस सिद्धान्त की, जिस पर उत्तरदायी शासन 
अवलम्धित रहता है, जड़ खोदना है ।”* 


अपने इस वक्तव्य से सन्‌ १९३२ के एकता सम्मेलन की चर्चा करते हुए 
मालबीयजी ने बताया कि यदि भारतमन्त्री सर सेमुअल होर अपनी घोषणा द्वारा 
उसके निर्णयो को मुसलमानों की दृष्टि में सारहीन नही बना देते, ओऔर वगाल- 
निवासी अंग्रेज सहयोग को तैयार होते, तो साम्प्रदायिक समस्या हिन्दू, भुसल- 
मान और सिवख नेताओं के आपसी समझौते से हल हो सकती थी । 





१ सीताराम चतुर्वेदी ः महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, खंड हे, 
पु० १४२-१४७।. २. बही। ३. वही। 


पाम्प्रवाधिक निर्णय भ्३्५्‌ 


मालवीयजी ने साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में बंगाल, विहार, उत्तर 
प्रदेश और पंजाव में बीमारी की हालत में दौरा किया । जब वे बिहार में थे, 
तब उनकी धर्मपत्नी प्रयाग में मर्मान्तक आधात से पीडित थी, और वे स्वय॑ जाँघ 
में कार्वन्कल फोडे से परेशान थे, पर इस दोनो को उपेक्षा करते हुए वे अपने 
'काम में संलर्त रहे । 

'मालवीयजी से अपने भाषणों में प्रधान-मंत्री के साम्प्रदायिक निर्णय की कड़ी 
भालोचना करते हुए पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति को बुराइयो की ओर जनता का 
ध्यान बाक़ृष्ट किया। उन्होने कहा कि स्वराज्य जनता द्वारा शासन है, वह 
सम्प्रदाय हारा शासन नहीं है। उनका कहना था कि स्वतन्त्र राज्य में चुनाव 
धर्म के आधार पर नही लडे जाते, पृथक्‌ निर्वाचन द्वारा हिन्दू राज गौर 
मुस्लिम राज होगा, स्वराज्य नही होगा । उनकी घारणा थी कि “पृथक्‌ निर्वाचन 
द्वारा ब्रिटिश सरकार हमें विभाजित रखते हुए सदा के लिए हमें अपने अधीन 
रखना चाहती है ।” उनके विचार में पृथक निर्वाचन पर आधारित सविधान हमे 
कभी स्वीकार नही करना चाहिए । 


कांग्रेस का बस्बई सधिवेशन 


७. 


अवतूबर सन्‌ १९३४ में बम्बई में राजेन्द्र प्रादजी की अध्यक्षता में 
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । डाक्टर अन्सारी ने इ्वेतपत्र, साम्प्रदायिक निर्णय, 
तथा आग्रामी चुनावों में भाग लेने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया। 
मालवीयजीने साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में सशोधच प्रस्तुत किया। 
उन्होने कहा कि प्रस्ताव की यह दलील कि श्वेतपत्र के साथ ही साप्रदायिक 
निर्णय समाप्त हो जायगा, गलत है, क्योकि ये दोनो गलग चीजें है । ब्रिटिश 
सरकार ने स्पष्ट कर दिया हैँ कि साम्प्रदायिक निर्णय उन्तका अन्तिम निर्णय है, 
यद्यपि स्वेतपन्न में परिवर्तन हो सकता है। मालवीयजी ने कहा कि साम्प्रदापिक 
निर्णय के सम्बन्ध में काग्रेस की अनिश्चित धारणा का अन्तिम परिणाम उसकी' 
परोक्ष स्वीकृति ही होगा । उन्होने यह भी कहा कि सन्‌ १९३२ में उन्होने 
एकता काफरेन्स द्वारा साम्प्रदायिक समस्याओं के समप्ताधान का प्रयत्न किया था, 
जो करीब-करीब सफल भी हो गया था, और वह अब भी विभिन्न सम्प्रदायो 
के बीच सर्वसम्मतत समाधान निकालने के लिए प्रयत्न करने को तेयार है, 
क्योकि एकमात्र घरेलू मामले को निर्णय करामे के लिए किसी बाहरी व्यक्ति 
के पास जाना वह लज्जाजनक समझता है ।* कांग्रेस का यह प्रस्ताव तो, उन्होने 


१ लीडर, २९ अक्तुबर, सन्‌ १९३४ ॥ 


५१६ महासना सदन सोहन सालवीय : जीवन भौर नेतृत्व 


कहा, गाधीजी के उन्त. विचारों के भी विपरीत है, जो उन्होने इस समस्या पर 
गोलमेज काफरेन्‍स में व्यक्त किये थे। नेशनलिस्ट मुसलमानों को सम्बोधित करते 
हुए मालवीयजी ने कहा : “यदि आप महसूस करते है कि वह (साम्प्रदायिक निर्णय) 
विषाक्त ओर राष्ट्रविरोधी है, तो भाप उसे रह करने में आपत्ति क्यो करते 
है ?”* उन्होने यह भी कहा कि उन्होने रेमजे मेकडोनल्ड से व्यक्तिगत हैसियत 
से, न कि प्रधान-मत्री की हँसियत से, साम्प्रदायिक समस्या को निपटाने को 
कहा था ।* । ; 
अणे साहब ने सालवीयजी के संज्योधन का अनुमोदन किया १ सरदार 
गोपाल सिंह कौमी और मौलवी अब्दुल सलास ने उसका समर्थन किया । सिधवा 
भादि कई व्यक्तियों ने उसका कडा विरोध किया । सरदार पटेल ने कहा कि 
साम्प्रदायिक निर्णय किसे पसन्द'है ? वह तो राष्ट्रविरोधी है, और देश में फूट 
डालने के लिए बचाया गया है । हम सब मालवीयजी का आदर करते है, उनकी 
भावना के प्रति हमारी सहानुभूति है, और हम चाहते है कि साम्प्रदायिक निर्णय 
रह हो। पर विभिन्न सम्प्रदायो को निकट ला कर ही वह बदला जा सकता 
है। साम्प्रदायिक निर्णय को रह करने की घोषणा करके यह सम्भव नही होगा । 
मालवीयजी के ढंग से तो वह स्थायी बन जायगा । सरदार पटेल ने कहा कि 
इस प्रइन पर पृथक्‌ पार्टी वनाना भारी गलती है। उन्होने मालवीयजी से अनुरोध 
किया कि वे नेशनलिस्ट पार्टी विधटित कर दे । डावटर आन्सारी ने कहा कि 
नेशनलिस्ट मुसलमान अपने पुराने विचारो पर दृढ़ है, और वे सब सम्प्रदायो के 
सहयोग से समस्या हल करने का प्रयत्न करेंगे। काग्रेस ने भारी बहुमत से 
मालवीयजी के संशोधन को नाप्न॑जूर करते हुए मूल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 


चुनाव 

... बम्बई अधिवेशन के बाद ही केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों का चुनाव था | 
यद्यपि विहार, संयुक्त प्रान्त, पंजाब॑, महाराष्ट्र के बहुत से कार्यकर्ता साम्प्रदायिक 
निर्णय पर मालवीयजी जैसे विचार. रखते थे, पर वे उस समय तक बंगाल मे 
ही अपनी पार्टी का सघटन कर पाये थे। वहाँ उनकी पार्टी को चुनावो मे 
काफी अच्छी ,विजय प्राप्त हुई। वहा करीब-करीब सभी सीटो पर नेशनलिसट 
पार्टी विजयी हुई। सतीशचन्द्र बोस, अखिल, चन्द्र दत्त, माख़न सेन, प्रभृति 
नेताओ ने पार्टी की ओर'से विजय श्राप्त की। पंजाब में भी का्ग्रेस एक ही 
स्थान जीत सकी । बरार से अणे साहब।निविरोध चुन लिये गये । युक्त आन्त 


१ वही। २ वही।, 
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से मालवीयजी की भी निविरोध चुने जाने को सम्भावना थी, पर मतदाताओो 
की सूची में उनका नाम न होने के कारण वे चुनाव के लिए प्रत्याशी नही हो सके । 
कुल मिला कर काग्रेस पार्टी ४४ स्थान, और नेशनलिस्ट काग्रेस पार्टी ११ 
स्थान प्राप्त कर सकी । इस चुनाव के बाद भी साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध 
मालवीयजी का,प्रचार जारी रहा । पर जैसा कि पट्टाभि सीतारम्मैया ने स्वीकार 
किया है, केन्द्रीय असेम्बली में नेशनलिस्ट पार्टी “साम्प्रदायिक निर्णय के प्रदन 
को छोड़ कर और सब मामलो में काग्र स के साथ थी” ।* | 


साम्प्रदायिक-निर्णय-विरोधी फांफरेन्स 


भालवीयजी की प्रेरणा से २३-२४ फरवरी सन्‌ १९३५ को दिल्ली में श्री० 
सी० वाइ० चिन्तामणि वी अध्यक्षता में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध एक 
सम्मेलन आयोजित हुआ । उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि साम्प्रदायिक 
निर्णय ब्रिटिश सरकार का निर्णय है, उसे पनिर्णय नही समझा जा सकता। 
ब्रिटिश अफसरो का पक्षपातपूर्ण व्यवहार ही, उन्होने कहा, साम्प्रदायिक समस्या 
को इतना भयकर रूप देने को उत्तरदायी है, और स्वराज्य मिलने के बाद ही 
साम्प्रदायिक समस्या हल हो सकती है। साम्प्रदायिक निर्णय गलत है, क्योकि 
वह सिंध और सीमाप्रात्त तथा पजाब ओर बगाल में बहु-सख्यको के 
लिए पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था करता है, पजाब और बगाल के हिन्दुओो के 
लिए, उनकी आबादी से भी कम स्थान ; सुरक्षित करता है, और उनकी इच्छा 
के विरुद्ध उन पर पृथक निर्वाचन पद्धति लादता है, यूरोपियनो को बहुत ही 
अधिक स्थान प्रदान करता' हैं । चिन्तामणिजी में कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय 
की तरह भावी सविधान की रूपरेखा भी निन्‍्दनीय है ।* 


' २४ फरवरी को काफरेन्‍्स ने सर्वसम्मति से मालवीयजी द्वारा भ्रस्तुत 
प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए घोषित किया कि साम्प्रदायिक निर्णय मिन्‍्दनोीय 
है, वयोकि वह हिन्दुओ और सिक्खो के लिए विद्येपहप से “अन्यायपूर्ण” है 
उरासे “साम्प्रदायिक कलह” बढेगी, वह “राष्ट्रविरोधी और लोकतल्त्रविरोधी” 
है, ओर उसके कारण “जनता की दक्षा को सुधारने के निमित्त विधान सभाओं 


१. पट्टामि सीतारमैया : हिस्ट्री आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जि० १, 
प० ५९४।॥ + 
२. इंडियन ववाटरली रजिस्टर, सन्‌ १९३५, जि० १, पृ० ३१५-३२४। 
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के लिए गेरसाम्प्रदायिक आधार पर काम करना बहुत कठिन होगा” और वह 
“भरत के ऊपर ब्रिटेन के आधिपत्य को दृढ़ करेगा” ।* 

'इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मालवोयजी ने कहा कि यह साम्प्रदायिक 
निर्णय ''स्वक्षासन के वृक्ष को जड पकडने नहीं देगा, और इससे यूरोपियनों 
को छोड कर विसी दुसरे सम्प्रदाय का भला होनेवाला नही है । इसका विरोध 
हम सब का राष्ट्रीय कर्तव्य है ॥* 

काफरेन्स ने मालवीयजी की अध्यक्षता में कविवर रवीन्द्रवाथ टैगोर, सर 
प्रफुल्लचन्द्र राय, श्री० सी० वाई० चिन्तामणि आदि बहुत से सुविस्यात 
सज्जनों की कमेटी गठित को, जिसने मालवीयजी के मेतृत्व में लन्दन को एक 
डेपुटेशन भेजने का निश्चय किया । 

इस काफरेन्स के जवाब में बहुत से प्रतिष्ठित मुसलमानों मे १ मार्च को 
दिल्‍ली में ही नवाव ढाका की अध्यक्षता में एक काफरेन्स आयोजित की, जिसने 
निश्चय किया कि यद्यपि साम्प्रदायिक निर्णय पूरे तौर पर सन्तोषजनक नहीं है, 
क्योकि वह मुसलगानो की सव मांगों को पूरा नहीं करता, फिर भी यह 
काफरेन्स उसे मंजूर करती है । 


फेन्द्रीय स्सेम्बली मे घहुत 

काग्र स पार्टी के नेता श्री भूला भाई देसाई ने अप्लेम्बली में प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया कि ज्वाइन्ट पालियामेन्टरी कमेटी (संयुक्त संसदीय कमेटी) की रिपोर्ट 
की योजना के भाधार पर कोई विधान तैयार न किया जाय । जिना साहब मे 
इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित लम्बा संशोधन प्रस्तुत किया :--- 

१. यह कि असेम्बली साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार करती है, जब 
तक कि विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा उसके विकल्प के सम्बन्ध मे कोई समझौता 
नही होता । 

२. भ्रान्तीय सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस सदन की राय है 
कि वह बहुत ही असन्तोषजनक और निराशाजनक है, क्योंकि उसमें बहुत से 
आपत्तिजनक तत्त्व सम्मिलित है, विशेषरूप से दूसरे सदनो की स्थापना, गवर्नरो 
के असाधारण और विशेष अधिकार, पुलिस नियमो, खुफिया सेवाओ और गुप्तचर 
विभागों के सम्बन्ध में व्यवस्था, जिन्होंने कार्यपालिका और विधानपालिका के 
वास्तविक नियंत्रण भौर उत्तरदायित्व को प्रभावहीन बना दिया है, और इसलिए 


३, वही, पृ० ३२४। २ वही, पृ० १२४। 
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जब तक ये आपत्तिजनक तत्त्व दूर नही किये जाते, तब तक वह भारतीय जनमत 
के किसी वर्ग को सन्तुष्ट नहीं करेगी । ।। 


(३) केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध में जो अखिल भारतीय संघ 
के नाम से विख्यात है, इस सदन की निम्चित राय है कि वह बुनियादी तौर 
पर खराब है, और ब्रिटिश भारत की जनता को बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, 
और, इसलिए यह सदन भारत सरकार से संस्तुति करता है कि वह सम्राद्‌ की 
सरकार को सलाह दे कि वह इस योजना के आधार पर कोई कानून न बनाये, 
“और अनुरोध करता है. कि वह विचार करे कि किस तरह ब्रिटिश भारत में 
वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाये, ' और इस दृष्टि से 
बिना विलम्ब के भारतीय जनमत के परामर्श से सारी स्थिति पर विचार करने 
के लिए कार्रवाई करे | 


इस संशोधन के पहले भाग पर काग्रंस की ओर से यह संज्ोधन प्रस्तुत 
किया गया कि ,सदन साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार करता है और,न, रह 
करता है, पर इस सशोधन के पक्ष में केवल काग्रंस पार्टी के ४४ सदस्यों ने 
वोट दिया, और इसलिए वह भारी बहुमत से गिर गया । 


जिना साहव क॑ अनुरोध पर सशोधन के पहले भाग पर अलग से वोट 
लिये गये । कामग्नस पार्टी तटस्थ रही, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने इसके विरोध 
में राय दी। मुसलमानों और सरकारी सदस्यों की राय से जिना साहब का 
यह सशोधन स्वीकार हो गया। जिना साहब के संशोधन के अन्य दो खण्डो 
का सरकार के प्रवक्ताओ ओर समर्थको ने डट कर विरोध किया, पर काग्न॑ स 
पार्टो, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तथा जिना साहब के समर्थकों के वोटी'से थे 
भी असैम्बली ने स्वीकार कर लिये। इस त्तरह जिना साहब का प्रा संशोधन 
स्वीकार हो गया । 


जिना साहब की विजय पर भारतीय मुसलमान, प्रसन्न थे, पर साम्प्रदायिक 
निर्णय के सम्बन्ध में असेम्बली के निप्चय से हिन्दू जनता क्षुब्ध थी। कांग्रेस 
“ने अनुभव किया कि उसकी तटस्थता निरर्थक सिद्ध हुई । उसके सदस्यः साम्प्र- 
दायिक मिर्णय के प्रइन पर न तो हिन्दू जनता के भावो को, जिन्होने उन्हें वोट 
दिये थे, अभिव्यक्त कर सके, ओर न विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पुष्ट कर सके । 
अपनी इस नीति से कांग्रेस न तो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकी 
और न अपने को साम्प्रदायिक वादविवाद से अलग रख सकी । 


| 
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जिना-राजेन्द्र बाब वार्ता 


२२ जनवरी सन्‌ १९३४ को काग्रेस के अध्यक्ष की ,हैसियत,से राजेव्दर 
प्रसादजी ने साम्प्रदाधिक निर्णय के विकल्प की तलाश में जिना साहब से बात- 
चीत शुरू की । बातचीत का सिलसिला १ मार्च तक चलता रहा। पर प्रयास 
सफल नही हुआ । ह 

, इस बातचीत के शुरू में ही राजेन्ध प्रसादजी ने जिना साहब से कह 
दिया था कि “यदि वह मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों को कायम करने 
पर तुले होंगे, ,तो बातचीत की कोई गुंजाइश नही है, क्योकि हम भलग चुनाव 
को राष्ट्रीयवा की दृष्टि से इतना घातक मानते है कि यदि वह रह जाय तो 
किसी समझौते से कोई काम न,होगा। इसलिए बातचीत इसी आधार पर 
होगी कि वह अलग निर्वाचन क्षेत्र छोडने पर तैयार हो जाय । इस पर उनकी 
ओर से यह प्रश्न हुआ कि जो चीज मुसजमानो को मिल चुकी है और वे इसे 
कुछ दिनो से काम में लाते रहे हैं, इसके बदले में उनको जब तक कुछ निश्चित 
रूप में न मिले तब तक उनको मनाना और राजी करना सम्भव ने होगा ।”* 
राजेन्द्र प्रसाद जी ने मुसलमानों के लिए उतने ही स्थान मान लिये, जितने उनको 
साम्प्रदायिक निर्णय में मिले थे।' जिना साहब के भाग्रह पर राजेन्द्र श्रसाद जी 
ने यह बात भी मान ली कि “मतदाताओं में उनकी संख्या आबादी के अनुपात 
में हो” ।* राजेन्द्रप्रतादजी ने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है कि सिकखों ने 
इसका जबर्दस्त विरोध किया, पंजाब के कुछ व्यक्तियों ने इसे मान लिया, पर 
बंगाल के हिन्दु किसी तरह पर मानने को राजी न हुए।* ,जब पडित मालवीयजी 
पै बातें हुईं, तब उन्होंने सिक्लो और बंगाल के हिन्दुओं का हवाला देते हुए 
कहा कि जब तक वे नही मानेंगे, तब तक वह कुछ नहीं कर सकते ।" इसके 
बाद राजेन्द्र श्रसादजी ने जिना साहब से बहस को कि वे इस मांग पर न 
अडें, क्योंकि इसमें कोई तत्त्व की बात नही है। जहाँ मुसलमानों का बहुत बडा 
बहुमत है, वहाँ सैकड़े एक या दो की कमी से चुनाव के नतीजे पर कोई विश्वेष 
प्रभाव या फर्क नहीं पडेगा.। पर वह इस पर राजी नही होते थे | काग्रेस 
'की ओर से मैं (राजेन्द्र प्रसाद) उसे मान लेने को भी राजी था। पर उन्होंने इस 
धर जोर दिया कि पडित मालवीयजी 'की अनुमति भी आवश्यक है, क्योकि 


न््जिजपनि-+ापपैपघ55 


$ 


१. राजेन्द्र प्रसाद - आत्त्मकथा, पृ० ४२५ । 
, वही, पृ० ४२५ | ,. ३, + वही, पृ० ४२६। 
४, वही, पृ० ४२६ । ५, वही, पृ० ४२६ | 
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समझौता अगर हुआ भी, भौर पडित मालवीयजी के नेतृत्व में साम्प्रदायिक 
निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन होता ही रहा, तो मुसलमानों को इससे कोई लाभ" 
न होगा ।* जब मालवीयजी से फिर वातें हुईं तब उन्होने साफ कह दिया कि 
जितनी जगहें मुसलमानों को मिली है, विशेषकर बगाल और केन्द्र में, उन्हें 
भी घटाना चाहिए, और जब तक वे घटठायी न जायेंगी, तथव तक वे राजी 
नही हो सकते । इधर श्री जिना साहब भी इस वात पर तुल गये कि जब तक 
पडित मालवीयजी का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वे राजी नही होगे। 
अपनी भोर से' वे कहते थे कि मुसलमान नेताओ की मजूरी वह दे सकेंगे । * 


राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी “आत्मकथा” में लिखा है; “यद्यपि यह वातचीत 
कांग्रेस की ओर से मैंने शुरू को थी--ओर काग्रेस तथा मुस्लिम लोग के भ्रष्यक्षों 
के बीच ही यह चली थी, तथापि अन्त मे वह इसलिए टूट गयी कि भिस्टर 
जिना केवल काग्रेस के साथ समझौता करने को राजी नहीं हुए और हिन्दू सभा 
की अनुमति जरूरी समझने लगे ।” 


५ 


समझौता नही हो सका, इसका राजेन्द्र प्रसादजी को बहुत अफसोस, रहा, 
क्योंकि वे समझते थे कि जिन शर्तों पर वे समझौता करना चाहते थे भौर 
जिन पर उन्होने जिना साहब को राजी कर लिया था वे शर्तें देश के लिए हितकर 
होती । इससे अधिक अफसोस इसलिए हुआ कि जिस कारण समझौता नही हो 
सका, वह ऐसी बात थी जिसका कोई विद्येप महत्त्त नही था। उसको न मानना 
अथवा उस पर जिद करना उनके खयाल में दोनो हो बेकार थे ।४ 


सन्‌ १९३५ में मालवीयजी ओर हिन्दू महासभा के अध्यक्ष भाई परमानन्द 
के विचारों में इतना गहरा मतभेद था कि हिन्दू सभा की ओर से जिना साहब 
को कोई आश्वासन देना या किसी समझौते को स्वीकार करना मालवीयजी के 
लिए सम्भव नही था। वे काग्र स नेशनलिस्ट पार्टी के नेता अवदय थे और वंगाल 
में सन्‌ १९३४ के चुनाव में उनकी पार्टी की बहुत बडी जीत हुई थी, इसलिए 
बंगाल की जनता का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें लोकतान्त्रिक अधिकार अवश्य 
था; पर बंगाल के उन नेताओ की अवहेलना कैसे की जा सकती थी जिन्होंने 
इसी प्रझ्ष पर चुनाव लडकर जनता का विश्वास प्राप्त किया था । इसीलिए 
मालवीयजी ने राजेन्द्र प्रसाद जी से कहा था कि वे बंगाल के लोगो से बात 
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करें। सिदखो से मालवीयजी के बहुत अच्छे सम्बन्ध थे । पर सिक्‍खों का प्रति- 
निधित्व करने का या ,उनकी ओर से मुसलमानों से समझौता करने का उन्हें 
फोर अधिकार नही थ्रा। जिना साहा तो संयुक्त निर्वाचन पद्धति के पुराने 
समथक थे। पर हिज हाइनेस आगा खाँ, सर मुहम्मद शफी, सर फजले हुसेम 
आदि मुस्लिम नेताओो ने उनकी बात कभी नहीं मानी, और सन्‌ १९३४ के 
चुनावों में, कोई ऐसी घटना नही घटी, जिसके आधार पर यह मान लिया जाय 
कि इस सम्बन्ध में जिना साहब का समझौता सब मुसलमान नेता स्वीकार कर 
लेते। दूसरी तरफ सन्‌ १९३४ के चुनावों में कांग्रेस को भारी विजय हुई थी 
और उसे भारतीय जनता का, विश्येप रूप से हिन्दु मतदाताओं का, प्रतिनिधित्व 
करने का प्रा अधिकार था। वह जनता के नाम पर किसी विपय पर किसी 
से समझौता कर सकती थी । जिना साहव भी साम्प्रदायिक समस्या पर काभ्रेस 
से समझोता कर सकते थे । 


नेहुरकूजी की भालोचना 
यद्यपि पंडित जवाहर लाल नेहरू नेशनलिस्ट मुसलमानों के दृष्टिकोण से 
तथा साम्प्रदायिक प्रश्न पर काग्रेस के निर्णय से असन्तुष्ट थे, गौर वगाल के 
हिन्दुओ की परेशानियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते थे, पर उन्हें का स का 
विरोध तथा उसके लिए का स नेशनलिस्ट पार्टो का गठन असह्य था । उन्होने 
अपनी आत्मकथा में लिखा हैं : “नेशनलिस्ट पार्टी और उससे भी अधिक हिन्दू 
महासभा ओर दूमरो साम्प्रदायिक सस्थाएँ सम्भवतः इस प्रदान (साम्प्रदायिक 
निर्णय) पर नाराज थी, पर उनकी समीक्षा उस निर्णय के समर्थकों की तरह 
ब्रिटिश गवनंमेंट के सिद्धान्तो पर आधारित थी, जिसने उन्हें एक विचित्र 
नोति को अभिग्नहण करने, के लिए प्रेरित किया और कर रहो है, जो सरकार 
को अवध्य ही खुश करनेवाली होगी,। निर्णय से परेशान, वे दुसरे अत्यावश्यक 
विषयों में अपने विरोध को सरकार द्वारा निर्णय को अपने पक्ष में बदलवाने की 
आशा में हलका कर रहे हैं। हिन्दू गहासभा इस मामले में दुर तक चली 
गयी है।”! , ४ 
” जवाहर लालजी का यह विश्लेषण हिन्दू महासभा पर पूरे तौर पर लागू 
हीता था, पर काग्र स' मेशनलिस्ट पार्टी पर लागू नही होता था | पंडित जवाहर 
लाल नेहरू ने इसी पुस्तक मे स्वीकार किया है कि जब तक मालवीयजी उसके 
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प्रमुख मनीषियों में, से एक थे, तब तक हिन्दू महासभा अपनी साम्प्रदाग्रिकता, 
के बावजूद राजनीति में प्रतिक्रियावादी नही थी, और इस समय उसका नतृत्त 
भालवीयजी के हाथ में नही था ।" मालवीयजी की राजनीतिक समीक्षा ,घीरे-प्वीरे 
नरम पड जाने के बजाय अधिक कष्ठी होती गयी। 


यह ठीक हैं कि मालवीयजी और कांग्रेस मेशनलिस्ट पार्टी 'की सन्‌ १९३४ 
की घोषणाएँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी धारणाओ पर भाधारित 
तहो. थी, पर उन्हें तो कम से कम उस समय , तक गाधोजी और कांग्रेस ने है| 
स्वीकार नही किया था । पर जवाहरलालजी का यह समझना कि कांग्रेस 
नेशनलिस्ट पार्टी की घारणाएँ, उसका दृष्टिकोण गवर्नमेंट के सिद्धान्त पर आधारित 
था बिल्कुल गलत,था । मालवीयजी भोर कागग्रंस नेशनलिस्ट, पार्टी को नीतिरीति 
और गतिविधि उन लोकतात्रिक और स्वतंत्रता-संवन्धी सिद्धान्तों पर आधारित 
थी जिन्हें काग्रेस और सम्भवत नेहरूजी भी पूरे तौर पर स्वीकार करते थे। 
अन्तर केवल इतना था कि जबकि काग्रंस साम्प्रदायिक निर्णय पर गोल बातें 
करती थी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक और स्वतत्रता सम्बन्धी 
सिद्धान्तो के आधार पर खुले तौर पर साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध करती थी । 


जवाहरलालजी ने यह भी लिखा हैं * “तथाकथित ,कांग्रेस नेशनलिस्ट 
पार्टी का व्यवहार मुझे विशेषत्प से शोचनीय प्रत्तीत हुआ । साम्प्रदायिक निर्णय 
के विरुद्ध उसका तीत्र विरोध एक आदमी समझ सकता है, पर अपनी पीजीशन 
को दृढ़ करने के लिए उन्होने उग्र साम्प्रदायिक सस्थाओ से अपने को सम्बद्ध 
कर लिया, सनातनियों से भी जिनसे अधिकतम प्रतिक्रियावादी ग्रुप, राजनीतिक' 
और सामाजिक दृष्टि से हिन्दुस्तान में कोई दूसरा नही है, और बहुत ही बदनामः 
किस्म के बहुत से राजनीतिक प्रतिक्रियाचादियों से |” * १ 


हा 
ड़ ॥, ६ 


नेहरु साहव की प्रतिक्रियावाद की व्याख्या कितनी व्यापक थी, 'इसका पता 
उनकी आत्मकथा के पढने से कुछ-कुछ चल सकता है । इस व्यारगा के अनुसार 
तो सम्भवत, वे सब जो काग्रेस का विरोध करते थे, और कामग्रेस में उन्की 


विचारधारा का विरोध करते थे, किसो न किसी अंश मे प्रतिक्रियावादी थे । वे 
गाघीजी का बहुत आदर करते थे, उन्हें देश की.. सबसे बडी विभूति: मानते थे 

उनके नेतृत्व में काम करना अपने लिए बड़े गौरव की बात समझते थे, पर ने दर 
जी की प्रतिक्रियावाद की छाप से वे भी नही बच पाते थे। इस व्यापक बा 
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सें' यदि मूल्याकन किया जाय तो कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के संगी-साथी ही वया 
सारी पार्टी स्वयं प्रतिक्रियावादी थी, और कांग्रेस के नेताओं में से भी कुछ ही 
अपने को प्रगतिशील या ' क्रान्तिकारी होने का दावा 'कर सकते थे। पर इस 
व्यापक व्याख्या को भुलाकर 'नेहरू साहब के वक्तज्य पर विचार किया जाय 
तभी नेहरू साहब के इस वक्तव्य की सही-सही जाच हो सकती है । 


देश की साम्प्रदायिक संस्थाओं में हिन्हू महासभा मालवीयजी के सबसे निकट 
थी । वह चाहती थी कि मालवीयजी के साथ या उनसे मिलकर वह साम्प्रदायिक 
प्रदनन पर चुनाव लडे, पर मालवीयजी ने हिन्द महासभा को कौंसिलो का चनाव 
लड़ने के लिए कभी प्रीत्साहित नही किया, और काग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी ने 
घुनावो के सम्बन्ध में हिन्दू महाराभा से कोई गठवबन्धन नही किया ।' इसका 
हिन्दू महासभा के अध्यक्ष भाई परमानन्द को बहुत दु सन था। हिन्दू महासभा 
के बहुत से सदरयो और समर्थकों ने, तथा काग्रेस की गतिविधि से रुष्ट बहुत 
से प्रतिक्रियावादी और उदारवादी तत्त्वो ने कांग्रेसी प्रत्याशियों के विरुद्ध काग्रेस 
नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन जरूर किया होगा । पर क्या कांग्रेस 
कह सकती है कि सन्‌ १९३४ में केवल क्रान्तिकारी और प्रगतिशील मतदाताओं 
ने ही उसे वोट दिये । यदि सन्‌ १९३४ के चुनाव में जिन लोगों को कांग्रेस 
में अपना उम्मीदवार बनाया था, और जिय मतदाताओ ने उन्हें वोट दिया था 
वे सब क्रान्तिकारी होते, तो उसी वर्ष भारत की राजनीतिक दशा कुछ की 
कुछ हो जाती । कौन कह सकता है कि काग्रेस पार्टी के नेता श्री भूलाभाई 
देसाई और उपनेता खान अब्दुल कयूम खा की तुलना में नेशनलिर॒ट पार्टी के 
नेता एम० एस० भर्ण तथा उसके सदस्य बी० एन० ससमल, अखिल चन्द्र दत्त, 
माखन सेन, सतीश चन्द्र बोस की देशसेवाएं नगण्य थी, और वे उनसे कम 


देशभक्त थे। 


नेहरू साहब को दु ख था कि काग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी ने सनातनियों से भी, 
जो राजनीतिक और सामाजिक दोनो वातो में सबसे :प्रतिक्रियाबादी थे, सम्पक 
स्थापित किया । नेहरू साहब कन्षेयवादी या नास्तिक थे, उनकी परिभाषा में 
सभी' धर्मावलम्बी समांज के प्रतिक्रियावादी तत्त्व माने जाने चाहिए। फिर 
केवल सनातनियों को ही सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी बताने का वया अर्थ है ? 


'जो भी हो, इस सम्बन्ध में मालवीयजी और अणेजी की पोजीशन बिल्कुल 
साफ थी । वे दोनो सनातनधर्म पर दृढ आस्था रखते थे। सनाततियों से सम्पक 


ं साम्प्रदायिक निर्णय * प४५ 


बनाये रखते हुए उन्तमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना पैदा करना; और देश- 
भक्ति को भावज़ा संचारित करना, तथा उन्हें देशा की राजनीति में सक्रिय योगदान 
फरने के लिए तथा देश-सेवा के लिए प्रोत्साहित करना वे अपना पुनीत कर्तव्य 
पमझते थे ।.वे समझ नही सकते थे कि जिम्त देश मे करोडो अपने को 'सनातनी' 
कहते हो, उस देश में सनातनियों में राजनीतिक चेतना पैदा किये बिना 
लोकतन्त्र कैसे स्थापित किया जा सकता हैं? वे देशभक्ति को अपने धर्म का 
महत्त्पपूर्ण अंग मानते थे, और इस बात का उन्होंने आजीवन प्रचार किया । 
वे देशोत्य।न के निमित्त कतिपय पुरानी रूढ्ियो और धामिक परम्पराओ में 
भावश्यक सुधार और संशोधन करने को भी तैयार थे। पर वे देशसेवा के 
लिए सनातन धर्म को छोडना, त्तया सनातनियों से अपना सम्पर्क विच्छेद करना 
आवश्यक नही समझते थे । 


फाप्रेम का लखनऊ अधिवेशन 

अप्रैल सन्‌ १९३६ में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में नये राजनीतिक 
विधान की कडी आलोचना की, पर निश्चय किया कि आगामी प्रान्तीय चुनावों 
में हिस्सा लिया जाय। जवाहर लाल नेहरू में अपने अध्यक्षीय भाषण में 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही के कुचक्रो की भरत्संना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्य 
को सिद्धि के लिए कांग्रेस के सगठत को अधिक सुदृढ़ और उसके कार्यक्रम 
को अधिक व्यापक बनाया जाय, तथा देश की समस्याओ पर विश्व को 
परिस्थिति के सदर्भ में अन्तर्राष््रीय दृष्टकोण से विचार किया जाय । उनकी 
घारणा थी कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही का मुकावला करने के लिए जरूरी है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन प्रगतिशील शक्तियों का समर्थन किया जाय जो 
साम्राज्यवादी जोर फासिस्टवांदी शक्तियों का विरोध कर रही है। उन्होने 
कहा कि उनके विचार में समाजवाद ही विश्व की समस्या का समाधान है, 
और कांग्रेस को किसानो और मजदूरो के हितो की पुष्टि करते हुए स्वतन्त्रता 
सघर्ष के लिए उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त करना चाहिए। उनकी 
धारणा थी कि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से समझौता करके किसी पैक्ट द्वारा 
साम्मदायिक समस्या हल नहीं हो सकती ॥ उसके लिए, उनकी राथ में, 
व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ग्राधिक कार्यक्रम के आधार पर जनता से सम्पर्क 
घ्यापित करना होगा, मुस्लिम जनता को समझाना होगा कि हिन्दू और मुस्लिम 
जनता के आधिक हित समान है और उन दोनो के सपुक्त प्रयासों द्वारा ही 
उन्त जाथिक हितो की पुष्टि और वृद्धि सम्भव है । 

३५ 
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कांग्रेस की चुनाव घोषणा 


अगस्त सन्‌ १९३६ में काग्रंस ने अपनी चुनाव घोषणा में, जिसे कांग्रेस के 
अध्यक्ष पडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं तैयार की थी, १९३५ की शासन 
व्यवस्था के साथ साथ साम्प्रदायिक निर्णय को भी रह करने की घोषणा की। 
चुनाव घोषणा में कहा गया--“पूरे शासन-विधान को अलग रखकर साम्प्रदायिक 
निर्णय कबूल नही हो सकता, क्योकि वह स्वाधीनता और लोकताबन्रिक शासन 
के सिद्धान्तो के विरुद्ध है। इसके कायम रहने से देश को छिन्न-भिन्न करने- 
वाली और वाधक शक्तियाँ पैदा होगी, आशिक प्रश्नों का स्वाभाविक विकास 
रुक जायगा, समाज की प्रगति कुन्द हो जायेगी। राष्ट्रीय विकास में बाधा 
उपस्थित होगी, और हिन्दुस्तान की एकता पर क्रुठाराधात होगा । इससे 
हिन्दुस्तान के किसो सम्प्रदाय या णाति को कोई वास्तविक लाभ नही होगा, 
क्योकि इससे >ुछ लोगो को लाभ होगा, वह हानि की भपेक्षा तुच्छ होगा | 
बल्कि इसका अन्तिम परिणाम उस जाति के लिए भी हानिकर होगा जिसके 
लाभ के खयाल से यह बनाया जा रहा हैं। इससे उस तीसरे दल को लाभ 
होगा जो हम पर शासन कर रहा है और हमें लूट रहा है” । आगे चल 
कर यह भी कहा गया--/इस साम्प्रदायिक निर्णय से जो स्थिति पैदा हो 
गयी है, उसका उचित ढग से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी स्वाघीनता 
के सग्राम को भीर भी संगीन बनाना चाहिए और साथ ही साथ इस समस्या 
को सुलझाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ तिकालना चाहिए जो सभी जातियो 
और सम्प्रदायो को कबूल हो, और जिससे भारत की एकता की नीव मजबूत 
हो” ।* इस अवसर पर काग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसके सदस्य 
साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आवश्यक होने पर वोट करेंगे । 


मालवीयजी फी गतिधिधि 

कांग्रेस की यह घोषणा मालवीयजी की महत्त्वपूर्ण विजय थी । सम्मवंतः 
संघर्ष यही खत्म कर देना उचित था। शायद मालबीयजी तो, जैसा कि 
प्रिंसिपल दोवानचन्दजी ने अपने सस्मरण में लिखा है, कांग्रेस के अध्यक्ष 
जवाहरलाल नेहरू के साम्प्रदायिक-निर्णय-विरोधी' वक्तव्य पर ही पार्टी के बनाने 
के विचार को छोडने को तैयार थे, पर उनके सामने उनके साथियों की 
मनोभावना और राजनीतिक भविष्य का प्रश्न था । ] 

१ काल टू दिनेशन, 'पृ० ६॥ २ वचही। 

३, महामना मालवीय जी बर्थ सेन्टितरी कोमिमोरेशन चल्वृम, 

पु० छश्ट । 
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५।युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, के अध्यक्ष रफो अहमद किदवई साहब ने 
मालवीयजी से यह समझौता किया कि चूंकि काग्र स पार्टी और काग्र स नेशनलिस्ट, 
पार्टी के राजनीतिक लक्ष्य एक ही है, इसलिए राजनीतिक , मामलो में ये दोनो 
पाटिया एक ही नेता को अपना नेता मान कर काम करेंगी, परन्तु साम्प्रदायिक 
तेंण॑य (कम्युनल अवार्ड) या उसके प्रासंगिक विषयो पर नेशनलिस्ट पार्टी 
अपना नेता चन' कर उसी नेता के आदेशानुसार काम करेगी ।' 


रफी,साहव ने कुछ स्थान भी मालवीयजी के समर्थकों के लिए छोड दिये। 
पर का्नंस के कतिपय उच्च स्तरीय नेताओं को यह समझोता पसन्द नही आया। 
उन्होंने रफी,साहव की कडी आलोचना करते हुए इसे तो स्वीकार कर लिया, 
पर मालवीश्रजी से और कुही किसो प्रकार का समझौता करने से इनकार कर 
दिया। फिर भी बंगाल कांग्रेस कमेटी के नेताओं ले अनौपचारिक ढंग से बंगाल 
में विधान सभा के स्थानों के सम्बन्ध में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं से 
समझौता कर लिया । अन्य प्रान्तो में ,कोई समझौता नही हुआ । युक्त प्रान्त 
में मालवीयजी ने समझौते के अनुसार काग्ग्रेंस के उम्मेदवारों का समर्थन किया, 
विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर उनके पक्ष में भापण किये। सन्‌ १९३७ के 
चुनाव अभियान में यही उनका मुख्य काम था। 


इन संघर्पों के बीच में ही मालवीयजी ने २८ दिसम्बर सन्‌ १९३५ को सबसे 
वृद्ध काग्र सी मेता की हैसियत से तैजपाल सस्क्ृत विद्यालय बम्बई मे कारगर स 
स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर स्मृति शिला का उद्घाटन किया । 


२९ दिसम्बर सन्‌ १९३५ को पूृना में हिन्द महासभा के सभहवें अधिवेशन 
की अध्यक्षता करते हुए मालवीयजी ने कहा, “प्रत्येक भारतीय को संकल्प कर 
लेना चाहिए कि प्राणो की वाजी लगा कर हम स्वराज्य लेंगे, मौर तव तक 
प्राणपण से इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे जब तक हमारे दम में दम है ।” इन्होने 
इस अवसर पर हिन्दू महासभा को हरिजनोद्धार पर अपनी सारी दाक्ति केन्द्रित 
करने की सलाह दी । पर जब हिन्दू महासभा के अन्य नेता इसके लिए राजी 
नही हुए, तब वे हिन्दू महासभा से अलग हो गये, यद्यपि सम्भवतः इसकी 
घोपणा उन्होंने कभी नहीं की। उन्हें वीर सावरकर, “क्टर भुजे और भाई 
परमानन्द की नीति-रीति पसन्द नही थी । 


जनवरी सन्‌ १९३६ में अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा का कार्यक्रम 
निश्चित करते समय “हिन्दुओ के विभिन्न सम्प्रदायो का संगठन करना एवं 
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१. मालवोयजी--जीवन झलकियाँ, पृ० १६८ । 
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उनमें घामिक तितिक्षा तथा एकता का भाव बढाना, और देश के भिन्न-भिन्न 
धर्मो को माननेवाले भाहयो में स्भध[ववा और मैल बढ़ाना” मालवीयजी ने उसका 
विशिष्ट कार्य निर्धारित किया । 


उसके कुछ दिन वाद जब एक समय बातचीत करते हुए इस पुस्तक के 
लेखक ने मालवीयजी का ध्यान इस वात पर आक्ृष्ट किया कि डाक्टर मुंजे 
हिन्दू राष्ट्र के सिद्धान्त को मानते है, तव उन्होने बडे ऊँचे स्वर में कहा "मैं 
इसे नही मानता ।” मालवीयजी हिन्दू समाज की रक्षा के लिए आतताइयो का 
विरोध और अत्याचार का दमन अनिवार्य रूप से आवद्यक समझते थे, पर वे 
यह भी सदा याद रखना जरूरी समझते थे कि “भारतवर्ष केवल हिन्दुओ का 
देश नही, यह ठो मुसलमानों, ईसाइयो और पारसियो का भी देश है । यह देश 
तभी समुन्नत और शक्तिशाली हो सकता हैं, जब भारतवर्ष को विभिन्न जातिया 
और यहा के विभिन्न सम्प्रदाय पारस्परिक सद्भावता औौर एकात्मकता के साथ 
रहे, और स्वशासित संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करें।” 


२४. अन्तिम दस वर्ष 
(१९६३७-१६४६) 
डी० ए० धी० फालेज 


मालवीयजी की सनातनघर्म पर दुढ निष्ठा थी भौर भार्यसमाज द्वारा 
उसकी कडी आलोचना उन्हें बुरी लगती थी । पर वे आर्यसमाज के प्रवर्तक 
स्वामी दयानन्द को विद्वानू, तपत्वी और राष्ट्र-निर्माता मानते थे । मालवीयजी 
ने अवतूबर सन्‌ १९३६ में डी० ए० वी० कालेज, लाहोर के जुबली समारोह 
की अध्यक्षता करते हुए कहा : “स्वामी दयानन्दजी ने ऐसे समय पर अपना 
काम प्रारम्भ किया, जब सब ओर अविद्या का अंधकार फैला हुआ था। यह 
उनकी तपस्मा और देश-प्रेम का ही फन था कि उन्होने जीते जी वैदिक 
सम्पता के दर्शन किये, क्योकि वैदिक सम्पतता ही संसार की सबसे पुरानी 
सम्यता है । 


फंज३र अधिवेशन 

दिसम्बर सन्‌ १९३७ मे काग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में मालवीयजी ने 
कहा : “हम अग्नेजी राज्य सहन नहीं कर सकते । हम अपना शासन अपने 
आप कर सकते है । शासन करने की. हमारी वह शक्ति क्षीण नही हो गयो है, 
जो हमारे पूर्वजों में थी। ससार के सभो देझ्ो ने यहाँ तक कि मिस्र ने भी 
स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है । क्या कोई भी भारतीय ऐंमा है, जिसका हृदय भारत 
की दु्दशा देखकर बार-वार न रोता हो ? सामर्थ्य और बुद्धि रखते हुए भी 
हम लोग अग्रेजो के गुलाम है, क्या हमें लज्जा नहीं आती ? हम ब्रिटेन से 
मित्रता चाहते है । यदि ब्रिठेन हमारो मित्रता चाहता है, तो हम वैयार है, 
किन्तु यदि वह हमें अपने अधीन रखना चाहता है, तो हम उप्तकी मित्रता नही 
चाहते । आप स्मरण रखें कि अंग्रेज जब तक आप से डरेंगे नहीं, तब तक 
यहाँ से नहीं भागेंगे । अपन्ती कायरता को दूर भगा दो, बहादुर बनो, और 
प्रतिज्ञा करो कि आाजाद होकर हो हम दम लेंगे ।” इस अवसर पर उन्होंने 
यह भी कहा कि “मैं पचास वर्ष से काग्रेस के साथ हुँ। सभव है, मैं बहुत 
दिन तक न जि और अपने जी में यह कलक लेकर भरू कि भारत अभी भी 
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पराधीन है । फिर भी मैं यह आशा कर सकता हूँ कि में इस भारत को 
स्वतंत्र देख सकूँगा ।* 

सन्‌ १९३७ में चुनावों के बाद कांग्रेसी विधायकों की सभा में मालवीयजी 
ते उन्हें सलाह दी कि चुनावों में को गयी प्रतिज्ञा को तथा नयी व्यवस्था की 
कमियो को ध्यान में रखकर उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाकर शासन का उत्तरदायित्व 
ग्रहण नही करना चाहिए ) पर अब काग्रेस विधायकों ने उनकी यह वात नहीं 
मानी, तव मालवीयजी ने एक नये विवाद का उत्तरदायित्व भ्रहण करने के 
वजाय पचास वर्ष से अधिक राष्ट्र की सेवा करने के , बाद अपनी आयु के 
छिहत्त रवें वर्ष मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में तवगुवक कांग्रेसी 
कार्यवर्तानी को आश्ञीर्वाद देते हुए सक्रिय राजनीति से छुट्टी ले ली। विश्व- 
विद्यालय के प्रवन्ध का उत्तरदायित्व फिर भी बना रहा। वहुत सी अन्य 
संस्थाओं के सचालन की चिन्ता भी वनी रही । 


कायाकलप॑ ; 
१६ जनवरी सन्‌ १९३८ को मासवीयजी ने तपसी वावा की देखभाल में, 
रामबाग (शिवकोटि, प्रयाग) में कायाकल्प का प्रयोग आरम्भ किया । ४० दिन 
विधिवत्‌ एक कुटी में विश्राम करने के वाद २४ फरवरी सन्‌ १९३८ को बाहर 
निकले । उस समय उनका वजन ६ पौंड बढ गया था, पिर के कुछ वाल भी 
'बाले हो 'गये थे, नेत्रों की रोशनी भी कुछ बढ गयी थी, और चेहरे 'पर भी 
बुढापे के चिह्न कुछ कम हो गये थे । पर शीघ्र ही शरीर काफी शिथिल हो 
गया, और कायाकल्प का प्रयोग विफल सिद्ध हुआ । इस सम्बन्ध में मालवीयजी 
का कहना था कि उन्होंने कायाकल्प के नियमो का ठीक तौर पर पालव नहीं 
किया, इसी से उनको पूर्ण सफलता प्राप्त नही हुई । पण्डित राधाकान्‍्त मालवीय 
का विचार था कि आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने तो आयु के मध्य भाग भर्थातृ 
४० वर्ष की आयु में कायाकल्प की सलाह दी थी, मालवीयजी की जैसी 
बुद्धावस्था में उसका प्रयोग बेकार था। पंडित गोविन्द मालवीय का निष्कर्ष 
था कि कार्याकल्पःकुटी में जिना कार्य लेटे रहना मालवीयजी के लिए अस्वाभाविक 
था, उसने उनकी जीव॑नधारा वदल दी, उनके परिश्रम की शक्ति को खत्म कर 
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विश्वविद्यालय | 
चाहे जो भी हो, कायाकल्प के बाद किसी भारी * छत्तरदायित्व की। वहन 


करना उनके लिए असम्भव था| काशी विश्वविद्यालय के प्रबन्ध का भार किसी 
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दूसरे को सौपना अनिवार्य था। वे यह उत्तरदायित्व पण्डित हृदयनाथ कुंजल 
को सौंपना चाहते थे। उन्हें कुंजरू साहब की योग्यता, कार्यक्षमता, कार्तंव्य- 
परायणता, तथा सेवा भावना पर पूरा विश्वास था। वही वास्तव में मालवीयजी 
के सर्वोत्तम उत्तराधिकारी हो सकते थे । बहुत संकोच के बाद बहुत आग्रह पर 
कुंजल साहब कुछ राजी भी हो गये थे, पर सर्वेट आफ इंडिया सोसाइटी के 
अधिकांश सदस्य यह नही चाहते थे कि कुंजरू साहब इस उत्तरदायित्व को 
वहन कर राजनीति में अपना योगदान कम कर दें । अतः मालवीयजी को किसी' 
दूसरे व्यक्ति की खोज करनी पडी । अन्त में डावटर राधाकृष्णन्‌ विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति बनने को राजी हो गये । 


सितम्बर सन्‌ १९३९ में विश्वविद्यालय के कोर्ट ने मालवीयजी का त्यागपत्र 
स्वीकार करते हुए डाक्टर राधाकृष्णन्‌ को विधिवत्‌ उपकुलपति निर्वाचित किया । 


प्रन्‍न्ध के भार से मुक्त हो जाने के वाद भी विश्वविद्यालय से उनका 
सम्बन्ध बना रहा, और इसके साथ ही उसके अभ्युदय की चिन्ता भी उन्हें 
बनी रही | मालवीयजी अपने पुराने निवास-स्थान से ही विश्वविद्यालय की 
शुभ कामना करते रहे । यद्यपि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में उनका योगदान 
करीब-करीब खत्म हो गया, फिर भी परामर्श किसी मात्रा में बना रहा | जब 
डाक्टर राधाकृष्णन्‌ कलकत्ता से वाराणसी आते, तो वे सबसे पहले मालवीयजी' 
से मिलते और विद्वविद्यालय के सम्बन्ध में उनसे बात करते थे । यह सिलसिला 
उस'समय तक चलता रहा, जब तक डाक्टर साहब कलकत्ता छोड कर स्थायी' 
रूप से वाराणसी नही रहने लगे । इसके बाद भी दोनो में बातचीत होती ही 
रहती थी । 


इस समय विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जिस बात की उन्हें सबसे अधिक 
चिन्ता थी, वह घन की कमी थी। वे चाहते थे कि वे किसी तरह इतने स्वस्थ 
हो जायें कि एक बार देश का दौरा लगाकर चन्दा जमा कर सकें, विश्वविद्यालय 
की आधिक कठिनाई दुर कर सकें, अपनी अपूर्ण योजनाओ को पूरी कर सकें । 
वे इस बात की अपने डावंटर से बार-बार चर्चा भी करते थे, पर वह लाचार 
था, उन्हें इस योग्य केसे बना सकता था। 


मंदिर का निर्माण, धर्मोपदेशक विद्यालय की स्थापना, एक हजार पृत्तियो 
का प्रवन्‍्ध, सस्कृत कालेज के भवन का निर्माण तथा विद्याथियो के आवास के 
'लिए तीन-चार छात्रालयो के निर्माण, की व्यवस्था उनकी चिन्ता के विपय थे । 
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भस्वस्थ होते हुए भी वे विधाथियो की जितनी सहायता कर सकते और 
उन्हें जितना अनुप्राणित कर सकते थे करते रहते थे। वे नियमित रूप, पे प्रति 
सप्ताह रविवार को गीता प्रवचन में जाते थे, ,पर वहा ,उसके प्रतिः छात्रो की 
उपेक्षा देख कर उन्हें दुःख होता था । वे बहुधा भिवाजी .हाल जाते, कस्तरद्दी 
'मवयुवको के, हृ४-पुष्ट शरीर को देख कर प्रसन्न होते,;उन्हें भाशीर्वाद देते थे। 
वास्तव में इस समय शरीर-सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि उनके उपदेश का 
४विद्यंप विषय बन गया था | जो विद्यार्थी उनसे प्रिलता, उसे, वे कसरत करने 
की प्रेरणा प्रदान करते थे। विद्याथियो के प्रति उनका स्मेह अतुलनीय था। 
छात्रो के दुर्व्यवहार तथा रेशानियो के समाचार उन्हें अवश्य दु ख्ी,करते थे । 
उनके प्रति उपेक्षा इस दुःख और चिन्ता से उनको रक्षा किसी अश में अवश्य 
'कर सकती थी । पर स्नेह ही वास्तव में उनकी संजीवनी थी, यही उनके जीवन 
का मूलाधार था। विश्वविद्यालय 'के ऊँचे-ऊँचे भवन तंथा वहा के प्राकृतिक 
सौन्दर्य के दृश्यो से कही अधिक, छात्रों की चहल-पहल उन्हें आनन्दित करती 
थी । शारीरिक कष्ट और मानसिक चिन्ता के बीच वे ही उनकी आशा की 
किरण, उनके सन्तोप का स्रोत थे । । 


सक्रिय राजनीति तथा विश्वविद्यालय के प्रवन्ध से अवकाश ले लेने के बाद 
भी मालवीयजी का सनातनधर्म सभा से पुराना सम्बन्ध, बना रहा। उनके 
निवास-स्थान पर ही सभा का कार्यालय था, यही से साप्ताहिक “सनातन धर्म” 
प्रकाशित और वितरित होता था, धर्मोपदेश में संलग्न, पंडितो को पुरस्कार 
और प्रोत्साहन प्राप्त होता था, तथा गौरक्षा और ग्रोवर्धन का काम होता था । 


महादद्रथाग 

८ अगस्त सन्‌ १९४० को द्वितीय विदवयुद्ध के जमाने,में विश्व-शान्ति के 
'निमित्त उन्होने महारुद्रयाग का अनुष्ठान किया । यह यज्ञ १० दिन तक चलता 
रहा । इसके प्रबन्ध की देख-भाल महामहोपाध्याय पडित प्रमथनाथ तर्वभूषण 
के सुपुर्द थी । इस बीच में गवर्नर से मेंट करने के लिए वे तीन दिन बाहर गये । 
पर बाकी रोज अ्रतिदिन सायकाल वे स्वय यज्ञस्थल पर जाते और “डेढ घंढा 
वहा बैठते थे । ज्यादा देर तक वैठे रहने के कारण उनकी जाघें भौर पीठ 
'जकड जाती थी, उसमे काफी पीडा होने लगती थी । ''पर डाबंढरो के मना 
करने पर भी दोपहर तक जाघ, घुटने और पीठ में दवा की मालिश कराने के 
वाद वे सायंकाल को वेद का सस्वर पाठ सुनने, तथा सुगधित यज्ञ-धूम का 
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सेवन करने यज्ञशाला चले ही जाते थे । अन्तिम दिन अर्थात्‌ १७ अगस्त की 
उन्होने यज्ञदेवता से श्रार्थथा की कि-- 
(१) संसार में शान्ति, न्याय और धर्म का राज्य स्थापित हो, 
, (९) भारत को स्वराज्य प्राप्त हो, और | 


(३) हिन्दुओ को हिन्दुस्ताव में उचित गौरव और मान से रहने को 
स्वतंत्रता प्राप्त हो ।* 
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जमसेवा ..' 

अवकाश गहुण करने के धाद भी मालवीयजी दिन भर जनता से 
*पिरे रहते थे। श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने, जो सनू १९४० में तीत दिन 
उनके साथ रहे, अपनी पुस्तक में उनकी दिनचर्या का चित्र खीचते हुए लिखा 
है. “पिनने वाले सात बजे से घर घेरने लगते हैं। कोई सनातन धर्म- 
सभाओ की बात लेकर आता है, तो कोई हिन्दू सघदन के समाघार लाता है। 
महाराज सब की बाते बडे ध्यान से सुनते है, भौर जरूरी भादेश देते है । 
गाँव गाँव जाओ, घर घर जाओ, जन जन से मिलो, सबको धर्म की बातें 
'बवताओ और हिन्दुओं को सगठित करो', यही आदेश देकर थे उन्को' विदा 
करते है। कोई धर्मोपदेशक वेतन लेने आता है, 5से वे वेतन दिलाते है । 
कोई विद्यार्थी कोर्स की पुस्तकों के अभाव में अपनी पढाई की रुकावट का 
कष्ट लेकर आता है, वह दो रुपये, चार रुपये, पाँच रुपये जैसी आवश्यकता 
होती है, ले जाता हैं। कोई ,अपनी गरीबी सुनाने जाता है, वह भी कुछ 
ले जाता है। कोई स्वरचित कविता सुनाने आता है, कोई इलोक बनाकर 
लाता है, . भौर कोई गाना सुनाने भाता है । महाराज सब की सुन लेते है, 
ओर सब को स्वदेश के लिए, स्वजाति के लिए कविता करने और गाना 
सुनाने का आदेश करते है। कितने ही पण्डित और कितने ''ही कोट पैण्ड 
वाले भी जते हैं । महाराज सबसे मिलते है, किसी को निराश वापस नहीं 
जाने देते। दिन के दूसरे पहर में वे एक धण्ठा मालिश कराते है, फिर 
/अण्टा-डेड घण्दा भोजन और विश्वास में लगता हैं। बाकी दिन भर का उनका 
सारा समय देश और घर्म की चर्चा और भरसक दूसरो की सहायता में 
बोतता है। शाम को रेडियो सुनते है। उसके बाद भोजन होता है। 
फिर वही देश के भविष्य को चिन्ता, हिन्दुसगठन और धर्म प्रचार की 
28 पदक बह शजन्वीट पक ४ 
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उत्कंठा भा घेरती हैं। इस तरह दप्ष बजे के लगभग यह वृद्ध तपस्वी अपने 
बरमानो में लिपटा हुआ सो जाता है ।”* रे 


इस प्रकार की दिनचर्या एक स्वस्थ नवयुवक के लिए भी कष्टदायक सिद्ध 
दो सकती है, फिर एक ऐसे वयोवुद्ध व्यक्ति के लिए जिसका सारा शरीर ढल 
गया हो, जो ४०-५० कदम भी चल न सकता हो, तीन चार व्यक्तियों से भी 
ठीक आवाज से बात न कर सकता हो, जिसके सब अद्ठभ पीड़ा से पत्तित हो, 
इस प्रकार को दिनचर्या कितती कष्टदायक होगी, इसका अनुमान आतानी से 
लगाया जा सकता हैं। पर स्वयं कष्ट सहकर दूसरो के कष्ट को दूर करना--- 
यही तो मालवीयजी का जीवन था। इसी में तो वे उसकी सार्थकता 
अनुभव करते थे । 


पारिधारिफ शोक 


इस जमाने में उन्हें बहुत से पारिवारिक ओक भी सहन करने पढ़े। 
सन्‌ १९४० में उनकी धर्मपत्नी का, सन्‌ १९४१ में उनके सबसे बढ़े 
भतीजे पण्डित क्रृप्णकान्त मालवीय का, जिनका देश, जाति और भाषा 
की सेवा में भरपूर सोगदान था, तथा उनकी विधवा बहिन का निधन हुआ। 
१८:फरवरी सन्‌ १९४३ को उनके सबसे बडे पुत्र पण्डित रमाकान्त मानवीय 
का, जो शील भोर योग्यता में भी सब भाइयों में वरिष्ठ थे, निधन हुआ | 
इसी वर्ष जनवरी में उनके पुराने स्नेही पंडित बलदेव राम दवे का, तथा 
फरवरी में विश्वविद्यालय के चान्सलर महाराजा सर गंगा सिंह का निधन 
हुआ । सन्‌ १९४४ में उनके छोटे भाई द्याम सुन्दर का तिधन हुआ। इसके 
अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पारिवारिक अज्योभनोय और दुखद घटनाओ का 
भी सामना करना पडा। इन सबका उनके कोमल हृदय पर अवश्य ही 
कष्टदायक प्रभाव पडा । 
परिवार 
, इन सव कष्टदायी घटनाओ में ज्येष्ठ पुत्र रमाकान्तजी का निधन सबसे 
अधिक कष्टदायक था । वे आयु में ही नही, शील भौर योग्यता में भी सब भाइयो 
में वरिष्ठ थे। उन्होंने सेवा समिति, सनातनघर्म महासभा, हिन्दू महासभा, 
तथा काशी हिन्दू, विश्वविद्यालय के संचालन में मालवीयजी के साथ काफ़ी 
काम किया । उन्होने सिरोही राज्य के दीवान, उदयपुर में नाथद्वारा के अ्मुख 
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अन्तिम दस वर्ष श्र 


प्रबन्धक, तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से भी 
समाज की सेवा की । अपने निधन के समय वे काझ्षी विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष 
का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व वहन कर रहे थे । 
इस दुःखद स्थिति में उनके पुत्र गोविन्दजी, उनकी पुत्रवधु आशाजो, 
'उनकी पुत्री मालतीजी, उनके पौत्र श्रीधर और गिरघर की सेवा-मक्ति उनका 
जीवन-प्राण था। मालवीयजी और गोविन्दजी के स्वभाव और दृष्टिकोण में बहुत 
अन्तर था। फिर भी पिता का पुत्र पर विद्येप स्नेह था, और पुत्र ने भी पिता 
की काफी सेवा की । गोविन्दजी ने मालवीयजी के राजनीतिक, शैक्षिक और 
सामाजिक कार्यों में काफी योगदान किया, तथा कई अवसरों पर उनके निजी 
सचिव के रूप में उनकी सेवा की । गोविन्दजी ने स्वतन्त्रता संघर्पों में उठकर 
भाग लिया, और जेल की यातनाए सही । पुत्रवधू आशादेवी तो शील और 
आशा की मृत थी । वे बहुत घैर्य के साथ अपने कुटुम्ब, पतिदेव और स्वसुर 
की सेवा करती रहती थी । उन्होने भी सन्‌ १९३२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
में कई मास जेल के कष्टो को बहुत साहस के साथ सहन किया । रमाकान्तजी 
के ज्येछ)्ठ पुत्र श्रीधर और गोविन्दजी के सुपुत्र गिरधर पर मालवीयजी के शील 
भौर देशप्रेम की भावना की गहरी छाप थी। सौजन्य और देश-सेवा के प्रति 
अभिरुचि उनके सद्‌गुण थे। सुपुत्री मालतीजी पर भी मालवीयंजी के शील 
ओऔर सदुपदेशो की गहरी छाप थी । वें सदा सच बोलती, कडवे सत्य को कहने 
से परहेज करती, तथा छलमिश्रित सत्य को बुरा समझती थी । वे अपने बच्चो 
को मालवीयजी के शील में दोक्षित करती, तथा उनसे मालवीयजी'की महत्त्वपूर्ण 
. सेवाओं की चर्चा करनी। वे अपने बच्चो को श्रीम:्रागवत, श्रीमःड्भूगवद्गीता 
और महाभारत के वे इलोक सुनाती जो मालवीयजी को बहुत प्रिय थे, और 
यह भी बताती कि उनके सम्बन्ध में मालवीयजी के क्या विचार थे। उनके 
बच्चो को-ऐसा प्रतीत होता मानो उनकी माता तो 'मालवीयजी की आध्यात्मिक 
उत्तराधिकारिणी' ही है । 


काय 


इस स्थिति में ही मालवीयजी ने 'सन्‌ १९४१ में गोरक्षा मंडल की स्थापना 
कर उसकी विधिवत्‌ रजिस्दरो करायी, भर नवम्बर में पण्छित यज्ञनारायण 
उपाध्याय को उसका उपमन्त्री नियुक्त किया ) इस मडल द्वारा विहार, युक्तप्रान्त 
भर मध्य प्रदेश में गोरक्षा के प्रचार तथा गोशाला के सगठन का तथा कात्तिक 
शुक्ल प्रतिप्रदा से . लेकर अष्टमी तक गोसप्ताह मनाने का प्रयत्न किया गया। 
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शिवपुर में च्यवन आश्रम में गोशाला की स्थापना और उप्तका प्रबन्ध इस संस्था 
का मुख्य कार्य था । 


सम्बत्‌ २००० विक्रमी की पूर्ति के समय विक्रग्रादित्य की स्मृति में 'अखिल 
भारतीय विक्रम परिपद्‌* स्थापित की गयी । ग्रन्थों का प्रकाशन तथा कालिदास 
जयन्ती समारोह और विक्रम-महोत्सव का आयोजन इसके मुझ्य कार्य निश्चित 
हुए । पूर्व निश्चय के अनुसार कार्तिक शुक्ला लवमी (अक्षय नवमी, सम्बत्‌ २०००) 
को काभी के चित्राभवन में हरिद्वार के महन्त शान्तानन्द नाथजी की अध्यक्षता 
में विराट उत्सव हुआ, जिसमे विद्वानों के भापण हुए। एक वर्ष बाद कालिदास 
ग्रन्धावली ' प्रकाशित हुई, जिसे अल्पमूरय में विद्वानों और छात्रों में वितरित किया 
गया। इस सस्था की ओर से कई वर्ष अक्षय नवमी के दिन कालिदारा जयन्ती 
महोत्सव गनाया जाता रहा, तथा विशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन होता रहा । इसके 
तत्वावधान में महाकवि कालिदाम के नाटकों का भी अभिनय किया गया, 
कवि सम्मेलन भी आयोजित हुए 


देश की राजनीतिक गतिविधि ड 

» सन्‌ १९३७ के चुनावों में मद्रास, युक्त-प्रान्त, विहार, मध्य-प्रदेश और 
उडीसा की विधान सभाओ में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया। वम्बई और 
सीमाप्रान्त में भी कुछ स्वतंत्र सदस्यो के सहयोग से काग्रेस पार्टी बहुसख्यक 
पार्टी बन गयी । कुछ गतिरोध के वाद इस जाशवरासन पर कि गवर्भमर मन्त्र 

मण्डलो के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करता नहीं चाहते, और विशेष अधिकारों का 
प्रयोग इस तरह होगा कि उससे गवर्तर और मन्स्रिमण्डल के पारस्परिक 
सम्बन्धो में कड़वाहट पैदा न हो, कांग्रेस पािया उन सात प्रान्तों में शासन का 
उत्तरदायित्व वहन करने को तैयार हो गयी। सन्‌ १९३८ में कांग्रेस के 
तत्कालीन अध्यक्ष सुभापचन्द्र वोस के भादेश और अनुमति तथा सरदार पटल 
की सहमति से का ग्रेस पार्टी के नेता वरदोलाई से आसाम में भी समुक्त सन्त्रि 

मण्डल गठित कर लिया। ये मंत्रिमण्डल अवतुबर सन्‌ १९३९ तक काम करते 
रहे, और उन्होने अपने व्यवहार और क्षमता से सिद्ध कर दिया कि भारत के 
राजनीतिज्न उत्तरदायी शासन के सचालन की क्षमता और योग्यता रखते हैं । 
कांग्रेस मन्त्रिमडलो ने वित्तीय साघनो की कमी होते हुए भी समाज-कल्याप 
के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया । नशावन्दी के अतिरिक्त साक्षरता गौर शिक्षा 
का विस्तार; अस्पृब्यता का निवारण, हरिजनों को दक्षा'में सुधार, जनता के 
मौलिक अधिकारों की रक्षा, भूमिव्यवस्था में संशोधन, तथा किसानो के हित 


है 
अन्टिस दस वर्ष भ््प्ूछ 


की रक्षा और वृद्धि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो के मुख्य काम थे। 'भूमि व्यवस्था के 
सुधार के लिए कई अधिनियम पास किये गये । जमीदारो के आधिपत्य और 
श्ोषण पर नियंत्रण, लगान में कमी, वेदखलियों पर रोक, किसानों के अधिकारों 
गौर हितो की पुष्टि उनके मुख्य उद्देश्य थे। करीब-करीब सभी विधान सभाओो 
में जमीदारो के हितो का समर्थन करते हुए मुस्लिम लीग ने इन अधिनियमों 
का विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो चौधरी खलीकुण्जमा और नवाबजादा 
तियाकत बलो खा के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पार्टी ने अपने विरोध की ह॒द कर 
दी । उसने भूमिव्यवस्था के सुधार की योजनाओ को मुस्लिम सस्कृति पर भारी 
आघात घोषित किया, और उन्हें मुसलमानों के विषद्ध हिन्दुओं की साजिश 
बताया । अधिनियम तो पास हो गये, पर उन्त के कारण काग्रेस के प्रति मुस्लिम 
लोग में कडवबाहुट अधिक पैदा हो गयी । 


' मुस्लिम लोग ने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू किया कि काग्रेस एकमात्र 
हिन्दुओ की राजनीतिक सस्था है, वह देश में हिन्दुओ का राजनीतिक आंधिपत्य 
स्थापित करना चाहती हैं। उसकी सारी योजनाएँ हिन्दुत्व की भावनाओं से 
प्रेरित और हिन्दू घारणाओ पर आधारित होती है, और उन्हें चालू करते 
समय दूसरे सम्प्रदायो के घामिक और सास्क्ृतिक मान्यताओ का कोई ध्यान 
नही रखा जाता । इस सम्बन्ध से मुस्लिम लोग ने मध्य प्रदेश की त्रिद्यामन्दिर 
को,योजना की, तथा गाधीजी की बुनियादी शिक्षा वी विशेष रूप से निन्‍दा की । 
मुस्लिम लोग से कांग्रेस मंत्रिमण्डलो पर यह भी दोष लगाया कि वे मुसलमानों के 
साथ निष्कपट पक्षपात-रहित व्यवहार नही कर रहे है । उसने कहा कि मुसलमानों 
को स्त्रतत्रताओ और अधिकारों पर बेजा तौर पर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे है । 
उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनकी जान-माल की, रक्षा का समुचित- 
प्रबन्ध नही हो रहा हैं। मुस्लिम लीग की , ओर से उत्तर प्रदेश भीर बिहार में 
की गयी ज्यादतियो,.की रिपोर्ट भी तैयार करके प्रकाशित की गयी । सन्‌ १९३८ 
में ही उसने अपने वाधिक सधिवेशन में कांग्रेस मंत्रिम०डलो के विरुद्ध सीधा 
संघ (डाइरेक्ट एक्शन) करने का निम्चय किया। तनाव को शान्‍्त, करने के 
लिए गाधीजी, जवाहरलाल नेहरू, और सुभाषचन्द्र बोस ने जिना साहब से वात- 
चीत करके समझौता करने की कोशिश की । पर मुस्लिम लीग उस समय तक 
कांग्रेस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी, जब तक कांग्रेस अपने को 
एकमात्र हिन्दुओ की संस्था, और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र 
राजनीतिक संस्था मानने को तैयार न हो । चूकि कांग्रेस इस वात 'को मानने 
को तैयार नही था, इसलिए बातचीत नही चल पायी । काग्रेस मुस्लिम लोग'के 
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आरोपो क़ो बेबुनियाद समझता था, और फेडरल कोर्ट के चीफ जज द्वारा उनकी 
जान्न कराने को तैयार था।, पर जिना साहब ,इसके लिए तैयार नही हुए । 
कांग्रेस ' मन्त्रिमण्डलो ने ग्रवर्नरों से, अनुरोध - किया कि ,अल्पसंख्यको के हितो की 
रक्षा के निमित्त। वे जब आवश्यक समझें, तब गपने विद्येष अधिकारो का प्रयोग 
करें, पर' गवर्नरो ने मन्त्रिमण्डलों के आदेशों और व्यवहारो में हस्तक्षेप करमे 
की जुरूरत महसूस नही की । जिना साहब ने गरवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो 
से अत्याचारो की शिकायत करते हुए उनसे अनुरोध किया कि इनके सम्बन्ध 
में वे उचित कार्रवाई करें। पर लार्ड लिनलिथगों ने भी महसूस किया कि 
क्षिकायतो में कोई विशेष तथ्य नही है, काग्रेप्त मन्त्रिमंडलों पर मुसलमानों 
के विरुद्ध पक्षपात का दोष भारोपित नही किया जा' सकता, दो-चार शिकायतें 
ठोक हो सकती है, पर उनकी सम्भावना पर व्यापक जाच कैसे करायी जा 
सकती है । ,इस तरह मुस्लिम लीग की शिकायतों और आरोपो की कोई 
आधिकारिक, जाँच नही हो सकी, पर मुस्लिम लीग उनका प्रचार करती. रही, 
जिससे ,राजनी तिक तनाव बढ़ता चला गया । 


विश्व-पुद्ध 

अप्रैल' सन्‌ १९३९ में भारत सरकार ने अदन की सैनिक शक्ति को 
मजबूत बनाने के लिए वहाँ एक सैन्य दल भेजा, और ब्रिटिश पालियामेण्ड'ने 
सन्‌ १९३५ +े विधान से एक नयी घारा जोडकर केन्द्रीय सरकार को अधिकार 
दिया 'कि युद्ध या युंद्ध के खतरे की स्थिति में वह प्रान्तीय सरकारों को 
भंदिश दे सकती हैं कि उनके शासन का संचालन किस तरह हो, और केद्धीय 
विधायक शक्ति को अधिकार दिया कि वह प्रान्तीय क्षेत्रों में ऐसे कानून बना 
सकेगी जिनके' द्वारा प्रास्तीय सरकार के शासन अधिकार केन्द्रीय सरकार 
या उसके' कर्मचारियो को सौपे जा सकें। ३ सितम्बर सन्‌ १९३९ को 
यूरोप में ' युद्ध शुरू हो गया। वाइसराय ने दूसरे'दिन भारत की ओर से 
भी युद्ध की घोषणा कर दी, और उनके आदेश पर गवर्नरो ने 'जिलाविकारियों 
को गुप्त आदेश जारी कर दिये । 


गांधीजी, नेहरूजी भादि काग्रेंसी नेताओ को ब्रिटेम के प्रति सहानुभूति 
थी।, ४ वे युद्ध के जमाने में, ब्रिटेन को परेशान करना नही चाहते थे। 
पर उन्हें ब्रिटिश सरकार और वाइसराय की ये वातें पसन्द नहीं थी। , उनकी 
दृढ़ धारणा थी कि भारतीय जनता और उनके प्रतिनिधियों की रजामन्दी 
के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना सर्वथा अनुचित और अन्याय हैं । 
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बै,हिट्लरशाही के विरोधी तथा लोकतन्‍्त्र के समर्थक थे, पर उनकी राय, में 
संसार में लोकतात्रिक स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए फासिस्टवाद और नाजीवाद 
के विनाश के साथ-साथ साम्नाज्यशाही का विलीनीकरण भी नितान्त आवद्यक 
था। उनकी यह भी धारणा थी कि भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने 
के लिए भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा भी जरूरी है । 


इन सब वातो को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कमेटी ने माँग की कि ब्रिटेन 
युद्ध के उद्देषयो को घोषित करे । हिन्दुस्तान में लोकतंत्र स्थापित किया जाय, 
और उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपना सविधान तैयार करने का, 
अधिकार दिया जाय | कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत फासिस्टवाद, 
नाजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लोकतात्रिक ' ससार से सहयोग के' लिए 
युद्ध में शामिल हो सकता है । ४ १ 


ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की ये बातें मंजूर नही थी । वह यह वायदा 
करने को तैयार थी कि जर्मनी औौर इटली को पराजित कर क्विटेन अपने 
साम्राज्य का विस्तार करना नही चाहता, पर. ब्विटिश साम्राज्यशाही को 
विलीनीकरण करने की घोषणा करने को वह तैयार नही थी । वह केन्ट्रीय शासंन 
परिषद्‌ में भारतीय सदस्यों की सख्या बढाने को राजी थी, पर भारत के भावी 
सविधान के सम्बन्ध में वह लार्ड अविन की सन्‌ १९२९ की घोषणा से आगे 
बढाने को तेयार नही थी । 


रू है 


इसलिए १७ अक्तूबर को वाइसराय लार्ड लिनलिथंगो ने एक वक्तद्य 
हारा स्पष्ट किया कि ब्रिटेन युद्ध से अपने लिए कुछ त़ही चाहता, , वल्कि सच्ची 
अन्तर्राष्ट्रीय नीति भर शान्ति चाहता हैं। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की 
उपलब्धि को भारत की, राजनीति का अन्तिम लक्ष्य बताते हुए वायदा किया कि 
युद्ध के बाद सम्राट्‌ की सरकार भारत के विभिन्न सम्प्रदायो, दलो और हितो के. 
प्रतिनिधियों से ओर भारतीय नरेशो से राजनीतिक सुधारो के सम्प्नन्ध में विचार- 
विमर्श करेगी । उन्होने यह भी घोषित किया कि युद्ध के प्रयासों में भारत का 
अधिक निकट सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीय नरेशों का तथा ब्रिटिश 
भारत के प्रमुख दलों का एक सलाहकार प्रतिनिधि-मंडल गठित किया जायगा 4. 


काग्रेस वकिंग कमेटो ने २४ अवतुबर को इस वक्तव्य की कडी आलोचना 
करते हुए घोषित किया कि ऐसीः स्थिति में ब्रिटेन, को किसी”प्रकार का सहयोग 
देना साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करना होगा । उसने असहयोग की नीति 
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निर्धारित करते हुए काग्रेंस मन्त्रिमण्डलो को इस्तीफा देने का आदेश किया, और 
कुछ दिन के अन्दर इच सब नें इस्तीफा दे दिया । । * 


कांग्रेस और मुस्लिम लीग से वाइसराय का विचार-विमर्श चार मास तक 
चलता रहा ।” पर समस्या सुलंझने के 'बजाय उलझती चली गयी | वाइसराप 
ने कहा कि केन्द्रीय कार्यपरिपद्‌ का विस्तार तभी हो सकता है, जब कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग में प्रान्तीय विषयो के सम्बन्ध में भी कोई समझौता हो 
जाय । जिता साहब ने भाग की,कि (१) प्रान्तो में संयुक्त सन्त्रिभण्डल गठित 
किये जायें, (२), मुसलमानों को प्रभावित करनेवाला कोई ,कानून लागू न किया 
जाय, अगर विधान सभा के दो-तिहाई मुसलमान सदस्य इसके ,विरुद्ध हो, 
(३) सावंजनिक संस्थाओं, पर कांग्रेस का झंडा न. लगाया.,जाय, (४) 
बन्देमातरम्‌ के प्रोग्राम के सम्बन्ध में समझौता हो, (५) मुस्लिम लीग को 
तोडनेवाली सब कार्रवाइयो को कांग्रेस बन्द कर दे। उन्होने वाइसराय से 
अनुरोध किया कि (१) भारत की सर्वेधानिक समस्या पर नये सिरे से विचार 
किया जाय, (२) हिन्दुस्तान के दोनों प्रमुख सम्प्रदायो की रजामन्दी के बिना कोई 
नया संविधान नहीं बनाया जाय, (३) फिलस्तीन के अरबों की न्‍्यायसगत 
राष्ट्रीय माग पूरी कराने के लिए ब्रिटिश सरकार प्रयत्त करे, (४) किसी 
भस्लिम देश के विरुद्ध भारतीय सेना भारत के बाहर इरतेंगाल न की जाय | 
२२ दिसस्वर को मुस्लिम लोग के आदेश पर सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो के पदत्याग की खुशी में 'मुक्ति दिवस मनाया । १३ मार्च 
सन्‌ १९४० को जिना साहब ने वाइसराय से कहा कि यदि साम्प्रदायिक विवाद 
की समस्या का कोई 'समृचित समाधाव नहीं होता, तो मुरालमान हिन्दुस्तान 
के बेंटवारे की माग करेंगे । वाइसराय के 'एक प्रदन का उत्तर देते हुए जिना 
साहब ने कहां कि थे तो चाहेंगे कि मुस्लिम क्षेत्र 'मुसलंमानों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के 
सहयोग से शासित हों । २०'मार्च सन्‌'१९४० को मुस्लिम, लीग से धर्म को 
राष्ट्रीयता का भाघार 'बताते - हुए 'मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धान्त को पप्ट किया 
मुस्लिम बहुसख्यक प्रान्तों को पृथक्‌ स्वत्त्र राज्यो मे गठित करने की भाग की 
तथा सब अल्पसंल्यकी के लिए उनके घांमिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
प्रशासनिक अधिकारों की पर्याप्त रंक्षा'की आवश्यकता पर जोर दिया । 

१९-२० मार्च 'सन्‌ १९४० को काग्रेस का त्राधिक अधिवंशन हुआ | 


मौलाता अबुल कलाम आजाद ने/अपने भ्रध्यक्षीय. माषण' से भारत की अखंडता 
प्र जोर दिया, और काग्रेस की माय को पृष्ठ किया। कार्ग्रस ने निश्वय किया 
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कि गाधीजी के नेतृत्व में, जंव वे उचित समझें, संघर्ष शुरू कर दिया जाय | 
उसने यह भी निश्चय किया कि पूर्ण स्वतत्रता से कम कोई भी बात कांग्रेस को 
स्वीकार नही होगी, और वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित विधान सभा ही 
देश का संविधान तैयार करेगी, और संसार के दुसरे राष्ट्रो से भारत का सम्बन्ध 
निश्चित करेगी । < 


इसी अवसर पर किशन नगर में सुभाप चन्द्र बोस ने समझौता-विरोधी 
सम्मेलन आयोजित किया । सम्मेलन ने समझौते की नीति का विरोध करते हुए 
संघर्ष करने की जनता से अपील की, भौर ६ अप्रैल को संघर्ष शुरू कर देने का 
निएचय किया । 


इस सब के बाद भी कार्ग्रंस संघर्ष को टालती रही । इधर जून सन्‌ १९४० 
में फ्रान्स के पराजित हो जाने पर युद्ध की स्थिति काफी ग्रम्भीर हो गयी, और 
वाइसराय को भारतीय जनता से सहयोग की विद्येप रूप से अपील करनी पडी । 


उस समय जिना साहब ने मुस्लिम लीग की ओर से मांग की कि मुस्लिम 
भारत की अनुमति के बगैर सविधान की कोई स्थायी या अन्तरिम योजना चालू 
नही की जायेगी, गवर्नर-जनरल की कौंसिल में तथा युद्ध सलाहकार कौंसिल में 
मुसलमान हिन्दुओ के बरावर होगे, यदि काग्रेत शामिल होने को तैयार होगी, 
अन्यथा मुसलमान बहुसख्यक होगे, उन प्रान्तो मे जहाँ दफा ९३ लागू है गैर- 
सरकारी सलाहकार नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें आधे मुसलमान होगे, मुसलमान 
सलाहकारो भौर सदस्यो का भी चयन मुस्लिम लीग करेगी । 


कांग्रेस ने ७ जुलाई को समझोते की नयी शर्तें पेश की। उससे युद्ध के 
लक्ष्यो की माँग को छोडते हुए माँग की कि सरकार भारत की पूर्ण स्वतन्द्रता 
की भाँग स्वीकार करे, और युद्धकाल के लिए मौजूदा शासन व्यवस्था के अन्दर 
ही ऐसी राष्ट्रीय सरकार गठित करे, जिसका अध्यक्ष वाइसराय हो, और जिसका 
एक सदस्य कमाडर-इन-चीफ हो, पर जिसके अन्य सब सदस्य भारतीय हो । 


८ अगस्त सन्‌ १९४० को वाइसराय ने एक वक्तन्य प्रसारित किया, जिसमें 
उन्होने गवर्भर-जनरल की कौसिल के विस्तार का भौर युद्ध सलाहकार समिति 
गठित करने का वायदा दोहरातें हुए घोषित किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद 
यथाशीघ्र ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान के प्रमुख दलो के प्रतिनिधियों की सभा 
बुलायेगी जो नये शासन-विधान का खाका तैयार करेंगी, और उचित निर्णयों 
पर पहुँचने के लिए सरकार उसकी सहायता करेगी । उन्होंने यह भी घोषित 

३६ 
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किया कि अधिकार किसी ऐसी शासन-प्रणाली को हस्तान्तरित नही किये जायेंगे 
जिसे भारत के राजनीतिक जीवन के सब प्रमुख तत्त्व स्वीकार करने को तैयार 
नहो। 

मुस्लिम लीग ने इस वक्तव्य पर सन्तोप प्रकट करते हुए काौसिल के विस्तार 
के सम्बन्ध में वाइसराय से कुछ प्रइन पूछे | पर काग्रेंस ने इस वक्तव्य पर 
असन्तोप प्रकट करते हुए गाधीजी के नेतृत्व में उनके बताये टग पर व्यक्तिगत 
सत्याग्रह करने का निर्णय किया । ह 

१७ अवतूवर सन्‌ १९४० को भाषण की स्वतंत्रता पर व्यक्तिगत सत्याग्रह 
प्रारम्भ हो गया। यह सत्याग्रह लगभग एक वर्ष तक चलता रहा। लगभग 
२०,००० नर-तारियो ने इसमें भाग लिया, और जेल की यातनाएँ सही । 


इस आन्दोलन के प्रारम्भ होने के कुछ दिन बाद मालवीयजी ने गाधीजी 
से इसमें भाग लेने की इजाजत माँगी । पर गराधोजी ने मालवीयणी की आयु 
ओर स्वास्थ्य को देसते हुए उन्हे ऐसा करने की अनुमति नही दो । 

यद्यपि गराघीजी व्यक्तिगत सत्याग्रह के नैतिक प्रभाव से सन्‍्तुष्ट थे, का्रेत 
के बहुत से कार्यकर्ता राधर्प को सामूहिक सत्याग्रह का रुप देने के पक्ष में थे । 

दिसम्बर मे सब सत्याग्रही छोड दिये गये, भर जापान युद्ध में कूद पडा । 
इस स्थिति में कांग्रेस ने सरकार के साथ इस गर्त पर सहयोग करने का निर्णय 
किया कि ब्विटेन ऐसी स्थिति पेंदा करे जिसमें भारत स्वतव्ता और लोकतम्र के 
लिए युद्ध गे सम्मानपूर्वक भाग ले सके । 

काफी हिचकिचाहट के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आग्रह पर प्रधानमन्त्री 
चचिल ने मार्च के अन्तिम सप्ताह में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतितज्ञो 
से विचार-विमर्श के लिए भारत भेजा उन्होने ब्रिटिश सरकार की भोर से 
वक्तब्य प्रसारित किया, जिसमें इस वात का वायदा किया ग्रया कि युद्ध के 
बाद प्रान्तीय विवान-सभाओ के चुनाव कराये जायेंगे, और उनके नवनिर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुने सदस्य और राजाओ द्वारा मनोनीति सदस्य मिल कर संविधान- 
सभा गठित करेंगे जो भारत यूनियन का सबिधान तैयार करेगी और इस 
संविधान के आधार पर भारत यूनियन को क्निटिश कामनवैल्थ में डोमीनियन 
का स्टेटस भराप्त होगा । पर इस वक्तव्य में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था 
कि यदि काई प्रान्त'या रियासतें भारत यूनियन में शामिल न होना चाहें, तो 
वे अपने को स्वतन्न यूनिटो में गठित कर सकते हैं, और इन यूमिटो को भी 


वे 
कामनवैल्थ में डोमानियन स्टेटस प्राप्त होगा । 


झन्तिम दस चर्ष भ्द्रे 


;', भावी संविधान की यह योजना भारतीय राजनीतिज्ञों को पसन्द नही थी । 
मुस्लिम लीग को यह योजना मजूर नही थी, क्योकि यद्यपि इसमें प्रान्तो का 
आत्मनिर्णय स्वीकार किया गया था, पर मुसलमानों को आत्मनिर्णय का अधि- 
कार नही दिया गया था, और यह सम्भव था कि मुस्लिम वहुसंख्यक प्रान्तो 
के गैरमुसलमान प्रतिनिधि थोडे से मुसलमान प्रतिनिधियों की मदद से मुसलमान 
बहुसख्यको की राय के विरुद्ध उन प्रान्तो को भारत यूनियन में शामिल कर 
दें। अन्य दलो के नेताओ को यह योजना नामंजूर थी, क्योंकि वह विभाजन 
और विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती थी । उनकी घारणा थी कि 
प्रस्तावित प्रक्रित भारत की एकता भौर रक्षा के लिए घातक सिद्ध हो 
सकती है । ४ 

फिर भी युद्ध को गम्भीर स्थिति का ध्यान करके कांग्रेस पार्टी सरकार के 
साथ इन शर्तों पर सहयोग करने को तैयार थी कि (१) गवर्नर-जनरल की 
कौसिल एक कैबिनेट की हेसियत से काम करेंगी, (२) भारतीय रक्षा-सदस्य 
को सेना के प्रवन्ध में प्रभावकारी अधिकार प्राप्त होगे। ,प्रधानमन्नी चचिल 
और वाइसराय लिनलिथगो, इन दो में से एक वात भी मानने को तैयार नही 
थे। इसलिए कोई समझौता नही हो सका। इसके बाद क्रिप्स ने जो वक्तव्य 
प्रसारित किया उससे कडवाहट बढ़ गयी । 


क्रिप्स-मिशन की विफलता मे गतिरोध पैदा कर दिया। उसे दुर करने 
के लिए राजगोपालाचारी का सुझाव था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की 
साग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करके नेशनल सरकार के गठन के सम्बन्ध भें 
उससे समझौता किया जाय, पर काग्रेंस के अधिकाश नेता और कार्यकर्ता विभा- 
जन का सिद्धान्त स्वीकार करने को तैयार नही थे । 


मौलाना आाजाद और पण्डित नेहरू सरकार के व्यवहार से क्षुब्ध थे, पर 
वे युद्ध की गम्भीर स्थिति में कोई संधर्प छेडना उचित,नही समझते थे । लेकित 
गाधीजी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी सघर्ष नितान्त आवश्यक समझते थे । 
उनकी धारणा थी कि भारत मे ब्रिटिश सत्ता का अस्तित्व जापान को भारत 
पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण हैं। उनका विचार था कि भारतीय जनता 
में अंगेजो के प्रति इतनी कटुता है कि उनके रहते वह जापान की विजय के 
दुष्परिणामो को सोचने को भी तैयार नही है। यदि ब्रिटिश सत्ता यहाँ बनी 
रही, तो भारत की दशा भी दक्षिणपूर्वीय एशिया की तरह की हो सकती है । 
अ्रंत्र जो के चले जाने पर बहुत संभव है कि जापान भारत पर भाक्रमण करने 
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का विचार छोड़ दे। पर यदि इसके वाद भी जापान ने आक्रमण किया, तो 
उसके साम्राज्यिक स्वरूप को पहचान कर भारतीय जनता भहिसात्मक असहूयोग 
हांरा जापानी आक्रमण का ढटकर मुकावला कर राकती है । 


८ अगस्त को श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने भारत से ब्रिटिश सत्ता 
उठा लेने की माँग करते हुए देशव्यापी अहिसात्मक संघर्ष प्रारभ्भ करने का 
निर्णय॑ किया। 


इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद गराधीजी वाइसराय से एक वार फिर 
मिलना और बातचीत करना चाहते थे। पर सरकार ने ९ अगस्त को प्रात.काल 
ही गाघीजी तथा काग्रेस के दूसरे बहुत से नेंतामो को गिरफ्तार कर लिया । 
इस तरह संघर्ष णुरू हो गया। यह संघर्ष आजादी के दूसरे संघर्षों रो अधिक 
व्यापक और भीषण था । सरकार तो कार्ग्रंस के सभी नेताओं भर प्रमुख कार्य- 
कर्ताओं को जल्दी से गिरफ्तार करके आन्दोलन को तीन-चार दिन के अन्दर 
हो समाप्त कर देना चाहती थी, पर नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता के रोप 
को शान्‍्त करने के बजाय प्रज्यलित कर दिया। जनता के विद्रोह ने भयकर 
भूमिगत संघर्ष का रूप घारण कर लिया । जान भौर माल के मौलिक भेद को 
ध्यान में रखते हुए मानव जीवन के प्रति अहिसात्मक ब्रत॑ का पालन करते हुए 
तोड-फोड के जरिये ब्रिटिण साम्राज्यशाही के राजतन्त को ठप करना, तथा 
उसके युद्धराम्त्रन्धी प्रथत्नों में बाधा पहुँचाना ही इस भूमिगत आन्दोलन का मुस्य 
स्वरूप था। 


सरकार ने आन्दोलन को दवाने के लिए काफी नियोजित ढंग से भद्गता, 
इनसानियत और न्याय को ताक पर रखकर सरूती से काम लिया | उसने न्याय- 
बविहीन अध्यादेशो का तथा अपनी पाशविक शक्ति का व्यापक प्रयोग कर आतंक 
का राज स्थापित कर दिया । सुरक्षा और सुव्यवस्था को पुनः स्थापित करने के 
नाम पर पुलिस और फौज ने थशान्त क्षेत्रों में घुसकर निर्दोष व्यक्तियों पर 
भी अत्याचार किये । छोटे-छोटे बच्चों को सताया गया, नवयुवकों को निर्दयता 
से वेतो से पीटा गया, धूढों को लहुलुहान किया गया, सम्मानित घरो की पर्दा- 
नशीन स्त्रियों को भी अपमानित और परेशान किया गया । सरकार की अपनी 
रिपोर्ट से प॑ता चलता है कि ३१ दिसम्बर सन्‌ १९४३ तक पुलिस ने ६०१ वार 
और फौज में ६८ वार गोली चलायी । पुलिस की गोली से ७६३ आदमी मारे कह 
और १९४१ घायल हुए । फौज की गोली से २९७ आदभी मरे और २३८ आदंमी 
घायल हुए। इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि ५ वार हवाई जहाज से 
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से मिलते ओर उनसे अपनी व्यथा कहते, पुलिस के अत्याचारों का रोना रोते, 
अपने संग्री-साथियो पर वीती बताते | मालवीयजी उन ' सबकी बातें सुनते, 
उन्हें घेर्य बधाते, सेक्रेटरी को आदेश देते कि सव बात विध्तार से लिख ली 
जायें। पर जबकि वे पीडितो को थैर्य रखने का उपदेश देते, स्वयं उनके दुःख 
में दुःखी हो रो पडते, स्तियो के अपमान तथा बच्चों की पीडा का समाचार 
सुन कर क्रोधित हो जाते । एक दिन एक बूढा आया ।, उसने अपने कपडे उतार 
कर उन्हें अपनी पीठ दिखायी कि उसे किस बुरी तरह पीटा गया हैं। उसे देख 
कर मालवीयजी जोर-जोर से रोने लगे । यह सिलसिला कई सप्ताह तक चलता 
रहा | इसे रोकता असम्भव था, क्‍योंकि वे इस वात को बर्दाश्त ही नहीं कर 
सकते थे कि कोई मीौलो चल कर आवे और वे उसकी वात भी न सुनें, उनके 
कर्मचारी उन्हें उनते मिलने भी न दें । यह सब देख कर लेखक की भअच्तरात्मा तो 
पुकार उठो कि यह महामना देश के नेता ही नही, सारे राष्ट्र के कौटुम्बिक है, 
जिस तरह एक कुटुम्ब का पिता सारे कुटुम्ब से अपने जीवन को आात्मतात 
कर प्रत्येक बच्चे की पीडा में स्वथ पीडा अनुभव करता है, अपने घर की वहू- 
बेटियों के अपमान की वात सुन कर विह्लल भौर क्रोधित हो जाता है, उसी 
तरह इस राष्ट्रपिता ने सारे राष्ट्र से अपने को ऐसा आत्मसात कर लिया है कि 
उतकी पीड़ा और अपमान में "६ सहज रूप से दुःखी, क्रोधित गौर विह्वल 
होता है । 
'. उस परिस्थिति में पीडितो की ठीक-ठीक राहायता करना तो मालवीयजी 
की शक्ति के वाहर था, पर जो कुछ भी सहायता की जा सके, उसके लिए 
उन्होंने अपनी भव्यक्षता में एक कमेटी गठित की, तथा कुछ घन जुटा कर 
वितरित किया । उन्होने जौनपुर, गाजीपुर, वलिया आदि जिलो में किये गये 
ज॒त्याचारो का एक सक्षिप्त विवरण तैयार कराके एक पंजाबी सज्जन द्वारा जो 
सम्भवत. सनातन धर्म सभा के कार्य से उनसे मिलने आये थे, दिल्ली में केन्द्रीय 
विधान मंडल के सदस्य पडित हृदयनाथ कुंजल और श्री के० सी० नियोगी के 
पास भिजवा दिया, ताकि अगस्त की घटनाओ पर असेम्बली और राजसभा में 
चाद-विवाद के समय उसका प्रयोग हो सके । असेम्बली में गृह-सदस्य मेवसवेल 
मे कांग्रेस को उपद्रयो के लिए उत्तरदायी व्हराते हुए चहुत ही अतिरजित ढंग 
से उनका विवरण उपस्थित किया। इस समाचार को विस्तार से सुनकर 
मालवीयजी विह्ल॒ल भर क्रोधित हो गये । जोर से बडे तोखे स्वर में वे कहने लगे-- 
सब मर गये, किसी ने मी जवाब नही दिया। अत्याचारो का जिक्र 5285 
उन्हे शान्‍्त करने के लिए इस पुस्तक के लेखक ने उनसे कहा-- महा ५ 
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सारा जीवन असेम्वली में गुजारा है। जब एक सज्जन बोलता हो, तब दूसरा 
कैसे बोलता !” यह सुन कर वे चुप हो गये । दूसरे दिन समाचारपत्रो मे पण्डित 
हृदयनाथ कुजरू, थ्री के० सी० नियोगी भादि राष्ट्रवादी सदस्यो के भाषण थे, 
जिनमें उन्होंने पुलिस और फौज के अत्याचारों के उदाहरण देते हुए कडे शब्दों 
में सरकार की भर्त्सना की थी। जब मालवीयजी द्वारा भेजी गयी घटनाओं 
की चर्चा पंडित कुजरू ने राज्य-्सभा में शुरू की, तव एक सरकारी सदस्य ने 
पूछा कि क्या उन्होंने इसकी जाँच की है, तथाकथित पीडितो से वयान लिये 
है । इसके उत्तर मे कृजरू साहव ने कहा कि ये सव तथ्य मुझे एक ऐसे सज्जन 
ने मेरे पास भेजे है जिसकी सच्चाई और ईमानदरी पर मुझे पूरा भरोसा है । 
श्री के० सी० मियोगी ने भी कुजरू साहब की तरह अत्याचारों के लिए रारकार 
को खरी-खोटी सुनायी । यह सव समाचार सुन कर मालवीयजी ने अनुभव 
किया कि भारतीय सदस्य उस परिस्थिति मे जो कर सकते थे, वह उन्होने किया। 
इस पर उन्हें अधिक सन्‍्तुए्? करने के लिए लेखक ने उनसे कहा कि पंडित 
कुजरू और नियोगी साहब की आपने उन्तके चुनावों में मदद की थी, निर्वाचको 
से उन्हें चुनने की अपील की थी, आपने उन पर जो विश्वास किया था, उन्होने 
अपने को आपके विश्वास के योग्य सिद्ध कर दिया, आपका विश्वास बिल्कुल सही 
साबित हुआ । सभवत. उन्हें भी इसका सन्‍्तोप था । 


इसी जमाने में एक दिन पुलिस ने डाक्टर मगल सिंह के यहा, जो यूनि- 
वर्सिटी के एक भावास में रहते थे, तलाशी ली । उनके पास कोई जापत्तिजनक 
चीज पुलिस को नही मिली । पर वह उन्हे गिरफ्तार करके ले गयी । उस समय 
इस बात की जोरों से खबर थी कि पुलिस मालवीयजी और लेखक की भी 
तलाशी लेना चाहती है । पर कोई ऐसी घटना नही घटी । सायकाल को नियमा- 
नुसार लेखक मालवीयजी के पास गया, तब उन्होने कहा--''मुकुठ बिहारी, अगर 
कोई मेरे पास आया तो मैं कह दूँगा कि आज कल मेरे पास कोई प्राइवेट सेक्रेटरी 
नही है| प्रोफेसर मुकुटविहारी लाल हो सेक्रेटरी का काम कर रहें हैं” । लेखक 


ने कहा--जरूर कह दीजिये” । पर न कोई उनके पास आया, न लेखक से 
किसी ने कोई पूछताछ की । 


एक दिन जबकि आन्दोलन बहुत ठडा पड गया था, मालवीयजी ने लेखक 
से पूछा--“ मुकुट विहारी, अब क्या होगा ?” उसने कहा--“महाराज आपकी 
ओर महात्माजी की तपस्या व्यर्थ थोडे ही जायेगी । स्वराज्य तो मिलेगा ही । 
गाधीजी के नेतृत्व में स्व॒राज्य लेने का प्रयत्त हो रहा है । यदि इससे सफलता 


भद८प. महासना सदन सोनन सालवीय : जीवन भर देतृत्व 


नहीं मिली, तो किसी दूसरे नेतृत्व हारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्त किया 
जायगा ।” इस पर मालवीयजी ने कहा “जय प्रकाश ।” इस पुस्तक का लेखक 
जानता था कि सालवीयजी महाराज को जयप्रकाश की योग्यता और कर्त॑व्य- 
परायणता पर बहुत विश्वास है। पर वह यह चही जानता था कि जयप्रकाश 
ने वयोवृद्ध नेता ,मालवीयजी को अपनी प्रतिभा से इतना भाकृष्ठ कर लिया है 
कि वह उसे एक नया नेतृत्व प्रदान करने के योग्य समझने लगे है । जयप्रकाश 
जी, उस समय हजारीबाग जेल की चहार-दीवारी फाँद कर बाहर आने पर 
गुप्त रूप से गुरिल्ला संघर्ष के लिए नवयुबकों के दस्ते तैयार करने में सलग्न थे । 


इस जमाने में ही' एक दिन प्रयाग के एडवोकेट सुरेन्द्रनाथ वर्मा सर तेज 

बहादुर सप्रू और डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा के साथ-साथ मालवीयजी से मिले 
और उन्होने मालवीयजी से पूछा : “महाराज ! इस (१९४२ के) आन्दोलन में 
हिंसा का जो प्रदर्शन हुआ, क्‍या वह गाधीजी के अहिसात्मक विचारों के अनुरूप 
था, और क्या इसके लिए वे जिम्मेदार नही है ?” मालवीयजी ने तपाक से उत्तर 
दिया--हाँ, गाधीजी अवश्य ही सारी बातो के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ हुआ, 
उसकी न केवल नैतिक जिम्मेदारी उन पर है बल्कि सम्पूर्ण है, किन्तु यदि यही 
आन्दोलन सफल हो जाता तो दुनिया कहती और इतिहास में भी लिखा जाता कि 
भारत ने क्रान्ति द्वारा अपनी स्वतत्रता प्राप्त कर ली। आन्दोलन असफल हो 
गया तो इसी का नाम 'शान्तिमय विद्नोह' या जो चाहो दे सकते हो ।! 

श्री सुरेन्द्र नाथ वर्मा के इसी संस्मरण से पता चलता है कि मालवीयजी 
नैराश्य का वातावरण मिटाने के लिए, देश में चेतना लाने के लिए क्रुछ करना 
चाहते थे, और इसी उद्देश्य से उन्होने प्रयाग में अपने निवास-स्थान पर सर तेज 
बहादुर सप्रू और डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा को बुलाया था, तथा उनसे बात 
थीत की थी। पर बात क्या हुई भौर तय क्या हुआ, यह श्री सुरेन्द्रनाथ वर्मा 
जी ने नही बताया। हो सकता है कि उस समय उस निर्दलीय काफरेन्स की 
चर्चा चली हो और बात तय हुई हो, जिसे आगे चल कर सर तेजवहादुर सम्र 
ने आमत्रित और आयोजित किया। 


मन:स्थिति 
उस समय की उनकी मन स्थिति का पता कुछ संस्मरणों से लग सकता 
है। ग्रोस्वामी गणेण दत्त जी अपने एक संस्मरण में लिखते है कि एक दिन 


ह- 
१, मालवीयजी--जीवन झलक़ियाँ, पृ० ७। 
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एक महाराजा साहब मालवीयजी से मिलने काशी आये श्रौर जब मिले तो 
पचास हजार रुपये का एक चैक उन्हें देते हुए बोले--“महाराज, ये रुपये आप के 
व्यक्तिगत कार्यों के लिए हैं, भैसे चाहें, आप खर्च करें ।” मालवीयजी की भाँखों 
में आभास छलछला आये, और उन्होने महाराजा साहव को धन्यवाद देते हुए उस 
चैक को व्यक्तिगत कार्यों के लिए लेना अस्वीकार कर दिया। महाराजा ने 
बहुत आग्रह किया, पर मालवीयजी माने नहीं। अन्त में महाराजा साहब ने 
कहा--“मगहाराज ! आप तो विद्वान शास्त्रज्ञ है। दिया हुआ दान कही वापस 
लिया जाता है ? में यह चैक अब कैसे वापस ले सकता हूँ ?” मालवीयजी ने “मुझे 
बुलाया और चेक मुझे देते हुए बोले--इसे सनातनधर्म महासभा के खाते में 
जमा कर दो । आधा सभा के लिए है और आधा धर्मग्रन्थो को सस्कृत से हिल्दी' 
में प्रकाशित करने के लिए ।* 


पण्डित अम्बादत्त भट्ट साहित्याचार्य ने एक संस्मरण में लिखा हैं . “८४ 
वर्ष की अवस्था में महामना अपनी खटिया पर लेटे हुए एक मित्र को एक पत्र 
लिखा रहे थे। सहसा आवाज आयी--च्यवनाश्रम से । च्यवनाश्रम्त एक स्थान 
का नाम है, जहाँ पर गोशाला बनी है। महामना जी ने कहा--'देखो, बाहर कौन 
हैं? कोई च्यवनाश्रम से आया है। बुलाओ उसे ।” च्यवनाध्रम से आने वालो 
में छोटे लाल नाप्र का एक गोरक्षक तथा श्री यज्ञनारायण उपाध्याय एम० 
एल० ए० थे। उनकी बातचीत से पता चला कि गायें भूसे के बिना भूँखी मर 
रही है। कही से कोई प्रवन्ध नही हो रहा है। महामना जी ने दो-तीन जगह 
फोन करवाया, पर जब शीघ्र किसी प्रकार प्रवन्ध की आशा न दिखायी दी तो 
महा ध्नाजी ने अपने मूडी नामक सेवक को बुलाया और कहा--'वे रुपये ले 
आभी जो अभी गोविन्द (मालवीयजी के सबसे छोटे पुत्र) ने दिये है ।' अशिक्षित 
किन्तु अनन्य सेवक मूडी ने पूछा--काहे जरूरत है ? चारे के लिए। गैया भूंखी 
मर रही है--मालवीयजी ने उत्तर दिया। मूडी ने कहा--ऊ रुपया भैया जी 
फल का और खद्दर भडार का कपडा का दिहिन है। महामनाजी ने तुरन्त कहा 
ते हम फल खाइब भौर न कपडा पहनव । तू रुपया दे दे। मूडी मेरी तरफ 
देख कर कहता गया--'कितने दिन से फल नही ले रहे है । कुरता फट गई हैं । 
आज भैयाजी से रुपया लिया हैं तो वह भी दिला दे रहे है । महामनाजी ने 
इतना सुनते ही एक भौर डाट दो और वह सब रुपया उनके सामने रख कर 


१ मालवीयजी-जीवन झलकियाँ, पृ० ४९ । 
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चला गया । महामन्ताजी'ने अपने हाथ से रुपये उठाये और , उनमें से १०१) 
रुपये उस छोटेलाब ग्रोरक्षक को दे दिये ।” * 


पडित अस्बादत्त भट्टजी ने अपने इसी संस्मरण से यह भी लिखा है कि 
एक बार जबकि सालवीयजी किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर सभा कर रहे थे एक 
गंगापुत्र धाराप्रवाह ग्रालिया देता वहा पहुँचा । तव भालवीयजी ने बहुत ही 
मधुर वाणी में उससे पूछा--“क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा अपराध क्‍या है ?' 
गंगा-पुत्र ने बताया कि विश्वत्रिद्यालय के विद्योथियों नें उसकी नौका को कितनी 
क्षति पहुँचायी है। सुनते ही मालवीयजी ने कहा--“भगवन्‌, वास्तव में आपकी 
बंडी क्षति हुई है। ये छात्र आपके ही पुत्र है। इन्हें क्षमा कर दो ) आपकी 
नौका ठीक करा दी जायगी ।/* 


प्रोफेतर राधेश्याम शर्मा ने इस पुस्तक के लेखक को बताया कि जब सन्‌ 
१९४६ के जाडो में वे मालवीयजी से मिले और उन्होने उनसे अनुरोध किया 
कि उनके पक्ष में चुनाव-अपील लिख दें, तव मालवीयजी ने उनसे कहा कि अब 
ती स्वराज्य मिल गया । इस पर राधेश्यामजी ने कहा कि 'महाराज, अभी तो 
क्षिटेन की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध सघर्ं करना होगा'। इस पर 
मालवीयजी ने पूछा कि तो फिर तैयार हो, और जब उन्हें बताया गया कि 
तैयारी के साथ संघर्प होगा, तव मांलवीयजी ते राधेदयाम को पास बुला कर 
उनकी पीठ ठोकी । ! 

डावटर शिवनाथ काटजू अपने एक संस्मरण में लिखते है कि “एक वार 
मालवीयजी अपने निधन से कुछ ही दिनो पहले प्रयाग आये, और उन्होंने उनसे 
कहा--गंगाजी की घारा को अविच्छिन्न रखने के लिए मुझे बहुत प्रयत्न करन 
पड़े है । हरिद्वार में केवल ६ फुट का छेद वाघ में रह गया है। हो सकता है 
कि मेरे बाद यह समस्या फिर कभी खडी हो, उस ६ फुट के छेद को भी वन्द 
करने का प्रयत्न किया जाय । यदि ऐसा कभी हो तो तुम से मैं कह जाता हूँ कि 
तुम इसका विरोध करना और जैसे भी हो, ऐसा होने मत देना ।” * 

श्री भुवनेदवर नाथ मिश्र 'माधव” अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब उन्होने 
मालवीयजी को नोआखाली के हिन्‍्दुओ पर आयी महाविपत्ति की कथा सुनायी 
तब वे “काप उठे -फट-फ्ट कर रो पडे ! मेरा प्रइन था कि 'वंया बलातू धरम 





१. वही पृ० 2०६-१०७ । 


२, मालवीयजी-जीवन झलकियाँ, पु० १०६॥। 
३,  मालवीयजी-जीवन झलकियाँ, पृ० ३१ । 


अन्तिम दस वर्ष प्७१ 


परिवर्तन को स्वीकार कर सहसा सहस्न हिन्दुओ का परित्याग कर दिया जाय ?* 
इस पर मालवीयजी महाराज का अन्तहंदय उद्देलित हो उठा और उन्होने 
अपने बंगले पर काशी के मूर्धन्य पण्डितों की एक सभा वुलायी और सबने एक 
स्वर से स्त्रीकार किया और व्यवस्था दी कि बलातू मुसलमान बनाये गये हिन्दुओ 
को वापस लेने के लिए किसी प्रकार की शुद्धि प्रक्रिया को' आवश्यकता नही है-- 
एक माच गगाजल भौर राम नाम पर्याप्त है। मालवीयजी महाराज बहुत थक 
गये थे, उनके मुंह के पास मैंने कान लगाया तो सुन सका--राम नाम, गंगा 
जलन्वस |) 


वक्तव्य 


चार-पाच दिन मेहनत करके मालवीयजी ने एक वक्तव्य तैयार कराया । 
इस वक्तव्य में उन्होनें लिखा कि “धर्म परिवर्तन बन्द होना चाहिए ।” “जो 
जबरदस्ती मुमलमान वनाग्रे गये है और फिर हिन्दू बनना चाहते है, उन्हें फिर 
हिन्दू समाज में प्रवेश करने की सुविधा मिलनी चाहिए । हिन्दुओ' की आत्मरक्षा 
का प्रवन्ध करता चाहिए।” “स्त्रय॑ जीवित रहना और दूसरो को जीवित 
रखना उसका उद्देश्य हो । “'मैं अपने हिन्दू माइयो से यह नहीं कहता कि जहा 
मुसलमान कमजोर या कम हो, वहा वे उन पर आक्रमण करें, पर मै हिन्दुओं 
को यह भवश्य कह रहा हू कि जहा वे दुर्बल है वहा सवल बनें, जहा उनकी सख्या 
कम है, वहा वे सफलतापूर्वक अपनी रक्षा करें ।” उन्होंने लिखा कि “यदि 
मुसलमान तथा अन्य जाति या धर्म के माननेवाले लोग'*'हिन्दुमो के साथ 
शान्ति से रहना चाहते है, तो उन्हें हिन्दुओ के धर्म का भादर करना पडेगा। 
वे हिन्दुओ के पूजागृहो, मन्दिरों को भ्रष्ट नही कर सकेंगे, और धार्मिक 
स्वतन्त्रता, जीवन की पवित्रता एवं स्त्रियों के सतीत्व का उन्हें अवश्य सम्मान 
करना होगा ।” उनका यह भी कहना था कि “हिन्दुओ की तथा अन्य जातियो 
वी राजनीतिक उन्नति काग्रेस के हाथो में सुरक्षित हो सकती है । पर हिन्दुओो 
के विरुद साम्भ्दायिक प्रइनो पर, तथा धामिक, सामाजिक भर सास्क्ृतिक 
उन्नति के प्रद्ती पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निश्चय ही किसी हिन्दू 
सस्था को ही है, जो इसकी ओर से बोलने तथा कार्य के लिए प्रतिनिधित्व 
करती हो ।” उनकी धारणा थी कि “सामाजिक सग्ठन के आधार पर निर्मित 
अराजनीतिक सस्थाओ के अभाव ने राष्ट्रीयता के मोर्चे को दुर्वल बना दिया है” 





१, महामना मालवीयजी वर्थ सैनटिनरी कोमिमोरेशन वाल्युम, 
पृ० २३२। | न 
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तथा “खुश करने की राजनीतिक नीति तथा मुस्लिम लोग की असम्भव मागो को 
जन्म दिया है ।” वे च्राहते थे कि “अत्मसम्मान भीर आत्मरक्षा के लिए हिन्दू 
स्वश्रंसेवकों की संस्थाएं कायम की जायें । हिन्दू हिन्दुओ की रक्षा करें, और 
मुसलमानों के भत्याचारों का दृढ़ता से मुकावला करें ।” 


इस वक्तव्य की भापा बहुत कडी और कडवी थी। इसमें मालवीयजी 
के अपने सन्तुलन और घैर्य की कमी थी। पर यह वक्तव्य मुस्लिम नैताओं की 
नीतिरीति तथा कलकता और नोआखाली में किये गये भत्याचारों की प्रतिक्रिया 
थी। वक्तव्य मूलरूप से रक्षात्मक था, उसका उद्देश्य न तो हिन्दू साम्प्रदायिकता 
के आधार पर मुस्लिम लीग की तरह को किसी राजनीतिक संस्था को कायम 
करना था, और न आाक्रमणशील हिन्दुत्व को प्रोत्साहित करना था । नोआखाली 
की प्रतिक्रिया में घिहार में उपद्रव हुए, जिनमे मुसलमानों के जान-माल की बहुत 
क्षति हुईं। उन्हें कष्टो का सामना करना पडा। इन उपद्रवों के सम्बन्ध में 
मालवीयजी का वक्तव्य अवश्य ही महत्त्वपूर्ण होता। पर वे तो नोआखाली से 
सस्वन्धित वक्तव्य देनें के दो-नचार दिन वाद ही इतने बीमार हो गये कि स्वस्थ 
चित्त से कोई काम करना उनके लिए सम्भव ही नहीं था। पर सन्‌ १९२३ 
क्षौर सन्‌ १९३१ में इस प्रकार के उपद्रवो के सम्बन्ध में मालवीयजी ने जो कहा 
था उससे यह स्पष्ट है कि बिहार की घटनाओ ने उन्हें बहुत दु'खी किया होगा। 
अप्रैल सन्‌ १९२३ में उन्होने कहा था--/ हिन्दू बलवान्‌ होकर मुसलमानों को 
तकलीफ दें, ऐसी मेरी स्वप्न में कल्पना नही है ।” उन्होने यह भी कहा था कि 
“अगर कोई हिन्दू किसी मुसलमान को मुसलमान होने के कारण हानि पहुँचावे, 
और कोई मुसलमान किसी हिन्दु को हिन्दू होने के कारण दु ख दे, तो हमारी 
गणना संसार की सम्य जातियो में कभी नहीं हो सकती ।” अगस्त सन्‌ १९२३ 
सें उन्होने हिन्दू महासभा के अधिवेशन में कहा था--“अपना आचरण ऐसा 
बना लो कि किसी मुसलमान या किसी ईसाई को बेजा शिकायत न हो ।” सन्‌ 
१९३१ में उन्होने कहा था : “मैं मनुष्यत्व के सामने जाँत-पाँत नही मानता ' । 
हिन्दू और मुसलमाल, इन दोनो में जब तक प्रेम-भाव उत्पन्न वही होगा, तब 
तक किसी का कल्याण नहीं होगा।”. 
अस्वस्थ 

वक्तव्य के तीन चार 'दिन बाद गोपाष्टमी को संध्या समय वे ७-८ मील 
दूर शिवपुर गोशाला के उत्सव में गये । यह गोशाला उनके प्रयत्त और प्रेरणा 
से तैयार हुई थी । उत्सव में उन्होने गोरक्षा पर छोटठा-सा भाषण किया । 
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विश्वविद्यालय को लौटते-लौटते काफी रात हो गयी । रास्ते में 6४ लग॑ जाने से 
दरीर में पीड़ा हो गयी । एक दो दिन कुछ खयाल नहीं किया | जब ७एंबर का 
प्रकोप बहुत वढने लगा, तव आयुर्वेदिक औपधियो का प्रयोग शुरू किया । पर 
दशा विगडती हो गयो । देश की कारुणिक दशा की चिन्ता करते हुए वे बेहोश 
से हो गये और इस दशा में वे महात्मा गाधी भौर पढित जवाहरलाल नेहरू 
का नाम लेते रहे । इस समय भी उनमें इतनी चेतना थी कि जब उनके दौहित्र 
शिवकुमार ने उन्हें पुरुषसूक्त सुनाते हुए कुछ गलती की, तव उन्होंने शिवकुमार 
जी को रोक कर छुद्ध उच्चारण बताया। इसी तरह जव डावटर धाण्डेकर ने 
रक्त की परीक्षा के लिए रक्त लेने का प्रयत्न किया, तव यह समझ्ष कर कि उन्हें 
इंजेक्शन दिया जा रहा है, सुई चुभोने से रोक दिया । जब गोविन्दजी ने बताया 
कि इजेक्शन नही दिया जा रहा है, रक्त निकाला जायगा, तथ वे चुप हो गये । 
इसी तरह जब दशा इतनी बिगडी की $ध्वें-शवास चलने लगा, तब चिकित्सको 
ने भावसीजन देने का निश्चय किया । मालवीयजी को यह बुरा लगा । इस पर 
उनकी पुत्री मालतीजी ने कहा कि आवस्तीजन कोई ऐलोपैथिक दवा नही है, और 
यदि आप इसका प्रयोग स्वीकार करेंगे तो हम सव को सुख मिलेगा, तो वे राजी 
हो गये । उर्ध्व-दवास का प्रकोप बढता गया । ज्वर भी १०५ ६ डिग्री हो गया । 
उ्व-इबास तीन दिन तक चलता रहा । सहसा तापमान १०५ ६ पर से घट 
कर १०५ पर आ गया, और उनकी शान्ति गम्भीर होने लगी--श्वास की गति 
मन्द हो चली । बाबू पुरुपोत्तमदास टण्डन ने, जो वहाँ उस समय उपस्थित थे, 
कहा--“अब वे जा रहे है । 'हरे राम हरे राम” 3 नमो भगवते वासुदेवाय' 
की ध्वनि सब ने ऊँची कर दो । उन्हें शय्पया पर से उठा लिया गया, भीतर 
चौकी पर ले जा कर रबखा गया। उनके -मुख में तुलसीदल और गंगाजल 
छोडा गया । वहाँ पर गोवर से लिपो भूमि पर अपनी स्वाभाविक श्ञास्तभुव्रा 
में उन्होंने १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को प्राण छोड दिये। 


शोक और श्रद्धांजलि 


मालवोयजी के निघन से हिन्दु विश्वविद्यालय के साथ-साथ सारी वाराणसी 
सें शोक छा गया । विध्वविद्यालय दस दिन के लिए बन्द कर दिया गया । नगर 
की अन्य शैक्षिक सस्थाएं भी एक दिन के लिए बन्द कर दी गयी। व्यापारियी 
से भी उस दिन अपना कारोबार बन्द कर दिया । शवयात्रा में विश्वविद्यालय के 
अध्यापको, विद्याथियो और कर्मचारियो के अतिरिक्त सब जाति और सम्प्रदाय 
के नागरिको की अपार भीड थी। काग्रेस और हिन्दु सभा के अतिरिक्त बहुत 
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से दूसरे सम्प्रदायों के प्रतनिधि भी उसमें शामिल थे। सडक के दोनो ओर 
बहुत से नागरिक दर्शनार्थ खडे थे। जब बर्थी गुरुद्दारे के पास पहुँची, तब 
सिवखों ने अपने जातीय झंडे से शव का सम्मान किया, रेशमी वस्त्र अर्पण किये 
ओर फूलो की वर्षा की । कई घटो के वाद सणिकर्णिका घाट पर विल्व-चन्दन 
की चिता पर उनका विधिवत्‌ दाहसंस्कार हुआ । 

' ' काशी में कई दिन तक जनता तथा विभिन्न संरथाओं की भोर से शोक 
सभाभो में मालवीयजी को श्रद्धाउजलिया अपित की गयी । प्रयाग, लखनऊ, 
कानपुर तथा सुल्तानपुर, बलिया भादि युक्त प्रान्त के नगरो के अतिरिक्त 
बगलौर, मद्रास, पटना, मुजफ्फरपुर, लाहौर, अमृतसर, नाग्रपुर, आदि 
नगरो में भी एक दिन के लिए बाजार बन्द करके शोक सभाए की गयी। देश 
के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मालवीयणी के निधन पर अपनी सम्बेदना के 
साथ उनके व्यक्तित्व भौर उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य प्रकाशित किये | 


ह । ः 
श्रद्धात्जलि 

उनके निधन पर गाधीजी ने जो उस समय नोआखाली के गाँवों में भ्रमण 
कर रहे थे, लिखा; “मालवीयजी भमर हूँ “ प्रारम्भिक यौवन से लेकर 
परिपक्व वुढापे तक परिश्रम ने उन्हें भमर बना दिया है । वे अपने अनुयाग्ियो 
के सेवक थे समझोते की भावना उनके स्वभाव का भंग्र था।” उनका 
आन्तरिक जीवन पवित्रता का मूतिमाव था ।' वे करुणा और कोमलता के निधान 
थे | धामिक ग्रन्यो का उनका ज्ञान वृहद्‌ था'।” महात्माजी ने तो सन्‌ १९३१ में 
एक' सदेश में लिखा था : “आज मालवीयजी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला 
कर सकता है । यौवन काल से प्रारम्भ करके आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह 
अविच्छिन्न चलता आया है ।” 

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहा हमें अत्यन्त शोक हैं कि अब हम 
उस उज्ज्वल नक्षत्र का दर्शन नही कर सकेंगे जिसने हमारे जीवन में प्रकाश दिया, 
बालकाल से ही प्रेरणा दी तथा भारत से प्रेम करना सिखाया” ।" 

डाक्टर राजेन्द्रप्साद ने लिखा - “एक महान्‌ व्यक्तित्व आज संसार से उठ 
गया। पंडित ,मालवीयजी के काम झोर उत्तके नाम से भावी पीढी' को यह 
प्रेरणा मिलेगी कि दृढ भक्ति से मनुष्य के लिए सब कुछ सम्भव है। मालवीयजी 
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मालवीय भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


अन्तिम दस वर्ष न श्ज्५्‌ 


की सेवाएं बहुत ऊंची हैं और कुछ शब्दों में उसका वर्णन नही किया जा सकता । 
मालवीयजी के रिक्त स्थान को पूर्ति नही हो सकती । वे सच्चे देशभक्त थे” ।* 

सन्‌ १९६१ में डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने एक सस्मरण में लिखा :' “देशभक्ति 
की वह चिनगारी जिसने उन्हें कांग्रेस के एक शुरू के अधिवेशन में लब्धप्रतिष्ठित 
वना दिया था वह दूसरो के मार्गदर्शन के लिए अग्निशिखा बन गयी, और 
उनके जीवन के अन्तिम दिनो तक, उस समय भी जबकि आयु के कारण यह 
दुर्वंल हो गये थे, जलती रही। भायु के भार ने देशप्रेम को और देश की 
प्रगति से सम्बन्धित हर चीज की चिन्ता को कम नही किया | उन्होने बहुत 
से क्षेत्रों में, जिनमें उन्होने बडे-बडे काम प्रारम्भ और पूरे किये, देश के लिए 
समर्पित सेवा और बलिदान की मूल्यवान्‌ वषौती हमें छोडी है । उनकी याद हमें 
ओर नवयुवक पोीढी को प्रोत्साहित और अनुप्राणित करती रहेंगी” ।* 


सर तेजबहादुर सप्रू ने मालवीयजी के निधन पर काफी बडा वक्तव्य 
प्रकाशित किया जिसका आशय था कि मालवीयजी के निधन से एक महान्‌ 
व्यक्ति उठ गया । उनकी सेवाओ का इतिहास देश की प्रगति का इतिहास है। 
उनका निकृष्टतटम निंदक भी उनके आदर्शों और उनके लक्ष्यों की उच्चता के 
विरुद्ध एक शब्द भी नही कह सकता । सम्मवत, मालवीयजी हम लोगो के समय 
में प्राचीन हिन्दू सस्क्ृति और दर्शन के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे ।* 

पडित हृदयनाथ क्ुजरू ने कहा: “मालवीयजी ने ६० वर्ष तक जिस 
श्रद्धा, लगन, तथा नि स्वार्थ भाव से राष्ट्र को सेवा को है, वह किसी भी देश 
के इतिहास में अदुभुत गौर स्मरणीय है 

आचार्य नरेन्द्रदेव ने फैजाबाद की क्षमा में अध्यक्षता करते हुए कहा : 
“मालवीयजी भारत के गौरव स्तम्भ थे। उन्तकी देशभक्ति और सेवा 
भारतीयों को नया उत्साह देती रहेगी । देश की पुकार पर उन्होने अपनी 
वकालत छोड दी । देश में शिक्षा का प्रचार कर उन्होने अमूल्य सेवा की है । 


। 


हिन्दू विश्वविद्यालय उनका सर्वोत्तम स्मारक है 
श्री श्री्रकाणजी ने बनारस की शोक सभा में बोलते हुए कहा “मालवीय 
जी बडे ही निर्मीक, सत्यनिष्ठ और परम्परानुसार चलने वाले थे । उन्होने 
१ बहा; 
२. महामना मालवीयजो वर्थ सेनटिनरों कोमिमोरेशक वाल्यूम । 
३ ५ आज १५ नवम्बर सन्‌ १९४६ | ; * 
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अपने जीवन में कभी किसी की बुराई नही की, और यह मिसाल रख दी कि 
आदंमी ईभॉनदारी, सच्चाई और हिम्मत से अपने उद्देश्य को पूरा कर 
सकता है।' 


' मिस्टर रफ़ी अहमद किदवई ने कहा - 'मालवीयजी के निधन से देश ने एके 
महान्‌ निर्माता खो दिया है”।* सरदार अब्दुलरवनिश्तर ने कहा: “मालवीयजी 
की मृत्यु से भारतीय रंगमंच से एक महान्‌ व्यक्ति उठ गया । वे महान विधान 


बे 


वादी ही नही, अपितु एक महान्‌ शिक्षाप्रचारक और सुधारक थे ।* 


॒ 
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घमनिष्ठ जीवन 


ईद्वरभक्ति और देशभक्ति मालवीयजी के जीवन के दो मूल भन्त्र थे। 
इन दोनो का उत्कृष्ट संडलेषण, ईश्वरभक्ति का देशभक्ति में अवतरण, तथा 
देशभक्ति की ईश्वरभक्ति में परिपक्वता उनके व्यक्तित्व का विशिष्ट सदगुण था। 
उनकी घारणा थी कि “मनुष्य के पशुत्व को ईव्वरत्व में परिणत करना ही धर्म 
है । मनुष्यत्व का विकास ही ईब्वरत्व ओर ईश्वर है”, '* और निष्काम भाव से 
प्राणिमात्र की सेवा ही ईइवर की सच्ची आराधना है। इन सब की साधना ही 
उनकी जीवनचर्या थी, इसको सिद्धि ही उनका जीवनलक्ष्य था। उनका सारा 
जीवन मनुष्यत्व की भावना से अनुप्राणित, ईश्वरत्व की भावना से ओत-ओत 
था। उनकी देशसेवा निष्काम उपासना की भावना, तथा लोक-कल्याण की 
कामना से समन्वित और अलंकृत थी। वे नि सन्देह मनुष्यता की उत्कृष्ट 
अभिव्यक्ति थे । कदम जाल 223. 


सालवीयजी उच्चकोटि के तपस्वी थे। सात्त्विक तप के सव सद्गुण उनमें 
विद्यमान थे । वे श्रीमद्भगवदुगीता में वणित कायिक, वाचिक और मानसिक 
तप के साधक थे । सव प्रकार के हन्दों को सहन करते हुए निष्काम भाव से, 
फल की इच्छा त्याग कर छम-दम से सम्पन्न होकर, श्रद्धा और घैर्य के साथ मन, 
वाणी भौर शरीर से प्राणिमान्र की सेवा मे सदा सलग्न रहना ही उनकी तपश्चर्या 
थी । काम-क्रोध-लोभ-मोह से बचना, सदा छुद्ध संकल्पयुक्त रहनां, किसी विषय- 
वृत्ति के कारण विक्षिप्त हो जाने पर उस पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार 
काल में छत्न-कपट, धोखा और फरेव से अपने को दूर रखना,उनका मानसिक 
तप था। अंसंत्य, ई खंदायी, अभिय और खोटे शब्दों का त्याग, तथा प्रिय 
सत्य, मीठे और मधुर शब्दों का प्रयोग उनका वाचिक तप था। दूसरो की 
सहायता और सेवा करना, देश ओर जाति के लिए अपने शरीर के दुःख और 
कृष्ट की परवाह न करना उनका शारीरिक तप था। 

मालवीयजी धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ थे। घ॒र्म मे उनकी अचल श्रद्धा थी, धर्म के 
मूल सिद्धान्तो का उन्हें भच्छा ज्ञान था, वे ही उनके जीवन के आधार थे । वे 
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नित्य विधिपूर्वक पूजा पाठ करते, शास्त्रविहित आचार का पालन करते, 
श्रीमद्भागवत्त तथा श्रीमद्भगवद्गीता भादि ग्रन्थो का अध्ययन करते, पार- 
लौकिक विषयो पर भी समय मिलने पर चिन्तन-मतन करते, घर्म का प्रसार 
करते, तथा सदा लोककल्याण में एवं देश के अभ्युदय में संलग्न रहते । उन्हें 
स्वर्य और मोक्ष दोनो पर विश्वास था । पर वे इन दोनो में से किसी की कामना 
नही करते थे। वे तो चाहते थे कि वे तप्त प्राणियों के कष्टो का निवारण करें 
सत्य और न्याय को प्रतिष्ठित करें, एवं देश की सेवा करें, और इन सबके लिए 
फिर जन्म लें । 


देशभक्त 


भालवीयजी उच्च कोटि के देशभक्त थे। वे अनेक प्रकार के दुःखो, संकटो 
और कष्टों को सहन करते हुए तथा नाता भ्रकार के विध्तों का मुकाबला करते 
हुए सदा देशसेवा में लगे रहते थे । देश की स्वतत्रता, राष्ट्र के गौरव की वृद्धि, 
तथा जनता का सर्वाज्भीण उत्कर्प उनकी देशसेवा के मुख्य लक्ष्य थे। वे सब 
जातियो, सम्प्रदायो और प्रान्तो के भारतीयों को मिलाकर भारतीय राष्ट्र का 
निर्माण करना चाहते थे । वे एक ही समय में विभिन्न प्रकार के सेवा-कार्यों में 
संलग्न रहते थे । 

उनका कार्यक्षेत्र नि सन्देह बहुत ही विस्तृत और व्यापक था। समाजसेवा 
का कौन ऐसा काम होगा जो उन्होने न किया हो । सनातन धर्म का प्रचार, 
प्राचीन संस्कृति का समर्थन, हिन्दू हितो की रक्षा, हिन्दी का प्रसार, देश की 
स्वतंत्रता, गौ की सेवा, सामाजिक कुरीतियो का विरोध, स्वयंसेवको का संगठन, 
नाना ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि, शिक्षा का विस्तार, मल्लशालाओ का उद्धाटन, दीनो 
के कष्टों का निवारण, स्त्रियो का उत्कप, हरिजनो का उत्थान, समाज की आधिक 
उन्नति, लोकतात्रिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा, देशग्रेम पर आश्रित राष्ट्रीय भावना 
की पष्टि, प्रगतिशोल सिद्धान्तो का प्रतिपादन, देश कालानुकूल संस्कृति का विकास, 
नवयग का निर्माण आदि सभी क्षेत्रो में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान किया । देवी 
सम्पत्तियो से विभूषित जीवन को उन्होने पमाजसेवा में लगाया और समाजसेवा 
द्वारा उन्होंने अपने जीवन को उठाया, अपने व्यक्तित्व का विकास किया । 

उनका विचार था कि लो मनुष्य अपने व्यक्तित्व को समाज के पीछे रखता 
समाजसैवा करते समय निजी हित की दृष्टि से कोई ऐसा काम नही करता 
जिससे समाज की हानि हो, वह समाज को ऊचा उठता हूँ, और समाज की 
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उन्नति के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पर जो मनुष्य झपत्रे 
को समाज के आगे रखता है, अपने निजी हित पर समाज के हित को न्योछावर 
करता है, उसका नैतिक पतन होता है, उसका व्यक्तित्व नीचे गिरता है॥ उनकी 
घारणा थी कि जो काम “अविवेक से दूसरो को हानि पहुँचाने, दिल दुखाने, 
ढेष और शबरुता से किया जाता है, वह तामझ्ी है”,' “जो काम अपनी स्तुति 
पूजा, प्रतिष्ठा और मान के लिए किया जाता है, वहु राजसी है ।”* 
प्रकार के कामी ते, उनके विचार में, लाभ के बजाय हानि होती है, कार्यकत्ताओ 
में ईर्ष्या और देष उत्पन्न होता है, और कार्य संभलने के वजाय बिगड़ जाता 
है, उनके नैतिक जीवन का विकास भी भवरुद्ध हो जाता है। पर ईर्ष्या और 
हेप से मक्त निष्काम सावना से की गयी सेवा कार्यकर्ताओं के जीवन को 
निर्मल [ करती है, ऊँचा उठाती है, तथा सामाजिक कार्यो की समचित सफलता 
में सहायक होती हैं। मालवीयजी नि सन्देह निःस्वार्थ समाजसेवी थे । 








साह्चिक सावजनिक जीवन ४ 


निष्काम भाव से अनुध्राणित मालवीयजी के कार्य का ढग भी निराला था। 
वे सदा सार्वजनिक कामों में लगे रहते, और उन सबको बड़े पैमाने पर करते 
थे। पर जैसा कि पुरुषोत्तम दास टडनजी ने बताया, “यश की उन्हे चाह नही 
थी”, वे “काम स्वयं करते थे, पर कीति और यश्य के लिए दूसरो को आगे 
कर देते थे ।* वे दुसरो की समाजसेवा का आदर करते, और समाज की सेवा 
में उनको हिम्मत बढाते थे । अपने साथियों पर वे स॒द्दा विश्वास करते, उत्तके 
प्रति सदुभावना रखते, और उत्तके सहयोग और परामर्श की क॒द्र करते थे.। 
उनका बहुत-ता समय साथियो के साथ विचार-विमर्थ में ही खर्च होता था। 
वे छोटो को बात को भी घीरज भौर ध्यान से सुनते, और उनकी बतायी अच्छी 
बात को खुशी-खुशी ग्रहण करते,, औौर उसके लिए उनकी सराहना करते थे | 
वे समाज सेवको के यश से खुश होते थे, और सबके साथ मिलकर काम करते 
थे। वे सात्त्विक विरोध का आदर करते, पर बेकार के कटाक्ष और तिरस्कार 
की उपेक्षा करते थे। वे वितडावाद से कोसो दूर भागते थे। किसी की निन्‍्दा 
करना या किसी के अपयश का बखान, करना वे बरा समझते थे। वे विपक्षी 
के साथ भी प्रेम, घेर्य और नम्नता से बात करते, विरोधियों के अपदाब्द को 


१, अम्युदय, १४ जनवरी, सन्‌ १९०९ । 
२. वही | 


३. मालवीयजी--जीवन झलकियाँ पृ०३। , 
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सुनकर भी उनके लिए कोई बुरी वात कहे बिनो विरोध का मुकावला करते, 
और यदि कोई दूसरी बुरी वात कहता, तो उसे मना करते ये। इस तरह वे 
अपनी ओर से वाद-विवाद और विरोध को व्यक्तिगत हेष और ईर्ष्या का स्वरूप 
न देकर मतभेद के स्तर तक सीमित रखते थे। वे वास्तव में विरोध के समय 
'भी मेल का दरवाजा खुला रखते थे। विरोध पक्ष की अच्छो बातों को भी ग्रहण 
करने को तैयार रहते थे, उसकी समाज-सेवा की भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते 
थे। यदि किसी एक बात में वे किसी का विरोध करते, तो दुसरी बात में उसके 
साथ मिलकर काम करने में उन्हें कोई हिचक नही होती थी । जैसा कि स्वामी 
धद्धानन्द ने अपने एक संस्मरण में कहा है : “दलवन्दी कर नेता बनने की इच्छा 
से वे (मालवीयजी) कोसों दूर थे। वह जो कुछ करते, उसमें देशभक्ति और 
सेवाभाव सर्वोपरि रहता था ।”* उनकी तबियत ऐसी थी कि जब “राष्ट्रीयता 
भौर राष्ट्रीय विचारों को धक्का लग रहा हो, तब वह उसको वर्दाइत नही कर 


सकते थे । * 


जयसाधारण फ्री सेया 

जमीदार, व्यापारी, राजे-महराजे सभी भालबीयजी का आदर करते, उन्हे 
पूजनीय समझते, और उनके निर्माण कार्यों में उनकी सहायता करते थे । वे भी 
उन सबसे प्रेम से मिलते थे, उन्का भला चाहते थे। पर उनका हृदय दीन- 
दुःखी जनता के साथ या। जनता का उत्थान वे राष्ट्र की उन्नति के लिए 
भावश्यक समझते थे, भोौर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे । राजाओ 
को उनकी यही सलाह थी कि वे अपनी प्रजा की समुचित रक्षा और कल्याण- 
वृद्धि को ही अपना कर्तव्य समझें, कालानुसार अपनो शासन-व्यवस्था में सुधार 
करके संवैधानिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करें, तथा सम्पूर्ण भारत से अपने सम्बन्ध 
दढ़ करें । रजवाडो में संवैधानिक सरकार प्रतिष्ठित करने की चर्चा जब कभी 
मालवीयजी करते थे, तब ब्रिटेन की शासन-प्रणाली को तरह शासन-व्यवस्था 
की स्थापना ही उनका लट्ष्य होता था। वे चाहते थे कि राजे-महराजे अपनी 
इच्छा से अपने अधिकारों को सीमित कर जनता 'के प्रतिनिधियों को शासन का 
उत्तरदायित्व हस्तान्तरित्त कर दें, राजकोष के , एक निश्चित सीमित अंश का 
ही अपने निजी खर्च में प्रयोग करें, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत संविधान 
द्वारा न्याय का शासम प्रतिष्ठित करें, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा 


१, वही, पृ० १० । ेु 
२, वही, पु० ४ (पुरुषोत्तमदास टंडन) । 
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की समुचित व्यवस्था करें, तथा प्रजा की अभिवृद्धि ही शासन का लक्ष्य 
निर्धारित करें । 


इसी तरह सेठ साहूकारो से घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रखते हुए भी उन्हें 
जनता के हिंतो तथा सार्वजनिक जीवन की पविन्नता का सदा ध्यान रहता था । 
इन बातो को ध्यान में रखते हुए जहाँ उन्होने देश को ओऔद्योगिक उन्नति के 
लिए देशज उद्योगो के लिए वित्तीय संरक्षण का समर्थन किया, वहाँ मजदूरों 
के हिंतो और अधिकारों की समुचित व्यवस्था की माँग को पुष्ट किया, प्रतिज्ञा- 
बद्ध श्रम-प्रणाली का विरोध किया, इकरारनामे के उल्लंघन पर श्रमिकों तथा 
तथा कर्जदारों को कद की सजा देने की व्यवस्था की कडी आलोचना की, तथा 
सन्‌ १९२९ में सेठ साहुकारो को चेतावनी दी कि यदि श्रमिक जनता के कल्याण 
की ओर समुचित ध्यान नही दिया गया तो कम्यूनिज्म के प्रभाव को कानून 
'द्वारा नही रोका जा सकेगा । जब सन्‌ १९३० में सरकार के दवाव पर बम्बई 
के औद्योगिको ने आयात शुल्क विधेयक की उन धाराओो को भी स्वीकार कर 
लिया जिन्हे मालनीयजी राष्ट्र-हित-धातक समझते थे, और उनका ध्यान भाकृष्ट 
किया गया कि वम्बई से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को बहुत आर्थिक सहायता 
प्राप्त होती है, तव उन्होने केन्द्रीय असेम्बली में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 
वे राष्ट्रहित पर सौ विश्वविद्यालय न्यौछावर करने को तैयार हैं, पर राष्ट्र-हित- 
विरोधी बात को धन के लोभ से स्वीकार करने को तैयार नहीं ।" इसी तरह 
जब एक रईस ने उन्हें पचास हजार रुपये की हुडी भेजकर उनसे अनुरोध किया 
कि वे सरकार से उसका कोई स्वार्थ सिद्ध करा दें, तब उन्होने उस हुडी को 
लौटाते हुए कहला भेजा कि “मैं वही करूँगा जो उचित होगा ॥' * 


उन्होने मालगुजारी के स्थायी वन्दोबस्त का समर्थन करने के साथ ही साथ 
जमीदारो के व्यवहारो पर प्रतिवन्‍्ध लगा कर किसानो के अधिकारो,की रक्षा 
तथा उनके हितो की वृद्धि पर जोर दिया । उनकी घारणा थी कि “इस देश में 
हमारी सहानुभूति का किसानो से अधिक कोई हकदार नहीं ।”3 उन्होने माय 
की कि किसानो पर लगान का बोझ कम किया जाय, लगान की व्यवस्था को 
भी स्थायी बनाया जाय, और उनकी दयनीय दशा को सुधारने का प्रयत्न किया 


१, लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, १९३०, जि० ३, पृ० २६२६। 
२. रामनरेश त्रिपाठी मालवीयजी के साथ तीस दिन, पु० ३० । 
३ गवर्नरजनरल की कौसिल(विधान), सन्‌ १९६१५, जि० ५३, पृ० ६३७। 
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जाय ।१ “अम्युदय के सम्पादकीय विभाग को उनकी हिदायत थी कि “उसमें 
किसानो के हिंतो की वातें अधिक हो, विसान बडे ही दु.खी है और उनके 
दुःखो के भागे जमीदारों का जरा भी लिहाज न करो” ।* मालवीयजी चाहते 
थे कि कितानो को काग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाय, उनके 
प्रतिनिधियों को विना शुल्फ कांग्रेस के अधिवेशनो मे शामिल किया जाय, उनमें 
राजनीतिक चेतना पेदा की जाय । जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण 
में बत्ताया, “गालवीयजी और गाधोजी का ध्यान हमेशा जाता था किसानो की 
तरफ, गौर उनकी तरफ जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं--क्योकि जैसा ये 
लोग बहते थे कि अगर हिन्दुत्तान में स्व॒राज्य आ गया और लोग तेयार न हुए 
तो चह निकल भी जायगा, रहेगा नही । लोग तेयार है तो स्वराज्य भा ही जायगा 
आर कायम भी रहेगा।* जनजीवन का उत्थान, पीडितो के कष्ठो का निवारण, 
जनता के अधिकारों की रक्षा और वृद्धि मालवीयजी के सार्वजनिक कार्यों का 
अवद्य ही एक प्रमुख लक्ष्य था । 


फणणा और सोहाई 


करुणा और सौहार्द मालवीयजी के जीवन के जौहर थे । अपने भृत्यों भौर 
पाश्व॑वरतियो के प्रति गी उनका व्यवहार कोमल, मधुर और अनुग्नहपूर्ण होता 
था (वि बहुत कष्ट सहते हुए भी अपने नौक्रों के आराम का ध्यान रखते, तथा 
अपने कारण उन्हें कष्ट नही होने देते थे) इस राम्वन्ध मे पण्डित रामनरेश 
त्रिपाठी में बताया कि एक वार पटना के प्रसिद्ध वैद्य पडित व्रजविहारी चौवेजी 
ने मालवीयजी को एक काढा पीने की सलाह दी। उसे तैयार करके ठीक समय 
पर पिलाने के लिए नौकर को प्रातःकाल चार बजे उठता पड़ता था। उसे 
' इतना कष्ट देना अनुचित समक्ष मालवीयजी ने काढा पीना ही' बन्द कर दिया । 
जब दस-पन्द्रह दिन के वाद नौकर को कारण का पता चला, तव उसने उसका 
प्रबन्ध किया । रामनरेंशजी के एक प्रइन के उत्तर में भालवीयजी ने उनसे कहा 
कि “रामनरेशजी,' हम तो गरीब आदमी है । इससे गरीब के प्रति हमारी 
सहानुभूति स्वाभाविक है। चौकरो को मैं कुटुम्ब से भिन्न नही समझता। मेरे 
यहाँ नौकर के साथ जैसा व्यवहार होता है, बैसा धनी परिवारों में भी नही 


नी नी नस पनननना--- 
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होता” ।" रामनरेदजी ने स्वयं लिखा है : “मुझे घूमने का तो बहुत मौका मिला 
“इैन्झ्वार मेरा परिचय राजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक प्राय. हरेक श्रेणी भौर 
हरेक सुरुचि के लोगो से है, पर नौकरो के प्रति जैसी भात्मीयता मैंने मालवीय 
जी में देखी, वैसी यहा के पहले कही देखी नही थी। प्रायः अधिकाश मालिक 
अपने नौकरो के प्रति उदासीन और कही-कही क्रूर दिखाई पडे और कही तो 
नौकर ही मालिक बन बैठे हैं। पर यहाँ स्वामी और नौकर का अद्भुत्‌ ही रूप 
देखा ।* 


मालवीयजी के सुपुत्र गोविन्दजी ने एक बार डावटर आनन्द कृष्ण को एक 
साधारण पडोसी के प्रति मालवीयजी के सौहार्द और करुणा की एक अदभुत 
बात बतायी । गोविन्दजी ने बताया कि जब मालवीयजी भारती भवन में रह कर 
ही वकालत करते थे, तब एक सज्जन जो बगल में रहते थे अपना मकान 
बेचने के लिए मालवीयजी के पास आये । पर उन्होने मकान खरीदने के बजाय 
उसे कुछ रुपये उघार दे दिये । व्यापार में अधिक घाटा हो जाने के कारण उस 
पड़ोसी को अपना मकान मालवीयजीके हाथ बेचना ही पडा। फिर भी मालवीय 
जी ने उस मकान पर अपना अधिकार न जम्ता कर उसे उसके पुराने मालिक के 
कब्जे में रहने दिया। पर पड़ोसी को यह वात ठीक नही लगी। उसने मकान खाली 
करके मालवोयजी को उसका कब्जा देने की ठान ली। उसके आग्रह पर कब्जे की 
तिथि निश्चित हो गयी' । तब मालवीयजी की धर्मंपत्नी मकान देखने गयी । वहाँ 
उन्होने देखा कि एक स्त्री सामान वाधती जा रही है, साथ-साथ रोती भी जा रही 
है। रोने का कारण पूछने पर उसने वताया कि “बहिन, अपना घर है, छोडते 
दु ख होता है” । जब धर्मपत्नीजी ने मालवोयजी से इसकी चर्चा को, तब उन्होने 
मकान के पुराने मालिक को वुलाकर कहा कि तुम्हारा मकान तुम्हारे पास ही 
रहेगा । इम पर उसने इनकार किया, पर मालवीयजी टस से मस नही हुए और 
मकान उसके पास ही बना रहा। 

मालवीयजी को करुणा नौकरो और पडोपसियो तक ही सीमित नही थी। 
सभी गरीब समान रूप से उसके अधिकारी थे। उनके घर पर दीन-दु खियो 
की भीड-सी लगी रहती थी । उन सबके लिए उनका दरबार सदा खुला रहता 
था। उन्हें उनके पास जाने से कौन रोक सकता था ? यदि उनका कोई पुत्र 
रोकने का प्रयत्त करता, तो वे कहते कि जब तक वे इस घर में है, तब तक 


१. रामनरेश त्रिपाठो मालवीयजी के साथ तीस दिन, पु० १६३ | 
२ वही, पृ० १६९। 
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तो दीन-दु.खो इस घर में आयेंगे ही। यदि वावू शिवप्रसाद गुप्त कमरे पर 
पहरा 'लगा देते या स्वयं पहरा देने लगते, तो मालवीयजी पेड़ के नीचे जाकर बैठ 
जाते, ओर वहाँ सबसे मिलने लगते । आखिर इन सव पहरेदारो को हार माननी 
पडती । ऐसा लगता था मानों उन्होने गजेन्द्रमोक्ष की कथा को अपने जीवन 
में पूरे तौर पर चरितार्थ कर लिया था। यदि उनके सामने कोई असह्य संकट 
उपस्थित होता, तो वह गजेन्द्र की तरह विलाप करते हुए उससे छुटकारे के 
लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते, और वे स्त्रयं कृष्ण की तरह दुःखियो के क्टों 
को दूर करने के लिए दौडते फिरते। उनका सारा जीवन इस प्रकार की घटनाओो 
से भरा पडा है । 
बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपमे संस्मरण में लिखा है कि प्रयाग में 
गंगा तठ पर माघ का मेला था। कडाके की सर्दी थी। रात का समय था । पाती 
धरसने वाला था जिसके कारण बहुत से साधनहीनच यात्रियो को बड़ा कष्ट होने 
की सम्भावना थी | बसा, मालवीयजी टण्डनजी को लेकर टालपर पहुँचे, लकडियाँ 
खरीदी, कुछ उन्होने अपने कन्वे पर रखी और अपने दुसरे साथियो की सहायता 
से बहुत-री लकडियाँ मेले में ले जाकर वे “साधुओ के यहाँ, गरीबों के यहाँ, जिनके 
पास ' सहारा नही था, उनको वॉटने लगे ।”* इसी तरह एक दुसरे अवसर पर 
माध मेले में ही जैसे ही मालवीयजी साना खाने बैठे थे कि उन्हें मेले में माय 
लगती दिखाई दी । वह तुरत ही घोती पहने हो भाग बुझाने दोड पडे। इस 
भावना से अनुप्राणित मालघवीयजी सन्‌ १९१९ में पंजाव हंत्याकाण्ड के तुरत 
बाद पंजाब गये भीर वहां उन्होने कई मास दु.खी जनता की सेवा की, उन्हें ढाडस 
बंधाया, साहस प्रदाव किया । 
स्वामी श्रद्धानन्दजी मे अपने संस्मरण में लिखा कि सन्‌ १९१९ में अमृतसर 
काग्रेस के अवसर पर एक दिन इतनी वर्षा हुईं कि प्रतिनिधियों को तम्बुओो मे 
नही टिकाया जा सका । उनका प्रवन्ध नगर-निवासियो के धरो में करना पडा, 
और उन्हें स्टेशन से घरो में पहुँचाते-पहुँचाते दो बज गये। इस अवसर पर 
! “रेलवे पर हमारे विनम्न और सीधे सादे नेता पण्डित मदन मोहन मालवीय 
' बराबर बने रहे, 'भूखप्यास की चिन्ता न कर एक घोडा की तरह उस समय 
तक काम करते रहे, जब तक कि अन्तिम मेहमान भी अपने नियत स्थल पर 


'रवाना नही हो गया ।* ु 


ल्न्स््न्न्नल्िति टिया है 
१. मालवीयजी-- जीवन झलकियाँ पृ० ४ । 
२. मालवीयजी--जीवन झलकियाँ, पृ० १० । 


मालवीयजी का व्यक्तित्व पद 


भू 


उच्चकोटि के वक्ता 
। मालवीयजी “अद्वितीय वक्ता” थे। उनके भाषणों में जेसा कि सच्चिदातन्द 
सिन्हा ने बताया: “अनमोल वावशक्ति के साथ-साथ प्रभावकारी माधुर्य और 
गस्मीरता का अनुपम सम्मिश्रण रहता था ।” वे सदा व्यक्तिगत कटाक्ष से निर्मुक्त 
तथा युक्तियुक्त विचारो, सदुभावनाओं भौर सदाद्शों से परिपूर्ण होते थे। ऐतिहासिक 
तथ्यों और प्रमाणो से परिपुष्ठ, तथा साहस और सौजन्य, विवेक और मनुष्यत्ता, 
करुणा और शौर्य, एवं युक्तियुक्त तर्क भर भाषा की पवित्रता से अलंकृत उनके 
बहुत से भाषण वामग्मिता के उच्च उदाहरण थे। अंग्र-विक्षेप के बिना घंटो 
घारा-प्रवाह के साथ भावनाओं से परिपूर्ण प्रभावशाली भाषण देते रहना 
मालवीयजी की वार्मिता का विलक्षण गुण था । उनकी आकर्षक आक्ृति, उनका 
शील और सुमधुर स्वर, उनकी निर्भीकता और स्पष्टवादिता, उनका देशप्रेम, सत्य 
के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा, एवं उनकी निष्कपट भावुकता सोने पर सुहागे का 
काम करती थी, उनकी वावपटुता को चमत्कृत कर देती थी। उन्होने अपने 
लम्बे सार्वजनिक जीवन में अपनी वाव्शक्ति को कभी भी अपने सार्वजनिक 
प्रतिदन्द्रियों की वैयक्तिक निन्‍दा में नही लगाया। प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा 
प्रतिद्वन्दी के यश और कोति को मिट्टी में मिला देने की वात उन्होंने कभी 
सोची ही नही । हानिकर नीतियो और कार्यों की निर्भीक और कडी आलोचना 
के साथ ही साथ सबके प्रति सदभावना तथा सौहार्दवृद्धि की कामना उनकी 
वाम्मिता का लक्षण था। “उनके मुख से दुसरो के लिए सदा मिझास टपुकती 
थी ।”* सन्‌ १८८६ में पच्चीस वर्ष की क्षायु में काग्रेस के दुसरे अधिवेशन 
में प्रतिनिधि-प्रथा के पक्ष में दिया गया उनका भाषण निश्सन्देह उच्चकोटि की 
वाग्मिता का उच्चतम उदाहरण है। इसो तरह जैसा कि डाक्टर सच्चिदानन्द 
सिन्हा ने कहा है, “पंजाब हृत्याकाण्ड के सम्बन्ध में दिये गये मालवीयजी के 
' भाषण वास्तव में बहुत ही उच्चकोटि की विवेचना शक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण 
है ।* श्री एन० सी० केलकर ने जो मालवीयजी के साथ सन्‌ १९२४ से सन्‌ 
१९३० तक केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य थे, ठीक ही कहा है कि “वाम्मिता 
और वावपटुता में वह (मालवीयजी) कभी-कभी उस ऊँचाई पर पहुँच जाते थे 
जिसकी असेम्बली का कोई दूसरा सदस्य आकाक्षा भी नहीं कर सकता था ।/४ 





१, वही, पृ० ४३॥ 

२, महामना सालवीयजी वर्थ सेनटिनरी कोमिमोरेशन वाल्यूम (पुरुषोत्तम 
दास ठण्डन का वक्तव्य) । 

३. मालवीयजी--जीवन झलकियाँ, पु० ४३ | 

४. मालवीयजी कोमिसोरेशन वाल्यूम, १९३२, पु० १०३० ॥ 


५८६. सहासना सदन मोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


फिर भी यद्यपि जनता उनके लम्बे भापणो को भी बहुत उत्सुकता से सुनती 
थी, सुविज्न राजनीतिज्ञों की सभा में सुपरिचित बातो का विस्तृत विश्लेषण 
उनकी वाक्पट्ता की गम्भीरता को कम कर देता था । 


ध्क। 
सदभावना 


लोक-सेवा में संलग्न सहयोगियों के प्रति सदभावना तथा विश्वासपर्ण 
व्यवहार उनके चरित्र का विशिष्ट सदुगुण था। वे सदा उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखते थे ओर उनके व्यवहार या व्यक्तित्व की कडी आलोचना उन्हे व्यथित करती 
थी। थे गोपनीय विचार-विमर्श को गुप्त रखना मानव का पनीत कर्तव्य, तथा 
विश्वासघात उसका घोर अपराध मानते थे। यो ज्ञो उनका सारा सार्वजनिक 
जीवन ही इस सदभावना और विश्वासपूर्ण व्यवहार का उच्चतम उदाहरण है, 
पर कुछ परिस्थितियों और अवसरो पर उनके व्यवहार उसकी उच्चता और 
श्रेष्ठता के निःसन्देह अत्युत्तम दृष्टान्त है । वंग्रभंग के जमाने में हिन्दू धोडिग 
हाउस के बहुत से प्रवन्धक एक विद्यार्थी के उम्र राष्ट्रवादी व्यवहार से इतने 
असन्तुष्ट थे कि वे उसे बोडिंग हाउस से जहा वह रहता था निकाल देना चाहते 
थे | मालवीयजी इसे ठीक नही समझते थे। पर बहुमत से वात तय हो गयी, 
भर वह विद्यार्थी बोडिग हाउस से निष्कासित कर दिया गया। मालवीयजी को 
यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होने कहा कि ऐसे विद्याथियों के लिए उन्हें 
एक विश्वविद्यालय बनाना होगा । पर उस समय भी जबकि वह विद्यार्थी और 
उसके समर्थक इस निष्कासन के लिए मालवीयजी को ही मुख्य हप से दोषी 
बताते थे, उन्होने “अन्तरंग सभा की वात को नही खोला, भर सारी बदनामी 
अपने ऊपर भोढ ली ।”" 


जब सन्‌ १९१० में गोखले साहब ने प्रेस विधेयक का समर्थन और मालवीयजी 
मे इसका विरोध किया, और इस कारण समाचारपत्रो ने मालवीयजी की बहुत 
, प्रदंसा और गोखले साहब की भरत्सना की, तब मालवीयजी “बहुत दु खी थे । 
उन्होने बहुत ही “बेदना” के साथ मभुशी ईर्वरशरण से कहा “गोखले 
कायर है और मै बहादुर हँ---पह कहा जा रहा है । कितने परिदाप की बात 
“है। यह हृदय-विदारक वात है ।”* इसी तरह जब सन्‌ १९२२ में देंदा के 
बहुत से नेता गाधीजी की भालोचना कर रहें थे कि उन्होने सरकार से समझौता 
नही किया, मालवीयजी चुप रहे और जब बात बढ जाने पर उन्होने वक्तव्य 


१. मालवीयजी, जीवन झलकिया, पृ० १९ । 
२, वही, पृ० २३-२४ | 


सालवीयजी फा ध्यक्तित्व॑ प्रघ७ 


दिया, तब अपने प्रयास की विफलता का रोना रोने के वजाय और उसके लिए 
गाधीजी को दोषी ठहराने के बजाय उनकी कठिनाइयो की भोर ही 
संकेत किया । 

मालवीयजी का सारा जीवन संघर्ष करते गुजरा । पर उन्होने कभी किसी 
का अनहित नही चाहा | एक बार उनके सम्बन्धी न्नजमोहनजी व्यास ने उनसे 
कहा कि सहाऊवि माघ ने राजनीति की व्याल्या की है कि “अपना उदय और 
दान्रु का नाश । यह सुनकर मालवीयजी की मुस्कान घृणा मे परिवर्तित हो गयी, 
बह बोले, “'छिः, दुच्ची राजनीति है । दूसरो का भी अपने साथ-साथ भम्युदय 
हो, यही सच्ची इलाघनीय राजनीति है|”? एक दूसरे अवसर पर उन्होने व्यासजी 
ही को उपदेश दिया “अभ्युदय की ही कामना करना, किसी को नीचा दिखलाने 
की नही |! * 

निर्माण ही मालवीयजी के सधर्प और क्रियाकलापो का उदृेश्य था । जैसा 
कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है : “वे महान्‌ क्रान्तिकारी थे, इसमें 
कोई दक नही । लेकिन उनके सामने हमेशा बनाने की वात रहती थी, बनाने के 
सिलसिले में चीजें टूट भी जाती थी, और वे हटा दी जाती थी। वे इससे 
घबडाते नही थे--किसी के टूटने में या झाड, देकर साफ कर देने में । लेकिन 
उनका खास ध्यान हमेशा बनाने की ओर रहा। खाली यही नही कि संस्थाएँ 
बनायी हो, बहुत सारी बनायी उन्होने, बल्कि उन्होंने भारत के लोगो को 
बनाया । वे चाहते थे कि भारत के लोगो में हिम्मत पैदा हो, उनका सिर ऊँचा 
हो, उनमें अपने ऊपर भरोसा हो ।”5 
प्राणिमान्र के प्रति प्रेम 


मानवता के प्रतीक मालवीयजी का प्रेम मानवसमाज तक ही सीमित नही 
था। वह प्राणिमात्र के लिए था। गोसेवा में उन्हें विशेष आनन्द आता था। 
उन्होंने आजीवन गौ-की सेवा को, उसके कल्याण के लिए प्रयत्न किया । पर 
उनका प्रेम गौ तक ही सीमित नही था । कुत्ते आदि जीवो पर भी उनकी दया 
बनी रहती थी । शिवरामजी वैद्य ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि जब 
मालवीयजी नवयुवक थे, तव उन्होने जरूम के दुख से तहपते सडक पर पड़े 
एक कुत्ते को वेदना से दु खी हो उस कुत्ते की सेवा की, स्वयं उसके जरू्म पर 

१, मभालवीयजी--जीवन झलकिया, पु० १५। 


२. वही, पृ० १५॥ 
हे. वही, पृ० छ। 
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दवा लगायी । इस पुस्तक के लेखक को भी एक बार भालवीयजी की समदर्शिता 

देखने का सीभाग्य प्राप्त हुमा। अपने से थोडी दूर पर शीतल छाया मे बैंठे 
| एक कुत्ते को देखकर वे प्रेम और आनन्द में मग्न हो कहने लगे कि “इसमें जो 
| आत्मा है, वही गुक्में है। जिस प्रकार मुझे इस स्थान पर _बुंठे शीतल वायु सेवन 
, करने मे आनन्द आ रहा है, इस कुत्ते को भी आा रहा है ।?!' 


मालवीयजी जीवगान से कितना स्नेह करते थे, उससे समता का अनुभव 
करते थे, इसका पता इग रोचक घटना से भी अच्छे तौर पर लगता है जिसे 
उन्होने स्वयं पण्डित रामनरेद्ष त्रिपाठी को सुनाई थी | त्रिपाठीजी लिखते है कि 
मालवीयजी ने उनसे कहा--“बिछोने पर एक चीटी चढ आयी थी, उसे पकड 
कर मैं उसे तीचे उत्तर देना चाहता था, पर वह हाथ भाती ही न थी। इधर 
पकडने जाता तो उधर भाग जाती । अपने बचाव के लिए उसका प्रत्येक बार 
प्रयत्त बडा ही प्रिय लग रहा था। एक चीटो में भी जीवन-रक्षा का वैसा ही 
उद्योग है, जैसा प्रत्येक प्रणी में है। सव में समान जीव है । जब कोई चीटी को 
लापरवाही से मार देता है, तब मुझे बड़ा कष्ट होता है ।* 


3. नकल जन विजन से >मम>न 


शोल 
मालवीयजी सात्विक कर्ता, तथा उच्च कोटि के नेता थे। उनकी सेवाएँ 
विस्तृत, व्यापक भौर महान्‌ थी। पर उनका वहुगुण-सम्पन्न व्यक्तित्व उन सबसे 
कही अधिक महान्‌ था। उनकी मनुष्यता, शिष्टता, सज्जनता वेजोड़ थी । वे 
प्रेम, शान्ति, दया, उदारता, विनय, क्षमा और करुणा के अवतार थे । वे सयमी, 
निर्भके और गम्भीर थे, उत्माही, साहसी, और सहनशील थे । उनका जीवन 
अहंकार, दम्भ, पैशुन भादि दुर्गुणो से निर्मुक्त था। वे मृदुता, मुदिता तथा मेत्री की 
भावना से संम्पन्न थे। उनका,सौजन्य रनेह से परिपूर्ण था, उनकी विद्वता विनय 
से सम्पन्न थी । वे गुणगाहक थे । राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह, मानव व्यक्तिल 
का सम्मान, लोककल्याण की कामना उनके सदगुण थे। उनका शौर्य और साहस 
,मनुष्यता से अलंकृत था। सत्कायों में सहयोग, सौम्यता, भावों की संशुद्धि 
सिद्धान्तो और जीवनाद्शों की रक्षा उनके शील के अन्य सदगुण थे। सभा भें 
राष्ट्रकल्याण की पुष्टि, लोकन्याय का अनुसरण, सदादशों से सम्पन्न युक्तियुक्त 
“भाषण, मतभेदो में तितिक्षा, सदा भद्गता का पालन उनका:लोकशील था । 
मालवीयजी शील के बहुत पक्के थे । उसका उन्हें सदा ध्यान रहता था । 
जब कभी उनसे उसका उल्लंघन हो जाता, तब उन्हें उसका बहुत सन्ताप होता, 


१, रामनरेश् त्रिपाठी ः मालवीयजी के साथ तीस दित, पृ० ८६१ । 


माल्रवीयजी का व्यक्तित्व भ्र्षह 


और वे संबंधित व्यक्ति से तुरन्त क्षमा प्रार्थना करते । वे अपनी गलतियों को 
याद रखते, और पाँचवें छठे वर्ष हरिद्वार जाकर विधिवत्‌ सैंबे-प्रायश्वित करते, 
और इस तरह अपने जीवन को निर्मल वनाये रखने का सदा प्रयत्न करते 
रहते थे । | 

मालवीयजी का सार्वजनिक सौजन्य बहुत ही उत्कृष्ट था। उनकी स्वच्छता 
भर श्रेष्ता, उनकी सरलता और विनम्रता, उनकी कोमलता ओर भद्रता, 
उनके शिक्षचार और भातिथ्य सत्कार ने उन सबको, जिन्हे उनके सम्पर्क में आने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपना प्रिय बना लिया था। वे सदा वडो का आदर 
करते, हाथ जोड कर उनका स्वागत करते, तथा वयोवृद्ध विद्वानों और संबंधियो 
की यथावत प्रणाम-बन्दना करते थे । उनका सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार 
था। वे जिससे पहली वार मिलते उससे भी ऐसी बातें करते मानो वह चिर- 
परिचित है, उसे भी परकीय होने का अनुभव नही होने देते । घर में कोई 
अतिथि टिका होता तो जब तक वह भोजन नहीं कर लेता, चाहे वह साधारण 
श्रेणी का ही क्यो न हो, तब तक वे स्वयं भोजन नही करते थे। गतिथि के 
आराम की वया व्ययस्था है इस वात की जांच वे कई वार नौकरों से करते 
रहते थे । 

वे बचपन के अपने साथियो और सहपाठियो से, फिर वे चाहे किसी श्रेणी 
के हो, ऋष्ण-सुदागा की तरह स्नेह और भात्मीयता से बातचीत करते थे। 
श्री सन्‍त शरण मेहरोत्रा ने बहुत ही मासिक ढग से एक कुबी जाति के सहपाठी 
से मालवीयजी के मिलने का एक संस्मरण का वर्णन किया है। उन्होने लिखा है 
कि एक दिन सन्‌ १९४२ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती के 
उत्सव के पहले वे मालवीयजी के दर्शन करने गये, तब “एक बूढा ग्रामीण, 
जिसकी कमर प्राय झुक गयी थी, लाठी टेकता दरवाजे पर बाया। अपनी 
पग्डी उतार कर उसने साष्टाग दडबत किया, तब माल्वीयजी की दृष्टि भी उस 
पर पड़ी । दृष्टि पडते ही जो दृश्य देखा गया वह स्वर्गीय था। दोनो के ही 
नेत्रो से प्रेमाश्षु गिर रहे थे, भर किसी से बोला नही जाता था। कुछ समय 
बाद स्वस्थ होने पर कुणल क्षेम, उलहने भारम्भ हुए । 'एत्तने दिन कहाँ रहल २ 
काहे नाही खबर लेहल ? तोहई काहे नाही खोज लेहल ” आदि आदि । आँसू 
बह रहे है, बोला जाता नही, कण्ठ भरा भाता है। बोलने की इच्छा भी दोनो 
भोर बडी प्रवल! बात वात में यह त्तय हुआ कि गले लगकर जैसे हम लोग 


गाया करते थे, आज गावें। मालवीयजी से तो गद्गद कण्ठ से बोला ही नही , 


चूक 


गा 
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जाता था। उन्होने इशारा किया कि गाओ । वह उनके पैर पकड़ कर गाने 
लगा। मुंह में दाँत नही, पर उससे प्रेम का वातावरण उपस्थित कर दिया। 
महात्मा जी (गांधी जी) के पास जाने का भ्रस्ताव हुआ। इस सबके बाद वे 
महाशय वही अतिथि हुए ।”* 

मालवीयजी मतभेद को व्यक्तिगत विद्वेष या शत्रुता का स्वरूप देना अनुचित 
ही नही, मूर्खता समझते थे । इस द्वेषघरहित भावना के कारण जैसा कि मंदी 
ईश्वर. शरण ने कहा, मालवीयजी ने “कभी कोई शत्रु बनाया ही नहीं।” जो 
उनसे रुष्ट होता, उससे भी वे भद्गता का व्यवहार करते, और अन्त में वह भी 
उनका गुणगान करने लगता था। कहा जाता है कि सर राजेन्द्र मुखर्जी को 
जब यह पता चला कि मालवीयजी इंडस्ट्रियल कमीशन (भौद्योगिक आयोग) 
की रिपोर्ट पर एक असहमति नोट लिखना चाहते है, तब उन्होंने मालवीयजी 
को बहुत बुरा-मला कहा । मालवीयजी चुप रहे। कुछ समय के बाद एक दिन 
वे सर राजेन्द्र मुखर्जी के घर गये । उन्हें देखकर मुखर्जी साहव ने चकित होकर 
पूछा . “आप मेरे घर कैसे आये, मैंने तो आपको बुरा-भला कहा था ?” यह 
सुनकर मालवीयजी ने कहा--“देश के काम मे हम सब एक है। इसके बाद सर 
राजेन्द्र ने उन्हें उनके कामो मे काफी सहायता दी ।”* वास्तव में “वे लोग भी' 
जो सार्वजनिक प्रइनो पर उनसे (मालवीयजी से) मतभेद रखते थे उनके 
व्यक्तिगत गणो के साक्षी थे, और उनके आत्तमत्याग तथा देशहित के प्रति 
उनकी निष्ठा के लिए उनसे प्यार' और उनका आदर” करते थे । यचपि कुछ 
सरकारी अफसर उनसे क्षुग्ध हो उन्हें 'घास में छिपा साप' समझते थे, पर 
बहुत से उच्चस्तरीय अधिकारी उनकी “मधुर विवेकशीलता' के कायल थे। 
'उनकी सच्चाई पर विव्वास करते थे, स्वीकार करते थे कि “निर्दोष जीवन के 
इवेत पुष्प से विभूषित मालवीयजी 'को न डराया जा सकता है, ओर व 
'प्रलोभनो हारा तोडा जा सकता है, पर उनके सौजन्य और सद्भावना पर 
विश्वास किया जा सकता हैं। इन सब बातो को देखते हुए पंडित हृदयनाथ 
कुंजरू मे कहा कि मालवीयजी ने कभी किसी के लिए “भूल कर कटुशब्द का 
प्रयोग नही किया”, और “वह जजात-शनत्रु” थे ।४ 
»' , मालवीयजी-- जीवन झलकियाँ, पृ० ७३ ॥ 
रामनरेश त्रिपाठी: मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० २७४-२७५। 


मालवीय कोमिमोरेशन वाल्यूम, पृ० १०५१॥ 
,  मालवीयजी--जीवन झलकिया, पु० ३८ | 
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मालवीयजी का व्यक्तित्व, ५१९१ 
बिनोद, साहित्य, संगीत ; , 
भालवीयजी विनोदप्रिय थे। उन्हें संस्कृत, हिन्दी, उदू और अग्रेजी के 
बहुत से पद याद थे, जिन्हें वे प्रसंगानुसार अपने भाषणों और लेखों में उद्धृत 
करते रहते थे। कभी-कभी अपने विचारों और भान्तरिक भावों को्व्यक्त 
करने के लिए वे बात चीत में भी सहज रूप से कुछ पद सुना देते थे। ये सभी 
पद शिक्षाप्रद होते थे, ऊँचे घाभिक सिद्धान्तो, नैतिक आदर्शों, सामाजिक विचारों 
या भगवद्भक्ति की भावना से विभूषित होते थे। पर मनु और व्यास तथा 
तुलसी, मीरा और सूरदास आदि के पदो के साथ बिहारी और कालिदास आदि 
के उच्चकोटि के साहित्यिक दोहे और उछन्‍्द भी उन्हें याद थे, जिन्हें वे प्रौढ 
और वृद्ध अवस्था में भी छोटी-सी अन्तरंग साहित्य गोष्ठी में सुना देते थे । ..' 
उन्हें ग्रामगीत भी बहुत पसन्द थे। कुछ गीत उन्होने याद भी कर रखे 
थे। इन ग्रामगीतो को सुनने-सुनाने में वे बहुत आनन्द का अनुभव करते थे । 
पडित रामनरेशजी त्रिपाठी तो, जिन्‍्होने ग्रामगीतो का अच्छा संग्रह किया था, 
मालवीयजी से जब मिलते तब वे उनसे उन्हें सुनते थे । 


पडित वलदेव उपाष्यायजी ने अपने एक सस्मरण में लिखा है कि एक 
बार एकान्त में मालवीयजी की पंडित बटुकनाथजी से साहित्य की चर्चा चल 
गयी, तब मालवीयजी ने उन्हें बहुत शज्भजारिक पद्य समुचित अभिनय के साथ 
कह सुनाये । एक बार काशी विश्वविद्यालय में पण्डित प्रमथनाथ तकभूपषण की 
श्रष्यक्षता में कविवर कालिदास पर सग्रोष्ठी हुई थी, जिसमें कुछ विद्वानों मे उनके 
काव्य पर कुछ शकाए उपस्थित की थी, जिनका समाधान मालवीयजी ने बहुत 
उत्तम ढंग से कालिदास के ग्रन्थो के अवतरणो द्वारा किया था । 
पर मालवीयजी अइलील खड्भार के प्रति रुचि को बुरा समझते थे । उन्होने 
इसके विरोध में १४ वर्ष की आयु में लिखा था-- 
यह रस ऐंसो हैं बुरो, मत को देत विगारि। 
याते वास ने आवहु, जेते बही अनारि ॥ 
विद्यार्थी जीवन में उन्हें कविता करने का भी, शौक था, भौर उन्होने उस 
समय कुछ ऐसी रनचाएँ की थी, जिन्हें वे कभी-कभी बुढापे में भी नवयुवकों के 
विनोद के लिए धावण मास में अपने अंतरंग कक्ष में आठ-दस पुराने छात्रो की 
छोटी-मोटी अन्तरंग गोष्टियो में सुना दिया करते,थे। अपने घामिक और 
सामाजिक विचारो के प्रसार के निमित्त इस वयोवृद्ध नेता ने सरल संस्कृत में कुछ 
इलोको और हिन्दी में कुछ छन्दो की भी रचना की थी । 
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मालवीयजी का स्वर मधुर, सुरीला, सुनम्य और संग्रीतात्मक था, तथा 
उनकी प्रकृति कलात्मक थी । अपने पिता की तरह वे भी बचपन से ही संगीत 
में विशेष अभिरुचि रखते थे। विद्यार्थी-जीवन-काल में ही वे बहुत भावात्मक 
ढंग से बहुत सुरीले स्वर में सुर और भीरा के पदो को ग़ाने-वजाने लगे थे । 
इस जमाने में ही उन्होने सितार बजाने का काफी अभ्यास कर लिया था। पर 
संगीत में पूरी सुविज्ञता प्राप्त करने के लिए जितने अभ्यास की आवश्यकत्ता 
होती है, उतनी उन्हें कहा फुर्सत थी ? फिर भी कम से कम कठ संगीत में 
उन्होने इतनी निपुणता अवश्य प्राप्त कर ली थी कि विभिन्न रागो में गायको और 
सगीतज्ञों की परीक्षा लेते हुए उसकी न्रुटिया सुधारी जा सके । पण्डित रामनरेश 
त्रिपाठी ने अपने संस्मरण मे लिखा है कि एक बार मालवीयजी ने एक गायक 
से मालकोश, भीमपलारी, कैदारा और विहाग गाने को कहा और अन्त में सोहनी 
में कुछ गाने को कहा, पर जब वे गायक महाशय इस अन्तिम राग को ठीक तौर 
पर नही गा सके, तब मालवीयजी अपनी अस्सी वर्ष की आयु में स्वयं एक 
सोहनी, जो उन्हें याद थी, गाने लगे। उसके पद इस प्रकार थे-- 

, नींद तोहे वेचोगी, जो कोउ ग्राहक होय । 
भाये रे ललना, फिर गये अंगना, मैं पापिनि रही सोय । 
जो कोउ गाहक होय । 


। , पण्डित रामनरेद त्रिपाठी अपने सस्मरण में यह भी लिखते हैं कि जब एक 
बार वह स्व्रय मालवीयजी को कुछ ग्रामग्रीत गा कर सुना रहे थे, तब एक गीत 
को सुनकर वे उठ बैठे और यह कहकर कि--रामनरेश जी, यह मल्हार है, इस 
तरह गाया जाता है--स्वयं गाने लगे, और उन्होने उसे उसी “स्वर” में गाया 
जिस स्वर में सुलतानपुर जिले के गाँव पापर की एक जीर्ण शीर्ण बुढिया, 
भवाई के मेले में जाती हुईं गा रही थी ।* 
इस मल्हार गीत के पद निम्नलिखित थे -- 
धीरे बहु नदिया ते धीरे वहु सै्याँ मोरा उतरइये पार। 
ह घीरे बहु नदिया। 
'' काहेन की तोरी नैया रि काहे की करुवारि। 
| को तेरा नैया खेवेया रे को धन उतरहू पार॥ 
धघरमे के मोरी नैया रे सत के लगी करुवारि। 
: सैयाँ मोरा नैया खेवेया रे, हम धन उतरव पार ॥ 
घीरे बहु नदिया ते धीरे वहु ॥ 
१. मालवीयजी--जीवन झलकियाँ, पृ० ६५-६६॥ 


सालवीयजी का प्यक्तित्व , 'प६३ 


(बाद्य संगीत और कंठ संगीत, दोनो ही मालवीयजी को प्रिय थे। दोनो 
ही उन्हें अनुप्राणित और आनन्दित करते थे, तथा उनको थकावट और परेशानी 
में स्वास्थ्यवर्धत औषधि का काम करते थे। वे जानते थे, जैसा कि उन्होने 
मंश्ी ईश्वर शरण से कई बार कहा भी था,' कि यदि वे प्रतिदिन आधा घंटा 
अच्छा संगीत सुन सकें तो उनका स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर सकता है | पर दुसरे 
सामाजिक कार्यों में व्यस्त मालवीयजी स्वास्थ्य के निमित्त भी घंदा आधा घंटा 
नहीं निकाल पाते थे। कभी-कभी तो संगीत गोष्ठी का आयोजन करते-करते 
किसी सार्वजनिक कार्य में संचनन हो जाते और योजना यो ही पडी रह जाती थी । 
पर फिर भी कभी-कभी महादेव कत्थक या गायनाचार्य शिवप्रसादजी: भादि की 
गोष्ठी हो जाती थी, और मालवीयजी समुचित मनोयोग से सग्रीत का शसास्वादन 
कर पाते थे । ; 
आहार-विहार । 

मालवीयजी के रहने-सहने तथा खाने-पीने का ढंग सादा, सरल, स्वच्छ 
था। (बे प्रात काल सन्ध्योपासना के उपरान्त मिश्री और दूध तथा कोई फल, 
मध्याक्न को भोजन के वाद गाय के दूध का मद्ठा, सायकाल को कुछ फल तथा 
रात्रि को भोजन के कुछ देर बाद गो के दूध का सेवन करते थे । गर्मी की ऋतु 
में सायंकाल को बिना भाँग की ठंढाई, तथा रात्रि को चसे जानेवालें आमो का 
भी सेवन करते थे। भन्न में गेहूँ के आटे के हलके फुल्के और थोडां-सा बारीक 
चावल का भात, तथा अरहर या | मूँग की दाल, तरकारी में परवल-लौकी, 
नेनुआ, भिडी, पालक जैसे सुपाच्य पदार्थों का ही वे सेवन करते थे । टमाटर भी 
उन्हें भच्छे लगते थे । आलू खाना उन्होने छोड़ दिया था ) पिताजी के श्राद्ध 
के दिन उन्हें बाग से मेंगा कर वे खा लेते थे, व्योकि उनके पिता को वह बहुत 
पसन्द थे। मालवीयजी ने पण्डित रामनरेश त्रिपाठी 'को बताया कि उन्हें घर पर 
बनी अरहर को दाल, “बहुत पसन्द” थी । उन्होने कहा : “भ्रहर की दाल 
को पहले धी में भूनकर फिर उसे खोलते पानी में. डाल दिया जाता था| जब वह 
अधपकी हो जाती थी, तब उसमें फिर घी डाला जाता था, जिसमें वह मलाई 
की तरह मुलायम हो जाती थी और बहुत स्वादिष्ट लगती थी ।” बुढापे में तो 
उन्होंने पहले अरहर की दाल का, और वाद में भंग की दाल का भी सेवन 
बन्द कर दिया था, चावल खाना भी बन्द कर दिया था। युवावस्था में वे साथैं- 
काल के समय ३००४० वादाम पिसवा कर पी लिया करते थे'। मीठी तथा खट्टी 


चरपरी चीजो में उन्हें विशेप रुचि नही थी। 'युवावस्था तक वे दूध की बनी 
र्े८ 
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मिठाई खा लेते थे, पर आगे चलकर उन्होने उसे भी छोड दिया था। फलो में उन्हें 
सेब बहुत पसन्द था । उसकी.तरकारी तथा उसके रस का सेवन वे बहुत रुचि 
से करते थे। जैसे-जेंसे बुढ्ापा बढता जाता था, आहार की मात्रा घटती जाती 
थी, पर दूध और मक्खन की पुरानी मात्रा बुढापे में भी बनी रही । वे अपनी 
माता के आदेशानुसार एक सेर दूध तथा आधी छटाँक मक्खन का सेवन करते 
घे। (उनका कहना था कि “बुढापे का जिउ, दुध और घिउ ।” अस्सी वर्ष को 
आयु में भी वे प्रात'काल दवा के, साथ मक्खन और दूध, दोपहर भौर रात्रि 
को भोजन के साथ मवखन या घी, सायंकाल को थोडा-सा दूध और सोते समय 
दवा के साथ दुध पीते थे ।) 


यात्रा में वे बहुधा रसोइये की अनुपस्थिति में स्वयं खिचडी पका कर 
उसका सेवन कर लेते थे। रेल्न की लम्बी यात्रा में वे बहुघा दूध में_गुंधे आटे 
को घी की पूड़ियाँ तथा मोहनभोग का प्रयोग करते थे। बहुत निम्वित व्यक्तियों 
द्वारा समाचार मिलने पर गौ के दूध के साथ इस प्रकार के भोजन का या फलाहार 
का प्रबन्ध स्टेशन पर कर दिया जाता था। पर कभी-कभी समुचित प्रबन्ध न 
होने पर उन्हें उपवास भी कर लेना पडता था। 

(उनके शाकाहारी भोजन में चाय, काफी, लहसुन, प्याज, मादक द्वव्य तथा 
ग़रेस मिश्रित पेय पदार्थों का कोई स्थान नही था । वे तो मिर्च, मसाला तथा पान 
का भी सेवन नही करते थे। भोजन के बाद सुपारी की थोडी सी डली प्रायः 
मुख में डाल लिया करते थे। मालवीयजी चाय को बडी ही हानिकर वस्तु समझते 
थे ।॥ उन्होने पण्डित रामनरेश त्रिपाठी जी को बताया कि उन्होने एन्ट्रेन्स और 
एफ० ए० की परीक्षाओर के समय कुछ दिनो तक चाय का प्रयोग किया था, पर 
उसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत से सार्वजनिक कार्यों 
में घिरे रहने के कारण भोजन में उन्हें प्रायः बहुत विलम्ब हो जाता था ॥ 


मालवीयजी के परिवार में पहले सिर पर पंडताऊ टोपी, कलीदार अंग्रखा, 
और देशी जूता पहनने का चलन था । उनकी पोशाक भी' पहले यही थी । 
(जिला आजमगढ़) की बनी हुईं रेशमी किनारे की बारीक और चौडे पतरहे 
की धोती उनको बहुत पसन्द थी। लम्बी बन्ददार अचकन, सिर पर भरी 
भाँति संवारा हुआ विशेष प्रकार का .साफा, गले में घुटनों तक लटकता हुआ 
दुपट्टा, एवं ललाट पर मलयागिरि चंदन उनके सुघर और गौर वर्ण पर विशेष 
शोभा देते थे । पगडी भौर दुपट्ट के सँवारने में वे काफी सावधानी रखते थे । 
वे समयानुकूल धोती और पैजामा दोनो का प्रयोग करते थे । घिक वृद्ध हो 


मालवीयपजी फा व्यक्तित्व भ्रद्दे५ 


जाने पर उन्होने पगडी के स्थान पर पंडताऊ टोपी का प्रयोग भी प्रारम्भ कर 
दिया था। मध्यवय में ही उन्होने चमड़े के जूतो के बजाय रबर की तली के 
जूते पहनना शुरू कर दिये थे। जाडो की ऋतु में वे ऊननी लबादे का 
तथा शाल (चादर) का भी प्रयोग करते थे। पूजा पाठ के समय, कथा सुनाते 
समय, तथा भोजन करते समय वह शुद्ध रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते थे | उनके 
वस्त्र स्वदेशी और शुभ्ररंग के होते थे। सन्नह वर्ष की आयु में ही उन्होने 
स्वदेशी का ब्रत ले लिया था। सन्‌ १९२० के बाद वे खहर का प्रयोग विशेष 
रूप से करने लगे थे | 

सुटियाँ 


बहुगुणसम्पन्न मालवीयजी के कतिपय सदगुणो ने उनके लिए काफी कठि- 
नाइयाँ भी पैदा कर दी थी। गाघीजी कहा करते थे कि “मालवीयजी की दया 
उनका दुश्मन वन गयी है ।” दया के थान्न और कुपात्र उन्हें सदा घेरे रहते थे । 
अपने सच्चे और वनावटी कष्टो की अतिरजित बातो से वे उन्हे दु.खी करते रहते 
थे। मानव स्वभाव के प्रति उनकी उदार भावना भी उनके लिए कठिन पहेली 
बन गयी थी। इस उदारता के कारण उनके लिए भनुष्यो की भआन्तरिक 
भावनाओ का सही मूल्याकन करना वहुधा कठिन हो जाता था। मनुष्यो के 
सम्बन्ध में उनका अनुमान प्रायः यथातथ्य से अधिक उदार होता था, जिप्मके 
कारण उन्हें वाद को कभी-कभी कठिन समस्याओं का सामना करना पड जाता 
था। दुसरो की भावनाओो के प्रति आदर भावना में भी उनकी जीवनचर्या को 
किसी अंद में अव्यवस्थित और उनके जीवन को कष्टमय बना दिया था। उनका 
शील-संकोच उन्हें वक्त वेवक्त लोगो से मिलने को मजबूर करता था, जिसके 
कारण वे न ठोक समय पर भोजन कर पाते थे, और न ठीक से आराम कर पाते 
थे। पूर्व निश्चित सार्वजनिक काम करने में भी उन्हें देर हो जाती थी । उनकी 
समाजसेवा की भावना ने भी उन पर उत्तरदायित्व का इतना बोझ लोद दिया 
था, जिसका ठीक-ठीक निर्वाह उन जैसे कर्मठ समाज सेवी के लिए भी असम्भव 
हो रहा था। दिन-रात काम में लगे रहने पर भी काम अधूरा रह जाता था, 
उनके सहयोगियो की उनसे शिकायत बनी रहती थी । उन्हें भी उसकी चिन्ता 
सदा बनी रहती थी। समाजसेवा की चिन्ता से वे अपने को कभी भी मुक्त 
'नही कर सके । पचपन वर्ष से अधिक समाजसेवा करने के बाद भी सेवा की 
उत्कट इच्छा बनी रही, अपनी' बड़ी-बडी योजनाओ के अपूर्ण अंशो की , याद 
,उन्हें मरते दम तक परेशान करती रही। आत्मोत्सर्ग और आत्मसमर्पण की 
भ ज्कीय 


प्रदे६ई महासना मदन ग्रोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


भावनाओं ने उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत हृ॒द तक धपेक्षित बना दिया 
था। उन जैसा विनोद-प्रिय व्यक्ति भी जीवन में मनोरजन के महत्त्व को भूल-सा 
गया था। स्वास्थ्यवर्धक संग्रीत के लिए भी वे_ आधा घण्टा नियमित रुप मे 
नहीं निकाल पाये। पीछे की चीजो को पकड़े रहने की प्रवृत्ति से उनको चिढ 
थी, फिर भी समाज-सुधार के प्रइनो पर उन्होने शास्त्रों की रस्सी इस तरह 
प्रकड़ रकावी थी कि इस क्षेत्र में बहुत आगे वढ कर कास करना उनके लिए 
क्रठिन हो रहा था। वें मानवता के व्यापक सिद्धान्तो के आधार पर समाज- 
सुधार की कोई योजना जनता के सामने प्रस्तुत नही कर सके। श्री' नरसिंह 
चिन्तामणि केलकर जैसे व्यक्ति भी, जिन्‍्होने स्वयं हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तुत 
हिन्दू बालविवाह विधेयक पुर मालवीयजी के साथ वोट किया था, उन्हें प्रचलित 
अर्थों में समाजसुधारक कहने को तैयार नही थे। उनकी तितिक्षा, दुसरो के 
विचारों और भावनाओ का आदर करने की उनकी अ्वृत्ति, प्रत्येक विषय के 
सब पक्षों पर विचार करने की उनकी आदत के कारण भी बहुधा महत्त्वपूर्ण 
विषयो पर कोई निर्णय लेने में उन्हें बहुत समय लग जाता था, और कभी- 
कभी तो समझौते की प्रबल इच्छा के कारण या तो उनके लिए निर्णय लेना 
ही असम्भव हो जाता था, या समझौते की छाप के कारण निर्णय की स्पष्टता 
या निदेशकता धूमिल हो जाती थी। पर कभी-कभी उनकी दृढ़ता जिद का 
रूप धारण कर लेती थी, उन्हें व्यावहारिकता से विलंग कर देती थी। फिर 
भ्री प्रायः उनके जिस विचार को दूसरे लोग अव्यावहारिक कल्पना या जिद 
समझते थे, उसे वह कार्यहूप में परिणत कर उसकी व्यावहारिकता भर 
सार्थकता सिद्ध कर देते थे। काशी विश्वविद्यालय इसका सबसे वड़ा उदाहरण 
हैं। प्रायः मालवीयजी के जिस विचार को उम्रगामी निरर्थक, गतिरोधात्मक 
समझते थे, वह परिस्थिति विशेष में देश की अधिकाश जनता का मार्गदर्शन 
क्रने में, उसका नेतृत्व करने में, उसे आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता था। 
रूटिवादियों को भी सुधार की ओर प्रवुत्त करना उनके नेतृत्व का गुण था। 


सद्वितीम़ व्यक्तित्व 

उनके व्यक्तित्व की सर्वतोमुखी प्रतिभा, साहस एवं उत्साह भौर त्याग, 
तथा राष्ट्र-सेवा में उनकी निष्ठा और लगन अतुलनीय थी। उनका व्यक्तितत 
निश्चय ही अद्भुत था। वे नि'सन्देह उच्चकोटि के जचनायक तथा राष्ट्र-निर्माता 
थे। राष्ट्र के नेताओ मे उनका बहुत ऊँचा स्थान था। ग्राधीजी का कहना था 
कि मालवीयजी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला कर सकता हैं ” राजधि 


भालवौधजी का घ्यक्तित्व ६७ 


पुरुषोत्तमदास ठण्डन के विचार में मालवीयजी “आदर्श मनुष्य थे”, जिन्होंने 
“राजनीति और शिक्षा दोनो क्षेत्रों में युग परिवर्तक और प्रवर्तक का काम 
किया ।” प्रिन्सिपल दीवानचन्द के विचार में “मालवीयजी पवित्र जात्मा थे । 
उनके व्यक्तित्व की मनोहरता का उनके लाखो समकालीन लोगो पर उदात्त 
प्रभाव था ।** बंगाल के सुप्रसिद्ध देशभक्त वैज्ञानिक सर प्रेंफुल्लचन्द्र रॉय का 
विचार था कि “गाधीजी के वाद कोई दूसरा ऐसा मनुष्य मिंलंनां केंठिनें है 
जिंसने इतना अधिक त्याग किया हो, और बहुमुखी कार्यो का ऐसा प्रमाण प्रेस्तुते 
कियां हो जैसां मांलवीयजी ने” 47 लिवरंल पार्टी के प्रमुंख नेता श्री सी० वाई० 
चिन्तामणि का भी विचार है कि “मांलवीयजी ही एक ऐसे व्यक्ति है जों 
सावरमती के मनीषी (गांधी जी) के कोष्ठक में रखनें योग्य हैं ।“४ दूसरे 
उदार-द॑लीय नेता पंडित हृदयनाथ कुंजरल का विचार हैं कि “गाधीजी को 
छोडकर उनसे बड़ा भारतीय कोई नही हुआ ।”+ मुंशी ईइवर शरण का कहंना 
है कि “हम दूंसरे सार्वजनिक पुरुषो की योग्यता और व्यंवहार-कौशल को 
स्वीकार करते है, पर महात्मा गाधी को छोडकर कोई दूसरा हमारा हृदय उंस 
प्रकार आकपित नही करता जैसा मालवीयजी” ।१ उन्होंने यह भी कहा कि 
यह उनका “अठल विश्वास है कि जब तक भारत गराधीजी और मालवीयजी 
जैसे व्यक्तियों को जन्म देता रहेगा, तव तक भारत जीवित बना रहेगा ।”४ 
भर्तृहदरि ने महात्मा के प्रकृतिसिद्ध लक्षणों का वर्णन करते ने महात्मा के प्रकृतिसिद्ध लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है -- 
विपदि घैययमंथार्युदये क्षमा, सदसि वाकपटुता युधि विक्रम हे! 
' यशसि चाभिरुचिरन्यसन श्रुती, प्रकृतिसिद्धमिदं हि' महात्मनाम्‌ ॥ है 

अर्थात्‌ विपत्ति में पैय, सम्पेत्ति में क्षमा, सभा में वाकपद्टता, युद्ध में विक्रम, 
यश में रुचि, शास्त्र में लगन--ये गुण महात्माओं में स्वभाव से ही होते है । 

ये सभी गुण मालवीयजी में स्वभावत विद्यमान थे, और वे नि.सन्देह 
बहुगुण-सम्पन्न महात्मा तथा सात्त्विक कर्ता थे। 

' के 


१. महामना सालवीयजी : वर्थ सेनटिनरी कोमिमोरेशन वाल्यूमे । 
२, वहीं, पृू० २११५। 

रे. मालवीय कोमिमोरशन वाल्यूम, पृु० १००५ । 

४ वही, पृ० १०१२। 

५. मालवीयजी-जीवन झलकिया, पु० ४८ । 

६... मालवीय कोमिगोरशन वाल्यूम, पु० १०५१ | 

७, वही । म 





२६. संयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र 


मालवीयजी साम्प्रदायिकता के वजाय राष्ट्रीयता 'फे आधार पर राजनीतिक 
जीवन का निर्माण करना चाहते थे। उन्होने सन्‌ १९०९ में एक ओर मुस्लिम लोग 
की साम्प्रदायिक राजनीति का तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग का विरोध 
किया, दूसरी भोर पजाब हिन्दू महासभा की साम्प्रदायिक राजनीति की भर्त्सना 
करते हुए हिन्दू जनता से काग्रेस का समर्थन करने का अनुरोध किया। वे कई 
वर्ष तक हिन्दू महासभा से अलग रहे, भौर जब सन्‌ १९२२ में उन्होने अखिल 
भारतीय हिन्दू महासभा का नेतृत्व स्वीकार किया, तब हिन्दु समाज की रक्षा 
तथा हिन्दुओ के सामाजिक संग्रठन को दृढ करना, उसकी क्रुरीतियो को दूर करना, 
तथा भारतीय राष्ट्र की पुष्टि के लिए अन्य घामिक जातियो से मित्रता बढाना 
उसका लक्ष्य निश्चित कराया। उन्होने हिन्दू महासभा के मंच से हिन्दू संघटन के 
साथ-साथ स्पराज्य की भ्राग पर, तथा स्वतंत्रता के लिए हिन्दु-मुस्लिम एकता पर 
जोर दिया, साम्प्रदायिकता के बजाय व्यापक राष्ट्रीयता का समर्थन किया, और 
घोषित किया कि हम अपने संगठन द्वारा अपने धर्म और मान की रक्षा करना 
चाहते है, किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहते, किसी के ऊपर प्रभुत्व या 
अधिकार भी नही चाहते है, चाहते हो तो परमात्मा हमें दण्ड दे ।' वे तो उस 
समय भी यही चाहते थे कि “हिन्दू और मुसलमान भाई जिन कामों में मिलकर 
काम कर सकते हो करें, शहर नगर की रक्षा में, नागरिक दलो में सब मिलकर 
एक साथ काम करें ।/* उनकी यही कामना थी कि “दोनो साथ-साथ रहें और 
प्रेम से रहें और सोलह आने राष्ट्रवादी वनमे का उपाय करें, जिससे देश अपने 
पुराने वैभवयुक्त स्थान को प्राप्त कर सके और भारत भारतवासियों का ही हो 
जाय ।* दिसम्बर सन्‌ १९२७ में हिन्दू महासभा के मद्रास अधिवेशन में 
मालवीयजी ने हिन्दू महासभा के उद्देश्यो की व्याख्या करते हुए कहा, “राष्ट्रीयता 
हिन्दू सभा का उतना ही लक्ष्य है, जितना हिन्दुत्व ।“४ उन्होने बताया कि हिन्द 
सभा के दो उद्देश्य है--(१) हिन्दू समाज के सब वर्गों में अधिक से अधिक एकता 


१. हिन्दू महासभा, सन्‌ १९२३, भष्यक्षीय भाषण । 


२, वही। 


३. हिन्दू महासभा, दिसम्बर १९२४, बेलगाव अधिवेशन । 
४, इंडियन ववाटरली रजिस्टर, सन्‌ १९२७, जि० २, १० २५३ । 
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और संहति वैठाना, और उन्हें एक सूत्र में सगठित करना, तथा (२) हिन्दुओो 
और हिन्दुस्तान के दूसरे सम्पदायो में सख्भावनाओ को प्रोत्साहित करना भौर 
संयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र की उपलब्धि के निमित्त उनके साथ मैत्री- 
पूर्वक ढंग से वर्ताव करना ) 


मालवीयजी हिन्दुराष्ट्र और मुस्लिमराष्टरू, तथा हिन्दुराज्य और मुस्लिमराज्य 
के सिद्धान्तो के विरोधी थे। वे तो सब भारतवासियो को भारतीय राष्ट्र का अंग 
स्वीकार करते थे, और देशवन्धुता और देशप्रेम के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता 
को सुदृढ करते हुए उसकी बुनियाद पर भारतीय राज्य प्रतिष्ठित करना 
चाहते थे। वे देश में एक ऐसा भारतीय प्रशासन स्थापित करना चाहते थे 
जिसके संचालन में सब जाति, सम्भ्रदाय और प्रान्त के सदस्यो का सहयोग हो, 
जिसके द्वारा समान रूप से सबके अधिकारों और हितों की समुचित रक्षा 
हो। वे प्रधानमंत्री मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के इसलिए विशेष रूप से 
विरोधी थे कि उसके द्वारा विभिन्न प्रान्तो में भारतीय शासन के बजाय हिन्दू 
प्रशासन और मुस्लिम प्रशासन कायम हो जायेंगे, जो राष्टू की प्रगति भौर 
साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए घातक होगे, और जिनके द्वारा अल्पसंख्यकों के 
हितो को रक्षा असम्भव होगी । उन्होने तो सन्‌ १९२४ में कह दिया था कि 
“राष्ट्रीय सरकार और जातिगत शासन दोनो एक साथ चल नही सकते | 
राष्ट्रवाद और जातिवाद एक साथ ठहर नही सकते ।” * सन्‌ १९४१ में प्रयाग 
विश्वविद्यालय के छात्रसंध को सबोधित करते हुए उन्होने कहा था कि “हिन्दू 
राज्य और मुस्लिम राज्य के दिन लद गये । हमे अव भारतीय राज्य की बात 
हो सोचनी चाहिए” । वे चाहते थे कि सब हिन्दू इस बात का ध्यान रखें कि 
“वे पहले भारतवासी है, वाद को हिन्दू है, * और देशभक्त पारसियो, मुसल- 
मानो, ईसाइयो, यहूदियो आदि से मिलकर देश की उन्नति करना उनका 
कर्तंग्य हैं । वे मानते थे कि जबतक हम यह निश्चय नही कर लेते कि हमारे सब 
सम्बन्ध देशप्रेम पर स्थापित हो, तब तक हम अपने उद्देष्य में सफल नही 
हो सकते ।४ 

राष्ट्रीयता की व्याख्या करते हुए उन्होने लिखा था कि टिराष्ट्रीयता उस 
भावना का नाम है जो देश के सम्पूर्ण निवासियों के हृदय में देश-हित की लालसा 

१, वही । 

२. हिन्दू महासभा, दिसम्बर १६२४, बेलगाव अधिवेशन । 

३. हिन्दू महासभा, गया अधिवेशन, १९२२ । 

४ लाहौर में भाषण, जून सन्‌ १९२३ । 
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में व्याप रही हो, जिसके आगे अन्य भावो की श्रेणी नीची ही रहती हो ।”* 
देशभक्ति की महिमा का वखान करते हुए उन्होते लिखा था: “गाढ देशभक्ति 
से.एकता उत्पन्न होती है, एकता से शष्ट्रीयता का भाव, और राष्ट्रीयता के 
भाव से देश की उन्नति होती है” ।' उन्होने वतावा कि जिस तरह भगवद्धक्त 
वे होते है जो अपने समस्त कार्यो को भगवान को अर्पण कर देते है, और एकाकी 
लगन से भगवान्‌ का ध्यान और उपासना करते है, सच्चे देशभक्त वे है जो 
“कुछ करे घरें, सव कुछ देश ही के लिए हो, और देश के कार्य में प्रतिक्षण 
तत्पर रहें, और,एकाकी लगन से देश की सेवा में लगे रहें । 3 
' इन सव से यह स्पष्ट है कि भालवीयजी चाहते थे कि “देश ही समस्त 

देशवासियों के प्रेम और भक्ति का विपय बन जाय,” “मतभेद, वर्गभेद, / 
ज़ातिभेद के होते हुए भी राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ भाव देशव्यापी हो जाय, भौर' 


7 


इतना वढ जाय कि उसके आगे अन्य भावो का दर्जा नीचे गिर जाय” ४. / 


भारतीय राष्ट्र की भावना को सुदृढ़ करने के लिए मालवीयजी प्रत्येक 
विद्यार्थी को देशप्रेम और नागरिकता की ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो साश्र- 
दायिकता'/को जलमस्त कर दे ४ वे चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय कौटम्विक 
तथा धाभिक स्तर पर अपनी पुरानी सास्क्ृतिक मान्यताओं का पालन करते 
हुए सार्वजनिक और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता की सर्वमान्य मान्यताओ का 
पालन करे, तथा लोकतन्त्र को पृष्ठभूमि में प्राचीन हिन्दू और मुस्लिम, 
सस्क्ृतियो के विश्वजनीन सजीच तत्त्वों के' संबलेषण से सर्वमान्य सर्यादाएं 
विकप्तित की जायें । ; 

मालवीयजी की राष्ट्रीय भावना मानवता से विभूषित थी। वे मातवमात्र 
की एकता पर विश्वास करते थे, और संकीर्ण आक्रमणशील राष्ट्रीयता के 
विरोधी थे। वे राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए संघर्पं करना आवश्यक समझते 
थे, पर किसी दूसरे राष्ट्र को स्व॒तंत्रता का अपहरण अमानुषिक समझते पे । 
वे न किसी के साथ अन्याय करना चाहते थे, और न किसी का अन्याय सहन 
करने को तैयार थे । वे चाहते थे कि देश का प्रत्येक नवयुवक अपने जीवन को 


१. मालवीयजी के लेख, पृ० ९९। 

चही, पु० १००१ 

वही, पृ० १०८ । 

वही, पु० ९९ । 

बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी, दीक्षान्त भाषण, सन्‌ १६२६५॥ 


श 


दुए «& सु 0 
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शौर्य से विभूषित करे, अपने में अपने राष्ट्र और समुदाय को रक्षा की शक्ति 
पैदा करे। पर वे शौर्य को मनुष्यता और न्यायनिष्ठा से अलंकृत करनां भी 
आवश्यक समझते थे । मनुष्यता से समस्वित शौर्य ही उन्के विचार में, न्याय 
और मानवकल्याण का आधार वन सकता है, मनुष्यता-विहीन शौर्य तो दमन, 
करता, अन्याय का ही उपकरण हो सकता है। उन्तकी धारणा थी कि “ईश्वर 
की सृष्टि में मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नही है,” यद्यपि “लोग पुरुष और स्त्री 
में भेद करते है, लेकिन जहाँ तक ईदवर की ज्योति का सम्बन्ध है उनमें बिल्कुल 
भेद नहीं" 


मालवीयजी राष्ट्रपति विलसन के चौदह सूत्रीय कार्यक्रम पर विश्वास करतें 
थे, और चाहते थे कि उनके आधार पर संसार में विश्वन्याय और शान्ति 
प्रतिष्ठित की जाय । कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय शर्तों के साथ भ्षमुद्रो की स्वतंत्रता, 
राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सेना और युद्ध 
सामग्रियों में कटौती, सब शान्तिप्रिय राष्ट्रों में व्यापार की समानता, जनतो 
की प्रभुसत्ता और कल्याण के आधार पर सब ओऔपनिवेशिक प्रश्नों का समाधान, 
पराजित राज्यो की भूमि से विजयी राष्ट्री का निष्कासन, घढे-छोटे राज्यो 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता भौर भौमिक गखण्डता, उत्तकी गारंटी के लिए 
सब राष्ट्रो के संध का सग्रठन--ये मालवीयजी के कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय 
सिद्धान्त थे ।* 

मालवीयजी निरकुशता भौर परतन्त्रता के विरोधी, तथा वयस्क प्रताधिकार 
पर आधारित लोकतात्रिक व्यवस्था के समर्थक थे। उनके विचार में निरंकुशता 
तथा विदेशी शासन एक “ऐसा घोर अभिशाप है जो जनता के पृरुषत्व को नष्ट 
कर देता है, और उसकी नैतिक प्रकृत्ति को बुरी तरह बिकृत कर देता है ।” 
उनका कहना था कि पराधीनता से “जेता मोर विजित दोनो समुदायों में से 
सनुष्यत्व दूर भागता हँ-स्वतन्त्रता का न होना, उन्नति के अवसरो को 
खोना है, उन्नति के अवसरो को खोना अधःपतन है, और भघ. पात मृत्यु के 
तुल्य है ।* २ 

दमन, अन्याय और परतन्त्रंता का विरोध वे मानव का पुनीत कर्तव्य 
समझते थे, और वे स्वयं जीवन भर इसी काम में संलरन रहे । न्याय, स्वतन्त्रता 

रा ० का वाधिक अधिवेशन, सन्‌ १९२८, अध्यक्षीय भाषण । 

« वही । 
३, अम्युदय : १९ मई सन्‌ १९१२ । 
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और जनकल्याण की प्रतिष्ठा ही उनका जीवन लक्ष्य था। इसके लिए वे जन- 
जागृति, जनसंगठन, जनान्दोलन तथा जनकल्याण की भावना नितान्त आवश्यक 
समझते थे। न्याय के प्रति दृढ निछ्ठा,,तथा सब कामो में उसका सदा अनुसरण, 
वे एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का कर्तव्य समझते थे। कार्य की सफलता के लिए 
वे साहस, उत्साह, लगन और शीर्य के साथ-साथ घैर्य, सयम तथा दुर्भावनाओ 
पर- नियंत्रण भी आवश्यक समझते थे । उनका अपना सार्वजनिक जीवन इसका 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वे आजीवन अन्याय और भत्याचार से संघर्ष करते रहे, 
पर विषम से विषम परिस्थिति में भी उन्होने दुर्भावनाओ को अपने ऊपर हावी 
नही होने दिया, सदा सज्जनता और मनुष्यता का पालन किया, किसी का 
अनहित नही चाहा । ह 

समाज का परिशोधन तथा राष्ट्र का पुतनिर्माण ही वे रचना और संधर्ष 
दोनो का लक्ष्य समझते थे। वे. संघर्ष को साध्य के बजाय रचना की. प्रक्रिया 
का अनिवाय अंग स्वीकार करते थे, और उनके सब , संधर्ष रचना की भावना 
से अनुप्राणित,, रचनात्मक कार्य से समन्वित, तथा व्यक्तिगत कटाक्ष से निमुक्त 
होते थे । वे सार्वजनिक जीवन में लोकताब्रिक शील और मर्यावाओ, का पालन 
आवद्यक समझते थे, और उन्होने सदा सब परिस्थितियों में स्वयं उसका पालन 
किया । मालवीयजी चाहते थे कि अन्याय का विरोध भी यथासंभव संवैधानिक 
ढंग से कानून की सीमा में रहते हुए किया जाय, पर वे अहिसात्मक झ्ाच्तिमय 
सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह को भी संबैधानिक स्वीकार करते थे, और 
आवश्यकता पडने पर उनका उपयोग भी उचित समझते थे। परतल्त्रता के 
विरुद्ध तो सुसगठित हिसात्मक विद्रोह को भी वे न्यायसंगत मानते थे, और 
उपयुक्त परिस्थितियो में उसका प्रयोग उचित समझते थे। आत्मरक्षा के निमित्त 
आततायी का हिंसात्मक प्रतिरोध भी वे न्‍्यायसंगत समझते थे, पर वे आतक, 
उदृण्डता, और तोड-फोड की प्रक्रिया को ठोक नही मानते थे । 





मालवीयजी वयस्क मताधिकार, तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति द्वारा चुनी 
जनता की सरकार को ही सर्वोत्तम समझते थे । वे जाति, सम्प्रदाय, या सम्पत्ति 
को मताधिकार का आधार स्वीकार करने को तैयार नही थे। उनके विचार 
में आय और सम्पत्ति का स्वामित्व अनिवार्य रूप से योग्यता और चरित्र का 
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१, काग्रेस का अध्यक्षीय भाषण, सन्‌ १९०९ 





६०४. महासना संदन मोहन भालयीय : जीवन भौर नैतृत्व 


ने अपने हाथो से सूर्य की किरणों के रूप में ही मनुष्य स्वभाव पर अंकित कर 
दिये हैं जी किसी मानव की शक्ति से मिदाये नही जा सकते [* उनके विचार में 
नागरिक स्वतंभता मानव॑ के प्राकृतिक अधिकारों पर आश्रित मानव के मैतिक 
बमधिकार हैं जिनकी मान्यता और रक्षा राज्य का कर्तव्य है। 


मालवीयजी के विचार में वही राज्य सुन्यवस्यित है जिसमें सब जाति बीर 
सम्प्रदाय के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उपभोग की पूरी स्वतंत्रता 
ही। वे घामिक स्वतंत्रता को मानव का मौतिक अधिकार स्वीकार करते थें, 
पर धर्म-ग्रन्यों, धर्मगुए.ओ भौर 5पास्यदेवो और उपास्य-स्थलों का आर प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य रामशते थे । राज्य द्वारा अन्तःफरण का नियंत्रण नि सन्देह 
अमानुपिक है । किसी एक धर्म को राष्ट्र-धर्म को मान्यता प्रदान कर दूरारे धर्मो 
की उपेक्षा अवद्य ही अन्याय है, घामिक ब्रिदेष भौर वलह का हेतु है । वे 
भन्त: करण की स्वतंवता तथा घामिक तितिक्षा गौर सद्भावना के महत्त्व को 
स्वीकार करते थे । वे धर्मनिष्पक्ष राज्य के समर्नक थे। वे चाहते थे कि घामिक 
स्वतंवता को नागरिक स्वतमता का गहत्वपूर्ण अंग स्वीकार करते हुए सबिधान 
द्वारा उसे ठीक तीर पर इस तरह सुरक्षित किया जाय कि बहुसंस्यक सम्प्रदाय 
अपने बहुमत के बता पर अल्पसस्पक सम्प्रदाय की स्वतंनता अपहरण ने कर 
सके । वे चाहते थे कि भारतीय लोकतामिक राज्य में सब नागरिकों को अपने- 
अपने विश्वारा के अनुकूल घामिक जीवन व्यत्तीत करने की, धामिक कृत्यो को 
करने की, तथा अपने धार्मिक विचारो के प्रशिक्षण और प्रसार करने की स्वतत्रतां 
ही । धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रतिवन्ध न लगाया 
जाय । न कोई राज्य-धर्म हो, भौर न राज्य की ओर से किसी धर्म का प्रचार 
किया जाय । घधा्िक विश्वात या आचरण के कारण किसी के साथ पक्षपात 
नही किया जाय । घागिक आचरण या विश्वास तथा मत का सरकारी नौकरी 


या अधिकार पर कोई प्रभाव नही पठे । 


,  सालवीयजी स्वीकार करते थे कि युद्ध कहे जाने योग्य फसादो की स्थिति 
में तथा व्यापक राजविद्रोह की स्थिति में सार्शल-ला (फौजी कानून) लागू किया 
जा सकता है, और नागरिको के मौलिक अधिकारों पर प्रतिवन्ध लगाये जा सकते 
हैं। पर उनकी राय में इस स्थिति में भी फौजो अदालतो और फौजी कानून की 
मर्यादाओ और सीमाओ का ध्यान रखना नितान्त आवद्यक है । इस स्थिति में 


१, प्रोसीडिंग इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, सन्‌ १९१९, जि० ५८, । 


संयुक्त स्वशासित भारतोष राष्ट्र ६०१४, 


भी सरकार हारा उतने हो बल का प्रयोग किया जा सकता है जितना शान्ति 
स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, विधि-व्यवस्था प्रतिष्ठित करने के नाम पर 
तिरर्थक हत्याओ और प्रतिबन्धो द्वारा आतंक स्थापित नही किया जा सकता । 
फोजी कानून अर्थात्‌ मार्शल-ला तभी तक जारी रखा जा सकता हैँ जेब तक वह 
नितान्त आवश्यक हो, उसके धाद उसे जारो रखत्ता अत्याचार और भ्रन्‍्याय, है ॥ 
हृत्याओ और आग लगाने के अपराघो की जाँच ही फौजी अदालतों में हो सकती 
है। राजविद्रोह और व्यापक फसादों की स्थिति में सरकार का उत्तरदायित्व 
अवश्य बढ जाता है, भौर उसके साथ ही उनके अधिकारों में भी वृद्धि हो 
जाती है, पर न्याय का पालन करना उनका कतंव्य वना रहता है।' 


मालवीयजी की दृढ़ धारणा थी कि मार्शलन्ला के जमाने में किये गये 
सरकारी अत्याचारो की निष्पक्ष आधिकारिक जाँच नितान्त आवश्यक है। उस 
जमाने में भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार अन्याय है, और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी इस 
प्रकार के व्यवहार के लिए व्यक्तिगत हैसियत से उत्तरदायी औौर दण्डनीय है, पीडित 
उसके विरुद्ध दोवानी और फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है । 
मालवीयजी का कहना था कि “न्ागरिको की तरह सैनिकों का भी यह अधिकार 
है कि थे शस्त्र से शस्त्रवारी का सामना करे और जानमाल की रक्षा के लिए 
उचित उपायो का प्रयोग करें, पर यदि सैनिक निहत्थे और विरोध न करनेवाले 
मनुष्यो की हत्या करेगा, तो वह हत्या का दोपी होगा और उस पर कानून के 
अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता हैँ। क्षमा अधिनियम द्वारा दोषी अफप्तरों को 
दोष के उत्तरदायित्व से किसी हृद तक मुक्त किया जा सकता है। पर हम प्रकार 
का कानूत पास करने से पहले विधान सभा को सन्तुष्ट होना होगा कि शान्ति और 
व्यवस्था को पुन्र प्रतिष्ठित करने के लिए मार्शल-ला लाग करना नितान्‍्त भावश्यक 
था। कानून के अन्दर क्षमा की सीमाओ को भी निर्धारित करना होगा । हर प्रकार 
के अत्याचारों और दोपो को क्षमा नही किया जा सकता । वही व्यवहार क्षमा 
किये जा सकते है जो व्यक्तिगत हेष से प्रेरित न हो, और उचित सावधात्ती के 
बावजूद हो गये हो, या जो ईमानदारी के साथ इस विश्वास में किये गये हो कि 
शान्ति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था ।”* , 


यद्यपि मालवीयजी मानव के मौलिक अधिकारो की रक्षा तथा व्यक्तित्व के 
स्वतंत्र विकास की समुचित व्यवस्था लोकतन्‍्त्र का महत्त्वपूर्ण कार्य समझते थे, फिर 


१ 2 पस इण्डियन लेजिस्लेटिंव कौसिल, सन्‌ १९१९, जि० ५४ *।, 
२. वही। 


ष 


६०६ महामना मदन सोहन सालवीय : जीवच झौर नेतृत्व 


भी वे उन विचारको से सहमत नही थे जो व्यक्तिवाद को लोकतंत्र का अनिवार्य 
अंग स्वीकार करते थे। थे तो व्यक्तिवाद के विरोधी, तथा सामाजिकता और 
जनकल्याण राज्य के समर्थक थे। वे सामाजिकता को मानव स्वभाव का महत्त्व- 
पूर्ण लक्षण और सद्गुण मानते थे, और मानवव्यक्तित्व के विकास के लिए मानव 
स्वतंत्रताओ की रक्षा के साथ साथ मानव समाज की पुष्टि भौर विकास आवश्यक 
समझते थे। उनकी दृढ धारणा थी कि “भारत के प्राचीन धर्म की शिक्षा है कि 
प्रत्येक मनुष्य अपने को एक बडी समष्टि की इकाई समझ कर उसके हित के 
लिए जीवित रहे और काम करे, लोककल्याण और लोकसंग्रह को परम पुरुपार्थ 
समझे ।”* उनके विचार में स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व का सामंजस्य 
ही नेतिक और सामाजिक जीवन का मूलाघार है। उत्तरदायित्व से रहित 
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स्वतंत्रता उच्छ खलता है, और स्वतनता-विहीन उत्तरदायित्व दासता है । 
7 जनकलयाण की बुद्धि के लिए सतत प्रयत्न वे राज्य का परम केतन्य समझते 
थे। उनके विचार में “जनता को स्थिति मे सुधार ही 4चछी सरकार की कसौटी 
है, भौर इस कर्तंव्य का निर्वाह करके ही कोई सरकार “सभ्य सरकार” होने 
का दावा कर सकती है ।* वे चाहते थे कि विधितन्त्र, राजकोप तथा वित्तीय 
नीति द्वारा जनकल्याण की पुष्टि और वृद्धि को जाय, वही कानून बनाये जायें 
जिनसे जनता को स्वतंत्रता को रक्षा हो, सामाजिक न्याय की पष्टि हो, श्रमिक 
जनता (किसान मजदूर) का अभ्युदय हो । वे चाहते थे कि सरकार द्वारा ऐसी 
वित्तनीति अपनायी जाय जिससे देश के आधथिक हितो की रक्षा भौर उसकी 
समृद्धि की वृद्धि हो । वे चाहते थे कि सरकार दुर्गति की स्थिति में जनता की 
सहायता करते हुए अपनी शक्ति और साधनों को जनता की शक्ति के निर्माण में, 
लोगो के मस्तिष्क को ज्ञान से प्रदीप्त करने में, उनके घरो के प्रतिवेश के सुधारने 
में, तथा आमदनी के नये स्नोतो को अपनाने की उनमें क्षमता पैदा करने में 
लगाये ताकि वे सभ्य संसार में सुखी गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें ।* 

जनकल्याण राज्य की उनकी कल्पना किसी अंश में आपत्तम्ब, नारद और 
भीष्म के विचारो पर, और किसी अंश में ब्निटेन के समकालीन विचारको की 
घारणाओ पर आधारित थी। वे नि.सन्देह सामाजिक उदारवाद के पोपक थे, 
जो किन्ही सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक न्याय पर बाधित उदारवादी 
समाजवाद (लिवरल सोशलिज्म) का रुप धारण कर सकता था। 

ञ 


१. सन्‌ १९०४ में विश्वविद्यालय की योजना का प्रारूप । 
२. प्रान्तीय कौंसिल मे भाषण, सन्‌ २१९०७॥ 
३, प्रान्तीय कौंसिल में मापण, सनू १९०८ | 


२७. जनकव्याण ओर सामाजिक न्याय की वृद्धि 


सामाजिक न्याय, जनकल्याण भौर राष्ट्रहित मालवीयजी के आधिक 
सीमासा के मूलमन्त्र थे। वे चाहते थे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था सामाजिक 
न्याय पर आश्रित हो, जनकल्याण और राष्ट्रहित को वृद्धि उसका लक्ष्य हो, 
न्यासिता की भावना से वह अनुप्राणित हो । 


उनके कुछ आध्थिक विचार प्राचीन भारतीय विद्वानों के आदेशो पर आश्रित 
थे, पर बहुत से विचार आधुनिक थे । वे मनुस्मृति हारा प्रतिपादित नियमों के 
अनुकूल ऋण व्यवस्था का नियमन करना चाहते थे। उनकी ऋृषिनीति भी 
कुछ अशो में प्राचीन विचारो से प्रभावित थी। पर उनकी औद्योगिक नीति 
मुलत आधुनिक थी। 


सालवीयजी का कहना था कि भारत में अग्नेजो का आधिपत्य प्रतिष्ठित 
होने से पहले हमारा देश क्ृपि-प्रधान और व्यवसाय-प्रधान दोनो था, और 
अग्रेज शासकों की आयात, निर्यात तथा अन्य दोपपूर्ण वित्त-नीतियो एवं आथिक 
गतिविधि के कारण ही भारत एकमात्र क्षि-प्रधान देश वन गया । व्यावसायिक 
क्षति के कारण व्यवसायशील जातिया वरबाद हो गयी, खेती पर देश की 
निर्मरता बढती चली गयी, तथा अकाल की परिस्थिति का सामता करने की 
हमारी समर्थ्य कम होती गयी ।* 

सन्‌ १८५४ और १९०० के बीच में दुर्भिक्ष के कारण सवा दो करोड से 
अधिक भारतीय मौत के शिकार हो गये। सन्‌ १८७८ में अकाल कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि “भारतीय जनता की घोर दरिद्रता तथा 
अकाल की विपत्ति, दोनो का कारण यही हैँ क्रि अधिक जनसंख्या की जीविका 
केवल खेती से चलती है, और तब तक इन विपत्तियो से छुटकारा पाने का उपाय 
नहीं हो सकता, जब तक कि भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगो का प्रसार नही किया 
जाता, जिनके द्वारा अधिक जनसख्या खेती के अतिरिक अन्य व्यवसायों और 
उद्योगो से भी अपनी जीविका चला सके ।” कमीशन का सुझाव था कि “खेती 
के अतिरिक्त अन्य व्यवसायो की उन्नति की जाय, जिनपर ऋतुओ के परिवर्तन 


१ प्रोसीडिंग इण्डियन लेजिरलेटिव कौसिल, सन्‌ । 
२ इडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, सन्‌ १९१८, मालवीयजी का नोट । 
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का कुछ भी प्रभाव न पड़ता हो” । सरकार ने कमीशन की सिफारिश की 
उपेक्षा करते हुए स्वतंत्र व्यापार को नीति के नाम पर उन आधिक नीतियों 
को चालू रखा जो भारत के औद्योगिक विकास में बाधक थी । पर मालवीयजी 
प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं ने कमीशन की इस समीक्षा और सुझाव की सत्यता 
स्वीकार की ।' 


मालवीयजी की धारणा थी कि “शुद्ध क्ृपिप्रधान देश व्यवसायी और उद्योग- 
धन्धी देश की अपेक्षा कमी अधिक समुन्नत और आत्मसंरक्षण के योग्य नही हो 
सकता ।” पर वे वैज्ञानिक वैरन लिविंग के इस विचार से भी सहमत थे कि 
“सर्वागपूर्ण कृषि सभी व्यापार तथा व्यवसाय की जननी है तथा राज्य की समृद्धि 
का आधार है”, और स्वीकार करते थे कि “भारत की आध्िक उन्नति का कृपि- 
व्यवसाय की उन्नति से गहरा सम्बन्ध हैं ।” इस तरह वे औद्योगिक विकास 
और क्ृपि-व्यवसाय की उन्नति, दोनो चाहते थे ।* उन्हें अपने देश के पुराने शिल्प- 
कारो की कारोगरी पर गर्व, तथा पुराने कुटीर उद्योगो को क्षति पर दुःख था। 
वे उनका पुनरुज्जीवन करना चाहते थे। पर उनकी घारणा थी कि उनके 
पुनरुत्थान से ही काम नहीं चल सकता । इस मशीनयुग में वे मशीनों द्वारा 
सचालित बडे उद्योगों को स्थापित करना देश की आधिक प्रगति के लिए नितान्त 
झावश्यक समझते थे। इस तरह न्यायाधीश महादेव गोविन्द रानडे की तरह 
मालवीयजी भी एक ऐसी सन्तुलित आधिक नीति भोर व्यवस्था के पक्ष में थे 
जिसके द्वारा क्ृपि-व्यवसाय समृद्ध हो, पुराने कुटीर उद्योगो का पुनरुत्थान हो, 
तथा आधुनिक औद्योगिक तकनीक के आधार पर देश का उद्योगीकरण हो 
सके । थे इस देश को फिर से कृपि-प्रधान और उद्योग-प्रधान, दोनो बना देना 
चाहते थे ।_ 
उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में न्यायाधीश रामडे ने अंग्रेज भर्प- 
शास्त्रियो के स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त को अपरिवर्तनशील भौर निर्विवाद 
वैज्ञानिक सिद्धान्त स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होने अर्थतन्त्र का 
ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए बताया कि आधिक नियम समाज की ऐतिहासिक 
परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। वे देशकालानुकूल निर्धारित होते हैं। प्रत्तेक 
राष्ट्र का अपना अर्थतन्त्र होता है, उसे अपनी स्थिति के अनुकूल आधिक नीति 
और व्यवस्था निर्धारित करनी होती है। स्वतंत्र व्यापार की सार्थकता भी 


१, प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सनू १९०६। 
२, वही, सन्‌ १९०७। 
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परिस्थिति पर निर्भर होती है, .हर स्थिति में वह लाभदायक सिद्ध नही हो 
सकती ।+ किन्‍्ही परिस्थितियों में आधिक उत्थान के लिए सरकार द्वाया उद्योगो 
का संरक्षण और प्रोत्साहन आवश्यक और लाभप्रद हो सकता है। - * 


मालवीयजी इस विश्लेषण को मूलत- स्वीकार करते थे। उन्होने सन्‌ 
१९०७ में रूस के तत्कालीन अर्थ-सचिव काउण्ट डिविटे के कतिपय वाक्‍्यों को 
उद्धरित करते हुए इसकी पुष्टि की। उन्होने बताया कि काउपण्ट के विचार में 
#समस्त संध्वार के लिए प्रवेश मार्ग को उन्मुक्त कर स्वतत्र व्यवसाय जनता को 
विशेष प्रकार से सस्ता माल प्रदान करता है, किन्तु राष्ट्री की आथिक उन्नति का 
इतिहास कठिनता से ऐसा उदाहरण उपस्थित करता है, जहाँ इस प्रकार की 
नीति ने राष्ट्र की उत्पादक शक्ति में प्रग्रति प्रदान की हो । इंग्लैंड ने स्वय कडे 
संरक्षणो द्वारा अपना व्यवसाय स्थापित किया है, और जब इस उपाय से वह अन्य 
राष्ट्रों की अपेक्षा व्यापार और व्यवसाय में सबल हो गया भौर उसे किसी; 
प्रतिस्पर्धा का भय नही रह गया, तव उसने स्वतंत्र व्यवसाय नीति का अवलम्बन 
किया ।””" मालवीयजी ने जान स्टूअर्ट मिल के इस विचार को भी दोहराते 
हुए कि किन्‍्ही परिस्थितियों में उन नये उद्योगों को अस्थायी सरक्षण दिया जा 
सकता है जिनके निर्माण के लिए देश में पर्याप्त प्राकृतिक साधन उपलब्ध हो, 
उद्धोषित किया कि “सिद्धान्त की वात अलग रखिये, न तो सरक्षण, न स्वतत्र 
व्यवसाय ही प्रत्येक देश के लिए प्रत्येक दशा में उन्नति के लिये आवश्यक हैँ। जहाँ 
इस्लैंड जैसे उद्योग धन्धो में समुन्नत देश के लिए स्वतत्र व्यवसाय अनुकूल है, 
वहाँ “व्यवसाय में अनुन्नत भारत के समान देश के लिए संरक्षण की नीति बुद्धि- 
मानी ओर रक्षा की नीति है” ।* इस तरह आशथिक विकास के लिए मालवीयजी 
भायात प्रतिरोधक शुल्क द्वारा भारतोय उद्योगों के संरक्षण के पक्ष में थे । 


वे आयात प्रतिरोधक शुल्क के अतिरिक्त दूसरे सम्भव उपायो हारा भी देश 
के उद्योग, व्यवसाय और व्यापार का सरक्षण और संवर्धन सरकार का कर्तव्य 
समझते थे। वे चाहते थे कि सरकार सक्रिय रूप से देश की भाथिक उन्नति को 
प्रोत्साहित करे, तथा कृषकों, औद्योगिको भौर व्यापारियों की यथोचित सहायता 
कर प्रगति में बाधक कठिनाइयाँ दूर करे, एवं जनकल्याण की रक्षा और वृद्धि 
के लिए आथिक व्यवस्था और क्रियाकलापो का न्ियमन और “नियंत्रण करे ॥ 


१ प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन्‌ १९०७। 
२. प्रोसीडिंग इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल सन्‌ १९११ । 
३ वही सन्‌ १९१५। 
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रेलो का राष्ट्रीयकरण, राज्य द्वारा सिचाई के साधनों का विस्तार, कामून द्वारा 
श्रमिको के हितो का संरक्षण, और सुखसुविधाओ का प्रवन्ध, ऊँची से ऊँची 
कृषि शिक्षा तथा व्यापारिक शिक्षा और आधुनिक शछिल्पविज्ञान की शिक्षा की 
राज्य द्वारा व्यवस्था, देश के आथिक उत्कर्ष के निमित्त विश्वविद्यालयों में 
व्यावसायिक और वैज्ञानिक अनुसंघान का समुचित प्रवन्ध, सहकारी सस्थाओ 
हारा जनोपयोगी सेवाओं का विस्तार, राज्य द्वारा स्टेट बैक की स्थापना, 
रिजर्व बैक का शेयर-होल्डर वैक के बजाय स्टेंट बैक के रूप भें गठन, और 
उसके द्वारा राजकीष का भौद्योगिक उन्नति भें उपयोग, तथा राष्ट्रहित में 
सम्पत्ति का नियमन--मालवीयजी के कतिपय महत्त्वपूर्ण आधिक सिद्धान्त थे। , 


वे कम्यूनिज्म के सिद्धान्त को “सत्य, न्याय, धर्म तथा प्राकृतिक नियम 
के विरुद्ध मानते थे), पर वे कम्यूनिस्टो के इस विचार से सहमत थे कि समाज 
का ऐसा निर्माण किया जाय कि समाजसेवा में संलग्न सब अमिक उचित ढंग 
से सुखपूर्वक जीवन बिताने योग्य पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें, सबको जीवनोत्कर्प 
की सुविधाएं प्राप्त हो।* उनकी धारणा थी कि आध्िक अन्याय, दमन और 
शोषण की मिटाकर ही, जनसाधारण की आधिक दणा सुधार कर ही, उनके 
जीवनस्तर को ऊँचा करके ही कम्यूनिज्म से राष्ट्र की रक्षा की जा सकती 
है। 

वे सविधान द्वारा सम्पत्ति के अधिकार का संरक्षण आवश्यक समझते थे । 
उनके विचार में सम्पत्ति की ऐसी व्यवस्था हो कि कोई व्यक्ति सरकार हारा 
मनमाने ढंग से अपनी तिजी सम्पत्ति से, अपने न्‍्यायसंगत अधिकार से, वंचित न 
किया जा सके , राष्ट्रहित में पारित कानून द्वारा ही निजी सम्पत्ति का नियमन 
हो सके, सरकार उसे अधिग्रहण कर सके ।* 


इस तरह मालवीयजी सामाजिक न्याय के आधार पर मिश्रित अर्थतस्त् 
द्वारा जनहितकारी औद्योगिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहते थे | उनकी इच्छा _ 
थी कि देश की आधिक उन्नति के निमित्त निजी देशज उद्योगों का आयात घुल्क 
द्वारा संरक्षण हो, भारतीय पंजीपतियो और शिल्पकारों को नये नये उद्योगों 
को चालू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, श्रमिकों के हितो भौर अधिकारों 
की समुचित रक्षा की जाय, उन्हें माननोचित वेतन दिलाने का प्रबन्ध किया 


१. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्नली में मापण, सन्‌ १९२८ | 
२. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बनी में भाषण सन्‌ १९२९ | 
३ वही। 

४. सर्वदलीय काफरेन्स, कलकत्ता अधिवेशन सन्‌ १९२८ | 


जनकतपाण और सामाजिक न्याय की चृद्धि ६११ 


जाय, देशहित की दृष्टि से यथावदयक निजी व्यापार के क्षेत्र में सहकारीकेरण 
प्रोत्साहित किया जाय, सार्वजनिक क्षेत्र में बुहद्‌ उद्योगों तथा अन्य वित्तीयः 
संस्थानों का गठन किया जाय, तथा उद्योगीकरण के निमित्त सरकार द्वारा 
समुचित व्यवस्था की जाय, एवं आधिक व्यवस्था से संबंधित सभी लोग न्‍्यासिता की? 
भावना से अलुप्राणित हो, देश के सारे भौतिक वैभव को राष्ट्र की सम्पत्ति और 
धरोहर समझ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करें, वही करें जो राष्ट्रहित 
में हो। थे चाहते थे कि “घनी लोग यह समझें कि ईश्वर ने जो धन दिया है, 
वह मेरा नही है, किन्तु उसी का है, और उसो के प्राणियो की सहायता के 
लिए उसे व्यय करना चाहिए ।" 

| मालवीयजी के विचार व्यक्तिवादी पूंजीपतियो और समाजवादी विचारको 
दोनो से भिन्न थे। वे पूंजीपतियो के मुक्त-व्यापार (फ्री इण्टरप्राइज) के सिद्धान्त 
, को मानने को तैयार नही थे। उनकी राय में राष्ट्रहित, श्रमिक क्षेम, और 
जनकल्याण की दृष्टि से निजी उद्योगो और व्यवसायों का सरकार द्वारा नियंत्रण 
और नियमन अनिवार्य और आवश्यक है । मालवीयजी मजदूर नेता थी एन० एम० 

: जोशी से सहमत थे कि निजी उद्योगों के संरक्षण के निमित्त आायात शुल्क का 
प्रबन्ध करते समय केन्द्रीय अस्रेम्बली को मजदूरों के हितो के सरक्षण की भी 
व्यवस्था करनी चाहिए। वे चाहते थे कि छोटे-छोटे बच्चो और स्त्रियों के हितो 
को रक्षा का विशेष प्रवन्‍न्ध किया जाय, और अरधंदासता की स्थिति से मजदुरो 
को तुरन्त मुक्त किया जाय । 


' मालवीयजी कम्यूनिस्टो ओर समाजवादियों की इस धारणा से सहमत थे 
कि प्रत्येक प्यक्ति को अपनी सब आवश्यकताओ की समुचित पूर्ति के अनुरूप 
पुरस्कार मिलना चाहिए, जब तक वह व्यक्ति अपनी योग्यताओं के भनुसार और 
ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करता है।* वे मजदूरों को उनके 
व्यक्तित्व और क्षमता के विकास की पूरी सुविधा दिये जाने के भी ' समर्थक थे । 
उत्तकी घारणा थी कि अन्य व्यक्तियों और जन-समूहो की तरह मजदूरों को भी 
संस्था संगठित करने का, सभा और प्रदर्शन आयोजित करने का, अपने विचारों 
को प्रकाक्ित करने तथा भाषण देने का, और अपने साथियों के साथ हडताल 
करने का न्‍्यायसंगत और युक्ति-संगत अधिकार है ।* 





१, अम्युदय, २६ मार्च सन १९०९ । 
२. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली में भाषण, सन्‌ १९२९॥। 
३ वही। 


६१२ महामना मदन सोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


रिजव वैक की भावी व्यवस्था के सम्प्रन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए 
मालवीयजी ने कहा था कि 'स्टेट बेक' भारत की सारी जनता का बैक होगा, 
भारत की सम्पूर्ण जनता उंसकी पूँजी की मालिक होगी, जो कुछ नफा उसे 
प्राप्त होगा, वह सरकार द्वारा भारत को सारी जनता में विभाजित किया 
जायगा । जबकि शेयर होल्डर्स बैक मुट्ठी भर धनियो की सम्पत्ति होगा, उनके हित 
में ही उसका संचालन होगा ।* 


सन्‌ १९१८ में इस बात पर आग्रह करते हुए कि भारत सरकार सब रेलों 
का प्रवन्ध अपने हाथ में ले, मालवीयजी ने कहा कि कम्पनी की तुलना में राज्य 
द्वारा प्रबन्ध अधिक लाभदायक होगा, क्योकि वह भारत सरकार के अधीन 
होगा,' जिसे जनता के प्रतिनिधि प्रभावित कर सकेंगे, राज्य का प्रबन्ध जनता 
के हित में होगा, जबकि भुनाफा ही कम्पनी के प्रवन्ध का लक्ष्य है, राज्य 
द्वारा प्रवन्धित रेलवे में जो नफा होगा वह जनता के लाभ के लिए या करो 
के घटाने में खर्च होगा, कम्पनियों की विवेकहीन बातों और हुज्जतो से छुटकारा 
मिलेगा और राज्य प्रबन्ध निष्पक्ष और सस्ता होगा ।* 


इन सबसे यह स्पष्ट है कि मालवीयजी मुट्ठी भर पूँजीपतियो के एकाधि- 
पत्य, पूँजीवादी इजारादारी के विरोधी थे, और उनकी तुलना में राष्ट्रीयचरण 
को अधिक जनहितकारी समझते थे। पर इसका यह अर्थ नही कि वे 
कम्यूनिज्म या समाजवाद की सब मूलभूत धारणाभो को स्वीकार करते थे । 
उन्हें कम्यूनिस्टो द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिक व्याख्या, सर्वहारा वर्ग 
की तानाशाही की धारणा, तथा हिंसात्मक ढंग से पूजीपतियो की निजी पूँजी और 
सम्पत्ति का अपहरण ठीक नही जंचते थे । उनके विचार में राष्ट्रहित की दृष्टि से 
कानून द्वारा मुआवजा देकर विधिवत्‌ निजी सम्पत्ति या उद्योगो का अधिकरण ही 
न्‍्याय-संगत और उचित है। इसी तरह वे मजदूरो के हड़ताल के अधिकार को 
स्वीकार करते थे, पर वर्ग-संघर्ष को तीन्र करने के बजाय समक्ौते द्वारा 
मजदूरो के हितो को पुष्ठ करना ही वे उचित समझते थे। समाजवादियो की 
लोकतात्रिक धारणा तथा व्यक्ति-स्वातंत्रय के प्रति उनकी निष्ठा मालवीयजी 
स्वीकार करते थे, पर पंजीपतियो के सभी निजी उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की 
कल्पना उन्हें अव्यावहारिक और अनुचित प्रतीत होती थी। वे राष्ट्रीयकृत उद्योगो 

१ भारतीय लेजिस्लेंटिव असेम्बली में भाषण, सन्‌ १९२८ । 


२ भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल प्रोसीडिंग्स, सन्‌ १९१८, जि० ५६ 
पृ० १०९ । 


जनकल्याण और सामाजिक न्याय को वृद्धि १रैरे 


ओर निजी उद्योगो का सन्तुलित विकास ही राष्ट्र के हित में समझते थे। वे 
चाहते थे कि भारतीय पूजीपति भी न्यासिता की भावना से भअनुप्राणित हो, 
अपने कौशल और क्षमता द्वारा देश के आधथिक विकास में समुचित योगदान करें । 


मालवीयजी चाहते थे कि भारतीयो द्वारा भारत के हित में, भारत के गौरव 
और समृद्धि की वृद्धि के निमित्त ही देश का औद्योगिक विकास हो ।। उनकी 
इच्छा थी कि भारतीय उद्योग मूलतः भारतीय भौद्योगिको, विशेषज्ञों तथा 
अधिकारियों द्वारा भारतीय पूंजी और श्रमिकों के सहयोग से संचालित हो, 
विदेशी पूंजी और विदेशी विशेषज्ञों का योगदान यथासंभव गौण हो। उनका 
कहना था कि यथावद्यक विदेशी पूंजी तथा विदेशी विशेषज्ञों का प्रयोग एक 
बात है, और देश के औद्योगिक जीवन को विदेशियो के हाथ में सौंप देना दूसरी 
वात है।* जहाँ किसी स्थिति मे पहली चीज अनिवार्य और लाभप्रद है, वहाँ 
दूसरी चीज निश्चय ही भयावह और हानिकर है । इस भय से कि कही वित्तीय 
सरक्षण से लाभ उठाकर विदेश्षी व्यापारी इस देश में अपना औद्योगिक आधिपत्य 
न स्थापित कर लें, मालवीयजी चाहते थे कि विदेशी पूजी के प्रवेश, और 
विदेशी पूंजोपतियो के औद्योगिक और वित्तीय प्रयासों पर भारत सरकार का 
समुचित नियमन और नियंत्रण हो । जिस अश में भौर जिन शझर्तो के साथ ये 
प्रयास भारत के हित में हो, उन्ही के साथ उन्नका योगदान स्वीकार किया जाय । 


४ 


मालवीयजी भारत में चालू विदेशी उद्योग व्यापार के सम्बन्ध में यह 
भाश्वासन दिये जाने के पक्ष मे थे कि कोई ऐसा कानून या आदेश जारी नही 
किया जायगा जो समान रूप से भारतीय उद्योगों ओर व्यापारों पर लागू न 
हो । पर वे यह आइवासन देने को तैयार नही थे कि किसी प्रकार का भेदमूलक 
कानून पारित नही किया जायगा । उनका कहना था कि “भारत में व्यापार 
करनेवाले विदेशी और अंग्रेज अपने व्यापारों की रक्षा मागने के हकदार हैं, पर 
वे भारत में भारतोय देशज उद्योगो के समान सहायता और संरक्षण के अधिकारी 
नही हैं ।* उन्तका कहना था कि देशी उद्योगो को प्रोत्साहित करने के लिए 
जो भी सहायता दी जाती है, उसका भार जनता को वहन करना होता है जिसे 
वह राष्ट्र के हित में वहन कर सकती है, पर विदेशी उद्योगो को वही सहायता 
देकर भारतीय जनता को विदेशियों के हित में भार वहन करने को बाध्य नहीं 
किया जा सकता ।४ 


१. इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, मालवीयजी का नोट । 
२. राउड टेबिल काफरेन्स के दुसरे सत्र में भाषण । 
३, वही । ४. वही। 





६१४. महासना मदन मोहन भालवीय ४ जीवन और नेतृत्व 


भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में मालवोयजी के विचार किसी हद तक सम- 
कालोन काग्रेसी नेताओ के विचारों के अनुकूल थे । अन्य मेताओ की तरह 
मालवीयजी भी मालगुजारी के स्थायी वन्दोवस्त के पक्ष में थे । पर थे बंगाल 
के ढंग के स्थायी बन्दोवस्त के पक्ष में नही थे। मालवीयजी किम्तानों के 
अधिकारों और हितों की समुचित रक्षा पर जोर देते थे । वे चाहते थे कि 
किसानो पर से लगान का बोझ कमर किया जाय, उसे पच्चीस तीस प्रतिशत घटा 
दिया जाय, वाकि किसान अपने श्रम के लाभ का अधिक उपभोग कर सकें, 
तथा घटाये हुए लगान के भआाधार पर लग्ान व्यवस्था का तथा किसानो के 
अधिकारों का स्थायी वन्दोवस्त किया जाय. और इस तरह किसानो के हित्तो 
की पूरी तौर पर रक्षा करते हुए मालगुजारी का स्थायी वन्दोवस्त किया 
जाय ।” 


मालवीयजी को यह उत्कट इच्छा थी कि किसानो में आत्मसम्मान, आत्म 
निर्भरता और मानवगौरव की भावना पुष्ठ की जाय। सरकारी अफसरो और 
कर्मचारियो तथा जमीदारो और उनके कारिदो की भोर मुंह उठाकर देखने की 
उनमें शक्ति पैदा की जाय । उन्हें वताया जाय कि उन्हें नागरिकता के वे सब 
अधिकार प्राप्त हैं जो उनसे अधिक सम्पन्न भारतीय चागरिको को प्राप्त हैं।* 
मालवीयजी की इच्छा थी कि किसान स्वयं अनुभव करे कि राष्ट्रकल्याण की 
पुष्टि और चृद्धि में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण है, उन्हें समाज में सम्मानित 
स्थान प्राप्त करने का तथा सुखी उत्कृष्ट जीवन बिताने का नैतिक अधिकार है, 
और अपने लोकतात्रिक अधिकारो का प्रयोग कर वे अपने न्यायसंगत हिंतो की 
पुष्टि ओर वृद्धि कर सकते हैं, भपने भाग्य के विधाता और राष्ट्र के निर्माता बन 
सकते है । यद्यपि मालवीयजी ने जमीदारी-उन्मूलन की कोई चर्चा स्वय कभी 
नही की पर दिसम्बर सन्‌ १९२८ में सर्वदलीय सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन 
में उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय विधान सभाएं यदि चाहें तो न्याय की 
' प्रतिष्ठा तथा देश के हित में कानून द्वारा मुआवजा देकर जमीदारी का उन्मूलन 
' कर सकेती है ।* 


१. प्रान्तीय कौसिल में भाषण, सन्‌ १९०८ | 


२. एग्रीकल्चरल कमीशन के सामने गवाही, सन्‌ १९२७। 
३, सर्वदलोय काफरेन्स कलकत्ता अधिवेशन, सन्‌ १९२८ । 


२८. जीवन का सर्वांगीण विकास 


जीवन का सर्वांगीण विकास मालवीयजी की शिक्षा-पद्धति का मूलमन्त्र 
था । वे चाहते थे कि विद्याथियो के लिए शिक्षा का ऐसा प्रवन्ध हो कि वे अपनी 
शारीरिक, वौद्धिक तथा भावात्मक शक्तियों को परिपुष्ठ और विकसित कर 
सकें, और आगे चल कर किसी व्यवसाय द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से अपना 
जीवन निर्वाह कर सकें, कलापूर्ण और सौन्दर्यमय जीवन व्यतीत कर सके, समाज 
में आदरणीय और विश्वासपात्र बन सकें, तथा देशभक्ति से, जो मनुष्य को 
उच्चकोटि की सेवा करने की ओर प्रवुत्त करती है, अपने जीवन को अलक्ृत कर 


राष्ट्र की समुचित सेवा कर सकें। 


मालवीयजी शिक्षा को मानव मात्र का अधिकार, तथा उसका समुचित 
प्रबन्ध राज्य का कर्तव्य समझते थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रीय प्रणाली के आधार 
पर प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलो में सर्वताधारण के लिए शिक्षा निशुल्क 
दी जाय, जो अनिवार्य भी हो । उनका कहना था कि सब स्तर पर दिक्षा का 
ऐसा प्रवन्ध हो कि कोई बच्चा निर्धन होने के कारण उससे वचित न रह पाये । 
वे बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर एलफिन्स्टन की इस बात से सहमत थे कि “गरीबो 
की सुख शान्ति बहुत ह॒द तक शिक्षा पर निर्भर है। इसके जरिये ही वे विवेक 
ओर आत्मसम्मान का स्थभाव प्राप्त कर सकते हैं जिससे सब गुण विकसित होते 
हैं ।”* उनकी धारणा थी कि शिक्षा का व्यापक विस्तार समाज में फैली बहुत-सी 
विपमताओ और कुरातियो को दूर करके छोटी जातियो का जीवन स्तर ऊँचा 
उठा देगा, और समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करना उनके लिए सुलम हो 
जायगा। उन्होने सन्‌ १९२७ में असेम्बली में लाला लाजपतराय के इस सुझाव 
का समर्थन किया था कि राजकोप से प्रतिवर्ष एक करोड रुपया हरिजन 
विद्याथियो की शिक्षा पर खर्चे किया जाय, भीर अपने काशी विश्वविद्यालय में 
उन्होने भारम्भ से ही हरिजन विद्याथियों के लिए शिक्षा मि शुल्क कर दी थी । 


मालवीयजी स्त्री-शिक्षा का समुचित प्रबन्ध भी समाज का पुत्तीत कर्तव्य 
समझते थे । उन्तका कहना था कि पुरुषो की शिक्षा से स्त्रियों की शिक्षा अधिक 


१, भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में भाषण । 
२. प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौसिल में भाषण, सन्‌ १९०४ | 
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महत्त्वपूर्ण है, क्योकि वे ही भारत की भावी सन्‍्तानो की माताएँ हैं । वे हमारे 
भावी राजनीतिज्ञो, विद्यनो, तत्त्वज्ञानियो, व्यापार तथा कलाकौशल के भैताओो 
थादि की प्रथम शिक्षिकाएँ है । वे चाहते थे कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के आधार 
पर स्त्रियों को इस तरह शिक्षित किया जाय कि उनमें “प्राचीन तथा नवीन 
'सम्यताओ के सभी सद्गुणो का समन्वय हो, और जो अपनी शिक्षा द्वारा भावी 
भारत के पुननिर्माण में पुरुषों से पूर्णरूप से सहयोग कर सकें ।”” सन्‌ १९११ 
में गोसले के विवेयक पर बोलते हुए उन्होने कहा था, “समाज के आापे 
' भाग को ज्ञान की ज्योति से तथा उस उत्कृष्ट जीवन से जो ज्ञान द्वारा सम्भव 
'है, वंचित रखना बहुत दुःखदायी वात होगो ।””* 
उनके विचार में विद्याथियो का चरित्रगठन शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है । 
सज्जनताविहीन ज्ञान, उनकी दृष्टि में, निरर्थक है। वे जीवनोत्कर्प और 
राष्ट्र की उन्नति, दोनों के लिए चरित्रगठन को बौद्धिक तथा व्यावसायिक 
विकास से कही अधिक आधवृदयक समझते थे। उनकी तो धारणा थी कि 
“पारस्परिक सदुभाव तथा सहयोग के विना व्यावसायिक उन्नति हो ही नही 
राकती, और जीवन में सद्भाव और सहयोग को विकसित करने के लिए 
चरित्र का गठन आवध्यक हैं ।” उनके विचार में चरित्र ही मनुष्य को बनाता 
है, सदाचार मनुष्य का परम धर्म है, उसकी रक्षा मनुष्य का पुनीत कर्तव्य, 
तथा उसकी वृद्धि उसका परम पुरुपार्थ हैं। मालवीयजी का कहना था कि 
“राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को आचार के ही शासन से सदा शासित तथा प्रभावित 
रहना चाहिए, तभी उनमें विश्वास, मृदु भाषण तथा व्यवहार की सच्चाई और 
' सदुगुणो का विकास हो सकता है ।” 


भावरण की शुद्धि, पुष्टि और परिपक्‍्वता के लिए मालवीयजी धर्म 
नागरिकता और नैतिकता की शिक्षा आवश्यक समझते थे। उनकी घंर्म 
की व्याख्या मैतिकता से ओतप्रोत और नागरिकता से समन्वित थी। वे देशभक्ति 
को धर्म का महत्वपूर्ण अद्भ स्वीकार करते थे ।* उन्तकी नैतिकता बहुत भंशो 
में धर्मग्रन्यो _में प्रतिपादित नैतिक आदेशों पर आश्रित थी। आत्मोपम्य 
व्यवहार तथा निःस्पुही लोकसेवा उसके सर्वोत्तम सदृगुण थे, और ये दोनो 
श्रीमदभगवतगीता द्वारा प्रतिपादित समत्व, निष्काम सेवा तथा ईदवरापण 
सत्कर्म के सिद्धान्तो पर भाधारित थे। उनकी नागरिकता की ' व्याल्या 
कि 2 व सर बट आफ केनल 


१. गवर्नर-जनरल की कौंसिल, जि० ४९, पृ० ४६९॥ 
२. अभ्युदय 
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लोकताबिक थी । वह पाश्चात्य विद्वानों हारा प्रतिपादित लोकतात्रिक सिद्धान्तो 
पर आधारित थी। उनके विचार जड्ता से रहित और आधुनिकता से 
प्रभावित और समन्वित थे। उनको मूलधारणाएँ निविवाद थी। सद्भावनाओ 
से अनुपाणित, सदाचार से विभूषित जीवन ही आत्मोत्कर्प और जनकल्याण का 
' उत्तम साधन हो सकता है। देशप्रेम की शिक्षा ही राष्ट्र का उद्धार कर 
सकती है। नि स्पृह देशभक्त ही राष्ट्र की सन्‍्ची ठोस सेवा कर सकता है । 
लोकतात्रिक नागरिकता के मूल सिद्धन्तो पर आधारित लोकतातबिक चरित्र और 
व्यवहार ही लोकतन्‍्त्र को स्थायी, सुदृढ़ भौर जनोपयोगी वना सकता है । 


मालवीयजी के विचार में मानव के सर्वांगीण विकास तथा उत्कृष्ट आनन्द- 
मय जीवन के लिए विकासोन्मुखी व्यापक शिक्षा तथा चरित्रगठन के साथ-साथ 
स्वस्थ निर्मल जीवन, ज्ञान-विज्ञान का विस्तार, ललित कलाओ के प्रति 
अभिरुचि, तथा सुख साधन की भौतिक सुविधाएँ भी आवश्यक है । स्वास्थ्य 
की रक्षा, शारीरिक शक्ति की पुष्टि वे मानव का पुनीत कर्तव्य मानते थे | 
वे शरीर की रक्षा और पुष्टि के लिए “युक्त आहार विहार” तथा “ब्रह्मचर्य” 
और व्यायाम आवश्यक समझते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी पचचीस 
वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, तथा नित्य नियप्रित रूप से व्यायाम करे । 
उनका कहना था कि "“ब्रह्मचर्य ही हमें वह आत्मबल देता है _जिसके द्वारा 
हम संसार में सब कृष्टो और बाधाओं का साहस के साथ सामना कर सकते 
हे है। 5 व्वे प्रत्येक विद्यालय में व्यायाम के साधनों का समुचित प्रबन्ध 
लझंवेध्यक समझते थे। उनके विचार में कतिपय प्राचीन और अर्वाचीन 
क्रीडा और व्यायाम के उपकरण स्वास्थ्य की रक्षा भौर द्वरीर की पुष्टि के 
साथ-साथ मनोरंजन तथा पारस्परिक सदुभाव और सहयोग की क्षमता की 
वृद्धि के उत्तम साधन भी बन सकते है, और उनका प्रबन्ध विशेष रूप से 
वाउनीय है । 


मालवीयजी यह भी चाहते थे कि विद्यालयों में संगीत, काव्य, नाव्यकला, 
चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्ति-कला भादि ललित कलाओ की शिक्षा का भी 
प्रबन्ध हो, और उनमें से कम से कम किसी एक कला में विद्यार्थी अवध्य ही' 
दिलचस्पी ले। उनके विचार में कला-विहीन जीवन शुष्क और नीरस है, जबकि 
ललित कलाओं का ज्ञान, उनको परखने को क्षमता, तथा शुद्ध भाः शुद्ध भावनाओं के 
साथ उनके प्रति अभिरत, और समयानुकूल उनका अम्यास. जीवन को सरस 
ओर आनन्‍्दमय बनाता है । 


अैौ 3. बन 
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मालवीयजी को अपने पूर्वजों की सास्क्ृतिक देन पर गर्व था। वे चाहते थे 
कि ारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा अन्‍य भारतीय विद्याओ 
के अध्ययन, अव्यापन तथा अनुसन्धान का समुचित प्रवन्ध हो, तथा सब 
विद्याथियो को उनकी रूपरेखा की जानकारी करायी जाय 0 उनकी धारणा 
थी कि वह शिक्षा-पद्धति भपूर्ण ही नही, निरर्थक और हानिकर है जिसके द्वारा 
नवयुवक को अपने देश भौर समाज की बौद्धिक समृद्धि की ठीक ठीक जानकारी 
न हो सके। उनके विचार में वह व्यक्ति क्या शिक्षित है, जिसका जीवन अपने 
पूर्वजो के सदगुणो से अनुप्राणित नही, जिसे अपने पूर्वजों की महत्त्वपूर्ण देन का 
कोई ज्ञान नही, जिसे अपने देश के इतिहास की सही-सही जानकारी नही, 
जिसमें अपने जीवन को जनता से आत्मसात करने की क्षमता नही । यद्यपि 
मालवीयजी भारतीय वाडमय का अध्ययन अध्यापन, पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा 
और पुष्टि सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे, उनका सास्कृतिक 
दृष्टिकोण, उनकी बौद्धिक मान्यताएँ व्यापक और उदार थी। वे ज्ञान को किसी 
चिशिष्ट'जाति या देश की बपीती नही समझते थे। वे यह कभी नही मानते थे 
कि हमारे पास सब कुछ है, हमें दूसरो से ऊ्ुछ लेना, नही है। ते स्वीकार करते 
'थे कि हमारे पूर्वजों की तरह दुसरे देश के विद्वानों ने भो अपनी प्रतिभा और 
योग्यता से ससार को अलंकृत किया हैं। राब विद्वानों का आदर तथा ज्ञान का 
आदान-प्रदान वे मानव प्रगति और राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक समंक्षते 
थे। वे दूसरे देशो के विद्वानो के युक्तियुक्त समाजोपयोगी विचारो की ग्रहण करने 
' को सदा तैयार रहते थे । वे मनु, भीष्म, वशिष्ठ, शुक्र आदि विद्वानों के इस 
विचार से सहमत थे कि (हमे अपने गुरुओ और पूर्वजों के सदगुणो को ग्रहण 
करते हुए सब विद्वानो के युक्तियुक्त विचारों को, शुभ ज्ञान ) को विनयपूर्वक 
स्वीकार करना चाहिए, उनका अध्ययन अध्यापन करना चाहिए । 


इस तरह मालवीयजी भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन, 
साहित्य, संस्कृति और धन्य विद्याओ के साथ-साथ अर्वाचीन नीतिज्ञास्त्र, समाज- 
विज्ञान, मनोविज्ञान, विधिविज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन 
आवश्यक समझते थे । वास्तव में वें इन सब विषयो के प्राचीन भारतीय और 
' अर्वाचीन / पाश्चात्य विद्वानो के विचारों का तुलानात्मक और समन्वयात्मक 
अध्ययन आवश्यक समझते थे । वे विद्वज्ञान का समन्वय, तथा विश्व के विद्वानों 
के सहयोगात्मक प्रयासों को मानव उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे। 


'मालवीयजी विज्ञान के प्रयोगात्मक और व्यावहारिक पक्ष के बहुत प्रशसक 
थे । उन्हें इस बात की खुशी थी कि विज्ञान के विद्याधियों को शब्द-अभाग 
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के आधार पर पाव्यपुस्तको द्वारा ही विज्ञान की शिक्षा नही दी जाती, वल्कि 
प्रचलित सिद्धान्तो और संचित अनुभवों की, सच्चाई प्रयोगशाला में वैज्ञानिक 
प्रयोगों द्वारा सिद्ध करवायी जाती है, और निजी अनुमवो द्वारा उन सिद्धान्तो 
को संशोधित तथा नये सिद्धान्तो को प्रतिपादित करने के लिए विद्याथियो को 
प्रोत्साहित किया जाता है ।(व हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम जेम्स 
से सहमत थे कि इस विधि से “लेबरेटरो वर्क और शाप वर्क प्रेक्षण का अभ्यास 
यथार्थता और अस्पष्ठता के अन्तर का ज्ञाव, तथा प्रकृति की पेचीदगी की और 
वास्तविक तथ्य के सब शाव्दिक विवरणो की गलतियों की पूरी जानकारी पैदा 
करते है,.जो एक वार वुद्धि में वैठ जाने पर आजीवन जम जाता है” ।* ये 
ययार्थता प्रदान करते हैं। ये ईमानदारी देते है। ये आत्म-निर्भरता का 
अभ्यास (आदत) पैदा करतें है। ये विद्यार्थी को उप्तके युग के स्वत. प्रसूतत 
हितो से बहुत ही उचित ढंग पर सलग्न कर देते हैं। वह उसमें 
तललीन हो जाता है और उस पर दिकाऊ और गहरा प्रभाव डाल देता है |/ 
उस युवक की तुलना में, जो इस ढंग से पढाया जाता है, वह नवयुवक जो केवल 
पुस्तको परे पढाया लिखाया गया है, जीवन में वास्तविकता से कुछ दूर रहता 
है। वह एक तरह से घेरे से वाहर रहता हैं और इसका अनुभव करता है, और 
बहुधा उदासो और चिन्ता से पीडित होता है, जिससे वह अधिक वास्तविक 
शिक्षा द्वारा बचाया जा सकता था*। भालवीय जी चाहते थे कि वैज्ञानिक 
ढंग की शिक्षा अपने देश मे भी चालू की जाय, और प्रयोगशाला तथा वर्कशाप 
में विद्याथियों को अपने हाथो के प्रयोग का अभ्यास कराया जाय। उनके ज्ञान 
' को प्रयोगात्मक और व्यावहारिक बनाया जाय । उनमे प्रक्षण की शक्ति पैदा की 
जाय । उनके ज्ञान को यथातथ्य तथा जीवनोपयोगी बनाया जाय । उनकी घारणा 
थी कि (भारत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने में त्तव तक सर्वथा असमर्थ 
है, जब तक वह वर्तमान वैज्ञानिक अन्वेपण का अध्ययन नियमित और अनिवार्य 
नही बनाता | 3) वे चाहते थे कि प्रारम्भिक विज्ञान की शिक्षा को प्राथमिक 
शिक्षा-पद्धति का अनिवार्य अग बना दिया जाय, तथा माध्यमिक शिक्षालयों 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान और वैज्ञानिक शिल्पविद्या की उच्चस्तरीय 
शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किथा जाय ताकि हमारा देश बौद्धिक विकास तथा 
_यावसाथिक उच्चति में दुसरे प्रयतिशील देशो के समकक्ष बन सके ॥ 
१. प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन्‌ १९०७। 
२. चही। 


रे. सीताराम चतुर्वेदी * महामना पडित मदन मोहन मालवीय खण्ड ३, 
पु० ११४ । 
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मालवीयजी चाहते थे कि प्रत्येक जिले'या कम से कम प्रत्येक कमिल्नरी 
में ऐसी माध्यमिक स्तर की औद्योगिक शिक्षा संस्थाएँ खोलो जायें जिनमें बुनाई, 
रंगाई, धुलाईं, वस्त्र-छपाई, लोहारी, बढईग्रिरी, मीनाकारी भादि की शिक्षा का 
प्रबन्ध हो । इन संस्थाओं में फोरमैन और उनके सहायकों के प्रशिक्षण का भी 
प्रबन्ध हो । वे यह भी चाहते थे कि प्रत्येक प्रान्त में एक उच्चस्तरीय औद्योगिक 
शिक्षा महाविद्यालय खोला जाय, जिसमें शिल्पविज्ञान सम्बन्धी विषयों की 
उच्चस्तरीय शिक्षा दी जाय ।' 


मालवीयजी जापान की कृषि-शिक्षा की व्यवस्था के बहुत प्रशंसक थे। 
'उनका कहना था कि जापान में कई सौ कृषि स्कूल है जिनमें प्रारम्मिक शिक्षा 
प्राप्त विद्याथियो को खेती को प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, भौर बहुत सी 
माध्यमिक क्ृषि-शिक्षा संस्थाएं है जितमें भावी कृपको को कृपि-सम्बन्धी 
वैज्ञानिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। मालबीयजी चाहते थे कि इस 
प्रकार के कषि-स्कूल और माध्यमिक क्रुषि शिक्षा-संस्थाए काफी संख्या में सारे 
देश में खोली जायें। वे यह भी चाहते थे कि प्रत्येक प्रान्त में टोकियो के कृषि 
महाविद्यालय की तरह के महाविद्यालय खोले जाये जिनमें योग्य विद्यारथियी को 
क्रषि विज्ञान की उच्चस्तरीय शिक्षा दी जाय, बडे पैमाने पर खेती से सम्बन्धित 
समस्याओ पर अनुसंघान किया जाय, तथा कृषि-शिक्षक तैयार किये जाये । थे 
चाहते थे कि ये कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हो, और कृपि- 
विशेषज्ञ ओर दुसरे विधान-विशेपज्ञ मिलकर काम करें।* 
मालवीयजी यह भी चाहते थे कि सरकार को भोर से आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान और आयुवेद दोनो की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो, और आयुर्वेदिक 
ओषधियों का वैज्ञानिक परिक्षण कर उन्तका सदुपयोग किया जाय । 
अन्य ' देशी भाषाओं के साथ-साथ सस्क्ृत भाषा का समुचित अध्ययन, 
अष्यापव भी वे आवश्यक समझते थे । उनका कहना था कि संस्कृत भाषा 
संसार की समस्त भाषाओ में सर्वोत्कृष्ट है”, तथा “मनुष्य के उच्चातिउच्च 
विचारों को सुन्दर तथा सुचारु रूप में प्रगट करने के लिये सर्वथा उपयुक्त है। 
“बह हमारी अधिकाश देशी 'भाषाओ की जननी है, और उसके द्वारा हो देशी 
भाषाएं परिपुष्ट और समृद्ध को जा सकती है । भारतीय संस्कृति, सम्यता भौर 
घर्मं की समुचित जानकारी के लिए संस्क्ृत साहित्य का अध्ययन आवश्यक है । 
१ प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन्‌ १९०७ । 


२ वही। 
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हिन्दुओं के लिये तो यह अनिवार्य ही है। मालवीयजी चाहते थे कि संस्कृत भाषा 
के अध्ययन का क्रम इतना विस्तृत कर दिया जाय कि शिक्षार्थी उसके द्वारा 
जाति के चरित्र को उच्च बना सकें, राष्ट्र के मानसिक विकास में सहयोग दे 
सकें, तथा समाजसेवा आदि कर्तव्यों को अत्यन्त सुगमता पूर्वक कर सके ताकि 
संस्कृत देश के सब भागो के पठित समाज की फिर वेसी ही भाषा बन जावे 


जैसी वह “प्राचीन समय” में थी । 


मालवीयजी चाहते थे कि सब भ्रान्तो में अपने अपने प्रान्त की भाषां की 
उन्नति हो। सभी भाषाएँ शोभा के साथ प्रौड और दृढ वर्ने पर हिन्दी भाषा 
राष्ट्रीय भाषा के तौर पर उपयुक्त की जाए ।* सब भाई बहिन राष्ट्रीय भाषा के 
गौरव को मान कर अपनी अपनी भाषा के साथ प्रत्येक बालक को हिन्दी का 
ज्ञान अवश्य करावें ।* 


मालवीयजी का कहना था कि “साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की 
भाषा द्वारा ही हो सकती है? । जनता का राजकाज जनता की भाषा में ही 
सुचारु रूप से चल सकता है । जनभाषा ही लोकतन्‍्त्र की भाषा हो सकती है । 
उस भाषा में ही जनताधारण ठीक तौर पर ज्ञान प्राप्त कर सकते है, भपने विचार 
भौर भाव व्यक्त कर सकते हैं, राज के क्रियाकलापो में समुचित सक्रिय भाग ले 
सकते है। इसलिये जिस देश की जो भाषा है, उसी में उस देश के न्याय 
कानून, राजकाज, कोंसिल इत्यादि का कार्य होना चाहिए”, और वही भाषां 
शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अतः मालवीयजी के विचार में हमें केवल 
स्कूलो में ही नही बल्कि विश्वविद्यालयों तथा उच्च श्रेणियों में भी देशी 
भाषाओ के माध्यम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।" पर उनका यह 
विचार कदापि नही था कि “हम अंग्रेजी भाषा को सर्वथा त्याग दें”, उनका तो 
कहना था कि “हमारे युवकों को विदेशी भाषाएं सीखने की आवध्यकता है और 
कोई विदेशी भाषा हमारे लिए उतनी लाभदायक नहीं हो सकती जितनी 
गग्नेजी ९ । अतः सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को उचित स्थान मिलना 





हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सन्‌ १९१९, अध्यक्षीय भाषण । 
वही । 

वही । 

वही । 

बहा हिन्दू विश्वविद्यालय दीक्षान्त भाषण, सन्‌ १९२० । 
वही । 


्् थक 


नए 6 छत 2७ 
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चाहिए ।" किन्तु अंग्रेजी दूसरी भाषा को तरह पढाई जानो चाहिए, और उसके 
द्वारा युवको को शिक्षा देने को व्यवस्था बदल देनी चाहिए ।* - 


जब हम किप्ती भाषा के विपय में कुछ कहते है तव हमें उस भाषा की 
लिपि का विचार स्वभावतः आ जाता है । मालवीयजी का विचार था कि हिन्दी 
भाषा रोमन या फारसी लिपि के वजाय नाग़री लिपि में ही लिखी जाय। 
उनका कहना था £ “भारतवासियों को अपनी भाषा विदेशी अक्षरों में लिखने को 
कहना वैसा ही है भैसा कि अंग्रेजो से अपनी भाषा को नागरी अक्षरों में लिखने 
को कहना । 

मालवीयजी सरल हिन्दी के पक्ष में थे। उनका कहना था कि “हिन्दी में 
फारसी-भरवी के बडे-बडे शब्दों का व्यवहार जैसा बुरा है, हिन्दी को अकारण 
ही संस्कृत शब्दों से गंथ देना भी वैसा ही बुरा है। जहा तक हो हिन्दी में हिन्दी 
ही रखी जाय । अनावश्यक शब्दों को हिन्दी से अलग कीजिये । उठे और हिन्दी 
दोनो भाषाओं के रूप गठ बन गये है । अब इन दोनो का यथासंभव एक स्थान 
में लाइए । इस बात के लिए यत्व करना जैसा हिन्दुओ के लिए जरूरी है वैसा 
ही मुसलमानों के लिए भी आवश्यक है। दोनो ओर से यत्न होने से हम भाषा के 
क्रम को बहुत कुछ एक कर सकते है ।* वे कहते थे : हम स्वच्छ भाषा 
में हिन्दी लिखें->जब भाषा में शब्द नमिलें, तब संस्कृत से लीजिए या 
बनाइए--हिन्दी में जो उर्दू फारसी के शब्द था गए हैँ उनका व्यवहार 
कीजिए?” ।* मालवीयजी “अंग्रेजी भापा और देशी भाषा दोनो भाषाओं के 
ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद कर हिन्दी साहित्य के भण्डार को भरना चाहते 
थे। उनका कहना था कि हमें जगह-जगह से भौर विभिन्न भाषाओं से भच्छे- 
अच्छे विचारों को चुनना चाहिए” |" 


मालवीयजी के विचार में विश्वविद्यालयों की तुलना हम वृक्षों से कर सकते 
हैं जिनकी जड़ें प्रारम्भिक पाठशालांओ की गहराई तक पहुँचती है, और जो अपना 
रस ओर शक्ति द्वितीय श्रेणी के स्कूलो से ग्रहण करते है ।६ अतः बच्ठी ऊंची 
शिक्षा के लिए वे प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था आवश्यक 


बजाज डिनर 


१, चही । 

२. यही । 

३, हिन्दी राहित्य सम्मेलन, अध्यक्षीय गापण, १९१० । 
४. बही। ५, बही। 


६, काणी विद्रविद्यालय दोक्षान्त भाषण, १९२९ । 


जन 
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समझते थे।। उनका सुझाव था कि इण्टरमीडियेट कक्षा के दो वर्ष की 
पढ़ाई सव हाई स्कूलों में की जाय, और वी० ए० की शिक्षा की अवधि तीन 
वर्ष कर दी जाय ।* वे विश्वविद्यालयों को विश्व की सारी विद्याओ का एंसा 
उच्चस्तरीय दिक्षा वेच्ध बनाना चाहते थे कि वहा विभिन्न विषयो के विद्यार्थी 
एक साथ रहते हुए पारस्परिक सम्पर्क और विचार-विमर्श द्वारा तथा विद्येषज्ञो 
के मुबोध भाषणों द्वारा अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विपयो का सरल ज्ञान प्राप्त 
करें, प्राच्य और अर्वाचीन ज्ञान का तुलनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन करें, 
तथा विभिन्न विशेषज्ञों के सहयोग से उच्चकोंटि का अनुसन्धान करें, और जहाँ 
सम्भव हो वहा प्रयोगशालाओं में अपने विचारों की सच्चाई की परख करें एवं 
प्रयोगात्मक ढंग से अपने ज्ञान को वास्तविक और ठोस बनायें, उन्हें व्यवहार में 
लाने की अपने में. क्षमता पैदा करें । 


भालवीयजी का अपना काशी विश्वविद्यालय एक प्रकार से उनकी अपनी 
कत्पना का प्रतीक था। वह प्राच्य और अर्वाचीन विद्याओ का संगम, विश्वज्ञान 
का विद्यानमन्दिर था। वर्तमान सम्यता की अनुकरणीय तथा लाभदायक वात्तो 
के साथ भारतीय सम्यता का उचित सामजस्यथ उसका उद्देश्य था। प्राचीन 
भारतीय आयुर्वेद के साथ भर्वाचीन शल्यशास्त्र की शिक्षा का मेल, आयुर्वेदिक 
ओपधियो का वैज्ञानिक परीक्षण तथा उनपर अनुसन्धान, विभिन्न विषयों पर 
प्राच्य और अर्वाचीन ज्ञान का तुलनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन, प्राचीन 
भारतीय संस्कृति, दर्शनशास्त्र, साहित्य और इतिहास के ग्रम्भीर अध्ययन 
अध्यापन के साथ-साथ आवुनिक मनोविज्ञान, नीतिविज्ञान, दशनशास्त्र, अयशास्त्र 
राजनीति विज्ञान जादि का अध्ययन अध्यापन, वेद, वेदाग तथा सस्क्ृत साहित्य 
और वाइमय की शिक्षा के अतिरिक्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान, धातुविज्ञान, खनन 
विज्ञान, विद्युत इंजीनियरी, यान्त्रिक इंजीनियरी, कृषि विज्ञान का अध्ययन 
इसकी विद्येपत्ता थी। यहाँ ईश्वरभक्ति के साथ साथ देशभक्ति की शिक्षा दी 
जाती थी, और विद्याथियों को राष्ट्र के जोवन का ज्ञान कराया जाता था, उन्हें 
समाज की सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मालवीयजी की कामना थी 
कि उसका विश्वविद्यालय जीवन और ज्योति का केन्द्र बचे, और वहाँ के विद्यार्थी 
ज्ञान में संसार के दूसरे प्रगतिशील देशो के विद्याथियो के समान हो, तथा उत्कृष्ट 
जीवन विताने के योग्य बनें, देशभक्ति और भगवद्धक्ति से अपने जीवन को 


१. इडियन लेजिस्लेंटिव कौसिल, सन्‌ १९१४, जि० ५२, पृ० १०३२॥ 
२. वही । 


दिरेड मसहामना सदन सोहन सालवीय : जीवन और नेतृत्व 


माीलवीयंजी अध्यापक को समाज का सर्वश्रेष्ठ सेवक' स्वीकार करते थे । 
उनकी घारणा थी कि अगर वह देशभक्त है, राष्ट्रीयता से उसे प्रेम है और 
अगर वह अपने उत्तरदायित्व को समझता है, तो वह देशभक्त पृरुषो और स्त्रियों 
की जाति उत्पन्न कर सकता है, जो स्वभावतः देश को किसी ऐसी श्रेणी पर 
पहुँचा देंगे जहाँ राष्टहित के सामने जातीय स्वार्थ और द्वेंप का लेश भी नही 
रहेगा ।१ वे चाहते थे कि अध्यापक अपने जीवन को देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की 
भावना से विभूषित कर इस भूमि से अशिक्षा को हटा दें, अपने नवयुवकों में 
नागरिकता की शिक्षा तथा प्रेम को भावना का ऐसा विस्तार कर दें कि राष्ट्रीयता 
रूपी सुर्य के सामने साम्प्रदायिकता कभी टिक नही सके," अपने विद्याथियों में 
सदगुणो तथा सज्ज्ञान का प्रसार करें, उन्हें इस योग्य बना दें कि वे दुसरे देशो के 
स्‍्नातकों से टक्कर ले सकें, उनमें इतनी क्षमता पैदां कर दें कि वे अपने देश की 
शक्ति का निर्माण कर सकें, उसे समृद्ध ज्ञान-सम्पन्न और गौरवान्वित कर सके । 


मालवीयजी चाहते कि जिस तरह प्राचोनकाल में भारत में गुरु सर्वसम्मानित 
था, उसी तरह भव भी सरकार, अधिकारी और विद्यार्थी गुरुओ के मान की 
रक्षा तथा उनके गौरव को वृद्धि अपना कर्तव्य समझें । इसके विना शिक्षा की 
सुन्यवस्थां असम्भव है। 


मालवीय जी का विद्यार्थियों को उपदेश था--- 

सत्येन ब्रह्मचयेंग व्यायामेनाथ विद्यया । 

देशभक्तयात्मत्यागेन सम्मानहं: सदाभव ॥ 

अर्थात्‌ सत्य, ब्ह्मचर्य, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति, आत्मत्याग द्वारा अपने 
समाज में सम्मान के योग्य बनो । 

वे चाहते थे कि विद्यार्थी सदा सत्य का आचरण करें, ब्रह्मचर्य और व्यायाम 
द्वारा अपनी जीवन शाक्ति को परिपुष्ट करें, नियमित रूप से विद्याध्ययन कर 
अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करें, अपने में अपने कुटुम्ब तथा अपने राष्ट्र की 
सेवा करने की क्षमता पैदा करें, सदा शुद्धता से रहें भौर शील का पालन कर 
अपने सदृव्यवहार से अपने विद्यालय का गौरव बढायें, गुरुजननो का आदर करें, 
सहपाठियो के साथ सौहारदपूर्ण व्यवहार करें, छोटे कर्मंचारियो के साथ सहानुभूति 
और प्रेम का व्यवहार करें, अपने से छोटो की सेवा अपना कर्तव्य समझें, दुसरो 
के प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करें जिसे वह अपने प्रति किया जाना अनुचित 
समझें, उन कार्यों से डरें जो निष्कृष्ट और त्याज्य है, मातृभूमि से प्रेम करें, 


१. सन्‌ १९२९ का दीक्षांत भाषण । 
२. वही । 


जीवन का सर्वागीण विकास घ्रर्‌ 


जनता की सुखवृद्धि करें, जहाँ कही भी अवसर मिले भल्राई करें। वे चाहते थे 
कि विद्यार्थी मपने अवकाश तथा छुट्टियों में गावो मे जाकर गाँव वालो के साथ 
काम करें, अविद्या रूपी अन्धकार को जो हमारी अधिकांश जनता को आच्छादित 
किए हुए है ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दें। वे चाहते थे कि भारतीय शिक्षित 
सहनशीलता, क्षमा, तथा निःस्वार्य सेवा के भाव को अपने जीवन में विकसित 
कर अपने छोटे भाइयो के उत्थान के लिए अधिक से अधिक अपना समय तथा 
शक्ति लगावें, उनके साथ मिलकर काम करे, उनके शोक तथा भानन्द में उनका 
हाथ बटावें, और उनके जीवन को दिनोदिन सुखमय बनाने का प्रयत्न करें। ये 
तो वास्तव में यह भी चाहते थे कि हम ईश्वर का स्मरण रवखें, तथा यह विश्वास 
रखते हुए कि ईइवर सभी प्राणियों में विद्यमान है अपने अन्‍य जीवधारी भाहयो 
से अपना सच्चा सम्बन्ध प्रत्तिष्ठित करें । 


२९, धर्माधुत मानवता 


मालवोयजी की भागवत पर दृढ निष्ठा थी । भागवत में प्रतिपादित अद्देतवाद 
और ईदवरवाद का, तथा भक्ति भर निष्काम सेवा का सामंजस्य उन्हें स्वीकार 
था । ईश्वर पर उनकी अचल अगाघ श्रद्धा थी। नित्य नियमित रूप से उसकी 
आरधघना, तथा सदा उसका स्मरण वे प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य समझते 
थे। बे ईश्वर को सम्पूर्ण सृष्टि का “कर्ता, नियन्ता, तथा व्यवस्थापक”, सारे 
विश्व का “साक्षात्कार” समझते थे। उनके विचार में यह “अद्वितीय शक्ति” 
निःसन्देह “अविनाशी, सर्वव्यापक, “सत्यज्ञानस्वहूप” एवं “अनन्त” है । वह 
सभी धर्मों का मूलाघार तथा आराध्यदेव है। वे “एकमेवाद्धितीयं ब्रह्म” के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए “ब्रह्मा, विष्णु, महेश” की इस ब्रह्म की तीन 
संज्ञाएं मानते थे, और सन देवी देवतामी को उराको विभतियाँ समझते थे | वे 
वेदव्यास की इस वात्त को स्व्रीकार करते थे कि “ज्योतिरात्मनि नान्यत्र सम 
तत्सर्वजन्तुपु* अर्थात्‌ यह ज्योति अपने भीतर ही है, अन्यत्र नही है, भीौर सव 
जीवधारियो मे एक सम है। वे चाहते थे कि हम यह समझ कर कि “वह सभी 
में विद्यमान है”, अपने अच्य जीवधारी भाइयो से अपना “सच्चा सम्बन्ध 
स्थापित करे। इप्त तरह वे “सर्व॑भूतेष्तात्मदेवता बुद्धि.” के सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हुए प्राणिमात्र के साथ “ब्रात्मौपम्य व्यवहार” ही न्यायसगत, तथा 
घर्मनिष्ठो का पुनीत कर्तव्य समझते थे । वे इस सम्बन्ध में श्रीमद्भगवदुगीता के 
इस इलोक को बार-बार दुहराते थे ३--- 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योब्जुंच । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत. ॥'* 

है अर्जुन, जो व्यक्ति, चाहे दू ख हो चाहे सुख, सब रिथतियों में अपनी उपमा 
से सबको समान देखता हैं, वह परम योगी हूँ। 

समत्व के सिद्धान्त को वे सनातन-धर्म का _ऐसा मूल मन्त्र स्वीकार करते 
थे जिसकी सिद्धि को ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, मनोयोग, नीतिशास्त्र सब 
निःश्वेयस अर्थात्‌ आत्मोत्कर्ष और मोक्ष के लिए आवश्यक बताया हैँ। समदृष्टा 
ही ज्ञानी, योगी, भक्त और सत्मनिष्ठ हो सकता है । 


१. श्रीमज्भुगवद्गीता ६.३२ ।॥ 


घर्माघृत मानचता श्र 


कतिपय विद्वान्‌ दृष्टि और व्यवहार के अन्तर पर जोर देते हुए भेदमूलक 
व्यवहार तथा वैषम्थयुक्त परम्पराओ को न्यायसंगत तथा शास्त्रानुकूल बताते है । 
पर मालवीयजी कहते थे कि समत्व की आध्यात्मिक कल्पना कोरा सिद्धान्त नही 
है, वह तो साधना का मूल मन्त्र तथा लक्ष्य है, जीवन में उसका अवृतरण सिद्धि 
के लिए लावदयक है । जात्मौपम्य निष्पक्ष व्यवहार, तथा प्राणिमात्र के भरति 
सद्भावना उसका व्यावहारिक पक्ष तथा सामाजिक लक्ष्य है, जिसके बिना एक 
सामाजिक व्यक्ति के लिए समत्व की सिद्धि असम्भव है। मालवोयजी जात्यहकार 
वंशाभिमान तथा पार्थक्य की भावना को समत्व की सिद्धि के लिए घातक 
समझते थे, तथा विश्ववन्धुत्त की भावना तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार को उसका 
धर्मसंगत नैतिक और सामाजिक साधन स्वीकर करते थे। अपनी इस समीक्षा 
को वे सर्वथा शास्त्रानुकूल समझते ये, ओर इसके समर्थन में शास्त्रो के प्रमाण 
प्रस्तुत करते रहते थे । 





वे हमें बताते थे कि शास्त्रों में कहा गया है --- 
यददात्मनि चेच्छेत तत्परस्यथापि चिन्तयेत ।* 


जो जो बात मनुष्य अपने लिए चाहता है, उसे चाहिए कि वही-वही बात 
औरो के लिए भी सोचे ।_ 
मी महषि बेदव्यासजी ने कहा है--- 
श्रयता धर्मसर्वस्व॑ श्रु-वा चाप्यवधार्यताम्‌ । 
आात्मन प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेतु ॥* 
न तत्परस्य संदघ्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 
एप सामासिको घर्म. कामादन्य प्रवत॑ते ॥२ 


सुनो धर्म का सर्वस्व और सुनकर इसके अनुसार आचरण करो। जो_ 
अपने को प्रतिकृत जान पडे, जिससे अपने को पीडा पहुँचे, उसको हुसरो के 
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प्रति न करो। 
' (दृसरो के प्रति हमको वह काम नही करना चाहिए, जिसको यदि दूसरा 
हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मालूम हो या दुःख हो। संक्षेप में यही घर्म 


है, इसके अतिरिक्त दूसरे सब घ॒र्म किसी बात की कामना से किये जाते हैं। 


१. महाभारत : शान्तिपर्व, ५९,२२। 
' २ विष्णुधर्मोत्तर ३.२५५.४४ | 
३. महाभारत, अनुशासन पर्व, १६१३,८ । 





६२८ महामना मदन सोहन सालवीय : जीवन भ्ौर नेतृत्व 


श्रीमद्भागवत में भक्त-शिरोमणि प्रद्धाद्‌ कहते है--- 
ततो हरी भगरत्रति भक्ति कुरुत दानवा. । 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीर्वरे ॥* 

'अतएव है दानवो, सवको अपने संमान सुख दु.ख होता है, ऐसी वुद्धि धारण 
करके सब प्राणियों के आत्मा और ईदवर भगवान्‌ श्रीहरि की भक्ति करो |! 

इस प्रकार के शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर मालंवीयजी कहते है कि 
“मनुष्यमात्र को विमल भक्ति के साथ घट-घट-व्यापी उस एक परमात्मा की 

«उपासना करनी चाहिए, और यह ध्यान करके कि वह प्राणिमान में व्याप्त है, 

प्रोणिमान्र से प्रीति करनी चाहिए” ।* 


मालवीयजी पूजापाठ के विधि-विधान पर तथा ज्षास्त्रों द्वारा प्रतिपादित 
कर्मकाण्ड पर विश्वास करते थे, तथा धर्म-जिज्ञासुओ के लिए उनकी थोड़ी वहुत 
व्यास्या भी करते रहते थे। पर उन्हें पशुवलि आदि हिसात्मक प्रयोगों पर 
विश्वास नही था। वे उसे तामसिक प्रक्रिया समझते थे । समत्व और निष्काम 
लोकसेवा पर आश्चित कर्मयोग, एवं ईश्पर को सब सत्कर्मों का समर्पण, और उनके 
हारा भगवान्‌ की आराधना ही उनको सर्वप्रिय थी। उनकी दृष्टि में भक्तियुक्त 
लोकसेवा ही अभ्युदय और निःश्रेयरा की मिद्धि का सर्व श्रेष्ट मार्ग है। सब में समान 
रूप से अवस्थित ईहवर की “सर्वोत्तम पूजा यही है_कि हम प्राशिमात्र-मेंईछर 
का भाव देखें, सब में मित्रता का भाव रखें, और सबका हिंत चाहे ।* वे चाहते 
थे कि हम “दीन निर्धन देशवासियों की सेवा टारा ईद्वर की उपासना करें, तथा 
सार्वजनीन प्रेम से इस सत्य ज्ञान के प्रचार से ईश्वरीय शक्ति का संगठन और 
विस्तार करें, जगत्‌ से अज्ञान को दूर करें, अन्याय और अत्याचार को रोके, 
और सत्य, न्याय और दया का प्रचार कर मनुष्यों में परस्पर प्रीति, सुख और 
शान्ति बढावे । 

वे कर्मकाण्ड और नैतिकता दोनो को धर्म का अंग स्वीकार करते थे, और 
उन्हें दोनों ही प्यारे थे । फिर भी धर्मविहित नैतिकता का प्रसार, तथा उसके 
आधार पर सामाजिक व्यवहार का, और वैयक्तिक चरित्र का परिशोधन और 
नंवरनिर्माण ही उत्तका मुख्य काम था। अपने चरित्र और उपदेशो हारा इसका 
विस्तार' ही उनकी जीवनचर्या थी । उनका अपना चरित्र और व्यवहार निःसन्देह 

१, श्रीमद्भागवत, ७ ७,५३। 


२. सीताराम : महामना पंडित मदन मीहन मालवीय खें ३ पृ० १०। 
३. वही, पृ० २३ । ४. वही, पृ० १३॥। 


है 


घर्माघृत सानवंता ६२६ 


भारतीय नैतिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका अनुकरण अवद्य ही एक 
हिन्दू, नवयुवक के जीवन को ऊँचा उठा सकता है, उसे समाज-सेवी सत्पुरुष 
बना सकता है। उनकी नैतिकता की व्याख्या धर्मसंगत, तथा मनुष्यता की 
भावना से अनुप्राणित, एवं समाजोत्कर्प और जीवनोत्यथान की कामना और 
क्षमता से परिपूर्ण थी । 
मालवीयजी बार-बार कहते थे कि भनु के अनुसार-- 

धृति' क्षमा दमोष्स्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 

धीविया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


('बैयं, क्षमा, बुरी वृत्तियों का दमन करना, चोरी न करना, झौच, आत्म- । 
निग्रह, विवेक, विद्या, सत्य, क्रोध न करना- ये घर्म के दशा लक्षण हैं ।/ | 

तप की व्याख्या करते हुए मालवीयजी लिखते ह--“तप अपने उद्देश्य, 
प्रयोजन या गरज से अच्छा या बुरा, ऊेचा या नीचा, तामसिक, राजसी और 
सात्त्विक एवं कायिक, वाचिक और मानप्तिक कहलाता है ।*' 'जो काम निष्काम 
भाव से, फल की इच्छा त्याग कर, शम-दम से सम्पन्न हो कर, श्रद्धा और घैय॑ 
के साथ मन, वाणी या शरीर से किया जाता है, वह 'सात्त्विक तप कहलाता 
है। मन को जीतना अर्थात्‌ काम-क्रोध-लोभ-मोह से बचना और शुद्ध संकल्प-युक्त 
रहना, किसी विषय-वृत्ति के कारण विक्षिप्त हो कर फिर भी उस पर विजय 
प्राप्त करना, व्यवहार काल में छत्न-कपट, धोखा और फरेव से मन को दूर 
रखना, मन को सात्त्विक बनाना--यहू्‌ मन हारा सात्त्विक तप करना है। वाणी 
का सात्त्विक तप यह है कि जो वाक्य असत्य, दुःखदायी, अप्रिय और खोटा हो 
उसको किसी समय, किसी भी अवस्था में मुँह से न निकालना, बल्कि प्रिय, 
सत्य, मीठे और मधुर वचन घोलना--यह वाणी द्वारा सात्विक तप करना है । 
शरीर से अर्थात्‌ शरीर के गवयवो से, हस्तपादादि कर्मेन्द्रियो के ढ/रा दुसरो की 
सहायता और सेवा करना, गिरे हुओ को उठाना, देश और जाति के लिए, अपने 
शरीर के दुःख और कए की परवाह न कर, बल्कि यदि आवश्यकता हो तो धर्म 
और परोपकारार्थ प्राण अर्पण कर देना--यह्‌ काया का सात्त्विक तप! है। परन्तु 
अपनी स्तुति, मान, पूजा, सत्कार, प्रतिष्ठा, और नाम या भोग-विलास के लिए 
इन्ही सब काम्मो को मन, वाणी या शरीर द्वारा करना इनको 'राजसी' बना देता 
है। जो तप अविवेक से, दूसरो को हानि पहुचाने, दिल दु खाने, देष और शन्रुता 
से किया जाता है--वह 'तामसी है” ।* उन्होने लिखा: “इल रूपों का भिन्न- 


१ अस्युदय, १५ जनवरी, सन्‌ १९०९ । 


६रे०े सहासना सदन सोहन सालवीय : जीवन और नैतृह॑व 


भिन्न वर्णन करने से अभिप्राय यह है कि लोग अपनी-अपनी मन,_वाणों, शरीर 
की परीक्षा करें, और सात्त्विक तपो को ग्रहण करते हुए राजसी और तामसी 
को त्याग दे ।* 
वे कहते थे :--- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टमु । 

भर्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं॑ न धीरा ॥ 


! ('ोचि में निपुण लोग निन्‍्दा करें वा प्रशंसा करें, लक्ष्मी जाय या रहे, आज 
। ही मृत्यु हो या युगान्तर में हो, परन्तु घोर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित 
' नही होते ।» 
सदाचार की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते थे-- 
वाम्छा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीति्गुरी नम्नता। 
विद्याया व्यसन स्वयोपिति रतिः लोकापवादाद्‌ भयम्‌ ॥ 


भक्तिब्चक्रिणि श्षक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले । 
ये धप्येते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यों नरेम्यों नमः ॥ 

( सज्जनो के सत्संग में इच्छा, पराये के गुणों से प्रीति, गुरु के साथ नम्नता, 
विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री में प्रीति, लोकनिन्दा से भय, विष्णु की भक्ति, 
आत्म-दमन की शक्ति, दुष्टो के संसर्ग से मुक्ति, ये निर्मल गुण जिनमें बतते है, 

“ उन पुरुषी को चमस्कार है ।* 

भारतीय शास्त्रो द्वारा प्रतिपादित नैतिक नियमों तथा सदाचार की महिमा 
का विस्तृत दिग्दर्शन कराते हुए वे कहते थे कि बा के सेवन से, सत्कर्म 
करने से, शूद्व भी द्विजत्व को पहुच सकता है, ओर दुराचार अर्थात्‌ बुरे कर्म 
करने से ब्राह्मण भी नीचे गिर कर शूद्रता को पहुच सकता है ।* / 
मालवीयजी ने बताया कि महाभारत में कहा गया है--- 

वर्णोत्कर्षमवाप्तोति नर. पुण्पेन कर्मणा । 

यथाउपकर्ष पापेन इति शास्त्र निर्दर्शनम्‌ ॥२ 

१. चही। २. अन्त्यजोद्धार विधि । 

३. महाभारत, शान्तिपर्व, १९२ । 





५४ धर्माधुतं मानवता ' ६३१५ 


शूद्रोषषि शीलसम्पन्नो गुणवान्‌ ब्नाह्मणो भवेत्‌ । 
ब्राह्मणोईपि क्रियाहीन: छृद्रात्‌ प्रत्यवरो भवेत्‌ ॥' 


सत्य॑ दान॑ क्षमा शीलमानृशस्थं तपो दया । 

दृष्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥* 

यस्तु शूद्रो दमे सत्ये घर्मे च सतोतित्यतः । 

त॑ ब्राह्मणमह मन्ये वृत्तेन हि भवेदु द्विज: ॥२ 

नुष्य पुण्य कर्म से वर्ण के उत्कर्ष को तथा पाप कर्म से अपकर्ष को अर्थात्‌ 
पतन को प्राप्त करता है, यह शास्त्र का निर्देश है ।* 

'शील-सम्पन्त शूद्र भी गुणवान्‌ ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्रियाहीन 
ब्राह्मण भी शूद्र से गिरा हो जाता है ।॥! 


सत्य, दान, क्षमा, शील, कटुता का अभाव, तप और दया जहा दिखाई दे, 
नाग्रेन्द्र, वह ब्राह्मण है,--ऐसा स्मृतियो का कहना है।' 


जो शूद्र आत्मसंयम, सत्य, धर्म में सदा प्रगति करता हुआ है, उसे मैं ब्राह्मण 
मानता हूं । सदाचरण से ही द्विज होता है ।* 


श्रीमद्भागवत में भी सातवें स्कन्घ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र के 
अलग-अलग गुणों का वर्णन करते हुए नारदजी ने कहा है-- 

यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यञजकम्‌ । 

यदन्यत्रापि दृष्येत तत्तेनेव विनिदिशेत्‌ ॥ 


जिस पुरुष को जो वर्ण का प्रकट करनेवाला लक्षण कहा है, जहा दूसरो 
में भी वह लक्षण दिखाई दे तो उसको उसी गुणवाले वर्ण के नाम से बताना 
चाहिए 


मालवीयजी के विचार में “इन वचनो से यह॒स्पष्ट है कि यदि जन्म से 
व्राह्मण होनेवाला भी अपने घ॒र्म से रहित हो जाय या कुकर्म करने लगे, तो वह 
शूद्र से भी नीचे गिर जाता है, और नीच से नीच शूद्र भी यदि अच्छे आचरणो 
को ग्रहण करे और ऊँचा पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे तो वह भी क्नाह्मण के 
समान मान पाने के योग्य हो जाता है ।”* 


१ महाभारत, वनपर्व । २. वही। 
३. चही। ४ श्रीमद्भागवत । 
५ छन्‍त्यजोद्धार विधि। 


६२२ महासना सवन सोहन सालवौय : जीवन और नैतृत्व 


मालवीयजी शील की तरह कतिपय पौराणिक मन्त्रों और भ्रगवद्भक्ति को 
भी जीवनोद्धार का उपाय बताते हुए कहते है कि “ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज 
पर्यन्त सभी सनातन-घधर्मानुयायी पुरुषों और स्त्रियों को भन्त्रदीक्षा लेकर 
सन्त्रजाप करने का तथा भगवान्‌ की भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है।”" 
अन्त्यजोद्धार विधि' में वे बहुत से पौराणिक प्रमाणो से अपने विचारों कौ पुष्टि 
करते हुए सब वर्णों और जातियो के नर-नारियो से अनुरोध करते है कि वे 
विधिपूर्वक मन्त्र-दीक्षा लेकर, शास्त्रविहित शील का पालन करते हुए नियमित 
रूप से मन्‍्त्रो का जाप करें, तथा विधिवत्‌ भगवान्‌ की आराधना करें । वे चाहते 
थे कि देवमन्दिरों के पुजारी तथा अधिकारी भगवद्भक्ति में सबका समान अधिकार 
स्वीकार करते हुए भेदबुद्धि त्यागकर अन्त्यज पर्यन्त सब घर्मनिष्ठ हिन्दुओ के 
लिए समानरूप से देवदर्शन को व्यवस्था कर दें, तथा धर्मज्ञ विद्वान पुराणों 
द्वारा प्रतिपादित मन्त्र महिमा को स्वीकार करते हुए अन्त्यज पर्यन्त सब श्रद्धालु 
नर॒तारियो को विधिवत मन्त्रदीक्षा लेने को प्रोत्साहित करें । 


'मालवीयजी ने इसी पुस्तक में चहुत-सी कथाओ और महालम्यो का उदाहरण 
देते हुए लिखा है कि इन सबका तात्पर्य यही है कि “मनुष्य चाहे पहले कैसा ही 
स्वाभाविक या नैमित्तिक दोषों से युक्त क्यो व हो, यदि वह मन्त्रदीक्षा, भक्ति- 
भावना और सदाचार से सम्पन्न हो जाता है, तो वह दोषनिर्मुक्त होकर 
सम्मान्य, आदरणीय और स्ववर्ग का सामाजिक साधारण धर्माधिकारी हो जाता 
है । इतना ही नही, बल्कि उसकी वीजसम्बन्धी भौर शरीरसम्बन्धी अपविनता 
सचली जाती है ।”* 


मालवीयजी यह भी चाहते थे कि “सार्वजनिक स्थानों से वर्ण भेद का प्रदन 
हटा दिया जाय”, और हरिजनो को दूसरे नागरिकों की तरह उन स्थानों के 
प्रयोग का समानरूप से अधिकार हो । उनका हमें आदेश था कि हम उनसे प्रेम का 
व्यवहार करें, और उन्हें अपना भाई समझ छूत-छात को दुर करें*, उनसे हिल 
मिलकर! काम करें, उनके उत्थान का उपाय सोचें" । उनकी घारणा थी कि 
हरिजन हिन्दू समाज के भद्भ है, वे भी हमारी ही तरह हिन्दु सभ्यता तथा संस्कृति 





अन्त्यजोद्धारविधि । २. वही । 
हिन्दु महासभा, पूना १९३५ । 
हिन्दू महासभा, गया अधिवेशन, सन्‌ १९२२, में भाषण । 
हिन्दू महासभा, पूना अधिवेशन, सन्‌ १९३५ । 
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के उत्तराधिकारी है), उनकी उन्नति करना, उन्हें सामान्य और घामिक शिक्षा 
देता, और दूसरे अद्भो के समाव उनकी रक्षा करना, और उनको भागे बढाता 
हमारा कर्तव्य है । 


उनका कहना था कि “वे हमारी परमावश्यक सेवा करते है। इसलिए उनका 
उपकार करना हमारा घर्म है। दूसरे यह कि वे हमारे सघर्मा हैं। जिस सनातन- 
धर्भ को हम मानते है, उसी को वह भी मानते है । बहुत-सा भय और बहुत-सा 
लालच दिखाये जाने पर भी, और बहुत-सा क्लेश सहने पर भी उनकी श्रद्धा 
आजतक इस धर्म में बनो है । वे हमारे है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके 
साथ अच्छा बर्ताव करें। उनके साथ विशेष रूप से उदारता का व्यवहार 
करें।”* 


इस तरह यद्यपि मालवीयजी जन्म को ही चातुर्वर्ण-ब्यवस्था का आधार 
स्वीकार करते थे, और रोटी-बेटी के सम्पन्ध में केवल समान शीलसम्पन्न उपजाति 
का अन्तर दूर करने की ही वात करते थे, पर वर्णाश्रम धर्म की उनकी व्याख्या 
प्रचलित मान्यताओं भर परम्पराओ से कही अधिक उदार थी। उन्होने प्रयाग 
में ब्राह्यप सम्मेलन कर निर्णय कराया कि समान शीलसम्पन्न विभिन्न ब्राह्मण 
जातियो में विवाह हो सकता है, और अपनी पौत्रियों का विवाह गौड़ तथा 
सनाह्य ब्राह्मणों से किया । उन्होने पचास वर्ष क्री आयु मे जीविकोपार्जन का 
घन्धा छोड दिया, और इस तरह गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया, 
पर वन में जाकर एकान्त में घोर तपस्या करने के वजाय समाज में रहते हुए 
एकमात्र लोकसेवा अपना धर्म निश्चित किया, और दूपरे वानप्रस्थियो को ऐसा 
करने का ही उपदेश दिया । वे तो इसी तरह यह भी चाहते थे कि ब्राह्मण 
शारीरिक श्रम के महत्त्व को स्वीकार करें, शूद्र सेवा के अतिरिक्त व्यवसाय 
हारा भी जीविकोपार्जन करें, सब लोग राष्ट्र की रक्षा करना अपना कर्तव्य 
समझें, सब जातियो और वर्णों को सैनिक शिक्षा दी जाय, और सेना में भरती 
किया जाय, ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त करने 'का सबको अधिकार हो, स्थियाँ 
भी सुशिक्षित हो, लोककल्याण के निमित्त वे सार्वजनिक कार्यों में योगदान करें, 
जन्मजात अस्पुश्यता दूर हो, हरिजन भी ह्विजत्व अर्थात्‌ द्विज समान श्रेष्ठता 
प्राप्त करें । 





१, हिन्दु महासभा, कानपुर अधिवेशन, सन्‌ १९२५ ॥ 
२. हिन्दू महासभा, प्रयाग अधिवेशन । 


हरे४ड महासना सदन सौहन मालवीय : जीवन और मैतृत्व 


हिन्दू धर्म के प्रति मालवीयजी की दृढ़ निष्ठा थी । वे अपने सनातन-धर्म 
को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, पर उनकी निष्ठा सहिष्णुता से समन्वित थी। वे समान 
रूप से सव धर्मों, धर्मग्रम्थो, धर्मगुरुओ का आदर करना सब पर्मनिष् व्यक्तियों 
का कर्तव्य समझते थे। वे “मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ग्रिरता सबको सम्मान 
के काविल” समझते थे, और कहते थे कि “जब मैं किसी गिरजा या मस्जिद के 
पास से गुजरता हूँ, तब मेरा सिर सम्मान से झुक जाता है ।”! यद्यपि उन्होने 
शुद्धि आन्दोलन को प्रोत्साहित किया, अपने धर्म का व्यापक प्रसार और प्रचार 
शास्त्रसंगत तथा हिन्दुओं का कर्तव्य बताया, फिर भी उन्होने कभी किसी दूसरे 
धर्म, ध्मंगुरु या धर्म-ग्रन्थ की निन्‍दा नही की । उनका कहना था कि “मैं सदैव 
भपने धर्म का दृढ़ विद्वासी और पावन्द हैँ, परन्तु किसी के धर्म का अपमान करने 
का खयाल तक मेरे दिल में कभी' नही भाया”” * । वे चाहते थे कि धर्मप्रचार का काम 
बहुत शाति और घैय॑ से होना चाहिए।? वह इस रीति से करना चाहिए कि 
जिससे किसी को क्लेश न पहुँचे । एक दुसरे को कटुवचन कहने से रोकना चाहिए, 
और ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिनसे प्रीति और मित्रता बढे | उन्होने अपने 
धर्म की कतिपय प्रचलित पद्धतियो की यदा-कदा समीक्षा भले ही की हो, पर 
उन्होने किसी दूसरे धर्म की आलोचना कभी नही की। उन्होने धर्म-समन्वय के 
लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं किया, पर वे यह स्वीकार करते थे कि सत्य और 
ईएवर की आराधना सब धर्मों का मूलाधार है, कतिपय मूलभूत सदगुण सभी घम्मों 
में विद्यमान हैं, जीवनसिद्धि के अनेक मार्ग है, मानव अपनी रुचि और परम्परा 
के अनुकूल अपना मार्ग निश्चित कर दृढ़ निष्ठा से उस पर चल कर सद्गति 
प्राप्त कर सकता है। वे चाहते थे कि हिन्दू 'पवका हिन्दु' और मुसलमान पक्का 
मुसलमान” बने, दोनो 'ईद्वर भक्त होञफ, सब अपने धर्म के सिद्धान्तो को भच्छे 
तौर पर समझें ५ उनकी धार्मिक सहिष्णुता ने वास्तव में धामिक सदभावना का 
ऐसा अपूर्व रूप धारण कर लिया था कि उन्होने सत्तर वर्ष की आयु में समुद्र 
यात्रा करते हुए जहाज में बाइविल हाथ में लेकर पूर्ण चिष्ठा के साथ ईसाइयो की' 
उपासना में नि.संकोच भाग लिया ।* वे मनुष्यता को जाँतिपाँति भौर 
: साम्प्रदायिक भेदों से ऊँचा समझते थे ।९ 


१. लाहौर में भापण, २८ जून सन्‌ १९२३ । रे 
२, वही। ३. पंजाव हिन्दू सम्मेलन, सन्‌ १९२४। 
४ लाहौर में भाषण, सन्‌ १९२३। 

« पंजाब हिन्दू सम्मेलन, सन्‌ १९२४। 

विडलाजी को डायरी । 

कानपुर में भाषण, सन्‌ १९३१ । 
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मालवोयजी स्वीकार करते थे कि शास्त्रविहित विधियो का यन्न्रवत्‌ 
अनुकरण निःसन्देह हानिकर है, तथा हमारे नित्यकर्मों मे कई ऐसी प्रथाओ का 
समावेश हो गया है जो किसी प्रकार शास्त्रविहित नही है ।* वे परम्पराओ का 
परिशोधन तथा प्रगति का नियमन समाजोत्थान और जीवलनोत्कर्प के लिए 
परमावद्यक समझते थे। पर उनके विचार में आधुनिक सामाजिक परिस्थिति 
के संदर्भ में शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन करने पर प्रचलित परम्पराओ को शास्त्र के 
भाघार पर भी बहुत ह॒द तक संशोधित किया जा सकता है, भर उन्होने स्वयं 
सुधार के काम में इसी प्रथा का सदा अनुसरण किया । उनका कहना था कि “मैं 
शास्त्र की रस्सी थाम कर चलता हूँ, और मैं जो कुछ कहता हूँ शास्त्र के आधार 
पर कहता हुँ”? । उनकी धारणा थी कि प्राचीन भारतीय सस्क्ृति के विश्वजनीन 
आदेशो का अनुसरण प्राचीन परम्पराथो की जडताभों को दूर कर सकता है, 
जीवन को मानवीय, प्रगतिशील भौर समाजोपयोगी वना सकता है । 


मालवीयजी की धामिक घारणाएं मानवकल्याण की भावना से अनुभाणित 
थी। कल्याण की वृद्धि वे सब वर्णों और आश्रमों का लक्ष्य स्वीकार करते थे । 
उनके विचार में निष्फास भाव से समाज की सेवा ही परम तप और परम धर्म 
है। निष्फाम भाव के महत्त्व की व्याख्या करते हुए वे कहते थे कि “जो लोग 
निष्काम भाव से काम नहीं करते--उन लोगो में परस्पर ईर्ष्या ओर द्वेप उत्पन्न 


अल्कलीनल्‍लक नकल # 


हो जाते है और कार्य सफल नही होने पाता । किन्तु जहा निष्काम भाव से कार्य 
होता है, वहां लोग दुसरे की सफलता देख कर प्रसन्न होते है, और एक दूसरे के 
प्रति भम और सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है, और कार्य में शीघ्र ही सफलता 
प्राप्त होती है। सकाम भाव से काम करनेवालो को विपत्तिया काम करने से 
विसुख कर देती है, किन्तु निष्काम माव से काम करनेवाले लोग यह समझ कर 
कि जो काम हम कर है, वह ईबवर का काम ही है, और इसमें ईश्वर हमारा 
सहायक है, किसी विष्न॒ या वाघा से पीछे नही हंटते ।४ 


तप की व्याख्या करते हुए उन्होने कहा कि सच्चे तप का भाव उस देशभक्त 
में है जो अपने देश एवं अपनी जाति के गौरव और प्रतिष्ठा, कीति और मान, 
सम्पत्ति और ऐड्वर्य की वृद्धि और उन्नति के लिए दृढ़ इच्छा रखता है। अनेक 

१. अम्युदय, १ मई, सन्‌ १९०८ । 

२. वही। 

हे. पंजाब हिन्दू सम्मेलब, सन्‌ १९२४। 

४. अम्युदय, २६ मा, सन्‌ १९०९। 


६३६. महासना सदन सोहन माजवीय : जीवन भौर नैतृत्व 


प्रकार के दुःखो, संकटो भौर कष्टो को सहन करने, कठिन से कठिन मेहनत और 
श्रम को उठाने और विध्नो का मुकाबला करने के लिए उच्चत रहता है। सच्चे 
देश-प्रेमी देशानुरागी कल्याण की उच्छा करते, तप का अनुष्ठान करते, भात्मा 
और मन को धर्माचरण रूपी श्रचण्ड अग्नि से दग्थ करके अपने और अपने देश 
को अपवित्रता, मलिनता और अन्य अशुद्धियो को दुर कर जाति को आरोग्यता 
एवं सुख-सम्पत्ति को योग्यता प्रदाव करते है 


मालवीयजी देशभक्ति को धर्म का महत्त्वपूर्ण अंग्र स्वीकार करते थे । उनका 
कहना था “सच्चा तप यह है कि अपने भाइयों के ताप से तपा जाय । सच्चा 
यज्ञ यह है जिसमें अपने स्वार्थ की भाहुति दी जाय । सच्चा दान वह है जितमें 
परमार्थ किया जाय, औौर सच्ची ईइवर-सेवा यह है कि उसके दुखी जीवो की 
सहायता की जाय | परमात्मा राबके हृदय में व्यापक है, इसलिए जितने प्राणियों 
को हम प्रसन्न करेंगे, उतने ही गुना ईंदवर को प्रसन्न करेंगे। यह सच्चा धर्म 
देशभक्ति द्वारा प्राप्त है ।/* मालवीयजी को विश्वास था कि देशभक्ति का 
संचार हमारे हृदय से दुर्भाव तिकाल कर फेंक देया, हम भदूरदर्शी, स्वार्थी ओर 
खुशामदियो की तरह ऐसे काम कदापि न करेगे, जिनसे देशवासियों को हानि 
पहुँचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढताप्रिय आत्माओं की भाति 
असंख्य कष्ट उठाते हुए वही करेंगे, जिससे देश का भला हो तथा निधन घनवानू, 
निर्वल वलवान्‌ भीर मूर्ख भी वुद्धिमान्‌ हो जायें। प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुः्ख 
मि्टे भौर दु्िक्ष आदि विपत्तियाँ दुर होकर लाखो बिलविलाती हुई आत्माओ को 
सुख पहुँचे । उतका कहना था कि “देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का सम्पादन हुआ 
देख कर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नही समझता, उस पुरुष 
को जान लीजिये कि वह धर्म के पहले तत्त्व को नही पहचानता, वह “धर्म शब्द 
गा रहा है, पर यह नही जानता कि घर्म क्या वस्तु है। 


मालवीयजी चाहते थे कि भारतवासी स्वार्थभक्ति छोडकर देश-भक्ति 
अपनायें जिसके आगे हम अपने को भूल जायें, देश की उन्नति में ही अपनी 
उन्नति समझें, देश के यश में अपना यद्य समझे, देश के ही जीवन में अपना 
जीवन समझें, ओर देश की मृत्यु मे ही भपनी मृत्यु समझें ।* 
अभ्युदय, १५ जनवरी, सन्‌ १९०९ | 
अभ्युदय, भाद्रपद शुक्ल ६, सम्बत्‌ १९६४ । 
वही । ४ वही । 
अभ्युदय । 
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इस तरह मालवीयजी का सामाजिक चिन्तन “धर्माघृत सामाजिक मलुष्यता' 
पर बाश्नित था। वही उनका भूल मन्त्र था। वही उनकी जीवनचर्या और उनके 
लोकशील का मूलावार था । वेदान्त का अद्वेत, भागवत धर्म द्वारा प्रतिपादित 
ईदवरापित निष्फाम लोकसेवा हारा भगवान्‌ की आराधना, श्रीमदुभगवद्गीता 
का सात्त्विक कर्ता, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के दश लक्षण, हिन्दु शास्त्रों में 
वर्णित सात्तविक शील, ज्ञान का व्यापक प्रसार, विभिन्न मतमतान्तरों के प्रति 
हिन्दू धर्म की उदार भावना मालवीयजी के विश्वजनीन चिन्तन के आधार थे । 
मेत्सनी की उदार राष्ट्रीयता, इंग्लैड की लोकतात्रिक वैधानिकता, बुड़ो 
विलसन की अन्तर्राप्ट्रीयवा, माचव की स्वाभाविक साधुता पर उन्नीसवी शताब्दी 
के बुद्धिवादी ममोवैज्ञानिको का दृढ़ विश्वास, यूरोपीय विद्वानों के लोकीपयोगी 
वैज्ञानिक आविष्फार, समाजवादियो की सामाजिक न्याय की धारणा, उदार> 
वादियो के नागरिकता के सिद्धान्त, आधुनिक शिल्पवेज्ञानिक प्रगति द्वारा 
भौद्योगिक विकाश--इन सब का भी उनके मानवीय समाजदर्शन में भरपूर 
समावेश था। इस तरह उनका दर्शव समाजोत्कर्पोन्मुल, लोकसेवापरक, तथा 
मानवचिस्तन की उत्कृष्ट उपलब्धियों का समस्वय था ।'* 


७छे 


१२. अभ्युदय, भाद्रपद शुबल १४, सम्वंत्त १९६४ | 
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विचारों की विभिन्नता तथा नाना प्रकार के सिद्धान्तों और नियमों का 
प्रतिपादन और अनुसरण स्वतत्र लोकतात्रिक समाज का महत्त्वपूर्ण लक्षण है । 
विभिन्‍न हित्तो, आकाक्षाओ और विचारों का समन्वय एक लोकतात्रिक नेता और 
पार्टी का काम होता है, पर कोई नेता या पार्टी पूर्ण समन्वय नही कर पाती है । 
विभिन्‍नता बनी रहती है, भऔौर उसकी स्वतंत्रता लोकतात्रिक जीवन के उत्कर्प 
के लिए आवश्यक समझी जाती है । इस तरह लोकतन्त्र में कोई भी ब्ेता कभी 
भी अपने को सारे समाज का एक-मात्र नेता होने का दावा नहीं कर सकता । 
बह यह नही कह सकता कि उसके सिद्धान्तो और विचारों में सब वर्गों के हितो 
का तथा सब विचार-धाराओ के मूलभूत तत्त्वों का सर्वागीण समन्वय है। 
इस तरह एक लोकतात्रिक नेता किसी विशिष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व ही 
करता है, और उसके सिद्धान्त तथा विचारों का दूसरी विचारधारा से टकराव 
होता ही रहता है । पर एक उच्चकोटि का लोकतात्रिक नेता विशिष्ट विचारधारा 
का प्रतिनिधित्व करते हुए भी अपने चरित्र, अपने वैयक्तिक और सार्वजनिक 
जीवन की स्वच्छता हारा सारे समाज का आदर भीर विश्वास प्राप्त कर सकता 
है ((लोकतन्‍्त्र में उत्कृष्ट नेता वही है जो अपने उत्तरदायित्वपूर्ण सद्व्यवहार 
से सारे समाज का सम्मान प्राप्त करते हुए अपने विश्वास के भनुसार सारे 
राष्ट्र के हित मे ईमानदारी के साथ किन्‍्ही विशिष्ट सिद्धान्तों और नीतियो को 
प्रतिपादित करता है, और लोकतात्रिक ढंग से सब प्रकार की विघ्त बाधाओं का 
मुकाबला करते हुए उन्हें कार्यानवित करने का यत्व करता है ॥) 


इस दृष्टि से भारत के इस लोकताबिक युग के लिए मालवीयजी का वैयक्तिक 
ओर सार्वजनिक जीवन लोकतात्रिक कार्यकर्ताओं के लिए अवश्य ही अनुकरणीय 
है। उनकी तत्परता, दृढता, भद्गता, तितिक्षा और कतंथ्य-परायणता, तथा 
निर्भेकता और निःस्वार्थ सेवा-भावना का अनुकरण अवश्य ही इस देश के 
लोकतात्रिक जीवन को ऊँचा उठा सकता है, देश के सार्वजनिक जीवन की बहुत- 
सी विषमताओ को दूर कर सकता है। इस तरह मालवीयजी का जीवन आज 
भी हमारे लिए उतना ही प्रासंग्रिक है, जितना वह स्वतंत्रता के पहले था । 


निष्कप ६१६ 


भालवीयजी इस देश में स्वतंत्र लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था प्रतिष्ठित करना 
ताहते थे। उन्होने अपने ५० साल के लम्बे सार्वजनिक जीवन में विभिन्‍न 
समस्याओं और परिस्थितियों के सन्दर्भ में लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो की प्रतिपादित 
किया । उनके बहुत से लोकतात्रिक सिद्धान्त भारत के इस लोकतात्रिक युग के 
लिए सर्वथा प्रासंगिक है । उन्होने जिस ढंग से प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान- 
सभाओ में काफो विपम परिस्थितियो में कार्य किया, उसका गध्ययन अवश्य ही 
लाभप्रद हो सकता है । जिस प्रकार वे लम्बे-लम्बे व्याख्यान वहाँ देते थे, उस 
तरह से आधुनिक विधान-सभाओं में विधायकों को व्याख्यान देने का अवसर तो 
नहीं मिल सकता, और उन्हे वरवस सीमित समय में ही अपने विचारों को 
व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना होगी, और मालवीयजी से कही अधिक 
अपना सम्पर्क अपने चुनाव-क्षेत्र की जनता से बनाये रखना होगा | पर उन्होनें 
जिस तरह संसदीय भद्गता का विधान-सभाओ में पालन किया और जिस भावना 
से उन्होने निरर्थक व्यक्तिगत आक्षेप तथा वित्तण्डावाद की उपेक्षा करते हुए 
दृढ़ता पर भद्गता के साथ विवेकपूर्ण ढंग से तथ्यों और प्रमाणो को उपस्थित 
करते हुए देशहित में निःस्वार्य भावना से अपने विचारो को विधान-सभा के 
सामने प्रस्तुत किया, वह अवश्य ही विधायकों के लिए एक उत्कृष्ट अनुकरणीय 
उदाहरण हैं। उनका संवैधानिक व्यवहार अवश्य हो इस लोकतात्रिक युग के 
लिए प्रासग्रिक और अनुकरणीय है । 

मालवीयजी के धामिक गौर सास्क्ृतिक विचारों के राम्वन्ध मे इस युग में 
भी काफी मतभेद हो सकता है। उनके विचारों के प्रति प्राचीन भारतीय 
संस्कृति में निछावान्‌ व्यक्तियों की विभिन्‍न प्रतिक्रियाए हो सकती हैं । कुछ विद्वान 
पुरानी परम्पराओं और मर्यादाओ का अक्षरश. अनुकरण ही हिन्दू समाज का 
कर्तव्य समझ सकते है । उनकी यह घारणा हो सकती है कि हमें किसी से न कुछ 
लेना है और न नयी परिरिथति के सन्दर्भ मे पुरानो बातो में परिवर्तन करने की 
जरूरत है। इस प्रकार के विद्वानों के लिए मालवीयजी के धाभिक विचार आज 
भी उतने ही निरर्थक हैँ, जितने कि वे उनके जीवनकाल में थे। हिन्दू राष्ट्र पर 
दृढ़ विश्वास रखने वाले विचारक भी मालवीयजी के विचारो को स्वीकार नही 
कर सकते । उन्हे मालवीयजी की व्याख्या ठीक नही जच सकती । देश में कुछ 
ऐसे विचारक भी हो सकते हैं जो किसी अंश में भी धर्म तथा प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की सार्थकता स्वीकार करने को तैयार न हो, और समझते हो कि संसार 
की आधुनिक विचारधाराओ के समुचित प्रयोग द्वारा ही देश का उत्थान सम्भव 
है। उनके लिए भी मालवोयजी के धासिक ओर सांस्कृतिक विचारों की कोई 
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सार्थकता नही है । देश में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हिन्दू धर्म के बजाय किसी 
अग्य धर्म पर विश्वास करते है, और अपने घामिक और सास्कृतिक मान्यताओ में 
किसी प्रकार का हेरफेर करने को तैयार नही हैं। उनके लिए मालदीयजी के 
घामिक गौर सांस्कृतिक विचारो की कोई उपयोगिता नही हो सकती । 


पर देश में बहुत से ऐसे विचारक होगे जो राष्ट्र की प्रगति के लिए 
भारतीय संस्कृति के सार्वजनीन, सर्वमान्य सजीव तत्तों का आधुनिक विचारधारा 
के प्रगतिशील तत्त्वों से समन्वय राष्ट्र के निर्माण में जावश्यक समझते है, और 
जो या तो धर्म के प्रति स्वय निछ्ठाबान्‌ हैं या जनताधारण की निष्ठा को देखते 
हुए घर्म के उदात्त विचारों का देश में प्रशार आवश्यक समझते है। उनके 
लिए मालवीयजी के विचार आज भी प्रासंगिक और सार्थक हैं । 


इस तरह से मालवीयजी के धामिक और सांस्कृतिक विचार यदि सारे 
समाज के चिन्तन का प्रतिनिधित्व करने वा दावा नहीं कर सकते, तो भी वे 
एक विशिष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व अवदय करते है, और उस विचारधारा 
के मासनेवालो का मार्गदर्शन अवदय कर सऊते है । 

आधुनिक भारत के आर्थिक जीवन में मालवीयजी के कतिपय आधिक 
विचारों की कोई सार्यकता नही है, और इस रामय देश के सामने कई ऐसी 
आधिक समसस्‍्याएँ है जिनके ऊपर मालवीयजी को अपने विचार व्यक्त करने 
का कोई अवसर ही नहीं मिल पाया, तथापि लोककल्याण और सामाजिक 
न्याय पर गाश्चित उनके जाथिक विचार आज भी बहुत हद तक सार्थक है, 
और उनकी विचारधारा के आधार पर एक आधिक कार्यक्रम अवश्य तैयार 
किया जा सकता हैं । 

मालवीयजी शिक्षा को सब सुविधाओं का मूलाघार समझते थे। शिक्षा 
के क्षेत्र में उनका कार्य भवश्य ही बहुत महत्त्वपूर्ण था। शिक्षा के सम्बन्ध में 
उनके विचार परिपक्व, उदात्त भौर बहुत हृद तक परिपूर्ण हैं। वे अचह्य ही 
आंज भी प्रासगिक है। उनका अनुसरण कर एक अच्छी शिक्षा-पद्धति देश में 
प्रतिष्ठित की जा सकती है। उनके उपदेशो का अनुसरण करके शिक्षक 
झर विद्यार्थी थपने जीवन को अवश्य ही काफी ऊँचा उठा सकते है, तथा 
पारस्परिक पैसनस्थ का तिराकरण कर एक स्वस्थ सोहार्दपूर्ण वातांवरंण 


प्रतिष्ठित कर सकते है । 
्े 
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सालवीयजी के जीवन से सम्बन्धित सुरुष तिथियों की सूची 
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प्रयाग में मदन मोहन मालवीय का जन्म 

कुन्दन देवोजी से मालवीयजी का विवाह 

कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी० ए० परीक्षा में 
सालवीयजी उत्तीर्ण 

इलाहाबाद जिला स्कूल में अध्यापक 


मध्यभारत हिन्द समाज के समारोह के आयोजन 
में मालवीयजी का सक्रिय सहयोग 


कलकत्ते में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 
कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन--कौ सिलो में प्रतिनिधित्व 
के प्रश्न पर भालवीयजी का भाषण | उसके बाद 
आजीवन काग्रेस से मालवीमजी का घनिष्ट सम्बन्ध 
कालाकाकर में 'हिन्दुस्थान' पत्र का सम्पादन कार्य 
प्रारम्भ 

भारत धर्म महामंडल का स्थापना सम्मेलन । १५ वर्ष 
तक उसके काम में मालवीयजी का सक्रिय योग 
दान । उसके बाद सम्बन्ध विच्छेद 

हिन्दूस्थान पत्र का सम्पादन छोड़कर प्रयाग में 
वकालत की पढाई प्रारम्भ 


वकालत की परीक्षा पास करके जिला अदालत में 
वकालत प्रारम्भ करना 


मालवीयजी का प्रयाग हाईकोर्ट में वकालत करना 
पश्चिमोत्तर प्रान्त मौजूदा उत्तर प्रदेश के लेपिटनेंट 
गर््नर को हिन्दी के सम्बन्ध में मेमोरंडम 


मालवीयजी के प्रयास से प्रयाग में हिन्दू बोडिग 
हाउस का निर्माण 


प्रान्तीय कौसिल की सदस्यता--मालवीयजी द्वारा 
कौंसिल में प्रान्‍्त की महत्त्वपूर्ण सेवा 


६४२ 
सन्‌ १९०४ 


जनवरी सन्‌ १९०६ 


सन्‌ १९०७ 


सन्‌ १९०८ 
सन्‌ १९०८ 
सन्‌ १९०९ 


दिराम्बर १९०९ 


सन्‌ १९१०-१९२० 
सन्‌ १९१० 

अवतूवर सन्‌ १९१० 
नवम्बर सन्‌ १९१० 
जनवरी सन्‌ १९११ 


११ अवतूबर सन्‌ १९११ 


महामता मदन मोहन मालवीय : जीवन शोर नेतृत्व 


काशीनरेश प्रभुनारायण सिंह की अध्यक्षता में 
वाराणसी में मालवीयजी का विश्वविद्यालय की 
स्थापना पर भाषण 


कुम्भ के अवसर पर प्रयाग में मालवीय जी द्वारा 
भायोजित सनातन धर्म महासभा का अधिवेशन । 
उदार 22840 धर्म का प्रचार। काशी में भारतीय 
विज्लवविद्यालय सोलने का निर्णय 

सालबीयजी के सम्पादकत्व में “अम्युदय का 
प्रकाशन, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो और उदार हिन्दू 
धम का प्रसार। 

मालवीयजी की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रान्तोय 
राजनी तिक कान्फरेन्स का टूसरा अधिवेशन 
बिनेन्द्रीकरण कमीशन के सामने मालवीथजी की 
गवाही, संधीय व्यवस्था का समर्थन 

प्रयाग में मालवीयजी के सम्पादकत्व में 'लीडर' 
पत्र का प्र काशन 

पंजाब हिन्दू सभा का प्रस्ताव कि हिन्दू-हितों की 
रक्षा के लिए काग्रेस से पृथक मुस्लिम लोग जैसी 
हिन्दू राजनी तिक रास्था रथापित को जाय | 
मालवीयजी की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का 
अधिवेशन, भष्यक्षीय भाषण में पंजाब हिन्दू सभा 
के विचार का सण्डन, तथा साम्प्रदायिक राजनीति 
और पृथक निर्वाचन पद्धति की कडी समालोचना । 
मार्ते-मिन्टो सुधार की कडी भालोचना । 

भारतीय विधान कौसिल में मालवीयजी को 
सदस्यता तथा योगदान 

कौरिल में गरालवीयजी द्वारा प्रेस विधेयक और 
राजद्रोह-सभा विधेयक का विरोध 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में 
मालवीयजी का अध्यक्षीय भाषण 

पदों द्वारा प्रयाग में घोषणा स्तम्भ का शिला- 
न्यास 

केन्द्रीय कौंसिल में राजनीतिक सुधारो के सम्बन्ध 
में मालवीयजी का प्रस्ताव 
काशी विश्वविद्यालय की योजना के सम्बन्ध मे 
मालवीयजी और महाराजा दरभंगा की लाड 
हारडिंग से भेंट, लार्ड हारडिंग का प्रोत्साहन 
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हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी का गठन 

सोसाइटी की ओर से वाइसराय को डेपुटेशन 
पचास वर्ष की आयु होने पर मालवीयजी का 
वकालत का त्याग, सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में 
बिताने का दृढ़ संकल्प, कागी विश्वविद्यालय की 
स्थापना के लिए विशेष प्रयत्न करने का निर्णय 


गोखले द्वारा प्रस्तावित प्रारम्मिक शिक्षा विधेयक 
का मालवीय जी द्वारा समर्थन 


इसलिंगटन कमीशन के समक्ष उन्तकी गवाही 
सालवीयजी की अध्यक्षता में प्रयाग सेवा समिति का 
संगठन 

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल पारित 

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 
प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा फे विरुद्ध कौसिल में मालवीय 
जी का प्रस्ताव 

इन्डस्ट्रियल कभीशन के सदस्य की हैमियत से उसके 
काम सें सालवीयजी का योगदान, औद्योगिक ह्ाम 
के कारणों पर तगडा नोट 

हरिद्वार में गंगा की घारा के सम्बन्ध में मेमोरडम 
असेम्व॒ली के उच्नीस सदस्यो का राजनीतिक सुधारो 
के सम्बन्ध में मेमोर॑डम 

काग्रेस-लीग सुधार योजना 

कांग्रेस लीग योजना के समर्थन में मालवीयजी का , 
प्रचार। विधान कौसिल में योजना का समर्थन 
तथा इस्लिगटन कमीशन की' संस्तुतियो का विरोध 
भावी राजनीतिक लक्ष्य के सम्बन्ध में भारत मत्री 
की घोषणा 

सेवा समिति द्वारा स्काउट असोसिएशन का गठन, 
भालवीय जी चीफ स्काउट 
साटेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मालवीयजी की आलोचना 
बम्ब्ई में काग्रेस का विशेष अधिवेशन, गरम दल 
और नरम दल में सहयोग बनाये रखने के लिए 
मालवीयजी का प्रयत्न 


मालवीयजी की अध्यक्षता में दिल्ली में काग्रेस का 
चापषिक अधिवेशन 


६४४ 


फरवरी सन्‌ १९१९ 


मार्च-अग्रेल सन्‌ १९१९ 
अप्रैल-जून सन्‌ १९१९ 


१९ अप्रैल सन्‌ १९१९ 


जुलाई-दिसम्बर १९१९ 
सितम्बर सन्‌ १९१९ 


नवम्बर सन्‌ १९१९ 


सितम्बर सन्‌ १९२० 
दिसम्बर सन्‌ १९२१ 
२१ दिसम्बर सन्‌ १९२१ 


जनवरी सन्‌ १९२२ 
अप्रैल-मई १९२२ 
सितम्बर सन्‌ १९२२ 

१६ सितम्बर सन्‌ १९२२ 


३१ दिसम्बर सन्‌ १९२२ 


अगस्त सन्‌ १९२३ 


सन १९२४ 


सहासना सदन सोहन सोलवीय : जीवन श्रौर नेतृत्व 


रोलेट बिल पर कॉंसिल में बहस । कौसिल से 
समालवीयजी का इस्तीफा । 


रौलेट एक्ट के विरुद्ध गाधीजी का आन्दोलन 


पंजाब के पांच जिलो में मार्शल ला। सरकारी 
अफसरों के अत्याचार, मालवीयजी की अध्यक्षता 
में आयोजित काग्रेस कमेटियो द्वारा भत्याचारो की 
निन्‍्दा और निष्पक्ष जाँच की माग 

बंबई में मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का अधिवेशन 


पंजाब में पीडित जनता की सहायता 


केन्द्रीय कौसिल में मालवीयजी द्वारा क्षमा 
विधेयक का विरोध 

मालवीयजी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के उप- 
कुलपति | सितम्बर सन्‌ १९३९ तक इस पद का 
उत्तरदायित्व वहन करते रहे । 

कलकते में काग्रेस का विशेष अधिवेशन । गावी 
जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता कराने का 
मालवीयजी का प्रयास 

मालवीयजी के नेतृत्व में वाइसराय के पास शिष्ट- 
मंडल 

मालवीयजी द्वारा आयोजित सर्वदलीय कांफरेन्स 
मालवीयजी का आसाम और पंजाव में दीरा 


मलतान में साम्प्रदायिक उपद्रव ; मालवीयजी, हकीम 
अभजमल खाँ और राजेन्द्र प्रसादजी द्वारा स्थिति की 
जाँच | 

लाहौर में मालवीयजी का हिन्दू-मुस्लिम सौहाद 
पर भाषण 

मालवीयजी की अध्यक्षता में गया में हिन्दू महासभा 
का विशेष अधिवेशन 

मालवीयजी की अध्यक्षता में काशी में हिन्दू 
महासभा का अधिवेशन । उसके बाद सन्‌ १९१७तक 
मालवीयजी द्वारा हिन्दू महासभा का नेतृत्व । 
प्रयाग में संगम पर मालवीय जी का सत्याग्रह 
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सतिधिसूची दर४५ 


असेम्बली में मालवीयजी ओर जिना हाशा 
इडिपेंडेंट पार्टी का गठत । उसके बाद स्वराज्य 
पार्टी से मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी का गठन । 

असेम्बली मे राजनीतिक सुधारो के साम्नन्ब में 
मोतीलाल नेहरू का सशोधन, सालवीयजी का तगड़ा 
भाषण, टेरिवोरियल फोर्स और आकजलरी फोर्स के 
एकीकरण पर असेम्बली में मालवीयजी का भाषण । 


वित्तविधेयक के विरुद्ध मालवीयजी का सुझ्षात्न, 
तथा फौलाद सरक्षण विधेयक पर कौसिल में बहस, 
ब्रिटिग कम्पनियों को वाउन्डी देने का मालवीयजी 
द्वारा विरोध 


असेम्बली में गालवीयजी द्वारा ली कम्रीशन की 
संस्तुतियो का विरोध 

ली कमीशन की सस्तुतियों के विरोध में मालवीयजी 
भौर मोतीलालजी के संशोधन असेम्बली प्रें स्वीकार 


सेना के सम्बन्ध में असेम्पली में प्रस्ताव, मालवीयजी 
का सशोधन स्वीकृत । 


गसेम्वली में मुडीमेन कमेटी की बहुसंख्यक रिपोर्ट 
की संस्तुतियो की कडी आलोचना। मोतीलाल 
द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय माँग के प्रस्ताव का भालवीयजी 
द्वारा समर्थन । प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत 
मालवीयजी और लाजपतराय के नेतृत्व में कांग्रेस 
इडिपेंडेंट पार्टी का गठन 


कौसिलो का चुनाव, पजाब और उत्तर प्रदेश में 
कांग्रेस इडिपेंडेंट पार्टी की भारी विजय । 


कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी और रिस्पासविस्ट पार्टी 
द्वारा मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी संगठित करना। 
लाला लाजपतराय नेता और मालवीयजी उपनेता । 
क्पि जायोग के सामने मालवीयजी की गवाही । 

अन्त्यजपरयन्त सत्र वर्णो के लोगो को मालवीयजी 


द्वारा मन्त्र दीक्षा। इसके बाद नासिक, काशी, कलकत्ता 
प्रयाग आदि में मन्त्र दीक्षा देना । 


असेम्ब॒ली में सरकार द्वारा प्रस्तुत मुद्रा विधेयक, 
रिजर्व बैक विधेयक तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का 
सालवीयजी आदि राष्टरवादियों द्वारा विरोध । सेना 
के भारतीयकरण की माँग। सालवीयजी द्वारा 
सरकार की सेनानीति की कडी अलोचना । 
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दिसम्बर सन्‌ १९२७ 


फरवरी सन्‌ १९२८ 


सन्‌ १९२८ 


सन्‌ १९२८-१०२९ 


जून सन्‌ १९२९ 
सितम्बर सन्‌ १९२९ 
अक्तूबर सन्‌ १९२९ 


दिसम्बर सन्‌ १९२९ 


सन्‌ १९३० 


मार्च सन्‌ १९६० 
२ अप्रैल सन्‌ १९३० 
३१ जुलाई सन्‌ १९३० 


२० अगस्त सन्‌ १९३० 


साइमन कमीशन की तियुक्ति। मालवीयजी आदि 
नेताओं ह7रा उसके बहिष्कार की घोषणा। इस 
सम्बन्ध में मालवीयजी के लेख और वक्तव्य । 

डा० अन्सारी की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस 
का वाधपिक अधिवेदन | साम्प्रदाम्रिक समस्यात्रं 
पर एक लम्बा प्रस्ताव । मालवीयजी और मौलाना 
आजाद आदि नेताओं हारा उसका समर्थन । 
साइमन कमीशन के वाइकाट पर भअसेम्बली में लाला 
लाजपतराय का प्रस्ताव। मालवीयजी भादि 
सदस्पों द्वारा प्रस्ताव का समर्थन । बहुमत से 
स्वीकृत | 

सं्वंदतीय काफरेन्स--संविधान बनाने में सफल, 
साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने में विफल--मालवीयजी 
का पूर्ण सहयोग । 

पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध । भालवीयणी का 
तगढा भाषण | काग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी और 
इंडिपेंडेंट पाथियो द्वारा समथित भारत सरकार 
के विरुद्ध निन्‍दा प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत । 
स्वराज्य के सम्बन्ध में वाइसराय को मालवीयजी 
का पत्र 
सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में जयकर का प्रस्ताव, 
मालवीयजी का समर्थन 

राउड टेविल कान्फरेन्स तथा भावी राजनीतिक 
सुवारो के सम्बन्ध में वाइसराव की घोषणा 

काशी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में 
माहूवीयजी का दीक्षान्त भाषण, विद्यार्थियों को 
देशसेवा भौर राष्ट्रीयता का उपदेश । 

काग्रेस द्वारा पूर्णस्वराज्य की घोषणा, गोलमेज 
वान्फरेन्स का बहिष्कार तथा गाधीजी के नेतृत्व 
में नमक सत्याग्रह, राष्ट्रीय संधर्ष में मालवीयजी 
का सहयोग 

भ्तेम्वली में मालवीयजी द्वारा टेरिफ बिल का विरोध 
मालवीयजी का धसेम्बली से इस्तीफा 

बम्बई में श्रीमती हन्सा मेहता की अध्यक्षता में 
सत्याग्रह, मालवीयजी आदि की गिरफ्तारी 

दिल्‍ली में मालवीयजी और काग्रेस वर्किय कमेटी के 
अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी, छः मास की सजा 


५ मार्च सन्‌ १९३१ 
५ अप्रैल सन्‌ १९३१ 


जुलाई सन्‌ १९३१ 
सितम्बर-दिसम्बर 

सन्‌ १९३१६ 

४ जनबरी सन्‌ १९३१ 


२९ जनवरी सन्‌ १९३२ 
२८ फरवरी सन्‌ १६३२ 


मार्च सन्‌ १९३२ 


२० अप्रेल सन्‌ १९३२ 
भ्रप्नैल सन्‌ १९३२ 


_८ अगस्त सन्‌ १९३२ 


तिथिसूची 


गाधी-अधिन समझौता 


कानपुर में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर मालवीयजी का 
भाषण 


मालवीयजी और डावटर अन्सारी की सलाह से 
साम्प्रदायिक समस्या पर काग्रेस वकिंग कमेटी का 
प्रस्ताव 


लन्दन में गोलमेज कान्फरेन्स का दूसरा अधिवेशन, 


राष्ट्रीय माँग पर ग्राधीजी और मालवीयजी के 
तगडे भाषण । 


गाधीजी की गिरफ्तारी--दूसरा सविनय भअवज्ञा 
भान्दोलन दुरू । 


मालवीयजी का वाइसराय को पत्र 


मालवीयजी द्वारा सरकार के दमन की घटनाओं 
का उल्लेख करते हुए लन्दन को तार 


वाराणसी में मालवीयजी की अध्यक्षता में अखिल 
भारतीय स्वदेशी संघ का संगठन 


दमनचक्र पर मालवीयजी द्वारा लनन्‍्दन को तार 


कांग्रेस का दिल्‍ली अधिवेशन । मनोनीत अध्यक्ष 
मालवीयजी की गिरफ्तारी 


मेफडोनल्ड हारा साम्प्रदायिक निर्णय की घोपणा 


द४७ 


२०-२६ सितम्बर सन्‌ १९३२ साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा हरिजनो को पृथक प्रति- 


२५ सितम्बर सन्‌ १९३२ 


निधिता की व्यवस्था के विरुद्ध गाँधीजी का अनशन। 
हरिजनो से सवर्ण हिन्दुओ का समझौता । समझौते 
में सालवीयजी का योगदान । 


भालवीयजी की अध्यक्षता में वम्बई में अन्त्यजोद्धार 
पर सभा | अस्पृश्यता-निवारण पर प्रस्ताव 


ब्र 


नवस्वर-दिसम्बर सन्‌ १९३२ प्रयाग में मालवीयजी द्वारा आयोजित एक 


अप्रैल सन्‌ १९३३ 
मई सन्‌ १९३४ 
जून सन्‌ १९३४ 


अगस्त सन्‌ १९३४ 


कास्फ्रेन्स, सरकार द्वारा बवेत पत्र का प्रकाशन 
कलकत्ते में काग्रेस का अवैध अधिवेशन, मनोनीत 
अध्यक्ष मालवीयजी की भाससोल में गिरफ्तारी 
पटना में काग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह स्थग्रित, 
कांग्रेस पालियामेन्टरी बोर्ड का गठन 

इवेत पत्र ओर साम्प्रदायिक निर्णय पर काग्रेस वकिंग 
कमेटी के निर्णय । मालवीयजी का विरोध 

काशी में गाधीजी की सभा में मालवीयजी का 


हरिजनोद्धार पर भाषण 


॥:2/: 
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कांग्रेस वकिंग कमेटी द्वारा निर्णय कि वह साम्प्र- 
दायिक निर्णय को न स्वीकार करती है गौर न 
उसे रद करती है। भालवीयजी और भणेका 
विरोध और इस्तीफे 

कलकत्ते में मांलवीयजी के नेतृत्व में कांग्रेस नेशन- 
लिस्ट पार्टी का गठन 

वम्बई में काग्रेस का अधिवेशन, साम्प्रदायिक निर्णय 
के सम्बन्ध में मालवीयजी का संशोधन नामंजूर 
मालवीयजी द्वारा आयोजित दिल्ली में साम्थदायिक 
निर्णय विरोधी कान्फरेन्स 

प्रयाग में माजवीयजी के नेतृत्व में सनातन धर्म 
महासभा का अधिवेशन, अन्त्यजीद्धार पर प्रस्ताव 


कांग्रेस के चुनावघोषणा में साम्प्रदायिक निर्णय का 
विरोध, भालवीयजी और रफ़ी अहमद किदवयी का 
समझोत्ता 


प्रान्तीय विधान सभाओ के चुनाव में मालवीयजी 
का काग्रेस को समर्थन--काग्रेस की भारी जीत 
फैजपुर काग्रेस में मालवीयजी का भाषण 
कायाकल्प । 

मालवीयजी का त्यागपत्र और उनके प्रस्ताव पर 
सर राघाहृष्णन्‌ हिन्दू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति 
मालवीयजी विश्वविद्यालय के आजीवन रेक्टर 
विश्वशान्ति के लिए महारुद्र याग 

गोरक्षा मंडल की स्थापना 

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की रजत जयन्ती, ग्राधी 
जी का दीक्षान्त भाषण 

भारत छोडो आन्दोलन--मालवीयजी द्वारा पीडितो 
की सहायता, अखिल भारतीय विक्रम परिषद कीं 
स्थापना 


मालवीयजी' का निधन 
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